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- भूमिका 


इस विवरण में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग के सुझाव दिए गए हैँ । 
इस योजना की रूपरेखा पर राष्ट्रीय विकास परिषद ने विचार करके २ मई, १६५६ को निम्न- 
लिखित प्रस्ताव पास किया था : 2 ] ७ 2 


राष्ट्रीय विकास परिषद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मसौदे पर विचार करके, योजना. 
के उद्देश्यों, प्राथमिकताओं और कार्यक्रम को सामान्यतः: स्वीकृति प्रदान करती 
है; और नि 
; हि 


जनता के उत्साह तथा समर्थन पर भरोसा करके, 


भारत की केन्द्रीय सरकार और सब राज्य सरकारों के इस निर्णय को पुप्ट करती है 
कि वें इस योजना को व केवल पूरा करेंगी; अपितु इसके लक्ष्यों से भी आगे बढ़ने 
का प्रयत्व करेंगी; और 5 


भारत के सव नागरिकों से अनुरोध करती है कि वे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यों, 
लक्ष्यों गौर उद्देश्यों को यथासमय पूरा करने के लिए जी-जान से प्रयत्न करें । 


२. राष्ट्र के इतिहास में किस्ती पंचवर्षीय योजना के आरम्भ और समाप्ति की तारीखें 
महत्वपूर्ण तारीखें होती हैं । प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में गुजरे हुए जमाने के काम का लेखा- 
जोखा होता है और आगे क्या करना है इसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। इसमें देश की कोटि- 
कोटि जनता की आकांक्षाओं, अभिलापाओं और आदझों को मूर्त रूप देने का प्रयत्न किया जाता 
है, और इसके द्वारा हरेक व्यक्ति को देश की दरिद्रता दूर करने और जीवन का स्तर ऊंचा उठाने 
का महत्वपूर्ण कार्य करने का अवसर मिलता है । 


३. प्रथम पंचवर्षीय योजना मार्च १६५६ में समाप्त हो गई | उसके कार्य और दृष्टिकोण 
हमारे विचारों के अंग हैं। इस-योजवा द्वारा समाजवादी ढंग की सामाजिक व्यवस्था की रचना 
के लक्ष्य की नींव पड़ चुकी है, अर्थात ऐसी सामाजिक और आधिक व्यवस्था की जो स्वतत्तरता 
और लोकतन्त्र की मान्यताओं पर आवारित होगी, जिसमें न जात-पांत होगी और न कुछ लोगों 
के विशेष अधिकार होंगे; जिसमें अधिक रोजगार और अधिक उत्पादन होगा और जिसमें 
सामाजिक न्याय भी अधिकतम प्राप्त हो सकेगा । 


४. द्वितीय पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का कार्य लगभग दो वर्ष से हो रहा है । 
थोजना आयोग ने अग्रैल १६५४ में राज्य सरकारों से कहा था कि वे जिलों और प्रामों 
की योजनाएं तैयार करें, और वैसा करते हुए खेती की पैदावार, देहाती उद्योय-घंवों और सह- 
कारिता का विशेष घ्याव रखें। इन योजनाओं को तैयार करने का काम इसलिए आरम्भ किया 

: शया था क्‍योंकि यह भनुभव किया गया कि जिन क्षेत्रों का अधिकतम लोगों की सुख-सुविधाओं से 
निकटतम सम्बन्ध है उन क्षेत्रों में लोगों का स्वेच्छापूर्वक सहयोग प्राप्त करने के लिए स्थानिक 
. रूप से ऐसी ही योजनाएं वनाना वितान्त' आवश्यक है। यद्यपि जिलों, गांवों, राष्ट्रीय विस्तार और 


(5) 


सामुदायिक विकास की योजनाओं को इस प्रकार बनाना होता है कि वे राज्यों को योजनापों 
में खप सर्के, और राज्यों की योजनाएं समूचे देश की प्रर्थ-व्यवस्था को घ्यान में र्सकर 
बनाई जाती हैँ, तो भी श्रायोजन के काम का आधार जिला ही होता है । यहीं प्राकर योजना के 
विविध श्रंगों का जनता के जीवन के साथ निकट सम्पर्क होता है । 


५. राष्ट्रीय श्रायोजन के विस्तृत अंगों का अध्ययन भी १६५४ में ही स्‍झ्ारम्भ हुआ 
था । उस वर्ष के अन्त में राष्ट्रीय आयोजन की टेकनीकल और श्रांकड़े सम्बन्धी समस्याप्रों के 
ग्रध्ययन करने के लिए भारतीय अंक-संकलन संस्थान की सहायता सी गई, भोर कुछ कागजात 
इस संस्थान में ही तैयार किए गए । मार्च १६५४ में इन कागजात झौर उक्त भ्रध्ययन के झआापार 
पर प्रो० पी० सी० महलानवीस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए सिफारिशों 
नामक पुस्तिका लिखी, (जिसको 'प्लान-फ्रेम झर्थात योजना का ढांचा' कहा गया 
है), भौर योजना श्रायोग और वित्त मंत्रालय के प्रचंविभागों ने इन्हों कागजात के प्राघधार पर 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रस्तावित रूपरेखा नामक पुस्तिका तैयार की । इन दोनों पर 
योजना आयोग के श्रय॑श्ास्त्रियों ने विचार करके श्रप्रल १६५४५ में योजना फे ढांचे के 
सम्बन्ध में मूलभूत विचारों का स्मरणपत्र, तैयार किया। इन प्रय॑घास्त्रियों ने योजना 
के अलग-अलग पहलुओं पर भी स्मरणपत्र तैयार किए । 


६. योजना के ढांचे श्रोर ऊपर निदिप्ट प्रन्य कागजात पर राष्ट्रीय विकास परिषद 
मे मई १६५४५ में विचार किया। राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना के ढांचे' श्रौर प्रस्तावित 
रूपरेखा' की आधारभूत विचार शैली से और प्रर्थशास्त्रियों के स्मरणपत्रों में उल्लिरित 
तत्सम्बन्धी विचारों और नीतियों से साधारणतया सहमत हो गई । परिषद इस विचार से 
भी सहमत हो गई कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ऐसी होनी चाहिए कि उससे पांच वर्ष में राष्ट्रीय 
आय में लगभग २४ प्रतिशत वृद्धि हो जाए श्रीर १ करोड़ से १ करोड़ २० लास तक व्यक्तियों को 
जीविकोपार्जन का अ्रवसर मिल जाए। परिपद ने यह निदेश भी किया कि द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना इस प्रकार बनाई जाए कि उससे समाज को समाजवादी आधार पर संगठित करने के 
नीति सम्बन्धी निर्णयों को मूर्त रूप दिया जा सके । 


७. १६५४४ में जुलाई से दिसम्वर तक योजना झ्रायोग ने केन्द्रीय मंत्रालयों भौर राज्य 
सरकारों के साथ विचार-विनिमय किया। प्रत्येक राज्य के साथ विचार-विनिमय करने मे मुस्य 
मंत्रियों के साथ राज्यों की योजनाओं के पृथकू-पृथक प्रंगों पर विस्तारपूर्वंक विचार करने कग 
श्रवसर मिला । राज्यों के प्रस्तावों की विस्तारपूर्वक जांच कार्यकारी दलों ने की, लिनमें 
केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों श्र योजना श्रायोग के उच्च प्रधिकारियों ने भाग किया ॥ 

८. इस प्रकार जो विचार-विनिमय हुआ्आा था उसके सुझावों के ग्राधार पर तैयार किए गए 
स्मरणपत्न के मसौदे पर जनवरी १६५६ में राष्ट्रीय विकास परिषद पश्लौर संसद सदस्यों की 
सलाहकार समिति ने मिलकर विचार किया। इन सब वहसों प्रौर प्रन्य टिप्पणियों के प्राघार 
पर फरवरी १६५६ में योजना की रूपरेखा जनता की जानकारी झौर प्रानोचना तथा सुझावों 
के लिए प्रकाशित की गई। हवितीय पंचवर्षीय योजना का मसोदा तैयार करते समय जनता द्वारा 
दिए गए सुझावों का भी ध्यान रसा गया । 

६. द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार करने का काम जिन लोगों के सुपुर्दे किया बया था 
उनके मन पर गत वर्ष कुछ बातों का प्रमाव विशेष रूप से पढ़ा। एक बात यह थी कि पांच ये 


- (ढ). 


के लिए जो योजना बनाई जाए, वह इस दृष्टि से वनाई जाए कि आगे चलकर हमें ऊंची सामाज़िक 
और आशिक व्यवस्था का निर्माण करना है । उस पर अमल ऐसी लचकीली प्रण्पली से हो सके 
कि प्रति वर्ष की आर्थिक तथा वित्तीय प्रवृत्ति, कृषि और उद्योगों के उत्पादन में वद्धि और योजना 
के विभिन्न भागों की प्रगति को देखकर, वापिक योजनाओं के हारा इसमें समवानसार परिवर्तन 
किए जा सके | उद्योग, परिवहन, खनिजों और शक्ति-उत्पादन के क्षेत्रों में निकट सम्पर्क का 
प्रवन्ध करनां भी आवश्यक है, जिससे परस्पर सम्वद्ध कार्यक्रमों के प्रत्येक समृह खण्ड पर किए 
हुए व्ययू से अधिकृतस लाभ हो सके । जैसा कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी माना है, हुत 
विकास के सिलसिले में वहुधा उत्पन्न हो जाने वाली मुद्रा-स्फीति के द्ृप्परिणामों से वचने के लिए 
योजना में प्रस्तावित कृषि उत्पादन के लक्ष्यों को और भी ऊंचा उठाना अत्यावश्यक है । समय- 
समय पर यह देखते रहना होगा कि अन्न, वस्त्र और आम जरूरत की दूसरी चीजें पर्याप्त 
मात्रा में और उचित मूल्य पर मिल रही हैं या नहीं । साथ ही राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के सुचार 
संचालन पर भी निगाह रखनी होगी । >> . कल हा 

१०. हमारी हितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है:गांवों-की दक्षा चुचारना, देश में 
औद्योगिक उन्नति की नींव रखना, -जनता के निर्वेल- और अधिकारच्यत वर्गों को जीवन में 
यथासंभव श्रधिक अवसर प्रदान करना और देश के सव- भागों का सनन्‍्तुलित विकास-करना । 
हमारे देश का आथिक विकास वहुत समय तक ढका रह है। इस कारण ये सव कार्य बहुत कठिव 
हैं। परन्तुं बंदि हम त्यागनपूवेक प्रयत्व करें तो इनमें' सफल होना हमारी सामथ्यं से वाहर की 
वात नहीं है। है 

११. जो योजना इस समय सरकार को संसद के सम्मुख अस्तुत करने के लिए दी जा रही 
है,-वह केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारों के अनेक कर्मचारियों-और देश के सभी भागों के 
विचारवान नेताओं के परिश्रम का परिणाम है । इसे तेवार करने. में सव वर्गो- के. स्त्री 
पुरुषों ने अपने समय, श्रम और अनुभव का योग उदारतापुर्वक दिया है | हवितीय बोजवा के तैयार 
करने में जैसा उत्साह और व्यापक सहयोग पाया गया वह उसकी सफलता के लिए-वड़ा शुभ 


लक्षण हैं । 


अध्याय १ 
ग्र्थ-व्यवस्था का विकास : अब तक की सफलताएं और 


भविष्य का स्वरूप 


प्रयम पंचवर्षोषय योजना 


स्वतन्त्र होने के पदचात भारत में सरकारी नीति झौर राष्ट्रीय प्रयत्तों का मूल उद्देश्य 
देश का ग्राथिक विकास द्रुत गति से भर सन्तुलित रूप से करने का रहा है । प्रथम पंचवर्षीय 
योजना इसी लक्ष्य की पूर्ति की दिया में एक पर था । यह योजना तैयार करने को लिए योजना 
श्रायोग ने उस समय की परिस्थितियों में विद्यमान देश के साधनों और ग्रावश्यकताग्रों का 
विस्तारपूर्वक भ्रध्ययन करने का यत्न किया था । योजना में विकास का जो कार्यक्रम बनाया 
गया था वह यह सोचकर बनाया गया था कि उससे देश की ग्र्थ-व्यवस्था का प्राघार दृढ़ होकर, 
हमारी समाज-व्यवस्था में ऐसे परिवर्तन हो जाएंगे कि वे भविष्य में भ्रधिक शी घ्रता से उम्त्ति 
करने में सहायक होंगे । इसमें ऐसी भी कुछ तात्कालिक समस्याप्रों को हल करने का प्रयत्त किया 
गया था जो कि विदव युद्ध श्रीर देश-विभाजन के कारण सड़ी हो गई थी । इन दोनों दिशाओं में 
प्रथम योजना से उल्लेखनीय प्रगति हुई है । इसके कारण जनता का सहयोग झौर उत्साह बड़ा 
है झ्ौर लोगों की विचार-प्रणाली पश्रौर प्रवृत्तियां नई दिशा में मुट्ट गई है । 


२. प्रथम योजना ने जो प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को उसे 
ही आगे बढ़ाना है। इसे उत्पादन, पूंजी-विनियोग झौर जीविकोपार्जन, तीनों में प्रधिक प्रगति 
करनी होगी । साथ ही, इसे समाज में उन परिवर्तनों की गति को तौद्रतर करना टोगा जिसकी 
सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से देश की प्रय॑-व्यवस्था को प्रधिक गति- 
मान और प्रगतिशील बनाने के लिए आवश्यकता है । विकास एक एसी प्रद्धिया है जो कि 
निरन्तर चलती रहती है। इसका प्रभाव समाज के सभी पहलुओं पर पट़ता है । इसलिए इसे प्रति 
व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए । यही कारण है कि प्राधिक प्रायोजन वग सम्बन्ध, शिक्षा समाझ 
गौर संस्कृति आदि आविकेतर क्षेत्रों के साथ भी होता है । प्रत्येक योजना कुछ समय तक उस 
भावी प्रयत्न का प्रारम्म मार रहती है जो कि भविष्य में निरन्तर भौर प्रधिद समय तक विया 
जाना होता है और उसके प्रत्येक पग पर नए मार्ग खुल जाते है तथा हल करने के लिए नई समस्याएं 
उपस्थित हो जाती हैं। इस कारण जब कोई योजना किसी विशेष रूमय के लिए बनाई छाए 
प्रयवा कार्यक्रम तैयार किया जाए तब झधिक दीप॑काल की सम्मादनायों को घ्यान में रा 
लेना चाहिए और ज्यों-ज्यों उन सम्भावनाम्रों का रूप स्पष्ठ होता जाए. स्योनयों घने कार्देपम 
को आवश्यकतानुसार बदलने के लिए तैगार रहना चाहिए । 


5 त्त्श् 


रे का 
९ हे द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


रे: प्रथम पंचवर्षीय योजना एक नज्न प्रयत्न के रूप में तैयार की गई थी और कुछ 
तात्कालिक समस्याओं को हल करने पर, अनिवाय रूप से, सबसे पहले ध्यान देना बज, 
यह नम्न प्रयत्त करते हुए भी, तव ऐसा लगा' था कि समाज के साधनों पर भारी वोझ पड जाएगा | 
लकी दो वर्षों तक, अनिवार्य रूप से, विशेष ध्यान मुद्रा-स्फीति की बराइयों को सुधारने और 
 अ हे 4848 अपना अथ-व्यवस्था को पुन:,सन्तुलित करने पर लगाना पडा था । 

हंने वाला व्यय बहुत बढ़ा दिया गया था, और योजना के अन्त 

तक केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें -१६५१-५२- की तुलना में २६ ग॒ता व्यय 
करने लगी थीं | अब खयाल है कि पांच वर्षों में योजना के सरकारी भाग का व्यय कल मिलाकर 
२,००० करोड़ रुपए से कुछ ही कम रहा होगा । यह लगभग उतना ही है जितना कि १६५२ में 
योजना बनाते समय सोचा गया था । पहले के वर्षों में कार्य लक्ष्य से कुछ कम हुआ था, उसे पूरा 
करने और जीवकोपाजेन के अवसर बढ़ाने के लिए, वाद में अतिरिक्त कार्यक्रम हाथ में लिए गए । 
यह भी माना गया है कि ये अतिरिक्त: कार्यक्रम कम से; कम आशिक रूप में उन कार्यत्रमों के 
स्थान पर अपनाए गए थे जिनकी प्रगति कई कारणों से मन्‍्द थी । योजना की संशोधित समस्त 
व्यय राशि -२,३५० करोड़ रुपए कर दी गई थी, परन्तु उसमें लगभग ३५०- करोड़ रुपए कम व्यय 
हुआ । “इस स्थिति का.-मूल्यांकन इसी संदर्भ में करना उचित होगा । फिर भी सब वृष्टियों से 
वास्तविक महत्व-वित्तीय व्यय का उतना नहीं, .जितना कि क्रियान्वित किए हुए कार्यक्रमों का, 
पूरे किए- हुए कामों का और प्राप्त की- हुई सफलताओं का -है । > 


7: ४. यहां प्रथम योजता के परिणामों की संक्षेप से चर्चा कर देना अप्रासंगिक न होगा । 
राष्ट्रीय आय पांच वर्षों में कोई १८ प्रतिशत बढ़ गई है । अन्न के उत्पादन में २० प्रतिंशत 
हुई है । कपास और प्रधान तिलंहनों की उत्पत्ति क्रद्: ४५ और ८ अतिशत बढ़ी ० लाख 
से अधिक एकड़ भूमि में तो वड़ी योजनाओं हारा सिंचाई होने लगी है, और अन्य १ करोड़ एंकड़ 
को छोटी सिंचाई योजनाओं से -लाभ पहुँचा है । रांसायंनिक खाद और वीजों की उपलब्धि बढ़ 
जाने श्रौर राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम का क्षेत्र विस्तृत हो जाने के कारण, आशा है कि खेती का 
उत्पादन निरन्तर अधिकाधिक सुधरता और वढ़ता जाएगा । औद्योगिक उत्पादन लगातार बढ़ता 
गया हैं ।' श्ौद्योगिक उत्पादन के अन्तरिम देशनांक (१६४६ ८ १००) से पता लगता है कि 
१६५४ में यह १६१ तक पहुंच चुका था। १६५० में यह केवल: १०५४५ और १६५१ में ११७ था । 
पीछे, १६५१ को आधार मावकर ओऔद्योगिक उत्पादन का जो तया देझनांक निकाला गया 
बह भी १६४४ में १६५१ की अपेक्षा २२ प्रतिशत ऊंचा था । बिजली का उत्पादन १६५०-५१ 
में ६५,७५० लाख किलोंवाट आवर घा जो बढ़कर १६५५-५६ में १,१०;००० लाख किलो- 
वाट आवर हो गया था । अर्थव्यवस्था में पूंजी-विनियोग की मात्रा का एक महत्वपूर्ण चूचक 
सीमेण्ट होता है । १६५०-५१ में २७ लाख टन -सीमेण्ट बनाया यया था । १६५४-४६ में 
इसका उत्पादन वढ़कर ४३ लाख टन हो गया था । हॉल में इसकी मांग एकदम वहुत बढ़ 
गई है । योजनो के सरकारी भार्ग में कई औद्योगिक कार्य पूरे हो चुके हैं। निजी भाग में भी पूंजी - 
बड़ी मात्रा में. लगी है--विशेंषतः उत्पादक वस्तुओं और पूँजीगंत सामान के उद्योगों में । यद्यपि 
लोहे व इस्पात और विंजली के भारी सोमाने का निर्माण कोर्य प्रथम योजना की अवधि में आरम्भ 
नहीं किया जा सका, तथापि इस्पात के तीन बड़े कारखाने और बिजली के भारी सामान का एक 
कारखाना खोलने के लिए प्रारम्भिकः काम पूरा हो गया, और द्वितीय योजना काल में जो बड़े 
काम किए जाएंगे उनकी नींव पड़े गई । कूल मिलाकर प्रथम योजना के परिणाम संन्तोषजनक 








अ्रय-व्यवस्था का विकास ; अ्रव तक की सफलताएं और भविष्य का स्वरूप 7; 
रहे । अव विकास की आवश्यकता को अ्धिकाधिक समसा जाने लगा है, और यह कृछ कम 
उल्लेखनीय वात नहीं है कि देश भर में ऐसी योजना की मांग की जाने लगी है जिसके द्वारा उन्नति 


शीघ्ष और चहंमखी हो सके । 


हे ४. अब हमारा अन्दाजा यह कि १६५४१ से १६५६ नक कं पांच वर्षो में प्रश-व्यवस्था 
लगभग ३,१०० करोड़ रूपए की पूंजी लग गई होगी। १६४०-४१ में देश में पृजी-विनियोग 
का स्तर लगभग ४५० करोड़ रुपए का था । १६५५-५६ में वह बदकर ७६० करोड गेट रुपए हो गया 
था | नीचे की तालिका में दिखलाया गया है कि १६५०-५१ और १६५५-४६ में राछ्धरीय प्राय 
'पूंजी-विनियोग और खपत के श्रनुमानित स्तर क्या थे ह 


राष्ट्रीय श्राय, पूंजी-विनियोग श्रीर खपत--१६५०-५१ श्लौर १६५५-५६ 
(१६५२-५३ फे मूल्यों पर भ्राघारित) 
(करोड़ रुपए ) 


हक; १६४०-५१ १६५५-४६ 


(१) (२) (३) 





१. राष्ट्रीय श्राय ने 53 ६,११० १०,८०० 
र्‌. पूंजी-विनियोग हा कर ४५० ६६० 
३. पूंजी-विनियोग में राष्ट्रीय श्राय का प्रतिशत ८-६ ७-३ 
४. राष्ट्रीय श्राय का देशनांक 2 १०० श्र्र८ 
५. प्रति व्यक्ति श्राय का देशनांक ध् १६०० १११ 
६, प्रति व्यवित खपत व्यय का देशनांफक ४ १०० भ्र्ल्श्‌ 





५२ में विनियोग का स्तर असाधारण रूप से ऊंचा था, बह शायद राष्ट्रीय घराय के ७ प्रतिदत 
से भी ऊपर पहुंच गया था । परन्तु उसका एक भाग सामान के संग्रह के रूप में था, इस शारण 
हमारी पर्थ-व्यवस्था पर उसका वहुत बोल पढ़ा, और वह प्त्यधिदझ और फालत घायात के रप 
प्रकट हुआ । बाद के दो वर्षों में विनियोग का स्तर गिरदार ५ प्रतिशत या इसके प्रास-गस रफ 
गया। १६५४-५४ में यह फिर बढ़ा और टाप्ट्रीय घाय दे ६ या ६५ प्रतिशत तय परच गंया। 
योजना के श्रन्तिम वर्ष में यह ७३ प्रतियत था । प्रथम योजना ऐे समस्त गाल में शिनियोग शा 
भौसत राष्ट्रीय त्राय का लगभग ६ प्रतिशत बंठता है, जो कि छुठ प्रभावधारोी 
एक प्रकार से आधिक प्रवत्ति वा निश्चित झनमान लगाने सवा भावाय को लिए 

की सूचना देने के लिए पांच वर्ष का समय बहुत थोड़ा है, दिशेषतः झूव वि यय 
मन्देग़ नाते दि रब सिनियोग राय रत र 


विनियोग में उतार-लदांव गधिनवा रहा हो । परसतु इसमें सस्देश सही दे ! 
योजना आरम्भ होने से पूर्व के समय की प्रपेक्षा उल्देशनीय रुप से ऊंचा हो झा 8 । 









डे 






६, यह बात नी उल्लेसनीय है कि विनियोग मी दर ऊूची उठ जार 


स्फीति की बुराइयां प्रकट नहीं हुई। नीचे की तालिडा में 
(विपय में मोटी-मोटी बातें दिखाई गई 


- गश हू + 


"चर 


रे हितीब पंचवर्षीय योजना 
नकद मुद्रा और मूल्यों की स्थिति 


इकाई १६४५० शहश१ शहशर शल्थ३ इलपडथ हहशु५ 
"5६ हर -#३ न्श्ड ना नर 


शा ठप 





(वित्तीय वर्ष के 
अन्तिम झुक्र- करोड़ 
वार को) रु० १,६७२ श,प०्४ड १,७६५ १७६४ १६२१ ३,६८० 


ल्‍्प् 


. भारतीय रिजर्व 
बैंक के 
' पास सरकारी 
'“हुण्डियां रुपयों 


में (वित्तीय 
वर्ष के अन्तिम करोड़ है श्र 
हे शुक्रवार को ) हु रू० प्पर्‌ ह प्र्द्‌ड प््ध्द्‌ ८७ भ्र्प््र्‌ ७२६ 


न््छ 


. अनुसूचित बैंकों : 
द्वारा खरीदी 
हुई सरकारी 
हुण्डियां रुपयों 
में [वित्तीय 
वर्ष के अन्तिम करोड़ 


 झक्रवार को ) रु० ३१६ २६६ झेण्दे इ्१६ ४४ ३६० 
: ४. अनुसूचित बैंकों 
दारा दिया ह 2; 
हुआ. उधार इ 
(वित्तीय वर्ष 
के. अन्तिम करोड़ 
शक्रारको) ०. “७ पप० भूर६ भर शुृपच०ण ७१ 
५६. भारतीय रिजवे 
बैंक के पास . 
विदेशी परिसंपत ;ल्‍ 
(वित्तीय वर्ष के करोड़ | 
अन्तिम शक्त- 6० - ए्दे छ्र्र छरडे एथरे छ३०.. ७४६ 
वार को) रा हु | 
जम कलम अ 80 आमज >>. -77५४७४ 3 शक कलम डक की 22 हक अत आकर या अजय आजा 22 कक हि 


जल अत 


ग्र्थ-व्यवस्था का विकास : अब तक की सफलताएं और भविष्य का स्वरूप 


५ 
(१) (९) (३) (४) (५) (६) (७ () 
६. अ्रदायगी डे 
सन्तुलन के चालू 
खाते में बचत 
(४) या घाटा 
(-) करोड़ रू०. + 5८5 >+१३६.. +कछड +फ्र७ भध्र 
७. थोक. मूल्य देशनांक 
(वित्तीय. वध (त्रगस्त 
के अ्रन्तिम १६३६ 
सप्ताह में ) -:१००) ४४० इेछप इएघ५ इ3ह७ए. चं४ह. ३६० 
८. रहन-सहन वा दचनांक 
व्यय (१६४६ 
८१००) १०१ १०४ १०८ १०६ रशअ (एक 
६. कृषि उपज - देशनांक 
(१६४६-५० 
८१००) ६६ €छघ १०२ ११४ ११४ 
१०. ओौद्योगिक (क) प्रस्तरिम 
उत्पादन देशनांक 
(१६५० से (१६४६ 
१६५५ तक के ८१००) १०४ ११७ १२६ २३५ 6 १४७5 १६१ 
पंचांगीय वर्षों की 
वापिक औसत) (ख) संशो- 
धित देशनांक 
(१६५१ 
-ु १००) रे ४०० १०३.६ २०५.५ ११०,.६ १२०२.३ 


प्रथम योजना के प्रन्त में वाजार-मूल्य योजना आरम्भ होने के समय की पोला १६ 

प्रतिशत नीचे थे; बस्तुतः वे कोरिया का युद्ध छिटने से तुरन्त पूर्व के समय से भी शुइ। नीचे 
ही थे । भारत भर में रहन-महन के व्यय का दशनांक क १६५५ में ६६ प्रौर धृहथ६ में (०० था। 
तुलना म १६५५-५६ में २०८ कराड़ रोड़ रुपए अधिक या, प्रर्धात १० प्रतिशन में हद 
जबकि राष्ट्रीय श्राय में १८ प्रतिधत वृद्धि होने का प्रनुमान घा। विदेशों के साथ दे 
सन्तुलन १६५२-५३ में सुधरा गौर ७७ करोड़ रपए की बचत हुई । १ 
रुपए की बचत रही, १६५४-५५ में यह हिसाब लगभग दरावर रहा, प्र 
बचत होने की प्राधा है । रिजव॑ बैक मे पास विद्यमान विदेशी मद्राएं पाच बरयों 














रुपए घट गईं । परन्तु इसकी तुलना में, योजना में झल्पना के गा थी शि यहा बसी ६२० शाराद 
के यह घंक वर्ष के पहले नौ महीनों या है 
#क यह प्रंक अप्रैल १६४५४ में ऊनपरी १६५६ न या है. 


२ ४ द्वितीय पंचवर्षीय योज॑ना 


रुपए की होगी । यद्यपि हाल के इन महीनों में नकदी चलन के परिमाण और मल्यों में एकदम 
वृद्धि हो जाने के लक्षण दिखाई पड़े है--और इन पर ध्यान रखने की आवश्यकता है-- 
तथापि सब मिलाकर स्थिर और निरन्तर उन्नति ही सामने आती रही है । अन्य कई देशों में मद्रा- 
स्फीति का दवाव भारत की अपेक्षा कहीं अधिक है। द्वितीय योजना आरम्भ करने के समय हमारी 
आशिक स्थिति प्रथम योजना आरम्भ करने के समय की अपेक्षा बहुत अच्छी है और सब ओर 


अधिक प्रयत्न के लिए उत्साह और विश्वास दृष्टिगोचर होता है । 


_._ ७. इन लाभों के वावजूद भी, सचाई यह है कि भारत में रहन-सहन का दर्जा संसार 
के निम्नतम दर्जों में से है। यहां खाद्य की औसत खपत, पोषक भोजन के माने हुए स्टैण्डर्ड 
से भी नीची है; १६५५-५६ में वस्त्र का प्रति व्यक्ति व्यय कोई १६ गज प्रति वर्ष था, 
जो कि विश्व युद्ध से पहले भी लगभग इतना ही था; मंकान बहेत कम हैं; ६ से ११ वर्ष तक 
की आयु के बालकों में से केवल आधे और ११ से १४ वर्ष तक की आयु के बालकों में से-तो केवल 
एक-पांचवां भाग स्कूल जाते हैं । भारत की लगभग आधी आवादी केवल १३ रुपए प्रति मास 
- उपभोग्य पदार्थों पर व्यय कर सकती है । हमारे यहां विजली का प्रति-व्यक्ति व्यय, श्रमेरिका 
की तुलना में १/७३ और इस्पात का १/१२२ है। जापान की तुलना में इन दोनों वस्तुझों का व्यय 
क्रमशः १/६ और १/१४ है । भारत की आवादी में वृद्धि कई उन्नत देशों. की अपेक्षा अधिक नहीं 
हो रही, परन्तु फिर भी प्रति वर्ष ४५ से ४५० लाख तक आवादी बढ़ जाने का मतलब, वर्तमान 
स्तर पर भी उपभोग्य पदार्थों की मांग का अ्रति विशाल परिमाण में वढ़ जाना होता है। 
और इसके कारण द्रुत गति से आथिक उन्नति करने के लिए इतने झ्रावश्यक पुर्जों और मशीनों 
का बढ़ाना बहुत कठिन हो जाता है । देश में श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उसके हिसाव 
से-जीविकोपाजं॑न के अ्रवसर नहीं बढ़ रहे । प्रथम.योजना के काल में पूंजी-विनियोग में वृद्धि 
इतनी नहीं हुई कि नए श्रमिकों की खपत उसमें हो सकती । इसलिए वेरोजगार और अल्प- 
रोजगार वाले लोगों की वहुत बड़ी संख्या का प्रवन्ध, करने का काम पड़ा हुआ है.। हितीय 
योजना काल में विनियोग और जीविकोपारजन के अवसरों को बहुत॑. द्रुत गति से बढ़ाना होगा । 
प्रथम योजना के विवरण में इस विचार पर विश्येप बल दिया गया था कि विकास के कार्य 
को एक अति ददीर्ष-कालिक प्रक्रिया की दृष्टि से देखना चाहिए। कोई देश इसे छोटा करने 
के लिए कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, यह प्रक्रिया, छोटी नहीं हो सकती । द्वितीय योजना को 
तैयार करते हुए, निकट भविष्य- की अनेक आवश्यकताएं सामने :आने पर भी; भविष्य को 
दूर गामी दृष्टि से ही देखया चाहिए । ./ -» * 5 


* 


"० विकास के मूल अंग. 


, .. ८. विकास एक ऐसी अक्रिया. है जिसमें .सिब्चित उद्देशयों की पुति.के लिए समाज के 
साधनों का अधिकाधिक्‌ सफलतापूर्वक .उंपयोग करना. होता है।.ये साधन कुछ प्रकृति के 
हारा दिए हुए होते. हैं,. परन्तु इन्हें नए. .वैज्ञानिक उपायों और ज्ञान के श्रयोग के द्वारा 
उन्नत किया जा सकता है और कर लिया जाता है । इस दृष्टि से वैज्ञानिक उपायों और ज्ञान 
-का मूल्य पूंजी निर्माण की अपेक्षा भी अधिक है । किसी भी कम उन्नत अर्थ-व्यवस्था में प्रकृति 
द्वारा दिए हुए साधनों का पूरा ज्ञान नहीं होता और उनको उन्नत करने के लिए चई 
वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना पड़ता है । इने सावनों की खोंज और इनका उपयोग, 
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आरस्मिक अवस्था - में है । आवश्यक वैज्ञानिक विधियों छा ज्ञान भी प्रथरा है. 
इस कारण नात साथनों का उपयोग करने के लिए सी उन पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग एरना 
सरल नहों । रहन-सहन के दर्जे को निरन्तर श्रौर श्रधिक ऊंचा उठाने के लिए ने शेवबल 
ज्ञात साधनों के अधिक सफल उपयोग को अपितु ज्ञात टेकनीकों के भी अधिक द्रच्छे प्रयोग 
की आवश्यकता होती है । इसके लिए नए-नार साधनों की निरन्तर सोज करते रहना, प्रोर 
नवीन उत्पादक विधियों का विकास करते रहना आवध्यक होता 

६. यह कहना ग्त्युकितिपूर्ण न होगा कि देश का आधिक विकास प्रघिक झीघता से करने 
के लिए-जिस एक वस्तु का महत्व और सबसे अधिक है, वह उत्तादन की प्रक्रियाप्रों में प्रापनिक 
टेकनोलौजी की विधियों का प्रयोग करने के लिए समाज की इच्छा श्र तत्परता है । इस स्ेष में 
नई प्रगति बहुत शी ध्र हो रही है प्नौर उसका प्रयोग न केवल उत्मादन, परिवहन शौर प्न्य प्राधिए 
कार्या के संगठन के लिए बल्कि आथिक और सामाजिक संगठन से सम्बद्ध प्रस्यों झा हल करने 
में भी महत्वपूर्ण है। विकास में पीछे रह जाने का कारण टेकनोलौ जीवल विधियों में पर्यान उम्तति ने 
कर सकना होता है और इस प्रपर्याप्त उन्नति का कारण विविध राजनीनिछ, साथाडिक 
मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां होती है । यदि इन परिस्थितियों में प्रभीप्ट परिवर्तन तने ही जाए तो 
टेकनीक में उन्नति करने, मात्र से विकास की गति सीत्र हो सकती है । जिन देशों 
में श्रौद्योगिक जीवन का झा म्न विलम्ब से होता है वे कुछ खान में भी रहते है, झयोरि से 
उन वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर सकते. है. मिनकी दूसरे उम्नत देशों में परीक्षा हो चगतो 
हैँ । परन्तु इसके लिए श्रावश्यक है किः विज्ञान और टेगानोलीजी में प्रस्यश्त जो प्रगति की चुनी /. 
उसके साथ-साथ चलने का भी ध्यान रसा जाए। साटांध यह है ति सग-लझ साथनों की सोड 
और परिस्थिति के अनुसार उपयोग, विकास की नीबर का काम देसा है 

१०. प्रथम योजना के विवरण में विकास के नि्णायतर प्रधान तत्यों गा विदेश मारते 
इस बात पर वल दिया गया था कि झधिक उन्नति के लिए देवानीकों घौर मनोयहानिए 
तथा सामाजिक परिस्थितियों और ग्रमने सामाजिक संगठन में प्रोय्य्याता परिवर्तन शरने 
के लिए समाज की तत्परता दंग महत्व तो होता ही है, परन्तु उसमे भी शिया जिस लोन बाग 
पर आधिक विकास निर्भर करता है, वे है : (१) उनसंरया में बृछ्धि, (+) समाज से पृंडी-दिदियोय 
के लिए अभ्रपनी झ्ाब का कितना भाग बचाया, झोर (३) इस प्रवार डिस पूरी शा दिनियोग 
किया उससे श्रतिरिक्‍त उत्पादन कितना हुआ । प्रथम योजना में इन सोनो दाठों के धार 

आगामी कुछ ददाकों में विकास के संभावित क_रम की दल्पना कर ली गई 

के काल में हमें जो प्रनुभव हुआ श्र ग्रन्य देशों में विषास के 
जो कसौटियां निर्धारित की गई है, उनने आधार पर हम इनकी समीशा कार सवादे :' 

११. जनसंख्या की वद्धि के दिपय में देख हो बातों शी चर्चा करने हो प्राशरता ह । 

जनमंग्या के वद्धि के फ्रम में परित्ततन घीघ नहीं किया जा समझाया ओर गिती निया छः 


>॒ बे ० 
पाल आारम्न कऋझुपऱ ११ फं_ण्ला छाहर चर पं 


लिए योजना बनाते हुए, जो प्रगनियां पहले झारम्भ हो चुरोईँ उसने छा 


>+ 


प्रगति छा निध्यय शारने में; लिए 


आगे बढ़ा जा सकता है | परन्तु यदि जनसंस्या की थृद्धि हो परम को उलित दिशा से परितित 
कर दिया जाए, तो उस बाल में विदास के प्रयत्तों का परिधाम प्रर्मण भार से सिस्द 


५ 
हो सकता हैं। हमारे इन प्रमतनों में परम्भरागत विध्वास भौर थिधार बशह बाधश वर 
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सकते है । रिसे देश अधिक नहीं है झिनगो सरणारों ने जनसंस्या मो दि 
निण्चित नीति प्रपना रती हो । परन्‍्त इस सग्-न्ध में जनता ने डिभारो शोर प्रय 


छः | द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


बदला जा सकता है, और वे, जितना हम समझते हें, उसकी श्रपेक्षा शी क्रता से बदल भी रही हैं! 
वस्तुस्थिति के तर्क का खण्डन कोई भी नहीं कर सकता, और यह एक असंदिग्व सत्य है कि 
भारत की रा परिस्थितियों में जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसका ग्राधिक 
विकास. और: के रहन-सहन के दर्जे पर अवश्य ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा | हमारे देश की 
जनसंख्या के हिसाव से, हमारे यहां भूमि और पूंजी दोनों की कमी है और इसलिए यदि 
लोगों के रहन-सहन और आय में उन्नति करनी हो तो जनसंख्या की वृद्धि को रोकना श्रत्यन्त 
आवश्यक है । इसका महत्व इस कारण से और भी अधिक है कि जन-स्वास्थ्य में उन्नतिं और रोगों 
तथा महामारियों के तिरोध में सफलता का स्वाभाविक .परिणाम यह होगा कि लोगों की आय 
वढ़ जाएगी । सम्भव है कि श्रगले २० या २५ वर्षों में जनसंख्या की वृद्धि के क्रम में भी कुछ 
परिवतंन हो जाए । परन्तु प्रभी तो जनसंख्या घटाने के सव प्रयत्न करने पर भी जनसंख्या में 
वृद्धि का प्रभाव श्रधिक ही अनुभव होने की सम्भावना है। इस कारण जनसंख्या में वृद्धि रोकने 
के लिए प्रभावकारी कार्यक्रम अपनाने की आवश्यकता है । ह 


१२. प्रथम पंचवर्षीय योजनो (प्रतिवेदत १६९४२) के प्रथम अध्याय में एक ग्राफ़ 
दिया गया था, जिसमें यह दिखाया गया था कि अगले २५ या ३० वर्षों में जनता की आय और 
व्यय में वृद्धि किस दिशा में होने की सम्भावना है। इस ग्राफ में देश की आय, पूंजी-विनियोग 
और खपत का परिमाण दिखाने के लिए जो रेखाएं खींची गई थीं, उनसे ही यह भी प्रकट किया 
गया था कि विकास के लिए जो प्रयत्न किए जाएंगे उनका फल एक पीढ़ी के परचात क्या निकलेगा । 
उससे प्रकट होता था कि यदि निरन्तर प्रयत्न जारी रखा जा सका तो १६७१-७२ में अर्थात 
लगभग २१ वर्षों में, हमारी राष्ट्रीय आय १६५०-५१ की तुलना में दुगुनी हो जाएगी। 
इसी प्रकार यह भी दिखाया गया था कि १६५०-५१ में प्रति व्यक्ति की जो आय थी वह 
१६७७-७८ तक, अर्थात्‌ लगभग २७ वर्षो में, दुयुनी हो जाएगी। इसका अर्थ यह था कि 
१६५०-५१ की तुलना में, १९७७-७८ तक हमारे जीवन-व्यय का औसत मान लगभग ७० 
प्रतिशत ऊंचा हो जाएगा ।. फ 


१३. यह हिसाब लगाते हुए यह मान लिया गया था कि जिस काल के लिए यह ग्राफ 
बनाया गया था उसमें जनसंख्या में प्रति दस वर्ष पीछे १२४ प्रतिशत की वृद्धि होगी । परन्तु 
अब वृद्धि के इस क्रम को कुछ ऊंचा मानकर चलना अधिक उचित जान पड़ता है । १६५१-६० 
के दशक के लिए तो शायद १२४ प्रतिशत की कल्पना ठीक है, परन्तु उसके बाद के दशकों 
में यह कल्पना करते हुए, इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जन-स्वास्थ्य में सुधार और 
रोगों के निरोध के कारण लोगों की आयु बढ़ जाएगी और परिवार-नियोजन के प्रचार के 
कारण जन्म-संख्या कुछ घट जाएगी। इन बातों के विचार में कुछ मतभेद का भी होना सम्भव 
है । अव जो नक्शा बनाया जा रहा है उसमें १६६१-७० क॑ दशक के लिए जनसंख्या में वृद्धि 
का क्रम १३-३ प्रतिशत और १६७१-८० के दशक के लिए १४ प्रतिशत माना गया है। इस 
आधार पर देश की आवादी १६६०-६१ में ४० करोड़ ८० लाख, १६६५-६६ में ४३ करोड़ 
४० लाख, १६७०-७१ में ४६ करोड़ ५० लाख और १६७५-७६ में ४६ करोड़ ६० लाल 
अथवा प्राय: ५० करोड़ हो जाएगी । ये अन्दाजे, १६९५१ की जन-गणना रिपोर्ट में जन-गणना 
आयुक्‍त द्वारा लगाए हुए अधिकंतम और न्यूनतम अन्‍न्दाजों 'के मध्य में हैं। जन-गणना आयुक्त 
ने अपने अन्दाजों के विययं में सन्देह प्रकट किया था कि वे ज्ञायद कुछ कम होंगे। सम्भव हैः 
कि यही वात इन अंन्दाजों के विपये में मी ठीक हो । | " 
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१४. प्रथम योजना प्रतिवेदन में यह कल्पना की गई थी कि १६५०-५१ में राष्ट्रीय 
आय का ४ प्रतिशत विनियोग किया गया था, और वह १६६८-६६ तक बढ़कर लगभग २० 
अतिशत हो जाएगा, और उसके पश्चात इतना ही रहेगा। पूंजी-विनियोंग और उत्पादन का 
अनुपात ३ और १ माना गया था, और यह प्रन्दाजा लगाया गया था कि इन दोनों के अन॒पात 
में वृद्धि दो वर्ष पश्चात होगी । गत पांच वर्षो में राष्ट्रीय आय में १८ प्रतिशत वृद्धि हुई है । यह 
'पहले लगाए हुए अन्दाजे से ७ प्रतिशत ग्रधिक है । यह मानने के पश्चात भी कि इन पांच वर्षों 
में बहुत-सी बातें विश्येप रूप से अनुकूल रही थीं, अगले वर्षों के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि का 
अन्दाजा करते हुए विनियोग और उत्पादन के अनुपात को अ्रधिक अच्छा मानकर झायगे बढ़ा 
जा सकता है । जनता द्वारा की गई वचत की राशि में वृद्धि होने के कारण विनियोग में जो वृद्ध 
होगी, उसका भी अन्दाजा फिर लगाना होगा । ॥॒ 

१५. प्रथम योजना की अवधि के लिए विनियोग और उत्पादन का बढ़ा हुआ अनपात 
१८ : १ निकलता है । यह अ्रति अनुकूल परिणाम कुछ तो अच्छी वर्षा के कारण और कु इस 
कारण निक ता है कि श्रव तक अप्रयुक्त सामर्थ्य का उपयोग कर लेने के कारण झौद्योगिक उत्पादन 
में अच्छी वृद्धि हो गई | झ्राशा है कि द्वितीय योजना काल में, जैसा कि आगे दिखाया गया है, 
६,२०० करोड़ रुपए का विनियोग हो सकेगा, और उससे राष्ट्रीय श्राय में २६८० करोड़ रुएए 
'की वृद्धि हो जाएगी । इस आधार पर विनियोग और उत्पादन का भ्रनुपात २९३ : १ निकनता है। 
यह अनुपात योजना के सरकारी और निजी भागों में उत्पादन और विनियोग में वृद्धि होने की 
जो कल्पना की गई है, उसके आधार पर निकाला गया है । दूसरे शब्दों में, यह अनुपात ग्राफ 
तैयार करने वाले अधिकारियों ने जो संख्याएं दीं उनके श्राधार पर निकाला गया है । परन्तु इन 
अन्दाजों में कुछ श्रंथ कल्पना का भी है, क्योंकि हमारी भ्र्थ-व्यवस्था के कुछ अंग ऐसे भी हू जिनमें 
वृद्धि की कल्पना परोक्ष साक्षियों के आधार पर करनी पड़ती है । द्वितीय योजना में श्रौद्योगिक 
उन्नति पर बहुत बल दिया गया है, इसलिए आशा है कि उसमें पूंजी का विनियोग प्रथम योजना 
की अपेक्षा अधिक होगा । इसके बाद की योजना श्रवधियों में श्रतिरिवत उत्पादन की प्रत्येक 
इकाई के पीछे पूंजी का परिमाण इसी हिसाव से बढ़ता जाएगा । इस हिसाव से हमने तीसरी, 
चौथी और पांचवीं योजना अवधियों के लिए विनियोग और उत्पादन क॑ श्रनुपातों का अन्दाजा 
क्रमशः २ ६, ३-४ और ३७ लगाया है | ये उदाहरण मात्र हैं। विनियोग और उत्पादन में 
अनुपातों का ठीक-ठीक हिसाव तो विकास के निश्चित कार्यक्रम बन जाने श्र लागत तथा 
'पैदावार का हाल ज्ञात हो जाने पर ही लगाया जा सकता है । 

१६. विनियोग और उत्पादन में अनुपात की चर्चा, वस्तुतः योजना के विविध भागों 
में पंजी-विनियोग से उत्पादन का परिमाण प्रकट करने का एक सरल उपाय मात्र है। यह उत्पादन 
केवल लगी हुई पूंजी पर ही नहीं, श्रन्य अनेक बातों पर भी निर्भर करता है | उदाहरपार्व, लगाई 
हुई पूंजी को प्राविधिक सहयोग कितना मिला, नए यन्त्रों का प्रयोग कितनी कुझलता से किया गया 
और प्रवन्ध और संगठन कितनी उत्तमता से किए गए, इत्यादि । यह भी देखा गया है कि सुयोजित 
अर्थ-व्यवस्था में लगाई गई पूंजी की प्रत्येक इकाई के उत्पादन का परिमाण, अनुयोजित प्रर्थ- 
व्यवस्था की अपेक्षा बढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि योजना के द्वारा विविध कार्यत्रमों में 
सहयोग अधिक अच्छी प्रकार हो सकता है, भर अझनियन्त्रित बाजारों में एकदम जो तेजी भौर 
मन्दी आती रहती है, उससे बचाव हो जाता है। विनियोग का उपयोग विभिन्न प्रंगों में किस 
अकार किया गया है, इस वात पर भी वहुत कुछ निर्भर करता है। उदाहरणार्थ, कहा जाता है 
कि रूस में विनियोग भर उत्पादन का अनुपात अच्छा होने का कारण यह है कवि वहां सकानों पर 


१० », | - .- -:- 7" द्वितीब पंचवर्षीय योजना- . 


अपेलाकृत कम व्यय किया जाता है। विनियोग.और उत्पादन का अनुपात इस वात पर भी निर्भर 
करता है कि ऊपरी प्रवन्ध आदि में कितना खर्च किया गया । ऊपरी प्रवन्च आदि में व्यय की 
गई पूंजी का पूरा. लाभ .उठाने में समर्थ होने से पहले तक, हमें कुछ समय कम लाभ से ही 
सन्तुष्ट रहना पड़ेगा | इन विडिध कारणों का ही यह फल है कि विभिन्न देशों और विभिन्न 
समयों में विनियोग श्रौर उत्पादन के जो अनपात निकाले जाते हैँ, उनमें परस्पर. इतना भ्रधिक 
अन्तर रहता है। सब मिलाकर, यदि कई देशों के विनियोग-और उत्पादन के अनपातों को 
मिलाकर देखा जाए तो वे वहुधा ३: १ और ४ : १ के बीच में रहते हैं। कुछ देशों और कुछ समयों: 
अनुपात इससे कम-ज़्यादा भी होते हैं । भारत के लिए हमने- विनियोग और उत्पादन के जिन 
अनुपातों की कल्पना की है,' उनकी अन्य देझ्षों के अनुपातों से तुलना करते हुए, यह स्मरण रखना 
चाहिए कि हमने पूंजी-विनियोग की गणना में उस विनियोग को.सम्मिलित चहीं किया - जो कि 
नकद हूप में नहीं: हुआ ॥ देहातों की अर्थव्यवस्था में इस प्रकार के विनियोग का परिमाण बहुत 
वड़ा होता है-। हमारे देश की कम. रोजगारी आदि की परिस्थितियों में शारीरिक श्रम और 
स्थानीय सामान के उपयोग. का महत्व वहुत्त अधिक है और उसे .प्रोत्साहन भी दिया जाए. ।, -- 


१७. इतने विचार के परचात यह प्रशइन उपस्थित होता है कि संम्भावित विनियोग 
का स्तर क्या रहेगा और वह पूरा हो सकेगा या नहीं । प्रथम योजना में यह मान लिया गया था 
कि १६५६-५७ से बचत ५० प्रतिशत होने लगेगी, और इस आधार पर यह हिसांव लगायां 
गया था कि १६६८-६६ तक विनियोग की दर राष्ट्रीय आय का २० प्रतिशत होकर, उसके 
बाद उतनी ही रहेगी । अब लगता है कि ये कल्पनाएं वहुत ऊंची कर ली गई थीं। अब जो अन्दाजे 
लगाएं गए हैं उनमें यह माना गया है. कि विनियोग का अंक १६५५-५६ में ७ प्रतिशत से वढ़करं 
१६६०-६१ तक ११ प्रतिशत, १६६५-६६ त्तक १४ प्रतिशत और १६७०-७१ तक १६ प्रतिशत्त 
ही जाएगा। उसके पश्चात यंह कुछ स्थिर रहकर १६७५-७६ में १७ प्रतिशत तक पहुंचेगा ॥ 
राष्ट्रीय आय के १६ या १७ प्रतिशत भाग का विनियोग होना ऊंचा तो अवश्य है, परन्तु असाध्य' 
नहीं है । पश्चिम के जो देश बहुत पहले अपना औद्योगिक जीवन आरम्भ कर चुके थे उनमें पूंजी 
निर्माण का क्रम १० से १४ प्रतिशत तुक रहा था । जापान में १६१३ और १६३६ के बीच' 
में विनियोग का औसत राष्ट्रीय आय के १६ से २० अत्तिशंत तक था । रूस में विनियोग की दरों 
को निरन्तर वहत ऊंचे स्तर पर, १५ और २० प्रतिशत के बीच में, स्थिर रखा गया है। 
एशियाई देशों के विपय में जो जानकारी _मिली है उसके अनुसार १६५० के पश्चात बमा 
- मेंपंजी निर्माण का क्रम राष्ट्रीय आय के १० से २० प्रतिशत तक, जापान में २४ से ३० प्रति- 
शत तक, श्रीलंका में १० से १३ प्रतिशत तक और फिलीपीन द्वीपों में ७ से ८ई प्रतिशत तक 
रहा है । इनकी तुलना में भारत के ये अंक १० से ११ प्रतिशत तक हैं | दक्षिण अमेरिका के देशों 
में यह क्रम १५ प्रतिशत के आसपास रहा है।वीच-बीच में यह इससे ऊपर भी उठता 
रहा है | चेकोस्लोवाकिया तथा पीलेंड आदि पूर्वी योरुप के कुछ देशों में पूंजी विनियोग का 
आऔसत २० से २४ प्रतिशत के मव्य रहा है । जिन देझों में विकास का कार्य नया आरम्भ 
हुआ है, उनमें- सरकारें चाहें तो विनियोग के लिए उपयुक्त नीतियों और कार्यक्रमों को अ्रपवाकर 
इन दरों की, निश्चय ही, वर्तमान दरों से ऊँचा उठा सकंती हैं। भारत में भी विनियोग-दरः 
को उससे ऊंचा उठाया जा सकता है जिसको कि अभी उल्लेख हुआ है। गे 


१८८ संलग्न आफ में इन -कल्पनाओं- के आवार पर निकाले हुए परिणाम दिखाए 
गए हैं।ग्राफ के अनुसार राष्ट्र कीझाय १६६७:६८-तक और अति-व्यक्ति की.आय १६७३-७४ 
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भारत की राष्ट्रीय आय, खपत और पूंजी-विनियोग का ग्राफ 


म्स्फ ६५२-५३ के मल्यों के आधार पर 
कः- १६५२-५३ के मूल्यों के श्राधार पर राष्ट्रीय आय 30 435 2 % 20228 


ख:-खपत का व्यय णं करोश « 

ल्‍८ व्यक्ति की खपत का स्तर निरन्तर १६५०-५१ २४८,० 

जितना रखने के लिए आवश्यक खपत का व्यय २७,० 

घ:-प्रति व्यक्ति की आय निरन्तर १६५०-५१ के स्तर २६.० 

पर रखने के लिए आवश्यक राष्ट्रीय आय २५,८ 
२४,०८५ 


च:--१६५०-५१ की प्रति व्यक्ति को श्राय दुगुनो करने 
के लिए झ्रावद््यक राष्ट्रीय श्राय 
छः-समस्त पूंजी-विनियोग (नक़द रुपयों में) 
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अर्थल्यवस्था का विकास : ब्रव तक की सफलताएं और भविष्य का स्वरूप ११ 


तक दुगुनी हो जाएगी । एक वात ध्यान में रखने की यह है कि प्रथम योजना काल में राष्ट्र 
की आय में वृद्धि क्योंकि आगा से अधिक हो गई थी, इस कारण प्रथम और द्वितीय बोजनाओं 
की संमाप्ति पर राष्ट्र की आय में समस्त वृद्धि ४७ प्रतिशत होगी । प्रथम योजना के विवरण में 
इस बृद्धि का अन्दाजा केवल २५ प्रतिशत लगया गया था। निम्नलिखित तालिका में विचाराघधीन 
योजनाञं में क्रशः अधिकाधिक बढ़ते हुए विकास को एकत्र दिखाया गया है : 


१६५१--७६ में श्राय श्रोर विनियोग में वृद्धि 
(१६५२-५३ के मूल्यों के श्राघार पर ) 





प्रथम द्वितीय. तृतीय चतुर्थ. पंचम 
योजना बोजना योजना योजना योजना 


मद 
१६५१- १६५६- १६६१- १६६६- १६७६९- 
॥ भ६.. ६१५ ६६ ७१ ७६ 
हा (१) () ७) (४) ७ (७) 
१. अवधि के ग्रन्त में राष्ट्रीय आय 
(करोड़ रुपयों में) ». १०,८०० १३,४८० १७,२६० २१,६८० २७,२७० 
२. समस्त शुद्ध विनियोग 
(करोड़ रुपयों में) .... ३,१०० ६२०० ६,६०० १४,६०० २०,७०० 
३. अवधि के अ्रस्त में राष्ट्रीय झ्राय के 
कितने प्रतिशत का विनियोग 
हुआ ह ७९३ 9०७ १३"७ १६९० १७३० 
४, ग्रवधि के अन्त में जन-संख्या 
(करोड़ों में ) देघा डे डेकाद सेंड ४६०५ ४५०१० 
५. विनियुकत पूंजी और उत्पादन का 
अनुपात... १ "८:१ २३:१ २६:१३ ३'४:१ ३ ७:१ 
६. अवधि के अन्त में प्रति व्यक्ति आय 
(रुपयों में) हु रघ१ १ ३६६ धर. ॥४६ 








इस तालिका के अनुसार, द्वित्तीय और तृतीय योजनाओं की अवधियों में विनियोग में 
वृद्धि उनके पश्चात की आवश्यकताओं की अपेक्षा अधिक होगी । इस वगरण इन दस वर्षो के 
विकास की भादी प्रगति का निश्चय करने की दृष्टि से निर्णायक माना झा सकता है । यह वह 


समय होगा जब कि लोगों के रहन-सहन का दर्जा श्रौर बचत करने की सामर्थ्य अपेक्षाकृत नीचा 
होगी और इसलिए देश के साधनों को विदेशी सहावता द्वारा बढ़ाने को झ्रावश्यकता रहया । 


झायिक गठन में परिवर्तन 
१६. यह बताने की आवध्यकता नहीं कि राष्ट्रीय आय. पूंजी-विनियोग कर रापत 
परिवतंनों की पृष्ठभूमि में देश की आ्आथिक परिस्थितियों में दृस्ख्यापों परिवर्तन हो 


जाते हैं। विकास के कारण न केवल माल की न्यूनता था ग्रधिकता का, सरितु उसकी पूर्ति 


श्र - * द्वितीय पंचवर्यीय योजना 


और माँग का रूप भी वदल जाता है । ये परिवतेन साधनों के प्रयोग में परिवर्तनों के कारण तो 
होते ही हैं, ये प्रयोग की शैली को भी वदल देते हैं। इनका वर्णन कोई राष्ट्रीय आय और पंजी- 
'विनियोग की भाषा में भले ही कर दे परन्तु कोई भी व्यक्ति उस प्रत्यक्ष हेर-फेर की ओर से अपनी 
आंख नहा मींच सकता जो कि इनके . कारण देश की अर्थ॑-व्यवस्था में हो जाते हैं और जिनका 
होना आवश्यक भी है । स्पष्ट है कि राप्ट्रीय आय के दगना हो जाने का यह अर्थ नहीं है कि समाज 
को सब वस्तुएं और सेवाएं पहले की अपेक्षा ढ्यने परिमाण में मिलने लगती हूँ। सम्भव है कि 
अन्न आदि कुछ वस्तुओं को वृद्धि तो थोड़ी ही हो और अन्य कुछेक- वस्तुएं कई गना अधिक 
मिलने लगें । ज्यों-ज्यों समाज की आवश्यताएँ पूरी होने लगती हैँ, त्यों-त्यों नई आवश्यकताएं 
: उत्पन्न हो जाती हैं और उन्हें नई प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करके पूरा करना पड़ता है । 
इस प्रकार अथ-व्यवस्था का रूप नाना प्रकार का हो जाता है और जीवन की द्वितीय तया ततीय 
आश्रेणियों की आवश्यकता के पदार्थ बनने लगते हैं । दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रीय 
आय की धारा का वेग दुगुना हो जाने से उसका रूप और रचना भी वदल जाते हैं; कैसे और कितने 
बदल जाते हैं, यह पहले से बतला देना सुगम.नहीं है । इसलिए मांग और पूर्ति के परिवर्तनों 
का अध्ययन निरन्तर करते रहने की आवश्यकता होती है। हमारे साधन जितने लचकीले और 
गतिशील होंगे उतनी ही हमारी अर्थ-व्यवस्था की उन्नति शी त्र हो सकेगी । आर्थिक उन्नति का 
एक स्वाभाविक परिणाम पेजों में. परिवर्तन भी होता है सर 
२०. यद्यपि हमारे देश में गत तीन-चार दशकों में औद्योगिक उत्पादन में बहुत 
चुद्धि हुई है, तथापि हमारे यहां पेजों में परिवर्तन वहुत अधिक नहीं हुआ । मोटे हिसाव से भव 
. भी ७० प्रतिशत लोग खेती और उससे सम्बद्ध पेशों में लगे हुए हैं, २६ प्रतिशत खानों और कार- 
खानों में, कोई ८ प्रतिशत भवन-निर्माण समेत छोटे व्यवसायों में, लगभग ७ प्रतिशत परिवहन, 
संचार और व्यापार से सम्बद्ध पेझों में और १० प्रतिशत से कुछ अधिक सरकारी नौकरियों, 
वकालत तथा अध्यापन आदि दिमागी कामों और घरेलू नौकरियों में लगे हुए हैं । इसका मतलब 
यह है कि हमारे यहां अ्रभी तक ट्वितीय और तृतीय अवस्था के पेश्ों में इतनी वृद्धि नहीं हुई है 
कि उसका जीवन की आरम्भिक अवस्था के पेशों पर प्रभाव पड़ता और न आरम्भिक अवस्था 
के पेशों से ही ऐसी फालतू गुंजाइश पैदा होती है कि अन्य पेशों का विस्तार होने के लिए झनुकूल 
परिस्थितियां उत्पन्न हो सकतीं । राष्ट्रीय आय और रोजगार में लगातार उन्नति होने के लिए 
समस्त अर्थ-व्यवस्था में चहुमखी विकास की आवश्यकता होती है । इस समय हमारे देञ्ञ में खानों 
और कारखानों में काम करने वाले जितना कमाते हैं, उसकी तुलना में खेती और उससे सम्बद्ध 
पेशों में काम करने वालों की कमाई केवल पांचवां भाग होती है और व्यापार तथा अन्य नौकरियों 
की तुलना में वह कमांई एक-तिहाई वठती है । विकास का परिणाम यह होता है कि श्रमिकों 
का कुछ भाग खेती छोड़कर जीवन की द्वितीय और तृतीय अवस्था के पेझों में लग जाता है । 
परन्तु इसके लिए आवश्यक होता है कि जनता की अन्न और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए खेती की पैदावार में भी वृद्धि हो जाए। इस प्रकार जीवन की द्वितीय और तृतीय 
अवस्था के पेझ्ों के विस्तार का.आधार सिंचाई, अच्छे वीज, रासायनिक खाद और वैज्ञानिक 
टेकनीक आदि की सहायता से खेती की उन्नति ही होता है | इन पेशों म भ्रति व्यक्ति पीछे 
अधिक पंजी विनियोग आवश्यक होता है । इस प्रकार अन्ततोंगत्वा पेशों म॒ फेलाव का आवार- 
यही रहता है कि देश की भ्र्थ-ब्यवस्था पूंजी-विनियोग कितना कर सकती 
२१. श्रन्य देशों का अनुभव भी यही है कि ज्यों-ज्यों आथिक विकास होता गया त्वी-त्वो 
प्रारम्भिक पेझ्ों में काम करने वालों की संख्या घटकर उद्योगों और अन्य पेशों म॑ काम करने 


अर्थव्यवस्था का विकास : अब तक॑ की सफलताएं और भविष्य का स्वरूप. १३ 


वालों की संख्या वढ़ती गई । पेद्यों के सम्बन्ध में जो जानकारी उपलब्ध है उसके प्रनसार, 
ग्रमेरिका में १८७० और १६३० के मध्य खेंती में लगे हुए लोगों का अ्रनपात ५४ प्रतिशत 
से घटकर २३ प्रतिशत, फ्रांस में ४२ प्रतिशत से २५ प्रतिशत झीर जापान में ८० प्रतिगमत से ४८ 
प्रतिशत रह गया । जर्मनी में १८८० में यह अनुपात ३६ प्रतिशत था, १६३० में वह २२ प्रतिशत 
रह गया । ब्रिटेन में यह अनुपात १८७० में १४ प्रतिशत था, १६२० में वह घटकर ७ प्रतिशत 
रह गया । निस्संदेह, राष्ट्रीय आय में वृद्धि का पेशों की गठन में परिवर्तन की मात्रा के साथ 
कोई निश्चित सम्बन्ध नहीं है; यह परिवर्तन विविध प्रकार के प्राकृतिक साधनों और सूविधामों 
की उपलब्धि, विकास के क्रम, विदेशी बाजारों तक पहुंच श्र विभिध संस्थाओं सम्बन्धी ग्रन्य ग्रनेक 
बातों द्वारा नियन्त्रित होता रहता है । श्रमेरिका में १८६६-७८ से १६६४--१६०३ तक के मध्य 
प्रति दशक पीछे, प्रति व्यक्ति का राष्ट्रीय उत्पादन दुगुना हो जाने का परिणाम यह 
हुआ है कि खेती में लगे हुए श्रमिकों की संख्या लगभग ४० प्रतिथत से घटकर ३७ प्रतिधत 
रह गईं | इस समय अमेरिका में जनता का केवल १२ प्रतिग्रत भाग खेती के पेघों में लगा हुआ है । 
जापान में १५८७६ में जनता का ७७ प्रतिशत भाग खेती में लगा हम्ना था, १६२० में वह 
घटकर ५२ प्रतिशत रह गया, और इस अ्रवधि में राप्ट्र का उत्पादन ५ गुना बढ़ गया। स्कैडि 
नेवियन देशों (नावें, स्वीडन और डेनमार्क श्रादि) और स्विटजरलैंड की राष्ट्रीय प्राय-यूद्धि भी घर 

हुई है, फिर भी इन देशों में ब्रिटेन और अमेरिका की तुलना में खेती करने वाले लोगों की मंस्या 
अपेक्षाकृत अधिक है । लैटिन अमेशिका के देशों में द्वितीय विश्व युद्ध के पथ्चात बहुत उन्नति 
हुई है । वहां का अनुभव भी यही बतलाता है कि उस उन्नति के कारण बहुत-ते लोग सेती छोड़कर 
ग्रन्य उद्योगों में लग गए । संसार के उस भाग में १६४५ श्र १६५० के मध्य खेती करने वालों 
की संख्या ६० प्रतिशत से घटकर ५८ प्रतिशत रह गई | इसी काल में इस भू-भाग में विनियुक्त 
पूंजी की मात्रा एक-तिहाई, और प्रति व्यवित पीछे उत्पादन की मात्रा ४ प्रतिशत प्रति वर्ष से 
भी अ्रधिक बढ़ गई 

२२. भारत में जनसंख्या के पेशेवार विभाजन की जानकारी १६५६१ की जनगणना 

से ही मिलती है । इस जनगणना और इससे पहले की जनगणना के बीच के वर्षों में जो परिवर्तन 
हुए, उनका केवल कुछ अन्दाजा लगाया जा सकता है। १६५१ के पश्चात के स्वत्प काल में पेसों 
में हुए परिवर्तनों का स्पप्ट रूप में उल्लेख करना प्राय: असम्भव है। फिर भी छोटेन्चड़े धहरों 
के विस्तार से प्रकट हो जाता है कि हमारे यहां पेशों की गठन पर नए परिवतेनों वग प्रभाव 
कैसा पड़ा है, तथापि हमारी दीघंकालिक नीति का लक्ष्य यह होना चाहिए कि सेती करने 
वालों की संख्या में वृद्धि न्यूनतम हो । इस द्विया में हमें अपने प्रयत्नों को इस लध्य पर हे र्द्वित 
कर देना चाहिए कि खेती करने वालों कौ संख्या के स्थान पर वृद्धि सेती के उत्तादन श्रौर 
आ्राय में हो; इतना ही नहीं कुछ समय के पश्चात सेती करने वालों की समस्त संस्या में नी कमी 
होनी चाहिए । हमारे परम्परागत छोटे उद्योगों में भी श्रमिकों की संख्या बढ़ाने की बहुल गुंजाइश 
नहीं है, भत्युत उनकी संख्या अब भी अधिक ही है। इस छषेत्र में हमारी समस्या दुःमल 
श्रमिकों में बढ़ती हुई वेरोजगारी को रोकने की और यन्त्रों, कार्य-प्रणालियों और संगटन को 
सुधारकर आमदनी को बढ़ाने की है। इसलिए जीविकोपाजंन के नए झदसर, खानों, छोटें- 
नए उद्योगों, भवन-निर्माण के कामों श्ौर जीवन की तृतीय अवस्या दे पैशों में रोजन जंग 7 
प्रयत्न करना चाहिए । सब प्रयत्न करने पर भी सम्भव है कि दुःछ वर्ष तक सेती मरने दालो दे५े 
संख्या में वृद्धि अ्निवारयय हो जाए। परन्तु १६७५-७६ तक मद मिलाकर सेती बालो को संस्था 
सारी शावादी के ६० प्रतिशत या इसके आस-पास से अधिक नही रहनी चाहिए । इसके *ि 
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कप द् 
: खानों और कारखानों में काम करने वालों की संल्या को लगमग चौगुना कर देना पड़ेया | और 
“ इसके लिए इस कत्र में पूंजी-विनियोग को भी उसी हिप्ताव से वढ़ाना पड़ेगा | जीविकोपार्जन 
के नए अवसर परवाष्त मात्रा में खोजने के काम को इसी दृष्टि से देखना होगा । यह भी ध्यान में 
- रखना चाहिए कि इस काल में श्रमिकों की, अर्थात रोजगार की तलाझ में रहने वाली 
जनता की संख्या भी- बढ़ जाने की सम्भावना है---उदाहरणार्थ, अव- स्त्रियां भी रोजगार 
- तलाश करने लगी हूँ | इस समय व्यापार के क्षेत्र में तथा अन्य नौकरियों में, वेरोजगारी और 
- कम रोजगारी बहुत है। इससे प्रकट होता है कि उद्योगों, निर्माण, परिवहन और संचार 
- आदि के कामों में जीविकोपार्जन के अवसर बढ़ाने की कितनी आवश्यकता है । इस दिल्ला में 
“विकास करने से जीवन की तृतीय अवस्था के पेशों में भी आदमियों की मांग बढ़ जाएगी, 
* और जो बंहुत्त-ते काम अब घरों में कर लिए जाते हैं उन्हें भी पृथक व्यापारिक कार्य का रूप प्राप्त 
हो जाएगा। इस प्रकार बहुत-से स्वतन्त्र छोटे व्यापारों और रोजगारों की उत्पत्ति हो जाएगी । 
: स्पष्ट है कि जीविकोपार्जन॑ के अधिकाधिक अवसर तलाश करने और पेजों, की संख्या बहाने 
ल्‍की समस्याएं एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई है ।: ट खा 22३ 02% 
॥॒ बट ॥ | 
ह भौतिक और चित्तोष योजना : ४ 
' २३. समाज की जन-डक्ति के पेशों में आरंभिक अवस्था से द्वितीय और तृतीय अवस्थाओं 
ल्‍की ओर होने वाला परिवर्तन इस वात का सूचक है कि जब विकास में-प्रगति होने लगती है तव 
अन्य साधनों के प्रयोग में भी परिवर्तन किस प्रकार हो जाते हैं | ये सब परिवर्तन परस्पराश्रित 
होते हैं। सव साधन सन्तुलित रूप में आगे बढ़ते और उच्चत होते हूँ । स्वभावत: इन सब परिवतेनों 
और हेर-फेर की कल्पना पहले से एक साथ नहीं की जा सकती । फिर भी विकास की 
योजना बनाते हुए यह निर्णयय--वह कितना ही सीमितऔर अस्थायी क्यों ने हो--करना 
:ही पड़ता है-कि समाज के साधनों के प्रयोग में परिवर्तत किस दिय्ला,में होना चाहिए और 
-अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए उत पर नियन्त्रण किस प्रकार किया जा सकता है। साधनों 
£ की समस्या को इस दृष्टि से देखने को कभी-कभी भौतिक योजना का नाम दे दिया जाता 
-है-। बस्तुतः सावनों की समस्या पर इस अकार विचार करते हुए यह देखा नर है कि विकास 
- के अयत्न का -विविध- साधनों के विभाजन पर और उत्पादन: पर, आमदनी और रोजयार 
>को अधिकतम बढ़ाने की दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ेगा | अभिप्नाव यह है कि जब कोई कार्यक्रम 
बनाया जाए, अर्थात उस पर होने वाले व्यय और लाभों का अच्दाजा लगाया जाए, तब वित्तीय 
+और आर्थिक पर्दे के पीछे दृष्टि डालकर उस कार्यक्रम को पूरा करने के. लिए -जिन चास्तविक 
-साथनों की आवश्यकता पड़ेगी, उनका और उसके पूरा हो जाने पर अपनी श्र्व-व्यवस्था के 
- महत्वपूर्ण भागों में तैयार माल की-सांय और पूर्ति पर जो भ्रमाव पड़ेगा, उसका भी अन्‍्दाजा 
- लगा लेना. चाहिए । उदाहरणाये,, यदि कोई योजनाबिकारी किसी कार्यक्रम पुर ६०४ करोड 
ठुपए व्यय हो जाने का अन्दाजा लगाए,तो उसका अर्थ यह होगा : कि उस कार्य के लिए इतने 
<यन्त्रों,इतनी निर्माण-सामग्री और इतने श्रमिकों आदि की आवश्यकता पड़ेगी | इसलिए अद्न 
-केवल यह नहीं होगा कि पूंजी की उतनी राशि एकत्र किस प्रकाड की जाएगी--यदपि 
“यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है--वल्कि यह होगा कि अभी _जिन वास्तविक 22023 ता ४ 
गई, वे प्राप्त किए जाएं या नहीं और यदि किए जाएं तो लक 2 या, 
- कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तब प्रदन होगा -कि उससे होने वाले लाभों का उपयोग किस प्रकार किया 


अर्थ-व्यवस्था का विकास : झव तक की सफलताएं और भविष्य का स्वरुप £५ 


'जाएंगा और उसके कारण किन नई मांयों की पूर्ति होगी ग्रयवा कौन-सी मांगें खड़ी होंगी । 
“यदि इन सब बातों का अन्दाजा पहले से ही भल्री प्रकार न लगा सिया जाए तो सम्भव है कि उक्त 
कार्यक्रम में लगाए गाए साधन व्यर्थ ही चले जाएं। इसके अतिरिक्त, वास्तविक साधनों 
प्रयोग को केवल उक्त कार्यक्रम की पूर्ति की दृष्टि से नहीं, अपितु विकास के सम्पूर्ण कार्यक्रम 
“की दृष्टि से देखना चाहिए । इस उद्देश्य की पूति के लिए इस बात का भी अध्ययन फरना 
पड़ेगा कि किसी विश्वेप कार्यक्रम की पूर्ति हो जाने पर उत्पादन में जो थृद्धि होगी उसके 
कारण किन नई वस्तुओं की श्रीर कितनी मांग उत्पन्न हो जाएगी । 
.... २४. दूसरे शब्दों में, योजना बनाते हुए वास्तविक साधनों के प्रयोग को निश्चित सन्‍्तुलन 
में रखने की आवश्यकता होती है । योजना के कारण, पहले तो साथनों का विद्यमान 
सन्तुलन बिगड़ जाता है और फिर एक उच्चतर स्तर पर नया सन्तुलन स्थापित हो जाता 
है । योजना बनातें हुए बहुधा इस प्रकार के प्रश्न सामने झाते हैं : क्या जरूरत के लायक यंत्र 
मिल सकेंगे ? क्या कुशल और अनुभवी कर्मचारी आवश्यक संख्या में मिल जाएंगे ? युछ 
यन्त्र-सामग्री विदेक्षों से तो नहीं मंगानी पड़ेगी ? और यदि मंगानी पड़ेगी, तो क्या उसका 
मूल्य चुकाने के लिए आवश्यक मात्रा में अतिरिक्त निर्यात किया जा सकेगा ? कया उससे 
आ्रावश्यक मात्रा में जीविकोपार्जन के नए श्रवसर उत्पन्न हो सकेंगे ? और क्‍या उनमे 
' राष्ट्रीय श्राय में श्राशानुरूप वृद्धि हो सकेगी ? यदि फिसी कार्यक्रम के वास्तविक साधनों 
का श्रन्दाजा ठीक-ठीक लगा लिया जाए, तो किसी हद तक उसके लिए झावश्यक पूजी 
का भी अन्दाजा लगाया जा सकता है और यदि कहीं ऐसा न हो सके, तो कम से कम उन 
* कठिनाइयों का ज्ञान तो हो ही जाता है, जिनका सामना आागें चलकर होने की सम्भावना होती 
है । बड़ी संख्या में कुशल कर्मचारियों श्र श्रन्य विश्येपज्ञों को प्रशिक्षित करने बी समस्या 
' पर विचार, इसके अ्रतिरिक्त श्रन्य किसी प्रकार नहीं किया जा सकता । 

२५. ग्रहां इस बात पर जोर देना जरूरी है कि योजना बनाते हुए साथनों के 
सब्तुलन का ध्यान, वास्तविक साधनों श्र वित्तीय साधनों, दोनों वी दृष्टि से रसा जाना 
चाहिए । उत्पादन की प्रक्रिया में नकद द्रव्य की तब्राय तो हो ही जाती है और उत्सन्न पदार्थों 
का उपयोग नवाद द्रव्य के कारण नई होने वाली भांग को पूरा करने में हो जाता है । इसलिए 
यह बात महत्वपूर्ण है कि नकद रुपए के रूप में जो नई आय हो, उसका उपयोग पझ्नोर नियस्ट्रण 
इस प्रकार किया जाए कि लोगों की क्रप-शवित झौर उपलब्ध उपभग्य पदार्थों में बचत 
और विनियोग में और विदेशों के साथ होने वाले आयात और नियति में सन्‍न्तलन बना रहे । 
इसके अतिरिवत प्रत्येक महत्वपूर्ण वस्तु की मांग और उपलब्धि में सन्तुलन रसना प्रावश्यक 
है । ये सब आवश्यक सन्तुलन रखने के उपाय अनेक हैँ, जैसे कि मूल्यों में हेर-पेर, प्रभूर 
अदायगी, वजट की नीति में परिवर्तन शऔर यदि आवश्यक हो तो-पदार्मों शो पितरण पर 
नियन्त्रण । परन्तु इस सन्तुलन को वनाए रखने की प्रक्रिया और साधनों की प्रद्िया पद 
निश्चित करके उनको योजना में सम्मिलित कर लेना पहुता है । 


२६. वित्तीय योजना का लक्ष्य यह होना चाहिए कि पदा्भों को 


ञ्फा 


उपलब्धि घोर माग 


में सन्तुलन इस प्रकार बना रहें कि भोतिक साधनों का मधाशवित प्रधिकलम उपयोग 
न साधनों 


, हो जाए और मूल्यों म अनियोजित परिवर्तन न होने पाए । वित्त प्लोौर भोतिक 
- की सन्तुलित उन्नति के लिए योजना बनाते हुए भनेक नए क्षेत्रों कग भी घस्वेधय झोर प्रस्यय्न 


धारमित अ्वस्या में होती है 
म्भिक प्रवर्या में शत हू, : 


- करना पड़ता है। जिस देश की पश्रय॑-व्यवस्था विवास की भारम्निक 





नाक 
/५4॥ 


हितीय पंचवर्षीय योजना 


योजना को आरम्भ करने के लिए आवश्यक सब जानकारी उपलब्ध नहीं होती और इस क्ात्म 
आथिक योजनाओं का आरम्भ किन्हीं सरल नियमों के अनसार नहीं किया के लत, || 
इसलिए भौतिक और वित्तीय साथनों और विविध “विभागों में अति का समन्वय क्रमप्त: 
करके चलना पड़ता है । और क्रमश: प्राप्त अनुभव और विचारित नीति में मेल रखने के लिए 
निरन्तर प्रयत्न करते रहने की आवश्यकता होती है। वित्त अववा देश के आंतरिक वित्त 
की समस्या विकास में प्रायः वाधक नहीं होती, क्योंकि उसे सदा ही घटाया-बढ़ाया जा सकता 
है। परन्तु भ्रावश्यक साथनों का मूल्य चुकाने का प्रवन्ध हो जाने मात्र से इस वात का निर्चय 
नहीं हो जाता कि आवश्यक वास्तविक साधन मिल ही जाएंगे । यदि वे न मिले तो उनका मूल्य 


० 


चुकाने के साथनों में वृद्धि श्र्य-व्यवस्था को उलठ-पुलट देने का कारण वन सकती है । इस- 
लिए ठीक-ठीक विश्लेषण करने पर ज्ञात होगा कि. वित्तीय सन्तुलन पर बल देने का वास्तविक 
श्र्थ, वास्तविक. साधनों के प्रवन्च और प्रयोग की ठीक-ठीक योजना बनाना ही हैं। विचार 
चाहे भौतिक योजना के विषय में करें, चाहे वित्तीय योजना के--दोनों एक-दूसरे के सहायक 
होते. है--लक्ष्य सदा यही होता है कि अर्थ-व्यवसत्था के निरन्तर उच्च से उच्चतर होते 
हुए.स्तर पर सब साथनों में सन्तुलन बना रहे । 


न ज़ 
भावी रुप और परिवर्तन क्षमता 
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२७. आर्थिक विकास के लिए भौतिक साधनों के प्रयोग में वार-वार और बड़े-बड़े परि- 
वर्तन करने की आवश्यकता होती है । इसलिए कोई भी दीघंकालीन योजना वनाते हुए इस 
बात का सदा ध्यान रखना पड़ता है । कुछ प्रयोजनों के लिए केवल पंचवर्षीय योजना की भाषा . 
में सोचना पर्याप्त हो सकता है, परन्तु साथ ही उससे वहुत अधिक बड़े काल के विकास के चित्र 
को अपने विचार-चक्षु के सामने रखना पड़ता है । प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में विकास की 
मात्रा में पूर्ण सन्तुलन का होना सम्मव नहीं है, प्रत्युत किसी-किसी योजना में कुछ असन्तुलन 
जो किसी क्षेत्र में अति विकास और किसी क्षेत्र में कम विकास के रूप में प्रतीत होता 
है--शीघ्र विकास में सहायक हो सकता है । यह वात बिजली, परिवहन और आधारभूत 
उद्योगों जैसे विकास के विभागों में विशेष रूप से लागू होती है, क्योंकि इनमें एकदम बहुत 
बड़ी पूंजी का विनियोग करना पड़ता है । इस प्रकार का विनियोग करते हुए वर्तमान अथवा 
निकेट भविष्य की आवश्यकताओं के स्थान पर यह देखना पड़ता है कि अब से १० या १५ वर्ष 
के पश्चात विकास की स्थिति अथवा आवदश्यकताएं क्‍या होंगी । जिस देश में अर्थे-व्यवस्था का 
निरन्तर विकास होता रहता है, उसमें मांग एकदम वहुत अधिक भी वढ़ सकती हैं। उदाह- 
रणार्थ, यह उल्लेखनीय है कि हमारे देश में गत कुछेक वर्षो में ही विद्युतू-शक्ति की मांग का 
स्वरूप इतता अधिक बदल गया कि जहां पहले यह भय हो रहा था: कि उत्तन्नं झक्ति का पूरा 
उपयोग हो सकेगा या नहीं अथवा वह वची तो नहीं रह जाएगी, वहां अब उसके कम पढ़े 
जाने की जिन्ता होने लगी है | इस्पात, रासायनिक खाद और सीमेंट की मांग भी बहुत 
जल्दी-जल्दी बढ़ते जाने के लक्षण दिखाई देने लगे हैं | यदि केवल एक- पंचवर्षीय योजना को 
घ्योत में रखकर विचार करें तो बड़े यन्‍्त्रों और अन्य पूंजीगत: सामग्रियों के “निर्माण की 
दिशा में जो कार्य किए जा रहे हैं; उनका महत्व .बहुत अधिक नहीं-जान पड़ेया, परन्तु" यदि 
उनको दीर्घेकाल के विकास की दृष्टि से देखा जाए तो उनका महत्व बहुत -अधिक दिखाई देने 





श्र्य-व्यवस्था का विकास ; अब तक की सफलताएं और भविस्य का स्वरूप. १७ 


लगेगा। निकट भविष्य का कार्यक्रम दीर्घकाल के पद्चात्त प्रकट होने बाले भावी रूप को सामने 
रखकर ही वनाना होता है। इससे स्पप्ट है कि जो योजनाएं बनाई जाएं, उनकी प्राविधिक परीक्षा 
दूर भविष्य को ध्यान में रखकर ही करनी चाहिए । इसके अतिरिकत योजना बनाते हुए चैज्ञानिक 
प्रगति और प्राकृतिक साथनों का उपयोग करने की नई यांत्रिक प्रणालियों को भी ध्यान में रसना 
पड़ता है । परन्तु दी्घंकाल का अर्थ अनेक स्वत्प कालों का योग मात्र है। और इसलिए यह 
निश्चय करके चलना झ्रावश्यक है कि प्रत्येक पंचवर्षीय कार्यक्रम भविष्य में प्रकट होने वाले 
कार्यक्रमों के भावी रूप के साथ संगत होता चला जाए । 


२८. अब तक जो विचार किया गया, उससे सब कार्यक्रमों को दीर्बकाल को दृष्दि 
से देखने की ब्रावध्यकता प्रकट हुई | परन्तु इसके साथ ही, पंचवर्षीय योजना्रों के अंतर्गत स्वत 
समयों के कार्यक्रमों पर ओर भी सूक्ष्मता से ध्यान देने की आवश्यकता है । भविष्य में हम जो 
छलांगें लगाउंगे वे चाहे कितनी ही बड़ी और महत्वपूर्ण क्यों न हों, इस क्षण तो अधिक 

महत्व का हमारा भ्रगला कदम हो है। इसलए पंचवर्षीय योजनाम्रों को वापिक योजनाग्रों 
अथवा कार्यक्रमों में विभवत करके चलना उचित है। और उनके परिणाम को भी दसो दप्दि से 
जांचना चाहिए कि वर्ष भर में कितना कार्य किया गया । इसका यह अर्थ नहीं कि किसी कार्म- 
क्रम को अपनाते हुए अथवा उस पर विचार करते हुए उसमें कोई परिवर्तन न किया जाए, 
अपितु यह परिवर्तत सारी योजना की अपेक्षा वबाविक योजना का ही भाग रहना उचित है । 
राज्य श्रौर केन्द्रों की सरकारें अपना कार्य वापिक वजट के आधार पर ही करती 3 । इसमे उस्कें 
स्वभावत: यह अवसर मिल जाता है कि पंचवर्षीय योजना में कार्य क्रमों का जो वापिक विभाजन 
कर दिया गया है, उसकी परीक्षा करके वे उसमें आवश्यक हेर-फेर फर लें, परन्तु योजनाधि- 
कारियों को यह परिवर्तन यह सोचकर ही करना चाहिए कि ग्रर्थ-व्यवस्था की समस्त आवश्यका- 
ताएं क्या हैं और जो वर्ष समाप्त हो रहा है, उसके कार्य की पति में उन्हें वया श्रनुभव हम्ना । 
परन्तु आज की परिस्थितियों में किए हुए कार्य की प्रगति का शीघ्र और ठोक प्रस्शाजा लगा 
सकना सुगम नहीं है, और इस कारण अगले वर्ष के कार्यक्रम का परिमाण भी सुगमता से निश्चित 
नहीं किया जा सकता । संघीय गठन में, यों भी, चालू वर्ष के कार्य का परिणाम जानने में दुछ 
विलम्ब लग जाता है और इसलिए उसके आधार पर आगामी ब् का कार्यक्रम शीघ्रता से नहीं 
बनाया जा सकता और न उसके लिए आवश्यक वित्तीय तथा अन्य साधनों का प्रस्दाना 
लगाया जा सकता है | इन कठिनाइयों का हल संगठन में सुधार करते ही किया जा समता 
हू । योजना को कार्यान्वित करने के लिए यह भ्रावश्यक हे कि कार्य में जो सफलता या पस- 
फलता हो, उसके विपय में विभिन्न योजना विभागों श्रौर सरकारी विभागों में सूचनाशों ग्ौर 
अनुभवों का आदान-प्रदान निरन्तर होता रहे । यह भी आवश्यक है कि केन्द्रीय सम प्रस्य 
योजना कार्यालयों में जो जानकारी प्राप्त हो, उसका विचार श्लौर विश्लेषण शीघ्वता से कर 
लिया जाए । यह प्रक्रिया योजना के सरकारी छेत्र के ही नहीं, गैर-तरकारी क्षेत्र के सस्बना 
में भी की जानी चाहिए । दोनों क्षेत्रों को मिलकर काम करना चाहिए। इस प्रसंग में टम इस दास 
पर विद्येप बल देना चाहते हैं कि निजी क्षेत्र अथवा गे र-सरकारी स्षेत्र में विनियोग प्रौर विकास 
करने के जो कार्यक्रम बनाए जाएं, उनकी और उनकी प्रगति की सूचना, निरन्तर प्रो 





नियमित रूप से मिलती रहनी चाहिए । उन्नत देशों में व्यापारिक संस्यायों प्लोर संगठनों 
स यह सूचना पहले से प्राप्त कर ली जाती है कि वे कहां और कितनी पी सगाने की सोच 
है, इत्यादित। श्समे 


रहे हैं, उनके हाथ में कितना माल मौजूद है और कितने की मांग है. 
जर6जर्णता«&8--2 





श्प हितीय पंचवर्षीय योजना 


मुद्रा-स्फीति अथवा मुद्रा-संकोच की प्रवृत्तियों पर दृष्टि रखने में भी सहायता मिलती रहती 
है। अनुन्नत देशों में इस प्रकार की जानकारी का मिलते रहना आगे की योजना बनाने और: 
उसेमे समय-समय पर हेर-फेर करते रहने के लिए और भी आवश्यक है। 


२६९. द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कल्पना एक ऐसे बड़े ढांचे के रूप में की गई है, 

जिसके भीतर रहकर ही वापिक योजनाओं को बनाया जाएगा । , पांच वर्ष तक चलने वाली 
योजना को लचकीला रखना आवश्यक है । इस पुस्तक में जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना उपस्थित 
की गई है, उसमें वतलाया गया है कि जो कार्य किए जाएंगे वे कितने बड़े और महत्वपूर्ण होंगे, 
जो विकास सुझाए गए हैं, उनसे किस प्रकार के लाभ हो सकेंगे और जो काम किए जाएंगे उनके 
लिए आवश्यक साधनों का संग्रह किन उपायों और प्रणालियों से किया जाएगा । योजना की 
सफलता के लिए जो नीति अपनाई जाएगी, उसका भी मोटा रूप प्रकट कर दिया गया है | परन्तु 
योजना कोई ऐसा व्यायाम नहीं है जिसे पांचों वर्षों के लिए केवल एक वार करके काम चल 
जाए । इसके लिए चालू अवधि और निकट भविष्य की प्रवृत्तियों पर निरन्तर ध्यान रखना पड़ता 
है । देशा की टेकनीकल, आर्थिक और सामाजिक अवस्थाओ्ों का नियमपूर्वक अध्ययन करना 
और नई आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रमों में हेर-फ़ेर करना पड़ता है । स्वभावत: पांच वर्ष 
के लिए जो अन्दाजे लगाए जाते हैं, उनमें कुछ अनिश्चितता रहती है। योजना में जो कार्यक्रम 
निर्धारित किए गए हैं, उनमें से कई एक की पूर्ति में निर्धारित से अधिक समय भी लग सकता 
है । जितनी बड़ी योजना की हमने कल्पना की है, उसमें अनुभव से ऐसे क्षेत्र भी प्रकट हो 
सकते हैं, जिनमें नियत कार्य को निर्धारित समय से पहले कर लेना और अन्य कुछ कार्यो को कुछ 
विलम्बित कर देना अधिक लाभदायक सिद्ध हो । भारत अपनी योजना किसी अर्थ-व्यवस्था 
से लग-बंधकर नहीं बना रहा है। सम्भव है कि विदेशों में होने वाले:-आशथिक और 
राजनीतिक परिवतेनों के कारण हमें अपनी योजना में कुछ हेर-फेर करने पड़ जाएं । इन सब 
दृष्टियों से योजना को एक ऐसा ढांचा मात्र मानकर चलना चाहिए, जिसके भीतर रहकर 
अत्येक वर्ष के कार्य विस्तारपूर्वक निर्धारित और कार्यान्वित किए जाएंगे । 


३०. अन्त में, हम दीर्घकालिक योजना के विपय में एक विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं । 
हमारा खयाल है कि आगामी वर्षों में इस पर अधिकाधिक ध्यात देने की आवश्यकता पड़ेगी । 
यह विचार एशिया और अफ्रीका के विस्तृत और अविकसित भू-भाग के विकास की समस्थाञ्रों 
के विषय में है । यह भू-भाग अनेक राजनीतिक और सामाजिक कारणों से अभी तक प्राय 
अविकसित रहा है। यहां के कुछ देशों की अर्थ-व्यवस्था या तो शेष,संसार से अलग-यलग रही 
है या योरुप के उन देशों के साथ जुड़ गई है जिनके साथ उनका राजनीतिक सम्बन्ध हो गया 
था । इसका फल यह हुआ है कि इस भू-भाग में व्यापार के परस्पर आदान-अदान का परिमाण 
अधिक नहीं वढ़ पाया । और इस कारण इन देशों में परस्पर सहायता और व्यापारिक सम्पर्क 
का क्षेत्र प्रायः अविकसित पड़ा हुआ है। स्पष्ट है कि ज्यों-ज्यों इस भू-भाग में योजनापूर्वक विकास 
होता चला जाएगा, त्यों-त्यों उत्पादन की कुछ विशेष दिद्लाओं में विशेषता प्राप्त कर लेने, परस्पर 
लाभदायक व्यापार करने और जानकारी तथा अनुभव का आदान-अदाने करने के अवसर 
अधिकाधिक मिलते चले जाएंगे । इन देशों में योजना की प्रगति विभिन्न स्थितियों में है और 
स्वभावतः.इनमें से प्रत्येक देश की मुख्य दृष्टि यह रहेंगी कि वह अपने साधनों का अधिकतम 
विकास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करे औरं ऐसी दिशा में करे जो कि झाथिक और 
सामाजिक दृष्टि से उसके लिए अधिकतम लाभदायक हो | फिर भी यह आवश्यक है कि इनके 


अध्याय २ 


योजना पर विचार 


: उद्देश्य और उपाय 


कप 


प्रथम योजना की सफलताएं उल्लेखनीय तो अवश्य हैं, परन्तु उन्हें केवल आरम्भ माल- 

कर चलना चाहिए । योजना का कार्य रहत-सहन के मान को दगना कर देने जैसे किसी निश्चित 
या स्थिर लक्ष्य तक पहुंच जाने का नहीं, अपितु देश की अर्थ-व्यवस्था को इस प्रकार गतिशील 
वना देने का हैं कि भौतिक सूख-्सुविधाप्रों और वौद्धिक सांस्कृतिक सफलताओं का स्तर 
निरन्तर उच्च से उच्चतर हाता चला जाए । इच समय भारत म रहन-सहन का स्तर वहुतत 
नीचा है । देश में जित्तना उत्पादन होता है वह जनता की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने के लिए 
भी पर्बाप्त नहीं हीता । अधिकतर लोगों की स्वस्थ जीवन विताने में समर्थ बनाने के लिए 

भी वहुत प्रयत्न करना होगा । देश के अनेक बड़े भाग, अन्य भागों की तुलना में कम विकसित 

और जनता के अनेक वर्ग ऐसे हैं जो आधुनिक प्रगतिशील विचारों और कार्य-प्रणालियों से 
भी तक विल्कूल अछत्ते रह हू। इसालए विकास कार्य द्वुत गति से करने की आवश्यकता हरा 

यह तभी सम्भव है जब कि वित्तीय सावनों के उपयोग और संगठन बड़े पैमाने पर किए जाएं । 
आगामी कई योजनाओं में हमें अपना ध्यान लाभों और फलों की अपेक्षा अपने प्रयत्नों पर ही 
केन्द्रित रखना होगा । लाभों और फलों का महत्व कम नहीं, परन्तु एक समुदाय को किसी 
उत्पादक और समाजोपयोगी कार्य के लिए रूम और प्रयत्न करने से जो संत्तोष प्राप्त होता है. 
उसका मूल्य और भी अधिक होता है । इस दृष्टि से विकास पर किए गए व्यय अपने आप में 
एक प्राप्ति हैं । यदि विकास की समस्याञ्रों और उसके साथ ही समाज के गठन में आवश्यक 
परिवर्तन की समस्याओं पर विचार ठीक दिशा में किया जाए, तो कोई भी समाज अपने भीतर 
ही ऐसी सपप्त शवितयों को अ्रवश्य जागृत कर सकता हूँ कि उनके द्वारा विकास एक निश्चित 
दिया में होने लगे । लागत और लाभ अथवा पूंजी और उत्पादन के वारीक हिद्धावों की अपेला: 
समाज की अपनी शक्ति विकास के कार्यों में कहीं अधिक सहायक होती है 


ञ #प श 


समाज का समाजवादी ढांचा 


२. रहन-सहन का ऊंचा मात, या जिसको कभी-कभी भौतिक उन्नति कहा जाता हैं, 
अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है । वस्तुत: यह वौद्धिक और संस्कृतिक जीवन को उन्नत करने 
का एक सावन है। जिसे समाज को अपना अधिकतर जन-वल और समय जीवन के निर्वाह-मांत्र 
की आवश्यकताएं पूरी करने पर ही लगाना पड़ेगा, वह जीवन के उच्च लक्ष्यों की ओर उतना ही 
कम घ्यान दे सकेगा । आथिक विकास का उद्देश्य समाज की उत्पादक जझवक्ति की वढ़ाकर ऐसी 
परिस्थितियां उत्पन्न करना है कि परस्पर विरोबी प्रतिभाओं और प्रेरणाओं की अभिव्यक्ति 
आऔर उपयोग अच्छे ढंग से हो सक । इसलिए विकास और आथिक उन्नति की ग्रति आरम्भ 
से ही ऐसी दिशा में होनी चाहिए कि वह समाज के बुनियादी उद्देश्यों के साथ मेल खाती रहें । 
किसी अविकसित देद्य के सामने अपने वर्तमान आथिक और सामाजिक ढांचे से अविक 


योजना पर विचार श्१ 


अच्छे परिणाम प्राप्त कर लेने का ही काम नहीं होता, अपितु उन्हें इस प्रकार ढालने श्रौर 
पुनर्गठित करने का भी होता है कि वे अधिक उच्च और व्यापक सामाजिक मूल्यों के विकास में 
सहायक हों । 

३. इन गुणों या मूल उद्देश्यों को हाल में समाज का समाजवादी ढांचा' शब्दों में बांधा 
गया है। वास्तव में इसका अभिप्राय यह है कि उन्नति के कार्यो की कसौटी केवल निजी लाभ न 
होकर समाज का लाभ होनी चाहिए, और विकास के आदर्शों तथा सामाजिक और आधिक सम्बन्धों 
का गठन ऐसा होना चाहिए कि वे केवल राष्ट्रीय श्राय और नियोजन की वृद्धि में ही नहीं श्रपितु 
आय और घन की अधिकाधिक समानता लाने में भी सहायक हों । उत्पादन, वितरण, खपन और 
पूंजी-विनियोग सम्बन्धी मुख्य निर्णय--औ्रौर वस्तुतः सभी सामाजिक और आधिक प्रच्नों के 
निर्णय--ऐसी संस्थाओं द्वारा किए जाने चाहिएं जो सामाजिक उद्देष्यों की भावना से अनु- 
प्रेरित हों॥ आशिक विकास के लाभ समाज के उन वर्गों को अधिकाधिक पहुंचने चाहिएं 
जो कि अपेक्षाकृत कम सम्पन्त हैं और आय, घन और आर्थिक सत्ता का केसद्रीकरण क्रमण: कम 
होता जाए। सव मिलाकर समस्या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देने की है कि उसमें वे लोग भी 
अपने जीवन का मान ऊंचा उठाने श्रौर देश की समृद्धि में अधिक भाग लेने में समर्थ हो 


बन सदा 


जाएं जो कि भव तक संगठित प्रयत्नों के हारा की हुई उन्नति में बहुत कम भागीदार बन सके 
और वैसा करने की कल्पना तक नहीं कर सके। इस प्रक्रिया में इस वर्ग के लोगों की श्राधिक 
ओर सामाजिक स्थिति ऊंची हो जाएगी । इस प्रकार श्रमिकों को ऊंचा उठाने का प्रग्न भी 
उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोजगार के अवसर श्रपितु उनमें लाभों का क्षेत्र विस्तृत करने 
का है, वयोंकि मनुष्य की आशा शौर उत्साह का नाश जितना इस भावना के कारण होता है कि 
हीन कुल में जन्म लेने अथवा जीवन का आरम्भ दरिद्रावस्था में करने वाला मनुष्य श्राधिक 
और सामाजिक उन्नति कर ही नहीं सकता, उतना अन्य किसी वात से नहीं होता । इस प्रकार 
की उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए सरकार को सारे समाज के प्रतिनिधि का रुप 
धारण करना होगा और योजना के सरकारी क्षेत्र का जीघ्र विस्तार करना होगा। 
विकास के जिन कार्यो को योजना का निजी क्षेत्र अपने हाथ में लेना नहीं चाहता या लेने में 
असमर्थ है, उनका आरम्भ सरकार को करना होगा । देश की अर्थव्यवस्था में पुंजी-विनियोग 
का नेतृत्व सरकार को ही करना होगा, चाहे वह योजना के निजी क्षेत्र में हो चाहे सरकारी क्षेत्र 
में । योजना के निजी क्षेत्र को भी योजना के उसी व्यापक क्षेत्र के भीतर रहकर कार्य करना 
होगा जिसे समाज स्वीकार करेगा। अन्ततः सामाजिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप विनियोग 
के साधन स्वयमेंव प्रकट हो जाएंगे । निजी उद्योग, मूल्यों की स्वतन्त्ता और निजी प्रवन्ध 
आदि सब वस्तृतः उन लक्ष्यों की पूर्ति के साधन मात्र है जिन्हें कि सामाजिक कहा जाता हो; 
उनके ओचित्यानुचित्य का ' निर्णय सामाजिक परियामों के ब्रनुसार ही किया जा 
सकता है। | 
४. आधुनिक टेकनोलीजी का प्रयोग तभी हो सकता है जब कि उत्पादन बढ़े पमाने 
पर किया जाए, नियस्त्रण एकसून्री रहे, और साधनों का उपयोग किन्हीं विशिष्ट बड़े दायों 
के लिए किया जाए । खनिजों की खुदाई और बुनियादी तथा पूँजीगत माल का उत्तादन करने 
गले उद्योग इसी प्रकार के हैं ।.इनके द्वारा राष्ट्र की झ्राथिक प्रगति का पता लगाया जा सकता 
है। इसलिए इन्हें विकसित करने की जिम्मेदारी मुख्यतया सरकार को हो उठानी चाहिए हर 
इस उद्योगों की वर्तमान इकाइयों को भी नवीन संगठन के अनुरुप टखे जाना चाहिए । 


टम। 
५ 


ले 


हितीय पंचवर्षीय योजना 


जिन क्षेत्रों में घन और आधिक झक्षित के पंजीमत हो जाने की सम्भावना हो, उनमें उद्योगों 
का पूरा 5 ब्रथवा अबू रा स्वामित्व और प्रवन्ध का नियन्त्रण सरकार के ही हाथ में रहना चाहिए । 
ऊँछ लेत्र ऐसे हैं जिनमें आज की परिस्थितियों में निजी उद्योग सरकार के सहयोग और 
समर्थन के विना अधिक प्रगति कर ही नहीं सकते । इसलिए इन क्षेत्रों में जो सावन प्रधकक्‍्त 
ह्मेंगे जनक पप्ट्राव अववा अर्थ-राष्ट्रीय रूप को स्वीकार करके ही आगे वढ़ना होगा । अर्चे- 
व्यवस्था के छोप भागों में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देती होंगी कि उनमें निजी प्रयत्नों 
अपर उद्योगों को भी निजी रूप में अबवा सहकारिता के आवार पर आगे बढ़ने का अवसर 
मिल सके । जब किसी अर्व-ब्यवस्था का विकास हाने लगता हैँ तव उसका विस्तार इतनी विभिन्न 
दिद्याओं में हो जाता है कि उत्में निजी और सरकारी दोनों भागों के साथ-साथ कार्य करने की 
गूंजाइद हो जाती हैं। परन्तु इस योजना में जिस गति से और जिन व्यापक्त सामाजिक लक्ष्यों 
की पूर्ति के लिए कार्य करने की कल्पना की गई हूँ, उनके कारण यह आवश्यक होगा कि बोजना 
का सरकारी भाग स्वतन्व रूप से कार्य करने के साथ-साथ योजना के तिजी भाग के विकास 
का. भी खयाल रखे । | 

५. समाज के समाजवादी ढांचे को स्थिर या अपरिवर्ततशील मानकर नहों 
चलना चाहिए। यह किसी एक सिद्धान्त या मन्तव्य से जड़ा हुआ नहीं हैं। प्रत्येक देद्य 
को अपनी सूंझ-बूझ और परम्परातओं के अनुसार बढ़ना होता है । उसे अपनी आथिक और 
सामाजिक नीति का निर्वारण समय-समय पर अपनी ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुसार 
करना होता है । यह न तो आवश्यक ही हैं और न अभीष्ट ही कि हम अपनी अर्थ-ब्यवस्था 
को किसी एक नमने या संगठन की नकल पर ऐसा गढ़ लें कि उप्तके रूप अवबवबा अमल के 
सम्बन्ध में कोई नए परीक्षण करने की नुंजाइश तक न रहे । योजना के सरकारी क्षेत्र 
के विस्तार का यह अर्थ भी नहीं होना चाहिए कि निर्णय करने और सत्ता के उपयोग का 
अधिकार एक स्थान पर केन्द्रित हो जाए । लक्ष्य यह होना चाहिए कि कुंछ विस्तृत निद्देशों 
अबवबा कार्य-प्रणाली के नियमों . के दायरे के अन्दर सरकारी उद्योगों को कार्य करने की और 
अपने कार्यो का विस्तार करते रहने या उन्हें हस्तांतरण करने की पूरी च्वतन्व्नता रहे । 


र्‌ 


राष्ट्रीय उद्योगों के संगठन और प्रवन्ध में हमें वार-वार परीक्षण करके देखने होंगे । और 
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हुँ कि यह वात सारे हीं समाजवादी आदर्श पर लागू होती हूँ । महत्वपूर्ण 
वात यह है कि हमारे सामने यह स्पप्ट रहे कि हमें किचर बढ़ना है । हमें मूल उद्देश्यों 
निरलर ध्यान रहे और हम अपनी संस्थाओं और संगठनों और उनके सियमों को अपने 
अनुभव केआवार पर सुधारने और वदलने के लिए सदा तैयार रहें | समाजवादी आदर्श 
में निब्चित लक्ष्यों की प्राप्ति, जीवन के मान को ऊंचा उठाने, सवर्के लिए सुविद्याओं का 
विस्तार करने, अब तक पिछुड् व्यों में उत्साह और समाज के सव वर्गों में परस्पर सहयोग 
की भावना उत्पन्न करने पर बल दिया जाता हैं । थे उद्देश्य ही सव बुनियादी निर्णयों की 
कसौटी होंगे। हमारे संविधान में सरकार के लिए जो निदेश्ञात्मक सिद्धान्त स्थिर किए गए 
है, उनमें दिद्या का संकेत मोटे झब्दों में कर दिया यया हैं । समाज का समाजवादी आदर्श 
उस दिशा को अधिक निद्चित बच्चों में प्रकट करता है। आधिक नीतियों और सामाजिक 
संगठनों में परिवर्तत का निश्चय इस प्रकार करना. चाहिए कि उससे आशिक प्रगति लोकतंत्र 
और समानता के व्यापक आधार पर होने का निश्चय हो जाए लोकतसन्‍्तर जीवन की एक विशेय 
प्रणाली है; वह समाज के संगठन की किनन्‍्हीं विश्विष्ट व्यवस्थाओं का नाम नहीं है | यही वात 


समाजवादी ढांचे के विपय में कही ही जा सकता हूं । 


सच त्ता यूः 
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योजना पर विचार: २३ 
उद्देश्य 
| ६- इन व्यापक विचारों को ध्यान में रखकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ये प्रधान 
उद्देंदय रखे गए हैं: 
(क) राष्ट्रीय आय में इतनी वृद्धि करना कि उससे देश में रहन-सहन का स्तर 
* ऊंचा हो जाए; 
(ख) द्वुत गति से औद्योगीकरण करना, जिसमें मूल उद्योगों और भारी उद्योगों के 
विकास पर विद्येप बल हो; 
(ग) रोजगार के श्रवसरों का व्यापक विस्तार करना; और 
(घ) श्राय और धन की असमानता कम करके आशिक थवक्ति का अधिक सामान्य 
वित्तरण करना । 


ये उद्देश्य एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। राप्ट्रीय आय में वृद्धि और जीवन के मान मं 
पर्याप्त उन्नति तव॒ तक नहीं हो सकती जब तक कि उत्पादन और पूंजी-विनियोग में भी 
पर्याप्त वृद्धि न हो जाए । इस उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है कि आशिक और सामाजिक 
योजनाकार्यों पर व्यय करने के लिए हाथ में पर्याप्त पूंजी हो, खनिजों की खोज झौर विकास किया 
जाए, झर इस्पात, यन्त्र-निर्माण तथा कोयले श्लौर भारी रासायनिक द्र॒व्यों जैसे मूल उद्योगों 
की उन्नति की जाए। इन सव दिशाओं में एक साथ उन्नति करने के लिए उपलब्ध जन-शविति 
ओर प्राकृतिक साधनों का श्रधिकतम उपयोग करना होगा । हमारे जैसे देश में जहां जन- 
शक्ति प्रचुर परिमाण में विद्यमान है, रोजगार के अवसरों का विस्तार स्वयं एक महत्वपूर्ण 
उद्देश्य वन जाता है । इसके अ्रतिरिक्त, विकास की प्रक्रिया और दिदय्या ऐसी होनी चाहिए दिः उससे 
आ्राधारभूत सामाजिक मूल्यों और प्रयोजनों का भी प्रकाशन हो । विकास का परिणाम यह होना 
चाहिए कि उससे आथिक और सामाजिक विपमताएं कम हो जाएं और इसके लिए जिन तरीकों 
को अपनाया जाए वे लोकतन्‍्त्री हों । आथिक उद्देश्यों को सामाजिक उद्देग्यों से पृथक नहीं 
किया जा सकता और साधनों तथा उद्देश्यों को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता । जनता 
की उचित आराकांक्षाओं की पूर्ति करने वाली योजना में ही एक लोकतन्त्री समाज अपना 
अधिकाधिक सहयोग प्रदान कर सकता है । 


७. इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संतुलित ढंग से ही आगे बढ़ना होगा. वर्योकि इनमें से 
किसी एक पर अधिक बल देने का परिणाम यह हो सकता है कि हमारी ग्र्थन्यवस्था 
ग्रस्त-व्यस्त हो जाए श्रौर उस उद्देश्य की पूर्ति में ही विलम्ब हो जिस पर इतना बल दिया 
जा रहा है । जीवन के मान का नीचा और स्थिर रहना, बेरोजगारी व काम रोजगार 
और झौसत भामदनियों तथा ऊंची झ्रामदनियों में श्रसमानता हमारी अर्व-व्यवस्था के बुनियादी 
तौर से अ्रविकसित होने के सूचक हैं जो मुख्यतः कृपि पर आश्ित प्र्थ-ध्यवस्था की विधशिष्दता 
हैं । विकास की मूल आवश्यकता यह है कि द्रुत गति से झोद्योगीकरण और पग्र्धच्यवस्था 
का विस्तार नाना दिश्याओं में हो । और औद्योगिक उन्नति द्रुत गति से करने के लिए यह 
आवश्यक है कि देश मूल उद्योगों और ऐसे यन्त्र बनाने के उद्योगों की उन्नति करने पर 
ग्धिक ध्यान दे जो कि उत्पादन के लिए आवश्यक यन्त्रों का निर्माण कारते है । इसके लिए 
लोहे व इस्पात, लोहेतर धातुओं, कोयले, सीमट, भारी रामायनिक इृच्यों और बुनियादी झाव- 
ब्यकता के अन्य उद्योगों का विकास पहले करना होगा । इसमें बड़ी बाघा साधनों की कमी प्रोर 
उनकी अनेक आवश्यक मांगों की है । यहां मांग से झ्रभिप्राय केवल तातल्गलिवा माँग नहीं 
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अपितु विकास का कार्य बढ़ने के साथ-साथ मांग के मिरन्‍्तर बढते रहने से 
 झातप्राकृतिक साथनों का परिमाण अपेक्षाकृत वहत बढ़ा हैं और 
म--उदाहरणाथ इस्पात के अपेक्षाकृत कम व्यय होवे की सम्भावना हैं| इसलिए जो भारी 
उद्योग और प्राकृतिक साधन इस कसौटी परखर उतरतं हा, उनका अधिकतम विकास और 
विस्तार पहले कर लेना चाहिए 
._+ मूल उद्यागा मे पूंजी लगाने से उपभोग्य वस्तुओं की मांग तो बढ़ जाती हैं, परन्तु 
ने ता उनका उत्पादन शीक्व होना आरम्भ होता हैं और न उनमें मजदरों की बड़ी संख्या में 
सपत हांता है । अत: औद्योगिक विस्तार को सनन्‍्तलित न्तुलित रखने के लिए ऐसा संगठित प्रयत्न करना 
चाहिए कि उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ी हुई मांग पूरी करने के लिए श्रम का उपयोग तो हो, 
परन्तु पूंजी कम से कम लगे । जहां श्रम अधिक और पूंजी थोड़ी हो, वहां ऐसी तरकीबव और 
 श्रम-प्रधान प्रणाली अपनाने की आवश्यकता होती हैं जिससे उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में श्रम 
का (समाज के हित में ) अधिकाधिक उपयोग हो । वेरोंजयारी की वर्तमान परित्वितियों में 
अधिकतम श्रमिकों का काम पर लग जाना भी अपने आप में एक उद्देश्य वन जाता है । सम्भव 
हू कि श्रम-प्रधान प्रणाली के अपनाने से ऊंची लायत पर माल तैयार हो। इस प्रणाली के 
कारण कुछ वलिदान करना पड़ेंगा जिसे प्राविधिक और संग््नात्मक सुधार करके कुछ 
कम किया जा सकता है | फिर भी, जब तक कि अर्थ-व्यवस्था की नींव मजबूत नहीं जाए 
तव तक उपभोग्य वस्तुओं की खपत में कुछ त्याग से ही काम लेना पड़ेंगा। ज्यों-ज्यों उपभोग्य 
वस्तुएं बनाने वाले उद्योगों को अपना उत्पादन वढ़ाने के लिए अधिकाधिक विजली, परिवहन 
के सावन, अच्छे औजार और भज्नीर्नें आदि मिलते जाएंगे, त्वो-त्यों त्याग की. यह 
विवद्यत्त घटती जाएगी और जनता के लाभ की मात्रा बढ़ती जाएगी । अभी तो वेरोजगार या 
कम रोजगार वाले मजदूरों को रोजगार में रूगा लेने पर ही ज्यादा जोर देने से वेरोजयारी की 
वर्तमान कठियाई कम हो ही जाएगी । इसी असंग में एक और वात का भी ध्यान रखने की 
आवश्यकता हैं कि जहां श्रम-प्रधान प्रणाली अपनाई जाती है, वहां आमदनियां अपेलाहइनत 
कम होने के कारण बहुधा वचत कम होती है और पुनः: विनियोन के लिए पूंजी घोड़ी मिल पाती 
। ऐसे उपाय करने चाहिए कि यह स्थिति ज्यादा न बढ़ने पाए। यह ध्यान देने योग्य है कि 
ऊंचे वेतनों पर रोजगार देने के अवसर भी उतने ही बढ़ाए जा सकते हूँ जितना कि देद्य की 
अथ-न्यवस्था मं बचत का सम्मावताआझा का चढ़ाया जा सकता हू 
रोजगार के अद्सर 
» &£. रोजगार के अवसर बड़ाने के प्रशव पर योजना में पूंजी विनियोग के परिकथ्ित 
कार्यक्रम से पृथक रूप में विचार नहीं किया जा सकता । रोजगार पूंजी-विनियोग में निहित 
है और उसके साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है । पूंजी-विनियोग का ढांचा स्थिर करने में यह एक 
प्रधान तत्व है । यह एक तथ्य है कि योजना काल में पूंजी-विनियोग में काफी वृद्धि होगी और 
विकास के लिए किए यए व्यय वहुत बढ़ जाएंगे । इसका अर्थ है लोगों की आब में वृद्धि होगी 
और श्रमिकों की सब तरफ से मांग बढ़ेगी । परन्तु बदि योजना का निर्माण रोजगार के अवन्तर 
बढ़ाने पर विशेष दृष्टि रखकर किया जाए तो उसमें पूंजी-विनियोग को अधिकतम बढ़ाने 
की अपेक्षा कुछ अधिक कार्य करना पड़ता हैं| रोजगार के अवसर बढ़ाने और अच॑-रोजगारी 
घटाने के कार्यक्रम को किन्हीं निश्चित बब्दों में तैयार नहीं किया जा सकता । इस समस्या को हल 
करने के लिए इसे विभागों, प्रदेशों और वर्गो में वांटना पड़ेया | अपेक्षित परिमाण में नए रोजगार 
उपलब्ध करने के कार्यक्रम के लिए उच्चोगों की विविवता, उनको उपयुक्त स्वान पर स्थापित 
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करने की नीति, छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योगों की सहायता करने के लिए विशेष उपाय 
4-व्यवस्था को निरन्तर उच्च स्तर पर स्थिर रखने, प्रशिक्षण की पर्याप्त सविधाओं झौर 
श्रमिकों के लिए एक पेशा छोड़कर दूसरे को अपनाने और आवश्यकतानमसार स्थान-परिवर्तन 
कर लेने आदि अनेक प्रइनों पर विचार करना पड़ेगा । साथ ही, यह भी आवश्यक होगा कि इस 
वात का अध्ययन वरावर किया जाता रहे कि किस कार्य में पूंजी लगाने से कितने और किस 
भकार के लोगों को रोजगार मिल सकता हैं, और किस कार्य से रोजगार के अवसरों में कितने 
समय में कितनी वृद्धि होती है 
१०. योजना आयोग ने इस समस्या का जो अध्ययन किया है, उससे प्रकट हमरा है कि 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना से न केवल नए श्रमिकों को रोजगार का अ्रवसर मिलेगा प्रपितु 
आमों में और कृषि और छोटे उद्योगों में जो प्र्ध-रोजगारी फैली हुई है, उसके कम होने में भी 
सहायता मिलेगी। योजना के कारण खानों और कारखानों, निर्माण, व्यापार तथा परिवहन 
और सेवाओं में रोजगार के अवसर, कृषि और उससे सम्बद्ध व्यवसायों की अपेक्षा ग्रधिक 
शीछ्यता से बढ़ेंगे । यह एक अच्छा श्रीगणेश होगा । इस अवधि में यह ब्राबग्यक होगा गा झौर 
इसकी आशा भी की जाती है कि रोजगारों के वर्तमान ढांचे में पहले क्षेत्र से दूसरे ग्रौर 
तीमरे क्षेत्र में काफी स्थानान्तरण किया जाए । योजना में सित्राई, भमि संरक्षण, पशु पाद 
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में सुधार और कृषि की उन्नति आदि के अनेक बड़े-बड़े कार्यक्रम है। इनकी और ग्रामीण तथा 


छोटे पैमाने के उद्योगों के अन्य कार्यक्रमों के द्वारा देहातों में अर्थ-रोंजगारी घ८ सकेगी 
परन्तु सम्भव है कि पहले से जो घेरोजगारी चली आा रही है, उस पर योजना में परयाप्त प्रभाव 
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नहों। स्मरण रखना चाहिए कि अल्य विकसित अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्य 
विकास की समस्या का ही एक श्रन्य पहलू होती है। जिन कारणों से किसी समाज वे; विकास 
के प्रयत्नों में वाधा उपस्थित होती है, वही कारण रोजगार के अवसरो को नहीं 
बढ़ने देते । दूसरी योजना में सरकारी और निजी, दोनों भागों में निर्माण 
अधिक बढ़ाने का कार्यक्रम है। इस कार्य को रोजगार के अवसरों की 
घटाया-बढ़ाया जा सकेगा । निर्माण के कार्य में काम अस्थायी ढंग का होता है, इसलिंग या; 
ध्यान रखना चाहिए कि जो कार्य चल रहे हैं, उनके समाप्त होने पर न काम 

आरम्भ कर दिए जाएं, और एक काम में लगे हुए मजदूरों को दूसरे काम में लगाने का 
व्यवस्था बनी रहे । 

११. रोजगार के अवसरों को बढ़ाते रहना, आशिक दृष्टि और व्यापक सामाशित 
दृष्टि से एक ऐसा उद्देश्य है जिसे उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए | परन्तु रोजसार के प्रवचसराो 
का विस्तार तभी होता है जब कि नियत अवधि के भीतर एक ओर तो ध्रावध्यदा झोजार 
ओर साज-सज्जा उपलब्ध होती रहे और दूसरी ओर काम में नए लगे हुए सो 
वस्तुएं खरीदना चाहते हैं, वे भी अधिक मात्रा में मिलती रहें। यदि विकास का मूल शर्ट 
उत्पादन के साथ धन बढ़ाने के लिए नए कार्यो का करना समसा जाए, नो इन हाों के लिए 
देश में उपलब्ध जन-शक्ति का समुचित प्रयोग तनी हो सवता है जब कि भोजन, बर्प 
और निवास जैसी आवश्यक वस्तुझ्नों की उपलब्धि भी जल्दी-जल्दी बढ़ती रहे । इसलिं। सोडगार 











ऊभिनारं 


तीत्र नहीं होती, क्योंकि उनमें मशीनों झौर नए वैज्ञानिक साथनों हे प्रयोग के दार८द रा 
पाम होती है शोर 


वहुतायत रहती है । परन्तु जिन देदयों में उत्तादन की कमी के कार्य घाव बम 


त्त 722: 
५ न य, हा है 


रद ह द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


भोजन, वस्त्र आदि दैनिक जीवन की आवश्यकता की वस्तओं का उत्पादन करने के कार्यों में 
श्रमिकों का उपयोग अधिक नहीं किया जा सकता और इसी कारण व्यापार मन्दा होता है 
उनमें स्थानीय अ्रथवा वर्गीय वेकारी श्रधिक होती हैं । वह निश्चित है कि जिस देश में काफी 
अधिक श्रम उपलब्ध हो, वहां सर्वत्र उत्पादन की श्रम-प्रधान प्रणाली को प्राथमिकता दी 
जाए। परन्तु यह भी सही है कि सारे ढांचे में रोजगार के अवसर बढाने के लिए विशिष्ट 
: छेत्रों में श्रम की बचत करने वाले उपाय अपनाना भी बहघा हुघा, आवश्यक हो जाता है। यह 
दहिरान को आवश्यकता नहीं कि इन उपायों का लक्ष्य भी आय के बढ़ते हुए स्तरों पर रोजगार _ 
के अवसर बढ़ाना है। 


झौद्योगिक नीति 


१२. हितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उन्नति को, विज्येपतः भारी और मल उद्योगों 
के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है । औद्योगिक और खनिज विकास के क्षेत्र में 
: सरकारी उद्यम को अधिक बढ़ाने की योजना वनाई गई है | उद्देयय यह है कि भारी उद्योगों, 
तेल की खोज और कोयला खोदले के कार्यक्रम का तो अधिक विस्तार किया जाए और 
अणुशक्ति के विकास का कार्ये भी आरम्भ कर दिया जाए। इन सव कार्यों का उत्तरदायित्व 
मुख्यतया केन्द्रीय सरकार पर है । इन नए कार्यक्रमों की पर्ति के लिए वित्त-विनियोग के 
अतिरिक्त यह भी आवश्यक होगा कि इस समय संगठन और प्रशासन का काये सरकार 
ज़ितने व्यक्तियों से चला रही हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। साथ ही शीघ्ष निर्णय करने 
और उन्हें तुरन्त कार्यान्वित करने की आवश्यकता रहेगी । इस बात पर जोर देने 
की जरूरत नहीं कि जब तक उत्पादन- के साधनों को एकत्र करने और ईंघन तथा शक्ति 
के साधनों को मजबूत बनाने के लिए, जो विकास के लिए अत्यावश्यक है, कदम नहीं उठाए 
जातें, तव तक आगामी वर्षों में विकास की गति और परिमाण में बाबा पड़ती रहेगी । 
ये नए कार्यक्रम एक बड़ी सीमा तक दूसरी योजना की जान हैं | अत: सब प्रयत्त पहले इनकी हीं 
पूति के लिए करने होंगे । द्वितीय योजना के सम्भादित परिणाम प्रभावशाली तो अवश्य दीखते 
परन्तु उनकी प्राप्ति के लिए उतने ही वास्तविक और वित्तीय साधनों का संग्रह और प्रयोग 
करना पड़ेगा । 

१३. सरकारी क्षेत्र के इन विकास कार्यों पर निजी क्षेत्र के विकास कार्यो के साथ ही 
दिचार किया जा सकता है| टितीय योजना की अवधि में माल के उत्पादन और संवात्रों 
में जिस वृद्धि की कल्पना की जा रही है, उस्तकी पूर्ति दोनों क्षेत्रों के विकास कार्यो - में सफलता 
होने पर ही की जा सकती है । दोनों क्षेत्रों को कार्य सहयोग-पुर्वेंक करना होगा और उन्हें एक 
ही मशीन के दो पूर्जे मानकर चलना होगा। सारी योजता सफल तभी हो सकती-हैं जब कि 
दोनों क्षेत्रों का विकास साथ-साथ और संतुलित रूप में हो | योजना में वित्त-विनियोग के 
निर्णय सरकारी प्राधिकारी करेंगे और इसलिए उनके फल अथवा परिणाम का अन्दाजा सुगमता 
से लगाया जा सकेगा । निजी क्षेत्रों के निर्णयों को भी सरकार वित्तीय उपायों, लाइसेंसों 
और आवश्यकता होने पर प्रत्यक्ष भौतिक नियन्त्रणों के दारा-भी प्रभावित कर सकेगी । 
ऐसा करने में सरकार का यह उद्देश्य रहेगा कि निश्चित लक्ष्य तक पहुचने में सहूलियत हो । 
निजी क्षेत्र में लाखों छोटे-छोटे उत्पादक देश भर में फैले पड़े हैं। इस कारण उन सवके विनियोग 
के कार्यक्रमों और लक्ष्यों का मोटा अन्दाजा मात्र किया जा संकता:है । संगठित उद्योगों और 
व्यवसायों के विपय में जानकारी यद्यपि अधिक मिल सकती-है, और सरकार जिनकी सहायता 


न ४८० 
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अधिक सुगमता से कर सकती है, उनके साधनों और परिणामों में स्वभावत: उतना 
पारस्परिक सम्बन्ध नहीं हो सकता जितना कि सरकार के अपने कार्यों में हो सकता है। 
सिंचाई, विजली और परिवहन जैसे अनेक सरकारी कार्यों में जो पूंजी लगाई जाएगी, उनसे 
निजी क्षेत्र का उलादन बढ़ने में भी सहायता मिलेगी और इसलिए झ्ाज्ा है कवि सम्बद्ध उद्योग 
लाभ उठाएंगे । जिन वस्तुओं का मूल्य सरकार नियत कर सकती है या उसे नियन्प्रित कारना 
पड़ता हे, उनका बाजार यदि उचित स्तर पन स्थिर हो जाए तो सरकार निजी स्षेत्र में भी 
साधनों के श्रभीप्ट वितरण को प्रोत्साहन देने में सहायक हो सकती है । सच तो यह है कि 
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योजना के सरकारी और निजी क्षेत्रों को दो पृथक क्षेत्र मानकर चलने की अपेक्षा, उन्हें 
एक-दूसरे का अधिकाबिक सहायक मानना कहीं झ्रधिक उपयुक्त है । 


पु 


१४. द्वितीय योजना की औद्योगिक नीति का निर्धारण करते हुए साधारणत: इन्ही 
बातों की ध्यान में रखा गया है। देश के स्वतन्त्र होने के पदचात भारत सरकार ने ग्रपनी 
झ्रौद्योगिक नीति का आधार १६४८ के श्रौद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव को रखा है। उस 
प्रस्ताव में स्पप्ट घब्दों में बतला दिया गया था कि राष्ट्रीय हित की दृष्टि से उद्योगों की उन्नति, 
सहायता, नियन्ब्रण और उनका विकास करना सरकार का हो उत्तरदायित्व रहना चाहिए । 
उसमें सरकारी भाग के कार्य के अधिकाधिक बढ़ते जाने की कल्पना की गई थी । सद्यपि उसमें 
कहा गया था कि सरकार का यह मूल अधिकार है कि वह सार्वजनिक हिल के लिए जब 
कभी आवश्यक समझे तब किसी भी झोयोगिक इकाई पर अधिकार कर ले, तो भी विद्यमान 
परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसमें सरकारी और निजी क्षेत्रों का विभाजन कर दिया गया 
था । यह प्रस्ताव १६४८ में पास किया गया था । उसके पद्चचात अदेक दिशाओं में महत्वपूर्ण 
प्रगति हो चुकी है । अब यह स्पप्ट हो चुका हैं कि विकास किस दिशा में होना चाहिए प्रोर उसनत 
उद्देश्य बया रहना चाहिए । योजना का कार्य एक संगठित आधार पर होता रहा है । उसे 
आगामी वर्षो में और भी दढ़ करने और बढ़ाने की आवश्यकता है | १६४८ हे प्रस्ताव पर 
पुनविचार इन्ही दृष्टियों से किया जाता रहा है। प्रधान मंत्री ने ३० अप्रैल, १९५६ को संसद में 
झ्ौद्योगिक नीति का नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । 

१५. इस प्रस्ताव के पूरे घादद इस अध्याय के श्रन्त में परिशिघ्ट के रूप में दिए गए 
। प्रस्ताव में कहा गया है : “समाज के समाजवादी आदर्भ को राष्ट्रीय लक्ष्य के रुप में प्रपना 
लिये जाने और विकास का कार्य शीघ्रता से तथा सुनियोजित रूप में करने बे झावश्यबारा 
होने के कारण, उचित हैं कि आधारभूत श्र सामरिक महत्व के और सार्वजनिक उपयोगिया 
सेवाओं के सब उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में रसा जाए। जो उद्योग प्राधारमत है घोर 
जिनमें इतनी अधिक पूंजी लगानी पड़ती है कि उसे श्राज की परिस्थितियों में केबल सदणायर 
ही लगा सकती है, उन्हें भी सरकारी क्षेत्र में रसना पड़ेगा । इसलिए उद्योगों के दहत बट्े फेज 
भावी विकास का उत्तरदायित्व सरकार को सीधे अपने ऊपर सेना पहिया ।! ६ 
उद्योगों में सरकार को जो कारये करना पड़ेगा, उसकी दृष्टि से इन्हें एस प्रस्ताव में | दगों में 
बांट दिया गया है। पहले वर्ग के उद्योगों की गणना अनुसूची 'ढ में वी गई 7 । इस भद 
उद्योगों के भावी विकास का उत्तरदायित्व एक मात्र सरदगर पर रहेगा । दूसरा वर्ग गदगुरी 


'ख! में गिनाया गया है। इस वर्ग के उद्योगों पर क्रमण: सरकार का स्वामित्रदीता चला 
जाएगा और इसलिए इस वर्ग के नए कारखानों को साधारयतया सरकार 
वे सरवार हो इस प्रमन्‍न में सोस | । 


साथ ही निजी उद्योगपतियों से भी आशा वी जाएगी दि वे सरवार मे इस प्रमन्‍न मे 


(खि( 
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श्८ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


तौसर वर्ग म॑ शेष सब उद्योग सम्मिलित किए गए हैं और उनका विकास साधारणतया निजी 
क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया है। उद्योगों का यह वर्गीकरण बिल्कुल अपरिवर्तनीय या पत्थर 
की लकीर नहीं हैं । उदाहरणार्थ, जिन उद्योगों की गणना अनसची 'क' में की गई है, उनके 
जिन कारखानों को इस समय निजी उद्योगपति चला रहे हैं, उनके विस्तार को रोका नहीं 
गया है और यदि सरकार चाहे और राष्ट्रीय हित के लिए वैसा करना आवश्यक हो तो सरकार 
नए कारखाने भी निजी उद्योगपतियों की सहायता और सहयोग से खोल सकती हैं । परन्तु शर्त 
यह रहेगी कि सरकार इस प्रकार के कारखानों की नीति और संचालन का नियन्त्रण अंपने 
हाथ में रखने के लिए उनकी पूंजी में बड़ा भाग अपना रख सकेगी अथवा इसके लिए अन्य 
किसी उपाय का अवलम्बन कर सकेगी । अनुसूची 'ख' को, चाहें तो मिला-जुला क्षेत्र .कह सकतें 
हैं। इस क्षेत्र में सरकार क्रमश: प्रवेश करके अपना कार्ये-भार वढ़ाती जाएगी । परन्तु इसके साथ 
डी निजी उद्योगपतियों को अवसर रहेगा कि वे इस क्षेत्र में स्वतन्त्र रूप से अथवा सरकार के 
साथ मिलकर विकास कर सकें । उद्योग के शेप क्षेत्र में विकास का कार्य साधारणत: निजी 

उद्योगपतियों की सूझ-वूझ् और प्रयत्न से होगा । परन्तु सरकार चाहेयी तो वह इस क्षेत्र में भी 
कोई कार्य शुरू कर सकेगी । सरकारी नीति निर्वारित करते हुए मुख्य विचार यह रहा है कि 
योजना के जो उद्देश्य निश्चित कर लिए गए हैँ, उनके अनुसार आ्ौद्योगिक क्षेत्र का विकास 
ह्ुत गति से होता रहे । सरकारी क्षेत्र को अपना विस्तार करना होगा और द्वरुत गति से 


ह करना 


करना होगा तथा निजी क्षेत्र को योजना की आवश्यक्रताओं के श्रनुसार चलना होगा । 
ज्यों-ज्यों कार्य बढ़ता जाएगा, त्यों-त्यों दोनों क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने की आवश्यकता 
वढ़ती जाएगी | यह मान लिया गया है कि जो भाग निजी क्षेत्र के सुपुर्दे किया गया हैं उसे 
सफलतापूर्वक कार्य करने के अवसर और सुविवाएं दी जाएंगी ।झ्ौद्योगिक नीति के इस नए 
प्रस्ताव के अनुसार ही आगामी वर्षों में द्रुत गति से श्रौद्योगीकरण किया जाएगा । 

१६. १६४८ के औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में यह भी वतलाबा गयाथा कि 
चरेल और छोटे पैमाने के उद्योगों के प्रति सरकार का दृष्टिकोण क्या रहेगा। नए प्रस्ताव में 
उसी वात को दोहरा दिया गया है । जिन समस्याओं को तुरन्त हल करने की आवश्यकता है उनमें 
से कइयों को इन उद्योगों के द्वारा अधिक सगमतापूर्वेक हल किया जा सकता है। इनमें एक- 
दम बहत-से लोगों को काम मिल सकता हैं। इनके द्वारा राष्ट्रीय धन का बंटवारा. अधिक 
समानता से हो सकता है । देश की ऐसी वहुत-सी पूंजी और ऐसे वहुत-से कारीगर हैं, जिनका 
उपयोग शायद अन्य प्रकार न हो सकता, पर उनका उपयोग इन उद्योगों में सुग्रमतापूर्वक हो 
सकता है । इसलिए इन उद्योगों को उन्नत करने, आवुनिक वनाने और पुनर्गेठित करने की अत्यन्त 
आवश्यकता है। समस्या इनके लिए एक प्रभावशाली नीति निर्वारित करने की ही नहीं, 
अपित इनका उपयुक्त संगठन करने की भी है ! यदि नवीन वैज्ञानिक प्रणालियों का उपयोग 
अनियन्त्रित और असंगठित रूप में किया जाएगा, तो दायद उससे कुशल कारागरा मं 
नई वेकारी उत्पन्न हो जाएगी या और भी वढ़ जाएगी । यहां उनके नियमन की आवश्यकता 
इसेका यह अर्थ नहीं कि हम किसी झाथिक था सामाजिक नीति के कारण वर्तमान कार्य- 
प्रणालियों को वन्‍्द कर देने की वात सझा रहे हैँ । हमारा अभिप्राय केवल इतना ही हैँ कि ऐसी 
अवस्थाएं उत्पन्न की जानी -चाहिएं कि इन उद्योगों में भी आधुनिक प्रणालियों का क्रमश 
अधिकाधिक उपयोग किया जा सके और यह परिवर्तेन विना किसी ग्रड़वड़ के हाना चाहिए 
साथ ही, यह वात भी महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र मे हमारा नीति यह हो कि विकास कार्य 
आधनिकतम प्रणालियों द्वारा हो । राष्ट्रीय आय की वृद्धि के साथ-साथ माल के मांग भी 


ग्रोजना पर विचार 


बदेंगी शोर यट मांग विविध प्रकार की होती जागगी, प्रो यों डिहली, परिषान 





संचार की सविधाएं बिकसित होती जाएंगी, स्योंलर्यों नई सादप्यशताएं परी करने मे. 
बढ़े उद्योगों के सहायक ने रूप में घनेक छोटे उथाोगों छा सेश्र भी दिलाने 
गोजगार के प्रवसर श्रौर उत्पादन बढ़ाने ती दृष्टि से इस दे 





बिस्तार उत्साहपूर्वक किया जाएगा । 
१७. घरेल ग्रौर छोटे पैमाने के उद्योगों में काम कारन बालों सो माई प्रशण्यर गे 


का सामना करना पड़ता है । इनमें से कई कठिनाइयों का मल कारण वी ह 


व 


ने होना । इनके श्तिरियत साल को बेचने की प्रपयि व्यवरथा, हऊूपादइन हे 
और बाजार की बदलती ह४ मांग का पूरा शान ने होना छादि 
कारण इन उद्योगों में लगे हुए लोग अपने क्षम घोर टू घरसा शा एसझप्रशा लाभ श. 
पाले । इन बाघागों श्रीर कठिनाइयों से पार पाने झे लिर लिरसर प्रचम्न झारते थी भाव 
होगी | साधारणतया, देहातों में बिजली पहुंच जाने आर जिस सहाय पर गा 
उस पर बिजली के उपलब्ध होने से इस उद्योगों शो खत प्रोत्मागन मितेगा | दर्ग 
कार्ट प्रकार की सहायता देने की प्रावग्मनता रहेगी हो । उदाहशाणर्म, देशाली में इस पर: 
पंचायती या साझे के कारयाने सोलने होगे सिनमें हिविनशिशक्त उद्योगों में! 
मिलकर काम कर सके झौर अनुकूल परिस्थितियों में ब्रपने माल ता उत्पाइन दे 
प्रकार सरकार के हारा परिवहन, बिजली शोर ऐसी ही घ्य सविधार देशर 
संगठित करने और उनमें छोटे श्रौर मध्यम ८ पी के उदोग रघिस मारने था छादशयशाला + । 
जहांनयहीं घरेल, प्राम यथा छोटे उयोगो के दारा लोगो को काम में झुगाना साध व की ऋरर रग 
ये उद्योग सधरी ज्ञानिक प्रणालियों का णघियाधिका उपयोग शर सहे., साध याद शरण 
और छोटे उद्योगो को मिलकर उत्पादन था सम्मिलित शायहस बनाने घर दि 
भाहिए। दितीय पंचवर्धोय योजना में इस दाल पे | 
वस्तुओं का उत्पादन यम्यधक्ति वर्तमान 
देहातों तथा छोटे उद्योगों में प्रमश: नई न 
जाए । हस घेश गा सगटन प्रधियाषिकत 
कि छोटे उत्पादया भी बहे पैमाने पर गान्च 
लेने श्यौर नई मशीनों का उपणोग 
प्रारम्भ करने के लिए गही तो मार समाने में हर 
नियत मुल्य पर रारीदपार उसे सरकारी धघः 
की शावश्यकता होगी । 
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१८. इस समस्या पर खियार मेबल पर्चमास घरेख उागों धारण इंस्सोशरियों मे रे 
हुए लोगों मे 
की दष्टि से नही मारना चाह! | इस पर विचार शर्ते वह शांत भी धान में रशता शत 
शि नई-सई मिरम का साल सेयार हो भौर प्रशितरा मादा में है शोर आए हो सार सडार शाप ८ 
की ऐसी नई प्रणातनिया निशाल धाएं जो वि शमी शो शाय इंदने हें शपरथ, भा; 


कि पूरा जाए से डा इनपल अल पक... हुक 24% 24%» कृत कि व ओकि पक सजाऋन्क 
को भली प्रकार पूरा कार सर्के । घ्रसिप्राय झा की वा इन संयम का ४ झोर स्दोदिए 





हताो का रहा प्रखवा टेस उदागोा मे सिमार ए॥श मसाज हां भाग न पिधर सेशारा 





श 


ले >>ज इक ८ जज 2८ जन मर 7० जूक इकफा 
बारत हुए *यास सुरजा स पका इस उंसाद आरन कर हिरण शाशय शआाशाव छ 


यु हदा हर ५2% पु पक है 3० रमन २2 220 .. 
इोट उशाोंग धषिझ नही पनेध सती । इेसभा ।ंि कारण गेट है बा वमाई छाप जाएशरश शा तार 


३० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


रही है और इस कारण इन उद्योगों में तैयार हुए माल की मांग नहीं हुईं । विकास योजनाओं 
में नई पूंजी लगाने से वर्तमान मांग बढ़ेगी और नई मांग उत्पन्न होगी । भारत वहुत वडा 
देश हैं; यहां दूरियां बहुत वड़ी-वड़ी हैं, और वाजार के विस्तार की गंजाइश भी वहत 
है। इसलिए यहां मांग की पूर्ति उत्पादन की कुशल और विकेन्द्रित इकाइयों द्वारा की जा सकती 
है और की जानी चाहिए इन उद्योगों को विभिन्न स्थानों पर स्थापित करने के पक्ष में और भी 
युक्तियां हैँ। बड़े उद्योगों की उन्नति के साथ-साथ बड़े-बड़े नगरों का विस्तार स्वयमेव हो जाता 
है । विजली, परिवहन, बैंकों और अन्य सुविधाओ्रों के एक ही स्थान पर एकत्र और सुलभ 
होने के कारण बड़े उद्योग प्राय: बड़े नगरों में केन्द्रित हो जाते हैं। परन्तु एक सीमा से आगे 

चलकर इस केन्द्रीकरण से घनी -और गन्दी वस्तियां भी उत्पन्न होने लगती हैं। ज्यों-ज्यों 

परिवहन और यातायात का विकास होता जाएगा और छोटे नगरों और देहातों में भी विजली 

मिलने लगेगी, त्यों-त्यों एक ही स्थान पर अर्थ-व्यवस्था को केन्द्रित कुर देने के लाभ कम होते 
, चले जाएंगे । इस दृष्टि से और देहातों तथा छोटे नयरों के निवासियों की आय वढ़ाने के 

उद्देश्य से छोटे उद्योगों की उन्नति पर विश्येप ध्यान देने की आवश्यकता है । हमारे विस्तृत 

देश में स्थान-स्थान पर जो कुशंल और अनुभवी कारीगर मौजूद हैं, उनका उपयोग केवल 

इस मार्ग पर चलकर ही किया जा सकता है । | 


आर्थिक विषमता में कमी 


१६. भूतकाल में जिस ढंग से आथिक विकास हुआ है, उससे प्रायः आय और सम्पत्ति 

में विषमता बढ़ती गई है। आरम्भ में विकास के लाभ व्यापारियों और उत्पादकों के एक 
सीमित वर्ग को ही प्राप्त होते हैं और उसके विपरीत खेती तथा परम्परागत उद्योगों में नई 
प्रणालियों के अपनाने का प्रारम्भ में यह प्रभाव पड़ता हैं कि अधिक लोगों में बेरोजगारी 
और अवं॑-रोजगारी बहुत बढ़ जाती है। घीरे-धीरे इस प्रवृत्ति में सुधार होने लगता है, मजदूरों 
की यनियनें वनने लगती हैं और जनतनत्री विचारों का प्रचार हो जाने पर जनता की मांग 
पूरी करने के लिए सरकार भी आवश्यक कार्रवाइयां करने लगती है। हमारे देश के समान 
अविकसित अथवा कम विकसित देश जो विकास के मार्ग का अवलम्बन विलम्ब से करते 
हैं, उनके सामने समस्या यह होती है कि वे अपने उत्पादक साधनों का प्रयोग और समाज के 
विविध वर्गों के सम्बन्ध को इस प्रकार नियन्त्रित करें कि विकास के साथ-साथ आर्थिक 
आऔर सामाजिक विपमताएं भी कम होती जाएं । विकास की यह प्रक्रिया समाजवादी आदर्शो 
के अनुसार होनी चाहिए । इस समय आय और सम्पत्ति की जो विपमताएं हैं, उन्हें कम करने 
के साथ-साथ यह व्यान भी रखना होगा कि विकास के कारण नई विषमताएं उत्पन्न न हों 
और वर्तमान असमानताओं में वद्धि न हो । विपमता दूर करने का कार्य दो दिशाश्रों में करना 
होगा । एक ओर तो निम्नतम आय को बढ़ाना, और दूसरी ओर ऊंची आय को घटाना होगा । 
इनमें से प्रथम वात का महत्व अधिक है। परन्तु साथ ही, दूसरी वात के लिए भी सोच-समज्ञ 
कर और शज्ञीघत्र कारंवाई करने की आवश्यकता है । अव तक इन दिशाओं में जनतन्त्री आधार 
पर और बड़े पैमाने पर कार्य करने का प्रयत्व नहीं किया गया । इतिहास में कम विकसित 
देशों के सामने विद्यमान इस विशिष्ट समस्या के समानान्तर कोई समस्या या उसका समावान 
नहीं मिलता । इस समस्या का सामना साहस के साथ करना होगा और जो भी 
प्रणाली अपनाई जाएगी, उसे काफी लचकीला और परीक्षण के रूप में- रखना होगा। यह 
भी ध्यान रखना होगा कि विपंमता दूर करते हुए कोई ऐसा कार्य न हो जाए जिससे कि हमारी 


योजना पर विचार ३१ 


उत्पादन प्रणाली को हानि पहुंचे श्रौर विकास में ही बाधा पड़े, अथवा जो जनतस्त्री परिवर्तन 


करना हमारी नीति का लक्ष्य है वही संकट में पड़ जोए। इसके विपरीत जनननत्री और 
व्यवस्थित परिवततेन का अर्थ यह न वन जाए कि वर्तमान अथवा नई विपमताएं चलती चली जाएं । 


२०. इस वात पर वल देने की आवश्यकता हैं कि आय और धन की विपमता में कमी 
तभी हो सकती है, जव कि जो भी उपाय और सामाजिक परिवर्तन किए जाएं, वे सव योजना 
के अंग के रूप में किए जाएं। योजना में पूंजी-विनियोग का प्रस्तावित स्वरूप, आशिक 
गतिविधियों को सरकारी कार्रवाई द्वारा नया मोड़ देने, योजना की पति के लिए आवध्यक 
वित्तीय सावन एकत्र करने के लिए वित्तीय उपायों का प्रभाव, सामाजिक संवाग्रों का 
विस्तार, भूमि के स्वामित्व और प्रवन्ध की व्यवस्थाओं में परिवर्तन, ज्वाइन्ट सटाक 
कम्पनियों और मैनेजिंग एजेन्सियों के नए नियम बनाने, और सरकार की संरक्षा 
में सहकारिता-की उन्नति आदि सब कार्रवाइयों का लक्ष्य यह निश्चित करना है कि 
नई आय कहां और किस प्रकार होगी और उसका वितरण कैसे होगा । योजनावद्ध प्रयत्नों 
का उद्देश्य ही यह होता हूँ कि सव उपाय एक सूत्र में गुफित रहें और उनका उपयोग इस 
प्रकार केन्द्रित हो जाए कि उनके द्वारा निम्न स्तरों पर तो आय और अवसरों में वृद्धि 
होती रहें और उच्च स्तरों की सम्पत्ति और अधिकारों में कमी होती चली जाए । 


२१. आय और सम्पत्ति को विपमता कम करने में वित्तीय साधनों का महत्वपूर्ण 
योग रहेगा । परन्तु यह मानना पड़ेगा कि विपमता कम करने के लिए जो उपाय किए जाएंगे, 
उनमें से कुछ का नये कार्यो के लिए प्रोत्साहन पर प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकता है। 
भारतीय आयकर व्यवस्था में बहुत प्रगति हो रही हैं, परन्तु यह स्पप्ट है कि आयकर 
की दर बढ़ाकर सरकारी आय को बढ़ाने और विपमता को कम करने की गुंजाइश झधिका 
नहीं है। कर-जांच आयोग ने इस सम्बन्ध में कर से बचने की प्रवृत्ति को रोकने के उपाय 
करने पर विशेष वल दिया था। उसने यह भी कहा था कि “घन झ्ौर सम्पत्ति पर कर लगाने 
के क्षेत्र का विस्तार कर देना भी विपमताएं कम करने का एक उपाय हो सकता हैं ।/ योजना 
के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विकास की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कर की पद्धति 
में परिवर्तत करना एक ऐसी समस्या है जिसका निरन्तर अध्ययन किया जाना चाहिए । इस 
अ्योजन से कर-पद्धति में जो परिवर्तन श्रववा सुधार हो सकते है, उनका अध्ययन करने का 
प्रयत्न अनुसन्धान कार्य करने वाले सभी सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को करना होगा । 

२२. समाज के अधिक सम्पन्न वर्गों को विकास के साथन एकत्र करने में अधिक योग 
देने के लिए कहते समय यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा करते हुए उनका ग्रधिक श्रम या 
बचत करने का उत्साह मन्द न हो जाए सम्भव है कि इसके लिए करस्ययद्धति में बहुत 
अधिक परिवर्तन करने की आ्रावश्यकता हो । हाल में एक सुझाव यह दिया गया था कि इस 
प्रयोजन की सिद्धि के लिए व्यक्तिगत कर लगाने का आधार आय को न रखकर व्यव को 
रखना चाहिए। साथ हो सम्पत्ति तथा पूँजी पर लाभ पर यार लगा देना चाहिए । 
व्यय पर कर लगाने के सुझाव पर अर्वश्रास्त्री अनेक बार विचार कर चुके है । दस 
सुझाव के समर्थक विशेषज्ञों की संख्या बढ़ती जा रही है । परन्तु इन सुझाव को अपनाने से पहले 
शासन-सम्बन्धी कई समस्याप्रों को हल करना पड़ेगा। सम्भव है कि आरम्भ में इस 
सुझाव को केवल परीक्षण के रूप में एक सीमित क्षेत्र में अपनाना उचित हो। प्रधिदा उन्नत 
देशों के अनुभव से यह प्रतीत होता है कि इस समय बढ़ती हुई झामदनियों पर जिस प्रताद 
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अधिकाधिक आयकर लगाया जाता हैं, वह अधिक फलदायक सिद्ध नहीं होता । कारण यह 
है कि एक तो सम्पत्ति विक्रय से जो लाभ हांत ह व कर से बच जाते हैं और दसरे कर की 
चोरी नाना प्रकार और बड़ी मात्रा में होने लगती है । सम्भव है कि व्यय के आधार पर कर 
लगाने से लोगो को बचत अधिक करने का उत्साह हो । कम से-कस सिद्धान्त के रूप में तो मुद्रा 
स्फीति अथवा मुद्रा-संकोच की बराइयों को कम करने के लिए यह आयकर की अपेक्षा अधिक 
प्रभावशाली उपाय सिद्ध हो सकता है । 


२३. आय और धन की विपमता का एक सबसे वड़ा कारण सम्पत्ति का स्वामित्व 

निस्संदेह, श्रम से प्राप्त होने वाली आय भी समान नहीं होती परन्तु उसका समर्थन किसी 
हद तक यह कह कर किया जा सकता है कि वैसा उत्पादन की मात्रा अथवा श्रम की सलभता 
या दुलभंता के अनुसार होता हैं। कई प्रकार के श्रमों का पारिश्रमिक अन्य प्रकारके श्रमों की 
अपेक्षा अधिक दिया जाता है, और वैसा करने का उत्पादन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता । 
पारिश्रमिक में इन विभिन्नताओं के कारण पुरानी परम्पराएं, वर्तमान मनोवत्तियां अथवा 
साभाजिक रीति-रिवाज आदि हूँ | साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि ऊंचे वेतन पर 
भली प्रकार कार्य करने की क्षमता का सम्बन्ध काम करने वाले के शिक्षण और प्रशिक्षण के , 
साथ भी है, और इच दोनों का सम्बन्ध जन्म और परिस्थितियों के साथ हैं। यदि इस बात पर 
विचार किए बिना कि कोई उसका मूल्य चुका सकता है या नहीं, सब वर्गों के लिए सामान्य 
और प्राविधिक शिक्षण-का द्वार समान रूप से खोल दिया जाएगा तो कुछ समय के परचात 
समाज में समानता लाने का यह एक सफल साधन सिद्ध हो सकेगा । अभिप्राय यह है कि श्रम 
के द्वारा होने वाली आय में तो असमानता दूर की ही जानी चाहिए, उसके साथ हो घन 
अथवा सम्पत्ति पर कर लगाने के प्रश्न पर अधिक ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिएं । किसी 
व्यक्ति के.सम्पत्ति का स्वामी होने का अर्थ यह है कि वह उस सम्पत्ति से होने वाली आय के 
अतिरिक्त भी कुछ कर दे सकता हैं। कर तब लगाया जाता है जव कि सम्पत्ति से कुछ आय 
होती है । इतने मात्र से, सम्पत्ति पर पृथक परन्तु कुछ हलका कर लगा देने के सुझाव का 
खण्डन नहीं होता । निस्संदेह, इस में कर देने से बचने के लिए सम्पत्ति के मूल्यांकन की ओर 
सम्पत्ति के क्रय-विक्रमय की सूचना न देने आदि की कारंवाइयां होंगी। परन्तु हम अपना लक्ष्य 
आय और धन की विपमताझों को कम करने और विकास के लिए आवश्यक साधन उन लोगों 
से एकत्र करने का बना चके हैं जिनकी आय अथवा सम्पत्ति औसत से अधिक है । उसकी पूर्ति 
के लिए प्रशासन की इन समस्याओं को हल करता ही पड़ेगा । 

२४. अन्त में इस सचाई की भी चर्चा कर देनी चाहिए कि अभी तक सम्पत्ति-कर से 
आय मात्रा में नगणय ही हुई है । स्पष्ट है कि सम्पत्ति-कर के उद्देश्य को विफल न होने 
देने के लिए. उस कर के अतिरिक्त उपहार-कर भी लगाना पड़ेगा । यह कर अनेक प्रकार से 
लगाया जा सकता है| उपहार किततने मूल्य का दिया गया, देने वाले के साथ पाने वाले का सम्बन्ध 
क्या है और पाने वाला पहले से कितनी अधिक सम्पत्ति का स्वामी हैं, इत्यादि वातों के अनुसार भी 
इस कर की मात्रा निश्चित की जा सकती है | उपहार-कर से घन-विनियोग के उत्साह को मन्द 
किए बिना पर्याप्त आय हो सकती है और धन तथा व्यय के आधार पर कर लगाने का यह एक 
महत्वपूर्ण मार्ग हो सकता है । 

२५. ऊपर जो विचार प्रकट किए गए, उनका यह अर्थ नहीं है कि इनमें से किसी एक या 
सब उपायों का तुरन्त ही अवलम्वन कर लेना चाहिए । उनका अर्थ इतना ही है कि जनता के उत्साह 
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पर इन करों के प्रभाव और प्रशासन पर इनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन और अधिक किया 
जाना चाहिए । इनमें से कई उपाय ऐसे हैँ कि उनका पूरा लाभ कुछ समय पदचात ही प्रकट हो 
सकंगा । परन्तु यदि विचार तथा परीक्षण के पश्चात इष्ट उद्देश्य की पूर्ति में कुछ भी सहायता 
मिलने की आशा हो तो नया परिवर्तन करने में झिझकना नहीं चाहिए । 


२६. विपमता कम करने का कार्य दोनों दिल्लाओं से करना पड़ेगा । एक ओर तो उच्च 
स्तर पर धन और आय के अत्यधिक केन्द्रित हो जाने को रोकने के उपाय करने पड़ेंगे, 
और दूसरी ओर साधारण जनता की आय, विशेषत: निम्न स्‍तर की आय को बढ़ाना पड़ेया। 
उच्चतम आय की सीमा निर्धारित कर देने का सुझाव वार-बार रखा गया है । उस पर विचार 
इसी दृष्टि से करना चाहिए । उक्त सुझाव में उसके रूप का महत्व इतना नहीं जितना कि उसके 
भाव का है । स्पष्ट है कि कानून बना देने मात्र से उच्चतम सीमा का निश्चय नहीं हो सकता । 
आय अनेक प्रकार होती है, वेतन या पारिश्रमिक से, सम्पत्ति के द्वारा और उद्योग या व्यवसाय 
से; इन सबका नियन्त्रण एक भारी उलझन-भरी समस्या है । जब तक सम्पत्ति की सीमा निर्धारित 
नहीं की जाएगी, तव तक आय की सीमा निर्धारित कर देने का कोई विद्येप अर्थ नहीं होगा | 
सम्पत्ति या व्यापार व्यवसाय से होने वाली आय को नियन्त्रित करना कठिन है । उसका नियंत्रण 
वैयक्तिक आय पर कर लगाने की साधारण पद्धति के द्वारा ही किया जा सकता है । उच्चतम 
सीमा निर्धारित करने का अर्थ यह है कि एक नियत सीमा के पश्चात आय पर शत- 
प्रतिशत कर लगा दिया जाए। इसे किसी नियत तिथि के पश्चात अ्रथवा किसी कठोर रूप में 
लगाने से अ्रनगेक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाने की सम्भावना रहेगी । यह तो अवश्य उचित है 
कि जिनकी आय बहुत ही श्रधिक हो, वे सरकारी कोप की पूर्ति में अधिक योग दें, यह सिद्धान्त 
सर्वेंसम्मत है। हाल के वर्षो में ऊंची आमदनियों पर कर की दर को बढ़ा भी दिया गया है । 
वित्तीय और भ्रन्य साधनों के द्वारा तो विपमताएं अवश्य दूर की जानी चाहिएं । परन्तु साथ 
ही ऐसे ठोस उपाय अपनाने पर बल देना चाहिए जिनसे आय ' का अधिक समान वितरण 
करने में सहायता मिले । 

२७. दूसरे शब्दों में, समाज के केवल' कुछेक लोगों के हाथ में व्यय करने की सामर्थ्य 
आर आय को केन्द्रित होने से रोकने के उद्देश्य की सिद्धि इसी प्रकार हो सकती हैं कि कर की 
पद्धति में ऊपर बताए गए परिवर्तन क्रमश: कर लिए जाएं और समाज के संगठन को इस प्रकार 
बदल दिया जाए कि उसकी बचत पर अधिकाधिक मात्रा में सरकार का अधिकार होता चला 
जाए। इस प्रयोजन के लिए उत्पादन में सहकारिता की पद्धति को बढ़ावा देता, बिना काम की 
कमाई खाने वालों की समाप्ति, सूदखोर महाजनों के स्थान पर संगठित ऋण-व्यवस्था की 
स्थापना, निजी एकाधिकारों का नियन्त्रण और उत्पादन तथा व्यापार के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 
सरकारी कार्यो का विस्तार आदि उपाय वहुत प्रभावशाली हैं । दूसरे शब्दों में, अधिकतम 
आय की सीमा निर्धारित करना इस प्रक्रिया का अन्तिम छोर हो सकता है, आरम्मिक नहीं । 
जितना शीक्ष हम समाजवादी आदर्श की ओर प्रगति करेंगे, उतनी ही शीघ्रता से आर्थिक 
विपमताएं लप्त हो जाएंगी । समाजवादी आदर्श का अर्थ है समस्त आर्थिक और सामाजिक 
संगठनों का पूर्ण नियन्त्रण । इस समस्या का हल - उन अवस्थाओं में परिवर्तन करके ही किया 
जा सकता है जो कि विषमता को उत्पन्न करतीं और स्थिर रखती हैं। कहने की आवश्यकता 
नहीं कि इस प्रसंग में निम्ततम आय का निर्धारित करना, श्र्थात सम्य जीवन विताने के 
लिए आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति के एक व्यूनतम राष्ट्रीय मान को गारंटी कर देंना भी 
उतना ही आवश्यक है जितना कि उच्चतम आय की सीमा निश्चित कर देना । 





॥?26/0 &83---3 


के । द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


किला थो बगल जरा 7 दो विश 
2०202 मु गम कम विकसित प्रंदेशों की विशेष आवश्यकताओं पर उचित 
अवस्था मम प्रादेशिक संतुलित रूप में हो । इंस समेस्यो का हल आरम्भिक 

न ७३४ कठिन है, क्योंकि तब संब उपलब्ध साधन आवश्यकताओं की तलना 
में बहुत भ्रपर्याप्त होते हैं । पंरन्तुं ज्यों-ज्यों विकास में प्रगति होती जाए और विनियोग के 
लिए अधिक साधन उपलब्ध होते जाएं, त्यों:त्यों विकास के कार्यक्रमों में विनियोग का लाभ 
कम विंकसित प्रदेशों को अधिक पहुंचाने का ध्यान रखना चाहिए ।_अर्थ-व्यवस्था को विस्तत 
करने का एकमात्र उपाय यही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को बनाते हुए इन विचारों का 
ध्यान रखा गये है । परत्तु भविष्य में जो योजनाएं वंनाई जाएंगी, उनमें इनका और भी 
अधिक ध्यान रखा जाएंगा । 

२६. हाल में इंसं प्रईन॑ पेरं राष्ट्रीय विकोस परिषद ने भी विचार कियां था और 
यह सिद्धान्त मान लिया गया था कि उपंलंब्ध साधनों की सीमा में रहकर इस वात का पूरा 
पयर्त्त किया जाना चाहिए कि देश के विभिन्न भागों का विकास संतुलिंत रूप में हो । ईंस 
संमंस्यो कां हल नांनां प्रंकारं से कियो जाएगा । राष्ट्रीय विकास परिषद ने पहली सिंफारिशं 
यह की है कि झद्योगिके उत्पांदन किसी एके स्थान पर केन्द्रित नहोने दिया जाएं । दूंसेरा 
सुंझोव यह दिया गया है कि नए संरकारी अथवा निजी उद्योगों की स्थापना कंरते हुंए यंह 
ध्यान रंखा जाएं कि देश के विविध भागों का आर्थिक विकांस संतुलित रूप में हो। कुंछ उद्योगों 
को कुँछ विशिष्ट स्थोनों पर स्थापित कंरनां पड़ेता है, क्योंकि वेंहां उनके लिए ओवश्यंके कच्ची 
मल यां अ्रन्य प्राकृतिक सॉंधने सुलेभ॑ होते हैं। अन्य अंनेके उद्योग ऐसे होते हैं जिनके लिए 
स्थान का चुनांव आशिक दृष्टि से बहुत॑ व्यांपक क्षेत्रे में से कियां जो सेकंतां है। बहुधां देखा 
गया है कि किंसी स्थान के विरुद्ध व्यय अधिक हो जाने की दलील वस्तुतें: उस स्थान का आंघार- 
भूत विकास पर्याप्त न होने की सूचना देती है। एक वार उसके आरम्भ हो जांने परे 
आरंम्भिक॑ वांधांएं क्रमश: दूंर होती जाती हैं । और इस दृष्टि से विंकांस के केन्द्रों की देश के 
विंभिन्ने स्थांनों में दूर-दूर स्थापित केरना अत्यन्त आवश्यक है । पंरिषद ने तीसरी सिफारिश 
यह की थी कि देश के विंभिंन्न॑ भागों में श्रमिंकी का पंरिंब्रंजन सरल करंने के उपाय किए 
जांएं और ऐसे कार्यक्रम वनांएं जाएं जिंनंसे लोग अंधिक घनी आंवांदी के स्थानों से उठंकरे 
विरल आबादी के स्थानों में बस सेकें । परिषद की सिंफारिश है कि प्रादेशिक विंपमताओं की 
कम करने की समस्या कीं अंध्ययेन निरन्‍्तरं करते रहना चाहिए और प्रादेशिक विंके।्स की सूचक 
कंसौटियों का निरचंय केरंते रंहना चाहिए । नई औद्योगिक नीति के प्रस्तावों में भी इंन 
उद्देईयों पंर विशेष बल दिया गंया है और जंव योजना के संरकारी क्षेत्र में विकास कार्यक्रम 
बनाएं जाएं अंथवों निंजी क्षेत्र में नए कांरखांनों को लांइंसेंस देने की नीति निर्धारितं की जाएं, 
तेंब॑ इंनेका ध्योंन रंखनां चोहिएं । हि 

श्राथिकत नीति और प्रणालियां 

३०. योजना काल में आर्थिक नीति के भ्राधारं औरं उसके संचालन की दिशा का निश्चय 
उन्हीं उद्देश्यों भौर विचारों के अनुसार किया जाएगा जो कि ऊपर॑ बतलाए गए हैं। योजना 
की आधथिक नीति का लक्ष्य आवश्यक वित्तीय साधनों की एकत्र करना ही नहीं, अपितु देश के - 
वास्तविक साधनों का इसे प्रकार उपयोग करना भी है कि उंसंसे योज॑ना की आवश्यकेंताएँ 


योजना पर विचार इ्प्रू 


पूरी हो सकें। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साधनों का आवंटन सरकार द्वारा आरम्भ किए गए कार्यों 
को देखकर किया जाता है और इसलिए सरकार द्वारा किया गया पूंजी-विनियोग नोति 
निर्धारित करने का एक प्रधान सूत्र होता है। सरकारी पूंजी-विनियोग का लक्ष्य निजी पूंजी- 
विनियोग की अपेक्षा श्रधिक व्यापक होता है। सरकार देश की अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं 
को झधिक व्यापक और दूर-दृष्टि से देख सकती है और उसे देखना भी चाहिए ! योजना के 
निजी क्षेत्र में पूंजी लगाते हुए प्रधान दृष्टि यह रहती हैं कि कितनी पूंजी लगाकर कितना 
लाभ हो सकेगा । इसके विपरीत सरकार को पूंजी लगाते हुए यह देखना पड़ता है कि सव 
मिलाकर उससे राष्ट्रीय उत्पादन में कितनी वृद्धि हो सकेगी । इसके अतिरिक्त, व्यापक 
दृष्टि से मिली-जुली श्रर्थ-व्यवस्था में सरकार की आर्थिक नीति का लक्ष्य यह भी रहता है कि 
मूल्यों और लाभों में उचित हेर-फेर करके निजी पूंजी विनियोग की दिशा को भी प्रभावित 
कर दिया जाए। इसलिए योजना की पूर्ति के लिए जिन उपायों के द्वारा यह कार्य किया जा 
सके उनका बहुत महत्व हो जाता है । 


३१. योजना तैयार करने का अभिप्राय केवल इतना नहीं होता कि जो काम करने हैँ 
उनकी एक सूची बनाकर रख दी जाए, पर उसे बनाते हुए यह निश्चय भी करना पड़ता है कि 
उन्हें किया किस प्रकार जाएगा । जनतन्त्री व्यवस्था में योजना की पूर्ति साधनों पर सीधा 
अधिकार करके नहीं की जा सकती; उसे मूल्यों के नियन्त्रण आदि द्वारा पूरा करना पड़ता है । 
जिन उपायों से योजना के उद्देश्यों की पूतति की जा सकती हैँ उनके मोटे रूप दो हैं। पहला 
उपाय तो वित्तीय और आ्राथिक नीतियों के द्वारा देश की अ्रथ॑-व्यवस्था को नियंत्रित करने 
का है, और दूसरा उपाय आयात और निर्यात का नियमन, उद्योग और व्यवसाय के लिए 
लाइसेंस व्यवस्था, मूल्यों का नियन्त्रण और भअर्थ-व्यवस्थ्य फे किन्‍्हीं विशिष्ट क्षेत्रों में आवंटनों 
द्वारा उनकी गति को नियमित और प्रभावित करने का है । हाल में इस प्रश्न पर वहुत विवाद 
'हुआा है कि योजना का कार्य करते हुए केवल प्रथम उपाय का अवलम्बन करना चाहिए या दूसरे 
का भी--स्पष्ट है कि वित्तीय और आर्थिक नियन्त्रण के द्वारा अर्थ-व्यवस्था के उतार-चढ़ाव 
को अधिक व्यापक रूप में नियंत्रित किया जा सकता है, कर नीति में आवश्यक परिवर्तन 
'करके दुर्लभ साधनों को किन्‍्हीं निश्चित दिशाग्रों में मोड़ा जा सकता है । परन्तु इसमें भी 
संदेह नहीं कि जिस योजना का एक उद्देश्य पूंजी-विनियोग को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाना हो 
और जिसमें कुछ कार्यो के लिए प्राथमिकता का क्रय-निश्चित कर लिया गया हो, उसकी पूर्ति 
केवल आाथिक और वित्तीय नियंत्रण के द्वारा नहीं की जा सकती । इसलिए, दूसरे उपाय का 
भी अवलम्वन करना अनिवार्य हो जाता है । 


३२. विकसित होती हुई किसी भी भ्र्थ-व्यवस्था में सरकार की वित्तीय और आाथिक 
नीतियों का झुकाव, अनिवार्य रूप से अपना क्षेत्र अधिकाधिक विकसित करते जाने का होता 
है। यदि अकस्मात ही ऐसा दिखाई पड़े कि योजना की गति मन्द हो रही है तो व्यय बढ़ा- 
कर और अधिक आर्थिक सहायता देकर गति को तीत्र किया जा सकता है, परन्तु सम्भावना 
यह है कि हमारी मुख्य समस्या मुद्रा-स्फीति की बुराइयों को रोकने की रहेगी । विकास के 
कार्यों का एक अंग यह भी है-कि माल तैयार होने से पहले ही उसकी मांग उत्पन्न कर दी जाए । 
इसलिए सरकारी व्यय में कमी करने और आ्रार्थिक प्रवृत्तियों को दवाने के उपाय तभी करने 
चाहिएं जब कि उनकी अत्यन्त आवश्यकता हो । एक युक्ति यह दी जा सकती हे कि जिस 
देश को विदेशी मुद्रा असीम परिमाण में उपलब्ध हो, वह माल का अधिक झ्ायात करके और 


रु 


न्प्प 
न्दत 


दिवोय वचवर्षोष योजना 


की! प्रकार अपने बाजार में माल की पूत्ति बढ़ाकर, मुद्रा-स्फीति की वुराइयों को रोक सकता 
3 हैं वात यथार्थ नहीं हैं। विदेशी मुद्रा एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग यथा- 
शक्ति कम किया जाना चाहिए। हमारा विचार योजना की पूर्ति के लिए अपनी चाल आय के 
; अतिरिक्त पहले से एकत्र और सुरक्षित आय के कुछ भाग का और विश्ञेष कार्यों के लिए मिली 
हुई विदेशी सहायता का उपयोग करने का है। इसलिए विदेशी विनिमय और व्यापार की नौति 
को ऐसा रखना पड़ेगा कि उसका हमारे विकास कार्यक्रमों के साथ मेल बैठ जाए । किसी भी 
कम विकसित अर्थ॑-व्यवस्था में साधनों की मांग नानाविष हुआ करती है । सम्भव है कि कृषि 
का उत्पादन ऐसे कई कारणों से. जिनका नियन्त्रण मनुष्य की शक्ति से वाहर है, आवश्यकता 
से कम हो । अन्य वाघाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं । नई आमदनियों में और जिन वस्तुओं पर 
उन्हें व्यय किया जाना है उनकी गआप्ति में सदा कुछ न कुछ अन्तर रह ही जाता है । परन्तु 
इस प्रकार की कठिनाइयों अथवा कमियों का सामना होने पर विकास के किसी भी कार्यक्रम 
का परित्याग नहीं किया जा सकता है । कुछ तो जोखिम उठानी ही पड़ेगी । इसका 
अर्थ यह है कि आवश्यकता होने पर हमें वस्तुओं के नियन्त्रण और वितरण की 
पद्धति पर अमल करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और अव तक का अनुभव 
यह है कि नियनन्‍्त्र० और वितरण में सफलता तव तक नहीं होती जब तक कि 
उनका प्रयोग उन्हें मिलाकर नहीं किया जाता 4 उनकी सफलता के लिए जनता की 
मानसिक तैयारी भी गझावश्यक होती हैं, और उसके लिए जनता को समझा-बुझाकर जनमत 
तैयार करना पड़ता है। यह ठीक हैं कि नियन्त्रण करते हुए प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयां 
होती हैं और उनके कारण नया कार्य करने का उत्साह भी मन्द पड़ जाता है, परन्तु साथ ही यह 
भी स्मरण रखना चाहिए कि उनके विना विपमताएं और कठिवाइयां वढ़ सकती हैं और उन 
वर्गों में असंतोप वढ़ सकता है जिनकी सुरक्षा की सवसे अधिक आवश्यकता है । 

३३. इसमें संदेह नहीं कि मनोवैज्ञानिक और प्रशासव सम्बन्धी कारणों से जहां तक 
सम्भव हो वहां तक अन्न जैसी अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं का नियन्त्रण और वितरण नहीं 
करना चाहिए । परन्तु इसके विपरीत यह भी ठीक है कि यदि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य वढ़ने 
लगें या वहुत ऊंचे हो जाएं तो भारी कठिनाई हो जाती है। दुर्लेभवा या कमी का मूल उपाय 
तो यही है कि उपलब्ध माल की मात्रा बढ़ा दी जाए और इसके लिए जब देश में उत्पन्न माल 
अपर्याप्त हो तव उसे विदेशों से मंगाकर कमी को दूर कर देना चाहिए। परन्तु आयात 
का सहारा भी अत्यधिक नहीं लिया जा सकता । कमी-क्ी जितने आ्रावात की आवश्यकता 
होती है उतना उपलब्ध नहीं होता और कभी-कभी उसे करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण कार्यों 
पर व्यय को रोक देना पड़ता है। यही वात देश के सावनों को पूंजी-विनियोग में न लगाकर 
'उनका व्यय दैनिक आवश्यकताएं पूरी करने पर लागू होती हैं । इसलिए समस्त योजना को 
विफल न होने देने के प्रयोजन से भौतिक नियन्त्रणों को लागू करना अनिवार्य रूप से आवश्यक 
हो जाता है और विशेष परिस्थितियों में आवश्यक तथा उपयोगी वस्तुओं के भी नियन्त्रण 
का विचार सर्वथा नहीं छोड़ा जा सकता | सारांश यह है कि केवल नियंत्रणों को पर्याप्त नहीं 
समझना चाहिए और जब उनका सहारा लेना पड़े तव माल की उपलब्धि बढ़ानें का भी 
ध्यान रखना चाहिए ड़ 

३४. इस प्रसंग में यह वतला देना वहुत आवश्यक हैं कि सरकार की अन्त और अन्य 
ग्रावश्यक वस्तुओं का अतिरिक्त संग्रह करके रखना चाहिए, और मूल्यों की घटा-बढ़ी को नियन्त्रण 
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में रखने के लिए उनका क्रय-विक्रय करते रहना चाहिए | कम विकसित श्रर्थ-व्यवस्थाओं में 
माल कौ मांग और उपलब्धि में थोड़े-से भी परिवर्तन का मूल्यों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता 
है | माल की थोड़ी भी कमी होने पर मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाते हैं और थोड़ी भी अधिकता 
होने पर वे बहुत अधिक घट जाते हैं । देश में उत्पन्न हुए माल का संग्रह करके, मूल्यों को स्थिर 
रखने के लिए बुद्धिमत्ता से उसका उपयोग करना विदेशी मुद्रा का व्यय करके विदेशी माल 
का आयात करने से किसी भी तरह कम महत्वपूर्ण नहीं है । इसलिए सरकार के लिए खाद्य न्नों 
का सदा पर्याप्त संग्रह रखना और प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होने पर मुद्रा-स्फीति की वुराइयों 
को रोकने के लिए उसका तुरन्त और सफल उपयोग कर लेना विकास के बड़े-बड़े कार्यक्रमों 
का एक अनिवायं अंग होता है। सिद्धान्ततः यह बात केवल खाद्यान्नों पर नहीं, जरूरी कच्चे माल 
और अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं पर भी लागू होती है । इस उपाय की सफलता के लिए यह 
आवश्यक है कि प्रशासनिक व्यवस्था दृढ़ हो और माल को एकत्र करने एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ढोकर ले जाने और उसका वितरण करने की सुविधाएं पर्याप्त हों । माल को संग्रह करके 
रखने और उसके द्वारा मूल्यों के उत्तार-चढ़ाव को ठीक करने का विचार खाद्यान्नों के सम्बन्ध में 
विशेष रूप से अपनाने योग्य है, और उसे प्राथमिकता देनी चाहिए । योजना में यह व्यवस्था की 
गई है कि केन्द्र और राज्य सरकारों क वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन ( गोदाम निगम) २० लाख 
टन अतिरिक्त खाद्यान्न संग्रह करने का प्रवन्ध रखें | इस कार्यक्रम को शीघ्र पूरा कर लेना 
अत्यन्त आवश्यक है । 

२५. खाद्यान्नों का अतिरिक्त संग्रह रखकर सरकार मूल्यों के एकदम उतार-चढ़ाव को 
रोक सकेगी । इसके साथ ही, दूसरी व्यापारिक फसलों के मूल्यों को भी समय-समय पर ठीक करते 
रहना चाहिए, क्योंकि यह्‌ उचित ही हैँ कि किसान जो फसलें बोए उनका मूल्य उसे ठीक मिले 
और उसे यह उत्साह हो कि वह योजना की आवश्यकता के अनुसार अपनी फसलों में अदला- 
बदली करता रहें | इस प्रयोजन की कुछ पूर्ति आयात और निर्यात के नियन्त्रण तथा आयात- 
निर्यात शुल्कों के द्वारा भी की जा सकती हैं । किसान का उत्साह बढ़ाने के लिए यह भी आवश्यक 
है कि जहां तक हो सके वहां तक आयात और निर्यात के परिमाण की धोपणा ऐसे समय कर दी 
जाए कि उसका लाभ विचौलियों की अपेक्षा किसानों को अ्रधिक पहुंचे । कपास के 
मूल्यों के उतार-चढ़ाव का नियन्त्र०ण अधिकतम और न्यूनतम मूल्य निर्धारित करके किया 
जाता है भ्रीर गन्ने का मूल्य ठीक रखने के लिए सरकार बोने के मौसम से बहुत पहले यह घोषणा 
कर देती हैं कि कारखानों को गन्ने का क्या मूल्य देना पड़ेगा । फिर भी सरकार की मूल्य-नीति 
को सफल करने के लिए समय-समय पर आयात और निर्यात में परिवर्तेत करना आवश्यक 
होता है । खेती की पैदावार की कई वस्तुओं के मूल्य पर, उदाहरणा् तिलहनों पर, सट्ेंबाजी 
का अ्रसर बहुत अधिक होता है; आशा है कि वायदा-वाजारों का नियन्त्रण जब वायदा-वाजार 
आयोग के द्वारा होने लगेगा तब अनुचित सट्टेंवाजी उचित नियन्त्रण में रह सकेगी । प्रसंगव् 
यह भी बता देना आवद्यक है कि अत्यधिक सट्टेंवाजी का मेल सुयोजित अर्थ-व्यवस्था के 
साथ नहीं बैठता । इसलिए सट्टेवाजी को न कंवल सट्टा बाजारों के लिए उपयुक्त नियम 
वनाकर अपितु वैकों आदि द्वारा ऋण देने का नियन्त्रण करने के लिए जो कुछ किया जा 
सकता है वह करके भी नियंत्रित ओर नियमित करना चाहिए । 

३६. अव संक्षेप में यह चर्चा भी कर लेनी चाहिए कि साधारणतया और कुछ विश्येप 
दिशाझ्रों में विकास की प्रगति पर वित्त और ऋण की व्यवस्थाओं का क्‍या प्रभाव पड़ता है। 
इस व्यवस्था को विकास की आ्रावश्यकताओों के अनुसार नई दिद्या में मोड़ने के लिए कुछ 
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रत: उम्र स्टंट वक के नाम से एक सरकारी स्वामित्व और 
मव् के वैंक में परिवर्तित किया जा चुका है ताकि देहातों में भी बैंकों द्वारा ऋण देने की 
पद्धति का विस्तार हो सके । रिजवव बैंक श्राफ इंडिया न केवल मुद्रा, ऋण और विदेशी 
विनिमय के क्षेत्र में नियन्त्रण और नियमन के कर्तव्यों का पालन करता है, अपितु ऋण देने-लेने 
वाली सहकारी संस्थाश्रों के विकास में भी सहायता और सहयोग देता है। ग्राम ऋण 
. सर्वेक्षण समिति ने देहातों में ऋण-व्यवस्था का पुत्रगंठन करने के लिए जो सिफारियों की 
थीं उन्हें रिजर्व बैंक और सरकार के नेतृत्व में कार्यान्वित किया जा रहा है । देहातों में सर्वत्र 
उचित दर पर ऋण मिल सकने की व्यवस्था करने का काम वहुत बड़ा है। परन्तु पुनर्गठन 
के नए सुझावों में यह कार्य सहकारी संस्थाओं और रिजव॑ बैंक तथा सरकार के सम्मिलित 
प्रयत्नों द्वारा करने का एक कार्यक्रम बताया गया है। उससे ज्ञीक्र उन्नति करना सम्भव हो 
सकंगा । ४ ॥ 
३७. औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक वित्त नियम (इंडस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन) 
और औद्योगिक ऋण और विभियोग्र निग्रम (इंडस्ट्रियंल क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन) 
का संगठन योजना के निजी क्षेत्र की विशेष आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किया गया है । 
इसके श्रतिरिक्त सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निग्रम का संगठन इसलिए किया है कि 
वह झौद्योगिक विकास और उन्नति का कार्य स्वयं नई दिशाओं में कर सके । छोटे उद्योगों की 
सहायता करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए विशेष संस्थाओं की आवश्यकता है, और यह कार्य 
राज्य वित्त निगम (स्टेट फाइनेंस कार्पोरेशन) और केन्द्रीय लघु उद्योग निगम (सेंट्रल स्माल 
इंडस्ट्रीज़ कार्पोरेशन) का संगठन करके आरम्भ किया जा चुका है । सम्भव है कि आगे चलकर 
ऋण-व्यवस्था का और भ्रधिक विकास करने के लिए ऐसी संस्थाएं संगठित करने की भी ग्रावश्यकता 
हो जो कि एक नए व सुगठित पूंजी-वाजार के केन्द्र का काम दे सकें, क्योंकि इस समय 
कम्पनियों में प्रचलित मैनेजिंग एजेंसी की प्रथा धीरे-धीरे कम होती जाएगी। हाल में, जीवन 
बीमे का राष्ट्रीयकरण भी इसीलिए किया गया है कि जनता में बचत करने की प्रवृत्ति बढ़ाने 
और उससे प्राप्त धन का प्रवाह योजना की आवश्यकताओं के अनुसार नई दिशाओं में मोड़ने के 
लिए सरकार को एक नवीन और प्रवल साधन मिल जाए। 

३८. संक्षेप में विकास के कार्यों के लिए योजना के उद्देश्यों और प्राथमिकताओं के 
अनुसार आवश्यक यह है कि आथिक और सामाजिक नीतियों को एक सूत्र में बांधकर रखा 
जाए। इसके लिए, जो उपाय प्रयोग में लाए जाएंगे, उन्हें समय-समय पर आवश्यकतानुसार 
बदलना होगा । कहीं तो वित्तीय अथवा मूल्य-नियन्त्रण के साधनों का प्रयोग किया जाएगा, 
कहीं सफलता लाइसेंस देने की पद्धति से मिलेगी और कहीं लाभ की सीमा निश्चित कर देने, 
दुर्लभ कच्चे माल का राशन कर देने अथवा इसी प्रकार के अन्य नियन्त्रण लागू कर देने 
की आवद्यकता होगी। नई कम्पनियां खोलने (निजी पूंजी लगाने) की अनुमति देना, विदेशी 
मुद्रा के प्रयोग को नियंत्रित करना, नए कार्यों की आवश्यकतानुसार करों में हेर-फेर करना, 
जिन्हें पात्र समझा जाए उन्हें वित्तीय सहायता देना, और व्यापारिक, वित्तीय तथा श्रौद्योगिक 
संस्थाओं का नियन्त्रण तथा मार्गदर्शन करना---ये सव योजना बनाने के माने हुए अंग हैं। 
गोजना' नाम ही उस प्रयत्त का है जो लोगों के स्वेच्छा से किए हुए भ्रनियमित 
और असंगठित प्रयत्नों के फलों को समृद्ध करने के लिए किया जाता है । इसके लिए नियन्त्रण 
और उत्साहवर्धक कार्यों का करना अनिवार्य दो जाता है । योजना में निश्चित पूंजी-विनियोग 
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के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ऐसे उपाय करने पड़ते हैं कि आवश्यक साधन झवद्य उपलब्ध 
हो जाएं श्र जनता उन्हें अपनी दैनिक श्रावरयकताञों पर व्यय न कर डाले । यह भी आवश्यक 
होता हैं कि साधनों के संग्रह के लिए जो स्पप्ट कप्ट उठाया जाए उसका बोझ यथाशक्ति 
सब पर समान रूप से पड़ें | योजना के लिए साधनों के प्रयोग का निश्चय करते हुए और 
आ्राथिक तथा सामाजिक लक्ष्यों की सुगमतापूर्वक संतुलित पूर्ति करने के लिए यह आवश्यक 
है कि योजना को कार्यान्वित करने वालों के हाथ में ऐसे अधिकार या उपाय रहें कि वे उनका 
उपयोग विद्यमान संगठन में रहकर कर सकें । परन्तु साथ ही, इस संगठन को भी बदलते 
रहना चाहिए जिससे कि श्रभीप्ट सुधारों श्रोर नियन्त्रणों को इस संगठन पर विशेष रूप 
से न लादना पड़े, और वे स्वयंमेव इसके अंग बन जाएं । 


परिश्िज्ठ 
भारत सरकार 


आद्योगिक नीति का प्रस्ताव 
नई दिल्‍ली, ३० अप्रैल, १६५६ 


सं० €१/सी एफ/४८--ओऔद्योगिक क्षेत्र में भारत सरकार जिस नीति पर चलना 
चाहती है उसका उल्लेख उसने अपने ६ अग्रैल, १६४८ के प्रस्ताव में कर दिया था । उसमें 
देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए उत्पादन में निरन्तर वृद्धि करते रहने का और धन के समान 
वितरण का महत्व वतलाकर कहा गया था कि उद्योगों की उन्नति में सरकार को अधिकाधिक 
और सक्रिय भाग लेते रहना चाहिए । उसमें यह भी कहा गया था कि शत्त्रास्‍्त्र, गोला-बारूद, 
अणु-शक्ति, और रेल परिवहन के उद्योगों पर तो सरकार का एकाधिकार रहेगा ही, इनके 
अतिरिक्त भी छः: मूल उद्योगों में नए कारखाने खोलने का उत्तरदायित्व केवल सरकार का 
रहेंगा, परन्तु यदि राष्ट्रीय हित की दृष्टि से सरकार उचित समझेगी तो जहां आवश्यक 
होगा वहां वह निजी उद्योगपतियों की भी सहायता ले सकेगी। शेप सारा औद्योगिक क्षेत्र 
निजी उद्योगपतियों के लिए खुला छोड़कर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस क्षेत्र में भी 
सरकार क्रमशः अधिकाधिक भाग लेती जाएगी । 


२. औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में यह घोषणा किए हुए आउ वर्ष बीत चुके हैं। तव से अब 
तक भारत में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तत और विकास कार्य हो चुके हैं। भारत का संविधान बना- 
कर उसमें अनेक मौलिक अधिकारों की गारण्टी दी जा चुकी हैं और राज्य नीति के निदेशक 
सिद्धान्त निरिचित किए जा चुके हैं। आ्रायोजन का कार्ये संगठितआवधार पर आरम्भ करके प्रथम 
पंचवर्षीय योजना हाल में ही पूरी की जा चुकी है। संसद, समाज के समाजवादी आदर्श को अपनी 
सामाजिक और आथिक नीति के लक्ष्य के रूप में अपना चुकी हैं । विकास की दिशा में इन महत्व: 
पूर्ण प्रगतियों के कारण आवश्यक हो गद्यू हें कि औद्योगिक नीति की पुन: घोषणा कर दी जाए। 
शीघ्र ही हितीय पंचवर्षीय योजना देश के सामने प्रस्तुत की जाने वाली हैँ । इसलिए उक्त 
घोषणा की आवश्यकता और भी बढ़ गई हैं। इस नीति का निर्वारंण करते हुए संविधान 
में निश्चित किए गए सिद्धान्तों, समाजवाद के उद्देश्य और गत वर्षों में प्राप्त अनुभवों को 
ध्यान में रखना चाहिए । 


३. भारत के संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की गई है कि इसका उद्देश्य अपने सब 
नागरिकों के लिए--- | 
“सामाजिक, आथिक और राजनीतिक न्याय; 
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म 
और उपासना की स्वतन्तता; 
प्रतिष्ठा और अवत्र की समता; 
बआप्त कराने के लिए तथा उन सब में 


योजना पर विचार ४१ 


व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र को 
एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता” 
प्राप्त करना हूँ । 
संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों में बतलाया गया है कि--- 
“राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 
न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओ्रों को अनुप्राणित करे, भरसक कार्य-साधक रूप में 
स्थापना और संरक्षण करके लोक-कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा ।” 


इसके साथ ही--- 
“राज्य अपनी नीति का विद्येपतया ऐसा संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से--- 

(क) समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त 
साधन प्राप्त करने का अधिकार हो; 

(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियन्त्रण इस प्रकार बंटा 
हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो; 

(ग) आ्राथिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन भर उत्पादन साधनों 
का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केन्द्र न हों; 

(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो; 

(ड) श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा वालकों की सुकुमार 
अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों 
को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी झ्ायु या शक्ति के अनुकूल 
नहों; 

(च) शशव औभऔर किशोर अ्रवस्था का शोपण से तथा नैतिक और झ्ाथिक परित्याग 
से संरक्षण हो ।” 


४. संसद ने दिसम्बर १६५४ में जब भश्रपनी सामाजिक और झ्राथिक नीति का लक्ष्य 
समाज का समाजवादी आदर्श स्वीकृत किया, तव इन आधारभूत और सामान्य सिद्धान्तों को 
और भी अधिक स्पप्ट कर दिया था। इसलिए, अन्य नीतियों के समान औद्योगिक नीति भी 
इन्हीं सिद्धान्तों और निदेशों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए । 


५. इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि झ्राथिक विकास की गति तीत्र करके 
औद्योगिक उन्नति श्षीघत्र से शीघ्र की जाए, विशेषतः भारी और मशीनें बनाने वाले उद्योगों 
का विकास किया जाए, सरकारी क्षेत्रों को शीघ्र बढ़ाया जाए और सहकारिता के क्षेत्र का अधिका- 
घिक विस्तार किया जाए । इनसे ही जीविकोपार्जन के लाभदायक झवसर बढ़ने और साधारण 
जनता के जीवन का मान ऊंचा होने तथा रोजगार की परिस्थितियां सुधरने की नींव पड़ती 
है। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि लोगों की आय झौोर सम्पत्ति में आज जो वियमता है वह 
तत्काल कम की जाए, जिससे कि किसी का निजी एकाधिकार न होने पाए और विभिन्न 
आशिक क्षेत्रों की प्रभुता कुछ थोड़े-से व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित न हो जाए | इसलिए, नए 
औद्योगिक कारखाने खोलने ओर परिवहन की सुविधाएं बढ़ाने का उत्तरदायित्व सरकार निरन्तर 


सरकार 


अधिकाधिक मात्रा में सीधे श्रपने ऊपर लेती चली जाएगी । व्यापार को भो सरकार 


४२ द्वितीय पंचवर्षीय थोजना 
अधिकाधिक परिमाण में अपने हाथ में करती जाएगी | परन्तु देश की तर्थ-व्यवस्था का विस्तार 
होते जाने के साथ-साथ सुनियोजित राष्ट्रीय विकास के अभिकरण के रूप में निजी क्षेत्र को भी 
बढ़ने ओर फलने-फूलने का अवसर दिया जाएगा। जहां भी सम्भव हो वहां सहकारिता 
के सिद्धान्त पर अमल करना चाहिए और निजी उद्योगों का विकास अ्रधिकाधिक मात्रा में इसी 
आधार पर करना चाहिए । 


६- समाज के समाजवादी आदर्श को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में अपना लिये जाने और 
विकास का कार्य शीघ्रता से तथा सुनियोजित रूप में करना आवश्यक होने के कारण यह उचित 
है कि आधारभूत और सामरिक महत्व के और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाग्रों के सब 
उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में रखा जाए । जो उद्योग आवारभूत हैं और जिनमें 
इतनी_ अधिक पूंजी लगानी पड़ती हैं कि उत्ते आज की परिस्थितियों में केवल सरकार ही लगा 
सकती है, उन्हें भी सरकारी क्षेत्र में रखना पड़ेगा । इसलिए, उद्योगों के बहुत बड़े क्षेत्र में भावी 
विकास का उत्तरदायित्व सरकार को सीधे अपने ऊपर लेना पड़ेगा । फिर भी कुछ कारण 
ऐसे हैं, जिनसे सरकार को अपना क्षेत्र अभी सीमित करना और यह निश्चय करना पड़ता 
है कि वह किन उद्योगों के विकास का उत्तरदायित्व तो एकमात्र अपने ऊपर लेंगी और किन के 
विकास में अपना प्रमुख भाग रखेगी ।इस समस्या के सव पहलुओं पर योजना आयोग 
के साथ विचार करने के पश्चात भारत सरकार ने उद्योगों को, उनसें से प्रत्येक में सरकार का 

क्या भाग रहेगा इस दृष्टि से तीन वर्गों सें बांटने का निश्चय किया है। ये तीनों वर्ग अनिवार्य 
. रूप से किसी हद तक एक-दूसरे के साथ सटे होंगें । इनकी सीमा कठोरतापूर्वक निश्चित 
कर देने से तो भ्रभीष्ट उद्देश्य की ही हानि हो जाएगी। परन्तु फिर भी आधारभूत सिद्धान्तों 
और लक्ष्यों को सदा ध्यान में रखता और आगे वतलाए गए साधारण निदेशों का पालन करना 
ही पड़ेगा । इस प्रसंग में यह भी स्मरण रखना चाहिए कि सरकार किसी भी औद्योगिक वस्तु 
का उत्पादन अपने हाथ में ले लेने के लिए सदा स्वतन्त्र रहेंगी । 


७. प्रथम वर्ग में वे उद्योग रहेंगे जिनके भावी विकास का उत्तरदायित्व एकमात्र 
सरकार का रहेगा । द्वितीय वर्ग में वे उद्योग रहेंगे जिन पर क्रशः और अधिकाधिक मात्रा 
में सरकार का स्वामित्व होता जाएगा और इसलिए उनके नए कारखाने खोलने में पहल 
सरकार करेगी, परन्तु उनकी पूर्ति में सरकार निजी उद्योगपतियों से भी सहायता मिलने 
की आशा रखेगी । तृतीय वर्ग में शेष सब उद्योग रहेंगे और उनका भी विकास साधारणतया 
निजी उद्योगपतियों के प्रयत्त और पहल के लिए छोड़ दिया जाएगा । 


८. प्रथम वर्ग के उद्योगों की गणना इस प्रस्ताव की अनुसूची “क' में कर दी गई है। 
' इन उद्योगों में निजी उद्योगपतियों के जिन कारखानों की मंजूरी सरकार पहले से दे चुकी हूं, 
उनके अतिरिक्त सब नए कारखाने सरकार ही खोलेगी । इसका अर्थ यह नहीं हैं कि जो 
निजी कारखाने पहले से मौजूद -हैं उत्तका विस्तार नहीं होने दिया जाएगा, अयवा 5 कारखाने 
खोलने में राष्ट्रीय लाभ के लिए वैसा करना आवश्यक होने पर भी सरकार ॒ उद्योग- 
पतियों -की सहायता नहीं लेगी । परन्तु रेल भर हवाई परिवहन, शस्त्रास्त्र तवा गालाजाहद 
भर अणु-शक्ति का विकास, सरकारी एकाधिकार में ही किया जाएगा । जब कभी निजी 
सहयोग की भ्रावश्यकता होगी तब सरकार पूंजी में अपना बड़ा भाग रखकर भ्यवा अन्य हम 
ऐसा प्रबन्ध कर लेगी कि नीति निर्धारित करने और कारखाने के श्रवन्ध को नियंत्रित करवे 
का आवश्यक अधिकार उसके अपने हाथ में रहे। 


- योजना पर विचार , डइ- 


६. द्वितीय वर्ग के उद्योगों की परिगणना अनुसूची 'ल' में कर दी गई है। इनके 
भावी विकास की गति को तीब्र करने के लिए सरकार इनके नए कारखाने अधिकाधिक संख्या 
में खोलेगी । साथ ही, इस क्षेत्र में निजी उद्योगपतियों को भी स्वतन्त्र रूप से अथवा सरकार 
के सहयोग से आगे बढ़ने का अवसर दिया जाएगा । 

१०. दोष सब उद्योग तृतीय वर्य में रहेंगे, और श्राशा है कि उनका विकास साधारणतया 
निजी प्रयत्न और पहल द्वारा ही हो सकेगा, परन्तु इस वर्ग में भी सरकार को कोई नया कारखाना 
शुरू कर सकते की स्वतन्त्रता रहेंगी | सरकार की नीति यह रहेंगी कि वह इन उद्योगों के विकास 
में भावी पंचवर्षीय योजनाओं में निश्चित कार्यक्रमों के अनुसार परिवहन, बिजली तथा 
अन्य इसी प्रकार की सुविधाएं देकर श्र उचित वित्तीय नीतियों तथा श्रन्य उपायों के द्वारा 
निजी उद्योगपतियों को सहायता और बढ़ावा देती रहे । सरकार इन उद्योगों को वित्तीय 
सहायता देने वाली संस्थाएं भी संगठित करती रहेगी और जो संस्थाएं औद्योगिक या खेती के 
काम करने के लिए सहकारिता के आधार पर संगठित की जाएंगी, उन्हें विशेष सहायता दी 
जाएगी । जहां ठीक समझा जाएगा वहां सरकार निजी उद्योगों को वित्तीय सहायता भी देगी । 
सरकार पसन्द यह करेंगी कि यह सहायता पूंजी में भाग लेकर दी जाए, विद्येपत: जब देय 
राशि की मात्रा बड़ी हो। परन्तु यह सहायता अंशत:ः डिवेन्चर पूंजी के रूप में भी दी जा 

सकती है। 
; ११. निजी उद्योगपतियों के कारखानों को सरकार की सामाजिक और आधिक 
नीतियों के दायरे में रह कर चलना और औद्योगिक (विकास तथा नियमन) अ्रधिनियम तथा 
इसी प्रकार के अन्य कानूनों के नियमोपनियमों का पालन करना पड़ेगा । परन्तु भारत सरकार 
मानती है कि इन कारखानों को यथासम्भव अधिकतम स्वतन्त्रता से फलने-फूलने देना 
चाहिए। हां, इतनी शर्त अवश्य रहनी चाहिए कि वे वैसा करते हुए राष्ट्रीय योजना के लक्ष्यों 
झौर उद्देश्यों का उल्लंघन न करें | यदि किसी उद्योग में निजी और सरकारी दोनों प्रकार के 
कारखाने होंगे, तो सरकार की नीति दोनों में विना कोई भेदभाव किए न्यायपूर्ण व्यवहार 
करने की रहेंगी । 

१२. उद्योगों को तीन वर्गों में बांट देने का ग्रर्थ यह नहीं हैं कि उन्हें एक-दूसरे से बिल्कुल 
पृथक व स्वतन्त्र भागों में वांद दिया गया हो । तीनों भागों में, अनिवार्य रूप से एक-दूसरे के 
कार्यक्षेत्र की कुछ पुनरावृत्ति तो होगी ही, निजी ओर सरकारी क्षेत्रों में ययाशक्ति सहयोग 
और संगति रखने का भी यत्न किया जाएगा । जब कभी योजना के किसी प्रयोजन सेया 

अ्रन्य किसी महत्वपूर्ण कारण से श्रावश्यक होगा तव सरकार को अनुसूची 'क श्रोर 'ख' में 
नहीं गिनाए गए किसी उद्योग में भी कारखाना खोलने की स्वतन्त्रता रहेगो। उचित 
होने पर निजी कारखानों को भी अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए या सम्बद्ध उत्पादन 
के रूप में ऐसी वस्तु तैयार करने की इजाजत दी जा सकेगी जो कि अनुसूची 'क' में परियणित 
की जा चुकी है । साधारणतया छोटी निजी इकाइयों को छोटे जहाज या हलकी नोकाएं बनाने, 
स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बिजली तैयार करने और दोदे पैमाने पर 
खानों की खुदाई करने आदि से रोका नहीं जाएगा। इसके अतिरिक्त सम्नव है कि 
बड़े सरकारी कारखाने हलके पुर्जो आदि की भअपनी कुछ आझ्रावव्यकताएं निजी कारसानों 
से पूरी करा लें, ओर निजी कारखाने अपनी बहुत-स्री आवश्यकताओं वी पूति के लिए 
सरकारी कारखानों के भरोसे रहें। यही सिद्धान्त इससे भी अधिक वल के साथ बड़े और 
छोटे उद्योगों के परस्पर सम्बन्धों पर लागू होगा । 


४४ मम 
हितीय पंचवर्षीय योजना 





_. ईई- इस प्रसंग में भारत सरकार, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्थां के विकास में ग्रामोद्योगों, 
घरेलू और छोटे उद्योगों के भाग पर विश्येप बल देना चाहती हैं । कुछेक ऐसी समस्याओं 
का हल इन उद्योगों के द्वारा विज्येप सुग्रतापूर्वक किया जा सकता है डिन्हें हल करने की 
तुरन्त हा आवश्यकता हांता हूं | इनमें बहुत-से लागा को तुरन्त काम मिल सकता हूं। इनमे 
राष्ट्रीय आब का समान वितरण करने की विधि सुग्मता से निकाली जा सकती है और जो 
पूजा तथा कौशल अन्य प्रकार वेकार पड़े रह जात हू, उनका उपयाग इनमें सुगमता और सफलता- 
पूर्वक किय। जा सकता है । नयरों का विस्तार विना योजना के होने से जो समस्याएं खड़ी हो 
जाती हैं, औद्योगिक उत्पादन के छोटे केन्द्र लोलकर उनसे बचा जा सकता है! 


हैं। इसकी सफलता के लिए वह बड़े कारखानों में उत्पादन की मात्रा सीमित करतो 
भिन्नक कर लगाती है और अत्यक्ष सहायता भी देती हैँं। जब आवश्यकता हो, तब ये 
उपाय करने के साथ-साथ सरकार की नीति का लक्ष्य यह रहेगा कि उद्योगों का विकेन्द्रीकृत 
भाग इतना समर्थ हो जाए कि वह अपने पांवों पर खड़ा हो जाए और उसका विकास बड़े 
उद्योगों के स्मथ मिलकर हों। इसलिए सरकार ऐसे उपाय करेंगी जिनसे छोटे उत्पादकों 
का प्रतिस्पर्धा में खड़े होने का वल बढ़ सके । इसके लिए उत्पादन की विधियों को सुघारना 
और ओआवबुनिक बनाना नितान्त आवश्यक हैं। परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि जो परिवर्तन 
किए जाएं उनके कारण कारीगरों में वेकारी न फैले । छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादकों 
की वड़ी कठिनाइयों में पूंजी और यन्त्रों की कमी, ठोक स्थान का न मिल सकना और मरम्मत 
की सविधाओं का न होना मुख्य हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए ओऔद्योगिक केन्द्रों की 
और देहातों में पंचायती कारखानों की स्थापना की जाने लगी है। देहातों में विजली पहुंचाने 
और देहाती कारीयर उसका जो मूल्य दें सकें, उस पर उसे उन्हें वड़ी सहायता 
मिलेगी । औद्योगिक सहकारी संस्थाएं संगठित करने से भी छोटे उद्योगों की काफी मदद 
पहुंचेगी | सरकार को इन सहकारी संस्थाओं की सव प्रकार से 


१४. सरकार की नीति ग्रामोद्योगों, घरेलू और छोटे उद्योगों को सहारा देने की 
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से सहावता करनी चाहिए और 
ग्रामाद्याया, घरलू तवा छाट उद्योगों के विकास का निरन्तर ध्यान रखना चाहिए हुए । 

औद्योगिक उन्नति का लाम सारे देझ्न को पहुंचे, इसके लिए आवद्यक है कि विभिन्न 
अदेझों में विकास के स्तर का अन्तर क्रमश: कम किया जाता रहें । देश के विभिन्न भानों में 
उद्योगों के अभाव के कारण प्रायः कच्चे माल का या अन्य प्राकृतिक सावनों का झनाव 
आदि रहता है। कुछेक प्रदेशों में उद्योगों के अधिक केन्द्रित हो जाने का कारण भी वहाँ विजली 
और पानी की सलभता और परिवहन की सुविधाओं का विकास है। राष्ट्रीय आयोजन का एक 
उद्देश्य यह भी हैं कि जो स्थान अब तक औद्योगिक दृप्ठि से पिछड़े हुए हूँ अववा जहाँ राजगार 
की अधिक सुविधाएं देने की आवश्यकता है, वे यदि अन्य दृष्दियों से उपयुक्त हा तो वहां य॑ 
सद सुविवाएँं दी जाएं । सारे देश के रहन-सहवन का दजा ऊंचा तना उठाया जा सकता हू जब कि 
उद्योगों और कृषि की अर्थ-व्यवस्याओं का विकास सब श्रदेशों में संगत और संतुलित 
रूप में किया जाए । 

१६. आद्योगिक विकास के इस कार्यक्रम की पूर्ति के लिए टेकनीकल और प्रवन्व के कार्य 
में निपण व्यक्तियों की देश में वड़ी संख्या में तलाश करनी पड़ेगी | सरकारी उद्योगों के विस्तार 
और ग्राम तया छोटे उद्योगों के विकास की ज्ीघता से बढ़ती हुई ये आवश्यकताए पूर्स 
करने के लिए सरकारी नौकरियों के प्राविधिक तथा प्रवंध संवर्ग वनाए जा रहें हैं। एस उपाय भा 


योजना पर विचार हल प्र 


किए जा रहे हैँ जिनसे प्रवन्ध के उच्च स्तरों पर नियुवत व्यवितयों की कमी दूर हो जाए ताकि 
सरकारी और निजी उद्योगों में लोगों को बड़ी संख्या में अप्रेंटिस रखकर काम सिखलाया जा 
सके, और विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं में भी व्यापारिक प्रवन्ध का शिक्षण दिया जा सके । 

१७. जो लोग उद्योगों में लगे हुए हैं उनको उचित सुख-सुविधाएं और प्रोत्साहन देने 
की भी आवश्यकता है। कार्यकर्ताओं के रहन-सहन और काम करने की अ्रवस्थाओं में सुधार 
किया जाना और उनकी कार्य-कुशलता का स्तर ऊंचा उठाया जाना चाहिए। मालिकों और 
मजदूरों में झगड़ों का न होना औद्योगिक उन्नति की एक परम झ्रावश्यकता है । समाजवादी 
जनतन्त्र में श्रमिक भी विकास कार्यक्रम में साझीदार होते हैं; और उन्हें इसमें उत्साहपूर्वक 
भाग लेना चाहिए | कारखानों के मालिकों और मजदूरों के पारस्परिक प्रवन्ध तय करने के 
लिए कुछ कानून बनाए जा चुके हैं श्र दोनों अपने-अपने कर्तव्यों को अधिकाधिक 
समझकर सब मामलों पर उदार दृष्टि से विचार करने के अ्रम्यासी होते जा रहे हैं । दोनों 
को मिलकर विचार करना, और जहां कहीं सम्भव हो वहां प्रवन्ध में श्रमिकों श्रौर कुधल 
कारीगरों को भी हिस्सा देना चाहिए। इस दिशा में सरकारी कारखानों को श्रादर्श उपस्थित 
करना होगा । 

१८. अ्रव चूंकि उद्योग और व्यापार में सरकार का भाग बढ़ता चला जाएगा, इसलिए 
इनका प्रवन्ध कंसे करना चाहिए, इस प्रश्न का महत्व भी बहुत बढ़ जाएगा । इन कार्यो की 
सफलता के लिए यह आवश्यक होगा कि निर्णय ज्ञीत्र किए जाएं और लोग उत्तरदायित्व 
लेने को तैयार हों । इस कारण जहां कहीं सम्भव हो, वहां श्रधिकार को बांट देना और प्रवन्ध 
को व्यापारिक ढंग से करना चाहिए । आशा है कि सरकारी काराबारों से सरकार की झामदनी 
बढ़ जाएगी और नए-नए क्षेत्रों में विकास के लिए सावन उपलब्ध हो सकेंगे । परन्तु कभी-कभी 
इन कारोबारों में नुकसान का भी सामना करना पड़ेगा। सरकारी कारोबारों की सफलता 
उनके समस्त परिणामों से जांचनी चाहिए; और उन्हें चलाने वालों को अधिकतम स्वतन्त्रता 
रहनी चाहिए । 

१६.' १६४८ के औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में कई अन्य विपयों पर भी विचार किया 
गया था । उनमें से कइयों के लिए तो आवश्यक कानून वन चुके हैं और कइयों पर सरकारी 
नीति विषयक घोषणाएं की जा चुकी हैं । उद्योगों के विपय में केन्द्र और राज्य सरकारों की 
जिम्मेदारियों का विभाजन औद्योगिक (विकास तथा नियमन) अधिनियम द्वारा किया जा चुका 
है। विदेशी पूंजी के विपय में सरकारी नीति का प्रतिपादन स्वयं प्रधान मंत्री ६ अप्रल, 
१६४९६ को संसद में अपने वक्‍तव्य द्वारा कर चुके हैं। इस कारण इस प्रस्ताव में इन विपयों 
की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं रही । 

२०. भारत सरकार को आशा है कि उसकी औद्योगिक नीति की इस पुनर्थोपणा का 
जनता के सब वर्ग समर्थन करेंगे और इससे देश की औद्योगिक उन्नति द्रुत गति से करने में 
सहायता मिलेगी । 

अ्रनुसूचो का 
१. शस्त्रासत्र और गोला-बारूद और प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक अन्य सामत्री । 
२. अणुशक्ति । 
३. लोहा और इस्पात । 


दर द्वितीय, पंचवर्षीय योजना 


४. लोहे श्रौर इस्पात की ढली हुई और कूट-पीटकर बनाई हुई भारी वस्तएं 
५. लोहा शरीर इस्पात तेयार करन, खाना का काम करने, मशीतों के पर्ज बनाने के 
और केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्येप रूप से निर्दिप्ट अन्य भारी उद्योगों के लिए आवश्यक यन्त्र 
और मझीनें । | | 
६. विजली के बड़े कारखाने, जिनमें पानी और भाष की ताकत से घूमने वाले बड़े 
'टरबाइन भी शामिल हैं । ह 
७. पत्वर का कोयला और लिगनाइट । 
८. खनिज तेल । गा 3390 आम! 
ह &£. खनिज लोहा, खनिज मेंगनीज, खनिज कोम, जिप्सम, गंधक, सोने और हीरे की 
“खुदाई । ४ ; 
१०. तांबे, सीसे, जस्ते, टिन, मौलिब्डेनमस और वौलफ्रेम की खुदाई और विवायन । 
११. अणुशक्ति के उत्पादन और नियन्त्रण के लिए जारी की गई १६५३ की सरकारी 
नआज्ञा की अनुसूची में लिखे हुए खनिज पदार्थ । 
१२. वायुयान । 
१३. वायु परिवहन । 
१४. रेल परिवहन । 
१५. जहाज निर्माण। 
१६. टेलीफोन और टेलीफोन के तार और वेतार के यन्त्र ( रेडियो सेठों को छोड़कर) 
१७. विजली का उत्पादन और वितरण । ; 


न07 


प्रनुतूची खा 
१. १६४६ के “खनिज रियायत नियम! के अनच्छेद ३ की परिभाषा में सम्मिलित 
कर के अतिरिक्त अन्य खनिज वस्तुएं 
का जी 8 और ऐसी अन्य अलौोह घातुएं, जो कि अनुनूची में सम्मिलित नहीं 
की गई । के 
४. ३. मशीनों के पुज | 
लोहे के मेल की धांतुएं, और पुज बचाने का इस्पात । अप ित 
भर, आऔपधियां, रंग और प्लास्टिक निर्माण आदि जैसे रासायनिक के लिए 
व्यावदयक वनियादी और मध्यवर्ती रासावनिकी द्रव्य । 
एंटीवायोटिक्स (रोगाणुनाश्षक) और अन्य मूल ओऔपधियां ,। 
७. रासायनिक खाद । 
८. कृत्रिम रबड़ । 
६. कोयले का कार्वनीकरण । 
१०. रासायनिक लुगदी । 
११. सड़क परिवहन । 
१२. समुद्र परिवहन ! 


श्र 


ः्ई्णि 


अभरध्याप ३ 
योजना की रूपरेखा 


गत अध्याय में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विस्तृत उद्देश्यों गौर उसकी विचारधारा 
पर प्रकाश डाला गया है । द्वितीय योजना का लक्ष्य है प्रथम योजना के समय आरम्भ की गई 
विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना और तीव्र करना । इस योजना के मुख्य कार्य तौन रहेंगे : 
राष्ट्रीय आय में पांच वर्षों में लगभग २५ प्रतिणत की वृद्धि कर देना; जीविकोपार्जन के 
अवसरों को इतना बढ़ा देना कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण जो नए श्रमिक उत्पन्न हों वे सच 
काम में लग सकें; और इतनी औद्योगिक प्रगति कर लेना कि आगामी योजनागं के समय 
द्रुत गति से उन्नति करने के लिए जमीन तैयार हो जाए । एक प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना प्रथम योजना के समय में आरम्भ किए गए विकास कार्य को ही झागे बढ़ाने का एक प्रयत्न 
है, परन्तु इसमें कार्यो की प्राथमिकता में कुछ परिवर्तन अ्रवश्य कर दिया गया है । दूसरी बोजना 
में शरौद्योगिक उन्नति पर, विशेषत:ः भारी उद्योगों के विकास पर और माल की ढुलाई तथा 
यातायात जैसे उससे सम्बद्ध कार्यों पर विद्ोप बल दिया गया है। हम अपने मसामाजिता 
संगठन के लिए समाजवादी ढंग की समाज रचना के आदर्श को स्वीकार कर चुके है; इसलिए 
योजना के सार्वजनिक श्र न्तिजी दोनों क्षेत्रों के लिए पूजी-विनियोग का जो क्रम प्रस्तावित 
किया गया है उसमें तो यह आदर्श कार्यान्वित होता हुआ दिखाई देगा ही, देहाती झौर 
शहरी जीवन में जो परिवर्तन करने के प्रयत्त किए जाएंगे उनमें भी इसका आभास मिलेगा । 
योजना के कार्यो को पूरा करने के लिए आवश्यक होगा कि सरकारी और निजी दोनों पषेत्र 
मिलकर प्रयत्न करें, परन्तु जेसा कि पहले लिखा जा चुका है, सरकारी क्षेत्र को अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण कार्य करनो है । 

योजना फा व्यय और उसका विभाजन 


२. फेनद्र और राज्य सरकारों के समस्त विकास कार्यो पर योजना के पाच वर्षों 
में ४,८०० करोड़ रुपए व्यय होने का अन्दाजा लगाया गया हे । विकास के मुस्य-मुख्य कार्यों 
में इस व्यय का विभाजन इस प्रकार होगा :-- 

विदागस के सुरप्र-मुख्य फार्यों में योजना के व्यय का विभाजन 








प्रथत योजना द्विवोध योजना 
समस्त समस्त 
व्यय रि व्यय ः 
> तथत ् प्रतिशत 
(करोड़ प्रतिण कसर निधत 
धर रुपयों में ) स्परों में) 
! दल का अमल 
१. कृषि श्रौर सामुदायिक विकास इेश७छ.. १५१ शृषद १॥४८ 
(क) कृषि हि 2: २४१ शल्य. पएई ७-१ 
कृषि के कार्यक्र. ... ट १६७ ८३... १७० ड्न्भ्र 
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ऊपर दिखाए गए समस्त व्यय में स्थानीय संस्थाग्रों द्वारा विकास कार्यों पर किए जाने वाले 
सब व्यय सम्मिलित नहीं हैं। उन संस्थाओं के कार्यक्रमों का केवल वह व्यय इस विवरण में 
सम्मिलित है जो राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। इस विवरण में उन कार्यों को भी 
सम्मिलित नहीं किया गया है जो स्थानीय जनता अपने-अपने स्थान पर नकद घन देकर 
या अपने शारीरिक श्रम के हारा पूरे करेगी। इन कार्यो के कारण योजना के समस्त व्यय मे 
बहुत अन्तर भले ही न हो, परन्तु इनका महत्व सम्बद्ध स्थानों पर पूंजी-विनियोग की दृष्टि 
से बहुत अधिक है । 











३. ऊपर की तालिका में विकास के मुख्य थीर्षकों पर होने वाले व्यय का जो विवरण 
दिया गया है, उससे यह प्रकट हो जाता है कि प्रथम और द्वितीय योजनाओं में, कार्यो की प्राय- 
मिकताओं में कितना अन्तर हो गया है। द्वितीय योजना के सरकारी क्षेत्र में उद्योगों और खानों 
पर लगभग १६ प्रतिशत व्यय किया जाएगा । इसकी तुलना में प्रथम योजना में यह ध्यय पेयल 
८प्रतिणत किया गया था। यदितुलना को छोड़कर, स्वतन्त्र रुप से देखें तो जात होगा दि उद्योगों 
और खानों का व्यय वहुत--लगभग ४०० प्रतिभत--बढ़ा दिया गया है। प्रथम योजना में 
इन दोनों कार्यो के लिए जितना धन रखा गया था, वस्तुतः व्यय उसके ५० प्रतिशत से भी 
कम किया गया था। इस प्रकार द्वितीय योजना में इन दोनों कार्यो पर किये जाने वाले व्यय में 
ब॒ंद्धि उससे भी अधिक होगी जो कि नियोजित व्यय की तुलना से प्रकट होती हैं । 5६० करोड़ 
रुपये के समस्त नियोजित व्यय में से ६६० करोड़ रुपए बड़े उद्योगों और खानों पर, स्‍भौर 
२०० “करोड़ रुपए देहाती और छोटे उद्योगों पर व्यय किए जाएंगे । खानों के विकास के लिए 
जो ७३ करोड़ रुपए का व्यय तालिका में दिखाया गया है, वह मुरयतेः कोयले, कोयला धोने के 
कारखानों, खनिज तेल की खोज और भूगर्भ सर्वेक्षण और खान कार्यालय पर किया जाएगा। 
खान से लोहा खोदने का व्यय, लोहे तथा इस्पात कार्यक्रमों के लिए निर्बारित घनदाति 
में सम्मिलित कर लिया गया है । 


४. परिवहन और संचार पर होने वाला व्यय द्वितीय योजना को समस्त व्यव का २६ 
प्रतिशत है । रेलों पर प्रथम योजना काल में लगभग ११ प्रतिशत व्यय किया गया था। 
उसकी तलना में द्वितीय योजना के बगल में यह व्यय १६ प्रतिशत किया जाएगा । परिवहन घौर 
संचार के अन्य कार्यो पर कुल व्यय का जो अनुपात दूसरों बोजनाम गन होगा, वह प्रयम 
योजना के अनुपात की तुलना में कुछ कम है, परन्तु स्वतन्त्र रूप से यहे व्यम भा पहल के ह। 
झपेक्षा बढ़ा दिया गया है । 


प्रू० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


की 
२ प्रतिशत कृषि और सामदायिक्र विकास 
काया! पर व्यय हाथा | इन दोनों मद्यें के समस्त न्यव का वाय १,४८१ करोड स्पए हाता 
है। यचपि ह्वितीय योजना में खेती की अपेक्षा उद्योग को अधिक अवानता दी गई है, तथापि 
खाद्यान्न और अन्य कच्चे माल का उत्पादन बढ़ाने पर न केवल द्वितीय योजना काल में, अपित 
उसके परचात भी कई वर्षों ठक विज्ञेप व्यान देना पड़ेगा । उद्योगों में उत्चति और आव में वद्धि 
होने के साथ-साथ अन्न और कच्चे माल की मांग का वढ़ता निडिचत है। इसलिए खेती 
का पंदावार बढ़ाने के प्रयत्त में ढील विल्कुल नहीं दी जा सकती । सिंचाई और वाह-नियन्तण 
के लिए ४८६ -करोड़ रपए की जो राश्मि रखी गई है, उसमें से २०६ करोड़ रुपए तो प्रथम 
योजना काल में आरम्भ किए हुए कायों पर हो व्यय किए जाएंगे और शेप २७७ के 
नये कामों पर व्यय होंगे । विजली के उत्पादन में वृद्धि कृपि और उच्चोग दोनों के लिए 
आवश्यक है । इस कार्य के लिए जो ४२७ कंरोड़ रुपए की राशि रखी गई है, उस्तमें से मोटे 
हिसाव से १६० करोड़ रुपए प्रथम योजना के समय आरम्भ किए यए कार्यो पर, और शेप 
. २६७ करोड़ स्पए नए काबोंपर व्यय किये जाएंगे। सिंचाई न्नौर विजली का जो कार्यक्रम 
बनाया गया है, उसे आगामी पद्धह वर्ष के एक बड़े कॉर्यक्रम के भाग के रूप में तैयार किया गया 
हैं। उक्त अवधि में सरकारी प्रवन्ध के द्वारा सींची जाने वाली भूमि को दुगना और विजली 
के परिमाण को छः गृूना कर देने का विचार ह। 


६. द्वितीय योजना में- सामाजिक- सेवाओ्रों पर समस्त व्यव का लगभग २० प्रतिझ्त 
व्यय किया जाएगा । इसकी तुलना में, इन सेवाश्रों पर प्रथम योजना में २३ प्रतिद्षत्त व्यय हुआ 
था) सामाजिक सेवाग्रों पर हीने वाले समस्त व्यय के प्रत्िद्त की दृष्टि से शिक्षण, स्वास्थ्य 
और आवास पर का व्यय प्राय: उतना ही हैँ; जितना कि प्रवम योजना में था, परन्तु स्वतन्त्र रूप 
स॑ ये व्यय बहुत काफा बढ़ गए ६ शिक्षा पर ध्यय करने के लिए हितीय योजना में ३०७ करोड़ 
रुपए की राशि रखी गई. है जो प्रथम योजना की राशि के.दुयुने से कु 
यहीं वात स्वास्थ्य के व्यय पर-लागू होती हैं। यह स्मरण रखना चाहिए कि द्वितीय योजना 
में . सामाजिक सेवाओं पर उतना हो व्यय किया जाएगा, जित्तना- कि प्रथम योजना 
अन्त तक पहुंचे हुए विकास के स्तर को आगे बढ़ाने केलिए- आवश्यक समझा गया है। बदि 
इसमें उस व्यय को भी सम्मिलित कर लिया जाए, जो द्वितीव योजना में तो नहीं रखा गया 
परन्तु इन संवाधा पर व्यय करत का विचार ह,्ता सामाजिक लसेवाओं के व्यय का पबच्मिण 
कार्फः वढ़ जाएगा । 


७. ट्वितीय योजना के ४,८०० करोड़ रुपए के समस्त विकास व्यय में से २,५५६ करोड़ 
रुपए तो केद्त करेगा और शोष २,२४१ करोड़ रुपए सब राज्य सस्कारें करेंगी। राज्य 
सरकारें पुथक-गुयक्त कितता व्यय करेंगी, इसका विवरण इस अध्याय के परिश्चिप्ठ के रूप 
दिया यया है; और - वहीं उसकी प्रथम योजना के व्यय के साव तुलना भा दा नइ हू । विभिन्न 


पुस्तक + अन्त 


राज्य विभिन्न विकास कार्यों पर कितना-कितना व्यय करेंगे, इसका विवरण इस पुस्तक के अन्त 
में दिया गया है। हित्तीय बोजना में केद्धऔर राज्यों में व्यव का विभाजन, प्रथम योजना के 
विभाजन से कुछ भिश्व है। प्रथम बोजना में जिन कार्यों को कैछोय-मन्त्रालयों वे पूरा किया 
था, उनके अतिरिक्त जो कार्ये विविध मन्त्रालयों ने केन्द्रीय सरकार को चहावता स पूर कए 
थे, वे भी केन्द्र दरा ही किए दिखाए गए थे । परन्तु इन कार्यो पर राज्यों ने जो व्यय किया 


हि 


/ँ 


योजना की रूपरेखा ण्१्‌ 
था, उसे राज्यों की योजनाओं का भाग मानने का विचार था। दस कारण थोजना को पैण 


करने में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा । द्वितीय योजना के विवरण में साधारण 
सिद्धान्त यह रखा गया है कि जिन कार्यक्रमों को राज्य सरकारें श्रथवा उनके हारा निबन्धित 
सरकारी विभाग या स्थानीय बोर्ड या विद्येप बोर्ड पूरा करेंगे, उन सवको जहां तक हो सके 
दाज्यों की योजना में ही सम्मिलित किया जाएं। यदि कोई कार्यक्रम राज्यों में पूरा 
किया जाए ओर उसका पूरा या ्वबूरा व्यय केंद्रीय सरकार या उसको कोई शासा डे, तो 
इतने मात्र से सिद्धान्ततः इस बात का उल्लंघन नहीं होता कि उस कार्बक्रम को राज्य की 
योजना का भाग मानना चाहिए । यद्यपि साधारणतया इसी सिद्धान्त का पालन किया गया है 
तथापि इस समय कई काम ऐसे है, जो हैं तो राज्यों को योजनामं के अंग, परन्तु उनके ध्यय 
का कुछ भाग अ्रव भी केन्द्र के हिसाव में दिखाया जा रहा है। उदाहरणा्थ, आरावानस, पिछड़े 
वर्गों की सहायता ओर ग्रामोद्योगों तथा लघु उद्योगों के कामों पर व्यय का दृछ भाग इस 
समय केन्द्र के हिसाव में दिखाया जा रहा है, परन्तु उन कार्यो के सम्बन्ध में विस्तार की जिन 
बातों पर विचार किया जा रहा है, उनके प्‌रा हो जाने पर सम्भावना यह है कि यह ब्यव विभिन्न 
राज्यों हरा किया जाएगा । 


८. मुख्य विकास थीर्पकों के अन्तगंत केन्द्र और राज्यों हारा अलग-प्रतग किए जाने वाले 
व्यय का विवरण नीचे की तालिका में दिखाया गया है : 
(करोड़ रुपयों में) 
केंद्र काॉमाय संभाग गे भागां योग 
के राज्य. के राज्य के राज्य 
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६. केन्द्रीय मन्त्रालयों और राज्य सरकारों दानों ने अपनी-प्रपनी योजनागं में प्रतिवर्ष 
का कार्यक्रम निश्चित कर लिया है। इनका अध्ययन करने से पता लगता हू कि बोहना हे 
प्रथम दो या तीन वर्षो में व्यय बहुत रया गया है। इसका एना बड़ा | यह टे किफो 
कार्य प्रथम योजना के समय आरम्भ कर दिए गए थे झा ६82 । 
प्रा कर देने के लिए और उनने यथाशवित झल्दी 














#उून संख्याओं में राष्ट्रीय विस्तार झौर राज्यों की सामुदबिक सोजनादं के दिए 


१ करोड़ रपए की राशि का बनिदिप्ट भाग भी शामिल री । 

इन राज्यों में अंडमान और निकोबार होपसनूदन, उत्तस-पूर्वी समान्ट 
पांडिचेरी भी झामिल है । 

इसमें कैन्र द्वारा दामोदर घाटी निगम पर छिया गया व्यय वो शामिद् ८ । 


बट नल हा "कक: 


रे द्वितीय पंचवर्षीय - योजना 


व्यय करने का विचार किया गया है। इसका अर्थ यह है कि नये कार्यों पर व्यय को इस प्रकार 
फंला दिया गया है कि केन्द्र और राज्यों का सारा व्यय, योजना के परे समय में ऋशञ: बढ़ता 
चला जाए। एंसा करना एक तो इसलिए आवंश्यक है कि साधनों और व्यय में संतलन रहें, 
दूसरे इसलिए भी आवेश्यक है कि योजना की प्रगति के साय-साथ जीविकोपार्जन के अवसरों 
में वृद्धि भी होती रहे । जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, द्वितीय योजना को एक ऐसा ढांचा 
मानकर चलना चाहिंए, जिसमें कि वापिक योजनाम्रों के विस्तार का निश्चय उपलब्ध वित्तीय 
ओर वास्तविक साधनों के अनुसार किया जा सके | प्रति वर्ष का यह विस्तार लचकीला 
रहना चाहिए, परन्तु साथ ही प्रति वर्ष के कार्यक्रमों का पहले से तैयार रहना भी आवश्यक 
है, क्योंकि वहुत-से कामों के लिए यन्त्र. और सामग्री का आर्डर पहले से देने की आवश्यकता 
होगी और प्रारम्मिक कार्य करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती भी पहले से करनी 
 . पड़ेगी. ः 


द्वितीय योजना का पूंजी विनियोग 


१०. ४,८०० करोड़ रुपए के समस्त व्यय में से ३,5०० करोड़ रुपए तो मोटे हिसाव से 
पंजी-विनियोग के रूप में, अर्थात उत्पादक साधन स्थापित करने पर व्यय होंगे, और शेष 
१,००० करोड़ रुपए को विकास कार्य का चालू व्यय माना जा सकता हूँ। इन दोनों प्रकार 
के व्ययों का विवरण मख्य शीर्षकों के अन्तर्गत नीचे की तालिका में दिया गया है 


(करोड़ रुपयों में) 
पूंजी विनियोग. चालू व्यय समस्त 
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योजना की रूपरेखा ५३ 


इस.विवरण में कार्यक्रमों की केवल मोटी रुपरेखा दिखलाई गई है । इस समय फ्रेन्द्र और 

राज्यों में जो वजट पेश किए जाते हैं, उनमें चालू व्यय और पंजी विनियोग के व्यय का अन्तर 
स्पप्ट करके नहीं दिखलाया जाता । आय के हिसाब में कुछ राशियां ऐसी भी होती है जिनका 
रूप पूंजी विनियोग का होता है । पूंजी खाते में यह दिखलाना नाना चाहिए कि कौन-से व्यय प्रत्यनष 
पूंजी निर्माण करने के लिए किए जा रहे हैं और कौन-से ऐसे ऋणों के रूप में किये जा रहे ह 
जिनका फल पीछे जाकर उत्पादक साथनों की उत्पत्ति के रूप में प्रकट होगा । इसके अतिरिक्त 
समय-समय पर कुछ राशियों को राजस्व खाते से पूंजी खाते में और पूंजी खाते से राजस्व साते में 
भी ले जाया जाता है। इस प्रकार के व्ययों का स्पप्ट अर्थ, राष्ट्रीय हिसाब-किताव को दृष्टि से 
तुरन्त प्रकट नहीं होता । सम्बद्ध अश्रधिकारियों ने भी योजना में सम्मिलित वार्यक्रमों का 
विभाजन विशुद्ध पूंजी-विनियोग और चालू व्ययों की दृष्टि से नही किया है । इस प्रसंग में 

यह लिख देना अभ्रनुचित न होगा कि केन्द्र और राज्यों में, दोनों स्थानों पर, सरकारी हिसाव में 
खातों में इस प्रकार संशोधन कर देने की आ्रावश्यकता है कि उनसे यह स्पप्ट हो जाए कि 
सारे हिसाव-किताब में राष्ट्रीय आय कितनी और व्यय कितना हुआ; कितना सपत के रुप में 
खर्च हुआ, भ्ौर कितना पूंजी विनियोग में । यह कार्य प्रारम्भ हो चुका है । 


११, योजना के सरकारी क्षेत्र में, ३,८०० ० करोड़ दपए का विनियोग करने का जो कार्यप्रम 
बनाया गया है, उस पर योजना के निजी भाग के कार्यक्रम को सामने रपकर बिचार दारसा 
चाहिए । उत्पादन श्रौर विकास के जो लक्ष्य रखे गए हैँ, वे दोनों भागों को सम्मिलित 
विनियोग कार्यक्रम से ही पूरे हो सकेंगे । इसलिए यह स्पप्ट है कि दोनों ल्षेप्रों का विकास 
कार्यक्रम ऐसी गति से और इस प्रकार चलना चाहिए कि उत्पादन में बद्धि सन्तुखिन रूप से 
हो । निजी भाग में विनियोग का पूरा-पूरा और विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नही है झ्लौर 
इस समस आगामी पांच वर्षो र्में विनियोग या जो रूख रहेंगा उसकी मोटी कल्पना कार लेने से 
अधिक कुछ नहीं किया जा सकता | पिछले पांच वर्षो में विनियोग की जो प्रवृत्ति रही उससे 
मोटे हिसाव, और वुद क्षेत्रों में विनियोग के कार्यक्रम का हमें जो ज्ञान है उसके प्राधादर पर 
अगले पांच वर्षो में योजना के निजी भाग में २,४०० करोड रुपए का विनियोग हो सकने को 
सम्भावना है। उसका कुछ विवरण इस प्रकार है : . 





(करोड़ रुपयों मे ) 





१२. संगठित उद्योग श्रौर खानें 5५ कम प्र्3प 
२. वागान, विजली के काम श्रौर रेलों के झ्मतिरिक्‍त अन्य परिवहन ४४ श्२्५ 
३. निर्माण &:६ ४-३ ३३ 2,००० 
४. कृपि और ग्रामोद्योग तथा छोटे उद्योग हर हा ३०० 
५. भडार कि पर 226 २४३ 6०9 
भोग ... २,६०० 


१२. प्रथम योजना की ग्रवधि में समस्त पूजी विनियोग बहत मोदे क्िसाव से प्रग 
३,१०० करोड़ रुपए का हमझ्ना था । इसमें से निजी छोत्र का पूजी विनि्ेग प्राथे से मुह धापिर 
था। द्वितीय योजता का लद्य लगभग ६,३०० मरझाड़ रुपए के झान पाल सहाए र॒ए 


कारणों से, योजना के सरकारी छ्षेत्र का पूंजी विनियोग बहुत घणिद बदा दिया गया 


की : द्वित्तीय उंचवर्षोष योजना 


| हितीय योजना के सरकारी और निजी क्षेत्रों में पूंजी विनियोग का अनपात 
तुलना मे श्रथम योजना में यह अनुपात-५० : ५० था। इस हिताव से द्वितीय 
सरकारी क्षेत्र का पूंजी विनियोग .डाई गृवा हो जाएगा और निजी क्षेत्र में लगभग ४० 
प्रतिशत वृद्धि होगी । ह 


ना १ 
कक 
नशा 
८] 


उलादन और विकापत के लक्ष्य 

१३- अब चेक योजना के समस्त व्यव का और विविधि कार्यों में उसके विभाजन का 

जो विवरण दिया गया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीय योजना में पूर्ण प्रयत्त 
किया जाएगा और प्रायमिकताओं का क्रम क्या रहेगा । अब, इस सीमा में रहते हुए हम यह 
विचार करते हैं कि विकास कार्यक्रमों का, और उनसे जिन फलों की प्राप्ति होगी 


, || 

















लक्ष्य क्या रहेगा । विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों पर विस्तारपूर्वक चर्चा तो इस पुस्तक 
के अगले अच्यायों में की गई है । यहां उन कार्यक्रमों का संक्षेप से जिक्र किया जाता है। 
हितीय योजना के सरकारी और निजी क्षेत्र में जितने पूंजी विनियोंग की वात सोची गई है, 
उसके अनसार उत्पादन और विकास के प्रवान लक्ष्य इस प्रकार रहेंगे :-- 
उत्पादन और विकास के प्रवान लक्ष्य 
श्श्न्श्5 
* हे ४ 4 . की अपेक्षा 
विभाग और मद इकाई प्००५१ ५५-५६ ६०-६ ६०-६१ 
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वृद्धि 
4 र्‌ रे है; रू ध्य 
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७. राष्ट्रीय विस्तार खण्ड (संल्या ) --- ४०० ह,८5०० ६६० 
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विकास- कार्यक्रम | 
द्वारा उठाने 
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निजज+ न + +० ० 


यह अंक १६४६-५० काह । 


योजना की रुपनेसा 
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कृषि और सामुदायिक विकास 


१४. क्षपि का उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्व प्रथम योजना के समय ही आरम्भ किए जा चुके 
थे। गत पांच वर्षों में अन्न का उत्पादन १ करोड़ १० लाख टन अर्थात २० प्रतिशत और कृषि 
का समस्त उत्पादन लगभग १५ प्रतिशत वढ़ गया था । द्वितीय योजना के समय में कृषि के 
उत्पादन में १८ प्रतिशत वृद्धि हो जानें की सम्भावना है। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के 
. लिए जो प्रयत्न किए जाने हैं वे सुविदित हैं । अ्रभी कई वर्षों तक सिंचाई की सुविधाओं को 
बढ़ाने, अच्छेवीजों का प्रयोग करने, रासायनिक खाद डालने और खेती के उन्नत उपायों के प्रचार 
: करने की ही दिशा में विकास कार्य करना होगा । द्वितीय योजना में इन कार्यक्रमों के अतिरिवंत, 
कृषि के उत्पादन में विविवता लाने का भी प्रयत्व किया जाएगा। देश में जीवन का स्तर उन्नत 
होने और औद्योगिक उन्नति बढ़ने के साथ-साथ, व्यापारिक फसलों को बढ़ाने और सब्जियां- 
फल, दूध-घी, मछली-मांस और अण्डे आदि खाद्यान्न के अतिरिवत अन्य भोजन सामग्रियों का 
उत्पादन अधिकाधिक करने पर घ्यान देने की आवश्यकता होगी । कृषि के विकास का एक और 
पहलू जिस पर कि हितीय योजना में अधिक घ्यान दिया जाएगा यह है कि भूमि का 
उपयोग और भ्रवन्व श्रधिक कुशल ढंग से करने के लिए ऐसी संगठित संस्थाओं का प्रवन्व किया 
जाएगा जिससे जिन लोगों का जीवन भूमि पर ग्राश्चित है उनमें अधिक आधथिक समानता ड्री सके । 


योजना की रूपरेखा प्र 


१४. द्वितीय योजना में अ्रनाज के अतिरिक्त उत्पादव का लक्ष्य एक करोड़ टन अथर्ति 

लगभग १५ प्रतिशत वृद्धि का रखा गया है ।.१६५५-५६ में अनाज का उत्पादन - ६६५० लाख 
टन हुआ था जिसे १६६०-६१ में बढ़ाकर ७५० लाख टन तक ले जाने का विचार है । यंदि 

इसमें सफलता हो गई तो अन्न के व्यय का जो परिमाण इस समय १७२ आस प्रति व्यक्ति . 
प्रति दिन है, वह बढ़कर लगभग १८३ ऑऔौंस प्रति व्यक्ति प्रति दिन हो जाएगा । कपास, 
गन्ने, तिलहहन और पटसन के उत्पादन में वृद्धि की मात्रा और भी बढ़ाने का विचार है । हवितीय 
योजना के समय इनके उत्पादन में क्रमशः ३१ प्रतिशत, २२ प्रतिशत, २७ प्रतिशत और २५ 
प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी | सिंचाई की सुविधाएं बढ़ जाने के कारण गन्ना लगभग 
दस लाख एकड अतिरिक्त भूमि में वोया जाने लगेगा । यदि गन्‍्ते की पैदावार बढाने का लक्ष्य पूरा 
हो गया तो चीनी का व्यय १४ झौंस प्रति व्यवित प्रति दिन से बढ़ाकर १७ झौंस प्रति व्यक्ति 
प्रति दिन किया जा सकेगा । पटसन और कपास के उत्पादन में वृद्धि करते के श्रतिरिक्त पटसन 
की किस्म सुधारने और लम्बे रेशे की कपास की बुझाई बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न करने होंगे । 


१६. ऊपर कृषि का उत्पादन बढ़ाने के जिन लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है वे केन्द्रीय 
कृषि मन्त्रालय और राज्य सरकारों में विचार विनिमय के पश्चात निश्चित किये गये हैं। परन्तु 
हमारा खयाल है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए जितनी गुंजाइश है और योजना में इतना बड़ा 
पूंजी-विनियोग करने के कारण माल की जितनी मांग वढ़ जाएगी, उसका विचार करते हुए, 
इन लक्ष्यों को और भी ऊंचा किया जा सकता है। प्रथम योजना में कृषि श्लौर सामुदायिक विकास 
के कामों पर व्यय के लिए ३५७ करोड़ रुपए की राशि रखी गई थी । उसे बढ़ाकर द्वितीय योजना 
में ५६८ करोड़ रुपए किया जा रहा है। इस राशि में उन सुविधाओं की गिनती नहीं की गई है, 
जो रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक और सहकारिता संस्थाएं, छोटी मियाद के ऋणों के रूप में देंगी । 
१६५५ के आरम्भ में योजना आयोग ने राज्य सरकारों को सुझाया था कि कृषि का उत्पादन 
बढ़ाने के कार्यक्रम बनाते हुए, वे यदि गांवों के सासने कोई निश्चित लक्ष्य रख दें तो वह राप्ट्रीय 
दृष्टि से अच्छा रहेगा । यह लक्ष्य इस प्रकार का हो सकता है कि कुछ समय में---मान लीजिए 
लगभग १० वर्ष में--अ्नाज, तिलहन, रेश, बागानों की फसलों अथवा पशुओं और 
उनसे पैदा होने वाली वस्तुओं आदि का उत्पादन दुगुना हो जाना चाहिए। इस सुझाव 
में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि ऐसा कोई लक्ष्य सामने रखते हुए राज्य सरकारों 
को भी आवश्यक साधनों, सेवाओ्रों और पूंजी आदि की सहायता का उत्तरदायित्व अपने सिर 
लेना पड़ेगा । इस समय योजना में जो लक्ष्य रखे गये हैं उनका आधार यह माना गया है कि 
विविध विकास कार्यक्रमों के ढारा उत्पादन सामरश्य में इतनी वृद्धि हो सकेगी । श्राणा है 
कि कृषि और राष्ट्रीय विस्तार के कार्यक्रमों में अधिक सहयोग करके कृषि उत्पादन के इन 
लक्ष्यों को और भी ऊंचा उठाया जा सकेगा । योजना आयोग और सम्बद्ध सरकारी अधिकारी 
मिलकर इस समस्या पर विचार कर रहे हैं । अनाज का उत्पादन देश म॑ ही बढ़ाना इस 
दृष्टि से और- भी आवश्यक है कि विदेशों से अन्न मंगाने पर विदेशी मुद्रा का व्यय करना 
पड़ता है। यह एक सचाई है कि भारत में सभी फसलों की पैदावार बहुत कम होती है । श्रौद्यो- 
गिक विकास के कार्यत्रमों की पूर्ति वांछित झीघ्ता से करने के लिए फसलों की पैदावार 
बहुत जल्दी बढ़ाने की श्रावश्यकता है । इसलिए राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रमों के अधिकारियों 
को चाहिए कि वे प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक परिवार को, अ्रधिक अच्छे साधनों के प्रयोग और 
अधिक श्रम आदि के द्वारा, -कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करें । हमारा सुझाव है 


६० : द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
कि राप्ट 2 विस्तार 

के य विस्तार और सामदायिक विकास के विभिन्न लेत्रों में, कृषि का उत्पादन जांचने 
के लिए, समय-समय पर नियमपूर्वक निरीक्षण करते रहना चाहिए जिससे आवश्यकता होने 
पर कायक्रम में उचित हेर-फेर किया जा सके । >> 


१७. कृषि 
अं ७. कुपि का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो कार्वक्रम अपनाए जाएंगे, उनमें सव से अधिक 
कंता यथापूर्व, सिंचाई की सुविवाएं बढ़ाने को दी जाती रहेगी । ठितीय योजना में 
१० लाख एकड़ नई भूमि की सिंचाई आरम्भ करने का लक्ष्य रखा गया है अमोनियम 





हि तह 
सल्फट जा क0. पकान-नपनफम-म्मकक, का सचपत >> चर । 
- । *> वं खाद का सपत १६५५ म ६ लाख १० हजार दन हुंई थीं, १६६० तक उसे बढ़ाकर १८ 
रु रा 0000 ६ 


फिदाक टन कर देने का विचार है । अच्छा वीज तैयार करने के लिए लगभग ६३ हजार एकड़ 
जमानत मे हे हजार फार्म खोले जाएंगे । नई जमीन को खेती के योग्य बनाने और सुवार कार्य 
करन का काम ३४ लाख एकड़ से अधिक जमीन में किया जाएगा । 


है 


१८. फल और सब्जी जैसे सहायक खाद्यों की पैदावार बढ़ाने का भी दितीव बोडना 
प्रयत्त किया जाएगा। इसके लिए ८ करोड़ रुपए की राशि है। आया है कि मछली 
पालन, दूध उद्योग और जंगलों से उपलब्ध होने वाले खाद्यों की पैदावार में भी पर्याप्त वद्धि 
होगी। पद्च पालन और मंछली पालन के लिए द्वितीय योजनां में ६८ करो रे 
अथम योजना में यह राशि केवल २६ करोड़ दपए थी । प्रयचम योजना 
१५० केन्द्र कृत्रिम गर्भावान के स्थापित किए नए थे। इन्हें वदढ्ाकर द्वितीय योजना में ऋमण: 





हि 6॥ 








पशचिकित्सालयों 


१,२४८ और २४५ कर दिया जाएया। पशुचिकित्सालयों की संख्या प्रधम योजना में २,००० 








से बढ़ाकर २,६५० कर दी गई थी। ह्ित्तीय योजना में उसमें १२,६००-की और भी वृद्धि हो जाने 
की आशा है। यह भी दिचोर है कि हितीय बे:जना के समय नगरों में दुख वितरण करने वाली 
३६ यूनियनें, दूध से क्रीम निकालने वाले १२ सहकारिता केनद्र और दूध चुख सुखाने के ७ कारखाने 


रु 


खोले जाएंगे। गहरे और दृर-दूर के समुद्र में मछलियां पकड़ने के काम का विस्तार 





० पु कप 


और इसके लिए परिचिमी तथा पूर्वी तटों पर और अण्डमान द्ीपसमूह में मछली अन्वेषण केस 
खोले जाएंगे । हि 





१६. सहकारिता, माल की विक्री के संगठन और गोदामों के लिए द्वितीय योजना में 
४७ करोड़ रुपए की राशि रखी गयी है । ग्राम ऋण सर्वेन्षण समिति ने सिकारिश की थी कि 
ऋण देने, कच्चे माल का उत्पादव करने आर उस बाजार म बचने के कायक्रम पर स्वट 
बैंक, रिजर्व बैंक और सरकार को मिलकर अमल करना -चाहिए | इस सिफारिश पर अमल 
करने के लिए कार्रवाई आरम्भ की जा चुकी है। विशेषत: देक्ष भर में गोदामों का एक जाल-सा 
विछा देने का कार्यक्रम शी त्रता से आरंगस किया जाएगा। अन्दाजा है कि द्वितीय योजना के अन्त 
तक बाजार में बेचने योग्य फालतू माल के १० प्रतित्यत का क्य-विक्रय सहकारिता संत्वाएं करने 
लगेंगी। इस समय भी देख में नियमित रुण्डियों को बढ़ाने का विद्येप प्रवत्त किया ला रहा है। 
आजश्ा है कि द्वितीय योजना के अन्त तक ऐसी मण्डियों की संख्या दुनुनी हो जाएगी । कृषि से 
सम्बद्ध संगठनों को सुधारने का उद्देशय यह है कि कुछ ही वर्षों में अविकाधिक व्यवहार सहक्मात्ता 
के सिद्धान्त के अनसार होने लगे । अनुभव सक्ञात्त हुआ कि छोटे किसानों या जरूरतमन्द 
लोगों की, इस अयवाजन से सहकारिता के आधार पर संगठित करने का काय जीवत्रता से नहीं 


फिया जा सकता कि वें मिलकर अपना उत्पादन वद्य ले आर लाभ का वितरण उनमें 


ता 


भ 


कारिता 





ह) 


योजना की रूपरेखा ह ; दर 


समानता से होने लगे । इसलिए सहकारिता के कार्य को बढ़ाने और पुनर्गठित करने का कार्य 


सरकार को अपने ही ऊपर लेना पड़ेगा । इसके. लिए एक बड़ा कार्यक्रम बनाया जा रहा है । 


२०. जावद प्रथम योजना का सव से महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उसमें सामुदायिक विकास 
और राष्ट्रीय विस्तार के कार्यक्रमों पर विशेष वल दिया गया था। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य 
यह था कि लोगों को खेती के अधिक अच्छे उपायों की जानकारी हो और उनमें अधिक अच्छी 
तरह रहने-सहने और परस्पर सहायता तथा सहकारिता करने की इच्छा उत्पन्न होकर उनकी 
झाथिक अ्रवस्था में सुधार हो जाए । राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास के कार्यक्रम 
योजना को लोकप्रिय बनाने के प्रधान साधन हैं ।: भ्रव तक ये कार्यक्रम देश के लगभग एक-चौथाई 
भाग में आरम्भ किये जा चुके हैं । लोगों ने भी इनमें उत्साह और रुचि प्रकट की है। इसका 
प्रमाण यह है कि सामुदायिक योजनाओं पर सरकार ने जितना खर्च किया, उसका लगभग 
६० प्रतिशत जनता ने स्वयं दिया। इन दोनों कार्यक्रमों को इस प्रकार बढ़ाने का विचार है 
कि द्वितीय योजना के अन्त तक ये सारे देश में प्रचलित हो जाएं । इसके लिए योजना में २०० 
करोड़ रुपए की राशि रखी गई है । ज॑ सा कि पहले लिखा गया है, हमारा खयाल है कि यदि समय- 
समय पर इन कार्यक्रमों में उचित हेरफेर किया जाता रहे तो इनके द्वारा कृषि का उत्पादन उन 
लक्ष्यों से भी आगे बढ़ाया जा सकता है जो कि योजना में निर्धारित किए गए हैं । 


२१. देहाती क्षेत्रों में सामुदायिक जीवन बिताने की रुचि उत्पन्न करने और वहां की 
जनता में गांवों के विकास कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लेने का शौक पैदा करने का सब से 
महत्वपूर्ण साधन ग्राम पंचायतें हैं। प्रथम योजना में ग्राम पंचायतों की संख्या 5३ हजार से बढ़ 
कर १ लाख १७ हजार हो गई थी। द्वितीय योजना में उसे और भी बढ़ाकर २ लाख ४५ 
हजार तक ले जाने का विचार है । इस कार्य के लिए योजना में १२ करोड़ रुपए को राशि 
रखी गई है। इसके अ्रतिरिक्त १५ करोड़ रुपए स्थानीय विकास कार्य के लिए भी रखे गए है 
इस कार्य का उद्देश्य यह है कि देहाती जनता स्थानीय लाभ के कार्य स्वयं अपने परिश्रम से करने 
लगे। द्वितीय योजना के समय इस कार्य को उन क्षेत्रों में किया जाएगा, जो कि भ्रव तक 
राष्ट्रीय विस्तार की सेवाझ्ों के लाभों से वंचित रह गये हैं। 


सिंचाई और बिजलो 


२२. प्रथम योजना आरम्भ होने से पहले देदा में सिचाई ५१० लाख एकड़ भूमि में होती 
थी। प्रथम योजना के समय इस भूमि का क्षेत्रफल वढ़कर ६७० लाख एकड़ हो गया । श्राद्या 
है कि द्वितीय योजना के अन्त में श्रौर भी २१० लाख एकड़ भूनि में सिंचाई होने लगेगी भौर इस 
प्रकार १० वर्ष में सिचाई की भूमि में प्राय: ७५ प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। द्विततीय योजना में 
जिस नई २१० लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगेगी, उसमें से १२० लाख एकड़ में तो सिचाई 
बड़े श्रीर मध्यम कार्यक्रमों के द्वारा होगी और ६० लाख एकड़ में सिंचाई के छोटे कामों हारा । 


२३. बड़े और मध्यम कार्यक्रम के अनुसार जिस अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की जाएगो, 
उसका अधिकतर भाग (करीव ६० लाख एकड़) प्रथम योजना के समय आरम्भ किये गये 
कार्यो के द्वारा लाभान्वित होगा । हितीय योजना में आरम्भ किये गये नये कार्यो से लाभ 
केवल, लगभग ३० लाख एकड़ भूमि को पहुंचेगा । द्वितीय योजना में जो वड़े और मध्यम कार्य 
आरम्भ किये जाएंगे उनके पूरा हो जाने पर लगभग १५० लाख एकड़ भूमि को लाभ पहुंचेगा। 


थ्टु ह है चवर्षीयं 
६२ द्वितीय पंचवर्षीय बोजना 


28 मा गज सर मध्यम कार्यों से, प्रति वर्ष प्रायः समान ही लाभ 
जा त्राभ की मात्रा लगभग २० लाख एकड़ प्रति वर्ष और 
_ अन्तिम २ वर्षों में श्राय: ३० लाख एकड़ प्रति वर्ष रहेगी। | 
र्‌४. क्ष्षि का उतादन निरन्तर बढ़ाते रहने की आवश्यकता है । इसलिए सिंचाई 
की 'मंत्यमः योजनाओं पर अधिक ध्यान देने का विचार.है | प्रथम योजना -में सिंचाई के ७- 
कार्य ऐसे आरम्भ किए गये थे जिनमें से अत्येक पर-३० करोड़ रुपए से अधिक रुपए व्यय होने 
वाला था, ६ ऐसे थे जिन पर १० और ३० करोड़ रुपए: के वीच व्यय हुआ था ५७ ऐसे 
हु जिन पर १ और १० करोड़ क वीच व्यय हुआ था| और लगभग २०० ऐसे जे जिनमें 
से प्रत्येक पर १ करोड़ रुपए से कम व्यय हुआ था । छितीय योजना में सिंचाई के १८८ नये कार्य 
आरम्भ किये जाएंगे । इनमें से किसी पर भी ३० करोड़ रुपए से अधिक व्यय करने की आवश्यकता 
नहीं है। कोई १० कायों पर १० और ३० करोड़ ह्पए के वीच, ४२ पर १ और १० करोड़ 
रुपए के वीच और शोप १३६ में से प्रत्येक पर १ करोड़ रुपए से भी कम व्यय होगा । मध्यम 
कार्यों के दो लाभ हैं! एक तो, उनका फल जल्दी निकलता हैं, और दूसरे, उनसे सिंचाई 
के लाभों-को विभिन्न क्षेत्रों में अधिक समानता से वितरित किया जा सकता हैं । 


२४. सिंचाई के छोटे कार्यों में ३,५८१ नलकूप बनाने का जिक्र विशेष रूप से किया जा 
सकता है । इन पर २० करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा और इनसे ६ लाख १६ हजार एकड़ में 
साई हो सकेगी । इसके अतिरिक्त, प्रथम योजना के समय जमीन-तले के अधिक गहरे पानी से 
सिंचाई कर सकने की सम्भावनाओं की खोज करने के लिए गहरे तलकूप बनाकर देखने का जो 
परीक्षण आरम्भ किया गया था, उसे ह्वितीय योजना के समय भी जारी रखां जाएगा । 


२६. प्रथम योजता आरम्भ होने के समय देश में बिजली तैयार करने के जो कारखाने 
लगे हुए थे, उनकी समस्त सामथ्ये २३ लाख किलोवाट की थी। प्रथम योजना में बह सोचा 
गया था कि १५ वर्ष में विजली के उत्तादन में ७० लाख किलोवाद की वृद्धि कर दी जाए। अवम 
योजना के समय ११ लाख किलोबाट बिजली उत्पन्न करेंने के कारखाने बनाये भी जा चुके 
हैं और द्वितीय योजना के समय में, आशा है कि ३४ लाखं किलोवाट के कारखानें और वन 
जाएंगे । द्वितीय योजना में आद्योगिक उन्नति पर सव से अधिक वल दिया यबा है, इसलिए 
आगामी ५ वर्षों में विजली के उत्पादन में १०० प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हों जानी चाहिए। 
औद्योगिक उन्नति पर वल अगली योजनाओं में भी दिया जाता रहेगा । आरम्भ 
में ७० लाख किलोवाट का जो लक्ष्य रखा गया था, उसे बढ़ाकर १६६४-६६ तक लगभग 

१३० लाख किलोवाट का कर देना पड़ेगा । रू छ 

विजली का व्यय १४ यूनिट त्ति व्यक्ति था, जिसके बढ़कर 
१६५५-४६ में २५ यूनिद और १६६०-०६ १ में ५० यूविट हो जाने की आशा हैं। प्रथम योजना 
के अन्त तक. २० हजार अंबवा इससे अधिक आवादी के ६५ प्रतिशत नगरों और १० हजार 
और २० हजार के वीच की आवादी के ४० प्रतिश्षत नंगरों में विजली पहुंचे जॉने की तराशा 
थी। द्वितीय योजना में लक्ष्य यह रखा नया है कि १० हजार अथवा इससे अधिक आवादी 
के तो सव नगरों, और ५ हजार और १० हजार के वीच की आबादी के ८५ प्रतिशत नगरों में 
विजली पहुंचा दी जाए । ४ हजार की आबादी से कम के ब्रामों और छोटे नगरों में विजली 
पहुंचाने पर वहुत का कार्य अधिक 


२७. १६५०-५१ में देश में 


अधिक व्यय होगा । इस कारण देहातों में विजंली पहुंचाने के 


योजना की रूपरेखा द्३्‌ 


दी्घ काल में फैलाकर करना पढ़ेगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए ७५ 

: करोड़ रुपए की राशि रखी गई है, और ञाशा है कि उससे बिजली का लाभ उठाने वाले छोटे 
नगरों और ग्रामों की संख्या १६५६ की ५,३०० से वढ़कर १६६१ में १३,६०० तक पहुंच 
जाएगी | देहातों में विजली पहुंचाने पर विचार- करते हुए कंवल यही ध्यान नहीं रखना 
पड़ता कि वहां विजली पहुंच जाए, वल्कि साथ ही यह भी देखना पड़ता है कि किस क्षेत्र में ग्रौद्योगिक 
और अन्य प्रयोजनों के लिए कितनी विजली की आवश्यकता होंगी, और उन्नति निविध्न 
होने की दृष्टि से उसे किस दर पर देना उचित होगा । 


'. २८. विजली के अतिरिक्त उत्पादन कां अधिकतर भाग योजना के सरकारी क्षेत्र में 
रहेगा | इस कारण इस क्षेत्र में सरकार की स्थिति वहुत शीघ्र सर्वोपरि हो जाएगी । १६५०-५१ 
में सरकार कंवल ६ लाख किलोवाट विजली का उत्पादन करती थी। यह परिमाण 
बढ़कर १६६०-६१ में ४३ लाख किलोवाट तक पहुंच जानें की आशा है । विजली के उत्पादन 
में सरकार का भाग, आगामी १० वर्षो में २६ प्रतिशत से वढ़कर ६७ प्रतिशत हो जाएगा । 
इसी प्रसंग में यह्‌ जान लेना भी महत्वपूर्ण होगा कि योजना के सरकारी भाग में विद्यत 
उत्पादन के लिए किया गया विनियोग १६४०-५१ में ४० करोड़ रुपए था। वह बढ़कर 
१६५५-५६ में लगभग २७० करोड़ रुपए हो गया और १६६०-६१ तक उसके ६८० करोड़ 
रुपए हो जाने की श्राज्ा है । 


उद्योगों श्रौर खानों का विकास 


२६. द्वितीय और प्रथम योजनाओं में सव से वड़ा अन्तर यह है कि द्वितीय योजना के 
सरकारी क्षेत्र में उद्योगों और खानों के विकास को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है । 
भारत में आाथिक ग्रायोजन की एक मानी हुई विशज्ञेपता यह है कि.कृषपि, विजली, माल 
की ढलाई, यात्रियों" के यातायात और सामाजिक सेवाओं के विकास कार्य में पहल सरकार 
कर रही है। परन्तु श्रभी तक उद्योगों और खानों के विकास के कार्य योजना के सरकारी क्षेत्र 
के विनियोग कार्यक्रम में प्रमुखता से दृष्टिगोचर नहीं हुए थे । उदाहरणार्थ, प्रथम योजना 
के सरकारी क्षेत्र में तो, बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए, केवल ६४ करोड़ रुपए रखा गया था ; 
ओर इसकी तुलना में योजना के निजी क्षेत्र में इसी कार्य के लिए, लगभग २३३ करोड़ 
रुपया व्यय हुझ्ा था । द्वितीय योजना के सरकारी भाग में बड़े उद्योगों और खानों (वैज्ञानिक 
अन्वेषण को सम्मिलित करके) क लिए ६६० करोड़ रुपए की राधि रखी गईं है। इसकी तुलना 
में योजना के निजी भाग में इन कार्यो पर नया विनियोग लगभग ५७५ करोड रुपए का 
होगा । औद्योगिक उन्नति में निजी भाग भी निस्संदेह महत्वपूर्ण योग देगा, परन्तु सरकारी 
भाग में इन कार्यों की उन्नति पर विशेष वल दिया जाएगा । 


३०. सरकारी भाग में बड़े उद्योगों और खानों का विकास करने के लिए, ६६० करोड़ 
रुपए की जो राधि रखी गई है, वह प्राय: सव की सव लोहे और इस्पात, कोयले, रासायनिक 
खादों, बिजली के वड़े यन्त्रों भरौर इंजीनियरिंग के भन्य भारी कामों आदि आावारभूत उद्योगों 
पर व्यय की जाएगी । ह्वितीय योजना के समय इरपात तैयार करने के ३ वगरखाने राउरकेला 
भिलाई और दुर्गापुर में खोले जाएंगे । इनमें से प्रत्येक की सामर्थ्य १० लाख टन इन्पात के 
सिल्लियां बना सकते की होगी । इनमें से एक कारखाने में ३ लाख ५० हजार टन ढला हुआ लोहा 
भी बेचने के लिए तैयार किया-जाएगा। मैसूर के लोहे और इस्पात के कारखाने में इस्पात 


का) || 


गा द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


पहच ते जा || ण्गा ग || || | हु 


३१. बड़े इंजीनिर्यारिंग उद्योगों की स्थापना के कार्यक्रम में, रेलवे की भारी ढलाई की 
आरावश्यकताएं पूरी करने के लिए इस्पात की ढलाई का एक बड़ा कारखाना तो चित्तरंजन 
में रेलवे के इंजन बनाने के कारखाने में खोला जाएगा, और तीन नए कारखाने लोहे की ढलाई 
तथा कुटाई-पिठाई के बड़े काम करने और इमारती सामान तैयार करने के लिए, “राष्ट्रीय 
अद्योगिक विकास निगम की अधीनता में खोले जाएंगे । सरकारी क्षेत्र में, बिजली 
के बड़े यन्त्र बनाने की व्यवस्था भी की जा रही है । चित्तरंजन का इंजनों का कारखाना अब 
प्रति वर्ष १२५ इंजन वना रहा है, उसकी सामथ्यं बढ़ाकर ३०० इंजन प्रति वर्ष बनाने की 
कर दी जाएगी। पैराम्बूर के रेल के जो डहीन डिब्बे बनाने के कारखाने में उत्पादन का कार्य १६५५ 
में आरम्भ हो गया । वहां १६५६ तक ३५० डिब्बे प्रति वर्ष बनने लगेंगे । छोटी लाइन के 
लिए भी डिब्बे बनाने का एक कारखाना खोला जाएगा। 


३२. आशा है कि खनिज पदार्थों का उत्पादन द्वितीय योजना के कालु में ४८ प्रतिशत 
बढ़ जाएगा । इस प्रसंग में कोयले की चर्चा विशेष रूप से कर देनी चाहिए, क्योंकि उद्योगों 
और परिवहन के विकास कार्यों के लिए उसके उत्पादन में वृद्धि की बहुत आवश्यकता पड़ेगी । 
इस समय देश में ३८० लाख टन कोयला निकाला जाता है। इसका बड़ा भाग योजना के 
निजी क्षेत्र में निकलता है। सरकारी क्षेत्र में केवल ४५ लाख टच कोयला निकलता है । आगामी 
५ वर्षों में कोयले का उत्पादन लगभग २२० लाख टन बढ़ा देने का विचार है । इसमें से १२० 
लाख टन तो सरकारी क्षेत्र में बढ़ाया जाएगा और शेष १०० -लाख टन किसी निजी क्षेत्र में । 


३३. दक्षिण भारत में कोयले की खानें कम हैँ, इसलिए दक्षिणी अर्काट जिले के 
तेत्रेली स्थान पर लिगनाइट कोयला खोदने के वहुद्देशीय कार्य को सब से पहले हाथ में 
लिया जा रहा है । यहां ३५ लाख टन लिगनाइट खोदकर, उसका उपयोग---( १) विजली 
के एक कारखाने में २११.हजार किलोवाट विजली उत्पन्न करने के लिए, (२) ७ लाख टन 
आषिक सामर्थ्य के एक कारखाने में ऊंचे किस्म की कारवन की ईंटे तैयार करने के लिए, और 
(३) यूरिया और सल्फेट तथा नाइट्रेट के रूप में ७० हजार टन जमा हुआ नाईट्रोजन तैयार 
करने के लिए किया जाएगा । इसके अतिरिक्त रासायनिक खाद वनाने के दो नये कारखाने 
खोले जाएंगे । इनमें से एक नंगल में खोला जाएगा । उसमें ७० हजार टन स्थिर नाइट्रोजन 
की समता का नाइट्रोजन वाला चूने का पत्थर प्रति वर्ष तैयार किया जाएगा। रासायनिक 
खाद का दूसरा कारखाना राउरकेला में खोला जाएगा । उसमें प्रति वर्ष ५० हजार टन स्थिर 
नाइट्रोजत के बराबर, नाइट्रोजन-वाला चूने का पत्थर तैयार किया जाएगा। सिन्दरी 
के रासायनिक खाद कारखाने का काम.भी और वढ़ाया जाएगा। उसका उत्पादन प्रति वर्ष 
६६ हजार टन नाइट्रोजन से बढ़ाकर, ११७ हजार टन कर दिया जाएगा । 


३४. डी० डी० टी० तैयार करने और हिन्दुस्तान केवल्स, हिन्दुस्तान एण्टीवायोटिक्स 
और इंडियन टेलीफोन उद्योग के जो कारखाने प्रथम योजना के समय खोले गये थे उन्हें 
और. बढ़ा दिया जाएगा । डी० डी० टी० का एक और कारखाना तिरुवांकुर-कोचीन में खोला 

जाएगा। राज्यों में जो कारखाने खोले जाएंगे उनमें से पश्चिम बंगाल में, कोक तैयार करने.के 
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रा 


दुर्गापुर के कारखाने का, और मैसूर के 'पोर्सीलित इंसुलेटर और ट्रांसफार्मर! (बिजली 
“की धारा को बदलने बाला यन्त्र) बनाने वाले कारखाने का जिक्र विश्येप रूप से किया जा 
सकता है । 


३५. योजना के निजी क्षेत्र में जो पूंजी-विनियोग होगा, उसका भी अधिक भाग आधारभूत 
उद्योगों की उन्नति पर ही व्यय किया जाएगा। निजी क्षेत्र में लोहे और इस्पात के उद्योग 
की सामथ्य बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम तैयार किया गया है । इस समय इस क्षीत्र में 
१२॥ लाख टन इस्पात तैयार होता है। आयशा है १९५८ तक वह बढ़कर २३ लाख ठने 
हो जाएगा। इस समय सीमेंट ४३ लाख टन तैयार होता है। आजा है कि वह बढ़कर योजना 
के अन्त तक १३० लाख टन होने लगेगा । सीमेंट के कारखानों की सामर्थ्य १६० लाख टन तक 
कर देने का विचार है । इसी प्रकार एल्यूमिनियम, इस्पात-निर्माण में काम आ्राने वाले मैगनीज, 
ओर बहुत ऊंचे ताप की भट्टियों में काम आने वाली ईटों का उत्पादन भी बहुत 
बढ़ाया जाएगा । 


३६. योजना के निजी क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों में, सूती वस्त्र और पटसन बुनने, 
चीनी, कागज और सीमेंट बनाने और खेती में तथा सड़कों पर काम आने वाले बन्‍्त्रों का 
निर्माण भी सम्मिलित है। रासायनिक उद्योग की प्रथम योजना के समय में भी बहुत उन्नति 
हुई थी । ट्वितीय योजना में इस उद्योग का विस्तार विभिन्न दिशाओं में किया जाएगा । 
उदाहरणार्थ, सोडा एश का उत्पादन तिगुना और कास्टिक सोडे का चौगुना कर दिया जाएगा । 
तेल शोध का तीसरा कारखाना विशाखापत्तनम्‌ में १६५७ तक वनकर तैयार हो जाएगा । 
तब, देश की औद्योगिक भौर पावर अ्ल्कोहल तैयार करने की सामर्थ्य २७० लाख गैलन से 
बढ़कर ३६० लाख गैलन हो जाएगी । हे 


३७. उपभोग्य पदार्थों के उद्योगों में से, यूती वस्त्र का उत्पादन २४ प्रतिशत बढ़ाकर 
वर्तमान ६८५ करोड़ गज से ८५० करोड़ गज कर दिया जाएगा। अभी तक यह निश्चय नहीं 
किया गया है कि इस उत्पादन का कितना भाग बड़ी मिलों में, भर कितना हाथकरधा और 
शक्ति से चलने वाले करघों में बनेगा । इसी प्रकार यह भी निकचय करना भ्रभी शेष है कि 
कितना सूत मिलों से भर कितना चरखों से काता जाएगा। ये दोनों निम्वय हायकरघों 
और अम्बर चर्खे की भावी सम्भावित सामर्थ्य को देखकर किये जाएंगे । वस्त्र के उत्पादन 
का जो लक्ष्य यहां बताया गया है वह लगभग १८ गज प्रति व्यवित प्रति वर्ष के व्यय और १०० 
करोड़ गज के वापिक निर्यात के आधार पर रखा गया है। वस्तुतः हाल के वर्षों में कपड़े की 
मांग जिस प्रकार बढ़ती रही है उसे देखते हुए कपड़े का उत्पादन इससे भी अधिक करने की 
आवश्यकता पड़ सकती है । अन्य उपभोग्य पदार्यो के सम्बन्ध में द्वितीय योजना का लक्ष्य, 
चीनी का उत्पादन लगभग ३४५ प्रतिशत और कागज और गते का घत-प्रतिभत बढ़ा देने प्रौर 
वनस्पति तेलों का १६ लाख टन से २१ लाख टन कर देने का है। रेयन (नकली रेशम) ओर 
औषधियों झ्ादि के निर्माण का विकास भी द्वितीय योजना के कार्यक्रम में सम्मिलित किया 
गया है । 


कय 


३८. सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के कारखानों का उत्पादन द्वितीय योजना के 
समय में ६४ प्रतिशत बढ़ जाने की आजा है । यन्त्र तैयार करने के उद्योगों पर किदना प्रधिक 
ध्याव दिया जाएगा, इसका कुछ अन्दाजा इस वात से हो सकता है कि उनके उत्सादन में सेढ़ 
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सौ प्रतिशत ने की आशा ही 
बाग ता व पक हमर हम, पता उद्योगों का विकास प्रभी 
विदेशों से आयात करके पूरी की जाती हैं हक है ड 30. पर वियकताए 
हंस किसे दिलाम मा ६7 *। जाती हैं। इससे स्पप्ट,है कि अपने औद्योगिक विकास में 
बे हक गा 2 आवद्यकताएं देश में ही पूरी होती जाएंगी 
करना आवश्यक हो जाएगा कि यन्त्र 0 लथो हताए गेह विधारे 

झा ही जाएगा कि यन्त्र-निर्माण के उद्योगों, उपभोग्य वस्तुएं तैयार करने के उद्योगों 
और छोटे उद्योगों का सन्तुलित विकास किस प्रकार किया जाए। 

3 कह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ग्रामोद्योगों और छोटे उद्योगों के विकास के लिए २०० 
करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। इसमें से ५६।॥। करोड़ रुपए हाथकरघा उद्योग के लिए, ५५ 
कराड़ रुपए छोटे उद्योगों के लिए, ५५॥ करोड़ रुपए खादी तथा अन्य ग्रामोद्योगों- के लिए, 

3 शेप अन्य उद्योगों के लिए रखे गए हैं। इनमें से प्रत्येक उद्योग के उत्पादन का लक्ष्य 
नर्वारित करने से पहले, प्रत्येक उद्योग की सामर्थ्य और सम्भावनाओं के विपय में विशेष 
जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी । 

परिवहन और संचार | 
. ४०. योजना के सरकारी क्षेत्र में परिवहत और. संचार के विकास के लिए १,३८५ 
करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। इसमें से ६०० करोड़ .रुपए रेलों के लिए हैं। इसके 
अतिरिक्त रेलें कोई २२५ करोड़ रुपए. अपना पुराना सामान बदलने पर व्यय करेंगी । गत विश्व 
युद्ध के समय और उसके वाद के कुछ वर्षों में पुराना सामान बदला नहीं गया था, इस कारण 
यह आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। वह अभी तक पूरी नहीं की गई। ह्वितीय योजना में उद्योगों 
और खानों का विकास अधिक होने के कारण, रेलों का यातायात बहुत अधिक बढ़ जाने की 
सम्भावना है। १९५४-५६ में रेलों द्वारा १२ करोड़ टन माल की ढुलाई की गई थी, यह बढ़ 
कर १६६०-६१ में १८१ करोड़ टन हो जाने, अर्थात ५० प्रतिशत बढ़ जाने की सम्भावना / 
है। सम्भव है कि रेलों की उन्नति के लिए ६०० करोड़ रुपए की जो बड़ी राशि रखी गई है, 
वह भी माल के इस अतिरिक्त परिवहन का सामना करने के लिए पर्याप्त सिद्ध न हो। इस. 
कारण दितीय योजना में यात्रियों. का यातायात केवल ३ प्रतिशत बढ़ाने का विचार है 
यात्रियों के यातायात. में केवल इतनी वृद्धि करने से रेलों की वर्तेमान भीड़-भांड़ में सुधार नहीं. 
होगा । ६०० करोड़ रुपए की राशि में देश-के उन भागों में नई रेलवे लाइनें वनाने का कार्य- 
क्रम भी सम्मिलित नहीं है जहां कि-अब तक रेलें नहीं पहुंचीं । नई लाइनें केवल वहां वनाई- 
जांएंगी .जहां कि श्रौद्योगिक प्रयोजनों या अन्य किसी कार्यक्रम की पूर्ति के लिए आवश्यकता 
होगी । रेलों की वर्तमान अवस्था और सामर्थ्य में सुधार करने पर द्वितीय योजना के समय 
विश्येप ध्यान दिया जाएगा। रेलों और परिवहन के अन्य साबनों के विकास कार्यक्रमों पर प्रति 
वर्ष (विचार किया जाता रहेगा, जिससे कि परिवहन.की अपर्थाप्तता के कारण योजना की प्रगति 
में कोई .वाबा न पड़े । ; ््््ि 
 , “४९. रेलों की उच्नति के कार्यक्रम में १,६०७ मील रेलवे लाइन का दुहरा करना, २६५ 
मील छोटी लाइन को बड़ी लाइन में वदलना, ८२६ मील में विजली की रेलें चलाना, और १,२६३ 
मील में इंजनों में कोयले और -भाष की - जगह डीजल तेल के ईंजनों का प्रयोग करना भी 
सम्मिलित है ।. ८४२ मील लम्बी-नई रेल बनाई जाएगी और ८,००० मील लम्बी पुरानी: 
लाइन्‌:को बदलकर नया किया जाएगा । । 


: योजना की रूपरेखा द्छ 


४२. इस समय रेलों में ६७४ करोड़ रुपए को पूंजी लगी हुई है, और इस प्रकार रेलें 


देश का सब से बड़ा उद्योग है। परिवहन की बहुत बड़ी आ्रावश्यकता पूरी करने के अतिरिक्त रेने 
अपनी आवश्यकताओं की पू्ति के लिए बहुत-से कारखाने भी चलाती हैं । इन कारखानों को 
द्वितीय योजना में बहुत बढ़ाया जाएगा । रेलों के औद्योगिक विकास का कार्यक्रम कितना बड़ा 
है, इसका कुछ अ्रन्दाजा यह देखकर लगाया जा सकता है कि द्वितीय योजना के समय हमारी 
रैलों को सत्र मिलाकर २,१५८ इंजन, १,०७,२४७ मालगाड़ी के डिब्बे और ११ है 23 
सवारी गाड़ी के डिब्बे खरीदने पड़ेंगे, और इनकी तुलना में इन वस्तुओ्रों का निर्माण वढ़कर 
द्वितीय योजना के अन्त में क्रमद: ४,००, २५,००० और १,८०० वापिक हो जाने की झाशा है । 
द्वितीय योजना के समय रेलों को ४२५ करोड़ रुपए का सामान विदेशों से मंगाना पड़ेगा । इसमें 
से १३७ करोड़ रुपए इस्पात पर, ८१ करोड़ रुपए इंजनों पर और शेप यात्रियों तथा माल के 
डिब्बों आदि अन्य सामानों पर व्यय होंगे । द्वितीय योजना में श्रौद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के जो 
लक्ष्य रखे गेये हैं, उनकी यदि पूर्ति हो गई तो श्रागामी योजनाश्रों के समय रेलों को विदेशी आयात 
का सहारा कम से कम लेना पड़ेगा । 

४३, द्वितीय योजना में सड़कों और सड़कों पर परिवहन के लिए २६३ करोड़ रुपए; 
जहाजरानी, बन्दरगाहों, जहाज घाटों और नदी तथा नहरों के मार्ग से दुलाई के लिए ६६ करोड़ 
रुपए; नागरिक हवाई परिवहन के लिए ४३ करोड़ रुपए; और प्रसारण, डाक व तार और प्रन्य 
संचार के कार्यो के लिए ७६ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । नागपुर योजना (१९४३) 
में सड़कों का विकास करने के लिए २० वर्ष का एक लम्बा-चौड़ा कार्यक्रम बनाया गया था । 
अब ह्वित्तीय योजना में सड़कों के विकास पर जो विनियोग किया जाएगा उससे नागपुर योजना 
में प्रस्तावित सड़कों का विस्तार १६६०-६१ तक पूरा हो लेगा। सड़कों के परिवहन कग 
राष्ट्रीकरण करने का कार्यक्रम उचित रूप से कुछ वर्षो में फैलाकर पूरा किया जाएगा, शरीर 
आराशा है कि राज्यों की सरकारें अपने वर्तमान साथनों में लगभग ५ हजार गाड़ियों की वृद्धि 
कर लेंगी। बड़े वन्दरगाहों की सामर्थ्य में ३० प्रतिश्षत वृद्धि की जाएगी, और समुद्र-तद 
के राज्यों में छोटे वन्दरगाहों का अधिक विकास किया जाएया। इस योजना में प्रकाथ- 
स्तम्भों का विकास करने का कार्यक्रम भी काफी वड़ा रखा गया है। प्रथम योजना समाप्त 
होने पर जहाजों की कुल भारवहन क्षमता ६ लाख जी० झार० टी० थी जो द्वितीय योजना 
क॒ अ्रन्त में €० हजार टन के जहाज पुराने व बेकार हो जाने पर भी ६ लाख जी० आार० टी० 
हो जाने की सम्भावना है। यह ठीक है कि जहाजरानी के लिए जो राशि रखी गई है, वह शायद 
अपर्याप्त रहेंगी । इस कारण उसे और बढ़ाने की आवश्यकता होगी--विशेषत्ः इस कारण 
कि जहाजों के मूल्य बढ़ रहे हैँ। विद्याखापत्तनम्‌ के हिन्दुस्तान शिपवार्ड नामक जहाजी 
कारखाने का विस्तार करके, वहां जहाजों की मरम्मत के लिए एक सूसा जहाज-घाट बनाया 
जाएगा । सम्भव है कि वाद को एक और भी जहाजी कारखाना बनाने पर विचार किया 
जाए । इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन और एयर इंडिया इंटरनेशनल (भारत 
सरकार की राष्ट्रीय और अन्तर्राप्ट्रीय हवाई सविसों के नाम) दोनों ने वहुन-से वायुयान सरीदने 
और अपने वर्तमान हवाई यातायात में नई सुविधाएं बढ़ाने का कार्यक्रस बनाया हुआ है। डाक 
घरों की संख्या प्रथम योजनाकाल में बढ़ाकर ३६ हजार से ५५ हजार कार दी गई थी। उसे 
और भी बढ़ाकर ट्वितीय योजनाकाल में ७५ हजार कर दिया जाएगा । टेलीफोनों की मांग 
शीघ्रता से बढ़ रही है। द्वितीय योजनाकाल में देलीफोनों की संख्या में ६७ प्रतिशत वृद्धि-- 


बे 


उनकी संख्या २ लाख ७० हजार से ४ लाख ५० हजार--कर देने का कार्यक्रम है। यह ध्यान 


द्द्घ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


रखना झ्रावश्यक है कि टेलीफोन की सुविधाओं के विस्तार और टेलीफोनों के निर्माण की वर्तमान 
गति में संगति रहे । इसलिए इन दोनों कार्यों में मेल का ध्यान रखकर ही आगे बढ़ना होगा । 
सम्भव है कि इस वात को ध्याव में रखकर इस कार्यक्रम पर योजनाकाल में ही प्रनविचार हरि 
पड़े | प्रसार का विस्तार करने के लिए दिल्‍ली में एक नया टांसमीटर (अत्तारक यन्त्र ) 
१००- किलोवाट झार्ट वेव का अर एक नया प्रसारक १०० किलोवाट मीडियम वेव का 
और कलकत्ता, वम्बई तथा मद्रास में एक एक नया द्रांसमीटर ५०-५० किलोवाट शार्ट बेव का 
लगाया जाएगा । देहातों में लगभग ७२ हजार नये रेडियो रिसीवर लगाये जाएंगे | 


सामाजिक सेवाएं 


४४. सामाजिक सेवाओं के लिए द्वितीय योजना में ६४५ करोड़ रुपए की राशि रखी 
गंई है। यह प्रथम योजना की राशि से लगभग दुगुनी हैं। शिक्षण और चिकित्सा की सुविवातओं 
में वृद्धि, और औद्योगिक श्रमिकों, विस्थापित लोगों और अन्य अधिकारहीन वर्गों की दशा 
सें सुधार, सामाजिक सेवाओं के विशिष्ट अंग हैं । इन सेवाश्रों के हारा देश में सबके लिए 
अवसरों की अधिक समानता उत्पन्न करके, समाज को समाजवादी आदर्श पर संगठित करने 
के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयत्न किया जाएगा । 


४५. संविधान का एक निदेशक सिद्धान्त यह है कि १६५०-५१ के परचात १० वर्ष 
के भीतर, १४ वर्ष तक की आयु के सव वालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य प्रारम्मिक शिक्षा 
की व्यवस्था कर दी जाए। परन्तु द्वितीय योजना में जो लक्ष्य रखे गये हैँ, उनके द्वारा १६६०-६१ 
तक ६ से ११ वर्ष तक की आय के वालकों में से केवल ६३ प्रतिशत, और ११ से १४ वर्ष 
की आय के बालकों में से केवल २२-४५ प्रतिशत के लिए उक्त व्यवस्था की जा सकेगी। इसी 
अवधि में प्रारम्भिक शिक्षण पाने वाले वालकों की संल्या ७७ लाख और माध्यमिक शिक्षण पाने 
वाले वालकों की संख्या १३ लाख बढ़ जाएगी । योजना के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ५३ हजार 
प्राइमरी स्कूलऔर ३,५०० मिडिल स्कूल नये खोलने पड़ेंगे। हाई और हायर सेकेडरी स्कूलों 
में शिक्षण के ऋम को अधिकाधिक विभिन्न प्रकार का करते जाने का विचार है। प्रथम योजना 
के अन्त में वहुद्देश्यीय स्कूलों की संख्या २५० थी । हितीय योजना के अन्त में उसे बढ़ाकर 
१,२०० तक पहुंचा दिया जाएगा । विकास के प्रत्येक क्षेत्र में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की आव- 
इयकता ज्ीघ्रातिशीघक्र और अधिकाधिक संख्या में पड़ेगी । इसलिए देश के उत्तरी, पश्चिमी 
और दक्षिणी भागों में ३ नये हायर टेंकनोलौजीकल इंस्टीट्यूट खोलने का, और दिल्ली के 
पोलीटेकनीक और खड़गपुर के इंस्टीट्यूट आफ टेकनोलौजी का त्रधिक विस्तार करने का 
विचार है। धनवाद के इंडियन सकल आफ मान्दस एण्ड एप्लाइड जिश्लोलौजी का भी विस्तार 
किया जाएगा । इंजीनियरिंग सिलाने वाली संस्थाओं में से स्तातक और स्तातकोत्तर शिक्षण 
देने वाली संस्थांश्रों की संब्या ४५ से ५४, और डिप्लोमा देने वाली संस्थाओं को संख्या ८३ 
से १०४ कर दी जाएगी । १६५४ में इंजीनियरी के ग्रेजुएट ३,००० और डिप्लोमा होल्डर 
३,५६० निकले थे। १६६० में इनकी संख्या बढ़ाकर क्रण:ः ५,४८० और ८,००० कर 
दी जाएगी । 


४६, देश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए बड़ी कठिवाई यह होती है कि 
प्रशिक्षित व्यक्ति पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते । इसलिए डाक्टरों, नसों और हैल्थ असिस्‍्टेंटों 
की संख्या द्वितीय योजना काल में क्रमशः १८, ४१ और ७४ प्रतिशत बढ़ा दी जाएया। 


योजना की रूपरेखा - ह ६६ 


चिकित्सालयों में रोग्रियों को रखने की व्यवस्था में भी २४ प्रतिशत वद्धि कर देने का विचार 
है। पारिवारिक नियोजन के लिए ४ करोड़ रुपए की राशि रखी गई है, और आदा है कि द्वितीय 


योजना काल में इस प्रयोजन के लिए नगरों में ३०० और ग्रामों में २,०००- क्लिनिक खोले 
जाएंगे । 


॥।]॒ 


४७. निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय, आवास के जो नये कार्य करेगा उनके 
लिए १२० करोड़ रुपए की राशि रखी गई है । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार के रेलवे, 
लोहा तथा इस्पात, उत्पादन, पुनर्वास और प्रतिरक्षा आदि मनन्‍्त्रालयों और राज्य सरकारों 
के भी नेये भवन वनाने के 'वहुत-से कार्यक्रम हैं। द्वितीय योजना काल में सरकारी संस्थाएं 
जो निवास-गृह वनाएंगी उनकी संख्या १३ लाख तक पहुंच जाएगी । द्वितीय योजना में श्रम- 
कल्याण के कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए २६ करोड़ रुपए की राशि रखी गई है । कल्याण केन्द्रों 
ओऔर प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार करने के भ्रतिरिक्त, एक विचार यह भी है कि काम- 
दिलाऊ दफ्तरों की संख्या वढ़ाकर १३६ से २५६ कर दी जाए, भर इनके कार्य का विस्तार 
कर दिया जाए। पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण के लिए जो कार्य प्रथम योजना काल में आरम्भ 
किये गये थे, वे द्वितीय योजना काल में भी अधिक बड़े पैमाने पर जारी रहेंगे। जो संस्थाएं समाज 
कल्याण का कार्य स्वेच्छा से करती हैं, उनको भी और अधिक सहायता दी जाएगी । विस्थापित 
लोगों के पुनर्वास का कार्य द्वितीय योजना काल में भी जारी रखना पड़ेगा । इस कार्य के लिए 
€० करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। 


हक 


राष्ट्रीय भय, खपत और रोजगार 


४८. इस कार्य के लिए जो लक्ष्य रखे गये हैं, और विकास के जो कार्य आरम्भ किये जाएंगे, 
उनकी रूपरेखा पिछले भ्रध्यायों में दी जा चुकी है। विविध क्षेत्रों में विकास का जो कार्य किया 
जाएगा, वह राष्ट्रीय आय की वृद्धि से प्रकट होगा | प्रथम और द्वितीय योजना की अ्वधियों में 
राष्ट्रीय झाय में जो वृद्धि होने की आशा है, वह नीचे की तालिका में प्रकट की गई है 


उद्योगों के द्वारा होने वाला राष्ट्रीय उत्तादन 


(१६५२-५३ के मूल्यों के आधार पर करोड़ रु०) 
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७. पेशे और नौकरियां 

(सरकारी नौक- 

रियां सम्मिलित । 

करके ) 2१,४२० १,७०० २,१०० र्‌० शर्ट 
झ. समस्त राष्ट्रीय 

उत्पादन 8६,११०. १०,८०० १३,४८० श््द्ध प्र 
£€. प्रति व्यक्ति आय (०) २४३ र्८र्‌ रेबे१.. (६१६ का 

४६. ऊपर की तालिका में कृषि, खानों और कारखानों के बड़े-बड़े विभागों के समस्त 


उत्पादन का अन्दाजा, पहले प्रकरणों में वताए हुए उत्पादन के विस्तृत लक्ष्यों के आधार पर, 

किया गया है । परन्तु व्यापार, पेशों और दौकरियों आदि के जो विभाग योजदा के क्षेत्र 

से बाहर के हैं, उनकी आय का तो केवल अप्रत्यक्ष अन्दाजा ही लगाया जा सकता है। तो भी 

इन अन्दाजों से यह स्पप्ट हो जाता हैं कि १६५५-५६ में जो राष्ट्रीय आय १०,८०० करोड़ रुपए 

की थी वह (मूल्यों को अपरिवर्तित मानते हुए) १६६०-६१ में बढ़कर १३,४८० करोड़ रुपए 

हो जाएगी, अर्थात्‌ उसमें लगभग २४ प्रतिद्यत की वृद्धि होगी । इसका अर्थ यह है कि प्रति व्यक्ति 
श्र 





की झाय में लगभग १८ प्रतिशत की बुद्धि होगी, श्लौर वह १६५५-५६ की २८१ रुपए की आय से 





अतिशत हुई थी । (उन्हीं पांच वर्षों में आय २५३ रुपए से बढ़कर २८१ र्यए 
यह वात विद्येप ध्याव देने योग्य है कि द्वितीय योजना में खानों और कारखानों के उत्पादन 
में उल्लेखनीय वृद्धि का कार्यक्रम होने पर भी देझा की सारी अर्व॑-व्यवस्था में योजना काल में 
परिवर्तन थोड़ा ही होगा । उदाहरणार्थ, राप्ट्रीय आब में कृषि और उससे सम्बद्ध कार्यों का 
भाग १६५५-५६ में ४८ प्रतिशत था, वह घटकर १६६०-६१ में ४६ प्रत्तियत 

और इसके विपरीत खानों और कारखानों का भाग वहुकर ६ से १ 

इस वात से इस विचार का समर्थन होता है कि आगामी योजना कालों में औद्योगिक उन्नति 
पर अधिकाधिक बल देने की आवश्यकता कितनी अधिक रहेंगी ॥ 


५०. हमारी अर्थ-व्यचस्था में खपत के औसत स्तर में वृद्धि उतनी द्वत गति से नहीं 
होगी जितनी कि राष्ट्रीय आय में । इसका कारण यह है कि देंद् में उत्पादव का अविकतर 
भाग वचाकर योजना की पूर्ति में लगा दिया जाएगा । द्वितीय योजना काल में विनियोग का 
कार्यक्र ६,२०० करोड़ रुपए का रखा गया है । इसे पूरा करने के लिए १६६०-६१ तक 
राप्ट्रीय आय का लगमग १० प्रतिशत योजना में लगा-देना पड़ेगा । इस समय इस विनियोग 





: का परिमाण राष्ट्रीय आय का केवल ७ प्रतिशत है । यह अवस्था तव है जब कि योजना में 


यह कल्पना कर ली गई हैं कि देश की बचत को १,१०० करोड़ रुपए के विदेशी साधनों का योग 
भी मिल सकेगा। इस कल्पना के आधार पर देझ्ष में समस्त खपत में वृद्धि केबल २१ प्रतिशत 
हो सकेगी । और उच्के विपरीत राष्ट्रीय आय में वृद्धि २५ प्रतिशत की होगी । प्रथम योजना 
, काल की बुलना में खपत की यह वृद्धि १६ प्रतिशत है। नीचे की तालिका में मोटे हिसाव से 


[ 


योजना की रूपरेखा ७१ 


यह दिखाया गया है कि ट्वितीय योजना काल के अन्त में १९५०-५१ और १६५५-५६ की स्थिति 
की तुलना में राष्ट्रीय आय, पूंजी-विनियोग, देश की बचत, और खपत में कितनी-कितनी 
चूद्धि, होगी ८ 


राष्ट्रीय श्राय, विनियोग, बचत और खपत 





(१६५२-५३ के मूल्यों के आधार पर करोड़ रु०) 
१६५०-५१ १६५५-४६ १६६०-६१ 


१. राष्ट्रीय आय 5६,११० १०,5००. १३,४८० 
२. विशुद्ध विनियोग डंडिं८ ७६० १,४४० 
३. विदेशी साधनों की प्राप्ति (-)७ "३४ १३० 
४. देश की विशुद्ध बचत... 

( २-३ ) ४५५ ७५६ १,३१० 
५. खपत पर व्यय | 

( १-४) ८,६५४ १०,०४४ १२,१७० 


<. राष्ट्रीय आय में विनियोग 
<. राष्ट्रीय आय में विनियोग का प्रतिशत 


(उक्त क्रम २, क्रम १ का प्रतिशत है) ४६४ ७३१ १० ६८ 
७. राष्ट्रीय आय में देश की वचत का प्रतिशत 
(उक्त क्रम ४, क्रम १ का प्रतिशत है) ध्ह्द छा ०० ६७ 





५१. यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि विदेशी साधन झावश्यक मात्रा में न मिल सकें, 
तो खपत में वृद्धि को उसी हिसाव से अधिक सीमित कर देना पड़ेगा । सच तो यह है कि खपत 
में वृद्धि की कल्पना इसी आधार पर की गई है कि ६,२०० करोड़ रुपए का विनियोग हो जाने पर 
राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, और इतनी मात्रा में विनियोग करने के लिए 
आवश्यक वचत भी की जा सकेगी । आवश्यक मात्रा में साधन एकत्र करने की समस्या 
पर विचार अगले अध्याय में किया गया है | महत्वपूर्ण वात यह है कि राष्ट्रीय श्राय और खपत के 
स्तर में आशानुरूप वृद्धि तभी हो सकती है जब कि आवश्यक परिमाण में विनियोग को सफल 
बनाने के लिए खपत में वृद्धि को नियन्त्रित रखा जाए। यह भी स्पष्ट है कि ६,२०० करोड़ रुपए 
विनियोग करने का परिणाम राप्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत वृद्धि के रूप में तभी प्रकट होगा जब 
कि कुछेक कल्पनाएं यथार्थ सिद्ध हो जाएंगी | ये कल्पनाएं हैं---योजना के विविध कार्य्रमों 
की परस्पर संगति, अ्रपव्यय का न होना, उत्पादन के लिए उन्नत उपायों का अवलम्बन करने और 
विकास के अनुकूल वातावरण तैयार करने में जनता का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के 
लिए उपयुक्‍त नेताओं का मिल जाना और अभीप्ट प्रयत्त का होना । किसी भी योजना की 
सफलता का अन्दाजा केवल उसके कार्यक्रमों की सूची को पढ़कर नहीं लगाया जा सकता । 
सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब कि योजना के कार्यक्रमों और नीतियों को पूरा करने के लिए 
उचित उत्साह और संगठन बनाकर काये किया जाए । 





७२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


५२. द्वितीय योजना से रोजगार में कितनी वृद्धि हो सकेगी और आधिक नीति में क्या- 
क्या परिवर्तन होंगे, इन भ्रइनों पर विचार पांचवें अव्याय में किया गया है। अन्दाजा यह है 
कि द्वितीय योजना काल में कृषि के अतिरिक्त, अन्य क्षेत्रों में 5० लाख व्यक्तियों को नया रोजगार 
मिल सकेगा । यह हिसाव केवल पूरे समय के रोजगारों का है। योजना में सिंचाई और 
नई भूमि तोड़ने आदि जैसे विकास कार्यक्रम भी हैं, जिनसे अर्ध-रोजगार में कमी करने में 
सहायता मिलेगी । सम्भव है कि इन कामों से कुछ नए लोगों को - भी रोजगार मिल जाए 
हमारे देहातों का आज जो सामाजिक और आधिक संगठन है, उससे काम और आमदनी का 
ऐसा हिसाव नहीं किया जा सकता कि उससे यह स्पप्ट हो जाए कि कितने .लोगों को तो पूरे 
समय-का रोजगार मिला और कितनों की अर्थ-रोजगारी कम हुई । योजना में कृषि का जितना 
उत्पादन बढ़ने और कृषि के पेशे से बाहर के पेशों में जितने नए रोजगार मिलने की कल्पना 
की गई है उसके पूरा हो जाने पर आमदनियों में काफी वृद्धि हो जाएगी, और जीवन की 
प्रथम अवस्था में अर्ध-रोजगारी कम होने में सहायता मिलेंगी। योजना में देहाती और छोटे 
उद्योगों की उन्नति और पुनर्गठन करने के जो मार्ग सुझाए गए हैं, उन पर चलने से इन उद्योगों 
में लगे हुए बहुत-से लोगों को भव से अधिक रोजगार मिल सकेगा । सारांझ यह है कि आगामी 
पांच वर्षों में श्रमिकों की संख्या में लगभग एक करोड़ की जो वृद्धि हो जाएगी, उसे 
सन्तुलित करने के लिए सव मिलाकर योजना के द्वारा श्रमिकों की मांग पर्वाप्त मात्रा में 
बढ़ाई जा सकेगी । 


योजना की रूपरेखा 


परिशिष्ट 


योजना पर राज्यों का व्यय 
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-+-यह राशि उस १८७ करोड़ रुपए के अतिरिक्त है, जो' कि योजना में पृथक-पृथंक 
राज्यों के लिए रखी गई है । द्वित्तीव योजना में राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना कार्यों 
के लिए २०० करोड़ रुपए की राशि रखी गई है । इसमें से लगभग १२ करोड़ द्यए केन्द्र का 
भाग है । जब राज्यों की योजनाएं तैयार की गई थीं तव पृथक-पृथक राज्य के लिए इस खाते 
में अस्थायी राशियां रख दी गई थीं। इन पर इस कार्यक्रम का अधिक हाल मालूम होने के 
बाद पुनविचार किया जाएगा । 


अध्याय ४ 


वित्त और विदेशी नुद्रा 


इस गअव्याय में यह वतलाया जाएगा कि योजना के लिए आवश्यक वित्तीय साधनों 
का संग्रह किस प्रकार किया जाएगा, और इस सम्बन्ध में जो नीति सम्बन्धी प्रइन उठेंगे उनमें से 
"भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया जाएगा। साधन एकत्र करने की समस्या पर विचार 
करते हुए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि दोनों अपनी आव- 
इयकताओों की पूर्ति बचत के एक ही कोफ में से करते हैं। यह भी सावधानी रखनी होगी 
कि देश के वित्तीय साधनों के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती 
रहे । 


२. मूल प्रशइन यह है कि देश में जितनी वित्तीय वचत करने की आवश्यकता है उतनी 
'हो सकती है या नहीं, श्र हो सकती है तो कैसे ? इस प्रश्न का उत्तर केवल इस निर्णय पर 
निर्भर नहीं करता है कि एक सीमा से आगे व्यय को सीमित कर देता वांछनीय होगा या नहीं, 
चल्कि वर्तमान आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए जो उपाय 
न्‍काम में लाये जा सकते हैं उनकी उपयुक्‍्तता के बारे में भी देखना होगा । एक लोकतन्त्री राज्य 
- “में कर-प्रणाली भर अन्य आर्थिक नीतियों के निर्धारण में पिछली वात महत्वपूर्ण है, विभेप रूप 
से इस संदर्भ में जहां निजी और सरकारी क्षेत्रों को साथ-साथ काम करना हो । यह वात विशेष 
'रूप से ध्यान देने योग्य है कि एक वार विनियोग की जाने वाली राशि का निश्चय कर लेंने 
न्‍के पदचात, उसे एकत्र करने के लिए आवश्यक वचत करनी ही होगी, और उसका अधिक भाग 
अपनी ही थ्र्थ-व्यवस्था में से निकालना होगा । यह भी स्मरंण रखना चाहिए कि विदेशी विविमय 
“की समस्या की ओर विश्येप ध्यान देने की श्रावश्यकता पड़ेगी | श्रौद्योगीकरण के मार्ग पर 
कदम बढ़ाने वाले देश को शुरू-शुरू में आवश्यक मशीनों और साज-सामान का विदेश्षों से ग्रायात 
करना ही पड़ता है, और इस कारण विदेशी मुद्रा का अधिकतम मात्रा में एकत्र करना उसके 
लिए नितान्त आवश्यक हो जाता है । आायात में अधिकतम संयम करने के पश्चात भी, 
'पुर्ति के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी साधनों की आवश्यकता रहेगी। इस तथ्य से स्पप्ट है कि 
निर्यात बढ़ाने की नीति पर सक्रियता से चलना कितना अधिक आवश्यक हैं 


सार्वजनिक क्षेत्र के लिए वित्त 


३. केन्द्र और राज्यों की सरकारों के विकास कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए ४,८०० करोड़ 
ऋरूपए की आवश्यकता कूती गई है । उसे इस प्रकार एकत्र करने का विचार है : 





स्टः (करोड़ रु० ) 
१. चालू राजस्व खाते से वचत ... कि २ ८०० 
क. कर की वर्तमान (१६५५-५६) दर से ३५० 


ख. नये करों से हि 2 ४५० 


हि 
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केन्द्र और राज्यों की सरकारें टैक्स लगाकर, ऋण लेकर, और अन्य साधनों द्वारा 
अपने वजटों में जो राशि वचा सकती हैं, ०० करोड़ रुपए कृत्ती गयी है । १,२०० करोड़ 
की राशि घाटे की वित्त-व्यवस्था द्वारा इकट्ठी की जा सकती है । विदेश्षों में एकत्र की जाने 
वाली ८०० करोड़ रुपए की राशि मिलाकर, सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रम पूरे करने के लिए उप- 
लब्ध साधनों का योग ४,४०० करोड़ रुपए हो जाता है । इसके वाद भी ४०० करोड़ रुपए की... 
कमी रह जाती है | इसे पूरा करने के उपाय ढूंढने होंगे । यह माच लिया गया है कि अन्त में: 
यह कमी देश के साधनों में वृद्धि करके ही पूरी करनी होगी । यह देखते हुए कि घाटे की जिस* 
वित्त-व्यवस्था की आगे चर्चा की जाएगी उसकी कुछ अपनी सीमाएं हैं, और यहां पूंजी एकत्र 
करने की जो रूपरेखा आंकी गयी है उसका बहुत कुछ दारोमदार कर्ज लेने पर है; इस 
कमी को पूरा करने का एकमात्र सम्भव उपाय कर लगाना और सरकारी उद्योग-व्यवसायों 
से यथासंभव लाभ है । 


४. करों की वर्तमान दरों के आधार पर, चालू राजस्व खाते से योजना के व्यय पूरे करने 
के लिए ३५० करोड़ रुपए बच जाने का जो श्रन्दाजा लगाया गया है वह केन्द्र और राज्य 
सरकारों की समस्त आय पर विस्तारपूर्वक विचार कर लेने के पश्चात ही किया गया है. 
यह अन्दाजा लगाते हुए प्रतिरक्षा और प्रशासन सरीखे व्यय के विकासेतर मदों में न्यूनतम 
वृद्धि की ही कल्पना की गयी है। समाज सेवाओं तथा इसी प्रकार के अन्य विकास कार्यो को 
चालू रखने के लिए १६५५-५६ के अन्त तक जिस स्तर तक व्यय पहुंच गया था उसकी व्यवस्था 
कर ली गई है, क्योंकि इस प्रकार के व्यय योजना में सम्मिलित नहीं किये गये हैँ ।. १६५५-५६ 
में टैक्सों की जो दर होंगी उनके आधार पर, योजना के पांच वर्षो में, केद्न और राज्यों की 
सरकारों की समस्त आय ५,००० करोड़ रुपए होने का अनुमान किया गया है। इसमें से ४,६५० 
करोड़ रुपए प्रतिरक्षा आदि उन विकासेतर कार्यो और समाज सेवा आदि उन विकास कार्या 
को जारी रखने पर व्यय हो जाएंगे जिनका अभी जिक्र किया गया है। इस प्रकार की योजना पर 
व्यय करने के लिए ३५० करोड़ रुपए बच जाएंगे । यहां इस बात॑ पर जोर देना जरूरी है कि वर्तमान 
दरों के आधार पर राजस्व में से यह ३५० करोड़ रुपए बचाने के लिए, विकासेतर खातों के व्यव 


वित्त और विदेश्ञी मुंद्रा ७७ 


'पर कड़ी दृष्टि रखनी पड़ेगी । यदि कहीं ये व्यय बढ़ गए, या यदि शराववन्दी जैसे समाज सुधार 
के कार्यों पर अमल करने के कारण कहीं राजस्त्र में विशेष कमी-हो गई, तो योजना के चालू 
राजस्व खाते में से मिलने वाले भाग को यथापूर्व बनाये रखने के लिए साथ ही साथ सावन 
'वृद्धि का विद्येप प्रयत्त करना पड़ेगा । ' 
५. ऊपर नये करों द्वारा ४५० करोड़ रुपए एकत्र करने के जिस लक्ष्य की चर्चा की गई 
है वह नये प्रयत्नों की न्यूनतम सीमा है। इस राशि का अन्दाजा लगाते हुए कर जांच भ्रायोग 
की सिफारिशों पर भी विचार कर लिया गया है और यह मान लिया गया हैं कि योजना आरम्भ 
होने के पश्चात उन पर अमल करने की कार्रवाई ययाशी ध्र की जाएगी । आशा है कि राज्यों की 
सब सरकारें मिलकर राजध््व में कुल मिलाकर २२५ करोड़ रुपए की वृद्धि कर सकेगी, और केन्द्रीय 
सरकार भी इतनी ही वृद्धि कर लेगी । इस हिसाव से सरकार के चालू राजस्व-खाते से योजना के लिए 
/मिलने वाली राश्षि 5०० करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है जो समस्त अपेक्षित स़ाधनों का केवल 
'छठा भाग है। जैसा कि आगे वतलाया गया है, सारी आवश्यकताओं का खयाल रखते हुए सरकारी 
आय का इतना योग पर्याप्त नहीं है, इसलिए यदि पूरी योजना को पूर्णतः श्रमल में लाना है 
'और साथ ही मुद्रा-स्फीति के दुष्प्रभावों को दवाएं रखना है तो कर बढ़ाने के प्रयत्त करने 
पड़ेंगे । 
६. पिछले कुछ वर्षो में सरकार द्वारा ऋण लेने के कार्यक्रमों का अच्छा स्वागत हुआ्ना । 
प्रथम योजना में ११५ करोड़ रुपए ऋण लेने का जो लक्ष्य रखा गया था, उससे लगभग ६५ 
करोड़ रुपया अधिक मिला। सरकारी ऋणों की मांग में सुधार मुख्यतया अन्तिम दो वर्षो 
में हुआ । इनमें सरकार को औसतन &५ करोड़ रुपए प्रति वर्ष नया ऋण मिल गया । इस अवधि 
में रिजर्व बैंक के पास (ट्रेजरी विलों अर्थात छोटी मियाद की सरकारी हुण्डियों को छोड़ कर ) 
जो सरकारी कागज (सिक्‍युरिटियां---ऋण-पत्न) जमा थे उनके मूल्य में लगभग ७० करोड़ रुपए 
'की कमी हो गई । इसका मतलव यह है कि कोई २५० करोड़ रुपए के सरकारी कागज वाजार 
में (व्यापारी बैंकों को शामिल करके) खप गए । यदि केन्द्र और राज्यों की सरकारों के पास 
सुरक्षित रखी हुई सरकारी हुण्डियों की विक्री भी हिसाव में शामिल कर ली जाए, तो वाजार में 
सरकारी कागज की खपत का परिमाण और भी ऊंचा हो जाएगा 


७. इसलिए द्वितीय योजना की अ्रवधि में जनता से ७०० करोड़ रु० का---श्रौसतन १४० 
करोड़ रुपए प्रति वर्ष---ऋण मिल जाने का जो श्रन्दाजा लगाया गया है वह यह मानकर लगाया 
गया है कि इस सूत्र से होने वाली प्राप्ति का वापिक श्ौसत, हाल के वर्षो में हुई प्राप्ति से लगभग 
४० प्रतिशत ऊंचा रहेगा। यह लक्ष्य बहुत ऊंचा तो अवश्य नहीं है, परन्तु इसे निर्धारित करते 
'समय यह ध्यान रखा गया है कि द्वितीय योजना की अवधि में जो सरकारी ऋण चुकाने योग्य 
हो जायेंगे उनकी राशि ४३० करोड़ रुपए होगी। इस कारण इस अवधि में सब मिलाकर १,१३० 
करोड़ रुपए का ऋण लेना पड़ेगा । इसके अभ्रतिरिक्त, इस समय निजी कारबार में भी पूंजी 
की मांग बहुत अधिक है। इन दोनों वातों को ध्यान में रखते हुए सरकारी कामों में लगाने 
के लिए जनता द्वारा ७०० करोड़ रुपए की वचत इकट्ठी कर लेने का काम सरल नहीं जान 
पड़ता । इस प्रसंग में सामाजिक सुरक्षा के कार्यो का विस्तार करने की सम्भावनाओ्ं पर भी 
भली भांति विचार कर लेना चाहिए । इन कार्यो हारा कर्मचारियों के साथ तो न्याय होता 
ही है, अतिरिक्त बचत का भी एक मूल्यवान साथन हाथ लग जाता है। प्राविडेण्ट फण्डों 
आर इसी प्रकार के बचत के अन्य कामों द्वारा जो धनराशि एकत्र होती है वह अव भी जनता 


दर द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


से ऋण मिलने का एक महत्वपूर्ण साधन है । आशा है कि आगामी वर्षों में इनका महत्व और 

भी वेढ़ जाएगा। जीवन बीमे का राष्ट्रीयकरण किया तो गया है लोगों में बीमा करो की 

श्रादंत डालने के लिए, . परन्तु वह जनता से ऋण मिलने का भी ऐसा साधन है जो निरन्तर 
बढ़ता ही जाएगा । 


छोटी-छोटी बचतों से द्वितीय योजना की अवधि में ५०० करोड रुपए एकत्र हो जाने 
का अन्दाजा लगाया गया है। गत वर्षों में इस सूत्र से प्राप्त रास्षि में निरन्तर वद्धि होती 
हैं। १६५०-४१ में ३३ करोड़ रुपए एकत्र हुए थे और १६५५-५६ में ६५ करोड़ हुए । द्वितीय 
योजना की अवधि में प्रति वर्ष औसतन १०० करोड़ रुपए मिलने का जो लक्ष्य रखा गया है- 

” उसकी पूर्ति के लिए इन बचतों को काफी बढ़ाना होंगा । इसके लिए थोड़ी-थोंडी वचत करने - 

के आन्दोलन को प्रवलतर और देश-व्यापी वनाकर, उसे घर-घर और निम्नतम आय वर्ग के - 
लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हमारा सुझाव है कि इस बात का गहन अव्ययन किया - 
जाए कि शहरी और देहाती क्षेत्रों में छोटी-छोटी वचत करने का आन्दोलन अभी किस अवस्था - 
तक पहुंचा है, और उसके आधार पर राज्य सरकारें और नैर-सरकारी संगठन मिलकर ऐसा - 
प्रयत्न करें कि योजना का सन्देश देश भर में फल जाए.और अल्प बचत का आन्दोलन जिन - 
इलाकों और लोगों तक अभी नहीं पहुंचा है उत्त तक भी पहुंच जाए। इसका उद्देश्य यह होना - 
चाहिए कि प्रत्येक नागरिक को देश की भर्थ-व्यवस्था सुवारने में योग देने के लिए--वह हु 
कितना ही थोंड़ा क्‍यों न हो--प्रेरित किया जा सके । ; न्‍ 


६. रेलों को उन्नत करने की योजना ६०० करोड़ रुपए की बनाई गई है । उसके लिए - 
पंजी एकत्र करने में रेलों को १५० करोड़ रुपए का योग देना होगा । प्रथम योजना में रेलों की - 
उन्नति पर २६७ करोड़ रुपए व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था, और उसमें रेलों ने ११५ 
_ करोड़ रुपए का योग दिया था । छवितीय योजना में, रेलों के अपने योग का अनुपात बहुत कम ८ 

रखा गया है। वात यह है कि देश की अर्थ-ब्यवस्था में जो नए सुवारं किए जाएंगे उनकी - 
सफलता के लिए रेलों को बहुत कम समय में काफी अधिक नई जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी । . 
इसके लिए रेलों को अनिवार्य रूप से सामान्य कोप में से वंड़ी मात्रा में सहायता लेनी पड़ेगी । , 
इस कारण रेलें अपनी उन्नति में क्यों अधिक योग नहीं दे सकेगी, यह वात समझ में आ जाती : 
है । मूल्यह्मास के चालू खाते में भी रेलों को योजना की अवधि में २२५ करोड़ रुपए देने पड़ेंगे । 
यह राशि योजना के ज््यव में सम्मिलित नहीं की गई, फिर भी यह उचित समझा गया कि- 
, रेलों को अपनी उन्नति में न्‍्यूवतम १५० करोड़ रुपए का योग देना ही चाहिए । हम यह वात - 
दोहरा देना चांहते हैं कि अन्य सव निजी या सरकारी विकास कार्यों के समान रेलो का भा 
अपने विस्तार की आवश्यकताओं का बड़ा भाग अपने ही साथनों से पूरा करना चाहिए 
ह्ितीय योजना काल में रेलवें यातायात में भी बहुत वृद्धि होने की सम्भावना है । यद्यपि 
इसका कुछ भाग ऐसा भी होगा जिससे आय में उसी अनुपात से वृद्धि होंगी तथापि कुल मिलाकर 
रेलों की आमदनी वढ़ जाएगी । यह मान लेने के वाद भी कि रेलों के प्रवन्व-व्यव में अनिवार्य 
रूप से कुछ वृद्धि हो जाएगी, हमें लगता है कि रेलों से अपनी उन्नति में जितना योग देने के लिए ८ 
कहा जा रहा है उसका कुछ भाग उन्हें वतमान दरो पर ही यातायात चढ़ से प्राप्त हो: 
जाएगा औरं कुछ भाग की पूर्ति उन्हें यात्रियों के किरायों 05% और माल के भाड़े में आवश्यक ८ 
र-फेर करके करनी पड़ेगी। हमारी सिफारिश तो यह है कि ह्वितीय योजना के कारण : 
सरकार के वित्तीय साधनों पर जो भारी वोचझन पड़ेगा उसका विचार करतें हुए रेलों को 


वित्त और विदेशी मुद्रा छ्छ 


चाहिए कि उनके जिम्मे जो १५० करोड़ रुपए डाला गया है वे उससे अधिक जुटाने का 
प्रयत्न करें । हि 

१०, प्रोविडेण्ट फण्डों और इसी प्रकार के अन्य जमा-खातों से २५० करोड़ रुपए मिल 
जाने का शअन्दाजा लगाया गया है। यह अन्दाजा इस समय इन खातों से मिलने वाली राशियों 
की वर्तमान प्रवृत्तियों को देखते हुए लगाया गया है। १६५५-५६ में केन्द्रीय सरकार के पास 
प्रे:विडेण्ट फण्डों की राशि १७ करोड़ रुपए तक एकत्र हो जाने का अन्दाजा है और राज्य सरकारों 
के पास इस अवधि में इस खातें की राशि का परिमाण ६ करोड़ ६० लाख तक पहुंच जाएगा ।' 
इन दोनों का योग २३ करोड़ ६० लाख होता है । इसे देखते हुए यह अ्रन्दाजा लगाना संगतः 
ही जान पड़ता है कि द्वितीय योजना काल में इस खाते में एकत्र राशि १५० करोड़ रुपए तक 
पहुँच जाएगी | शेप १०० करोड़ रुपए की राशि, केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा दिये 
हुए ऋणों की वसूली तथा पूंजी-खाते में प्राप्त हुई अन्य रकमों से पुरी हो जाएगी । 


११. श्रव॒ तक गिनाए गए साधनों का योग २,४०० करोड़ रुपए होता है । समस्या 
शेप २,४०० करोड़ रुपए एकत्र करने की रह जाती है | इसका ४० प्रतिशत, श्रर्थात मोटे 
हिसाव से १,२०० करोड़ रुपए, घाटे की वित्त-व्यवस्था हारा निकाला जा सकता है। योजना 
में 5८०० करोड़ रुपए विदेशों से मिल जाने की झ्राशा की गई है। प्रथम योजना में विदेशी ऋणों 
झ्रौर सहायताओं का परिमाण ४० करोड़ रुपए वापिक रहा था। इस प्रकार ऊपर बताई गई 
योजना में विदेशों से प्रति वर्य १६० करोड़ रुपए मिल जाने की जो वात कही गई है वह पहले . 
से बहुत श्रधिक है । 


१२. स्पप्ट है कि देश के वित्तीय साधनों पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का भारी बोझ 
पड़ेगा, परन्तु विकास की किसी भी योजना में वोझ तो पड़ा ही करता है, अर्थात योजना की 
परिभाषा ही यह है कि विनियोग के स्तर को औसत से ऊंचा उठाना श्र्थात इसका अर्थ यह 
निकलता है कि आवश्यक साधनों का संग्रह करने के लिए अपेक्षाकृत अ्रधिक प्रयत्न करने की 
ग्रावदयकता है। फलत: साधन एकत्र करने का कार्य, इस दृष्टि से और झगले कई वर्षो तक देश 


. की आधिक झ्ावश्यकताञं के निरन्तर बढ़ते रहने की दृष्टि से, करना होगा | विनियोग और 


राष्ट्रीय आय का स्तर शीघ्रातिशी प्र ऊंचा उठाने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए देश में निरन्तर झौर 
ग्धिकाधिक बचत करनी होगी । 


बचत और चरकारी विनियोग 


१३. सरकारी क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों के लिएं पूंजी जुटाने की समस्या को एक अन्य 
दृष्टि से भी देखा जा सकता है। पांच वर्षो में ४८०० करोड़ रुपए व्यय करने की जो योजना 
बनाई गई है उसमें से लगभग १,००० करोड़ रुपए, शिक्षण, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक अनुसन्धान और 
राष्ट्रीय विस्तार जैसे विकास कार्यो के प्रसार के लिए, चालू व्यय के रूप में, खर्च किए जाएंगे । 
इस प्रकार के व्ययों का परिणाम उत्पादक साधनों के रूप में प्रकट नहीं होता, और 
इस कारण ही इन व्ययों को विनियोगेतर व्यय मानने की परम्परा पड़ चुकी है। इस प्रकार के 
व्यय को चालू साथवों में से ही करना पड़ता है । इसलिए ४,८०० करोड़ रुपए की योजना में 
विनियोग-व्यय का भाग ३,८०० करोड़ रुपए ही रह जाता है और उसकी पूर्ति ऋण लेकर 
की जा सकती है। जो अर्थ-व्यवस्था विकसित हो रही हो और जिसमें पूंजी निर्माण पर व्यय 
जल्दी-जल्दी बढ़ते जा रहे हों, उसमें वस्तुतः उचित यही होता है कि कुछ व्ययों की पूर्ति नए 


न्घ० दितीय पंचवर्षीय योजना 


टैक्स लगाकर की जाए | इस सिद्धान्त पर प्रथम योजना की रिपोर्ट में भी वल्न दिया गया था, 
और अब फिर वल देने की आवश्यकता हे 


वि मक 205 ह5 4.40 कह करने के लिए जो उपाय सोचे गए हैं, उनके 
ह कराड़ रुपए वंठता है, और इसकी तुलना 
में योजना के चालू खातों का व्यय १,००० करोड़ रुपए बैठ जाता है। रेलें १५० करोड़ रुपए 
का जो योग देंगी उसे भी चालू राजस्व-लातों का ही भाग समझना चाहिए । इसका मतलब यह 
हुआ कि योजना के चालू खातों में व्यय तो १,००० करोड़ रुपए का हो जाएगा और चाल खातों 
से आय केवल ६५० करोड़ रुपए की होगी । इस प्रकार योजना पर ३,८०० करोड़ रुपए का जो 
<व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए सरकारी बचत तो कुछ होती नहीं, व्यय ५० करोड़ रुपए का हो 
'जाता है) दूसरे छब्दो में, ३,८०० करेड़ रुपए की सारी पूंजी का निर्माण---वल्कि इससे कुछ 
अधिक पुंजी---निजी वचतों द्वारा ही पुरी करनी होगी । जो ८०० करोड़ रुपए विदेशों से मिलने 
का अन्दाजा किया गया है उसे यदि सर्वथा पृथक राशि माना जाए--क्योंकि वह विदेशी 
न्साधनों की बचत होगी--और ब्रिटेन में एकत्र पाउण्ड-पावने में से ली जाने वाली २०० करोड़ 
“रुपए की राश्षि को भी इसमें जोड़ लिया जाए, तो जनता की निजी वचत में से एकत्र करके 
जो धनराशि सरकारी विनियोग-खाते में डालनी पड़ेगी वह २,८५० करोड़ रुपए बैठेगी | यदि 
“यह भी मान लें कि ४०० करोड़ रुपए की जिस राशि की पूर्ति का अ्रमी कोई उपाय नहीं सोचा 
- स्गया वह आगे चलकर सरकारी वचत से ही पूरी हो जाएगी तो भी, सरकारी उपयोग में लाई 
“जाने वाली निजी बचत का परिमाण २,४५० करोड़ रुपए होना चाहिए । 
१५. तो क्या यह मानकर चलना तके-संगत होगा कि निजी बचत से २,४५० करोड़ 
रुपए सरकारी कोप में उपयोग करने के लिए मिल जाएंगे ? इस प्रसंग में यह स्पप्ट हो जाता 
-है कि वाजार के ऋण, छोटी-छोटी-बचतों और घाटे की वित्त-व्यवस्था में अन्तर का कोई विश्येप 
-महत्व नहीं है । ये सव स्वेच्छा से या मूल्य ऊंचे करके विवश्यता से, निजी वचत को सरकारी 
कोप की दिशा में मोड़ देने के उपाय मात्र हैं। निजी वचत सरकारी कोप में किस प्रकार और 
कितनी पहुंचती है, यह इस वात पर निर्भर करता है कि जनता अपने बन को, नकद, सरकारी 
: हुण्डियों, सेविग्स सटिफिकेटों अथवा वैंकों में जमा आदि किस रूप में रखना पसन्द करती है । 
यदि सरकार को मिलने वाली राश्षि पर्याप्त हो तो इस बात का महत्व अधिक नहीं कि उसका 
-“रूप--सरकारी ऋण, सेविस्स सर्टिफिकेट या नकदी नोटों आदि में से--क्या है । इसलिए 
प्रथम विचारणीय वात यह है कि क्या जनता की निजी बचत, उसके निजी विनियोग की आव- 
-इयकता से इत्तनी अधिक हो सकेगी जितनी कि सरकार को आवश्यकता है । इन अर्थों में निजी 
: बचत को पर्याप्त तभी माना जा सकेगा जब कि लोगों के व्यय पर लगाए हुए आवश्यक प्रति- 
बन्धों पर भली प्रकार अमल होने लगेगा। दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ यह है कि करों अथवा 
- सरकारी उद्योगों के लाभ के रूप में सरकार को प्राप्त होने वाली जनता की वचत का परिमाण 
- जितना कम होगा, उतना ही उसके (जनता के) व्यय को अभीष्ट सीमा में रखने के लिए अन्य 
उपायों का अवलम्वन करने की आवश्यकता अधिक होगी । 


सरकार करेंगी उन सबका परिणाम अनिवार्य रूप से मुद्रा-स्फीति के रूप हे 
- मद्रा-स्फीति के प्रकट लक्षण यही तो होते हैं कि लोगों की वचत सरकारी कोप में तो कम 


वित्त और विदेशी मुद्रा प्र 


पहुंचती है और उनके हाथ में जो अपेक्षाकृत श्रधिक नकद घन रह जाता है उसे ब्यय करने का 
प्रलोभन नाना दिल्याओं में होने लगता है और वही उपभोग्य वस्तुओं का बाजार ऊंचा उठा 
देने का कारण वन जाता है। इस प्रसंग में यह वतला देना भी उचित है कि वचत बढ़ाने की नीति 
को सफल बनाने के लिए आवश्यक दो प्रारम्भिक उपाय: मुद्रा-स्फीति के कारणों को नियन्त्रण 
में रखना और मुद्रा की स्थिरता में जनता का विश्वास वनाए रखना है। जनता से ऋण लेने के 
सम्बन्ध में सरकार को प्रथम योजना के पहले और पिछले वर्षों में जो अनुभव हुए, उनकी 
एक-दूसरे से भिन्नता यह भली भांति प्रकट कर चुकी है कि ऋण लेने और वचत बढ़ाने की 
नीति अत्यधिक सफल तभी होती है जब कि लोगों का सरकार की वित्तीय स्थिरता में विश्वास 
होता है। तब, एक तो संट्रेबाजी के श्रवसर कम रह जाते हैं और दूसरे जनता का सरकारी मुद्रा के 
प्रति दृष्टिकोण अनुकूल रहता है । ः 


घादे की वित्त-व्यवस्था 


ड : १७. अ्रव हमारे सामने यह प्रइन आता है कि घाटे की वित्त-व्यवस्था कितनी और किस 
सीमा तक की जा सकती है। प्रथम योजना के विवरण में घाटे की वित्त-व्यवस्था का अर्थ यह बत- 
लाया गया था कि सरकार को करों, सरकारी उद्योग-व्यवसायों की आमदनी, सार्वजनिक 
क्रणों, जमा-खांतों और भ्रन्य॒ विविध सूत्रों से जो नकद आ्राय हो, उससे व्यय का अधिक हो 
जाना । घाटे की वित्त-व्यवस्था' की यह परिभाषा दो सिद्धान्तों पर आधारित है । प्रथम 

'सिद्धान्त तो यह था कि घांटे का निर्णय केवल आय के हिसाव को देखकर नहीं, अपितु केन्द्र 
ओर राज्य दोनों की सरकारों के राजस्व-खाते और पूंजी-खाते के सब भुगतानों को देखकर करना 
चाहिए। और दूसरा यह था कि कोई वित्त-व्यवस्था घाटे की वित्त-ब्यवस्था है या नहीं, इसका 
निर्णय करते हुए यह देख लेना चाहिए कि उसके कारण नकद धन का चलन तो नहीं वढ़ जाएगा । 
इनमें से पहले सिद्धान्त का तो अ्रपवाद कहीं भी नहीं होता । दूसरे के विपय में प्रश्त उठता 
है कि बजट की किसी कार्रवाई का नकदी (नोटों और रुपए) के चलन पर सीधा और स्पष्ट 
प्रभाव क्‍या पड़ेगा, इसका निश्चय केवल उसी कार्रवाई के विपय में कर सकना सम्भव भी 
है या नहीं | नकद रोकड़ वाकी में से रुपया निकाल लेने और अधिक ऋण ले लेने का फल प्राय: 
नकदी का परिमाण बढ़ जाने के रूप में प्रकट होता है, और इसलिए इन दोनों कार्रवाइयों 
को घाटे की वित्त-व्यवस्था का अंग माना जाता है । परन्तु दूसरी कार्रवाई के विपय में प्रश्न 
हो सकता है कि क्‍या थोड़ी मियाद के सभी ऋणों से नकदी का परिमाण श्रवश्य वढ़ जाता है, 
श्रथवा केन्द्रीय बैंक, वाजार के व्यापारी बैंकों और जनता से ऋण लेने में कुछ भी अन्तर नहीं 
करना. चाहिए ? सिद्धान्ततः सरकार द्वारा छोटी और बड़ी दोनों मियादों का ऋण लेने में 
अन्तर करना चाहिए। जब सरकारी व्यय केन्द्रीय (अर्थात रिजवं) बैंक से ऋण लेकर किया 
जाता है, तव प्रत्यक्ष है कि वाजार में नकदी का चलन बढ़ जाता है। सरकारी हुण्डियां को व्यापारी 
बैंकों द्वारा और सीधे जनता द्वारा खरीद को भी, एक समान नहीं माना जा सकता । नकदी 
के चलन पर सरकार के ऋण लेने का प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि ऋण किससे 
लिया गया है, और इसलिए सरकार की ऋण लेने की कार्ंवाइयों को केवल नकदी के चलन 
पर प्रभाव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए । इसके अतिरिक्त, सरकारी हुण्डियां सदा उन्हीं 
व्यक्तियों या संस्थाओं के साथ में नहीं रहती जो कि उन्हें पहले-पहल खरीदते हैं । यहां ग्राकर 
सरकार की अर्थनीति और केन्द्रीय (रिजवं) बैंक की मुद्रानीति परस्पर रिल-मिल जाती 
हैं, इस कारण इन दोनों के प्रभावों को एक-दूसरे से पृथक करके देख सकना कठिन है। अतः 
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ण्रे द्वितीय पंचवर्षीय यौजवा _ 

| एकमात्र व्यावहारिक मार्ग यह रह जाता है कि कोई ऐसी सरल परियादी अपना ली जाए जो 
विद्यमान परिस्थितियों में इष्ट प्रयोजनों के अधिकतम समीप पहुंचा दे । भारत में साधारणतवा 
सरकार लम्बी मियाद के ऋण केच्धीय वैंके से न लेकर, केवल छोटी मियाद के ऋणों के लिए 
उसका सहारा लेती है, इसलिए रोकड़ बाकी में से कितनी रकम ली गई और चाल ऋषों 
में कितनी वृद्धि हुई, इन दो वातों को देख लेने से इस वात्त का खाता अच्छा पता लग जाता है 
कि वजट का नकदी के चलन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भी इस वात पर हम विद्येप बल देना 
चाहते हैँ कि वजट, नकदी और विदेश्ञी मुद्रा से सम्बद्ध सव व्यवहारों का विश्विप्ट संदर्भ में 
सूक्ष्म विसलेपण करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है । ह 


१८. उदाहरणार्थ, यह स्पष्ट है कि रोकड़ वाकी में जितनी कमी या अल्पकालीन 
ऋण में जितनी बढ़ती हो उतनी ही मात्रा यदि सुरक्षित विदेशी मुद्रा-कोप से निकाल ली जाए 
तो सव मिलाकर देश में नकदी के चलन में कोई वृद्धि नहीं होगी । फिर भी, सुगमता इसी 
में रहती है कि रोकड़ वाकी में कमी और थोड़ी मियाद के ऋण में वढ़ती को, घाटों की वित्त- 
व्यवस्था माना जाए; और सुरक्षित विदेशी मुद्रा-कोय में न्यूनता का, रोकड़ वाकी में से नकदी 
निकाल लेने पर जो प्रभाव-हो, उसे पृथक दृष्टि से देखा जाए। इस प्रसंग में, इसी.प्रकार की 
एक अन्य समस्या का जिक्र कर देना चाहिए, जो कि केन्द्र और राज्य सरकारों दारा अपने 
रोकड़ बाकी-विनियोग के खातों में वेची हुई हुण्डियों के कारण खड़ी होती है । प्रथम योजना 
में इस व्यवहार को घाटे की वित्त-व्यवस्था माना गया था । उस समय यह मान लिया यया था 
कि तब विद्यमान परिस्थितियों में इस बिक्री का बोझ रिजरव बैंक पर ही पड़ेगा । परन्चु वस्छुतः 
वैसा हुआ नहीं । जैसा कि पहले वतला चुके हैं,. रिजवे बैंक के पास लम्बी मियाद की जो 
हुण्डियां थीं वे घट गई | इसका प्रभाव यह हुआ कि पुरानी हुण्डियों को वेचते से नकदी के 
चलन का परिमाण बढ़ा नहीं । इस प्रकार एक कल्पना के अनुसार तो सुरक्षित रखी हुई 
पुरानी हुण्डियां वेचने का अभिप्राय घाटे की वित्त-व्यवस्था हो जाता है, और एक अन्य परिस्थिति 
में उसका प्रभाव जनता से ऋण लेने के समान होता हैं। सुरक्षित कोप में से वेची हुई सरकारी 
हुण्डियों को कोई घाटे की वित्त-व्यवस्था में शामिल करे या नहीं, यह स्पप्ट है कि नकदी के चलन" 
पर घाटे की वित्त-व्यवस्था के प्रभाव का विचार करते हुए, केछ्ीय वैंक द्वारा सरकारी हुण्डियों 
की वित्री जैसी अन्य सम्बद्ध वातों का भी विचार करना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, नकदी 
के चलन में वृद्धि का अन्दाजा लगाते हुए, अन्य कई परिस्थितियों का व्यान भी रखना पड़ेगा । 








१६. अब प्रस्तावित घाटे की वित्त-व्यवस्था का प्रभाव क्या होने की सम्भावना है, इस 
प्रश्न पर विचार करते हुए १,२०० करोड़ रुपए की घाटे की वित्त-व्यवस्था के मुकावले-में हमें 
उस २०० करोड़ रुपए को रख लेना चाहिए जो कि पौण्ड-पावने की रोक॒ड़ वाकी में से निकाला 
जाएगा। शोप १,००० करोड़ रुपए वह राश्षि है जो कि सरकार अपनी वजट की कार्रवाइयों 
द्वारा नकदी के चलन में बढ़ा देना चाहती है। इसका एक परिणाम यह होने की सम्भावना 
* हैकि बैंक भी अव-से अधिक उवार देने लगेंगे और उससे तक॒दी का चलन और वड़ जाएगा। 





दे 
का 


परन्तु नकदी के चलन को वढ़ाने की बैंकों की यह सामर्थ्य, एक वात से सीमित हो जाने की 
सम्भावना है। वह यह है कि भारतीय जनता अप्नना धन बैंकों में जमा कराने की अपेला, 
अपने हाथ में नकदी के रूप में रखना पसन्द करती है। इस कारण बैंकों के हाथ में जो नकदी 
अधिक जाएगी, उसे वें अपेक्षाकृत कम मात्रा में उचार दे सकेंगे । यदि हम यह मान लें किजों 
मुद्रा चलन में होगी और जो नकदी वैंकों में जमा की जाएगी, उसके अनुपात में कोई परिवर्तन 


वित्त और विदेशी मुद्रा दे 


नहीं होगा, तो योजना की सारी अवधि में नकदी के चलन में वृद्धि लगभग ६६ प्रतिशत होगी । 
श्राशा है कि इसी अवधि में राष्ट्रीय आय में वृद्धि ३५ प्रतिशत होगी । इसलिए हम यह मान 
सकते हैं कि नकदी के चलन में भी इस सीमा तक वृद्धि से कोई हानि नहीं होगी । श्र्थ-व्यवस्था 
में नकदी का व्यवहार बढ़ जाने की भी कुछ गुंजाइश रखनी चाहिए । ज्यों-ज्यों लोगों के रहन- 
सहन का स्तर ऊंचा होगा और लोग इस स्थिति में झ्राते जाएंगे कि हाथ में अ्रधिकाधिक नकदी 
रख सकें, त्यों-त्यों नकदी की मांग भी बढ़ती जाएगी। इस सबके पश्चात भी ऊपर नकदी के 
चलन में जितनी वृद्धि होने का जिक्र किया गया है उसे सीमा से श्रधिक ही समझना चाहिए । 


२०. घाटे की वित्त-यवस्था से बैंकों की निजी उद्योग-व्यवसायों को उधार देने की 
सामर्थ्य बढ़ जाएगी । इसकी आवश्यकता भी है, और एक सीमा तक इसके परिणाम लाभदायक 
होंगे । परन्तु यह ध्यान रखना पड़ेगा कि उधार अत्यधिक न दिया जानें लगे, क्योंकि उसका 
मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वैकों के उधार का 
दुरुपयोग, सट्टेबाजी को बढ़ाने में न होने लगे जो उत्पादन के लिए अ्रभीष्ट होगा । रिजव॑ बैक 
को व्यापारी बैंकों के निरीक्षण और नियंत्रण के व्यापक अधिकार प्राप्त हैं । वह चांहे तो बैंकों 
के उधार देने पर नियंत्रण लगा सकता है और कुछ परिस्थितियों में उनको हिदायतें भी 
जारी कर सकता है। हमने घाटे की वित्त-व्यवस्था की जो सिफारिश की है, उसके साथ, 
हमारी राय में, यह ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है कि बैकों के उधार देने के परिमाण और 
प्रकार पर नियंत्रण रखा जाए, और उनके हारा दिए हुए उधार, और उनके हाथ में विद्यमान 
नकद रुपए में, आवश्यकतानुसार उचित अनुपात स्थिर रखा जाए | यदि कंस्द्रीय बैंक 
अपनी नीति इस प्रकार की रखेगा तो उससे देश की वित्त-यवस्था को एक-सी और स्थिर गति से 


चलाने में बहुत सहायता मिलेगी । 


२१. हमने गत एक अध्याय में वताया है कि घाटे की वित्त-व्यवस्था के भ्रनिप्ट परिणामों 
को रोकने के लिए क्या-क्या सावधानियाँ की जानी चाहिएँ | यहां उनकी संक्षेप में चर्चा 
कर देना ही पर्याप्त होगा । एक बड़ी सावधानी यह की जानी चाहिए कि खाद्यान्न को पर्याप्त 
भात्रा में संग्रह करके रखा जाए जिससे कि मूल्य वृद्धि की संभावना को रोका जा सके । द्वितीय 
अ्रध्याय में इसे अपनी अर्थ नीति का महत्वपूर्ण भ्रंग माना गया है| द्रुत गति से विकसित होती 
हुई किसी भी अ्र्थ-व्यवस्था में मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्तियों का पूर्णतः अंत केवल वित्तीय व्यवस्था. 
द्वारा नहीं किया जा सकता । मुद्रा-स्फीत से बचने का सर्वोत्कृप्ट उपाय तो यह है कि उसे 
होने ही न दिया जाए, परन्तु बहुत वच-वचकर चलने की _नीति भी विकास में सदा सहायक 
नहीं होती । किसी हृद तक जोखिम उठानी ही पड़ती है, और उस जोखिम से बचने का निश्चित 
उपाय यह है कि खाद्यान्न का और कुछ अन्य आवश्यक वस्तुओं का सुरक्षित भडार अपने हाथ 
में रखा जाए, जिससे कि जब और जितनी आवद्यकता हो, तव और उतनी मात्रा में बाजार 
में बिक्री के लिए विद्यमान माल में वृद्धि की जा सके । भारतीय अर्थ॑-व्यवस्था में खाद्याप्त और 
चस्त्र के मूल्य का महत्व बहुत अ्रधिक है; और उसमें एकदम वृद्धि को सनी उपलब्ध उपायों 
द्वारा रोकना अत्यधिक आवश्यक है । जव तक मूल्य उचित स्तर पर रहेंगे तव तक साधारण 
जनता के रहन-सहन का व्यय नियंत्रण में रहेगा | अन्य वस्तुओं के मृत्य में वृद्धि बस महत्व 
उतना नहीं है, फिर भी किसी भी वस्तु के मूल्य में अ्रत्यधिक वृद्धि से यह भय हो ही जाता है कि 
साधनों का उपयोग कहीं अल्प महत्व के कामों में न होने लगे । परन्तु इस परिस्थिति का निवारण 
आवश्यक कारंवाई के द्वारा किया जा सकता है। मुद्रा-्फीति को रोकने का एक दूसदा उपाय 


पड -.. हछितीय पंचवर्षीय योजना 


यह हैँ कि ख़पत में अत्यविक वृद्धि को रोकने और घाटे की वित-व्यवस्था के कारण होने वाले 
भारा मुनाफा या अकस्मात ही हो जानें वाली श्रामदनी को समेट लेने के जिए तरन्त हनी 


ः 


कर लगा दिए जाए । खपत को सीमा से आगे न वढ़ने देने और दुर्लभ वस्तुओं तथा उत्पादन 
के दुर्लभ साथनों का उपयोग कम करने के लिए, नियंत्रण का उपयोग अन्तिम उपाय के रूप में 
ही किया जा सकता है---इसमें वस्तुओं का राद्यन' कर देना और कोटा' बांध देना. भी झामिल 
हैं। परन्तु अब तक का अनुभव यह है कि इस्न प्रकार के नियंत्रयों का, विज्येपत: नित्यप्रति 
काम आने वाली वस्तुओं का नियंत्रण करने का उपाय ऐसा नहीं हैं कि उसका उपयोग चहुत 
अधिक समय तक अभावशाली रूप से किया जा सके । इसलिए यह और भी आवश्यक हो जाता 
है कि पहले अन्य साववानियों और उपायों का प्रयोग पूर्णतया करके देख लिया जाए । 
योजना को सीमित कर देने की वात पर विचार, अत्यन्त विपम परिस्थितियों में ही किया 
जा सकता है । 


राज्य सरकारों के साधन 


२२. अब तक हमने केनल्‍्र और राज्य सरकारों के सावनों पर विचार योजना 


ज्ञातव्य दिया गया है, और निम्नलिखित तालिका में संक्षेप में यह दिखलाया गया है कि 'का 


(.34॥ 





और सख' भागों की राज्य अपनी-अपनी योजनाओं में किंतना-कितना वित्तीय योग दे सकेंगे : 
का और 'सख' भाग के राज्यों के वित्तीय साधन 
ह - (करोड़ रुपए ) 
ः १६५६-६१ 
ज-+-++ के साग के राज्य सख!' भाग के राज्य योग 
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(ग) अच्य प्राप्तिवा (शुद्ध) ... घा ८ (--) २७ ६ 
राजस्त्र और पूंजी-खातों का 
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इससे प्रकट है कि ये राज्य, करों की वर्तमान दरों के आधार पर अपने साचनों में मे दचा 
कर जो राशि दे सकते है बह १०० करोड़ रुपए से कम है । सब राज्यों के जिम्मे, अतिरिक्त 
करों के द्वारा २२५ करोड़ रुपए की वसूली लगाई गई है । उसमें से इन राज्यों का योग 
२१६ करोड़ रु१ए बैठता है । केन्द्रीय सरकार अतिरिवत करों के द्वारा जो पूंजी एकन्न करेगी उसमें 
से इन राज्यों की ५७ करोड़ रुपए मिलने की सम्भावना है। जनता से लिए हुए ऋण पर इन 
राज्यों को जो ब्याज देना पड़ेगा उसे घटाने के पश्चात भाग 'क' और ख' राज्यों के समस्त 
साथनों का जोड़ लगभग ३३७ करोड़ रुपए होता है । द्वितीय योजना की अवधि में राज्य 
सरकारों द्वारा जनता से लिये जाने वाले ऋणों की सीमा ३०० करोड़ रुपए रखी गई हैं। यह 
इस राशि का भोटा हिसाव है। इससे जो ऋण चुकाने पड़ेंगे उनका जोड़ लगभग ३५ करोड़ 
रुपए है। इस प्रकार राज्यों को ऋणों से जो राशि मिलेगी वह २६४ करोड़ रुपए रह जाती 
है। इसकी तुलना मेँ, केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा लिये जाने वाले समस्त कणों 
की राशि ७०० करोड़ रुपए रखी गई है। आशा है कि राज्य सरकारों को छोटी-छोटी बचतों 
से १८० करोड़ रुपए मिलेंगे । पूंजी-खातों में राज्य सरकारों को जो अन्य प्राप्तियां होंगी, 
उन्हें मिलाकर इस हिसाव में राज्यों के साधनों का योग ४८६ करोड़ रुपए हो जाने वी संभावना 
है । इस प्रकार 'क' और 'ख' भाग के राज्यों के साधनों का योग लगभग ८४३ करोड़ रुपए हो 
जाने की आशा है | इसके विपरीत, योजना पर उनके भाग का व्यय २,१०० करोड़ रुपए में ऊपर 
रखा गया है ) 

२३. योजना में 'ग' भाग के राज्यों, अण्डमान तथा निकोबार होपसमृहों, उत्तरलयूर्वो 
सीमास्त एजेन्सियों और पाण्डिचेरी का झ्रतुमानित व्यय लगभग १२४ करोड़ रुपए है। इस व्यय 
की पूर्ति के लिए 'ग' भाग के राज्य प्रायः कुछ नही दे सकेंगे। प्रत्युत, उनमें से कश्यों के 
राजरव-खातों की कमी तक को केस्रीय सरकार को ही पूरा करना पड़ता है । एमा मुझाया गया 
है कि ग' भाग के राज्यों में, योजना के ५ वर्षों में, ६ करोड़ रुपए के नए कर लगाए जाए। 
उनमें छोटी बचतों से जो राशि एकत्र होगी, उस पर उन्हें केंद्रीय सदकार की शोर से जो 
ऋण दिया जाएगा, वह अन्दाजन २० करोड़ रुपए होगा । सब मिलाकर स्थिति यह है कि टन 
राज्यों और ऊपर निदिप्ट अन्य प्रदेशों की योजना का सारा व्यय केन्द्र को ही उठाना पट्टेगा । 


२४. इससे स्पष्ट हो जाता है कि राज्यों के सब साधन मिला+-र भी वे प्रावश्यकता मे 
बहुत कम रहते हैं--सारी आवश्यकता का लगभग ६० प्रतिशत कम बैठते है । इस कारण 
केद्ध को राज्यों के लिए वहुत बड़ी मात्रा में साधन जुटाने पड़ेंगे । यह ध्यान रुसवा चाहिए 


इन प्राष्तियों में प्रोचिडेन्ट फण्डों में एकत्र राणियों, ऋणों भर पेशी दी हुई 
रकमों की वसूली, ऋण को कम करने या उससे बचने के लिए चालू झ्राय में मे ली हुई राधियों 
और पुंजी-खाते की अन्य विविध प्राप्तियों की गणना करके; उनमें से पूजी-ाने में किये जाने 
वाले व्यय, ऋणों की अ्रदायगी और जमीदारों तवा जागीरदारों को दिया गया मुप्रावजा 
आदि घटा दिए गए हू । 








८६ - द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


कि स्वयं केन्द्र के साधन भी सीमित हैं, और इसलिए योजना की जितनी वडी कल्पना की गई 
है उतनी को पूरा करने के लिए आवश्यक होगा कि राज्य सरकारें यथाशक्ति अधिक से अधिक 
साधन प्रदान करें । 


२५. राज्य सरकारों द्वारा २२४ करोड़ रुपए के नए कर लगाए जाने का जो लक्ष्य रखा 
गया है वह उनके साथ काफी विचार करके और कर जांच आयोग की सिफारिशों पर भ्रमल 
करने से जो प्राप्ति हो सकती है उसे ध्यान में रखकर ही किया गया है । जो नए कर लगाए 
जाएंगे उनमें जमीन-लगान पर सस्चार्ज', कृषि की आय कर को दर में वृद्धि और उसके क्षेत्र 
का विस्तार, सम्पत्ति कर के क्षेत्र का विस्तार, स्थानीय संस्थाओं द्वारा सम्पत्ति के बेचने पर 
कर, और विक्री-कर में वृद्धि तथा उसका विस्तार इत्यादि भी सम्मिलित हैं। जहां तक केन्द्र 
का सम्बन्ध है, उसने कर-जांच आयोग की कुछ सिफारिशों परअमल १६५५-५६ में ही आरम्भ 
_कर दिया था। करों की वर्तमान दरों के आधार पर योजना के लिए उपलब्ध साधनों का 
अन्दाजा लगाते हुए इन सिफारिशों के अमल से होते वाली आय को भी शामिल कर लिया 
गया था। १६५६-४७ के केन्द्रीय वजट में जो कर लगाये गये हैं उनसे लगभग ३४ करोड़ 
रुपए का अतिरिक्त वापिक राज्स्व' होने की संभावना है | इस प्रकार ४ वर्षों में केन्द्र हरा २२५ 
करोड़ रुपए के नए कर लगाए जाने का जो लक्ष्य रखा गया है उसकी पूर्ति के लिए एक बड़ा 
कदम उठाया जा चुका है । जैसा कि आगे वतलाया गया है कि इस लक्ष्य को और ऊंचा उठाने 
की आवश्यकता है। परन्तु इस प्रसंग में, हम इस वात पर विद्येप बल देना चाहते हैं कि राज्य 
सरकारों से नए करों के द्वारा जो २२५ करोड़ -रुपए एकत्र करने की आशा रखी गई. 
है उसकी पूर्ति के लिए उन्हें कारंवाई यथाशीघ्र करनी चाहिए । इस २२४ करोड़ रुपए में से 
कोई १६६ करोड़ रुपए इकट्ठा करने के उपाय, राज्य सरकारों के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा करके, 
निदिचित किए*जा चुके हैं। कुछ राज्यों के साथ अतिरिक्त उपायों के विपय में चर्चा श्रभी 
चल रही है। राज्य सरकारें जिन नए करों के द्वारा २२५ करोड़ रुपए एकत्र करेंगी, उनका 


कुछ विवरण इस प्रकार है 


(करोड़ रु० ) 
जमीन लगान ३७*० 
कृषि पर आय कर है 58 ह, "जे १२*० 
सुधार उपकर (लेवी) «» *+ 9:.,5 | 6 १६० 
सिंचाई दर के. बह... देछ- .. आड ११-०० 
विक्री-कर न ४; न हि ११२१० 
... विजली-कर सर स्् ६० 5 ५ ६-० 
मोटर-गाड़ियों पर कर हि अल 4०८ 
स्टाम्प और अदालती फीस आदि [| 
य (मुख्यतया स्थानीय सम्पत्ति कर ) छत... मेल १७० 
योग रर५ा० 


इस विवरण से ज्ञात होगा कि जो नए कर लगाने का विचार किया गया है उन्हें लगातें 
हुए दूरगामी किसी नई दिशा को अपनाने के स्थान पर वर्तमान दिश्ञाओं में ही आये बढ़ने की वात 


सोची गई है । - 


वित्त और विद्देशी मुद्रा घर 


फू 


२६. पहले चर्चा हो चुकी है कि सरकारी आय को विद्येप रूप से बढ़ाने का प्रयत्न 
किए जाने की श्रावश्यकता है, जिससे कि उसका उपयोग पूंजी निर्माण में हो सके । इससे 
स्पप्ट है कि प्रत्येक सरकारी प्राधिकारी को कम से कम अपना श्रायं-ब्यय संतुलित तो कर ही 


लेना चाहिए । कुछेक व्यय अ्रव तक राजस्व-खाते में से किये जाते हैं, उन्हें पूंजी-बाते में डाला 
जा सकता है। खातों का यह वर्गीकरण अव तक झव राज्यों में एक-सा नहीं है। प्रध्न के इस 
पहलू पर विचार किया जा रहा है । अब राजस्व और पूंजी-खातों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में 
कोई सम्मत निदचय हो जाएगा तब कर लगाने वाला प्रत्येक सरकारी प्राधिकारी अपनी 
आवतेंक आवश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए, आय की प्राप्ति के उपाय खोज सकेगा । संविधान 
के आ्रादेशानुसार, प्रति ५ वर्ष पीछे नियुकत्त किया जाने वाला वित्त आयोग जो राशियां केन्द्र * 
द्वारा राज्यों को दिए जाने की सिफारिश करता है वह सव परिस्थितियों पर विचार करके ही 
करता है। इस सहायता के अतिरिक्त, राज्य सरकारों के बजठों में किसी भी प्रकार के 
बड़े 'या निरन्तर घाटे का समर्थन, किसी सिद्धान्त या व्यावहारिक दृष्टि के झ्राधार पर, नहीं 
किया जा सकता । 


एक विकासशील श्रर्थ-व्यवस्था में सार्वजनिक बचत का भाग 


२७. अ्रव तक योजना की झ्रावश्यकताओं के लिए केन्द्र और राज्यों के वित्तीय साधनों 
पर जो विचार किया गया है उससे एक महत्वपूर्ण परिणाम यह निकलता है कि सरकार की 
जो नई-नई जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है, उन्हें वह सफलतापूर्वक तभी उठा सकती है 
जब कि सब सरकारी प्राधिकारी सार्वजनिक बचत को बढ़ाने का यत्न करें। योजना के ब्नुमार, 
सरकार को बहुत व्यापक क्षेत्र में नए कार्यो के आरम्भ और प्रवन्ध करने का उत्तरदायित्व 
उठाना पड़ेगा, इसलिए इसके साथ ही उसमें ्रावश्यक वित्त जुटाने की भी क्षमता होनी चाहिए। 
वर्तमान परिस्थिति में एक बड़ी कमजोरी यह है कि सरकार के पास अपने ऐसे साथन बहुत 
कम वचते हैं जिनका उपयोग वह नए कार्यो में विनियोग के लिए कर सके, इसलिए उसे 
ऋण लेकर श्रथवा घाटे की वित्त-व्यवस्था करके, जनता की निजी बचत को ही, इस वार्य में 
लगाने का सहारा लेना पड़ेगा। प्रथम योजना की अ्रवधि में केन्द्र और राज्य सरकारों 
ने, (विकास कार्यो के अतिरिक्त) अपने कार्यो में विनियोग के लिए जनता की जो निजी बचत 
एकत्र की थी वह लगभग २५० करोड़ रुपए थी। इसका बड़ा भाग, योजना के प्रथम दो वर्षो 
में ही उपलब्ध हो गया था, क्‍योंकि उस समय निर्यात-करों से बड़ी राधि एकत्र हुई मी । जैसा 
कि पहले वताया जा चुका है, द्वितीय योजना की झ्वधि में बोजना की आवश्यकता पूर्ति के 
लिए चालू राजस्व से जो राशि दी जा सकेगी वह वस्तुतः १००० करोड़ रुपए दी उस राधि से 
भी कुछ कम है जो कि चालू व्ययों की पूर्ति के लिए स््च करनी पड़ेगी। इससे पता लगना 
है कि विनियोग के बड़े कार्यक्रम को पूरा करने की सरकार की सामर्थ्यं वत्तुत: कितनी सीमित है । 

. २८. इस कारण एक अ्रवधि तक केन्द्र और राज्यों के कर लगाने के साधनों में पर्याप्त 
बुद्धि ही आवश्यक और संभव है। यह भली-भांति विदित है कि भारत में राष्ट्रीय श्राय का जो 
भाग सरकार को करों के द्वारा प्राप्त होता है वह केबल ७४ प्रतियत के लगभग है । यह 
इंगलैड और अमेरिका जैसे देशों की तुलना में तो वहुत कम है ही, अनेक अ्विव्सित देशों की 
अपेक्षा भी कम है। कर जांच आयोग ने इस ओर ध्यान आकपित जिया है कि यह नाग बाई 
वर्षों से श्रपरिवर्तित चला झा रहा है श्रौर यदि कल्याणकारी राज्य की विविध धावश्यकतागों 
को भली-भांति पूरा करना अभीप्ट हो तो कर प्रणाली को फँलाना और विधद करना पढ़ेगा। 


८८ : द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


ड्तीय योजना की वित्तीय आवश्यकताएं कर-जांच आयोग की कल्पनाओं से कहीं अधिक हैं । 
उन्हें घाटे की वित्त-व्यवस्था द्वारा पूरा करना जोखिम से खाली नहीं है, और योजना के व्यय 
को कम करना इंष्ट नहीं है, इसलिए हमारी सिफारिश है कि योजना की अवधि में अतिरिक्त 
कर लगाने के जो लक्ष्य रखे गये हैं, उन्हें और ऊँचा करने की संभावनाओं पर विचार किया 
जाए योजना में ४०० करोड़ रुपए की जो कमी दिखाई गई है उसे सरकारी व्यापार, वित्तीय 
एकाधिकार और सरकारी उद्योग व्यवसायों के लाभ आदि के हरा पूरा किया जाए । एक 
ओर तो योजना की आवश्यकताओं और दूसरी ओर ऋण लेने तथा घाटे की वित्त-व्यवस्था 
पर जितना भरोसा किया जा रहा है उनकी तुलना करने के पदचात अनिवाय परिणाम यह 
निकलता है कि अतिरिक्त करों के लक्ष्य को ४५० करोड़ रुपए से उठाकर लगभग ८५० करोड़ 
रुपए तक पहुंचा देना चाहिए | इससे न केवल भारी मुद्रा-स्फीति के दुप्परिणाम कम हो जाएंगे, 
साथ ही भविष्य की दृष्टि से, योजना के सरकारी क्षेत्र में विनियोग की सामथ्य बढ़ाने की ओर 
वह एक सही कदम भी होगा । 


२६. कर बढ़ाने का प्रयत्त किन दिशाओं में-किया जाए, इस पर सावधानी से विचार 

' करना पड़ेगा । पिछले एक अध्याय में इनमें से जिन कुछेक की चर्चा हो चुकी है वे सम्पत्ति 

पर कर, उपहारों पर कर, और आय कर का क्षेत्र विस्तृत करके उसमें सम्पत्ति के क्रय-, 
विक्रय से होने वाले लाभों को शामिल कर लेना आदि हैं । एक सुझाव यह भी दिया गया है 

कि कम से कम अधिक आय वाले वर्गों के लिए तो वैयक्तिक कर लगाने का आधार, आय को 

न रखकर, व्यय को कर दिया जाए। कर प्रणाली को इन दिश्लाओं में सुधार देने और दृढ़ 

कर देने से सम्भव है किन केवल सरकारी झ्राय में वृद्धि हो जाए अपितु अब तक कर से बच 
जाने के जो तरीके हैं वे भी समाप्त हो जाएं। करों की इस चोरी को केवल शासन को दृढ़ 
करके समाप्त नहीं किया जा सकता । इसके लिए कर लगाने के आधार और दौली में ही सुधार 
करने की आवश्यकता है। निस्संदेह यह मानना पड़ेगा कि कर लगाने की भी सीमाएं हैं। 
इसके साथ ही यह भी स्पप्ट है कि समाज व्यवस्था में ऐसा परिवर्तत करना पड़ेगा, जिससे कि 
माल बेचने और जनता की अन्य सेवाएं करने से जो लाभ होते हैं वे सीधे सरकारी कोप 
में पहुंच जाएं । अपने विकास कार्यों के लिए भारत की अरेक्षा अन्य विकसित कई देश इसी 
प्रकार के उपायों का अवलम्बन करके आवश्यक साधन एकत्र कर रहे हैं। इन साधनों में से 
कुछ ये हैं--सरकारी उद्योग-व्यवसायों में तैयार हुई वस्तुओं का यथोचित मूल्य नियत करना, 
सरकार द्वारा व्यापार करना, और कुछ क्षेत्रों पर वित्तीय एकाधिकार कर लेना इत्यादि । 
समाजवादी आधार पर समाज के संगठन का एक स्वाभाविक परिणाम---यदि वह पृवपिक्षित नहीं 
है तो यह होता है कि जिसे हम सावेजनिक वचत कहते हैं, उसमें वृद्धि हो जाती है । 


३०. अन्त में यह भी बता देना चाहिए कि योजना के सरकारी क्षेत्र में इतने अधिक 
विनियोग कार्यक्रमों को पूरा करने में यह सन्निहित है कि योजना के और योजना से इतर 
व्ययों में अधिकतम मितव्ययिता से काम लिया जाएगा । योजना से इतर कई मदों में वृद्धि अनि- 
वाये हो सकती है, परन्तु योजना के अलावा विकास योजनात्रों को शुरू करने के प्रलोभन 
से दृढ़तापूर्वक वचकर चलना होगा । इस पर भी कुछ आवश्यकताएं बाद में पैदा होंगी 
परन्तु उन्हें पंचवर्षीय योजना के ढांचे में ही, वापिक आगा-पीछा करके, पूरा कर लेना होगा । 
इस सन्दर्भ में मितव्ययिता का सीमित अभिग्राय केवल खर्च कम करना नहीं है। अनुभव से प्रकट 

. हो चुका है कि केवल व्यय कम करने मात्र से कोई विद्येप परिणाम नहीं निकलता | महत्वपूर्ण 


+ 
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बात यह है कि सीमेंट और लोहे जैसे दुर्लभ साधनों को व्यय करने में अत्यन्त सावधानों 
रखी जाए और जनशक्ति तथा अन्य उपलब्ध साथनों का अधिकतम उपयोग इस प्रकार किया 
जाए कि फल की प्राप्ति चीघ्र हो जाए। इन सब वातों को ध्यान में रखकर हो राष्ट्रीय 
विकास परियद ने हाल में एक उच्च-अधिकार सम्पन्न समिति नियक्त की है, जो विकास 
कार्यो की प्रगति को देखती रहेगी, जिससे कि कार्य यथासम्भव अधिक मिलव्ययिता और 
कुचलता से सम्पन्न हो रुके । ह 


निजी क्षेत्र में विनियोग 


३१. योजना के सरकारी क्षेत्र में ३,८०० करोड़ रुपए के विनियोग कार्यक्रम के अतिरिवत, 
उसके निजी भाग में विनियोंग के लिए २,४०० करोड़ रुपए की ग्रावश्यकता का श्रन्द्रजा 
लगाया गया है। इन श्रावव्यकताओों का मोटा विवरण तीसरे अध्याय में दिया जा चका है । 
विचारणीय प्रइन यह है कि सरकार जिन साधनों का उपयोग कर लेगी, उनके पश्चात निजी 
भाग में विनियोग करने के लिए आवश्यक वित्तीय साधन उपलब्ध हो सकेंगे या नहीं । एक प्रकार 
से तो इस प्रश्न का उत्तर इस विचार मात्र से मिल चुका है कि समस्त विनियोग के लिए 
आवश्यक वित्तीय साधन बचत के द्वारा एकत्र किए जा सकेंगे । जैसा कि पहले बताया जा चुका है 
समस्या यह है कि द्वितीय योजना आरम्भ करने के समय निजी वचत का जो परिमाण राप्ट्रीय 
झ्राय का लगभग ७ प्रतिशत था उसे बढ़ाकर योजना की समाप्ति के समय तक १० प्रतिशत 
किस प्रकार किया जाएगा। यदि आगामी ४ वर्षो में निजी बचत इतनी कर ली गई तो विदेशी 
सूत्रों से १,१०० करोड़ रुपए मिल जाने से काम चल जाएगा । योजना में निजी बचत बढ़ाने 
की जो कल्पना की गई है वह किसी भी प्रकार बहुत श्रधिक नहीं है । इसमें जिस कम से कम 
वृद्धि की गुंजाइश है वह्‌ २० प्रतिशत से कुछ ही श्रधिक बैठती है । इसलिए इस पैरे में जो प्रथ्न 
उठाया गया है एक प्रकार से उसका उत्तर हां में ही है । 


३२. परन्तु यह भी स्पप्ट कर देना आवश्यक है कि विनियोग के लिए अपेक्षित राशि 
श्रौर संभावित बचत को सर्वधा समान मान लेने मात्र से इस प्रध्न का परानूता उत्तर 
नहीं मिलता । व्यावहारिक दृष्टि से समस्या यह है कि जितना विनियोग किया जाए वह 
सब, मूल्यों में वृद्धि और इसी प्रकार की अन्य विपम परिर्थितियां उत्पन्न किए बिना, पूरा 
हो जाए। इसलिए देखना यह होगा कि श्रभीप्ट परिणाम की प्राप्ति के लिए जिन उपायों शोर 
नीतियों का भ्रवलम्बन किया जा रहा है वे उपयुवत हैं या नहीं । पहले से ही यह जान लेना 
विल्कुल असम्भव है कि ग्रावश्यक यक वचत हो सकेगी या नहीं। साथ ही पहले से यह बतला देना 
क्षेत्र में विनियोग के कार्यक्रम के आधार पर क्योंकि निजी क्षेत्र से लिये हुए ऋष होंगे, इसलिए 
बचत में कमी का प्रभाव निजी क्षेत्र की अपेक्षा सरकारी क्षेत्र पर ही पड़ने की सम्भावना प्रधिक 

रहेंगी। दूसरी ओर, सार्वजनिक क्षेत्र को दुर्लभ साधनों की उपलब्धि आदि कुछ फायदे प्रागे नी 

रहेंगे । यह भी सत्य नहीं है कि निजी क्षेत्र में बचत उन्हीं अवसरों पर होती है जब कि कोई निजी 
विनियोग करना होता है। इसलिए, दोनों भागों की सापेक्षिक सफलता बहुत छुछ इस पर निर्भर 
करेगी कि जहां वचत हो वहीं उसको उपयोग कर लिया जाए। इससे स्पष्ट हो जाता है दि 
पर्याप्त मात्रा में बचत के लिए उपयक्त आधिक झौर अन्य नीतियों का पझवसूम्बन फारना 
कितना जरूरी है। इसके साथ ही, यदि झ्रावव्यकता हो तो निजी क्षेत्र के विनियोग के कार्यश्रम 
में विशेष सरकारी सहायता हारा प्राथमिकता का भी निर्णय कर देना चाहिए । 
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होगी यह वतलाना कठिन है, 


पु 


हित्तीय 
३३. योजना के निजी क्षेत्र के लिए बचत 

क्योंकि उत्त क्षेत्र में जितनी वचत का उंप्रयोग होता है उसका वहुत थोड़ा अंद्य ही संगठित 
संस्थाओं हारा नियन्त्रित होता है। खेती, व्यापार, भवन-निर्माण और छोटे पैमाने के उद्योगों 
में जो पूंजी लगती है उ्तका वहुत वड़ा भाग उन्हीं लोगों अयवा उनके मित्रों और सम्बन्धियों की 
वचत का होता है जो कि उनके मालिक या संचालक होते हैँ । निजी क्षेत्र के इस भाग में 
साधनों का थोड़ा-सा भी अभाव, विनियोग के लिए वन की अनुपलब्धि के रूप में झट प्रकट हो 
जाता है। निजी उद्योगों का जो भाग संयठित है, उसके लिए पूंजी के चूत्रों का अन्दजा अवस्य 
लगाया जा सकता है, परन्तु उसका आधार भी कुछ मोटी कल्पनाएं ही होंगी । इन व्यवसायों 
के लिए पूंजी एकत्र करने की परिकल्पना का विवरण उच्नीसवें अव्याय में दिया गया है। इस 
क्षेत्र के कार्यक्रमों को पूरा करने में सरकार आंगे बताये उपायों हारा सहाबता कर सकती है । 
कुछ तो पूंजी के अवांछित विनियोंग को रोककर---इसके लिए नये पूंजी-विनियोय का तथा 
आयात-निर्यात का नियन्त्रण करना होगा और नये कारखाने खोलने के लिए लाइसेंस' लेने 
का नियम बनाता पड़ेया--कुंछ करों में परिवर्तन-परिवर्धध करके तथा रियावतें देकर, 
और कुछ इसी प्रयोजन के लिए वनाए गए विविव नियमों दारा खास-खास व्यवस्तायों 
को वित्तीय सहायता देकर । योजना के सरकारी क्षेत्र के समान, निजी क्षेत्र में भी, पूंजी- 

विनियोग की प्रगति पर निरन्तर दृष्टि रखनी पड़ेगी और समय-समय पर नीति में आवश्यक 

परिवतंन करने पड़ेंगे । संगठित व्यवसाथों में विनियोग का स्तर पहले ही पर्वाप्त ऊंचा है और 

पूंजी का वाजार मजबूत होता जा रहा हैं । इन हालात को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि 

निजी व्यवसायों को अपने निश्चित विनियोग के लिए पूंजी एकत्र करने में कठिनाई होगी । 

चालू व्यय के लिंए पूंजी जुटाने में तो और भी कम कठिनाई होगी, क्योंकि योजना में घाटे की 
अयं-व्यवस्था से काम चलाने की वात सोची जा रही है। जैसा कि पहले विचार किया जा 
चुका है, वास्तव में समस्या ज्ञायद यह हो कि बैंकों की वहुत अधिक उधार देने की प्रवृत्ति को 
और पूंजी को सट्टेवाजी में लगने से कैसे रोका जाए । 
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योजना के लिए विदेशी मुद्रा के सावन 


द्सरी 


३४. अब हम योजना के लिए विदेशी मुद्रा के सावनों की समस्या पर जाते हैं । दूरी 
पंचवर्षीय योजना में पूंजी के विनियोग की मात्रा बहुत वढ़ा दी गई है और भद्योगिक-उन्नति 
पर सबसे अधिक वल दिया गया है। इस कारण विदेश्षी मुद्रा के साधनों पर अधिक दवाव 

पड़ने की सम्भावना है। पांच वर्षों की अवधि में हमें कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी 
और हम कितनी विदेशी मुद्ग अर्जित करेंगे, इसका ठीक-ठीक अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता । 
कारण यह है कि परिस्वितियां अनेक दृष्टियों से अ्रतिश्चित हैं । चाय, जूद के सामान और 
कच्चे मँगनीज आदि भारत से निर्बात होने वाली महत्वपुर्ण वस्तुओं की मांग में बहुत उत्तार- 
चढ़ाव होता रहता है, और यदि वरसात में घोड़ा भी अन्तर पड़ जाए तो खाद्यान्न और कच्चे माल 
का भारी मात्रा में आयात करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अतिरिक्त, समय-तमेय 
प्र व्यापार की शर्तें बदलती रहती हैं । यदि इनमें १० अतिशत का भी प्रतिकूल परिवर्तन 
हो जाए तो एक वर्य में ८० करोड़ रुपए अधिक के भुगतान की आवश्यकता हो सकती है। वर्ष 
भर के आयात का रूप निश्चित करना विद्येप रूप से कठिन होता है, क्योंकि यह न केवल विकास 
कार्यक्रम की आवश्यकताओं पर, अपितु इस्पात आदि उन दुलेभ वस्तुओं की उपलब्धि पर 
भी निर्मर करता है जो कि विदेशों से मंगानी पड़ती हैं। इन अनिश्चिततात्रों के होते हुए भी, 





हर द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


इस अका र पाच वर्षा में चालू खाते में कुल मिलाकर लगभग १,१०० करोड़ रुपए का घाटा 
बैठता है। ऊपर की तालिका में आयात-निर्यात का जो अन्दाजा दिया गया स्वभावत 
बहुत मोटा है। परन्तु उससे इतना तो प्रकट हो ही जाता है कि घाटे का अधिक भाग योजना के 

दूसरे और तीसरे वर्षो में होने की संभावना है। योजना के भव्य में घाटा चस्म सीमा पर र पहुंच 
जाने का कारण यह है कि आरम्भ के वर्षो में इस्पात, मशीनों और अन्य सामग्री का आयात॑ होने 
की जो संभावना है वह योजना के लगभग आधी पूरी होने के समय तक अपनी ऋण सीमा पर 
पहुंच जाएगा। इस्पात के जो नए कारखाने वन रहे हैं और रेलों के सुवार और विस्तार के 
जा कारय हो रह हूँ उन्हें योजना के अन्तिम वर्ष से पूर्व ही पूर्ण कर लेना होगा । जब ये और अन्य 
कार्यक्रम पूरे हो जाएंगे तव विदेशी भुगतान संतुलन पर से वोझ घट जाएगा । 

३७. इससे हमारे सामने जो चित्र उभरता है वह यह है कि जहां निर्यात १६५६-५७ के 
अनुमानित स्तर ५७३ करोड़ रुपए से बीरे-धीरे बढ़ते हुए १९६०-६१ में ६१५ करोड़ रुपए तक 
पहुंचेगा, वहां प्रथम ४ वर्षों में आयात वहुत वढ़ जाएगा और योजना के पांचों वर्षों में प्रतिकूल 
ब्यापार संतुलन की मात्रा १,३७५ करोड़ रुपए तक, अर्थात औसतन २७५ करोड़ रुपए प्रति वर्ष 
तक पहुंच जाएगी । अ्रदृश्य रूप में जो सहायता मिलेगी उसको जोड़ देने पर भी चालू खाते में 
घाटे की समस्त मात्रा १,१२० करोड़ रुपए, अर्थात २२४ करोड़ रुपए वापिक निकलती है । 

३८. निर्यात, आयात और अदृश्य विदेशी सहायता का जो अन्दाजा लगाया गया है, 
उसकी तफसील में जाने से पहले उन दो कल्पनाओं की चर्चा कर देना श्रावश्यक है जिनके 
आधार पर ये अन्दाजे लगाए गए हैं : (क) प्रथम यह कि आगामी पांच वर्षों में व्यापार की 
बर्तें औसतन वही रहेंगी जो १६५५-५६ (पहले ६ महीनों) में रही थीं; और (ख) हितीय 
यह कि मुद्रा-स्फीति को दुढ़तापूर्वक नियंत्रण में रखा जा.सकेगा । व्यापार की अवस्थाओं का 
देशनांक (१६५२-५३ के अंक की १०० मानकर) १६५५-५६ के पहले € महीनों में लगभग 
१०० रहा था । इसकी तुलना में कोरिया के युद्ध के कारण महंगाई अत्यधिक बढ़ जानें से यह अंक 
१६५१-५२ में १३३, १६५३-५४ में १०१, और १६५४-५४ में ११० हो गया था। इन अंकों 
से मोटे रूप में यह स्पष्ट हो जाता है कि हमने व्यापार की अवस्थाओं को प्रकट करने के लिए 
अपनी गणना का आधार इन वर्षों को क्‍यों बनाया है । हितीय योजना की अवधि में हमने 
बचत, विनियोग और वित्तीय साधनों के जो अंदाजे लगाये हैं उन सवका आवार यही कल्पना 
रही है। इस संदर्भ में इस वात को स्पप्ट कर देना बहुत आवश्यक है । भुगतान संतुलन पर 
मुद्रा-स्फीति का प्रभाव तुरन्त और विशेष रूप से पड़ता है। यदि देश में मूल्य बढ़ने लगें तो विदेशों 
से अधिक आयात करने की झावश्यकता पड़ जाती है और निर्यात के बढ़ाने में वावाएं उपस्थित 
हो जाती हैं । यद्यपि व्यापारिक नीति में थोड़ा-बहुत परिवर्तन करके कुंछ समय के लिए इन 
प्रतिकल परिणामों को कम किया जा सकता है, तथापि इसमें संदेह नहीं कि मुद्रा-स्फीति के 
एकदम बढ़ जाने अथवा अधिक समय तक चलने के प्रतिकूल प्रभाव को देश के भुगतान संतुलन 
पर पड़ने से बहुत देर तक नहीं रोका जा सकता । इसलिए देश की अर्थ-व्यवस्था की स्थिरता 
और भुगतान संतुलन को अनुकूल वनाए रखने की दृष्टि से मुद्रा-स्फीति को सफलतापूर्वक 
नियन्त्रण में रखना अत्यन्त आवश्यक है | 

निर्यात ु 

३६. नीचे की तालिका में यह दिखाया गया है कि १६५४ ओर १६५४ की तुलना में 
ट्वितीय योजना काल में निर्यात की प्रधान वस्तुओं से हम कितनी आप्ति होने की आशा 
कर सकते हैं 
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व्यापारिक निर्यात 
(करोड़ रुपए ) 
योजना का ह्वितीय योजना १६५६-६१ 
१६५४ १६५५ अंतिम वर्ष, कावापिक तकपांच वर्षो 
१६६०-६१ ओसत का योग 
१३१ ११२ १३३ १२७ घ्३५ 
११९ १२६ ११८ श्सर ६१० 
७२ द्द पट छ५ र७५ 
११ ३३६ रद २२ ११० 
श्र्‌ ११ १७ श्घ्‌ ७०५ 
२६ २७ र्८ । रे८ १४० 
१६ ३३५ र्२ श्र ११० 
२३ २० रछ २३ ११५ 
६ है डरे 4 २८ 
4 ह.4 भर भ र्र 
३ है ४ है २० 
१३० १५१ १५० १४५ -. ७२५ 
४४२ ५9 ४६५६ घ्श्श्‌ प्€३ २,६६५ 





हितीय योजना की भ्रवधि के ये ग्रन्दाजे १६५५-५६ (पहले € महीनों) में प्रचलित मूल्यों 


के आधार पर लगाए गए हैं, परन्तु १९५४ और १६५४५ के अन्दाजे उन वर्षो में प्रचलित मूल्यों 
के आधार पर हैं। इनसे ज्ञात होगा कि द्वितीय योजना की अवधि में निर्यात से १६५४ की 
अपेक्षा अधिक प्राप्ति होने की आशा है, और १६६०-६१ में आयात की कमाई, १६५४ की 
तुलना में.६ प्रतिशत बढ़ जाएगी | ह्वितीय योजना के समय हमने निर्यात का अन्दाजा जिन 
मूल्यों के आधार पर किया है, उनकी अपेक्षा १६५४ में निर्यात किए हुए पदार्थों का मूल्य लगभग 





६४ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


५ प्रतिद्यत अधिक था । यदि इस तथ्य को ध्यान में रखें तो भी योजना काल में १६४४ की 
अपेक्षा निर्यात की कमाई में महत्वपूर्ण वृद्धि की ्रा्ा की जा सकती हैं। योजना काल में निर्यात 
का ज्तर १६५४५ के निर्यात से विज्येप अधिक नहीं बढ़ेगा । इसका बड़ा कारण यह है कि १६५४ 
में तेल आर सूती सामान का निर्यात विज्येय रूप से अधिक हुआ था और योजना काल में 
उत्तके उतना रहने की संभावना नहीं है। इन दोनों के अतिरिक्त, अन्य वस्ततओं के नियात मे, 

१६५५ के अपला भी विश्येप वृद्धि होने की संमावना है । 


्त 





१६५४ में चाय का निर्यात चहुत घट गया था । उस वष केच्ेल ३६ 





कराड़ २० लास 
पौंच चाय निर्यात हुई थी । उसकी तुलना में १६५४ के निर्यात का प्रिमाण ४५ करोड़ ड़ पोड 
था। आशा है कि द्वितीय योजना काल में चादर का निर्यात सुधर जाएगा और १६६०-६१ 
तक्र ४७ करोड़ पौंड के लगभय हो जाएगा । योजना के पांच वर्षों में चाय के निर्यात का 
वापिक औसत ४५ करोड़ पौंड का अनुमान है । हाल के वर्षों में चाय के निर्यात-मूल्यों में 
वहुत घटा-बढ़ी हुई है। १६५४-५४ में इसके मूल्य का देशनांक (आवोर १६५२-४३ -: १००) 
१६६ था; इसकी तुलना में १६५३-५४ का देझनांक केवल ११५ था। १६५५-५६ के पहले 


६ महीनों में चाय के मूल्य निरन्तर घटते यए । इन महीनों का औसत देखनांक १४६ था। 
इससे ज्ञात होगा कि हमने चाय के निर्यात से कमाई का अंदाजा १६५५-५६ के मल्यों के आधार 
पर करते हुए निर्यात का मूल्य १६५४-५५ की तुलना में वहुत नीचा लगाया है, परन्तु वह उससे 
पहले के २ वर्षों की अपेला खोसा ऊंचा है । 


४१. जूट के तैयार सामान का निर्यात १६५४ में ८5 लाख ४१ हजार टन हुआ था | 
कर ८ लाख ६३ हजार टन हो गया था । आगामी वर्षों में 
अ्धिकाधिक मुकाबला होने की संभावना हैं। इसलिए 
में जूट के निर्यात का औसत ८ लाख ७५ हजार मन वापिक से अधिक आंकना उचित नहीं 





४२. सूती वस्त्र (मिल और हायकरघे दोनों) का निर्यात १६५४ में ८६ करोड़ ७० 
हुआ ६€श मे घटकर वह ७४ कराड़ ७४० लाख गज रह गया । बाजना का 

अवधि में इस निर्वात में क्रमण: उन्नति होने की आग है और झावद १ १ 
१अन्व गज तक पहुंच जाए। सूता वस्त्र व्यवसाय हमार दक्ष के श्रातनावनतम व्यवसाया में से है. 
और इसलिए इसके द्वारा अधिकाधिक विदेशी मुद्रा कमा सकते की आजा करना स्वाभाविक 
है। दूसरी ओर, देश में भी वस्त्र की मांग बढ़ती जा रही है। इसलिए यह ध्यान रखना आवश्यक 
है कि इस व्यवत्ताय की प्रतिस्पर्दधात्मक स्थिति को स्थिर रखने और सुवारने का यत्न निरंतर 
किया जाए । हाथकरवघे के उत्पादन का निर्यात बढ़ाने का भी बत्त करना चाहिए। विदेशों 
में उसकी मांग वढ़ती जा रही है । हि 

४३. खनिज तेलों के अतिरिक्त अन्य तेलों के निर्यात से आब मुख्यतवा निर्येन्च 
वनस्पति तेलों के निर्यात से ही होती है । १६५४ में इन तेलों का निर्यात केवल १ करांड़ ६८ 
लाख गेलन हुआ था, परन्तु १६५४ में वह बढ़कर एकंद्रम छ कराड़ ५७ लाख लिन हा गया था। 
द्वितीय योजना काल में तिलहन का उत्पादन वहुत बढ़ जाने की आशा हैं, इसलिए यह आशा 
करना तर्कसंगत होगा कि भविष्य में चाहे १६५४ के निर्वात का स्तर स्विरन रहें, परन्तु 
निर्मन्‍न्च वनस्पति तेलों के निर्यात का औसत १६५४ से काफी ऊंचा रहेगा। इन तेलों का निर्वात 
बहुत बढ़ाया जा सकता है, विद्येपत: नए विदेशी वाजारों में । जैसा कि पहले सुझावा गया 
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है, खेती की पैदावार के लक्ष्य को योजना में दिखाए गए स्तर से ऊंचा उठाया जा सकता है और 
इसलिए तेलों के निर्यात का परिमाण न केवल १६५४ के स्तर पर रखा जा सकता है, अपितु 
उसे सुधारा भी जा सकता है । 


४४. कपास का निर्यात १६५४५ में एकदम वढ़कर ६३ हजार टन तक पहुंच गया था । 
१६५४ में वह केवल २६ हजार टन था । हाल के वर्षो में कपास का औसत निर्यात लगभग 
५० हजार ठन वापिक रहा है | द्वितीय योजना काल में हमने निर्यात के इस स्तर को बनाए 
रखने की गंजाइश रखी है ! 


४५. कच्ची धातुओं और कतरनों के निर्यात में वृद्धि होने की संभावना है। प्रधानतया 
कच्चे लोहे का निर्यात बढ़ने के कारण १६५४-५५ में ४३ लाख टन कच्चा लोहा निकाला 
गया था । १६६०-६१ में इसका परिमाण बढ़कर १ करोड़ २५ लाख टन हो जाने की 
आशा है । इसके साथ ही यह भी संभावना है कि देश में कच्चे लोहे की खपत ३० लाख टन से 
बढ़कर १ करोड़ ५ लाख टन हो जाएगी । विदेश्ञों में हमारे कच्चे लोहें की मांग बहत 
इस कारण कच्चे लोहे का निर्यात बढ़ जाने की आशा है | सम्भव है कि वह्‌ योजना के अंतिम 
वर्ष तक लगभग २० लाख टन हो जाए। हाल के वर्षो में इसका औसत केवल १० लाख टन 
वापिक रहा है । 2 

४६. निर्यात की अन्य वस्तुओं के विपय में विशेष कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं 
जान पड़ती .। ये वस्तुएं विविध हैं और हमने जान लिया है कि इनके निर्यात से विदेशी 
मुद्रा की कमाई उतनी ही होंगी जितनी कि अ्रव होती है | परन्तु हाल के वर्षो में कुछ नए 
उद्योगों का विकास हुआ है । यहां उनके माल का निर्यात होने की संभावना का उल्लेख कर दिया 
जाए । प्रथम योजना में ग्राशा प्रकट की गई थी कि ज्यों-ज्यों हमारी अ्र्थ-व्यवस्था का विभिन्न 
दिशा्रों में विस्तार होता जाएगा त्पॉ-त्यों सीने की मशीनों, बिजली के पंखों और साइकिलों 
श्रादि हलके इंजीनियरी उद्योग के सामान का निर्यात बढ़ता जाएगा । परन्तु इन निर्यातों 
से होने वाली कमाई अभी मात्रा की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण नहीं है । इन उद्योगों को मजबूती 
से अपने पांव जमाने में और विदेशी वाजारों तक काफी माल पहुंचाने में श्रभी कुछ समय लगेगा। 


४७. सब मिलाकर स्थिति यह है कि योजना काल में हमने जितना निर्यात बढ़ाने की 
कल्पना की है वह अधिक आकर्षक नहीं है । भारत को कुछ ही वस्तुओं के निर्यात से कमाई 
होती है । इनमें से आधी कमाई तो तीन वस्तुझं--चाय, जूट और सूती वस्त्र से हो जाती 
है। इन वस्तुओं के निर्यात में अब अन्य देशों के साथ अधिकाधिक मुकाबला करना पड़ 
रहा है। इस कारण - निकट भविष्य में निर्यात में अधिक वृद्धि होने की गुंजाइश कम ही है। 
नई वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने का और निर्यात की मुख्य वस्तुओं के लिए नए बाजार खोजने 
का हर सम्भव प्रयत्त तो किया ही जाना चाहिए, परन्तु साथ ही साथ यह मानना पड़ेगा 
कि हमारे देश में निर्यात के द्वारा अधिक कमाई के रूप में उत्पादन वृद्धि का परिणाम तभी प्रकट 
होगा जब कि हम श्रौद्योगिक उन्नति के मार्ग पर पर्याप्त आगे बढ़ चुकेंगे । 


आयात 
४८.. नीचे की तालिका में उन आयातों का विवरण दिया गया है जो हितीय योजना 
की ग्रवधि में करने पड़ेंगे : 


कर डहिताव प्रचवंपषाय योजना 


व्यापारिक आयात 
(करोड़ रुपए) 
६६४८ १६५५ योजना का द्वितीय योजना पांचों वर्षों का. 
अंतिम वर्ष, का वापिक योग, 
१६६०-६१ औसत १६५६-६६ 


जनम... 
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इस तालिका से ज्ञात होगा कि आयात में अधिकतर वृद्धि मश्नीनों, गाड़ियों, लोहे और 
इस्पात और अन्य घातुओं के कारण होगी। योजना काल में मशीनों और गाड़ियों के समस्त 
आयात का अन्दाजा १,५०० करोड़ रुपए लगाया गया है । इसमें से लगभग १,०५० करोड़ 
रुपए का सामान योजना के सरकारी क्षेत्र में लग जाएगा. ४२५ करोड़ रुपए का परिवहन 
और संचार साधनों में (२६९० करोड़ रुपए का केवल रेलों में), २६० करोड़ रुपए का उद्योगों 
और खानों में (१८० करोड़ रुपए इस्पात कारखानों में), १७० करोड़ रुपए का सिंचाई 
और विजली के कामों में, और लगभग १६४५ करोड़ रुपए का सरकार की अन्य आवश्यकताओं 
में । योजना के निजी क्षेत्र के विस्तार, नवीकरण और सुवार के लिए ४५० करोड़ रुपए की 
मशीनों और गाड़ियों की आवश्यकता होने की संगावना है। मश्नीनों और गाड़ियों के बड़े 
परिमाण में आयात करने की आवश्यकता से प्रकट होता है कि योजना में मूलभूत उद्योगों 
के विकास का कितना अधिक ध्यान रखा गया है । बच्चधपि इसके कारण आरम्भ में भुगतान 
संचुलन पर बहुत वोन्न पड़ेगा, परन्तु अंत में जाकर इससे देश के विदेशी खाते मजवत होने के 


2. 


साथ-साथ उसकी विनियोग-सामथ्य भी बढ़ जाएगी । 





५ और विदेशी मर 6७ 
४६. डित्तीय गिजना के अवधि मे और विज्येपत: नोहे और प्रात का आयात 
बहुत बढ़ जाने पैभावना है। १९५७ मे ३े॥। जज टन बोहे ग आयात क्रिया 
में वह बढ़कर लगभग टन हो गया । हितीय योज: में उसके 
की 


जहां तक ज्. चान्न के थ्रायात का सम्पन्ध है, पाजना को अवधि मे यह 

इस ६० लाख वन झेने अनुयान है; गत दो क्यों # जायातन्न का घटा ह 
2६४७ मे यह आयात चाख ४७ हजार टन और १९५ में ७ लाख हैजार उक 
ह्था का । आगामी क्यों में सद्यान्न की ख् आबादी और जोगों आमदनी ३6६ 
जाने के कारण अर होना निश्चित हे समय फ़े साथात्न का 
भेश्रह बहुत वाड़ा है उस संम्रह को श्ीत्र बढ़ाने पा है। सब 


पड़गा करते 
ततरों का औसत तैगभग ८२ केरोड ४ प्रति वर्ष का रहेगा / यह १६५७ .< भायात के 
केम रु १६५ के पे अ्रधिक 3 
5२. यद्यपि देश में निके ब्र्ब्यों को आवश्यकता पढ़ जाएगी 
फिर भा विदेशों के इनका / द्वितीय यो गकाल में प्रस. उतना ही रहने की 
हैं, जितना कि (६५४ और गे हुआ रेस काल में पके द्रच्यों के, विश्येपत 
कास्टिक सोऊ और सोडा ऐश का में ही तहत अधिक जाने की त्राय्ा है | 
इस कारण कास्टि गीञ श्र सोडा एच ग्रआयत तो पट जाएगा. / परन्तु कऋन्‍्य रातायनिक 
उन्यों का बढ़ जाएगा। द्वेश के २२० के जत्पादन के भी बढ़ने की पेभावना है । इसलिए उनका 
आसत आयात भी फैंस होगा । इसी और का उत्पादन देश में बच 
जाने के कारण उसके आयात में +) होने की आशा 8 
5३. कांटे छुरी आदि, विजली ढू सामान, पातुओं की तनी वस्तुओं और प्न्य उपकरणों 
का आयात, देश २ रेहन-सहन का दर्जा ऊंचा हो जाने के कारण, क्षढ् जाने को है । 
हुई मांग का ऊँचे भाग देश क॑ अतिरिक्त उत्पादन से भी पैरा किया जा सकेगा । इस स्तर 
पे अधिक जो होगी, वारे में हैं भान लिया मुद्रा की 


स्क्न्ह 


सह 


श्द ह्वितीय पंचवर्षीय योजना 


भारी कमी को देखते हुए ऐसी नीति अपनाई जाएगी जिससे इन वस्तुओं के आयात में विद्येप 
वृद्धि न हो । जि ह॒ 


४४. कपास का आयात, १६५४-के १ लाख २३ हजार टन से घटकर, १६५४५ में १ लाख 
हजार टव रह यया था, परन्तु कच्चे जूट का आयात, १६५४ के २ लाख १७ हजार टन से 


वढ़कर, १६५५ मे २ लाख ४८ हजार टन हो गया था । हमने यह मान लिया है कि योजना 
काल में इन दोनों वस्तुओं के आयात का औसत वही रहेगा जो १६५४-५४ में था । 


४५. अन्य वस्तुओं के आयात में हमने कुछ वृद्धि की गुंजाइश रखी है, क्योंकि हाल में 
सीमेंट का आयात बढ़ाना पड़ा है। इसके लिए योजना के पांच वर्षों में २५ करोड़ रुपए की 
अतिरिक्त राशि रखी गई है। इस वर्ग में सम्मिलित भ्रत्य॒ वस्तुएं, तम्बाक्‌, वस्त्र, कच्ची ऊन 
नकली रेंशम और इमारती लकड़ी आदि हैं । इन वस्तुओं का आयात लगभग वही रहेगा जो इस 


समय हो रहा है । 


अनभिलिखित खाते 


५६. अनभिलिखित खाते में (विदेशी सरकारों की सहायता को छोड़) १६५४ में ७३ करोड़ 
रुपए और १६५४५ में ७२ करोड़ रुपए की वचत दिखाई गई थी | ह्वितीय योजना की अवधि 
में यह वचत औसतन ५१ करोड़ रुपए प्रति वर्ष होने की आशा है । विनियोग के लिए उपलब्ध 
राशियों में बहुत अधिक कमी हो जाने की संभावना है, क्योंकि सरकारी खातों की विदेशी 
पूंजी (पौंड-पांवने) में वहुत कमी हो जाने की आशा है। इसके साथ ही ब्याज और लाभांश 
की विदेशों में अरदायगी बढ़ जाएगी, क्योंकि निजी कारोवार में विदेश्षों के विनियोग में और 
विदेशी सरकारों के ऋणों में वहुत वृद्धि हो जाने की संभावना है । द्वितीय योजना की अवधि 
में १६५४-५५ की तुलना में विनियोगं की राशियों पर वोस्तविक अदायग्रियों का परिमाण 
ओऔसतन लगभग २० करोड़ रुपए प्रति वर्ष अधिक होने की संभावना है । विदेशी यात्रा, माल की 
ढुलाई और निजी आदि मदों में विशेष परिवर्तन होने की संभावंता नहीं है ! 


घादा 


५७. सब मिलाकर पांच वर्षों में चालू खाते में घाटा १,१०० करोड़ रुपए तक होने की 
संभावना है। पूंजी खाते में विलम्व से चुकाने की शर्ते पर अमेरिका से लिये हुए गेहूं के ऋण 
और अन्तर्राप्ट्रीय पु्निर्माण और विकास बैंक से लिये हुए नकद ऋण, उत्त वसूली के द्वारा 
लगभग समाप्त हो जाने चाहिएं जो कि ब्रिटेन की सरकार से हमें पौड-पेंदनों के हिसाव में 
होगी | छित्तीय योजना की अवधि में जो नए ऋण लिये जाएंगे, उनमें से कुछ को चुकाना 
भी पड़ेगा, परन्तु उस हिसाव में सव ऋणों की गणना न करके, अदायगी करने के पदचातू बचे 
हुए शुद्ध ऋणों की गणना की जा सकती है। सारांक्ष यह है कि पूंजी खाते में सरकार पर नई 
देनदारियों का जो बोझ पड़ेगा, उसका प्रभाव अदायगियों पर विद्येप अविक होने की संभावना 
नहीं है । निजी पूंजी के हिसाव में, देश में लगी हुई निजी पूंजी को चुकाने का ध्यान रखना 

पड़ेगा । जहां पहले से लगी हुई कुछ पूजा वापस करना पड़या, वहा कुछ नई निजी पूंजी भी 
देश में आ जाएगी और इसलिए अदायगी का संतुलन प्राय: वथापूर्व रहेगा, एसा माना जा 


सकता है । मतलव यह है कि ऊपर इस हिसाव में १,१०० करोड़ रुपए का घाटा रहने की 


ब््् 


३, 2 





थ 


वित्त और विदेश्षी मुद्रा ब्६ 
चर्चा की गई है, उसके मुकावले में निजी या सरकारी हिसाव में मिलने बाली नई विदेशी 
पंजी को रखकर स्थिति को समान माना जा सकता है । 


५८. १,१०० करोड़ रुपए के घाटे के कुछ भाग की पूर्ति देश के विदेशी मद्रा के सुरक्षित 
कोप से भी की जा सकती है । इस मुद्रा पर भरोसा कहां तक किया जा सकता है, यह बात 
इस पर निर्भर* करती है कि हमारे भुगतान-सन्तुलन में साधारणतया कितना उतार-चढ़ाव 
होगा। देश के खाते में विदेशी मुद्रा को सुरक्षित रखने की आवश्यकता इस कारण होती 
है कि कभी-कभी विदेशी अदायगियों में अस्थायी रुप से जो कठिनाई हो जाती है, उसे हल 
किया जा सके । यदि मुद्रा के सुरक्षित कोप का उचित परिमाण, कोई ६ या ७ महीनों 
में होने वाले आयात का मूल्य मान लिया जाए तो भारत के पौंड-पावने में से लगभग २०० 
करोड़ रुपए का उपयोग, थोजना की विदेशी मुद्रा की श्रावश्यकता को पुरा करने के लिए बिना 
किसी जोखिम के किया जा सकता है । प्रथम योजना के वितरण में, इस प्रयोजन के लिए, 
पौंड-पावने में से २९० करोड़ रुपए निकालने की वात कही गई थी। तव अनुभव किया गया 
था कि पौंड-पावने में से इतनी राशि निकाल देने पर, देश के खाते में सुरक्षित विदेशी मुद्रा का 
परिमाण संतुलित हो जाएगा। परन्तु प्रथम योजना काल में हमारा पींड-पावना लगभग १४० 
करोड़ रुपए घट गया । द्वितीय योजना की अवधि में, पॉड-पावने में से २०० करोड़ रुपए भौर 
निकाल लेने की सिफारिश करते हुए हम यह सुझाव दे रहे हैं कि देश के खाते में सुरक्षित विदेशी 
मुद्रा के परिमाण को प्रथम योजना में अनुमानित स्तर तक गिराया जा सकता है। भारत ने 
गत दो वर्षो में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप से अपनी मुद्रा का पुत: भुगतान कर दिया है, झौर इस 
कारण वह इस स्थिति में है कि उस कोप का उपयोग कर सके । वह कोप आवश्यकता के समय 
उपयोग के लिए अ्रतिरिक्त राशि का काम दे सकता है । 


५६. देश्ष के खातों में विदेशी मुद्रा में सुरक्षित राशि में से २०० करोड़ रुपए निकाल लेने 
के पश्चात्‌, ६०० करोड़ रुपए की कमी रह जाएगी । उसे पूरा करने के लिए ये उपाय किए जा 
सकते हैं : (क) विदेशी मुद्रा के वाजार में ऋण लेना, (ख) विदेशों में वैकों और फर्मो में 
आयात के लिए उधार पर माल खरीदने की व्यवस्था करना, (ग) अन्तर्राष्ट्रीय पु्ननिर्माण 
और विकास बैंक और नव-संगठित अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से ऋण लेना, (घ) संयुबत 
राष्ट्रीय टैकनीकल सहायता--प्रशासव अथवा आथिक विकास के लिए प्रस्तावित विशेष 
संयूवत राष्ट्रीय कोप जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण और सहायता लेना, (४) निजी 
विदेशी पूंजी का अपने देझ्ष में विनियोग करवाना, और (च) मित्र विदेशी सरकारों से 
ऋण झौर सहायता लेना । योजना की विदेक्षी मुद्रा की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए हमें 
इन सभी उपायों का प्रयोग करना पड़ेगा । 


६०. प्रथम योजना की अवधि में सरकारी क्षेत्र के विकास के कार्यक्रमों की पूर्ति वे: लिए, 
हमें सत मिला कर २६८ करोड़ रुपए की विदेशी पूंजी मिल गईं थी । इसमें से लगभग २०४ 
करोड़ रुपए का उपयोग प्रथम योजना काल में ही कर लिया गया है। नीचे की तालिका में यह 
विवरण दिया गया है कि प्रथम योजना के समय कितनी राशि उपयोग में लाने का अधिकार 
दिया गया था, कितनी उपयोग में लाई गई थी, औौर कितनी द्वितीय योजना के समय उपयोग के 
लिए बची हुई है : 


१०० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 








(करोड़ रुपए) 
अधिकृत ऋणबा मार्च १६५६ द्वितीय योजना 
अनुदान तक काम में काल के लिए 
लाई गई शेप 
- अनुमानित राशि 
अधेरिका 
गहू का ऋण 8०*३ ऋण ६०३ 
भारत-अमेरिका .. १०२४ अनदान छ०- प्र ३२० 
सहायता कार्यक्रम इधर. ऋण ७-० ३२३ 
अग्तर्राष्ट्रीय पुदर्निर्माण 
आर दिकास बेंक ज्+ १२० ऋण से ड््प्रू 
कोलम्बी योजना ह 
आस्ट्रेलिया १००५. अवुदान शा३ श्र 
कंनेडा ३५०६ अनुदान. १६४५ श्र 
न्यूजीलैंड १०२ अनुदान ०*इ्‌ ०-६ 
ब्रिटेन . ०५ . अनुदान ण््र ण्प्रे 
फोर्ड फाउन्डेदन प्र्न्ड अनुदान * २"० ड्््ड 
नादें ०३. अनुदान ण््य्‌ ०१ 
योग. -.. शहएछ६ २०३६ ध्द््फ 


भारत को विस्तृत टेकनीकल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संयूकत-राप्ट्र संघ की विश्येप 
एजान्सया से, चार सूत्री कायक्रम के अन्तगत्त अमेरिका रत और कोलम्बो-्योजना के अन्तर्गत 

राप्ट्रमण्डल के देशों से भी टेकवीकल सहायता मिलती रही है । यह सहायता, विशेषज्ञों की सेवाश्रों 

भारतीय नागरिकों को प्रशिक्षण की सुविधाओं और प्रदर्शन यन्त्रों की प्राप्ति के रूप में मिली है । 
१६५० से अब तक, भारत-अमेरिका टेकनीकल सहायता कार्मक्रम के अन्तर्गेत २५१ विशेषज्ञों 
का, कालम्दा वाजना के अन्तगत राष्ट्रमण्डल के दशा स ८१ विद्ययज्ञों का, और संवकक्‍्त-राप्टरीय 
टेकनीकल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत और संयुक्त-राप्ट्र संघ की एजेन्सियों से ५६१ विश्येषज्ञों 
सेवाएं हमें उपलब्ध हो चुकी हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तगेत वहुत-से भारतीय नागरिक भी 
प्रशिक्षण ाप्त कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र-संघ के शिज्ना-विज्ञान तथा संस्कृति संगठन कार्यक्रम 
के अनसार, वेस्टर्न हावर टेकनीकल इंस्टीट्यूड और इंडियन टेकनीकल इंस्टीट्यूट के लिए 
विशेषज्ञों और यन्त्र-सामग्री की सहायता की भी अनुमति दी जा चुकी है। सोवियत रुच्च ने, 
संयूदत राष्ट्रीय टेकनीकल सहायता कार्यक्रम में जो योग दिया था, उसी में से बह सहावता 
हमें दी गई है । 


री 


वित्त और विदेशी मुद्रा १०१ 


६१. सब मिलाकर, हितीय योजना के लिए हमें विदेशी सहायता की आवश्यकता उससे 

, चहुत श्रधिक पड़ेंगी जो कि हमें हाल के वर्षों में मिलती रही है। योजना के सरकारी क्षेत्र को 

लिए वित्तीय साथनों का अन्दाजा लगाते हुए यह मान लिया गया हैं कि ८०० करोड़ रुपए विदेशों 

में एकत्र किए जाएंगे । प्रथम योजना में इस प्रकार २०४ करोड़ रुपए का उपयोग हुआ था । 
योजना के निजी क्षेत्र में १०० करोड़ हुपए की विदेशी पूंजी की कल्पना की गई है । 

६२. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, योजना के सरकारी क्षेत्र की आवश्यकताएं 
पूरी करने के लिए पहले अ्रधिकृृत राशियों में से €४ करोड़ रुपए बचे हुए हैं। उसके ग्रतिरिकत 
भिलाई में इस्पात कारखाने लगाने के लिए रूस की सरकार से ६३ करोड़ रुपए ऋण लेने 
का समझौता किया जा चुका है । इस ऋण में से द्वितीय योजना काल में जो भाग चुका देना 
'पड़ेया, उसे घटाने के पहचात्‌, शेप राशि ४३ करोड़ रुपए की रह जाएगी । दुर्गापुर के इस्पात 
कारखाने के लिए ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिक्ष बेकों ने ३३ करोड़ रुपए देने का वचन दिया है । 
इस प्रकार द्वितीय योजना के सरकारी क्षेत्र के लिए १७० करोड़ रुपए की व्यवस्था वा निश्चय 
हो चुका है । शेप ६३० करोड़ रुपए की व्यवस्था श्रभी और करनी होगी । 

६३. योजना के निजी क्षेत्र के लिए १०० करोड़ रुपए की विदेशी पूंजी की जो कल्पना 
की गई है, अन्तर्राप्ट्रीय पुनिर्माण और विकास बैंक ने, इंडियन झ्रायरन एण्ड स्टील 
कम्पनी, दि टाटा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कम्पनियों और इंडस्ट्रियल-क्रेडिट एण्ड इनवैस्टमेण्ट कार्परिशन 
आफ इंडिया को जो ऋण दिया था, उसमें से लगभग २२ करोड़ रुपए अ्रभी शोप बचा हा है * 
आशा है कि श्न्तर्राप्ट्रीय वैक और अन्तर्राप्ट्रीय वित्त निगम से नये ऋण मिल सकंगे, ओर 
कुछ निजी विदेशी पूंजी भारत में भी नई लगेगी । यद्यपि पहल लगी हुई निजी विदेशी पूजी का 
कुछ भाग चुका देना पड़ेगा, तो भी श्राशा है कि नए ऋणों और विनियोगों को मिलाकर योजना 
के निजी क्षेत्र के लिए जितनी विदेशी पूंजी का श्रन्दाजा लगाया गया है, उतनी मिल जाएगी । 

६४. सारांज्व यह है कि द्वितीय योजना के लिए बहुत अभ्रधिक विदेशी पूंजी की अवब्यकता 
है । भ्रव तक जो राशि मिल चुकी है, उसके पश्चात्‌ भी हमारे भुगतान-संतुलन में भारी 
कमी रहेगी । उसे पूरा करने के लिए सव संभव उपाय करने पड़ेंगे । इस प्रसंग में यह ध्यान 
विशेष रूप से रखना चाहिए कि यह निश्चय पहले से नहीं किया जा सकता कि हम अपने विकास 
कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए विदेशों से कितनी सहायता मिलने का भरोसा कर सकते है। इस 
लिए साधनों की समस्या पर विचार करते समय देश झौर विदेश को साधनों को मिलाकर ही 
विचार करना चाहिए। विदेशी साधनों में जो कमी रह जाएगी, उसे देश्व में ही ग्रधिक साथन 
एकत्र करने का प्रयत्न करके पूरा करना होगा । इसके बिना योजना का विनियोग कार्य निविध्न 
आगे नहीं बढ़ सकेगा । इस कारण हमारी नीति में सर्वाधिक वल निर्वात द्वारा श्राय को अधिका- 
ईघिक बढ़ाने और आयात को अधिकतम घटाने पर रहना चाहिए । 
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अव्याय ५ 


योजना का रोजगार पक्ष 


आथिक विकास की कोई भी योजना हो, यह मानी हुई वात है कि उसमें प्राप्य साधनों का 
इस तरह उपयोग करना होगा कि उत्पादन की वृद्धि की गति अधिक से अधिक बढ़ सके । यह ऐसा 
काम है जिसमें वक्‍त लगता है । समाज में हर एक को पूरी तरह रोजगार मिल सके---नोसी परि- 
स्थिति उत्पन्न करने की योजनाएं भी इसी तरह वक्‍त लेंगी । अगर काफी लम्बा समय द्प्टि मे 
रखा जाए तो विकास की गति बढ़ने के साथ-साथ पूरा रोजगार देने की योजना भी निविरोध 
चल सकती है; दोनों में कोई असामंजस्य नहीं होता । वल्कि अव सभी मानने लगे है कि वेरोड- 
गारी की समस्या, खासकर हमारे जैसे कम उन्नत देश में, तभी हल हो सकती है जब खूब जोरों 
से विकास का काम किया जाए । हो सकता है कि पांच वरस की छोटी-सी अवधि में थोड़ा संचर्प 
इस वात को लेकर होता रहे कि द्रुत गति से पूंजी-निर्माण करने और अधिकाधिक रोझगार की 
व्यवस्था करने---इन दोनों में से कौन श्रधिक श्रावद्यक है । पर अगले ५ वर्षों का योजना कार्य 
क्रम निर्धारित करते समय सबसे पहले इसी वात का ध्यान रखना है कि बढ़ती हुई वेरोहगारी 
को रोक दिया जाए । 





समस्या का रूपए और श्ाकार 


२. आने वाले वर्षों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के काम में तीन प्रकार की समस्याएं 
आएंगी । पहले तो गांवों और शहरों में जो लोग पहले से ही बेरोजगार हैं, उन्हें काम से लगाना 
होगा; दूसरे श्रमिकों की स्वाभाविक रूप से बढ़ती हुई संख्या के लिए भी-- जो अगले ५ दर्पों 
तक अनुमानत: कोई २० लाख व्यवित प्रतिवर्ष के हिसाव से बढ़ती रहेगी--काम जुदाना है; 
तीसरे उन लोगों को झ्रौर काम देना है जो गहरों या गांवों में खेत या घर १र काम करते है, पर 
पूरी तरह रोजगार से लगे नहीं कहे जा सकते । संयुक्त परिवार व्यवस्था में रोजगार के श्रवसरों 
की कमी का रूप यह होता था कि या तो लोग पूरी तरह काम से लगे हुए न होते थे, या फिर 
वेरोजगार होते थे, लेकिन उनकी वह वेरोजगारी सामने नहीं आती थी ) बह व्यवस्था किसी 
हद तक बेरोजगार लोगों को थोड़ी-बहुत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती थी। शिक्षा के प्रचार, 
भूमि कानूनों में सुधार और युवक वर्ग की अपनी रोजी आप कमाने की स्वाभाविक इच्छा से ऋूद 
मजूरी पर काम करने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, जिससे वेरोजगारी का ग्राकार दिनों दिन 
अधिक स्पष्ट होकर स मने आता जा रद्दा है । 


€ः 
३. पहली योजना के अनुभव से मालम हुआ है कि बेरोजगारी की समस्या को ज 
मिलाकर तो देखना ही चाहिए, पर उसके ब्राम्य और शहरी--दोनों कारों दो अदन लन-प्रर 
भी परखना चाहिए । इसलिए यह समझने के लिए कि अगले कुछ वर्षों में उसका कया नप ह। 


जाएगा, यह देखना जरूरी है कि देश के विभिन्न भागों में ग्राम और नगर छीत्रों में उसका प्रादगर 
वया है ? इसीलिए शिक्षित बेरोजगारों को वाकी बेरोजगारों से अलग करके देखना पड्ेगा 


| 


) 
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४. बेरोजगारी दूर करने के उपाय स्थिर करने में जो वाधाएं हैं, उनमें एक है वेरोजगारी 
आकार और प्रकार से अ्रनभिज्ञता और इस वात की यथेष्ट जानकारी का अभाव कि विभिन्न 
प्रकार से पूंजी लगाने में रोजगार कितना-कितना मिल सकता है। समय-समय पर बेरोजगारी 
सम्बन्धी सूचना वहीं मिल पाती है, जहां काम दिलाने के दफ्तर काम कर रहे हैं---और ये जगह 
ज्यादातर शहरों में हैं। इसलिए विलकुल ठीक-ठीक कह सकता बहुत कठिन है कि बेरोजगारी की 
समस्या विभिन्न क्षेत्रों में कितनी है। काम दिलाने के दफ्तरों से प्राप्त जानकारी में भी कुछ भ्रपनी 
सीमाएं होती हैं, फिर भी नियतकालिक सूचनाएं केवल इन्हीं दफ्तरों से प्रकाशित होती हैं। इसलिए 
उनके रजिस्टरों में वेरेजगारों की संख्या कम-ज्यादा होने से शहरों की वेकारी की समस्या के 
परिमाण का कुछ पता चल सकता है | पहली योजना सम्बन्धी जानकारी से मालूम होता है कि. 
जब वह योजना आधी पूरी हो चुकी तो बेरोजगारी वढ़ने लगी। पहली योजना के समय में वेकारों 
के रजिस्टर में संख्याएं, माचे १६५१ में ३:३७ लाख, दिसम्बर १६५३ में ५*२२ लाख और 
मार्च १९५६ में ७:०५ लाख थीं । इन आंकड़ों का अर्थ और भी स्पप्ट हो जाता है--यदि इन्हें 
योजना आयोग के कहने पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा किए गए शहरों में वेकारी के प्रारम्भिक सर्वे- 
क्षण के साथ देखा जाए। इससे मालूम हुआ है कि १६९५४ में देश में २२४ लाख वेकार थे ! 
इससे यह भी पता चला कि मोटे तौर पर बेकारों में से कोई २५ प्रतिशत अपना नाम रोजगार 
दिलाने के दफ्तरों में लिखाते हैं । इस हिसाव से इस समय सम्भव है शहरों में करीव २८ लाख 
आदमी बेकार हों। यह अनुमान कुछ और शहरी क्षेत्रों में हाल ही में किए गए दूसरे सर्वेक्षण के 
देखने से मोटे तौर पर पुष्ट हो जाता है। विकासशील भअर्थ-व्यवस्था में कुछ वेरोजगारी 
अनिवार्य रूप से बढ़ेगी ही । इसकी गुंजाइश रखकर कहा जा सकता है कि इस समय शहरों में 
बेरोजगारों की संख्या २५ लाख के आस-पास होगी । 


५. इस संख्या में, शहरी श्रमिक समाज में नए आने वाले भी शामिल किए जाएंगे ॥ 
अनुमान है कि इस प्रकार अगले पांच वर्षो में कोई ३८ लाख वेकार और वढ़ जाएंगे । ऐसा यह माच 
कर कहा गया है कि १९५१-६१ के दशक में शहरों की आवादी में ३३ प्रतिशत की वृद्धि हो 
जाएगी--यह वृद्धि १६३१-४१ की (३१ प्रतिशत) से अधिक और १६४१-५१ की (४० 
प्रतिशत) से कम है । १६४१-५१ के दशक में शहरों की आवादी, युद्ध और विभाजन के कारण 
असाधारण रूप से बढ़ी थी, इसलिए यह मान लेना उचित है कि १६५१-६१ में शायद इतनी न 
बढ़े । इसके अलावा योजना के कार्यान्वित होने और शहर में काम मिलने की दिक्कतों के अनभव 
से किसी हद तक गांवों से लोगों का शहरों में आना शायद कम हो जाए । 


६, गांवों में बेरोजगारी और कम रोजगारी में भ्रेंद कर सकता कठिन हू। 
क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाते वक्‍त यह देखने के साथ-साथ कि काम का परिमाण बढ़ा है, और कम 
जगारों में अधिकांश की आय बढ़ी है, यह भी देखना होगा कि कुछ पूर्ण रोजगार के अवसर भी 
निकले हैं या नहीं । इस संदर्भ में खेतिहर मजदूरों का, विशेषतः जिनके पास जमीन नहीं है विशेष 
विचार करना चाहिपू,। हाल ही में कुछ राज्यों में गांवों की वेरोजगारी का सर्वेक्षण किया गया 

। अभी ये सर्वेक्षण आरम्भिक ही हैं और अलग-अलग दृष्टि से किए गए हैं, इसलिए विभिन्न 

त्रों का तुलनात्मक ब्योरा नहीं तैयार किया जा सकता--और समूचे देश के लिए अनुम न 
लगाना खतरनाक हो सकता है । हाल में किए गए सर्वेक्षणों में सिर्फ खेतिहर जांच समिति ने 
वाकायदा सर्वेक्षण किया है, जिसके अनुसार १६५०-५१ में ग्राम्य बेरोजगारी .२८ लाख था । 
हाल में राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे ने समय-समय पर गांवों और झहरों में वेरोजगारी का ब्योरा तैयार 
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करना शुरू किया है। शहरी वेरोजगारी के ब्योरे प्राप्त हो गए हैं, पर गांवों के ब्योरे अध्ययन और 
समीक्षा-क लिए अभी प्राप्त नहीं हुए हैं । पांच वर्षो में गांवों में रोजगार की व्यवस्था में क्या 

परिवर्तन हुआ होगा, यह अ्रभी नहीं कहा जा सकता । यह अलवत्ता कहा जा सकता है कि पहली 
योजना में जोर गांवों के विकास कार्यो पर ही दिया गया था और वे अधिकांश सफल भी हए थे 
इसलिए गांवों में बेरोजगारी शायद नहीं वढ़ी होगी। विशिष्ट प्रवत्तियों के श्रभाव में बस यही कहा 
जा सकता है कि पहली योजना के कार्यकाल में गांवों में बेरोजगारी की स्थिति में खास फर्क 
नहीं पड़ा । 


७. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अगले ५ वर्षों में श्रमिक समाज में नए आने वालों की 
संख्या १ करोड़ आंकी गई है । इनमें से शहरी मजदूरों की सामान्य संख्या ३८ लाख निकाल देने 
से १६५६-६१ में गांवों में बढ़ने वाले मजदूरों की संख्या ६९ लाख रह जाती है । दूसरी पंच- 
वर्षीय योजना में बेरोजगारी मिटा देने के लिए निम्नांकित सूची के अनुसार रोजगार की सुविधाएं 
उपलब्ध करनी होंगी 

तालिका १ 
(संख्या लाख में) 
शहरों में गांवों में कुल 





नए मजदूरों के लिए डे ३८ ६२ 2०० 
पहले के बेरोजगारों के लिए... २५ श्घ ५३ 
कुल... ६३ ६० १५३ 





८. रोजगार के इतने साधन जुटा भी दिए जा सकें तो भी कम रोजगारी की समस्या जो 
उतनी ही कठिन है मिट नहीं जाती । यहां भी यथेप्ट जानकारी के अभाव में समस्या को समझना 
ही मुश्किल. हो रहा है । उन संस्थाश्रों की सहायता के लिए जो वेरोजगारी सर्वेक्षण करती हैं 
केन्द्रीय आंकड़ा संगठन ने एक पुस्तिका प्रकाशित की है : इसके सुझावों को चालू सर्वेक्षणों में 
काम में भी लाया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी लगाने का वेरोजगारी पर क्या प्रभाव होता है 
इसके सम्बन्ध में योजना आयोग के पास जो व्योरा अध्ययन के लिए था उसके अलावा अ्रव वह 
उस सामग्री का भी उपयोग कर रहा है जो राज्य सरकारों ने दूसरी योजना के रचना काल में 
एकत्र की थी । इस सब अध्ययन का परिणाम मालूम होने पर वेरोजगारी की समस्या के प्रादेशिक 
पहलओों पर पूरा ध्यान दिया जा सकेग । 


पद्धतियों का चुनाव 


६. श्राज की वेकारी और श्रमिक संख्या में होने वाली वृद्धि (तालिका १) को देखकर यह 
आशा करते रहना वेकार होगा कि दूसरी योजना के समाप्त होते-होते पूरा रोजगार सवको दिला 
दिया जाएगा । जैसा कि पहले वताया जा चुका है, यह लक्ष्य तो योजनाबद्ध रूप से कोशिश 
करते-करते दूसरी योजना के काफी वाद ही सिद्ध किया जा सकता है । इसे झौर जल्दी सिद्ध 
करने के लिए यह भ्रवश्य करना होगा कि योजना में निहित कार्यों की अधिकाधिक काम देने की 
शक्ति बढ़ाई जाए, पर दीघंकालिक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए । 


रु १०, अपने देश की श्र॒र्थ-व्यवस्था को देखते हुए, जिसमें मजदूरों की वहुताबत है, यह उचित 
और स्वाभाविक है कि ज्यादातर ऐसी पद्धतियां अपनाएं जिनमें मजदूरों की अधिक 


श्ण्प द्वितीय पंचवर्षीय योजना - 


खपत हो तो भी जहां यह सवाल उठेगा कि पंजी लगाने के लिए विभिन्न पद्धतियों में ने 
किसको चुनाव गाव किया जाए वहां निर्गेय उन वातों के आधार पर ही किया जा सकेगा जिनका उल्लेख 
अन्यत्र हुआ है| विभिन्न पद्धतियों के प्रयोग में स्पर्द्ा या विरोब का क्षेत्र उतना बड़ा नहीं जितना 
अक्सर समझा जाता है। ज्यादातर त्तो स्पप्ट ही होता है कि अमुक पद्धति क्यों चनी जाए. 
उसका शुद्ध कारण उत्पादन के शिल्प सम्वन्धी तथ्य होते हैं । उदाहरण के दिए, मल उद्योगों के 
सम्वन्ब में, कोई दूसरा उपाय नहीं है । वहां वेरोजगार की खातिर आकार की और टेकनों- 
लौजिकल आवश्यकताओं को भुलाया नहीं जा सकता । उबर इस प्रकार के उद्योग स्थापित करने 
की आवश्यकता से इन्कार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंततः: देश की रोजगार शक्ति बढ़ाने 
के लिए उनका महत्व निस्सन्देह है । कृपि में, केवल कुछ परिस्थितियों को छोड़कर, विकास की 
वर्तमान दक्शा में, मशीनीकरण के सम्भव आर्थिक लाभ भी मण्ीनीकरण से उत्पन्न होने बाली 
वेरोजगारी की सामाजिक हानि को देखते हुए कम हो जाते हैं 
११. सड़क, मकान, रेल आदि के निर्माण की जो पद्धति चालू हैं, वह वर्षों के उद्योग 
कठिन मानव श्रम को कम करते हुए निकाली गई है---त्राज की सामाजिक मान्यताएं उत्त 
मानव श्रम को स्वीकार भी नहीं करेंगी । इसलिए यह पद्धति अगले ५ वर्षों तक माननी ही पड़ेर्ग 
' हालांकि मश्ञीन के प्रयोग के फलस्वरूप वेकार हुए लोगों को रोजगार देने के प्रदन को भलाया नह 
जा सकता | सिंचाई और विजली कायों में मशीन का इस्तेमाल कुछ तो टेकेनीकल कारणों और 
कुछ उस क्षेत्र में उपलब्ध श्रम पर निर्भर करता है, पर जहां ऐसी परिस्थितिया न हों, वहां निर्माण 
मशीनों का उपयोग देश में उपलब्ध श्रम शक्ति और मृल्यवान विदेशी म॒द्रा की वचत के संदर्भ 
स्थिर करना होगा । यही दशा रेलवे को छोड़ अन्य परिवहन और संचार व्यवस्था के मामले 
में भी पाई जाती है । 








ग 
रे |, 2: रे 
| ज? 7 7 


शशि 


१२. विकसित अर्थ॑-व्यवस्था में निर्माण कार्य में वृद्धि करना अल्प वाल के लिए वेरोजदारई 
को हल करने का उपाय माना जाता है, पर भारत में इस प्रकार के कार्यों में पंजी लगाने को एक 
सीमा से आगे नहीं चलने दिया जा सकता । निर्माण कारों में पूंजी लगाने से एक वार में ढेर को 
हेरपंजी.लगती है और फिर काम पृत् होने के साथ-साथ मजदूर वेकार होने लगते हैं । हां, निर्माण 





उत्पन्न सुविधाओं से अनेक लाभ नी होते हूँ नके कारण निर्माण में लगाए गए श्रम का काफी 
अंश फिर काम में लग सकता हैं । पर जो लोग काम में नहीं लग पाते उनको बअ्रन्यत्र भेजने वा 


नए सिरे से सिखाने जैसी समस्याएं भी उठ खड़ी होती हूँ । 


१३. केवल उपभोग्य सामझ्नी के उत्पादन के सिलसिले में उत्पादन पद्धतियों के चुनाव का 
प्रन्‍न कटिन हो सकता है । यदि और बातों का विचार न भी करें तो भी पृंजी-प्रवान उत्पादन 
यद्धति में दोहरी हानि होती है : (क) श्वण्िकों का हटाया जाना; और (ख्र) पूंजी लगाने 
दुर्लभ सावनों पर और जोर पड़न----खासकर विदेशी मुद्रा विनिमय साधनों पर | इस छेत्र की 
समस्याओं का आथिक और सामादिक विकास की समस्या से मौलिक सम्वन्ध है । इनमें से कुछ 
प्र उपयुवत अध्यायों में प्रकाश डाला गया हैं। वह मानना पड़ेगा कि दीरघकालीन उद्देष्य 
पुंजी लगाने को वर्ति में वा. ट---और वह चालू उत्पादन में से यथेप्ट बचत किए वंगेर 
नहीं हो सकता । इन सव निन्न भिन्न उद्देश्यों में संवर्द उसी समय चिन्ता का कारण 
बन सकता है जब विकेन्द्री उठ उत्पादन की संचय क्षमता पर आाल्षेप होन लगता हूं । क्षम-त्रवान 
पद्धति अपनाने से प्रति व्यक्ति अत्तिरिक्त यूंजी संचय को क्षमता कम हो सकती हैं 


् ऊन से ट्च्चर >अबट लत हक मी पलक यह देखते हृए मी उर्य घान 
विकसित पद्धति से उत्पादन करने से दहु अधिक हो सकती हैं । पर यह देखदे हुए कि श्रम-प्रत 
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पद्धति से काम न लेने पर जो बेरोजगार रहेंगे, उनके पोषण का सामाजिक और आथिक व्यय क्या 
होगा, उस पद्धत्ति में उत्पादन की हर इकाई में पंजी निर्माण दे लिए घायद अतिरिदत क्षमता 
अधिक हो सकती है | झविकसित तर्थ-व्यवस्था में, जहां वेरो जगारों को निवहि के लिए धन देना 
व्यावहारिक नहीं है, लाभ-हानि की तुलना करने पर श्रम प. जोर देने की पद्धत्ति निग्चब ही 
लाभकर मानी जाएगी, परन्तु विक,स्त की दृष्टि से ऐसी पद्धतियां चुनने में दिदकत इस प्रम्न 
को लेकर उठती है कि कई छोटी-छोटी उत्पादन इकाइयों में उपः चर भ्रतित बत पूंजी को 
संगठित कैसे किया जाए--पर यह संगठन की समस्या है और इसे हल करना चाहिए । साथ ही 
परम्परागत पद्धतियों को और उपादेय बनाने का प्रयत्न जारी रखना चाहिए । यह सच है कि 
इन इकाइयों में टेकनीकल विकास का कोई चमत्कार प्रकट नहीं हो सकता, पर उनसे नए प्रकार 
के औजारों और साज-स मान की जरूरत पैदा हो सकती है और अन्य उदच्चोगों की उत्पत्ति में 
सहायता मिल सकती है । हाल के अन्वेषणों से पता चलता है कि छोटे उद्योगों में विदा और 
गंजी लगाए या श्रम पर बोझ डाले उत्पादनशीलता बढ़ाने की काफो गुंजाइश है । इस गृजाइचच 
का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए । जब्र ऊंची आय वाले स्तर पर रोजगार की गुजाइच्न बढ़ेगी 
तभी अर्थ-व्यवस्था को श्रमिक वर्ग के उत्साह में वद्धि के रूप में मक्ति मिलेगी। हम मानते है कि 
ग्रर्थ-व्यवस्था में विकास इसी ढंग से होगा । अ्रत्ततः जनता को ही विकास का भार वहन करना 
पड़ता है. यद्यपि लाभ भी वही उठाती है । 


१४. ये कुछ वातें है जिनके आ्राधार पर हमने दूसरी योजना में सम्मिलित करने के लिए 
योजनाएं चुनी हैं । श्रव यह देखना बाकी रह जाता है कि इन योजनाओं से रोजगार पर प्रत्यक्ष 
और अप्रत्यक्ष क्या प्रभाव पड़ेंगे । 


दूवरी ये,जना में रं,जवार का अश्रतुमान 


१५. सरकारी क्षेत्र में कुल खर्च ४,८० ० करोड़ रुपया कूता गया है, जिसमें से ३,८०० करे डू 
विनियोजित पूंजी की शक्ल में होगा । इसके अलावा, निजी क्षेत्र में २.४०० करोड़ स्पए की पंजी 
लगाए जाने की आशा है | दूसरी योजना कितना अ्रतिरिक्त रोजगार दे सकती है, इसका अनुमान 
राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों के रोजगार आांकड़ों और निजी क्षेत्र के लिए प्रस्तावित लट्ष्यों के 
आ्राधार पर उनकी उत्पादनशीलता में वृद्धि की कुछ सम्भावनाएं मानकर किया गया है । 

इस अनुमान का संक्षिप्त रूप यहां दिया जाता 


तालिफा २ 


आवमानित अ्रतिरिक्‍तत रधजगार 


(नंस्या लाखों में) 
(१) निर्माण २१४०० 
(२) सिंचाई और विजली ०५१ 
(३) रेलवे २५३ 
.... #विभिन्न विकास क्षेत्रों में निर्माणजन्य रीजगार का विस्तास्पूर्वक विवरण अगले पृष्ठ पर 


फुटनोट (+) म देखिए 


2३१० हद्वितीव पंचवर्षीय योजना 

(४) अन्य परिवहन और संचार... ही १८० 
(५) उद्योगऔौर खनिजादि. ... 2 छप्रं० 
(६) कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग हक ड-५० 

(७) वनोद्योग, मछली उद्योग, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और 
सम्बद्ध योजनाएं ४ न ४-१३ 
(८) शिक्षा न का रह ३-१० 
(६) स्वास्थ्य गन कर कु १-१६ 
(१०) अन्य सामाजिक सेवाएं के श १-४२ 
(११) सरकारी नौकरियां ... ४३४ 
योग (१ से ११ तक) ..... ५१-६६ 


(१२) तथा “अन्य” जिनमें योग के ५२ 
प्रतिशत के हिसाव से व्यापार- 
वाणिज्य भी शामिल हैं स्‍ कर २७०४ 


कुल योग ..- ७६-०३ 
याद० 





१६. ये अनुमान कैसे किए गए हैं, इसका संक्षित विवरण आगे के पैराम्राफों में दिया 
गया है ! - 

(१) निर्माण--जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि विकास चेप्टा के सभी क्षेत्रों में 
निर्माण का स्थान है; ऊपर की सूची में इस मद में जो अनुमान दिया गया है, उसमें सिंचाई, विजली, 
सड़क, रेलवे, भवन, फैक्टरी-भवन, मकान इत्यादि सब स्थापत्यों के निर्माण “काल में श्राप्य 
“+निर्माणजन्य रोजगार का विवरण 








क्षेत्र का नाम हि निर्माण में अनुमानित 
अतिरिक्त रोजगार 
(१) कृषि और सामुदायिक विकास २६६ 
(२) सिंचाई और विजली न ३७२ 
(३) उद्योग और खनिजादि (कुटीर उद्योग और छोटे 
पैमाने के उद्योग सहित). -- ५ ४-०३ 
(४) परिवहन और संचार (रेलवे सहित) मन १-२७ 
(५) समाज सेवा ... 3 है द्दच्ह्य 
(६) फुटकर (सरकारी नौकरी सहित न शर्ट 


योग बज २११०० 
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ने 


रोजगार झामिल है। निर्माण से प्राप्य रोजगार का अन्दाजा लगाने में १६५५-५६ में होने वाले व्यय 
की १६६०-६१ के होने वाले व्यय से तुलना की गई है (जो दूसरी योजना के निर्माण व्यय का २० 
प्रतिशत मान लिया गया है)। विजली और सिंचाई के लिए कुल व्यय का श्रम पर खर्च होने वाला 
अंश, नदी घाटी बोजनाकार्य ठेकनीकल कर्मचारी समिति के अन्वेषण के आधार पर स्थिर किया 
गया है। सड़कों के लिए श्रम पर कितता अंग खर्च होगा, वह परिवहन मंत्रालय के सड़क संगठन 
में ज्ञात हुआ है-- ये अनुमान विभिन्न राज्यों के सड़क इंजीनियरों से परामर्थ करके 
स्वीकार किए गए। रेल मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्य के अनुभव से बताया कि कितने 
मील रेल निर्माण पर कितने आदमी लगते हैं। मकान निर्माण के बारे में एक करोड़ रपया खर्च 
करते हुए कितने आदमी काम पर लगाए जाते हैं, इसकी जानकारी, निर्माण, आवास और संभरण 
मंत्रालय ने दी और राज्य इंजीनियरों से परामर्ण करके कुछ संशोपन सहित इने स्वीकार किया 
गया । निजी क्षेत्र में भी मकान के सम्बन्ध में इसी जानकारी के आधार पर अ्नमान किया 
गया है| निर्माण के लिए जो अनुमान किए गए हैं उनसे अधिक आदमियों की ही झ्रावव्यकता पड़ 
सकती है, कम की नहीं । 

(२) सिंचाई और विजलो--इस क्षेत्र में रोजगार का अनुमान चालू कार्यों के अधीन 
'किया गया है। इसमें इन कार्यो में रख-रखाव करने वाले कर्मचारियों और इन कार्यों से उत्पन्न 
'लाभ का वितरण करने वाले कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। इसमें आम तोर से 
“कितना रोजगार है--यह नदी घाटी योजनाकार्य टेकनीकल कर्मचारी समिति ने सम्पूर्ण 
कार्यों में प्रयुक्त कर्मचारियों की संख्या को देखकर स्थिर किया है । 

(३) रेलवे--रेलवे में नई लाइनों के रख-रखाव झौर संचालन में कितना रोजगार 
“मिलता रहेगा, यह रेलवे मंत्रालय ने सूचित किया है । 

(४) श्रन्य परिवहन श्रौर संचार--इसमें सड़क, सड़क परिवहन, संचार, प्रसारण 
इत्यादि शामिल हैं । इसमें नया रोजगार अंशत: रख-रखाव और संचालन में है। सड़कों के रख- 
रखाव में कितना रोजगार निकलेगा, इसका सामान्य अ्रनुमान सड़क संगठन से परामर्ण करके 
किया गया; सड़क परिवहन में कर्मचारियों की श्रावश्यकता का भी अनुमान इसी प्रकार स्थिर 
किया गया। राज्य सरकारों से अपनी योजनाओं में इस क्षेत्र में चालू रोजगार की जो जानकारी 
“दी थी, उससे केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा प्राप्त अनुमानों का मिलान किया गया। संचार मंत्रालय की 
योजनाओं में चाल कार्यों पर होने वाले व्यय के आधार पर यह स्थिर किया गया कि छस 
“मंत्रालय की योजनाओं में कितना रोजगार प्राप्त होता रह सकेगा । 


(५) उद्योग भ्रौर खनिज--बड़े पैमाने के उद्योगों में कितना रोजयार मिलेगा, इसका 
अनुमान लाइसेंस समिति को दिए गए ज्ञातव्य के श्राधार पर किया गया । जहां इस प्रकार के 
ज्ञातव्य प्राप्य नहीं थे, और दूसरी योजना के लिए लक्ष्य निश्चित हो चुके थे, वहां सेंसस आफ 
मैनुर्फक्चर्स के आधुनिकतम संकलन के आधार पर रोजगार का अनुमान लगाया गया । उत्तादन- 
बीलता में वृद्धि के लिए २० प्रतिशत की गुंजाइश रखी गई | इस्पात, खाद, बनावटी पेट्रोल, 
इस्पात संयंत्रों के निर्माण की मूल मशीनों और विजली की मूल मर्सानों को मामले में सम्बद्ध 
मंत्रालयों से प्राप्त अनुमानों को स्वीकार किया गया । 

खनिज विकास के बारे में आज का प्रति व्यक्ति उत्तादन मालूम करके, उत्पादनशीदता 

“लिए २० प्रतिशत गुंजाइश देकर और १६६१ तक के उत्पादन लक्ष्य दृष्टि में र्वकर, १६६१ में 
“रोजगार की स्थिति का मोटा अनुमान लगाया गया । 


मी र सके उथ.८--इनक मामले में कवे समिति का कोई * 
४ लाख पूर्णकालिक नौकरियों का अनुमान स्वीकार किया गया है । उक्त समित्ति की रिपोर्ट 
उल्लिखित पृणतर चाकार्या क नहा गिना सया हूं, इ्याक उनसे मलरूप में अर्थ- 'राजगार 
वाला का और काम मसिलंगा । 


(७) : वनेच्योय और सछली उद्येघ:---इन के बारे में राज्यों 
सेवा 


कि 


_ प्राप्त जानकारी को आधार 
लिए रोजगार का वह अनुमान प्रयुक्त किया गया है जो 
तेयार किया था 


ते 


माना गया है| राष्ट्रीय विस्तार सेवा के 
सामुदायिक विकास कार्य प्रशासन ने तैय 





(८ से १०) सामाजिक सेदाएं---शिला, स्वस्थ्य औन अन्य समाज सेवाप्रों के लिए राज्यों 

त् आप्त जानकारी को योजना आयोग के तत्सस्वन्ची विभावों की सहायता से जांतचकर छुविधा- 
सार स्वीकार किया गया 

(११) सरकारों नोकरियां--वरकारी नौकरियों में जनह मिलने के दारे 

तो यह मालूम किया गया कि असैनिक क्षेत्र में १९५४-५६ की तुलना में १६६०-६१ 

को छोड़ अच्य व्यय में अनुमान से कितनी वृद्धि हो जाएगी । एक सरकारी को औसतन 

कितना वेतन हर साल दिया जाता है इसके हिलाव से मोटे तौर पर रोजगार का अनुमान लगाया 


गया । 


है 


(१२) अन्य--व्यापार, वाशिज्य और अन्य सेवाओं के रोजगार का अनुमान 
अपेक्षाकृत कम पक्का है । यह १६५१ की जनगणना से प्रकट विविव व्यवसायों के प्रचलन के 
आावार पर स्थिर किया गया है। “अन्य में वाणिज्य, परिवहन (रेलवे छोड़कर), भण्डार 
गोदाम, ऐसी फूटकर सेवाएं जिनका अन्यत्र उल्लेख नहीं है, और सामान्य मजदूर--ये सब 
शामिल हैं* । १६४५१ की जनगणना के अनुसार इन सबसे श्रमिक समाज के १२८७६ लाख 
जनों को काम मिलता है । इन सव समूहों के योग की उस जनसंख्या से तुलना की जाए जो खेती 
के सिवाय, प्रायमिक व्यवसाय, खनिकर्म आदि उद्योग, रेलवे परिवहन, निर्माण और जनोवबोगी 
कार्य, स्व.स्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक प्रशासन और संचार में लगी है और जिसका योग २२४"४७ 
लाख है, तो ०-५२ का अनुपात निकलता है | यह मान लिया जाता है कि यही अनुपात १९६६१ 
में भी रहेगा । रोजगार का अनुपात निकालने में शुद्ध खेती का कार्य करने दालों को य हू मानकर 
छोड़ दिया गया-है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त रोजगार अधिकतर गर-लेती ल्लेत्र में 
बढ़ाना ही अ्भीष्ट है । कृपि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ने के साय-साथ, उन व्यक्तियों को जो व्यापार, 
वाणिज्य आदि अन्य वर्ग में पहले ही से हैँ अपने वर्तमान ग्राहकों से ही और काम मिलेगा 
जिससे उदका रोजगार पूर्णवर हो जाएगा | कहा जा सकता है कि ०५२ का अनुपात बहुत कम 





माना गया है । 


७. इन अनुमानों को दूसरी पंचवर्षीय योजता के इस उद्देश्य के संदर्भ में कि खेतों के 
अतिरिक्त क्षेत्र में समचित रूप से रोजगार को अवसर देना है. देखना उचित होना । यदि वर्तमान 
बेरोजगारी ऐसी ही वनी रह जाए, तो भी इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए १ करोड़ नई नौकरियां 
शुरू करनी पड़ेंगी । पर श्रमिक समाज में झामिल होने जले १ करोड़ नवायुन्तकों में से वहुत- 
से ऐसे परिवारों के होंगे जो भूमि पर निर्भर करते हैं। ऐसे लोगों के मामले में, जैसा पहले कहा जा 





#१६५१ की जनयणना के व्यवसाय-वर्गोकरण में उल्लिखित “सामान्य मजदूर शीर्षक 


उपसमृह छोड़ दिया गया है, क्योंकि उसे दोनों मुख्य समहों में ठीक-ठीक वांटना असम्म है 


योजना का रोजगार पक्ष. तर. श१३ 


चुका है, अतिरिक्त काम का परिमाण नौकरियों से नहीं, उनकी अतिरिक्त आय से माया जाना 
चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरी योजना में सिंचाई की जो व्यवस्था है, उसके अनुसार यह अनमान 
कर लेना सही होगा कि अधिक भूमि पर सिंचाई होने पर उसके एक अंथ के द्वारा गांवों के हिसाब 

पूरे वक्‍त के काम के और अवसर मिलने लगेंगे । इसी के साथ ही, जन श्रम द्वारा भूमि को खेती 
योग्य बनाने की कुछ योजनाएं हैं और कुछ योजनाएं केन्द्रीय ट्रैव्टर संगठन आदि की हँ--बागान, 
काली मिर्च और वृक्ष आदि के उिस्तार और विकास की भी योजनाएं है | इनको मिलाकर देखा 
जाए तो ग्राम क्षेत्र में कोई १६ लाख नए श्रमिकों को काम मिल सकता है । सिंचाई की बाकी 
सुविधा से उत्पन्न नए काम खेती, वारी में कम काम पाने वालों को और काम दे सकेंगे । इसके 
अलावा ग्रामोद्योग और छोटे पैमाने के उद्योगों की योजनाञ्रों में और अधिक काम की जो 
व्यवस्था की गई है, उसको भी दृष्टि में रखना होगा । इस प्रकार जहां तक रोजगार का सवाल 
है, आथा की जाती है कि योजना का परिणाम महत्वपूर्ण होगा, पर वेरोजगारी की समस्या पर 
दूसरी योजना के कार्यकाल में काफी ध्यान देते रहने की जरूरत वनी रहेंगी । 


१८. इस स्थल पर, पहली ओर दूसरी योजनाशों के रोजगार पक्षों की तुलना करना 
उपयोग। होगा । आ्रायोग ने जांच करके मालूम किया है कि पहली योजना की अ्रवधि में सरकारी 
ओर निजी क्षेत्र में सीधे ४५ लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला। इस अनुमान में वाणिज्य, 
व्यापार जैसे क्षेत्रों में मिलने वाला रोजगार शामिल नहीं है। भ्रव विकास प्रयत्म जब करोब- 
करीब दुगुना हो रहा है तो भी दूसरी योजना में ग्तिरिक्त रोजगार का लक्ष्य वहुत ऊंचा नहीं होने 
वाला है । इसकी वजह यह है कि दूसरी योजना में विकास व्यय की वृद्धि पहली योजना से बहुत 
अधिक होने की आशा नहीं है । और इसका कारण यह है कि १६५५-५६ में सरकारी क्षेत्र में 
योजना सम्बन्धी व्यय ६००-६२० करोड़ रुपया रहा है, जबकि १६५०-५१ में विवतस पर 
२२४ करोड़ रुपया खर्च हुआ था । पहली योजना के अ्रन्तिम वर्ष में सरकारी क्षेत्र में खर्चे, १६५०- 
५१ की उसी अवधि के मुकाबले कोई ४०० करोड़ रुपया अधिक होगा । सम्भव है कि पहली 
योजना के अन्तिम वर्ष के मुकाबले दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष में विकास व्यय में ६०० करोड़ 
रुपए की वृद्धि हो । साथ ही तीसरे अध्याय में वणित पूंजी लगाने के ढंग से स्पप्ट है कि परिवहन 
ओर मूलोद्योगों पर कहीं अ्रधिक व्यय करना सोचा गया है और इनमें भ्ल्प काल में, रोजगार 
की सम्भावनाएं अपेक्षाकृत कम होती हैं । 

विश्येष क्षेत्रों फे लिए कार्यफ्रम 

१६. योजना की रोजगार सामर्थ्य को समग्र रूप में देख लेना ही यर्थेप्ट नहीं है। रोजगार 
के अवसरों में बुद्धि को प्रादेशिक आधार पर भी आंकना होगा। इस कोशिम्म में सबसे बड़ों 
दिवकत यह है कि केन्द्रीय योजनाश्ों श्र निजी क्षेत्र के उद्योगों का रोजगार के हिसाब से प्रादे 
शिक विवरण अभी तैयार नहीं किया गया है| फिर भी, विद्येप क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए 
किन दिशाओं में काम किया जाएगा, इसकी कुछ ग्राम बातें नीचे दी जाती है । 


२०. रोजगार का एक पहल जो विद्येप रूप से उल्लेखनीय है, वह है घोर बेरोजगारी झौर 
अर्म-रोजगारी की समस्या। कुछ क्षेत्रों में पुरानी कम रोजपारी चली झा रही है और झ्रामदनियां 
देश के औसत आय प्रतिमान की तुलना में भी वहुत कम है । ऐसी परिस्थितियां कुछ अधिक समृद्ध 


देशों में भी अज्ञात नहीं है । उदाहरण के लिए, गमरोका में ऐसे इलाके हूँ, जहां देश की कुल 
ग्रथ॑-व्यवस्था में लक्षित बेरोजगारी के स्तर से अधिक गहरी वेरोजगारी है। ब्रिटेन में भी पिछड़े 
क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम वनाए गये थे । इन देशों में किए गए उपायों के अनुभवों से 
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मालूम हुआ है कि नीति निर्वारण के लिए पहले जिन महत्वपूर्ण वातों की जरूरत है उनमें ऐसे 
इलाकों का गहन अध्ययन भी एक है; हाल के अनुशीलनों से समस्या के समग्र रूप का कुछ पता 
तो चलता है, पर विभिन्न क्षेत्रों की विशदतर जानकारी--जैसे स्थानिक कारीगरों का सुलभ होना, 
सामग्री, आप्य सुविधाएं, वहां के समाज की तात्कालिक आवश्यकताएं आदि---प्राप्त करना भी 
जरूरी है। ऐसा सर्वेक्षण विभिन्न राज्यों में करना चाहिए । यदि पिछड़े क्षेत्रों में स्थानिक समुदायों 

; ने विशेष योजनाएं तैयार की हों तो शायद उन्हें आवश्यक सहायता देना भी सम्भव हो सके । 
महत्वपूर्ण बात यह है कि रोजगार बढ़ाने वाले कार्यक्रमों की नींव, स्थानिक जनता और समाज की 
दिलचस्पी और कोशिश ही होती है | स्थानिक लोग सहकारिता से कुछ करें, उद्योगपति नए काम 
शुरू करें और केन्द्र या राज्य सरकारें सहायता करें तो ऐसे क्षेत्रों में रहन-सहन बहुत 
शीघ्र अच्छा हूं ने लग सकता है। स्थानिक नेतृत्व ऐसे क्षेत्रों में उपयुक्त कार्यक्रम स्थिर करने एवं 
उन्हें कार्यरूप देने में क्या कुछ कर सकता है यह स्पष्ट ही है । 

२१. उपरोक्त कारणों से यह अभी ठीक-ठीक कल्पना करके नहीं देखा जा सकता कि 
सरकारी नीति किस दिशा में वतनी चाहिए । जिन क्षेत्रों के प्राकृतिक साधन अपेक्षाकृत हीन हैं, 
उनमें से कहीं-कहीं इसकी भी जरूरत पैदा हो सकती है कि अतिरिक्त श्रमिकों को आयोजित 
रूप से किसी अन्य स्थान को भेज दिया जाए । पर आराम तौर से ऐसा भी होता है कि जब बहुत- 
से श्रमिक अपनी जगह छोड़ दूसरी को जाते हैं तो उलझनें पैदा होने लगती हैं। इसलिए, कष्ट- 
ग्रस्त लोगों को उन्हीं के क्षेत्रों में. सार्थक काम दिलाना समस्या हल करने का ज्यादा उपयोगी 
तरीका हो सकता है । हां, उचित जान पड़ने पर, स्थानान्तरण करना भी निपिद्ध न समझना 
चाहिए । सरकार ऐसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर इस प्रकार बढ़ा सकती है : (१) और 
वजहें ज्यादा बड़ी न हों तो सरकारी क्षेत्र के नए योजना कायें ऐसे ही स्थानों में पहले स्थापित 
करके, (२) स्थानिक व्यापारियों और उद्योगपतियों को अपेक्षाकृत अच्छी शर्तों पर ऋण 
देकर, (३) सरकारी क्षेत्रों के ठेकों का कुछ प्रतिशत ऐसे क्षेत्रों के रहने वालों के लिए सुरक्षित 
रखकर, और (४) अन्य धन सम्वन्धी उपाय करके जिनसे उद्योगपति पूंजी लगाने का उत्साह 
पा सकें | इस प्रकार के विश्येष क्षेत्रों में विना और अधिक जांच-पड़ताल के कोई पक्के उपाय नहीं 
किए जा सकेंगे । 


शिक्षित बेरोजगार 

२२. पढ़ें-लिखों की वेरोजगारी को भी देश की अर्थ-व्यवस्था की आम बेरोजगारी का एक 
अंग मानकर देखना होगा। भारत जैसे देश में इतने अधिक वेकार और उन बेकारों में पढ़ें-लिखे 
बेकार इसी वजह से हैं कि श्रमिक वर्ग में लोग बढ़ते रहे हैं परन्तु उन्हें खपाने योग्य हमारे यहां कई 
वर्षों से पथेष्ट विकास कार्य नहीं हुआ | वैसे, शिक्षितों की वेरोजगारी का विशेष महत्व है, 

खासकर निम्नलिखित कारणों से : - 
(क) सही हो या गलत, जनता की धारणा है किं जो आदमी पढ़ाई में रुपया लगाता 

है उसे पैसे वाली नौकरी जरूर मिलनी चाहिए; 

: [ख) शिक्षित व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उसी विशेष शिक्षा के अनुरूप नौकरी ढूंढ़ता है 
जो उसने प्राप्त की है--ततीजा यह हुआ है कि देश में शिक्षा के विकास के अनुसार 
कुछ पेशों में उम्मीदवारों की वाढ़ आ-गई है और कुछ में कमी पड़ गई है 
फिर, शिक्षित लोग अपने मन के प्रदेशों में भी नौकरी चाहते हैं--जिससे समस्या 

और उलझ जाती है; और हु 
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(ग) शिक्षित लोग आम तौर पर आफिस की नौकरी के अलावा और कोई नौकरी 
खोजना नहों चाहते । 


२३. शिक्षितों में बेरोजगारी कम करने के कार्यक्रम बनाने के लिए दिसम्बर १६५४४ में 
एक अ्रव्ययन मण्डल स्थापित किया गया था, जिसने अपना प्रतिवेदन हाल हों में दिया है । इसने 
अनुमान लगाया है कि अगले ५ वर्षो में श्रमिक समाज में १४-५४ लाख थिक्षित जन शामिल हो 
जाएंगे । इस मण्डल ने मैट्रिक या उसके वरावर कक्षा तक पढ़े हुए लोगों तक को शिक्षित वर्ग में 
रखा है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण निदेशालय की झहरी बेरोजगारी सम्बन्धी प्रारम्भिक जांच की रिपोर्ट 
के आ्राधार पर इस मण्डल ने शिक्षित वे रोजगारों की संख्या ५५ लाख कूती है। इस अध्ययन मण्डल 
वेः अनुमानों की पुष्टि कुछ विश्वविद्यालयों की उन रिपोर्टो से हो जाती है जो उन्होंने श्रपने 
स्वाबीन अध्ययन के बारे में मण्डल की रिपोर्ट के वाद प्रकाशित की है । यदि पढ़े-लिखे लोगों 
में बेरोजगारी दूर करनी है तो उनके लिए कोई २० लाख नौकरियों की व्यवस्था करना अगने 
४ वर्षों की समस्या है । इस को दृष्टि में रखकर, श्रध्ययन मण्डल ने भ्रनुमान लगाया है कि केन्द्रीय 
ओर राज्य सरकारों के दूसरे पंचवर्षीय योजनाकायों से लगभग १० लाख नौकरियां निकल सकती 
हैं। अगले ५ वर्षों में जो लोग अ्रवकाश ग्रहण करेंगे, उनका स्थान भरने से २*४ लाख 
'शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार मिल जाएगा । इसके झ्रतिरिकत निजी उद्योग क्षेत्र कोई २ लास 
ल्‍को खपा लेगा । इसका अ्रर्य यह हुआ कि समस्या का रूप दूसरी योजना की अश्रवधि में कुछ बहुत 
“न बदलेगा । अ्रध्ययन मण्डल ने इस समस्या के प्रादेशिक पक्ष पर भी जोर दिया है और सुझाव 
“दिया है कि तिरुवांकुर-कोचीन और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में इस समस्या को बहुत ध्यान से 
'जांचते रहने की जरूरत है । 


२४. इस श्रध्ययन मंडल के अनुसार, शिक्षितों में वेरोजगारी के सवाल पर सिर्फ संख्या 
'की दृष्टि से विचार करना काफी नहीं है । गैर-सीखे या अ्श्िक्षित वर्गों के लिए तो कहा जा सकता 
है कि इतनी संख्या में नौकरियों की जरूरत है, पर शिक्षित वेकारों के बारे में यह भी बताना 
“जरूरी हो जाता है कि किस-किस विद्या के जानकारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी है । 
“इस समस्या के प्रादेशिक श्र व्यावसायिक पक्षों पर अलग से विचार करना होगा । काफी ऊंचे 
वर्गो को छोड़कर शिक्षित लोगों का एक प्रदेश से दूसरे में कम जाना--उनके पूरा-पूरा इस्तेमाल 
'होने में वाधक है। ऐसी मिसालें मौजूद हैँ कि काम दिलाने के कुछ दफ्तरों में कुछ प्रकार के शिक्षित 
और प्रशिक्षित उम्मीदवारों की भरमार रही है श्रोर कुछ में इन्हीं प्रकारों का भ्रभाव रहा है। ऐसे 
'मामलों में मांग और पूर्ति का सामंजस्य, आवश्यक प्रोत्साहन और अवसर देने से ही काफी 
हद तक हो जाएगा । जहां तक व्यावसायिक पहलू का सवाल है, काफी पहले से यह योजना करने 
की जरूरत होगी कि कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी और भविष्य में ऐसे व्यक्ति जुटाने का 
भक्या प्रवन्ध होगा । 

२५. इस समस्या के विस्तार और स्वभाव को देखते हुए अ्रध्ययन मण्डल ने कुछ ऐसे 
क्षेत्रों के नाम सुझाए हैं जिनमें शिक्षितों को रोजगार के श्रवसर मिल सकते हूँ । इस मण्डल 
"ने योजनाएं मुख्यतः इस आधार पर चुनी हैं कि वे या तो उत्पादन सम्बन्धों में सुघार की दृष्टि 
से बहुत जरूरी हैं या और सामान्य आथिक विकास के लिए बहुत झधिकः महत्व की हे। पहनी 
श्रेणी की योजनाप्रों में मण्डल ने उत्पादन भ्ौर वितरण के क्षेत्र में सहकारिता संगठनों के 
“मजबूत बनाने की योजनाएं भी झामिल की हैं । भविष्य में शीघ्र ही जो समाज व्यवस्था हम 


संगटनात्मवः जलजइ्िणपड 


११ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


प्रशासनिक और निरीक्षणात्मक प्रश्चिक्षण आदि का विस्तार करने की काफ़ी गुंजाइग्य दिखाई देती 
हैं। सुझाव दिया गया है कि छोटे उद्योगों में माल का उत्पादन और विकय सहकारी संस्थाएं 
करें। ग्रामोद्योगों में शिक्षितों को वास्तविक उत्पादन में खपा लेने की गुंजाइश कम है । खास तौर 
से इसलिए कि इस क्षेत्र में जो कारीगर काम कर रहे है वे खुद ही वेरोजगार या अर्घ-रोजगार पर 
हैं । भारी उद्योगों का जहां तक सवाल है, उनमें एक प्रकार के टेकनीकल जानकारों की जरूरत 
होगी। इन दोनों के बीच में छोटे उद्योगों का एक विश्याल क्षेत्र है और अध्ययन मण्डल 
इसे शिक्षितों को रोजगार दिलाने के लिए उपयुक्त समझता है। उसने इस क्षेत्र के उद्योगों का 
वर्गीकरण इस प्रकार किया है : 
(१) निर्माता-उद्येग्ग, जैसे औजार, खेलकूद का सामान, फर्नीचर आदि बनाना । 
(२) सहायक उद्योग, जैसे फाउंड्रियां, भद्ठियां, मोटर की टूकान, मशीन के पुर्जे, विजली 
की कलई और गैल्वनाइजिय की दूकानें आदि | 


(३) मरम्मत उद्योग, जैसे मोटरों, वाइसिकलों और अन्य मशीनों की मरम्मत आदि । 
' २६. शिक्षितों को काम से लगाने की गुंजाइश कुछ और योजनाओं में भी है और माल 
परिवहन सहकारिता योजनाएं भी इसमें झामिल हैं । इस क्षेत्र में कार्यक्रम यह वनाया गया है 
कि १,२०० अन्तनंगर चालन इकाइयां स्थापित की जाएं, जिनमें हर नगर में औसतन 2 गाड़ियां 
हों और इनके अलावा २४० नयरान्तरीय सहकारिता संस्थाएं और खोली जाएं, जिनमें औसतन 
२४-२४ गांडियां हों। मण्डल का एक प्रस्ताव यह भी है कि नई दृष्टि देने के लिए विशेष शिविर 
आयोजिंत किए जाएं ताकि शिक्षितों के मन से हाथ का काम करने का संकोच निकल जाए और 
उनमें भ्रात्मविश्वास आ सके । इन झिविरों से यह भी पता चल सकेगा कि अमुक युवक कौन-सा 
धंधा अच्छी तरह कर सकता है। काम देने वाले से सम्पर्क रहे तो वे लोग इन्हीं शिविरों से 
उपयुक्त शिक्षितों को चुनकर ले भी जा सकते हैं। : 


५ 


२७. इस मण्डल की प्रस्ताचित योजुनाओं में कुल १३० करोड़ रुपए का खर्च होगा और 
आशा है इनसे कोई २३५ लाख जनों को अतिरिक्त रोजगार मिलेगा । कुल खर्च, वापसी, शुद्ध 
खर्चे और रोजगार सामथ्य का व्योरा इस प्रकार है : 


तालिका ३ 

& ४ (रकम करोड़ रुपयों में 

योजनाएं अनुमानित वापसी शुद्ध खर्च रोजगार 

कुल खर्चे शक्ति . 

(व्यक्ति 

- संख्या) 
छोटे पैमाने के उद्योग .... सा पथा०... प्रदाई. र२ए७छ. १,३०,००० 
साल परिवहन सहकारिता _  $#-. श्००. शृधा०, २० ३२,००० 
राज्य सरकारों की योजनाएं 3५४ १६०० €ः५्‌ हू ५३,००० 
काम और नवजीवन शिविर पा ७१ घून्य ७१ शून्य 
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शिक्षितों को नौकरी के लिए अनिश्चित समय तक इन्तजार करने की तकलीफ सें बचाने 
के लिए मण्डल ने जो प्रस्ताव किये हैं वे ये हैं : (१) सरकारी नौकरियों में मरती करने की बर्तमान 


पद्धति में सुधार, (२) होस्टलों की व्यवस्था, और (३) विश्वविद्यालयों के लिए काम दिलाने के 
कायलिय । 


|) 


२८. अव्ययन मण्डल की सिफारिशों पर प्रयोग के तौर पर काम ऋरके देसना चाहिए 
कि शिक्षितों की प्रतिक्रिया क्या होती है । इसके लिए उपयवत प्रवन्ध कर दिया गया है और 
मण्डल से कटा गया है कि वह इन प्रायोगिक योजनात्रों का व्योरा तैयार करे । यदि सिक्षितों के 
तरक से यवथेप्ट प्रोत्याहन मिला तो इस क्षेत्र में और बड़े प्रयोगों के लिए प्रबन्ध कर दिया 
जाएगा । 


२६. अन्त में, कहना होगा कि थिक्षितों क्री बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जो सलम्यी 
अ्रवध्रि में ही दूर हो सकती है; उसके लिए दूर तक असर डालने बाले उपाय करने होने । 
छोटे-मोटे तात्कालिक उपायों से समस्या का स्थायी हल कैसे हो सकता है ? अ्नभव बताता है 
कि शिक्षितों को उपयोगी ढंग से काम में लगाने का रोजगार न मिलने की एक बजह यह भी नही 
है कि हमारी थिक्षा पद्धति का हमारे श्राथिक विकास की जरूरतों से यथेप्ट सम्बन्ध नहीं रण # । 
इससे यह भी किसी हद तक स्पप्ट हो जाता है कि क्यों एक शोर शिक्षितों में उतनी बेरोजगार 
रहती है तो दूसरी श्र कभी-कभी कुछ विश्येप प्रकार के थिक्षित कमियों की कमी पड़ जाया करती 
है । इसलिए थिक्षा थ्रौर प्रशिक्षण श्रादि का विकास अर्थ व्यवस्था की भावी आ्रावश्यकातामों के 
अनुसार होना चाहिए और ऐसी शिक्षा-व्यवस्थाएं कम करनी चाहिएं जिनसे शिक्षितों में वेरोज- 
गारों की संख्या में श्ौर बढ़ती हो । वाकायदा पता लगाना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के प्रशिन्षित 
व्यवितयों श्रौर शिक्षितों के लिए क्या-व्या रास्ते हैं और यह जानकारी शिक्षा झौर व्यवसाय 
सम्बन्धी परामर्श के रूप में या विश्वविद्यालय के छात्रों के रोजगार कार्यात्रयों की मार्फत प्र््द 
तरह सव की सुलभ कर देनी चाहिए। ग्राम क्षेत्रों में सहकारिता के और छोटे या मध्यम पैमाने की 
उद्योगों के विकास के साथ, शिक्षितों को उपयोगी ढंग से काम पर लगाने की सम्भावना झ्रधिकाधिक 
बढ़ती जाएगी । शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करते समय विकास सम्बन्धी हस प्रकार की 
सब बातों को दृष्टि में रखना होगा जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में परिकत्पित है--ताहि, 
शिक्षा व्यवस्था में वे तत्व धीरे-घीरे पृष्ठ हो जाएं, जिनसे रोजगार और काम मिलना बड़ता 
और भ्रासान होता है । 


३०. उपरोवत विव्लेपण से मालूम होता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में परिकतियिलत 
प्रयत्नों से श्रमिक वर्ग में नवागन्तुकों के लिए रोजगार के श्र अवसर श्राएंगे । सती में लगे लोगी को 
संख्या में थोड़ी वृद्धि होगी, परन्तु खेती, सिंचाई और ग्रामीण सामुदायिवा विकास की झनेड़ 
योजनाओं से अर्व-रो जगारी भी घटेगी तथा संख्या में वृद्धि होने पर भी श्राझा है प्रति व्यवित आय 
कोई १७ प्रतिशत बढ़ जाएगी । ग्रामोद्योगों और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए इस अध्याय में ऊँ 
अनुमान दिए हुए है, उनमें केवल पूरे वक्‍त को रोजगारों का ही विचार किया गया है । इसलिए 
कम रोजगार कारीगरों के लिए और काम का भी थोड़ानबहुत प्रवन्ध हो जाएगा। शिक्षित 
बेरोजगारों को योजना की श्राम स्कीमों से भी फायदा होगा और उन स्कीमों से तो होगा ही हो 
उन्हें विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा देने के लिए खास तौर पर लागू की जाएगी। 

इन निपष्कर्पों से मालूम होता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राप्त साधनों के उपयोग 
का संगठित प्रयत्त करने और उनका पूरा-पूरा लाभ प्राप्त करने पर भी बेरोजगारी घोर 


श्रवे-रोजगारी की दोमृही समस्या को पुललाने की दिद्या में उत्तना असर ने होगा जित्तना होना 

चाहिए। साथ हैं, यह भी एक तथ्य है कि पंचवर्षीय योजना में जो पूंजी लगाई जा. प्रेकेती है उत्की 

भी चीसा है। भारी ज्योगों प्र जोर दिया जा रहा है, इस तजह से पूंजी लगाने + कैम में थोड़ाही 
परिवर्तन ही ० 


चहुत अधिक लाभ सम्भव नहीं दीखता | एक वात यह भी है कि जितना कुछ इस समय ज्ञात 

है, उचके आधार पर इसी पैमय यह जान सकता सम्भव नहीं कि योजना में परिकल्पित भारी 

ज्योयों में पूँजी लगाने से रोजगार की स्थिति पर किस-किक प्रकार से असर पड़ेगा । इस 

पेम्बन्ध में इस वात १रजोर देना जरूरी जान पड़ता है कि योजना को इस तरह कार्यरूप देना चाहिए 
कि कार्यों का. >५ 


भुनियोजित उपयोग करके यह सम्भव हो सकता है--इसमें यह भी देखना होगा कि जिनके लाभ 
के लिए नई भेस्थाएं या नए अधभिकरण स्थापित हो रहे है उन्हें उनका परायुरा लाभ मिले । 
जैसे-जैसे याजना का कार्य है।ता चले, उससे आप्त होने काले तिरिक्‍्त राजयार का भृल्यांकनः 
भी निरन्तर हीता रहना चाहिए ताकि रोजगार के लत्य प्राप्त करने के लिए जचित उपाय 


अध्याय ६ 
5 प्रशासनिक कतंव्य और संगठन 
दूसरी योजना के काम 


इस समय राष्ट्रीय विकास की समस्यात्रों के प्रति देश में जो सामान्य सामाजिक-प्राधिक 
दृष्टिकोण प्रकट हो रहा है, उसमें समस्याओं के विश्लेषण और अनेक मूल नीतिगत प्रश्नों के 
विपय में बहुत काफो सहमति है। गौर से देखने पर मालूम होता है कि जो भेद है वे बहुधा दप्टि- 
क्षेत्र या ब्योरे के मामले में हैं । नीति सम्बन्धी मामलों के बारे में यवेप्ट सहमति होने हुए भी 
इस सम्बन्ध में कुछ संजय प्रकट किया जाता है कि प्रमासनिक प्रयत्त अपनी सीमाओं के प्रन्दर उन 
उत्तरदाग्रित्रों को संभाल सकेगा या नहीं जो केन्द्र और राज्य सरकारों ने दूसरी पंचवर्षीय योजना 
के अन्तर्गत उठाए हैँ । सम्भव है कि जैसे-जैसे योजना आगे चले, नीति और दृष्टिकोण ये क्षेत्र 
में नहीं, प्रशासन और संगठन क॑ क्षेत्र में म्रधिक कठिनाइयां आती चलें । कर बसली व्यय, झौर 
छोटी बचतों दारा घनाराशि जमा करना आदि सरकार के कार्याग के ही भंग है। इसलिए 
वित्त को भी प्रशासन की सामान्य समस्या के अन्तर्गत माना जा सकता है । 


२. विकास में वृद्धि के साथ “प्रशासन” भब्द का झर्च भी बराबर विकसित होता जाता 
है। उसमें कमियों की वृद्धि, प्रशिक्षण, प्रशासन व्यवस्था का संचालन, जनता के सहयोग श्रौर 
सहकाय का आवेदन, जनता में सूचना और जानकारी का प्रचार शोर अन्त में, प्रत्येक स्तर पर 
जन सहयोग एवं प्रौद्योगिक, आर्थिक व आंकिक जानकारी के झ्ाधार पर एक योजना पद्धति की 


आरम्भ किए जाते हें--विश्लेपतः आथिक, भौद्योगिक और वाणिज्य क्षेत्रों में ॥ यदि केन्द्र श्रौर 
राज्यों में प्रमासन व्यवस्था अपना वयम दक्षता, निप्ठा और फुर्ती से करे श्रौर जनहित ने भूले 
तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्रगति निश्चित है। इस प्रकार दूसरी पंचवर्षीय योजना वास्तव में 
प्रशासनिक कार्यो की एक सुनिश्चित श्ंखला का रूप घारण कर लेती है । 


३. पहली योजना के मुकाबले में कार्य अधिक व्यापक है--और कहीं श्रधिदर जटिल नी 
है । कुछ कार्य तो पूर्वपरिचित क्षेत्रों में ही होंगे और पिछले कामों की परम्परा में होगे, लवाधि 


उनका विस्तार पहले से बड़ा होगा । इसको अतिरिक्त बहुत कुछ ऐसा होगा जो वस्नतृतः नया 


है और जिसके लिए श्राम तोर पर वगफी लम्बी तैयारी की जरूरत होती है । दूसरी पंचवर्षीय 
योजना के मुख्य प्रशासनिक कार्य मोटे तौर पर झावद इस प्रकार बांदे जा सकते हूँ : 


१) प्रभासन में निप्ठा और ईमानदारी पैदा करना । 


(२) प्रशासनिक और प्रौद्योगिक संवर्ग स्थापित करना झोौर रखनात्मझ मेत्रा को 
प्रेरणा एवं अवसर प्रदान करना । 


(३) नए कार्यों के सन्दर्भ में कमियों की आवश्यकता का निरन्तर प्रदुमात करने सना, 


सब क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण के कार्यक्रम शुरू करता झोर प्राप्य प्रशिक्षय 
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साधनों को संगठित करता--इनमें, सरकारी गैर-सरकारी संस्थाओं, औद्योगिक 
एवं अच्य प्रतिप्ठानों, अग्रेन्टिसों और नौकरी में रहते हुए काम सिखाने के केद्धों 
को भी शामिल किया गया है । 


(४) काम के ऐसे तरीके निकालना जिससे जल्दी, अच्छी तरह और कम खर्च में काम हो 
जाए; निरन्तर निरीक्षण का प्रवन्ध करना और नियत अन्तर पर तरीकों और 
नतीजों के निरपेक्ष मूल्यांकन का प्रवन्ध करना । 


(५) खेती, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, सामुदायिक कार्य, और ग्रामोद्योग अथवा छोटे पैमाने 
के उद्योग जैसे क्षेत्रों में उत्पादकों को प्रौद्योगिक, आर्थिक अथवा अन्य प्रकार की 
सहायता पहुंचाना । | 

(६) औद्योगिक, वाणिज्यिक कार्यों में, परिवहन सेवाओ्रों में और नदी घाटी योजनाओं 
जैसे कार्यो में सरकारी उद्योग के कुशल प्रवन्ध का संगठन करना । 


(७) खेती और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में स्थानिक जन सहयोग उपलब्ध करना ताकि 
सार्वजनिक पैसे का पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सके । 


(८) संचालकीय और प्रौद्योगिक कमियों की सहायता छारा सहकार, वित्त, हाट-ब्यवस्था 
आदि संस्थान स्थापित कर सहकारिता क्षेत्र का विकास करना । 


तु 


प्रशासनिक कार्यों का यह विवरण किसी तरह सम्पूर्ण नहीं माना जा सकता । इनमें 
प्रत्येक कार्य अपने में विशिष्ट है, फिर भी इन सवको दूसरी योजना के सन्दर्भ में भ्रन्तरावलम्वित 
मानना ठीक होगा । इन कार्यों को उठाते समय यह जरूरी है कि नीति और कार्यक्रम की दप्टि 
अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उद्देश्यों और लक्ष्यों का वर्थेप्ट समन्वय हो । 


हे प्रशासन में ईमानदरप्र 


४. जैसा कि पहली पंचवर्यीय योजना में उल्लेख किया जा चुका है, अ्रप्ठाचार के ऐसे 
कुपरिणाम होते हैं कि उनसे छूटना मुश्किल हो जाता है और जनता का प्रशासन में विश्वास क्षीण 
हो जाता है। इस समय प्रशासन के कई क्षेत्रों में अधिकारियों में ईमानदारी की कमी की शिकायत 
की जाती है। वरावर सचेत रहकर तथा उपाय सोचते रहकर प्रशासन और समाज दोनों में से 
अप्टाचार को निर्मुल कर देने की आवश्यकता है | कुछ वर्षों से केन्द्र और राज्यों में कुछ 
निश्चित उपाय किए भी जा रहे हैं । कई राज्यों ने अ्रप्टाचार विरोवी विभाग खोले हैं । विभागीय 
पड़ताल में देर न लगे ऐसा प्रवन्ध किया गया है । सरकारी नौकरों को नियत समय के अन्तर 
पर झपनी चल और अचल सम्पत्ति का ब्योरा देना पड़ता है । जनता के आवेदन पत्रों का हिसाव 
पहले से कहीं अधिक देना होता है । जिन अधिकारियों की नीयत सन्दिग्व है, उन्हें वक्‍त से पहले 
ही ब्रवकाश देकर विद्येप दायित्व के पदों से दूर रखा जा रहा है। रेल मंत्रालय की एक जांच 
समिति ने रेलवे में भ्रप्टाचार की समस्या की जांच करके कई दुर्गुणों के लिए कई उपाय बताए 
हैं। रेल मंत्रालय बड़े-बड़े मामलों और गजटशुदा अफसरों के विरुद्ध मामलों के विपदारों के 
लिए एक अ्रप्टाचार विरोव संगठन नियुक्त करना चाहता है, और इस प्रकार की समितियां 
हुर रेल व्यवस्था में खोली जाएंगी । 


3 प्रशासनिक कतंच्य और संगव्न 
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५. पहली पंचवर्षीय योजना में प्रशासन के अन्तर्गत ही निरीक्षण और सतकंता की 
आवश्यकता पर जोर दिया गया था और कहा गया था कि श्रप्टाचार पर असली हमला प्रशासन 
के हर क्षेत्र में कार्यकुशलता बढ़ाने से ही हो सकता है । विद्येप रूप से यह कहा गया था कि 
विभागाध्यक्ष पता लगाएं कि प्रचलित नीतियों और पद्धतियों के कारण श्रप्टाचार के मौके 
कहां-कहां निकलते हैं, ताकि वे अपने-अपने विभाग में ऐसी परिस्थितियों का उत्पन्न होना रोक 
सकें जिनमें भ्रप्टाचार आसानी से हो सकता है । कई जांच सम्तियों की राय है कि अ्रप्टाचार 
का एक साधन मामलों या अर्जियों के निपटारे में देर होना भी है । ढेर होने का कारण यह 
हो सकता है कि एक व्यक्ति पर कार्य का बोझ अत्यधिक हो, अथवा सत्ता केन्द्रित हो, कर्मचारियों 
“की कमी हो, कर्मी श्रयोग्य हों, स्पप्ट नीति या निदेश न हों या ऐसी ही और कोई बात हो । प्रत्येद 
'संगठन में पता लगाना चाहिए कि देर व्यों होती है श्लौर फिर झ्रावश्यक उपाय करने चाहिएं । 
'यह भी बताया गया था कि सरकारी कर्मचारियों की ढील की वजह बहुधा यह होती है कि 
“ईमानदारी से किया गया अच्छा काम पूछा नहीं जाता और काम न जानने वाले या बेईमानी 
'करने वालों को पूरी सजा नहीं मिलती । अन्त में, यह भी जरूरी है कि जनता को अ्रप्टाचार 
दूर करने का महत्व-समझाया जाए और सरकारी प्रझ्मासन के अन्दर ईमानदारी बनाए रखने में 
“उसका सहयोग प्राप्त किया जाए। इसी खयाल से गृह मंत्रालय में एक प्रशासनिक नौकसी विभाग 
'खोला गया है । यह विभाग एक ओर विद्येप पुलिस प्रतिप्ठान से और दूसरी ओर विशेष रूप से 
“नियुवत चौकसी अधिकारियों से सम्पर्क रखता है जो सीधे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के 
सचिवों और विभागाध्यक्षों के नीचे कार्य करते हैं । प्रशासनिक चौकसी विभाग झौर उसमे 
सम्बद्ध इकाइयों का उद्देश्य श्रप्टाचार देखते ही तुरन्त कार्रवाई करना भी है और अ्रप्टाचार 
के कारणों को दूर करना भी है | इस प्रकार इस विभाग के निदेशक के ब्रधीन विभिन्न मंत्रालयों 
और विभागों में नियुक्त चौकसी श्रधिकारी वर्तमान संगठनों और पद्धतियों की जांच करके पता 
लगाते हैँ कि किन कारणों से भ्रप्टाचार या कुरीतियां बढ़ती हैं, उन्हें कैसे दूर या कम किया जाए; 
अ्रप्टाचार के प्रमाण पाने के लिए अचानक निरीक्षण या दौरा करने हूं प्रौर जहाँ यवेप्ट प्रमाण होता 
है वहां तुरन्त कार्रवाई करते है । चौकसी अधिकारी वाकायदा चलते हँ--पहले उन क्षेत्रों को 
लेते हैँ जिनमें अ्रप्टाचार की सबसे अधिक गुंजाइन होती है । उनसे वहा गया है कि जिन मामलों 
से जनता का सम्बन्ध है, उनके लिए प्रक्रिया सम्बन्धी सहज स्वीकार्य नियम सर्द प्रचारित छार 
दिए जाएं । गृह मंत्रालय का चौकसी विभाग और उससे सम्बद्ध इकाइयां कोई साल भर से 
काम कर रहे हू । अब तक जो अनुभव हुआ है उससे इतना कहा जा सकता है कि ऐसी ही व्यवस्था 
राज्यों में और वड्ट-बड़े सरकारी उद्योगों में भी कर दी जाए तो हितकर होगा । 


६. रेलवे भ्रप्टाचार जांच समिति ने श्रप्टाचार निवारण की सफलता के लिए छुछ 
अनिवार्य आवश्यकताओं की ओर ध्यान ब्राकृप्ट किया है। ऐसा हो सकता है दि कसी गोर्ट 
अधिकारी जिस पर भ्रप्टाचार का सन्देह हो बचा लिया जाए। व्यक्तियों को भ्रप्टाचार रा भण्टा 
'फोड़ करने से दंडित किए जाने का दर होता हैं और यह उर हमेशा सूठ भी नहों होता । बहले 


से छोटे-छोटे मामलों में भी लोग व्यक्तिगत प्रभाव से वच नहीं पाते झौर इससे यह भी होता है छि 
'निर्वल पक्ष की हानि होती है। किसी सास रियायत की अपेक्षा न होने पर भी लोग प्रक्सर महसूस 
करते हूँ कि प्रभाव के जरिए काम निकल सकते है । इस कूरीति के बने रहने से लोवतेतीय प्रायो- 
जन की बड़ी क्षति हो सकती है। झौर इसे दूर करने में जागरूक जनता बहुत सहायता दे सती 
है। सही प्रकार की जन चेतना विकसित करने के लिए झ्ावश्यक है कि भ्रप्टाचारी स्यक्ियों पर 
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करतूत का पर्दाफाद्य किया जाए, जनता के अधिकारों और कर्तव्यों का प्रचार किया जाए और 
एसे दृष्टांत सव जगह प्रचारित किए जाएं जिनसे जनता को मालूम होता हो कि श्रप्ट व्यक्तित को 
दंड दिया गया है । 


प्रशासनिक और प्रौद्योगिक संवर्ग “ 
७. आवश्यक कमियों के विना कोई भी बड़ा कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता । प्रत्येक क्षेत्र 
में अधिकांश कार्य ऐसे हँ कि उनका प्रभाव दूर तक पड़ता है और प्रत्येक महत्वपूर्ण समस्या पर 
कई वर्षों तक वरावर व्योरेवार ब्यान देतें रहने की आवश्यकता है । कुछ वर्षों से यह प्रवृत्ति 


हा 


दिखाई देने लगी है कि नए कर्मचारी अस्थायी तौर पर नियुक्त कर लिये जाते हैं और उन्हें 
वरसों अस्थायी रखा जाता है । उनमें न सुरक्षा की भावना रहती है न अपनी सफलता का 
सनन्‍्तोष ही उन्हें मिलता है । इससे जनशक्ति का अपव्यय होता है और त्रन्तत: यह तरीका ज्यादा 
महंगा भी पड़ता है । जैसा कि दूसरी योजना में कर्मचारियों की आ्रावश्यकता' झीपेंक आठवें 
अव्याश से प्रकट होगा, देश के साधनों के सुनियोजित विकास के साथ-साथ लगभग प्रत्येक क्षेत्र में 
कमियों की आवश्यकता बहुत बढ़ जाएगी । प्रत्येक विभाग के लिए सबसे ठीक तरीका यही है 
कि वह अपने यहां संवर्ग स्थापित करे और दूसरी योजना के कार्यक्रमों के लिए वर्तमान संवर्गों 
में स्थायी तौर पर भर्तियां करे । भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा द्वारा एवं राष्ट्रीय सेवा 
विस्तार अथवा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना के अवीन ऐसा- 
किया जा चुका है और इसमें सफलता भी मिली है । 


0 


८. भारतीय प्रश्मासन सेवा पर, जो केन्द्र और राज्य दोनों के लिए है, अब उत्तरदायित्व 
बढ़ता जा रहा है। इस संवर्ग के लिए आवश्यक कर्मचारियों की संख्या का हाल में ही पांच 
आगामी वर्षों को दृष्टि में रखकर पुन: निर्धारण किया गया है और अनुभवी व्यक्तियों में से 
३५६ अतिरिक्त नियुक्तियां करने का प्रवन्ध भी किया जा चुका है । इनके अलावा अगले ५ 
वर्षो में प्रतियोगिता द्वारा निम्नतर श्रेणी में २१५ व्यक्ति और लिये जाएंगे । 

६. दूसरी पंचवर्षीय योजना को कार्य रूप देने के लिए राज्य सरकारें भी विभिन्न स्तरों 
पर प्रशासकीय कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान करती रही हैं । जैसा पहली योजना में 
कहा गया था, जिलों में व्योरेवार प्रशासन का अविकांश दायित्व राज्य प्रश्मासन सेवा के 
कर्मचारियों पर ही रहता है और यह वहुत कुछ उन्हीं का जिम्मा हो जाता है कि प्रश्चासव की 
विभिन्न दाखाओं में समन्वय करें तथा विकास कार्यों में जनता का सहयोग प्राप्त करें । बह 
निश्चय करने के लिए कि ये सेवाएं राज्यों में अपना दायित्व पूरा कर सकें, यह जरूरी हैँ कि 
संवर्यो की झक्ति ययेप्ट हो । अलग-अलग अधिकारियों का प्रशिलंग भी उतना ही जरूरी समझा 
जाए जितना अखिल भारतीय सेवा में आने वालों का । और राज्य सेवात्रों के सर्वोत्तिम व्यक्तियों 


पा 
्ाजिणज 


को उदारतापूर्वक पदवृद्धि के अवसर दिए जाएं । राज्य प्रशासन सेवाओं पर दूसरे बाजना 


जप 5 2 समील्ा धो वाद कप निम्नांकित प्रस्ताव राज्य 
काल में बहुत अधिक दायित्व बढ़ जाएगा । हाल की समीक्षा के वाद निम्तांकित अस्ताव राज्य 
सरकारों के विचारा् प्रस्तुत किये जा रहे हैं : 





(१) राज्य संवर्गों की अभिवृद्धि करने से पहले काफी लम्बे समय, कोई १० वष, को 
जरूरतें सोच लेनी चाहिएं । 


(२) आवश्यकताओं का अनुमान करते समय राज्य सरकारों के उस दायित्व में 
संभावित विस्तार का बयेप्ट ब्यान रखना चाहिए जो वे अपन कार्यक्रमों और 








प्रथासनिक कतंव्य और संगठन 


न्डभ 
रे 
बता 


०5 


उठाएंगी । प्रत्येक संवर्ग में काफी 


सहायता देने के लिए कभी लोग 


कुंत्रीय सरकार के कार्यत्रमों के सम्बन्ध 
लोग सुरक्षित रखने चाहिएं--प्रशिक्षण 
रखे जाएं । 

(३) राज्य संबर्गों में वृद्धि ययासम्भव स्थायी आधार पर की जाए । 


में 
में 


(४) जंसा कि आगे चलकर स्पप्ट कर दिया गया है, जिला विकास कार्यत्रमों से 
कलवंटरों पर काम बढ़ रहा है । इसलिए उन्हें अपना कर्तव्य भली-भाति पालन 
करने कं लिए यर्थेप्ट सहायता दी जानी चाहिए । 

(५) प्रशासकीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम कई राज्यों में सम्पुष्द 
किए जा रहे हैं और अब उनमें ग्राम विकास को भी शामिल कर लिया गया है । 
अनुभवी और योग्य अधिकारी चुनकर उन्हें ऐसी जगहों पर नियुवत करना 
चाहिए जहां से वे नए कर्मचारियों के शुरू-शुरू के वर्षों में उनके वंगम संग बारीकी 
से निरीक्षण कर सके और उनके परीक्षण में व्यतितगत तौर पर दिलसरभी ले सके । 
प्रशिक्षण के तरीकों की ओर भी ज्यादा ध्यान देना ठीक होगा--इस विपय में 
राज्य सरकारों को एव्ट्रूसरे से अनुभव झर ज्ञान बग आदान-प्रदान बारते रहना 
चाहिए | 


१०. पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में जो अनुभव प्राप्त हुआ, उससे यह तथ्य प्रमा- 
णित हुझा है कि ग्रधिक विकसित राज्यों में भी विकास कार्यक्रम का सामान्य विस्तार करने से 
प्राप्य टेकनीकल व्यक्ति-साधन पर जोर पड़ता है और सास तौर से ऊंचे स्तरों पर । सब प्रकार 
के विकास में ऐसा ही होता है श्र कुछ कम विकसित राज्यों में तो इसको कारण दशा शोचनीन 
भी हो गई है। उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों में महत्वपूर्ण विभागों में ऊंचे ब्धिकारियों या निदे- 


शकों के बिना काम चलाना पड़ रहा है । 'ग' भाग के कुछ राज्यों में नीचे स्तर पर भी टेकनीकल 


व्यक्तियों की कमी रही है और वहां सर्च में कमी पट जाने और अन्तत: पहली पंचवर्पीय योजना 
के लक्ष्य न पा सकने में जितना हाथ इस बात का रहा है उतना किसी और का नहीं ॥ हो 
सकता है कि कुछ राज्यों में टंकनीकल व्यकित उपलब्ध करने की सुविधा हो, फिर भी योजना थी 


एक महत्वपूर्ण सीख ग्रह रही है कि प्लौसत राज्य विकास की बढ़ती हुई जरूरतों के शनुसार 


ऊंची योग्यता के व्यतित जुटाने, समुचित प्रशिक्षण का प्रवन्ध करने श्रीर हमेशा कुछ प्रादमी 
अ्रलग से तैयार रखने में समर्थ नहीं होता । इसलिए यदि पहली योजना की परितहुपना * 
ग्रनुसार अखिल भारतीय सेवाओं, सम्मिलित विकास संवर्ग या से-द्र गौर राज्यों में प्न्य प्रकार के 
सहकारिता प्रबन्ध किए जाएं और इसी सिलसिले में राज्य समुहझों की ग्रावश्यपता परी हरने रे 
लिए प्रादेशिक आधार पर संवर्ग बनाए जाएं और घन्य सहवारिता प्रबन्ध विश जाएं तो उससे 
लाभ होगा । सिफारिश की जाती है कि इस विषय में विस्तार से प्रस्ताव तैयार छिए जाएं । 


(* 


+ 


हा 


[* 


रश्न 


कन सर्च ओर दायकुशलतता 


११. दूसरी योजना का विशाल झ्ाकार देश पर काफी बड़ा भार दालेगा घोर उसता के 
संघ वर्गों पर काफी प्रयत्न वारने का दायित्व होगा | आम तौर से यदि जनता को विस्यास हो शि 


सरकार जो साधन जूटाएगी उन्हें मितव्यथिता और कुशलता से सर्च करगी और पउसती दर- 
वादी नहीं होगी तो वह और भी झधिक दायित्व उठाने को तैयार हो सकती है । सट बात माननी 
अधितारण द्वारा शिया 


पड़ेगी कि दूसरी योजना में पहली योजना के मुकाबले हर विमाय या अधित 


श्रड द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


व्यय हाव के कारण खच में पहले से ज्यादा साववानी वरतनी होंगी। खर्च में किफायत के उपाय 
बरतने के लिए केन्द्र और कुछ राज्यों में विशेष दल काम करते रहे हैं। जैसे-जैसे विकास कार्य 
बढ़ रहा है, अधिकाधिक धन ऐसे कार्यो में खर्च हो रहा है जिनमें निर्माण या द्वप्प्राप्प माल और 
सामान के आयात की जरूरत है । इसलिए हर विभाग को संगठन, पद्धति और कार्य्रम इस प्रकार 
वनाने चाहिएं कि जनता के पैसे का दुरुपयोग न होने पाए और उससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो 
सके। अत्यंक संगठन में आन्तरिक कायंकुअलता की जांच-पड़ताल करने और व्यय पर नियन्त्रण 
रखने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए । योजना कार्यों में किफायत के खास इरादे से राप्ट्रीय 


विकास परिपद्‌ ने हाल ही में एक योजना कार्य समिति निवक्त की है । इसका विशेष कर्तव्य यह ' 
होगा कि--- 


(१) केन्द्र और राज्यों में विश्येप रूप से चुने हुए लोगों क्षरा महत्वपूर्ण योजना कार्यो 
की पड़ताल कराए, मौके पर जाकर भी देखे; . . 

(२) किक्रयत करते, किजूलखर्ची रोकने और कार्यों का कुअलतापूर्वक सम्पादन करने 
के लिए संगठन के रूप, पद्धतियां, प्रतिमान और तरीके खोज निकाले; 

(३) विभिन्न योजना कार्यों और उनके सम्पादन के अभिकरणों में आन्तरिक कार्य- 
कुशलता की निरन्तर पड़ताल की समुचित व्यवस्था निर्वारित करने में मदद दे; 

(४) उत्तक पास आए हुए प्रतिवेदनों में जो चुझाव हों उनको कार्य रूप दे और अव्ययन 
और जोव के परिणाम आम तौर से सबको प्राप्य हों, इसका प्रवन्ध करें; और 

(५) दूसरी पंचवर्षीय योजना में किफायतशारी और कार्यकुशलता के लिए राष्ट्रीय 
विकास परिपद्‌ और जो काम बताए वह करे । 


योजनावीन कार्य पड़ताल के लिए ६ वर्गों में बांटे गए हैँ : सिंचाई और विजली, सावे- 
जनिक निर्माण और आवास, खेती और सामुदायिक विकास, परिवहन और संचार, सार्वेजनिक कार- 
खानें और खनिज उद्योग तथा समाज सेवा । प्रत्येक विभाग के लिए समिति केन्द्रीय मंत्रियों और 
राज्यों के मख्य मंत्रियों की गोप्ठियों के माध्यम से कार्य करेगी । पड़त्ताल टोलियों के प्रतिवेदनों पर 
विचाराधीन योजना कार्यों से सम्बद्ध राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श होगा और 
आम तौर से पड़ताल टोलियां अपने प्रतिवेदनों के मसौदों को समिति के सामने रखने से पहले 
उस पर केन्द्र या राज्य के विभागों या अधिकरणों की राब जान लिया करेंगी । पड़ताल के 
सम्बन्ध में आम नीति सम्बन्धी वातों पर राष्ट्रीय विकास परिपद्‌ की स्थायी समिति में समय-समय 
पर विचार हुआ करेगा । मे 


१२. पिछले दो वर्षों से केन्द्र के मंत्रिमण्डल सचिवालय में एक संगठन और पद्धति 
निदेशालय काम कर रहा है। विभिन्न मंत्रालयों ने भी विशेष संगठन और पद्धति विभाग 
खोले हैं जो उक्त निदेशालय से घनिष्ठ रूर्प से सहयोग करते हैं। इस प्रवन्ध से काम का निप- 
टारा जल्दी होने लगा है और प्रशासनिक कार्यकुशलता में ज्यादा दिलचस्पी ली जाने लगी है । 
अनेक राज्यों में भी संगठन और पद्धति विभाग खोलने का उपाय हुआ है। सिफारिश की गई है 
कि प्रत्येक राज्य संगठन और पद्धति विषयक विद्येप विभाग खोले और उत्की मदद से 
आवश्यक टेकदीकल निर्देशन देने के अलावा अनुभव का ऐसा भण्डार एकत्र करे जिससे सव 
विभाग लाभ उठा सकें । केन्द्रीय संगठन और पद्धति निदेशालय प्रशिक्षण की सुविधा देने की 
स्थिति में है और उसके अनुभव से राज्य भी लाभ उठा सकते हैं । 


प्रशासनिक कर्तव्य और संगठन १२५ 


१३. संगठन झ्ौर पद्धति की ओर ध्यान देने से अमूल्य लाभ हो सकता है, पर साथ ही साथ 
सव श्रेणियीं के सार्वजनिक नौकरों को अपनी कार्यकुथलता बढ़ाने के लिए सही मनोवैज्ञानिक 
दृष्टिकोण भी अवनाना होगा । सुनियीजित विकास और गरीवी दूर करके एक ऐसी सामाजिक 
और झाथिक व्यवस्था करना जिसमें सबको सनान अवसर प्राप्त हों--इन उद्देश्यों से प्रेरित 
होकर कालान्तर में श्राशा की जा सकती है कि सभी सरकारी नौकरों की कार्यकुशलता बढ़ेगी । 
अपने कतंव्य का योग्यतापूर्वक पालन उस व्यक्ति का स्वाभाविक गुण होना चाहिए जिसे किसी 
काम के लिए प्रशिक्षित किया गया हो और सरकारी नौकरी को जिसने अपना पेशा वनाया 
हो । प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए कुछ पहलुओं पर खास जोर 
दिया जाना चाहिए । पहले तो कोशिश करके ऐसा प्रवन्ध करना चाहिए कि सब स्तरों पर अधि- 
कारियों को अधिकाधिक उत्तरदायित्व निवाहने का अवसर मिले और वे सचमुच उसे निवाहें । 
दूसरे योग्यता और नेतृत्व शक्ति वाले व्यवितियों को उनके कार्यकाल के काफी आरम्भ में ही चुन 
लिया जाए और ऐसे काम सौंपे जाएं कि उनकी योग्यताएं और बढ़ें और अधिक दायित्व वाले 
कार्यो का भार वे उठा सकें | तीसरे, यह देखते हुए कि जो प्रशासनिक कार्य सब क्षेत्रों में किया 
जाना है वह कितना विद्याल है, फर्ती और मेहनत की भावना पर जोर देना चाहिए । चौथे, 
विकास के सन्दर्भ में कर्मचारी नीति में कठिन नियमवद्धता की जगह परिवर्तन करना चाहिए । 
उदाहरण क॑ लिए प्रद्यासकों में श्रौर टेकनीकल कर्मचारियों में जो प्रशासनिक काम करते हों, 
या विभिन्न श्रेणियों और संवर्गो के अधिकारियों में भेदभाव की श्रव जगह ही नहीं है । विभिन्न 
क्षेत्रों में नए स्थानों से नए लोग लेने की जरूरत है और थोड़े या ज्यादा समय के लिए विविध 
अनुभवों और योग्यता वाले व्यक्तियों को प्रशासन में लाने की आवश्यकता है | श्रन्तत: सरकार 
के अन्दर प्रत्येक विभाग में सही मानवीय सम्बन्ध की स्थापना पर पहले से ज्यादा जोर देना 
होगा । उन सब क्षेत्रों की भांति जिनमें मनुप्य विभिन्न रूपों में मिलकर एक ही उद्देश्य 
के लिए काम करते हैं, प्रशासन में भी बंबुत्व की भावना, अच्छे काम की प्रशंसा से उत्पन्न आत्म- 
विश्वास और उन निर्णयों के स्थिर करने में योग देने का अवसर जिन्हें स्वयं कार्यरुप देना है 
आदि, सरकारी कर्मचारियों में उत्साह और कार्यकुशलता बढ़ाने में बहुत अधिक सहायक 
होंगे । 

१४. वर्तमान प्रशासन प्रणाली की एक कमजोरी यह है कि उसमें प्रशासनिक नियंत्रण 
का ढंग ठीक नहीं है । इस सिलसिले में दो वातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । पहली पंचवर्षीय 
योजना में बताया गया था कि ऊंचे सरकारी नौकरों का बहुत-सा समय उस काम में लग रहा है 
जो पहले नीचे के स्तर पर ही हो जाता था । “सरकार का प्रत्येक विभाग नए-नए दायित्व लेता 

जा रहा है पर साथ ही साथ प्रत्येक विभाग में सार्थक निर्णय लेने का अ्रधिकार अधिकाधिक ऊंचे 
. अधिकारियों के पास ही एकत्र होता जा रहा है ।” पथ-प्रदर्शन करने का और निर्णय लेने का 
अधिकार ऊंचे अ्रफसरों में ही केन्द्रित होता जाए--ऐसी प्रवृत्ति अब भी थोड़ी-बहुत है | इसको 
दर करना अंशत: संगठन और पद्धति का काम है श्रंशतः इसमें यह वात भी देखनी है कि प्राप्य 
कर्मचारी साधनों का सबसे अ्रच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए श्रौर लोगों को दायित्व ग्रहण करने 
का प्रोत्साहन कैसे दिया जाए 


१५. लगभग ऐसी ही समस्या सचिवालय के विभागों और सचिवालय के बाहर के विभागों 
या अधिकरणों के पारस्परिक सम्बन्ध में उठती है। पहली पंचवर्षीय योजना में इस वात पर 
जोर दिया गया था कि सम्बद्ध या अधीन कार्यालयों जैसे कार्यपातक संगठनों के प्रधानों को 
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यथ्थेष्ट स्वाधीनता से काम करने दिया जाए और साथ ही साथ उन्हें यह भान भी रहे कि अपने 
मंत्रालयों के वे विश्वासपात्र हैं। जब कोई सचिवालय या मंत्रालय मामली-मामली वात पर 
नियन्त्रण रखता हैं तो उस विभाग में उत्साह और स्फूति कम होने लगती है | इस दिश्ञा में 
“थोड़ा सुधार हुआ है और कार्यांग विभागों को और ज्यादा दायित्व ग्रहण करने का प्रोत्साहन 
“दिया जा रहा है, पर यह प्रोत्साहन जारी रखने की जरूरत है | पहली पंचवर्षीय योजना में यह भी 
सुझाव दिया गया था कि केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को उस दायित्व की, जो उन्हें 
हाल के वर्षों में ग्रहण किया है, विधिवत समीक्षा करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि उसमें से 
कितना और कौन-ज्ा काम अधीनस्थ अधिकरणों के जिम्मे सौंपा जा सकता है। आम तौर से यह 
' अच्छा होगा कि मंत्रालयों या सचिवालयों की विशिष्ट नीति के क्षेत्र यथासम्भव स्पय्टत: निर्दिष्ट 

“कर दिए जाएं और कार्यपालक दायित्व अलग-श्रलग विभागों को इस प्रकार सौंप दिए जाएं कि वे 
“सचिवालय का कम से कम सहारा लेकरं उनका पालन कर सकें । 


१६. दूसरी पंचवर्षीय योजना के परिपालन में पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण रूप में एक 
समस्या यह आती हैं कि अल्प साधनों वाले लोगों को टेकनीकल, वित्तीय और अन्य सहायता 
'पहुंचाने के लिए उपयुक्त प्रशासनिक पद्धतियों और माध्यमों की जरूरत है। खेती में हो या छोटे 
“उद्योगों में या समाज सेवा में, व्यक्ति और धन दोनों के सीमित साधनों से ही विशाल व्यक्ति 
समुदाय की सेवा करनी है। विभिन्न योजनाओओरों में सहायता देने की शर्ते इस प्रकार की रखनी 
वचाहिएं कि उनसे अल्प साधन वाले लोगों का हित हो । फिलहाल, अक्सर यह होता है कि किप्त- 
“किस को सहायता दी जाए, इस मामले में काफी छूट रहती है और हो सकता है कि जरूरत से 
ज्यादा सहायता उन लोगों को मिल जाए जो श्रवेक्षाकृत समृद्ध हैं या जो अपने दावों की ओर खास 
“ध्यान दिलवा सकते हैं । इसके अलावा प्रत्येक क्षेत्र में सावंजनिक सहायता का समुचित वितरण 
-करने के लिए यह जरूरी है कि छोटे उत्पादकों को संगठित किया जाए जैसे कि सहकारिता 
संस्थाओ्ों आदि में होता है, ताकि उस संगठन के सदस्यों की सच्ची मदद हो सके । जहां-जंहां 
से: संगठन हैं और उनके सदस्य जागरूक हैं, वहां प्रशासन भी विभिन्न व्यक्तियों की अपेक्षा 
“उन्हें अधिक सहायता और निदेश दे सकता है । ये संगठन अपने सदस्यों के प्रति अधिक दायित्व 
ग्रहण करते जा सकते हैं जिससे प्रशासन व्यवस्था का बोझ भी कम हो :सकता है। खेती, छोटे 
“उद्योगों और अन्य क्षेत्रों में सहकारिता का योग आगे के अध्यायों में बताया गया है। यहां केवल 
इस बात पर जोर दे देना काफी है कि यथासम्भव सहकारिता संस्थाओं की रचना और 
"पारस्परिक सहायता की व्यवस्था दूसरी पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों में 
ख्ामिल है और ऐसे ही प्रवन्धों द्वारा अल्प साधन वाले व्यक्तियों का स्वयं अपने कार्य का. 
:विकास तथा सार्वजनिक सहायता का पूर्ण उपयोग सम्भव हो सकता है। 


सार्वजनिक उद्योग 


१७. दूसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन सार्वजनिक उद्योगों की क्या प्रशासनिक आव- 
अइयकताएं होंगी---इस पर औद्योगिक नीति प्रस्ताव में उल्लिखित सार्वजनिक उद्योग के स्थान की 
दृष्टि से विचार करना होगा । दूसरी योजना में औद्योगिक विकास की योजनाओं के कारण सरकार 
पर और वातों के अलावा नए इस्पात संयंत्रों, कोयला खानों, भारी मशीन वनाने के कारखानों, 
खाद कारखानों, भारी विजली का सामान बनाने वाले कारखानों और तेल अनुसन्धान और 
विकास का दायित्व डाला यया है । पहली और दूसरी योजनाओं में पूंजी विनियोग की ठुलना से 
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आधुनिक उद्योग में सरकार की बढ़ती हुई जिम्मेदारी का आभास हो जाता है । राज्य व्यापार 
“निगम स्थापित करने का निर्णय इस बात का एक और प्रमाण है कि सरकार को अगले पांच हो 
नहीं आगे के अनेक वर्षों के लिए अपने काम को कर्मचारियों से सम्पन्न कराना है और संगठन 
“रचने हैं। उन ओरौद्योगिक कार्यों के अत रेक्‍त जिन्हें सरकार स्वयं चलाती है, ऐसी भी वहुत-सों 
योजनाएं हैं जिनमें सरकार को औद्योगिक विकास में घनिप्ठ रूप से सम्बद्ध होना है। ओद्योगिक 
“साज-सामान और संयंत्रों को बनाने के लिए डिजाइन तैयार करने वाले संगठन सरकार के 
अन्तर्गत ही वनाए जाने हैं। उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम, १६५१ के अधीन 
“विभिन्न उद्योगों के सहायतार्थ विकास परियदों के लिए भी व्यक्ति खोजने है । 

१८. पहली पंचवर्षीय योजना में केन्द्र और राज्य सरकारों के ग्रौद्योगिक प्रयत्नों के लिए 
“कर्मी खोजने के विशेष प्रवन्ध की ओर ध्यान आराकरपित किया गया था। हाल ही में उत्पादन, 
परिवहन और र संचार, लोहा और इस्पात और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन सरकारी 
उद्योगों में कमंचारी नियुक्त करने के लिए एक उद्योग प्रवन्ध सेवा स्थापित करने का निर्णय किया 
“गया है| इस सेवा का अभिप्राय यह है कि झ्ौद्योगिक दायित्वों के लिए प्रबन्ध कर्मचारी जुटाए जा 
सके, जैसे, श्रम प्रवन्ध, वित्त और हिसाव-किताव (सर्वोच्च नौकरियां छोड़कर) ऋ्य-विक्रय, 
'परिवहन, भण्डार कर्मचारी, प्रवन्च और कल्याण, नगर प्रशासन इत्यादि में जम्मरी होते हैं। इस 
सेवा में सार्वजनिक सेवा में से और वाहर से भी लोग भरती किए जाएंगे। नीचे के स्तरों पर कर्म- 
'चारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी ताकि बाद में वे कर्मचारी अधिक दायित्व संभाल 
'सकें । इस सेवा का नियामक गृह मंत्रालय होगा और इसे परामर्श देने के लिए एक मण्डल स्थापित 
“किया जाएगा जिसमें सम्बद्ध मंत्रालयों के प्रतिनिधि और मंत्रिमंडल के सचिव सदस्य रहेंगे। 
'यह भी विचार है कि सार्वजनिक उद्योगों को नीचे स्तर पर निदिप्ट संख्या से अधिक स्थानों पर 
अस्थायी नियुक्तियां करने को कहा जाए ताकि कालान्तर में विकासशील सार्वजनिक उद्योगों की 
'जरूरतें पूरी हो सर्के । इस सेवा से राज्यों के उद्योग विभागों में ऊंची श्रेणियों के कर्मचारी भी 
जा सकेंगे---वहां छोटे, मब्यम और सहकार उद्योगों का काम निरन्तर बढ़ता ही जाएगा । 
“टेकनीकल कर्मचारियों के बारे में यह प्रस्ताव विचाराबीन है कि एकया अधिक टेकनीकल 
संवर्ग बनाए जाएं जिनसे राज्य के औद्योगिक कार्यो के लिए टेकनीकल आदमी मिल सकें । 


१६, व्यापार प्रवन्ध में प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाने का असर ओझद्योगिक क्षेत्र के 
: “विकास की गति पर काफी पड़ेगा । छोटे अफसरों को व्यापार प्रशासन की शिक्षा देने के कोर्स 
हाल ही में वम्वई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्‍ली में णुरू किए गए हैँ। एक प्रशासनिक कर्मचारी 
“कालेज खोलने का भी प्रस्ताव है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के ऊंचे कार्यपाल एकत्र होकर संगठन 
और प्रशासन की पद्धतियों का अध्ययन करेंगे । प्रमुख केन्द्रों में प्रवन्ध संस्थाएं भी खोली जा 
"रही हैं । 
२०. जहां बड़ी-बड़ी संस्थाओं के संचालन का सवाल है, वहां दो स्तरों पर उचित संगठन 
की आवश्यकता होती है : (क) विभिन्न उद्योगों के लिए, और (ख) विभिन्न उद्योगों या उद्योग 
“समूहों के समन्वय, निदेशन, संगठन या आयोजन से सम्बद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए | इस 
“तरह उदाहरण के लिए दूसरी श्रेणी के कार्य रेलवे, लोहा और इस्पात और उत्लादन मंत्रालय तथा 
“राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम करते हैं। इस स्तर के नीचे कुछ वर्षों से अनेक प्रकार के संगठन 
विकसित होते रहे हैं, पर औद्योगिक कार्यों में ज्ञाइंट स्टाक कम्पनी प्रणाली जिसमें सारी पूंजी 
“सरकार की ही होती है अधिकाधिक अपनाई जा रही है। इस प्रकार राष्ट्रीय इंस्ट्र,मेंट फैक्टरी, 


१२८ ' द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


इन्टीगचल कोच फैक्टरी और चित्तरंजन लोकोमोटिव विभागीय प्रबन्ध के उदाहरण हैं। सिन्दरी, 


हिन्दुस्तान केवल्स, भारत इलेक्ट्रोनिक्स, एन्टीवायोटिक्स और अन्य स्थानों में कम्पनी पद्धति: 
अपनाई गई हूं । दामादर घाटी योजना और विमान सेवाओं के लिए विधिसम्मत निगम बनो- 


गए हैं। अनेक सिंचाई कार्यों का प्रशासन, केन्द्र और राज्य के प्रतिनिधियों से यक्त नियंत्रण बो्डों- 
दारा होता है । विभिन्न सावेजनिक उद्योगों में कौन-कौन-सी संगठन पद्धतियां ठीक हैं, इसका । 
निर्णय करते समय सबसे अधिक ध्यान इस वात पर देना है कि विभागीय प्रशासन में सामान्य- 
रूप से प्रंयुक्त प्रशासनिक और वित्तीय पद्धतियां वाणिज्य और औद्योगिक प्रश्मासनों में उपयक्त- 
सिद्ध नहीं होंतीं। इन प्रशासनों में व्यापार सम्बन्धी नियमों और आदशों के अनरूप व्यवस्था 


रखनी पड़ती है और वाकी उद्योगों- की ही तरह वल्कि कुछ अथ्थे में उससे अधिक दायित्व निभाने 
' पड़ते हैं। इसलिए मोटे तौर पर नीति यह है कि सरकार की अन्तिम जिम्मेदारियां और संसद के 
प्रति उत्तरदायित्व को रखते हुए इन संगठनों को अधिकतम प्रवन्धकीय और प्रशासकीय स्वाघीनता 
दे दी जाए। सार्वजनिक उद्योगों के संगठनों के प्रदनों पर निरन्तर विचार होता रहता है और 
क्गफी अनुभव के वाद ही कुछ प्रकट हो सकता है कि विभिन्न प्रकार के संगठनों के अपने-अपने 
लाभ क्या हैं । उदाहरणार्थ-इस विपय पर-लोक सभा की अनुमान समिति की हाल की रिपोर्टों में 
भी काफी ध्यान दिया जा चुका है । संचालक मण्डलों की रचना और कार्य अवीनस्थ सार्वजनिक- 
उद्योगों के प्रति मंत्रालय या सचिवालय का सम्बन्च - और एक-से सार्वजनिक उद्योगों के लिए किसी- 
हद तक एक प्रवन्ध की आवश्यकता---थे कुछ प्रश्न हैं जो-विभिन्न मंत्रालयों में विचाराघीन हैं । 
२१. बड़े पैमाने के उद्योगों में और उन मण्डलों या मंत्रालयों में जिनके अवीन वे काम कर 

रहे है काफी दीवेकालीन आयोजन की जरूरत है । कठिन समस्याएं हैं, जैसे योग्य और विंदवास-- 
पोन्र देकनीकल सलाहकार, विदेशों और विदेशी. फर्मों से व्यवहार, निरीक्षकों और मुख्य- 
कर्मचारियों का संगठन, विदेशी विशेषज्ञों का चर्यन और अलग-अलग उद्योगों की जरूरत के 


हिसाव से वैज्ञानिक प्रवन्ध पद्धति को अपनाना | इसलिए सार्वजनिक उद्योगों में प्रवन्च पद्धति और - 


कमंचारी नीति के प्रदनों के सम्बन्ध में वरावर सावधानी से अध्ययन की जरूरत है - 
और इसमें विभिन्न विशेषज्ञ और प्रमुख संगठन, चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र में हों या निजी क्षेत्र में 


महत्वपूण अनुभव दाव कर सकेत || 


राज्यों में योजना व्यवस्था 


२२. पहली पंचवर्षीय योजना में अधिकांश राज्यों ने अपनी योजना ग्रोप्ठियां बना ली - 


थीं । ऐसा नियम है कि प्रत्येक राज्य॑ में योजना और विकास के काम पूर्णकालिक या लगनग 


+ 


पूृणकालिक सचिवों के जिम्मे हैं जिनमें से वहतों को राष्ट्रीय विस्तार और सामदायिक योजना - 


कार्यों में कार्यपालक का दायित्व भी निवाहना पड़ता है। दूसरी पंचवर्यीय योजना की अझवर्धि में 


राज्यों में योजना का काम विस्तार और जटितलता में बढ़ेगा, ऐंसी आज्या है । अभी तक राज्यों में - 


घोजना विभाग का काम यही रहा है कि वह वाकी विभागों के काम का सीमित मात्रा में समन्वय 


करता रहे । अब उसका काम अधिकाधविक राज्य की आथिक और सामाजिक आवश्यकतांत्रों - 
दया वित्तीय और मौतिक सावनों के ऋब्ययत, प्रशिक्षण कार्यक्रम और दाज्य के कार्यक्रमों की समस्त 


- नीति से सम्बन्धित होगा । रोजगार का स्तर, प्रशिक्षण कर्मचारियों की पूर्ति, योजना के सम्पादन * 
के योग्य भौतिक सावनों की पूर्ति, थोड़ा-थोड़ा बचाने का आंदोलन, मूल्यों की प्रवृत्ति और उपभोग्य - 


सामग्री की पूति आदि ऐसे-विपय हैं जो कि अधिकाधिक राज्यों को योजना के क्षेत्र में आतें जानें: 


प्रशासनिक कर्तव्य और संगठन १२६ 


चाहिएँ | वापिक योजनाओं की रचना, योजना की शैलियों में सुधार और राज्य की श्रर्य-ब्यवस्था 
के विभिन्न क्षेत्रों की तथा विभिन्न योजना कार्यों की प्रगति का नियमित एवं सही लेखा-जोखा, 
इन सबके कारण राज्यों के योजना संगठनों का विकास करना और उन्हें मजब्त करना अपेक्षित 
होगा। कुछ राज्यों में आवश्यक काम हो भी रहा है। इस सम्बन्ध में इस वात पर जोर देना 
जरूरी है कि राज्यों में अंक-संकलनकर्ता कर्मचारियों और भ्र्थशास्त्रियों की वृद्धि करनी है भौर 
उन्हें योजना विभागों से मिलकर काम करना है । 


२३. जैसा कि अगले अध्याय में वताया गया है, जिला श्र राज्य दोनों स्तरों पर प्रमुख 
गैर-सरकारी व्यक्ति योजनाओं की रचना और सम्पादन से सम्बद्ध हैं । अन्य लोगों के भ्रतिरिक्त 
राज्य विधान मण्डलों और संसद के सदस्य, जिला विकास समितियों में और योजना कार्य परामर्श 
समितियों के भ्रलावा राज्य योजना मण्डलों में भी काम कर रहे हैं । संसद सदस्य केन्द्रीय सरकार 
से और घनिप्ठ सहयोग कर सकें, इसके लिए दो साल हुए अ्नौपचारिक सलाहकार समितियां 
बनाई गई थीं जिनमें लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य थे और जो अनेक मंत्रालयों के हेतु 
बनी थीं | पिछले साल ये परामर्ण समितियां विभिन्न क्षेत्रों में योजना कार्य से सम्बद्ध रही है 
ओर विभिन्न स्तरों पर योजना श्रायोग ने अपने से सम्बद्ध परामर्श समिति से सलाह ली है । 
योजना आयोग ने राज्य सरकारों के झागे यह प्रस्ताव भी रखा था क्रि प्रत्येक राज्य से निर्वाचित 
संसद्‌ सदस्य आयोजन के काम से और खास तौर से दूसरी योजना की तैयारी से सम्बद्ध किए जा 
सकते हैँ । इस प्रकार का सम्बन्ध योजना के सम्पादन में बहुत महत्व का होगा और आशा है कि 
राज्यों में संसद सदस्यों और राज्य विधान मण्डलों से अ्रनोपचारिक परामर्श का प्रवन्ध किया 
जाएगा जिससे योजना की प्रगति की समीक्षा हो सके श्रौर जनता का उसके परिपालन में सहयोग 
श्रौर समर्थन मिल सके । 

राष्ट्रीय श्रीर राज्य योजनाओं का वाधिक संशोधन 

२४. जैसा कि प्रथम अध्याय में बताया गया है, नियोजित विकास के आधथिक और 
सामाजिक उद्देश्यों का विचार करते समय काफी दूर तक--जैसे १५ वर्ष तक--प्रागे देखना चाहिए । 
दूसरी पंत्रवर्षीय योजना बनाते समय इस्पात और भारी उद्योगों के विकास के लिए, सिंचाई 
ओऔर विजली में, कर्मचारी योजना में, शिक्षा के आयोजन तथा खाद्य पूर्ति के सन्दर्भ में और 
जनसंख्या की प्रवृत्ति आंकने में दो या तीन योजनाकालों की सम्माव्य आवश्यकताओं और 
विकास का ध्यान रखा गया है। दूर तक के ग्रायोजन में एक ऐसा दृष्टि-विस्तार मिलता है जो 
विभिन्न क्षेत्रों के सन्‍्तुलित विकास के लिए और सामाजिक प्रवत्तियों को आंकने के लिए उपयोगी 
होता है । कम अवधि, जैसे १ वर्ष के लिए, निस्सन्देह व्योरेवार योजना की जहूरत होती है। पांच 
साल की योजनाओं को एक तरह से इन दीर्घकालिक आम योजनाओं और एक-एक साल की 
सविस्तर योजनाओं में बैठाना पड़ेगा । पांच वरस की योजना से उन सुस्पप्ट कार्यो पर ध्यान 
एकाग्र करना सम्भव हो जाता है जिनके लिए देश के साधनों ओर शक्तियों को संगठित करना है। 
पांच साल की योजना स्वभावत: परिकल्पना और परिपालन दोनों की दृष्टि से ऐसी होनी चाहिए 
कि वह छोटे-मोटे परिवर्तनों को स्वीकार कर सके 

२५. पंचवर्षीय योजना के सम्पादन में रहोवदल की गुंजाइश जरूरी भी है और लाभप्रद 
भी | साज-सामान और इस्पात मंगाने में और विदेशी मुद्रा विनिमय में जो अनिश्चितता रहती है 
उसे देखते हुए और मूल आशिक हाजतों में होने वाले परिवर्तनों को देखते हुए योजना की कार्य- 
प्रगति को समय-समय पर जांचना जरूरी हो जाता है । योजना में जितनी गुंजाइश परिवर्तेनों 
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की होगी उतना ही उसम नई जानकारी और अनुभव का लाभ उठाना सम्भव होगा और उतना ही 
उसमें नए प्रौद्योगिक विकास शामिल हो सकेंगे । यह सच है कि लम्बी अवधि की योजनाओं और 
विकास योजनाओं में कई वर्षों तक के दायित्व उठाए जाते हँऔर इस तरह के कार्यों के लिए स्थान 
कस बच रहता है जिनमें कम समय के दायित्व उठाये जा सके और हेर-फेर किए जा सके । 
प्रस्ताव है कि १६५६-५७ में आरम्भ करके प्रत्येक सालाना बजट के बाद प्रत्येक वर्ष की विस्तृत 
योजनाएं जो पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हों प्रकाशित कर दी जाया करें। इससे कार्य सम्पादन 
में अनावश्यक नियमवद्धता नहीं आएगी और अर्थ-व्यवस्था की वदलती जरूरतों के अनुसार 
परिवर्तनों की भी गुंजाइश रहेगी । 


२६. जो परिवर्तन और हेर-फेर वापिक योजनाओं के कारण सम्भव हो सकेगा, वह अधिक 
करके राष्ट्रीय योजना के उत्हीं क्षेत्रों में हो सकेगा जो खास तरह से केन्द्र सरकार के काम हैं, जैसे 
उद्योग, खनिज और परिवहन । इन परस्पर सम्बद्ध क्षेत्रों में सावंजनिक केत्र का विस्तार किया 
जाएगा और खर्च पहली योजना से कहीं अ्रधिक होने लगेगा । इसमें बड़े-बड़े प्रश्मासनिक कार्य 
निहित हैं । कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना है और कार्यकुशल संगठन बनाए जाने हैं । 
इन क्षेत्रों में योजना बनाते समय इस्पात और सामान के बाहर से आने की अनिश्चितता का ध्यान 
जरूर रखना पड़ेगा और यह भी देखना पड़ेगा कि कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्य है। इस क्षेत्र के 
प्रत्येक विभाग में कार्यों की प्राथमिकताएं सावधानी से निश्चित करने की जरूरत है ताकि 
हैर-फेर और परिवर्तन आदि शीघत्रता से किए जा सके । दूसरी वात यह है कि उद्योगों, खनिजों 
और परिवहन के कार्यक्रमों का सम्बद्ध रूप से सम्पादन करना चाहिए और उनसे सम्बन्ध रखने 
वाले कार्यों को एक-दूसरे से मिलाकर करना चाहिए ताकि प्रत्येक योजना समूह पर जो व्यय 
किया जाए उसका पूरा-पूरा लाभ मिले। यह भी प्रस्ताव है कि एक विशेष समिति वनाई जाए जो 
मंत्रिमंडल की आथिक समिति को और योजना आयोग को कार्यों की प्राथमिकताओं, विदेशी 
मुद्रा, माल और कुछ प्रकार के प्रौद्योगिक कर्मचारियों आदि साधनों के वितरण के विषय में 
अतिवेदन दे । 


इससे कुछ कम सीमा तक राज्यों में भी योजना की परिधि के भीतर ही हेर-फेर की 
जरूरत होगी । राज्यों के प्रतिनिधियों से वात करके वापिक समीक्षाएं करने और राज्यों के 
लिए वा[पिक योजनाएं प्रस्तुत करने की पद्धति हाल ही में निश्चित की जा चुकी है । 


जन साहचर्य और जन सहयोग 


२७. लोकतंत्रीय योजना में जन सहयोग और जन साहचर्ये का महत्व भली-भांति समझा 
जाता है। जैसा कि पहली पंचवर्षीय योजना में कहा गया था, योजना की तरफ भारत का जो 
रवैया है उसकी भुख्य शक्ति ही जन सहयोग और जुन मत हैं। पिछले कुछ वर्षो में जब-जब लोगों 
से, खास तौर पर गांवों के लोगों से, मदद मांगी गई है उन्होंने उत्सुकतापूर्वक साथ दिया है । 
राष्ट्रीय विस्तार भर सामुदायिक योजना क्षेत्रों में स्थानिक विकास कार्यों में, श्रमदान में, 
सामाजिक कल्याण विस्तार कार्यों में और स्वयंसेवी संगठनों के कार्य में श्रमदान करने के लिए 
जनता हमेशा राजी और तैयार रही है और स्थानिक साधन भी पूरी तरह जुटा दिए गए हैं । 


२८. हमारी अविकसित अथ॑-व्यवस्था में मानव शक्ति का अतुल भण्डार है जिसका अभी 


पी 
पुरा लाभ नहीं उठाया जा रहा है | इस भण्डार का इस्तेमाल स्थायी महत्व की रचनाओं में 
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करना चाहिए। यह लक्ष्य तभी अच्छी तरह पूरा होगा जब प्रत्येक नागरिक अपने समय झौर शक्ति 
का एक अंश सामाजिक हित के कार्यो में देने को तैयार हो; यही लोकतंत्रीय सहकारी 
उन्नति का तरीका है । राष्ट्रीय विस्तार सेवा का एकॉमरू्य लक्ष्य ही यह है कि मानव शवित 
के भण्डार का नियमित इस्तेमाल किया जाए, खास तौर से गांवों में, जिससे कि सारे समाज का 
हित हो । इसके कई तरीके हैँ, जैसे गांव की सड़क बनाना, ईंधन योग्य जंगल लगाना, तालाव 
खीदना, पानी पहुंचाना;भ्रौर सफाई में योग देना और वर्तमान छोटे सिंचाई कार्यो की रक्षा 
करना आदि | जहां बड़ा काम उठाया गया हो, जैसे सिंचाई कार्य, वहां राष्ट्रीय विस्तार सेवा और 
सामुदायिक योजना कार्य के कर्मचारियों को आगे बढ़ना चाहिए झऔर गैर-सरकारी नेताओं की 
मदद से गांव के उन श्रमिकों का संगठन करना चाहिए जो नहर पर काम करने में दिलचस्पी रखते 
हों । सड़कों या अ्रन्य कार्यों में भी ऐसा ही किया जा सकता है | योजना कार्यों के लिए लोगों में 
स्थानिक सहयोग की भावना उत्पन्न करने श्रौर काम के श्रवसर देने के श्रतिरिवत इससे स्थानीय 
लोगों को उस घन में से भी लाभ होगा जो इस काम पर खर्च होगा और उनकी श्रार्थिक स्थिति 
भी सुधरेगी। स्वेच्छा से श्रेम करने वालों को संगठित करके और स्थानिक जन शक्ति का 
उपयोग करके दूसरी योजना के अधीन श्रनेक क्षेत्रों में लक्ष्य से कहीं अधिक कार्य हो सकता 
है। इस ढंग से सहकारितापूर्वक काम करने के वहुत-से श्रवसर दूसरी पंचवर्षीय योजना में मिलेंगे । 

२६. पहली पंचवर्षीय योजना में गांवों में स्वेच्छा से काम करने वालों के संगठन की जरूरत 
का उल्लेख किया गया था। राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना कार्यो का मुख्य उद्देश्य गांव 
वालों को श्रपनी जरूरतों के लिए खुद के परिश्रम से गांवों का जीर्णोद्धार करना है। चूंकि 
राष्ट्रीय विस्तोर सेवा दूसरी योजना पूरी होने के पहले समस्त ग्रामीण आवादी तकः नहीं पहुंच 
सरकंगी, इसलिए उन क्षेत्रों में जहां राष्ट्रीय विस्तार सेवा नहीं है श्रारम्मिक प्रयास के रूप में 
'एक स्थानिक विकास कार्यक्रम जारी करना निश्चित किया गया, ताकि ग्रामवासी भ्रपनी 
बड़ी-बड़ी जरूरतों के लिए मुख्यतः अपने ही परिश्रम से काम शुरू कर सकें । इसे दृष्टि में रखकर 
पहली योजना में १५ करोड़ रुपए रखे गए थे | यह योजना कोई तीन साल से जारी है। उत्तर 
प्रदेश में स्थानिक विकास कार्यक्रम श्रमदान से सम्बद्ध है ही, वहां के अलावा झौर राज्यों में 
जैसा कि खबरों से मालूम होता है कोई ३६,००० स्थानिक कार्य भ्रव तक अनुमोदित किए जा चुके 
हैं । इनमें छोटे भवनों, दवाखानों, सामुदायिक केन्द्रों, पंचायतघरों, पुस्तकालयों, गांव की सड़कों 
और पुलियों तथा कुझ्नों और छोटे सिंचाई कार्यो का निर्माण गामिल है। इस समय विभिन्न 
राज्यों के इस कार्य का विस्तार पूर्वक अव्ययन तीन निरीक्षण दलों द्वारा किया जा रहा है । 
खनके मूल्यांकन के वाद कार्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन और सुधार झादि किए जाएंगे । 


३०. कालेजों और स्कूलों के नवयुवक और नवयुवतियां राष्ट्रीय विकाम के कामों में 
बरावर अधिकाधिक हिस्सा लेते रहे हैं । पहली पंचवर्षीय योजना में युवक शिविरों झौर 
श्रम सेवाओ्ों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। अक्तूबर १६५४५ तक थिक्षा मंत्रालय की 
श्रेरणा से ७६५ युवक शिविर लगाए जा चुके थे और इनमें ६६,००० व्यक्ति भाग ले चुके थे। 
इन शिविरों से मेहनत के प्रति एक गर्व की भावना उत्पन्न होती है, नई-नई रचियां पैदा 
होती हैं। नैशनल कैडेट कोर मे बहुमूल्य कार्य किया है; उसके सीनियर डिवीजन में ४६,००० 
जूनियर डिवीजन में ६४,०००; लड़कियों के डिवीजन में ८,००० व्यक्ति हैं सौर इनके अलावा 
शिक्षालयों से लिये गए ३,००० शिक्षक तथा अन्य व्यक्ति भी हैं। आविजलरी कडेट कोर में 
छूस समय ७,५०,००० व्यवित हैं । भारत स्काउट और गाइड्स में ४,३८,४०४ स्काउट झौर 
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६१,११८ गाइड हैं, यानी पहली योजना के बाद से त्रव तक उसमें ५० प्रतिक्षत की वृद्धि हो 

है। भारत सेवक समाज ने करीव ५०० युवक और विद्यार्थी शिविरों का आयोजन किया है. 
जिसमें करीव ४०,००० विद्यार्यी और युवकगण भाग ले चके हैं। इन सव संगठनों में दसरी 
योजना के अधीन विकास के बड़े-वड़े कार्यक्ष्म हैं। बुवकों को देश के निर्माण सें वि्ञेष योग देना 
है और योजवा का उद्देश्य उन्हें सेवा और सहयोग के अधिकाधिक अवसर देता है । 


३१. दूसरी पंचवर्षीय योजना की रचना के सिलसिले में वह हाल ही में कोशिश शुरू की 
गई है कि योजना के क्षेत्र में विद्यार्थी और अव्यापकों का घनिप्ठ सहयोग प्राप्त हो सके । योजना 
आयोग के सुझाव पर कई विश्वविद्यालयों और कालेजों में योजना विचार गोप्ठियां स्थापित 
की गई हैं ताकि अध्यापक और विद्यार्थी राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी समस्याओं पर विचार कर 
सकें और अपने सुझाव योजना आयोग, राज्य सरकारों और स्थानीय संस्थाओं को भेज सके । 
आशा की जाती है कि सव विश्वविद्यालयों और शिक्कालयों में इस तरह की गोप्ठियां कालान्तर 
में स्थापित हो जाएंगी । सूचना का प्रचार करके, राष्ट्रीय, राज्यीय और स्थानीय योजनाओं का 
महत्व और अधिक व्यापक रूप से समझाकर तथा विकास कावों में स्वेच्छापूर्वक योगदान का 
संगठन करके, ये योजना योप्ठियां अध्यापकों और विद्यार्थियों को दूत्तरी योजना की सफलता में 
हाथ बटाने का अमूल्य अवसर देंगी । 

३२. पहली पंचवर्षीय योजना के अनुसार स्थापित भारत सेवक समाज ने एक गैर- 
सरकारी और गैर-राजनीतिक संगठन के रूप में सारे राष्ट्र को रचनात्मक कार्यो की सुविधा 
दी है। अ्रव इसकी ३१ प्रदेश द्ाखाएं, २२६ जिला ज्ाखाएं और अनेक तहसील, ताल्लुका और 
आम शाखाएं हैं। जिन सदस्यों ने सप्ताह में ५ घंटे समाज सेवा करना स्वीकार किया है, उनकी कुल 
संख्या अब ५०,००० तक पहुंच गई है। भारत सेवक समाज में पूरे वक्‍त काम करने वाले कर्मचारी 
थोडे-से हैं और इनके अलावा अनेक अवकाशञ्प्राप्त और अनुभवी सार्वजनिक कार्यकर्ता भी हैं । 
ये सव उसके समाज शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, श्रम सहकार, कार्य केन्द्र, बृुवक और विद्यार्थी गोप्टी, 
सूचना केन्द्र और सांस्कृतिक समारोह आदि कार्यों में भाग लेते हूँ । भारत सेवक समाज के अपने 
कार्यक्रम तो होते ही हैं, वह अन्य समाजसेवी संगठनों के साथ भी काम करता है। शिविर नेतागों 
को तैयार करने के लिए विद्येय प्रवन्ध किया गया है । कुछ शिविर शिक्षा विभागों और विश्व- 
विद्यालय के अधिकारियों की ओर से ऋयोजित किए गए हैं। भारत सेवक समाज ने हाल ही में 
भारत युवक समाज नामक एक युवक संगठव आयोजित किया है । भारत सेवक समाज के 
कार्बो में कोसी योजना में १६॥। मील लम्बा पुइता बांबवा, जमुना वांच पर काम करना, 

सहकारी संस्थाएं स्थापित करना, छोटी वचत आन्दोलन में सहायता देना और स्थानीय विकास 
कार्यों में हिस्सा लेना उल्लेखनीय हैं ह 





३३. यांवी जी के वहुत-से मूल सिद्धांत आज भारत की राष्ट्रीय विरासत हैं । उन्होंने 
तथा रचनात्मक कार्यों में उनके साथ काम करने वालों ने वर्षो के अनुभव से जो तरीके और 
पद्धतियाँ निर्वारित की हैं, वे ग्रामोपयोगी कार्यो के सम्पादन में बहुमूल्य प्रमाणित हुई हूँ । सेवा की 
भावना, डझो उनका आदर्श थी, श्रामोद्धार, ग्रमोद्योय, वुनियादी तालीम, हरिजन कल्याण और 
सभी दलितों का कल्याण, दूसरी योजना की सफलता की दृप्टि से महत्वपूर्ण हैं। सर्व सेवा संघ, 

स्तू -वा गांवी राष्ट्रीय स्मारक्त निधि और गांवी स्मारक निधि अपने कार्यों से राष्ट्रीय योजना के 


सम्पादन में महत्वपूर्ण योग दे रही हैं। गांधी जी के सामने ही रचनात्मक कार्य करने बाले अनेक 


प्रशासनिक कर्तंव्य और संगठन - भ्३्३ 


संगठन वन गए थे, जैसे अखिल भारतीय चर्खा संघ, अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ, तालीमी 
संघ, गोसेवा संघ आदि । सर्व सेवा संव, एक संपृकत शो र व्यापक रचनात्मक कार्यक्रम सैयार करने 
तथा सभी क्षेत्रों में रचनात्मक कार्यकर्ताओं का पबप्रदर्भन करने के लिए बनाया गया था। सर्व 
सेवा संव के कार्यकर्ता जिन कार्यों में मुख्य रूप से संलग्न हैं, उनमें भूदान यज्ञ विशेष रूप से 

उल्लेखनीय है । उड़ीसा के कोरापुट जिले में ग्रामदान की रूप में प्राप्त ८०० गांवों में वे ग्राम- 
परिवार आन्दोलन भी चला रहें हैं जिसका उद्देश्य सारे गांव को एक परिवार मानकर उसकी 
अर्थ-व्यवस्था का विकास करना है। ग्रामोद्योग के क्षेत्र में सर्व सेवा संघ ने अम्बर चस्े के विकास 
में भी योग दिया है जो ग्रामक्षेत्रों में जगह-जगह कताई का प्रचार करने के काम झ्राएगा । 


जप 


३४. कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों व श्ौरतों के कल्याण की 
लिए ही मुख्य रूप से काम कर रही है । यह निधि ग्राम सेविकाओं के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करनी है 
और ग्रामीण दस्तकारियों, बुनियादी तालीम, दाईगीरी श्रादि की विशेष शिक्षा देती है, १६ 
ग्राम सेविका विद्यालयों और ७ दाई शिक्षा केन्द्रों का संचालन करतो हैं, साथ ही भ्रन्य संस्थानों 
का भी उपयोग करती रहती है । १६५४-५६ में इस निधि ने केन्द्रेय समाज कल्याण मंदल 
के लिए ६५० ग्राम सेविकाएं प्रशिक्षित कीं और १६५६-५७ में १,०६५ ग्राम सेविकाएं प्रशिक्षित 
करने का कार्यक्रम है। इस निधि का एक झौर महत्वपूर्ण काम गांवों में झियु वियालय 
ओऔर आारोग्य केन्द्र खोलना रहा है | श्रभी तेक २६० केन्द्र खुल चुके हैं। गांधी स्मारक निधि 
ने गांधी साहित्य प्रकाशित किया है। दिल्‍ली, सेवाग्राम, सावरमती और मदुर में गांधी जी की स्मृति 
में संग्रहालय खोले हैं । यह निधि २०० संस्थाओं को घन देतों है श्र देश भर में इसने ३०० 
ग्रामोद्वार कंच्र स्थापित किए हैं। गांधी स्मारक निधि ने कृप्ठ निवारण झौर जापानी ढंग की 
धान की खेती के प्रचार में भी काम आगे बढ़ाया है । 


३४५. हर जगह ग्राम योजनाएं तैयार करने में जनता ने गहरी दिलचस्पी और बोजना के 
सिलसिले में उत्तरदायित्व सं भालने के लिए भी तत्परता दिखाई है। दूसरी योजना में स्थानिक 
विकास कार्यो के लिए १५ करोड़ रुपया ओर जन सहयोग के संगठन की योजनाओं के लिए ५ 
करोड़ रुपया रखा गया है । अधिकांश कार्यक्रमों में कमोत्रेश गुंजाइश इस वात की है कि जनता 
से शरौर श्रधिक सहयोग प्राप्त किया जाए । केन्द्र और राज्यों में उपयुबत अ्भिकरणों को ऐसे क्षेत्रों 
को विश्येप रूप से छांट लेना चाहिए जिनमें जन सहयोग से सचमुच अधिक लाभ हो सकता है भौर 
लक्ष्य जल्दी प्राप्त हो सकते हैं, तथा इनमें जन सहयोग के लिए लगातार वाकायदा प्रयत्न करना 
चाहिए । 


३६. जन सहयोग में वृद्धि करने के साधन केवल ग्राम संगठन झौर स्वेच्छा कार्य का संगठन 
ही नहीं हैं, जैसा कि पहली पंचवर्षीय योजना में कहा गया था। राज्य सरकारों को स्थानिक 
अधिकरणों का अपनी ही संस्थाश्रों की तरह अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए । इसो तरह 
स्थानिक भ्रधिकरणों को स्वेच्छा कार्य संगठनों और समाज सेवकों का सहयोग प्राप्त करना 
चाहिए | डावंटर, वकील, अध्यापक, प्रौद्योगिक श्रोर प्रशासक लोगों की संस्थाएं सामुदायिक 
कल्याण में अमूल्य योग दे सकती हैं। विश्वविद्यालयों, शिक्षालयों और युवक समाजों ने कल्याण 
कार्यक्रमों में नेतृत्व करने और हिस्सा लेने की इच्छा प्रकट की है.जो कि उत्लाहवर्द्धक वात है। 
इसका झौर उपर्युक्त अन्य सम्भावनाओं का दूसरी पंचवर्षीय योजना में जितना हो सके उतना 

उपयोग करना चाहिए । 


श्वे४ड द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


३७. काम की शक्ल में तो लोग योग दे ही सकते हैं, थोड़ा-योड़ा घन वचाकर भी ये अपनी 
हैसियत और परिस्थिति के अनुसार राष्ट्रीय योजना की सफलता में हाथ बंटा सकते हैं। जिस पैमाने 
प्र दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू की जा रही है उसको देखते हुए यह जरूरी हो-जाता है कि समाज 
के सावनों का भरपूर उपयोग किया जाए। सभी लोग थोड़ा-थोड़ा प्रवल करें तो राष्ट्रीय 
श्र्थ-व्यवस्था के विकास में गति ला सकते हैं । पहली योजना में छोटी वचत का हाल उत्साह- 
जनक रहा है पर दूसरी योजना में उससे भी ज्यादा अच्छा काम इस सम्बन्ध में करना होगा । 
राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक कार्यों का एक उद्देश्य यह भी रहा है कि-गांवों के प्रत्येक परिवार 
तक जाकर वचत करने का उत्साह बढ़ाएं । देझ भर में पढ़े-लिखे स्त्री-पुरुप अपने-अपने क्षेत्रों के 
सब परिवारों से मिल-मिलकर उनसे वचत यज्ञ में वरावर योग देते रहने का अनुरोध करें तो 
राष्ट्रीय योजना को सहायता मिलेगी। स्त्रियों के वचत आन्दोलन में जो काम पिछले तीन साल के 
अन्दर हुआ है, वैसा ही काम सव जयह होना चाहिए । देश भर की संस्थाओं को और प्रत्येक 
योजना को अपने और कामों के साथ-साथ, अल्प वचत आन्दोलन के विस्तार के लिए व्यावहारिक 
रूप से योग देना भी एक महत्वपूर्ण कार्य समझना चाहिए । | 


योजना का प्रचार 


३८. सामुदायिक सहयोग की वदौलत और अपनी सफलताओं के कारण पहली पंचवर्षीय 
योजना बहुत-से लोगों तक पहुंची है । फिर भी देश की जनसंख्या का बह केवल एक छोटा-सा 
अंश है । जैसा कि पहली योजना में कहा गया था योजना की सफलता के लिए एक बात यह भी 
जरूरी है कि अधिकाधिक लोग उसका अर्थ समझते हों । लोगों को मालूम होना चाहिए कि अनेक 


दिश्ाश्रों में जो प्रगति होती है वह सव सम्बद्ध है और एक दिशा में प्रयत्न करने से दूसरी दिल्लाश्रों . 


में भी प्रगति तो होती ही है तथा प्रयत्त की आवश्यकता भी वढ़ती है। यदि लोग बह समझ 
लें कि योजना के लिए कौन चीज पहले जरूरी है, कौन वाद में, तो समस्त देश के हित को बड़ा 

मानते हुए वे अपने कर्तव्य भी समझ सकेंगे । इन वातों को दृप्टि.में रखकर राज्यों में ६ करोड़ 
और केन्द्र में ७ करोड़ रुपया दूसरी योजनां के प्रचार के लिए रखा गया है । सूचना और प्रसारण 
मंत्रालय के तथा राज्य सरकारों के कार्यक्रमों में होशियारी के साथ सम्बन्ध स्थापित किया जा 
रहा है । इन कार्यक्रमों के बनाने में प्रचार के अलग-अलग माध्यमों की अलग-अलग प्रभावोत्या- 
दकता का और देश में एक समान प्रचार संगठन होने की जरूरत का ध्यान रखा गया है और 
इनका अ्भिष्नाय यह है कि राज्य सरकारों से सहयोग बढ़ाते हुए तथा गैर-सरकारी संस्थाओं का 
सहयोग प्राप्त करते हुए जगह-जगह काम करके दूसरी योजवा का संगठित रूप से कारगर प्रचार 
किया जाए । इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत देश भर में वहुत-ते सूचना केन्द्र खोलने, यीजना के 
विभिन्न पहलुओं पर साहित्य प्रस्तुत करने, फिल्मों, दृश्य-श्रव्य साधनों की व्यवस्था करने, 
जगह-जगह प्रचार करने के लिए गाड़ियों का प्रवन्ध करने तथा प्रदर्शनियों, पंचायती रेडियो 
सेटों और पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं की व्यवस्था करने का प्रवन्ध हैं । ः 


३६. सूचना केन्द्र राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना क्षेत्रों तथा जिला प्रवानालयों 
में स्थापित किए जाएंगे । इन केन्द्रों में प्रचार साहित्य, फिल्‍म एवं अन्य दृश्य-अव्य साधनों का 
संग्रह-रहेगा । धीरे-धीरे इनमें ऐसा यवेष्ट प्रवन्ध भी कर दिया जाएगा कि योजना सम्बन्धी 
पुछताछ का उत्तर दिया जा सके । केद्ध और राज्य सरकारों के साधन मिलाकर ग्राम क्षेत्रों में 
प्रचार के लिए दृश्य-श्रव्य साधनयुक्‍त मोटर गाड़ियों की वर्तमान संख्या बढ़ा-दी जाएगी । 


| 


प्रशासनिक क॒रतंव्य और संगठन १३५ 


आम क्षेत्रों में घूम-शूमकर प्रदर्शनियां दिखाने वाली चल प्रचार गाड़ियां भी चला दी जाएंगी । 
दूसरी योजना की अवधि में, १,००० से अधिक जनसंस्या वाले गांवों से शुरू करते हुए, कोई 
७२,००० गांवों म पंचायती रेडियो भेजने का विचार है । 


४०. फिल्म के माध्यम से प्रचार पर खासा जोर दिया जाएगा । इनमें वृत्तचित्र, कयाचित्र 
और व्यंग्यचित्र भी शामिल होंगे । इनके लिए योजना में २२ करोड़ रुपए की व्यवस्था है । 
कक्षाओं में दिखाने योग्य और अन्य प्रकार की शिक्षात्मक फिल्में बनाना शुरू किया जा रहा है । 
गैर-सरकारी संगठनों और शिक्षालयों को फिल्में दिखाने की सुविधाएं अधिकाधिक दी जाएंगी 
श्रौर बच्चों के लिए फिल्में बनाने पर खास ध्यान दिया जाएगा । गान और नृत्य मंदलियां भी 
संगठित की जाएंगी । हिन्दी और अंग्रेजी के टेलीप्रिटरों की व्यवस्था श्रोर टूर-दूर तक की जागगी 
ताकि छोटे-छोटे अ्रखवारों और अलग-अलग स्थानों को भी समाचार जल्दी से पहुच सर्यों। जनता 
को अ्रच्छी नागरिकता का ज्ञान देने, उसके सामने नीति श्रीर नीतिपालत सम्बन्धी महत्वपूर्ण 
बातें रखने तथा रचनात्मक आलोचना करने में अ्रववारों का बढ़ा हाय रहेगा । प्रचार के 
कार्यक्रम में म्रखवारों का सहयोग शोर सहायता इसोलिए विशेष रूप से श्रपेक्षित समसी 
'जा रही है । है| 


४१. योजना सम्बन्धी साहित्य तैयार करने में मूचना और प्रसारण मंत्रालय मुस्यत: हिन्दी 
'और अंग्रेजी में, तथा थोड़ा-बहुत प्रादेशिक भाषात्रों में भी प्रकाशन करेगा; प्रादेशिक भाषाम्रों के 
संस्करणों के प्रकाशन का भार वह धीरे-धीरे राज्यों पर डालता जाएगा । एक ऐसे पत्र की आव- 
इयकता अनुभव की गई है जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का सन्देश, उसके उद्देश्यों श्रीर प्रादर्शो 
का ग्रर्थ देश के गांव-गांव में फैला सके और राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संलग्न सरकारी 
ओर गैर-सरकारी कार्यकर्ताशों, सहकारिता संस्थाग्रों, स्वेच्छा कार्य संगठनों तथा पंचायतों तक 
पहुंच सके । इसी झ्ावदयकता की पूर्ति के लिए “योजना” नामक एक बहुप्रचारित नया पत्र 
निकालने का विचार है । 


अध्याय ७ 


जिलों में विकास प्रशासन  » 
हाल में को गई कार्रबाइयां ह 

भारत में सदा से जिला, प्रशासत के गठन का आधार रहा है ! जब से हमने अपना लक्ष्य 
कल्याणकारी राज्य की स्थापना विना लिया है, तव से जिले के प्रशासन में विकास कार्यों पर वहुत्त 
अधिक बल दिया जाने लगा है। विकास कार्यक्रम वनाकर उन्हें जिले में पूरा करने के लिए हर 
स्तर पर जनता के सर्वोत्तम नेतातओ्रों का सहयोग और समर्य॑त श्राप्त करते जाने का महत्व बहुत 
अधिक होता है । जिलों में अब तक राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यों की जिस 
प्रकार प्रगति हुई है, गांव पंचायतों की जितनी संख्या वढ़ी है, और विकास कार्यक्रमों में भाग लेने 
के अवसरों से लाभ उठाने के लिए जनता जैसी उत्सुकता दिखलानें लगी है, उत्त सवसे इस तथ्य 
की पुष्टि होती है । 

२. प्रथम पंचवर्षीय योजना में जिलों के कार्यक्रम पूरा करने की समस्याओ्रों पर विचार 
करके बहुत-सी सिफारिशों की गई थीं । अब इस अव्याय में यह विचार किया जाएगा कि विगत 
तीन या चार वर्षो में उन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 
जो काम उठाए जाएंगे, उनकी दृष्टि से जिला कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए बनाएं गए संगठन को 
आऔर अधिक वलशाली किस प्रकार वनाया जा सकता है। जैसा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में 
वतलाया गया था, जिले के प्रशासन का पुनर्गठन करते हुए उपयुक्‍त कार्यकर्ताओं की तलाश करने 
और प्रशासन के गठन को लोकतन्‍्त्री पद्धति के अनुसार ढालने के अतिरिक्त इन आवश्यकताओं 
का भी ध्यान रखना होगा : ह॒ 

१. गांवों में विकास का कार्य करने के लिए ऐसे उपयुक्त संगठन की स्थापना करना, 
जिसे कि अपने अधिकार देहाती जनता से ही प्राप्त हों; 
जिले के विभिन्न विकास विभागों के कार्यों में सामंजस्य रखना और एक सामान्य 
विस्तार संगठन की स्थापना करना; 
३. स्थानीय स्वशासन संस्थाओं और राज्य॑ सरकार के प्रशासन विभागों में ऐसा सम्बन्ध 
स्थापित करना कि वे विकास के सब कार्य मिलकर किया करें; 
४. जिले के विकास कार्यक्रमों में प्रादेशिक समन्वय और निरीलण की व्यवस्था करना; 
और 


सामान्य प्रशासन के संगठन को सुधारना और अधिक समर्थ बनाना । 


दर 


् 


इन सब कार्यों का महत्व ह्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए और भी अधिक है । 

३. साधारण प्रशासन के संगठन को सुधारने और अधिक मजबूत बनाने का कार्य राज्य 
के मुख्यालयों में तो होना ही चाहिए, साथ ही अन्य स्तरों पर भी किया जाना चाहिए मुल्यालयों 
में समन्वय का काये, जिन सचिवों के सुपुर्द विकास के विभिन्न विभाग हों, उन्की अन्तविभागीय 
समिति संगठित करके किया जा सकता है | समिति का अध्यक्ष राज्य का मुख्य सचिव अथवा 
योजना विभाग का सचिव होता है । त्ाधारणतया योजना के विभिन्न कार्यों में समन्वय रखने और 


जिलों में विकास प्रशासन १३७ 


“जिलों के कार्यक्रम पूरा करवाने के काम, एक ही अधिकारी के सुपुर्द रहते हैं, भर उत्ते “डिवेलपर्मेंट 
कमिश्नर” अर्थात विकास श्रायुक्त कहते हैँ, श्रौर राज्य के मन्त्रिमण्डल की एक समिति, मुख्य 
'मन्‍्त्री के श्रधीन रह कर, सर्वोपरि मार्ग-दर्शन और निर्देशन का कार्य करती है । अधिकतर राज्यों 
में राज्य योजना मण्डलों का संगठन भी किया जा चुका है और उनमें प्रमुख गैर-सरकारी व्यव्ति 
भी रखे गए है । | 

४, प्रथम पंचवर्षीय योजना आरम्भ होने के समय कुछ राज्यों में, विद्येपत: हाल में मवगदिस 
"राज्यों में, पर्याप्त योग्य प्रशासन कर्मचारियों की कमी थी | यह कमी तो भ्रव पूरी हो चकी है 
'परन्तु कुछ छोटे राज्यों को दूसरे राज्यों से कुछ समय के लिए झनुभवी अधिकारी उघार लेने में 

“कठिनाई का सामना करना पड़ता है | विहार, राजस्थान और हैदराबाद आदि जिन राज्यों ने 
जमींदारी या जागी रदारी प्रया का अन्त कर दिया है, वे विभिन्न स्तरों पर प्रशासन का प्रावश्यक 
संगठन करने के उपाय कर रहें हैं । 


५. विगत कुछ वर्षो में राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाने, 
'जिले के विकास कार्यो को राष्ट्रीय विस्तार के नमूने पर गठित करने झौर गांव पंचायतों का 
विकास करने आदि के जो उपाय किए गए हूं उनसे ज्ञात हुआ है कि जिलों में लोकतन्त्री संस्याप्रों 
का विकास और भी द्गुत गति से करने की झावश्यकता है। इस सम्बन्ध में बहुत समय से एक कमी 
'चली आ रही है जिसे दूर करने की आवश्यकता है। प्रत्येक लेत्र में बचासी प्र ऐसी समर्ख संस्थाम्रों 
'का संगठन कर देने की आवश्यकता है जो अपने यहां की जनता को इस योग्य बना दें कि बह 
अपने राज्य भर समूचे राष्ट्र की व्यापक विकास कल्पना के अन्तर्गत भ्रपने साधनों का विवयस 
गकरने और श्रपनी स्थानीय समस्याओं को हल करने का प्रधान उत्तरदायित्व स्वयं उठा ले । 
६. योजना और राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित 
करने के कारण जिलों के णासनों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। राज्यों के विकास विभागों ने राष्ट्रीय 
विस्तार तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए जिलों में जो अतिरिवत कर्मचारी 
नियुक्त किए हैं, उनसे जिलों के प्रशासन की भी शक्ति बढ़ी है । इसके विपरीत, विभिन्न धाखाग्रों 
के कार्य का निरीक्षण करने का काम बढ़ जाने तथा उसके प्रधिक पेचीदा हो जाने के कारण जिला 
“कलक्टर के समय और सामथ्यं पर पहले से अधिक बोझ पढ़ने लगा है । हृपि की उन्नत्ति करने के 
बड़े-बड़े कार्यक्रम, सहकारिता झ्ान्दोलन का विस्तार और सुधार, देहाती ग्रौर लघु उद्योगों को 
“बढ़ावा देना, और नागरिक क्षेत्रों का विकास करना आदि ऐसी नई जिम्मेदारियां हू जिन्हें निभाने 
“के लिए जिला कलक्टरों को खास तैयारी करनी पड़ेगी | स्पप्ट है कि प्रशासन की पिशिन्न 
शाखाओं को इन सब कामों में पहले से कहीं अधिक भाग लेना पड़ेगा । जनता भी विनिश्न कार्य- 
क्रमों में ग्रधिक भाग लेना चाहती है | कई राज्यों में नई झआवश्यकताएं पूरी करने में जिलों के 
बकलवटरों और पदाधिकारियों की सहायता करने के लिए, अतिरिकत फलवदर गौर खिला 
विकास या योजना अधिकारी नियुक्त करके उनको झ्रधिक भ्रधिकार दे दिए गए हैं। कलबदर 
-सब-डिविज़नल अफसर और ब्लाक डिवेलपमेण्ट ग्रफसर, विद्येषज्ञों के दल के नेता काया काम देने 
हैं भ्ोर उनको मार्ग दिखलाकर उनके काम में समन्वय रखते है । कई राज्यों में सब-दिखिड्ञनों रो 
“संख्या या तो बढ़ा दी गई है या नए सव-डिविजन बनाने के लिए निर्धारित कार्यक्रम पर चला जा 
“रहा है। शेप सब राज्यों में भी कार्य इसी प्रकार किया जाना चाहिए, क्योकि हितीय पंचवर्षीय 
योजना की अवधि में राष्ट्रीय विस्तार सेवाह्ों का कार्य सादे देश में फँला देने बा निश्चय 
'किया जा चुका है। 


श्श्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
ग्रामों की योजनाएं और ग्राम पंचायतें 


७. राज्या मे प्रथम पंचवर्षीय योजना प्राय: राज्यों के मुल्यालयों में तैयार की गई थी 
वाद म॑ राज्य योजनाओं को जिला योजनाजओं में विभक्त करने का यत्न किया गया। 
जब राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास क्षेत्रों में कार्यक्रम गांवों तक पहुंच गए और 
उन्हें ग्रामाण जनता को सहायता से कार्यान्वित किया जाने लगा, तव अनभव हआ कि ग्रामों की 
योजना बनाने का महत्व कितना अविक है। स्थानीय विकास कार्यक्रम तैयार करते हुए यह वात 
स्थानीय जनता पर हा छाड़ दी जाती है कि वहं स्वयं ऐसे कार्य सुझावे जिन्हें वह सरकार की सहायता " 
लेकर अपने ही श्रम से पूरा कर सके । यह मानो जा चुका है कि जब तक देहातों के विकास की 
योजना सारी वर्स्ता का ध्याव रखकर व्यापक रूप मे नहा वनाइ जाएगा, तव तक पल्दार खेतिहर ह्‌ 
मजदूर और कारीगर आदि समाज के निर्वल लोगों को सरकार द्वारा दी हई सहायता का पुरा लाभ 
नहीं मिलेया । राष्ट्रीय विस्तार आन्दोलन का लक्ष्य गांव के प्रत्येक परिवार तक पहुंचने का हं। 
जेंसा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में वतलाया गया था, इस लक्ष्य की पूर्ति तव तक नहीं हो सकती 
जब त्तक कि गांव में वहां की सारी वस्ती का प्रतिनिवित्व करने वाली कोई ऐसी संस्था न हो जो 
कि गांव के साधनों का विकास करने की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने और उसमें पहल करने 
ओर नेतृत्व करने के लिए तैयार नहो। सारांझ यह है कि गांवों की उचन्नति पूर्णतया 
गांव के ही ऐसे सक्रिय संगठन पर निर्भर करती है जो कि गांव के सव लोगों को---ऊपर-निर्दिप्ट 
निवेल लोगों को भी--एक संयुक्त कार्यक्रम में लगा -लके और सरकार की सहायता से उसे पूरा: 





समन 


८. हितीय पंचवर्षीय योजना को तैयार करते हुए इच सव विचारों को घ्यान में रखा 
गया है। १६४४ के आरमस्म में राज्य सरकारों से कहा गया था कि वे त्रकेले-अकले ग्रामों और 
तहसील, ताल्लुका, विकास खण्ड आदि ग्रामस्सेमूहों के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाने: 
की तैयारी करें। उसके लिए आवश्यक था कि योजनाएं बनाने के लिए स्थानीय सूझ-वूझ को और: 

पूरा करने के लिए स्थानीय प्रयत्त और साधनों को बथासम्मव अधिकतम बढ़ावा दिया जाए ।! 
इंसंसे योजनाओं को स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के साथ संगत करने और उनकी 
पूर्ति के लिए जनता का सहयोग, स्वेच्छा प्रयत्त और दान प्राप्त करने में सहायता मिलेगी । गांवों: 
की योजनाओं का सम्बन्ध मुख्यतया खेती की पैदावार के साथ, और उससे मिलते-जुलते सहकारिता,- 
ग्रामोद्योग, परिवहन और स्थानीय महत्व के अन्य कार्यक्रमों के साथ है । इन सुझावों पर अमल 
किया गया और सव राज्यों में गांवों और जिलों की योजनाएं तैयार करकें, उन्हें ही राज्य सरकारों: 
हारा पेंश की गईं योजनाओं का आधार वनाया गया । _ 





६: हितीय पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए जो मार्ग अपनाया गया उसते ग्रामीण 
जनता और विकास कार्य से सम्बद्ध आमीण अधिकारियों दोनों को मूल्यवान प्रशिलण का अवतसरः 
मिला । यह अनभव किया गया है कि यदि ग्रामीण संस्थाओं काआवार दृढ़ न किया गया और 
स्थानाय कावक्रम पूरा करन के उत्तरद्यायत्व का एक वड़ा भाग उनके स॒पुर्द न किया यया तो राष्ट्रीय 
विस्तार और सामदायिक विकास कार्यक्रमों में जिला प्रशासन के जिस ढांवे की कल्पना की गई है 
वहअबरा ही रह हि गत । गांवों में विकास कार्यक्रमों को पूर्ति के लिए तदर्थ विज्येप संगठन बना 
देने से जो अनुभव ++ उससे भी इसी विचार की पृष्टि हुई। गांव पंचायतों का ठोक प्रकार सा 
विकास करने का महत्व कई अन्य कारणों से भी वहुत अधिक है । आवादी की वृद्धि, भूमि चुदार,. 


चर 


जिलों में विकास प्रशासन स्‍ श्३्€ 


शहरों का विस्तार, शिक्षा का प्रसार, उत्पादन और पर्विहन में सुधार प्रादि नई प्रगतियों 
के प्रभाव से ग्रामीण समाज वहुत जल्दी-जल्दी बदलता जा रहा है। ग्राम पंचायतें, सहकारिता 
समितियों के साथ मिलकर, देहातों के समाज को संगठित करके एक बनाने और वहां नए प्रकार 
के नेता उत्पन्न करने में सहायक हो सकती हैं। वे देहाती लोगों को समझा सकती हैं कि 


पटल 
पर 


सब काम सारी जनता के हितों का, विशेषत: इस समय अनेक प्रकार की रुकावटों के कारण पिछड़े 
हुए लोगों की श्रावश्यकताझों का ध्यान रखकर करने चाहिएं । 


१०. एक लक्ष्य यह रखा गया है कि प्रत्येक गांव में कानून-सम्मत पंचायत की स्थापना 
हो जाए, विश्येपतः उन इलाकों में जिन्हें राष्ट्रीय विस्तार श्लौर सामुदायिक विकास कार्य फरने 
के लिए चुना गया है । प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय गांव पंचायतों की संख्या ६३,०८७ से 
बढ़कर १,१७,५६३ हो चुकी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए श्रव तक जो कार्यक्रम बनाया 
गया है उसके प्रनुसार १६६०-६१ तक गांव पंचायत्तों की संख्या वइुकर २,४८,५६४ हो जाएगी । 
इकाइयां बन जाएं जो श्रच्छी, सजीव, काम करने वाली और चुस्त गांव पंचायतों से सम्पन्न हों । 
इस समय भारत में ५०० या इससे कम झावादी के गात्रों की संस्या ३,८०,०२० है। 
७ करोड़ ८० लाख से श्रधिक, अ्रथवा देहाती आ्रावादी के २७ प्रतिथत लोग, इन्हीं गांवों में 
रहते हैं। ५०० और १,००० के बीच की आ्राबादी के गांवों की संख्या १,०४,र६८है | 
लगभग ७ करोड़ ३० लाख, अथवा देहाती झ्रावादी के २५ प्रतिशत मे श्रधिक लोग, इन 
गांवों में बसे हुए हैं। इस प्रकार, आधे से अधिक देहाती लोग १,००० से कम प्रावादी 
के गावों में आवाद हैं। इन गांवों का एक भाग पहाड़ी है; उनकी श्रावादी इतनी छिसरी 
है कि वहां कई-कई गांवों के समूह बनाना सरल नहीं होगा । पअ्नन्य क्षेत्रों में, वर्तमान गर्डलाई 
गांवों की मिलाकर, लगभग एक-एक हजार की आबादी की इकाइयों में संगठित कार देने 
का सुझाव विचार करने के योग्य है । श्रावध्यकता इस बात की है कि गांव इतने छोटे तो हों कि 
उनमें एकता की भावना रहे, परन्तु इतने छोटे भी न हों कि उनके लिए कार्यकर्ताग्रों प्रौर प्रन्य 
आवश्यक सेवाह्रों का प्रवन्ध न किया जा सके । १६५४ में स्थानीय स्वायत्त शासन मसन्दध्रियों थेः 
द्वितीय सम्मेलन ने रिफारिश की थी कि जो गांव इतने बड़े न हों कि उनमें स्वतन्त्र पंचायतें बनाई 
जा सकें, उनमें कई-कई गांवों को मिलाकर १,००० से १,५०० तक की झ्ावादी के लिए एक-एक 
पंचायत बनाई जा सकती है | यह सिफारिश एक हृद तक उपयोगी है, परन्तु वास्तविक समस्या 
गांवों की सुविधाजनक इकाइयां बनाने की है । 


११. गांवों में विकास कार्यक्रमों का संगठन पंचायतें भली प्रफार कर सर्वे, इस प्रयोजन 
से प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिफारिश की गई थी कि गांवों में उत्ादन बदाने घोर जमीनों तथा 
साधनों का विकास करने के कुछ काम, कानून बनाकर, पंचायतों के सपुर्दे कर देने चाहिएं। हाल 
में इस सिफारिश पर शऔर भी विचार किया गया था । तब पंचायतों के काम को मोटी दृष्दि मे दो 
भागों में बांदा गया, शासन के काम श्र न्याय के काम । शासन के कामों के सुगमता से चार 
विभाग किए जा सकते है : (१) नागरिक, (२) विकास सम्बन्धी, (३) जमीन दा बन्दोवस्त, 
ओर (४) भूमि सुधार । पंचायतों के नागरिकता सम्तन्धी कर्तेब्य, विभिन्न राज्यों में गानन 
द्वार निर्धारित किए जा चुके है, भौर वे सब जगह वहुत कुछ एक-से है । उनमें इस प्रकार गो गाम 
सम्मिलित हैं : जैसे कि गांव की सफाई, जन्म और मृत्यु का दिसाव रखना, गांव में चौकोदारो 
का प्रवन्ध करना, गांवों में गलियां बनाना, उन्हें ठोक रखना भौर उनमें रोशनी करना प्रादि + 





हितीय पंचवर्षोय योजना 


१२. पंचायतों के विकास सम्बन्धी कर्तव्यों की परियणना कुछ इस प्रकार की जा 
(१) गांवों में उत्पादन कार्यक्रम बनाना; 
२) सहकारिता संस्थाओं की सहायता से यांव की आवश्यकताओं का व्योरा तैवार 
करना आर कायक्रमों को पूरा करने के लिए वित्तीय व्यवस्था का बजट 
तयार करना ; 
) गांव को अधिकाबिक मात्रा में सरकारी सहायता दिलाने के सावंत के रूप में 
कार्य करना; 
(४) पड़ती जमीनों, जंगलों, आवादियों, तालावों आदि गांव की सामान्य जगहों को 
सुवारने का और भूमि के संरक्षण का प्रवन्ध करना; 
(५) गांव की पंचायती इमारतें, कुएं, तालाब और सड़कें आदि वनाना, उनकी मरम्मत 
करना और 5 हैं ठांके रखना; 
(६) संव कामों में परस्पर सहायता और सम्मिलित- प्रवत्व का संगठन करना; 
(७) सहकारिता समितियों को बढ़ावा देना; 
(८) पंचायती कामों के लिए श्रमद्यव का आंबोजन करना; 
६) लोगों को अल्प वचत करना सिखलाना; और 
(१०) पशुओं की नस्ल सुधारना । 
2३. गांवों की, जमोन के प्रवस्ध और भूमि सुवार को क्रियाविन्त करने 
वंचायतों के कर्तव्य उन बातों से सम्बद्ध हैं. जिनके आधार पर मारत के देहातों का पुननिर्माण 
चचा अध्याय € मे का गइ हूं । पचायता तो 
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पृथक रखा गई जमाना मे जूता का. अवन्ध करता हि 
(३) अच्छे प्रवन्ध और अच्छी खेती के प्रतिमानों को, स्थानीय अवस्थाओं के अनुसार, 
वदलकर उल्हें अपने यहां लागू करना; और 

(४) भूमि सम्बन्धी लेखा रखने के काम के साथ सहयोग करना । 

पंचायतों के भूमि सुधार सम्बन्धी कर्तव्य उन काननों पर आधारित हाग जा कि उनके 
राज्य में बनाए जाएंगे। मोदे हियाव से, गांव पंचायतों को इस प्रकार के कार्यों में योग्र 
चना हागा : 

(१) निजी खेती करने के लिए जमींदार द्वारा जमीन पर पुदः अधिकार कर लेने के 
अधिकार का प्रवोग करने पर जमीन में मालिकों और काइतकारों के भागों का 
निरच्रय करना; 

(२) खेती की भूसि की अधिकतम सीसा का नियम लागू होने पर अवशिप्ट भमि के 
प्रिमागण का निरंचय करता; और ॥ं 

-. (३) अधिकतम सीमा का नियम लागू हो चुकने पर शेष मूसि का पुनवितरण 


योग हँ 





जी 


/ 


सकी 


| चिप 


पंचायर्ते चंकवन्दी 


शरै| ०६ | 
3] 
3 
#। श हा 
४ 


कई राज्यों में गांव काम में पहले 
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जिलों में विकास प्रशासन १४१ 


' १४. पंचायतों के न्याय सम्बन्धी कर्तव्य इस प्रकार के हैं : 
(१) दीवानी और फौजदारी मुकदमों का फैसला करना; 
(२) कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजूरी दिलवाना; और 
(३) भूमि सम्बन्धी छोटे-छोटे झगड़ों को निवटाना । 


इन क॒तंव्यों के पालन को सरल बनाने के लिए राज्यों में साधारणतया न्याय पंचायतों का 
पृथक संगठन करके उनका अधिकार क्षेत्र कई-कई गांवों तक सीमित कर दिया जाता है। 


१५४. प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह मान लिया गया था कि पंचायतों का संगठन चुनाव 
की जिस पद्धति से किया जाएगा उसमें सम्भव है कि गांव के पु]ननिर्माण के लिए अच्छे किसानों, 
सहकारिता के कार्यकर्ताओं श्र समाजसेंवकों आदि जिस प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यवत्ता 
होती है, वे सदा पर्याप्त संख्या में न चुने जा सकें । इसी प्रकार, ऐसा भी हो सकता है कि श्रावादी 
के निर्वेल भागों के, विशेषतः भूमि-हीन लोगों के, प्रतिनिधि पंचायत में न पहुंचने पार्वें। इन 
त्रुटियों के प्रतिकार के रूप में प्रथम पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त सदस्यों को नामजद कर देने 
का जो उपाय सुझाया गया था वह भी दोप-रहित नहीं है । इसलिए गांव पंचायतों को एक सीमित 
संख्या में कुछ सदस्य अपने में सम्मिलित कर लेने का अधिकार दे देना उचित जान पड़ता है । 
यह संख्या छोटी पंचायतों के लिए दो या तीन, और बड़ी पंचायतों के लिए अपनी सदस्य संख्या 
के पांचवें भाग तक निश्चित की जा सकती है। गांव की प्रमुख सहकारिता समित्ति के प्रतिनिधि 
को भी पंचायत का सदस्य होने का अधिकार दिया जा सकता है। कुछ राज्यों के पंचायत कानूनों 
में हा जनों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पंचायत में कुछ स्थान सुरक्षित कर देने का नियम 
बना दिया गया है । पंचायत कानून पर अ्रमल करते हुए इस वात का विद्यप ध्यान रखने की आव- 
इयकता है कि चुनाव में देहाती आवादी के निर्वेल भागों के प्रतिनिधि अवश्य चुने जाएं । 


१६. एक वार अच्छी तरह काम आरम्भ कर देने पर गांव पंचायत सरीखी संस्था की क्षीक्ष 
ही वित्त की कठिन समस्या का सामना करना पड़ेगा । अधिकतर राज्यों के पंचायत कानूनों में 
पंचायतों को अ्रपनी आमदनी के लिए रोजगारों या पेशों और सम्पत्ति पर कर लगाने, लाइसेन्सों 
की फीस वसूल करने, जुर्मानें करते और चौकीदारी कर लगाने श्रादि के श्रधिकार दे दिए गए हैं । 
. परन्तु प्राय: सव्वेत्र ही इनसे कोई अधिक आमदनी नहीं होती | अधिकतर पंचायतों को झ्रामदनी 
के लिए राज्य सरकारों हारा दी हुई तीन प्रकार की सहायता का सहारा लेना पड़ता हैँ। 
इनमें से प्रथम है लगान के एक अंश का अनुदान । हितीय यह हूँ कि पंचायत लगान 
एकत्र करे और इस लगान के एकत्र करने के लिए जो वसूली रकम गांव के मुखिया को 
मिलती थी वह पंचायत को मिले । परन्तु इसके उदाहरण श्रभी अधिक नहीं मिलते | तृतीय 
सूच है सामान्य भूमियों और तालावों आदि की आय का उपयोग कर लेने का अधिकार । पंजाव में 
झ्ौर अन्य एक-दो राज्यों में चकवन्दी करते समय, आपसी समझौते से जमीन का 
कुछ भाग गांव की बस्ती को दे दिया जाता है, जिससे कि उसकी आमदनी का उपयोग सबर्क लाभ 
के लिए किया जा सके। कई राज्यों में लगान का एक भाग अनुदान के रूप में पंचायतों 
को दे दिया जाता है। यह भाग विभिन्न राज्यों में १० से १४ प्रतिग्त से लेकर ३० प्रतियत तक है । 
उचित तो यह है कि प्रत्येक गांव में लगान का एक निदचित अनुपात स्थानीय विकान के 
लिए पंचायत के नाम पृथक रख दिया जाए । यह राशि मूल कोश का काम देगी, ओर इसे 
पंचायत अपने यहां के लोगों के श्रमदान तथा सम्पत्तिदान आदि द्वारा बढ़ा सकेगी। हमारा सुझाव 


श्डर्‌ द्वित्तीय पंचवर्षीय बोलना 


तो वह है कि राज्य सरकारें पंचायतों को अनदान दो भागों में बांट कर देने पर 
तो बह है कि राज्य सरकारें पंचायतों को अनुदान दो भागों में वांद कर देने पर विचार करें। पहला 
ला हक. 





मान त्तो उन्हें लगान का ६४ या २० श्रत्तिज्त अनुद्यन के रूप में दिया जाए, और दूसरा 





साय दे प्रतिद्मत अनदान के रूप ० ली पर 
सार ५ प्रतिद्यत तक अतिरिक्त अचुदान के हव मे इस झात पर द्द्यि जाए कि 


एप दूर 
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पंचायत उतवा ही राशि करे दाता अबवा दान आदि द्वारा स्वयं एकत्र कर ले । राज्य सरकारों 
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का आव के एस चावन इृह़च मे सी पंचायतों की सहायता करनी चाहिए जिनसे पंचायतों को 


हम ७०-मों पा 
क्ायक्रम चचाव, उचके व्यय म पत्रायत्त 
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अमदान द्वारा अथवा अन्‍य प्रकार क्या योग दे सकती हैँ, इसका निश्चय उन्हें स्वर्य कर लेना 
न्ध तो यांव की आरम्निक सेवाओं और उनके लिए आवश्यक न्यूनतम 








तप 
आकमचारी रखने के व्यय के साथ ही हैं । इस प्रकार की जो जिम्मेदारियां पंचायतों के स॒पर्द क॑ 


जाएंगी जा बा जाएंगी +; इसीलिए 5 पंचायतों पूरे 
एना, व क्रमद: बढ़ता हा जाएगया। इस्यालए कई स्थाना पर ता पच्रायता के लए पूर समय के 
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सेक्रेटरी नियक्त कर दिए गए हूँ, आर कई जगह केवल कुछ समय के कावकता रखने से काम चल 
स्ग्या द्दै ! सव जनह किसी एक निश्चित मार्ने पर चलना आवश्यक नहीं, हा, परन्तु विभिन्न राज्यों में 
चविभिन्न स्थानों पर गांव पंचायतों के कर्मचारियों को रू हायता पहुंचाने के लिए जो उपाय किए 
जा रहे हैं उन्हें घ्यानपूर्वक देखकर परिस्थिति के अनुसार जहां जो ठीक जान पड़े वहां उस्ते अपना 

लेना चाहिए । पंचायतों के कार्यकर्ताओं को भली प्रकार प्रशिक्षित भी कर देवा चाहिए । 
१८. ज्यों-ज्यों राप्ट्रीय विस्तार आल्दोलन का प्रसार होता जाए, त्वों-त्यों गांव पंचायतों 
सामंजस्य विकास क्षेत्रों के कार्यक्रमों के साथ करते जाना चाहिए । पंचायतों के करने 
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गे वे छिन्‍्हें राज्य सरकारें अपने विस्तार कार्यकर्ताओं द्वारा 
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द्र्ज्छः >+ संगठनों द्वारा आरम्भ जिन्हें लत जे प्ञ लोग 
बोर्ड अपने अधीन संगठनों द्वारा आरम्भ कराएंगे; आर दूसरे वे जिन्हें गांव के लाग 
श्रमदान, सम्पत्तिदान करेंगे । पहली 
शअ्रमदान, सम्पत्तिदान अयदा अन्य सावना का सहावता से आरम्भ करग | पहल 
| श्रमदान करके हिस्चा बंटाना पड़ेगा। 
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अकार के कार्या के व्यय मं गाव के रागा का कवल 

“काम तो दोनों ही प्रकार के महत्वपूर्ण हैँ, और गांव पंचायतों का उपयोग भी विकात् कार्यक्रमों 
ने में तन चाहिए, परन्तु पंचायत संस्था की सफलता 


कसौटी यह डे ३ जप 3 >जजे इसरी प्रकार के ध्््ज्ज्े 
- की एक वड़ी कसौटी यह हैं कि पहला प्रकार के कामा का तुलना मे उस दूसरा अकार के सकत्तव 


-काम किए । पंचायत की वास्तविक उपयोगिता इस वात में है कि वह देहातो जनता का कार्य मं 


ु 


च्द्धा 











7 न लिए कितना प्रेरित 
प्रवत्त हाने के लिए कितना ब्रारुत कर सकता हू । दत्त 
हि 








"सावारणतया व्यक्तियों को दें दी जाती है। सारांध यह है कि स्थानीय आवादियों 


ब््यराननन +० दाजअरकनन्कन टमानमनमम-मल अल लिए >> प्रोत्साहित साउलिः 
ग्कर ययासम्भव अधिकतम काम करने के लिए शत्सादित करना चाहए । 





जिला योजनाएं 


१६. जब कोई योजना राष्ट्रीय पमाने पर वनाई जाती हूँ, ठत साथ हो यह था व्वानतूवक 





आर 


:देख लेना होता है कि किन-करिच कामों को राष्ट्र, राज्यों और जिल 
श्ज््चिडः ऊ% न््ड 
“देना चाहिए। यह देखते हुए जिन वातों का विचार करना होता है उनन से कुछ 
7 (१) आवश्यक प्रौद्योनिक और अज्ञासनिक सावनों की सहायता से किस काम को कौत- 
से स्तर पर आरम्म किया जाए; 


जिलों में विकास प्रशासन १४३ 


(२) किसी काम का सम्बन्ध किसी क्षेत्र-विश्ञेप के साथ है या अधिक व्यापक 
प्रदेश के साथ, ताकि उसे अ्रनेक स्थानों से सम्बद्ध बड़ी योजना का भाग बनाया 
जा सके; और 

(३) किसी कार्यक्रम को पूरा करते हुए अबवा उसका क्षेत्र और प्रभाव बढ़ाते हुए, 
जनता के कितने सहयोग और सहायता की आवश्यकता पड़ेगी । 


इन बातों का विचार करके केद्रीय सरकार को रेलों, देशव्यापी बड़ी-बड़ी सड़कों ओर 
बड़े-बड़े उद्योगों के विकास का और विभिन्न क्षेत्रों में सिचाई, विजली और छोटे-बड़े उद्योगों आदि 
'के विकास में सामंजस्य रखने का प्रधान उत्तरदायित्व श्रपने सिर लेना पड़ता है । कई कार्य ऐसे 
'हैं जिनका आयोजन राज्य सरकारें अ्रधिक अच्छी प्रकार कर सकती हैं---जैसे कि सिचाई और 
बिजली की मध्यम योजनाएं, सड़क परिवहन सेवाएं ग्रीर सिंचाई के छोटे-मोटे कार्यक्रम तैयार 
'करने के लिए सर्वेक्षण का काम भ्रादि । जिलों और गावों की योजनाएं राज्यों की योजनाञों में 
'खपनी चाहिएं । उधर राज्यों को अपनी योजनाएं बनाते हुए समस्त देश की दृष्टि से बनाई गई 
“योजना का ध्यान रखकर चलना पड़ता है । 


२०. ह्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार करते हुए इस बात पर सबकी सहमति हो गई थी 
कि जो कार्यक्रम राज्य सरकारों अथवा स्थानीय संस्थाओ्रों अथवा राज्यों में स्थापित किए हुए 
“विशेष मण्डलों द्वारा पूरे किए जाएंगे, उन सवको जहां तक सम्भव होगा वहां तक राज्यों की ही 
योजनाओं में सम्मिलित किया जाएगा। केवल इस कारण से कि किसी कार्यक्रम की पूर्ति के लिए 
सब या कुछ साधन केद्धीय सरकार द्वारा अ्रयवा उसकी बनाई हुई विभिन्न एजेन्सियों द्वारा दिए 
गए हैं, उस कार्यक्रम को राज्यों की योजनाओं में सम्मिलित करने का सिद्धान्त वदल नहीं जाता । 
यह मार्ग इसलिए अपनाया गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तैय, री का एक सर्वाधिक महत्व- 
पूर्ण पहलू यह था कि वहुत्त-सी योजनाएं राज्य से निम्न स्तरों पर, अर्थात ग्रामों, नरों, ताल्‍्लुकों, 
'तहसीलों भ्रथवा राष्ट्रीय विस्तार खण्डों और जिलों में वर्नेंगी । यह मान लिया गया था कि जन- 
प्रतिनिधि संस्थाश्रों द्वारा प्रस्तावित तीन प्रकार के कार्यक्रमों को जिलों और राज्यों की योजनाओं 
“में सम्मिलित कर लिया जाएगा, भ्र्थात --- 


(क) उन कार्यक्रमों को जो कि ताल्‍्लुके, जिले या राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे; 

(ख) उत कार्यक्रमों को जो कि इससे भी निम्न स्तर पर प्रस्तुत किए गए होंगे, परल्तु 
जो संख्या (क) के कार्यक्रमों का अंग वनाए जा चुके होंगे; और 

(ग) उन कार्यक्रमों को जो कि प्रस्तुत तो ऊपर से किए गए होंगे, परन्तु जो संख्या (क) 
में उल्लिखित कार्यक्रमों का भाग वन चुके होंगे; उदाहरणार्य, वे योजनाएं जिन्हें 
तैयार तो केन्द्रीय सरकार ने किया, परन्तु जो कर्यान्वित की गई राज्य सरकारों 
द्वारा, अथवा वे याजनाएं जिन्हें तैयार तो किया किसी राज्य सरकार ने परन्तु 
कार्यान्वित किया गया किसी जिले में उपलब्ध साथनों हारा । 

२१. राज्यों की योजनाएं दो प्रकार से तैयार की जाती है---एक तो उनमें दिखलाए हुए 
“विकास के विभिन्न विभागों के अनुसार और दूसरे, विभिन्न अंचलों और जिलों के अनुसार । विभिन्न 
“विभागों के कार्यक्रमों में वे कार्यक्रम भी सम्मिलित रहते हैं जो कि सीधे राज्य सरकारों के महकमों 

द्वारा पूरे किए जाते हैं और वे भी, जो पूरे तो किए जाते हैं जिला श्रधिकारियों द्वारा, परन्तु जिनका 
न्समन्वय किया जाता है राज्य के म्ख्यालय में । इस प्रकार जिलों की योजनाओं में ग्रामों, ग्राम 


श्डड द्वितीय : पंचवर्षीय योजना 


समूहों, ताल्लुकों, राष्ट्रीय विस्तार खण्डों और म्युनिसिपल क्षेत्रों आदि सीमित प्रदेशों के लिए 
बनाएं गए कार्यक्रम रहेंगे जो राज्य सरकारों द्वारा वगाए जाकर, उनके महकमों की माफंत, पूरे 
जिलों में किए जाएंगे । जिला योजनाओं का वह भाग कई दृष्टियों से अधिक महत्वपूर्ण होता 
है जो कि जिलों में ही बनाया जाता है। उसमें सम्मिलित कार्यों की दृष्टि से तो वह महत्वपुर्ण होता 
ही है, इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है कि उसके प्रत्येक पग पर उसे पूरा करने में लोग स्वयं 
भाग लेते हैं, और उसके कारण उन्हें अपनी आवश्यकताओं का अन्दाजा लगाने और उन्हें स्वयं 
पूरा करने का अवसर मिलता है । हे 


२२. जिस प्रकार राज्य योजनाएं बनाते हुए जिला योजनाएं वनाना एक आवश्यक 
कदम होता- है, उसी प्रकार राज्य योजनाओं पर अमल करते हुए उन्हें जिला योजनाओं 
में विभक्त कर देना भी आवश्यक होता है । विशेष करके राज्य योजनाओं के विभिन्न खण्डों में 
जिन कार्यक्रमों अथवा आयोजलों की पूर्ति में स्थानीय सहयोग और जनता के श्रम से विशेष 
सहायता मिल सकती हो उनकी पृथक तालिका वनाकर ऐसा प्रकट करना चाहिए कि वे जिला 
योजनाओं के अंग है । जिन कार्यों की पूर्ति में सरकार द्वारा दिए हुए साधन केवल आरम्भिक 
साधनों क॑ रूप में रहकर उनकी वृद्धि प्रधानतया जनता के प्रयत्न और सहयोग से होती है, उन 
कार्यो को जिला योजनाओं का ही अंग समझना चाहिए । भविष्य में राष्ट्रीय विस्तार और 
सामुदायिक विकास के आयोजनों को वहुत अधिक वढ़ाने का विचार है | इससे योजना कार्यों में 
जिला योजनाएं तैयार करने का महत्व और भी वढ़ जाता है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना की 
समाप्ति तक ये आयोजन प्रायः सारे देश की ग्राम जनता में फैल चुकेंगे । विभिन्न ग्राम समूहों 
और ताल्ल॒कों आदि को धीरे-धीरे राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास के अन्तर्गत ले आने 
का कार्यक्रम प्रत्येक राज्य का अपना-अपना होगा । जिले के किसी भाग में किसी निश्चित दिन 
राष्ट्रीय विस्तार का कार्यक्रम आरंभ हो चाहे न हो, जिला योजना जिले के सव भागी का ध्यान 
रखकर तैयार की जाएगी । इसलिए जिला योजना तैयार करते हुए जिले के जिन भागों में 
राष्ट्रीय विस्तार का कार्ये आरम्भ हो चुका है, उनके अतिरिक्त जिनमें यह कार्य शुरू नहीं हुआ 
उनकी आवश्यकताओं का भी घ्यान रखना होगा । इस प्रकार, जिला योजना लोक-मत को 
शिक्षित करने, जिले के विभिन्न कार्यक्रमों को एक सूत्र में बांधने, लोगों में उन्हें स्वयं पूरा करने 
का उत्साह भरने, एक-दूसरे की स्वेच्छा से सहायता करने और आप आगे वढ़ने की भावना उत्पन्न 
करने, और उन्हीं में से नए नेता तैयार करने का प्रभावशाली साधन सिद्ध होगी । इससे प्रत्येक 
जिले के लोगों को अवसर मिलेगा कि वे अपनी आवश्यकताओं और साधनों का अन्दाजा स्वयं _ 
लगावें और देखें कि कौन-से कामों में सक्तिय सहायता देने के लिए सरकार को तैयार किया जा 
सकते है, और उसके लिए वे आवश्यक प्रयत्व करें । इसके अतिरिक्त यदि जिला योजना का 
रूप प्रशासन और जनता के सम्मिलित प्रयत्न पर आवारित रहेंगा, तो उसे पूरा करने के 
लिए दोनों की जिस्मेंदारी स्पष्ठ हो जाएगी । 


२३. जिला योजना के प्रधान अंग ये हैं : 
(१) सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार के कार्यक्रम, 
(२) समाज कल्याण के - कार्य, ; 
- » (३) कुपि उत्पादन के कार्यक्रम, और- ग्राम विकास के क्षेत्र में पशु पालन तथा : 
भूमि संरक्षण आदि जैसे सम्बद्ध कार्य, 0 


जिलों में विकास प्रशासन १४५ 
(४) सहकारिता का विकास: 
(५) ग्राम पंचायतें; 
(६) वेहाती तथा अन्य छोटे उद्योग; 
(७) सिंचाई, बिजली, संचार, औद्योगिक विकास और प्रशिक्षण सुविधा्रों के 


विस्तार के लिए राज्य योजनाओं द्वारा विकसित साधनों का प्रभावशाली ढंग 
से उपयोग करने की योजनाएं; 

) मकानों की व्यवस्था और नगरों का विकास करना; 

) अल्प बचत कार्यक्रम; 

०) निर्माण कार्यो में श्रमिकों के सहकारी संगठनों तथा श्रमदान द्वारा सहायता देना, 
) पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्यक्रम; 

) देहाती और घहरी इलाकों में समाज सेवा के, विशेष करके आरम्भिक तथा 
माध्यमिक शिक्षा के विस्तार, स्वास्थ्य सेवा की इकाइयां संगठित करने, स्वास्थ्य 
के नियमों के प्रचार, सफाई, मलेरिया नियन्त्रण और परिवार नियोजन आदि के 
कार्यक्रम ; 
रचनात्मक समाज सेवा के कार्यो में लगे हुए स्वयंसेवक संगठनों से काम लेना 
झौर उनकी सहायता करना; 

(१४) भूमि सुधार; 

(१५) नशावन्दी और 

(१६) राष्ट्रीय, राज्यीय, प्रादेशिक और स्थानीय विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में 
लोगों की जानकारी बढ़ाना । 
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२४. ये सब कार्यक्रम अनेक सरकारी और गैर-सरकारी संगटनों की मार्फत पूरे किए जाएंगे 
और उनमें से कई एक में एक से अ्रधिक संगठनों के वीच समन्वय रखने की आवश्यकता हूँ । इस प्रकार 
सरकारी अधिकारियों और विभिन्न विक[स विभागों के अधिकारियों के अत्तिरिकत, प्रत्येक जिले में 
एक देहाती स्थानीय बोर्ड, वहुत-सी गांव पंचायतें और देहातों की भ्नेक म्युनिशिपलिटियां भी रहेंगी । 
झ्राथिक हलचलों के केन्द्र के रूप में कस्बों का महत्व शायद बढ़ जाएगा, और आंचलिक विकास 
की योजनाश्रों पर विचार करते हुए शहरी-ओऔर देहाती इलाकों को मिलाकर विचार करना होगा । 
जिन इलाकों में राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम अधिक तीब्नता से चलाए 
जाएंगे, उनमें योजना अयवा ग्राम समूह सलाहकार समितियां बना दी जाएंगी, और उनमें संसद 
तथा राज्य विधानमण्डल के सदस्यों के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा कुछ गैर-सरकारी व्यक्तियों 
को भी नियुक्त किया जाएगा । जिले में ऐसी बहुतन्सी संस्थाश्रों के विद्यमान होने से, 
जिनके काम में समन्वय जिला योजना के हारा किया जाएगा, इस सम्भावना की सूचना मिलती 
है कि जिलों के विकास साधनों का शायद पुनर्गठन करना पड़े । 


जिला विकास संगठन 


२५. जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रवधि में राष्ट्रीय 
विस्तार व्यवस्था, जिलों के साधारण प्रद्यासन संगठन का ही भाग वन गई थी। प्राय: सव राज्यों 
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श्ड्ड द्वितीय पंचवर्षोच्य यो बना 


में जिला विकास अथवा योजना समितियां वना दी गई हैं, जो जिले में विकास कार्वक्ष्म 
बनाने और उनको कार्यान्वित करने में राज्य विधानमंडल तथा संसद में जिले के प्रति- 
निवियों तथा जिला बोड, मुख्य म्युनिसिपल संस्थाओं और प्रमुख गैर-ससकारी कार्य- 
कर्ताओं के प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त करती हैं । इन समितियों, का मुख्य काम 
सलाह-मशविर् देने का ही है। कुल मिलाकर वे जनता से वह सहायता और- सहयोग प्राप्त करने 
में सफल नहीं हुईं, जिसे जिले की योजना वनाने के विचार का आवार माना गया था | इन समि- 
तियों की मार्फत विकास कार्यों में जिला बोर्ड तथा अन्य स्थानीय निकायों का सहयोग प्राप्त 
करने का विश्येप लाभ नहीं हुआ | प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्थानीय निकायों ने विकास 
के कार्यक्रमों में जो भाग लिया, उस पर विचार करके सुझाव दिया गया था कि साधारणतवा 
नीति यह रहनी चाहिए कि उन्हें अपने क्षेत्र में प्रधासन और समाज सेवा के काम की ययवाद्यक्ति 
अधिकतम जिम्मेदारी अपने सिर लेने के लिए उत्साहित करके, उसका निर्वाह करने में उनकी 
सहायता की जाए । यह भी वतलाया गया था कि विभिन्न छषेत्रों के स्थानीय स्वायत्त घासन 
निकायों के काम का एक-दूसरे के साथ मेल बैठाने के लिए शायद आवश्यक व्यवस्था करनी पड़े ; 
उदाहरणार्थ, गांव पंचायतों और जिला अथवा सव-डिविज़्नल लोकल वोडों के काम का समस्य 
करना पड़े। यह भी सुझावा गया था कि इस प्रक्तिया का विकास स्वयं होने देने के साथ-साथ राज्य 
सरकारों को चाहिए कि वे विकास के क्षेत्र में इन निकायों में घनिप्ठ सहयोग इन दिद्याओं में 
करवाने का प्रयत्त करें : 

(१) स्थानीय निकायों दारा उठाए गए कार्यक्रमों को राज्य कार्यक्रमों के साथ संगठित 
करके उन्हें जिला योजनाओं के भाग के रूप में दिखलाना चाहिए; 

(२) राज्य सरकारों के समाज सेवा कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए स्थानीय निकायों 
का उपयोग करना चाहिए। “किसी भी जन-प्रतिनिधि संस्था के लिए सावारणतया 
उपयोगी एक नियम यह है कि जिस कार्य को उसके तुरन्त वाद की अवीन अधि 
कारी संस्था उतनी ही भली प्रकार अयवा लगमग उतवी नली प्रकार कर सके, 





उसे करने का उत्तरदायित्व उस पर डालकर उसे करने में उसकी कुछ सहायता 
और उसका मार्य-दर्शत कर दिया जाए”; 

) स्थानीय निकाय जिन संस्थाओ्रों को चलावें और जो सेवाएं करें, उनका निरीक्षण 
और मार्य-दर्शन राज्य सरकार के टेकनीकल और प्रशासनिक कर्मचारियों को 
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५ ० प्रकार और 5. 55 अस्ती ० कप व चाहिए 55. जितनी 
ठोक उदसा बकार आर उत्तवा हा चुस्ता स करदा चाह ता चस्ता से 


(४) जिलों और ताल्‍्लुकों के विकास कार्यक्रमों को पूलि की विधि निश्चित करने और 
उनकी नियरानी करने के लिए जो विकास समित्तियां बनाई जाएं, उनके मूल 
सदस्य जिला वोर्डों के प्रतिनिधि होने चाहिएं | इन समितियों में अन्य संस्थाओं 
के प्रतिनिधि भी सम्मिलित रहेंगे; और * 

(५) जहां कहीं सव-डिविद्धन हों वा भविप्य में बनाए जाएं, वहां सव-डिविज्वनल 

लोकल बो्डों की स्थापना पर भी विचार करुना चाहिए । 


>> उड़ीसा 
प्रद, उड्ासा।, 


२६. अनी तक इन सिफारिशों पर अधिक अमल नहीं किया गया । मध्य प्रदेद, उ् 
विहार, पंजाव, उत्तर प्रदेश और अन्य कुछ राज्यों में हाल ही में इस वात पर विचार की 
गया है कि जिला वोड्डों के भावी संगठन और कतंव्यों का मिह्चय, ग्राम पंचायतों और जिले की 


जिलों में विकास प्रशासन १८७ 


अन्य अधिकृत संस्थाओं के कामों का ध्यान रखकर करना चाहिए । कर जांच आयोग ने यही विचार 
प्रकट किया है कि जिला लोकल वोडों का वर्तमान रूप आगे नहीं रह सकेगा, और स्थानीय स्वायत्त 
झासन के गठन में उनकी स्थिति अस्थिर से अस्थिरतर होती जा रही है । अब यह आवश्यकता 
व्यापक रुप से अनुभव की जा रही है कि जिले के प्रशासन का गठन लोकतन्त्री और सुगठित होना 
चाहिए । इस गठन में ऊपर के लोकतन्त्री संगठनों के साथ गांव पंचायतों को भी सम्बद्ध करना 
चाहिए। कुछ राज्यों में लोकतन्त्री संस्था जिले के स्तर पर रखने में मुगमता होगी, और कुछ 
में सव-डिब्रिज़न के स्तर पर । दोनों अवस्थाओं में दो जरूरी शर्तों का ध्यान रखना होगा । पहली 
शर्त यह है कि लोक-निर्वाचित निकाय को, कानून और अ्मन-ध्रमान, न्याय का शासन और माल 
विभाग के कुछ काम छोड़कर, उसके क्षेत्र के साधारण शासन ओर विकास के सभी कार्य सौंपने 
का लक्ष्य सामने रखा जाए। झावश्यकता हो तो उसे ये कार्य क्रमश: सौंपे जा सकते है, परन्तु उस 
क्रम का निग्चय पहले से कर देना चाहिए । दूसरी भरते यह है कि विकास ग्राम समूह या ताल्लुका 
आदि, जिले भ्रथवा सव-डिवीज़न के जो छोटे क्षेत्र हों, उनमें स्थानीय कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए 
जिला निकाय की उपसमितियां बनाकर उनके कामों को स्पप्ट-स्पप्ट निर्धारित कर दिया जाए । 
देश के विभिन्न भागों की अवस्थाओं और प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय में हुए झ्रनुभव का ध्यान 
रखते हुए इस विपय पर सर्वथा निष्पक्ष विचार करने की आवद्यकता है । इसलिए हम सिफारिश 
करते है कि राष्ट्रीय विकास परिषद स्वयं इसका विश्येप अनुसन्धान करवाए । यह अ्रनुसन्धान 
और विभिन्न राज्यों में किए हुए परीक्षणों के परिणाम का श्रध्ययन तो ऊपर निदिष्ट दृष्टियों से 
होता रहेगा, उसके साथ ही, विकास कार्यों की पूत्ति के लिए जिलों में, और विभेषत: राष्ट्रीय 
विस्तार तथा सामुदायिक विकास खण्डों में जो गैर-सरकारी संगठन सब राज्यों में स्थापित 
किए जा चुके हैं उनकी शक्ति बढ़ाने और उनका पुनर्गठन करने की शीक्ष आवश्यकता है । 

२७. मूल उद्देश्य यह हैं कि जिले में विकास का काम करने वाली विभिन्न एजेन्सियों के 
काम में परस्पर सामंजस्य स्थापित कर दिया जाए, और जो सरकारी और गैर-मरकारी प्रति- 
निधि उनकी विज्येप सहायता कर सकते हों उनका सम्बन्ध उनके साथ जोड़ दिया जाए। विकास 
खण्डों और ताल्लुकों के लिए मुख्य लक्ष्य यह रखा गया है कि सव एजेन्सियां, विशेष करके सहका- 
रिता संस्थाएं, गांव पंचायतें और स्वयंसेवी संगठन, अधिकतम सहयोगपूर्वक कार्य करें । जिला 
विकास समितियों और योजना सलाहकार समितियों ने श्रभी तक जिस प्रकार कार्य किया है 
उस पर विचार करने से प्रकट होता है कि पुनर्गठन की दिय्या में राज्य सरकारों को तुरन्त ही 
एक काम यह करना चाहिए कि वे जिलों में जिला विकास परियदों, और विव्ास खण्टों या 
ताल्‍लुकों जैसे इलाकों में विकास समितियों की स्थापना कर दें । 

जिला विकास परिषद का गठन करते हुए निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा 
सकता है : 

) राज्य विधानमण्डल और संसद में जिले के प्रतिनिधि: 

) म्युनिसिपैलिटियों और देहातो स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि, 

) सहकारिता आन्दोलन के प्रतिनिधि; 

) ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि; 

) प्रधान-प्रधान समाज-सेवक संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं और रचनात्मक सामाजिक 
कार्यकर्ताओं की ओर से सम्मिलित किए हुए सदस्य; झौर 

(६) जिले का कलक्टर, सब-डिवीज़नल अफसर, और विभिन्न विकास विभागों के 

अध्यक्ष अधिकारी । 


श्थ्८ हितीय पंचवर्षीय योजना 


रच 


२८. जिला विकास परिषद के निम्नलिखित कार्य हो सकते हैं : 

(१) राज्य की पंचवर्षीय योजना के दायरे में रहते हुए विकास का वापिक कार्यक्रम 
निद्चित करने के सम्बन्ध में सलाह देना; 

(२) विकास का स्वीकृत कार्यक्रम कहां तक पूरा हुआ और कहां तक नहीं, इस पर 
विचार करना; 

(३) आशिक और सामाजिक विकास की योजनात्रों, विद्येपत: राष्ट्रीय विस्तार 
तथा सामुदायिक - विकास कार्यक्रमों, कृषि उत्पादन और स्थानीय विकास 
कार्यों, समाज सेवाओं और छोटे ब्रामोद्योगों को ज्षीत्र तया प्रमावकारी ढंग से 
सफल बनाने के उपाय सुझाना; 

(४) विकास कार्यक्रमों में भाग लेने और योग देने के लिए जनता को उत्साहित करना 
और झहरी तथा देहाती इलाकों में स्थानीय लोगों के प्रयत्नों का विस्तार करना; 

- (५) सहकारिता संस्थाओं और ग्राम पंचायतों का विकास करने में सहायता देना; 

(६) अल्प बचत करने के लिए लोगों को बढ़ावा देना; ४ 
(७) गांव पंचायतों के भूमि सुधार, नूमि प्रवन्ध और ग्राम विकास के कामों की 
निगरानी करना न 
(८) अध्यापकों, विद्याथियों और अन्य लोगों की सक्तिम सहायता और सहयोग से 
स्थानीय सम्पत्ति और साथनों का पता लगाना और उनका विकास करना; 
(६) मेलों, प्रदर्शनियों और वाद-विवाद सभाआओ्रों आदि छारा आर्म लोगों को ज्ञान- 
* वृद्धि के अवसर देना; और 


(१०) पंचायतों और सहकारिता समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षित करता । 


विकास खण्डों अथवा ताल्लुकों के लिए बनाई हुई विकास समितियों के काम, जिला 
विकास परियदों जैसे ही होंगे । उनके सदस्य निम्न प्रकार के लोगों में से लिये जा सकते हैं : 

(१) ब्राम पंचायतों के प्रतिनिधि ; 

(२) चहरी स्वायत्त शासन संस्थाओं और देहाती लोकल वोर्डो के प्रतिनिधि; 

(३) सहकारिता आन्दोलन के प्रतिनिधि; 

“ 

(४) उत्त क्षेत्र से राज्य विवानमण्डल और संसद के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि (यदि 
उन्हें अपने अन्य कामों से फुर्सेंस मिले तो); 

(५) समाजसेवी संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं और रचनात्मक समाज सेवकों 
चुनकर सम्मिलित किए हुए कुछ व्यक्ति; और 


हक £ (२ 


(६) विकास विनागों के अव्यक्ष सरकारी अधिकारी । 


से जिला विकास ० छह उप्र «अमर  क स्ण्डों ०-3 लक थम ताल्लकों प अय विकास 
र€. यद्यपि जिला विकास परिपदों और विकास सूण्डों अयवा ताल्लुका का विकात्र 


समितियों का काम सलाह देने का होगा, फिर भी उनको विभिन्न कार्यक्रमों के सम्बन्ध में अपनी 

ओर से सुझाव देने की स्वतन्त्रता पर्याप्त मात्रा में देनी चाहिए । राज्य सरकार ने जिले के लिए 
27 2 कि लिये हों, उनके दायरे में हे वितरण बन लए कॉम, 

जा कायक्रम स्वकुत कर लब हा, उनके दायर म झहायता आर सावन वितरण करन का के 


5 सनियोजित 


भी बहुत हद तक बंप नर ४ मिड चाहिए >> उनका कार्य >> ६ ढंग >> तोता चाहिए >> किसी 
भा बहुत हद तक उन्हे का सांप दना चाहए | उनका काय सुनियाजत व्य से हाना चाहए | कद 





जिलों में विकास प्रमासन श८ह 


भी कार्यक्रम को झन्तिम रूप देने से पहले उनकी सलाह ले लेनी चाहिए, और जो काम पूरे होते 
जाएं उनका समय-समय पर सिहावलोकन करने का अवसर भी उनको देना चाहिए । उसकी 
एक खास जिम्मेदारी यह देखने की है कि जनता सव कामों में अधिक से अधिक योग दे, विभिन्न 
कार्यक्रम इस प्रकार पूरे किए जाएं कि वे एक-दूसरे के पूरक हों, और आवादी में पुराने रीति-रिवाजों 
आदि की बाधाओं के शिकार लोगों को भी ययेप्ट लाभ पहुंचता रहे । 


ऊपर बतलाए गए ढंग से जिला विकास परिपदों और विकास खण्डों या ताल्‍्तुबय विकास 
समितियों का गठन हो चुकने पर वे वर्तमान विकास समितियों और कार्यक्रम सलाहकार समितियों 
की जगह काम करने लगेंगी। आरम्भ में इन संगठनों का रूप कानून द्वारा अनिर्धारित रह सकता 
है | परन्तु जब वे प्रभावशाली ढंग से काम करने लगेंगी, तब जिले के प्रशासन के पुनर्गठन की एक 
महत्वपूर्ण मंजिल तय हो जाएगी । उनके द्वारा जो अनुभव प्राप्त होगा उससे पता चलेंगा कि जिले 
के प्रशासन को लोकतन्‍्त्री ढंग पर चलाने के लिए उसके वर्तमान रूप में क्या-वया परिवर्तन और 
सुधार कर देने चाहिएं । इंसके अतिरिक्त, इस प्रकार कार्य करने से जिला श्रौर क्षेत्रीय योजना 
की दो महत्वपूर्ण विशेषताओं पर आप से आप जोर पड़ जाता है। स्थानीय कार्यक्रम सम्मिलित 
प्रयत्न द्वारा पूरे किए जाते हैँ, जिससे प्रकट होता है कि वे सारी जनता के लिए कितने लाभदायक 
हैं, और उस लाभ की तुलना में पुराने विचारों, विश्वासों, मत-मतान्तरों या जात-पांत के अ्रन्तर 
का मूल्य कितना कम है । दूसरी विद्येपता यह है कि जब स्थानीय सरकारी श्रधिकारियों को 
परस्पर मिलकर भ्रौर जनता तथा उसके प्रतिनिधियों के साथ काम करना पड़ेगा, तब उनके विचारों 
और प्रवृत्तियों में बहुत-कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाएगा कि वे समाजवादी ढंग के समाज की श्राव- 
दइयकताओं से संगत हो जाएंगी, और ऊपर तथा नीचे के अधिकारियों के मध्य जो एक बाड़ू-सी 
खड़ी रहती है और सम्मिलित प्रयत्नों की सफलता में वाधक वन जाया करती है बह टूट जाएगी । 
ये संस्थाएं, वाद-विवाद सभाएं, अपने अनुभव एक-दूसरे को बतलाने और कार्यक्रम बनाने तथा 
उनकी पूर्ति पर विचार करने के लिए परस्पर सलाह-मणविरा करने की परम्पराएं इस दिला में 
पहले भी उपयोगी सिद्ध हो चुकी हें । 


समन्वय और निरीक्षण 


३०. विकास कार्यक्रमों में सामंजस्थ रखने और उनका निरीक्षण करते रहने का काम 
विभिन्न स्तरों पर--ताल्लुके या विकास कार्य के लिए बनाए हुए ग्राम समूह में, जिले में 
या सव-डिवीज़न में, कई-कई जिलों के सम्मिलित प्रदेश और राज्य के लिए संगठित करना होगा । 
प्रत्येक स्तर पर दो समस्याएं खड़ी होंगी । पहली होगी विभिन्न टेक्तीकल विभागों के दाम में 
सामंजस्य रखने की, जिससे कि उन सवका एक समन्वित कार्यक्रम धनाया जा सके । दूसरी होगी 

मॉंर्गे-दर्शन, निरीक्षण मूल्यांकन और वृत्त-लेखन की । सामंजस्य की आवश्यकता एक ओर तो नीति 
में और साधनों के वितरण में निरन्तरता रखने के लिए होती है, और दूसरी ओर विभिन्न क्षेत्रों 
में कार्य करने वाले एक ही विस्तार संगठन की आवध्यकताएं सर्वत्र एकन्सी रखने के लिए । 
समन्वित कार्यक्रम का वल इस बात पर निर्भर करता है कि विधिप्ट सेवा करने का बयम जिन 
लोगों से लिया जा रहा है वे कितने योग्य हें । इसलिए समन्वय इस प्रकार करना चाहिए कि 
विशेषज्ञों की योग्यता का अधिकतम लाभ मिल जाए । इसके लिए आवश्यक है कि कार्यक्रमों का 
संचालन करते हुए प्रत्येक प्रौद्योगिक विभाग की जिम्मेदारियों को भली-भांति समझ निया जाए 
और यह जान लिया जाए कि समस्त कार्यक्रम में उनका कितना योग रहेगा । जैसा कि पहले 


१५० द्वितीय पंचवर्वीय योजना 
वतलाया जा चुका है कि राज्य के स्तर पर समन्वय का काम मन्त्रिमण्डल की विकास समिति 
की देंख-रेख में विकास आयुक्त करेगा; जिले और सव-डिविज्वन में यह जिम्मेदारी क्रमशः 
कलक्टर और सचब-डिविज़नल अफसर को उठानी पड़ेगी । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास 
कार्यक्रमों का क्षेत्र प्रथम योजना के क्षेत्र की अपेक्षा वहुत वड़ा है । इस कारण विकास आधुक्‍त 
के लिए यह सम्भव नहीं होगा कि राज्य में उसे और जो काम करने पढ़ते हें उन्हें करते हुए वह 
काफी घृम-फिर सके और राज्य योजना पर जिलों में कैसा अमल हो रहा है इसका निरीबण 
समीप से कर सके । इस कठिनाई का अनुभव बड़े राज्यों में और भी अधिक होगा । इसलिए 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना की परिस्थितियों में आंचलिक सामंजस्थ रखने और जिले में 
विकास कार्यों का समन्वय तथा निरीक्षण करने की प्रभावज्ञाली व्यवस्था, करना वह॒त्त अधिक 
आवश्यक हा जाता हूं । 











३१. जिले का प्रज्चासन, नई समाज व्यवस्था की दिद्ा,में बढ़ने का एक साधन है । इसलिए 
उसे जनता की आशझाओं और -अभिलापाओं के अनुरूप होना चाहिए । उसकी सफलता-असफलता 


का निर्णय, उसके कार्यों के परिणामों के अतिरिक्त, उन्हें करने की विवियों और उन संस्याश्री से 
भी किया जाएगा जो कि वह अपने गठन मे जनता का सहवाग आप्त के करने के लिए-संगठित गांठत करगा $ 


शअ्रध्याय ८ 


कर्मचारियों की आवश्यकता और उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम 


क्रिसो भी योजना में भौतिक और जनभवित के साथनों का सफलतापूर्वक उपयोग कर सकने 
का बड़ा महत्व होता है । विकास कार्य को अ्रभीष्ट गति प्रदान करने के लिए आवश्यक्त है कि 
भौतिक श्रीर जनशक्ति के साधनों में बथासम्भव अधिकतम सन्तुलन रखकर आगे बढ़ा जाए । 
जनगवित को प्राय: किसी भी राष्ट्र का प्रथम साधन माना जाता है। यह बात प्रौद्येगिक जन- 
शक्ति के विपय में और भी सही है । 


२. १६५३ में रोजगार की स्थिति काफी विगट़ गई थी, और प्रौद्योगिक कर्मचारी 
पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते थे; इस कारण जीविकोपार्जन के अवसरों की संख्या में वृद्धि करना 
कठिन हो गया था । इसलिए तव यह आवश्यकता तीत्र रूप में ग्रनूनव की गई कि यह हिसाब 
लगा लिया जाए कि हमारी प्रौद्योगिक कर्मचारियों की आवश्यकता कितनी है और वे हमें 
कितने मिल सकते हैं। इस दिद्या में कुछ समय पूर्व प्रथम प्रयत्न वैज्ञानिक जनशव्ित समिति ने 
किया था। परन्तु यह बात प्रथम पंचवर्षीय योजना वनने से भी पहले की है । प्रथम योजना 
आरम्भ हो जाने पर उसमें कर्ंचारियों को विभिन्न कार्यो का प्रशिक्षण देने की जो सुविधाएं 
रखी गई थीं, उनका क्रमश: विस्तार किया जाने लगा । इसका फल यह हुआ कि द्वितोय योजना 
आरम्भ होने के समय स्थिति पहले से सुबरी हुई थी । द्वितीय योजना में प्रौद्योगिक कर्मचारियों 
को प्रशिक्षित करने की योजना बहुत पहले से तैयार कर लगी है, जिससे कि भविष्य में सम्भावित 
आवश्यकताओं की पूर्ति भली प्रकार की जा सके | इस विचार से प्राय: सवकी सहमत्ति होते हुए 
भी भावी आवश्यकताओं का पहले से अन्दाजा लगा लेना कठिन है | इसलिए उन कठिनाइयों 
की ओर ध्यान खींच देना आवश्यक है । भविष्य में टेकनोलोजिकल उन्नति किस दिशा में 
होने की सम्भावना है, इसका हमें पूरा ज्ञान न होने के कारण उचित होगा कि हम अपनी चौमुसी 
और विभिन्न क्षेत्रों की--विद्येपतः निम्न स्तरों की---सम्भावित झ्रावश्यकता और पृतति दोनों कग 
-विचार कर लें । इसके भ्रतिरिवत प्रौद्योगिक कर्मचारियों में--विकास के व्यापक क्षेत्रों में भी-- 
सदा अनेक प्रकार के व्यक्ति मिले-जुले रहेंगे, इस कारण उनमें सन्तुलन हो जाने की सम्भावना 
है, विशेषत: इस कारण कि विस्तार की बातों पर पहले से घ्यान नहीं दिया जा सकता । 

३. आगे जो विश्लेषण किया जा रहा है, उसमें सभी प्रकार के प्रौद्योगिक वर्मयारियों की 


में किया जाएगा, क्योंकि प्रथम योजना काल में जिस प्रकार के कर्मचारियों की कमी अनुभव 
हुई थी, उन पर स्वभावत: विशेष व्यान दिया जाएगा । अन्य जिन चार प्रकार के कर्मचारियों 
को तैयार करने में बुनियादी प्रशिक्षण और पर्याप्त व्यावहारिक घनुमव॒ दोनों की आवश्यकता 


पड़ती है, उनकी भावी मांग का--उदाहरणार्थ, तृतीय योजना काल में--मोदा झन्दाजा प्रभी से 


लगा लेना और प्रशिक्षण का कार्यक्रम उसी के अनुसार बना लेना होगा । यह बात इंजीनियरों 
के कामों पर विशेष रूप से लागू होती है क्योंकि द्वितीय योजना में इस्पात के उत्पाइन पर 
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खास जोर दिया गया है और उससे सम्बद्ध कामों में रोजयार की बहुत गडाए्म हो जाने भी 
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श्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


सम्भावना है । तृतीय योजना काल में इस्पात का उत्पादन और भी बढ़ाया जाएगा, इसलिए आज्ञा 
है कि इस क्षेत्र के कार्यों में कर्मचारियों की मांग निरन्तर बढ़ती जाएगी । सीमेंट का उत्पादन भी 
विगत कुछ वर्षों में बहुत वढ़ गया है | द्वितीय योजना में भी उसका उत्पादन खब बढ़ाने का कार्य- 
क्रम रखा गया है; यहां तक.कि इस उद्योग के आरम्भ में अब तक उसकी जितनी क्षमता हो चुकी 
है वह उससे भी आगे बढ़ जाएगा। इस्पात और सीमेंट मिलकर तामीर के कामों में रोजगार 
मिलने के अवसरों की वृद्धि करेंगें; इस कारण तामीरी कामों के लिए ग्रौद्योगिक कर्मचारियों 
की योजना बनाने का महत्व विद्येप बढ़ जाता है । प्रथम योजना में जिन कर्मचारियों की 
कमी अनुभव हुईं उनमें क्लृंपि के ग्रेजुएट और डिप्लोना-प्राप्त व्यक्ति, पद्मु चिकित्सक, वन, 
सहकारिता, तथा भूमि संरक्षण विभागों के कर्मचारी, विकास अधिकारी, योजनाश्रों के 
प्रशासक, चिकित्सक और प्रशिक्षित अध्यापक भी थे । इसलिए अब इन्हें तथा अन्य कुछ विभिष्ट 
प्रकार के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की सुविधाओं पर विचार किया जाता है । 


, इंजीनियर कर्मचारी 


४. प्रथम योजना में इंजीनियरी पेशों में कर्मचारी प्रशिक्षित करने की सुविधाएं 
बढ़ाने के. अनेक उपाय किए गए थे । खड़गपुर में इन्स्टिट्यूट आफ टेकनोलौजी (यब्त्रकला 
विनान का प्रतिप्ठान) खोला गया और वंगलौर के इण्डियन इन्स्टिट्यूट आफ साइन्स का और भी 
विकास किया गया । चार नए कालेज और १६ पोलीटेकनीक विद्यालय भी स्थापित किए 
गए । इसके अतिरिक्त, भ्रौद्योगिक शिक्षण की अखिल भारतीय परिषद की सिफारिशों 
के अनुसार पहले से विद्यमान २० कालिजों और ३० स्कूलों में .विद्याथियों की संख्या बढ़ा 
दी गई । इन उपायों का परिणाम यह निकला कि प्रथम योजना की समाप्ति पर देथ में 
४५ इंजीनियरी संस्थाएं ग्रेजुएटों के लिए और ८३ संस्थाएं डिप्लोमा के स्तर तक प्रशिक्षण देने 
वाली हो गई थीं । गत पांच वर्षो में प्रति वर्य निकलने वाले इंजीनियर ग्रेजुएटों की संख्या प्रायः 
दुगुनी और डिप्लोमा लेने वालों की १,८५० से बढ़कर ४,९०० हो चुकी थी । अन्य टेकनोलौ- 
जिकल विपयों के शिक्षण में भी पर्याप्त उन्नति हुई थी । 


५. द्वितीय योजना काल में इंजीनियर, सुपरवाइजर, ओवरसियर और अन्य कार्यकर्ता 
तैयार करने के लिए प्रौद्योगिक शिक्षण की सुविधाएं बढ़ाने पर लगभग ५० करोड़ रुपए व्यय 
करने का विचार है । जो कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, उनमें मुद्रण विज्ञान, नगरों और प्रदेशों 
के रूपांकन और स्थापत्य कला के विभिन्न पाठ्यक्रमों का विकास, वर्तमान प्रौद्योगिक प्रदिष्ठानों 
का विस्तार, उच्चतर प्रौद्योगिक प्रतिप्ठानों की स्वापना, इण्डियन स्कूल आफ माइन्स एण्ड 
एप्लाइड ज्योलौजी (खानों तथा मू-गर्भशास्त्र के विद्यालय) का विस्तार, और सेवा में संलग्न 
इंजीनियरों के लिए प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रमों का संगठन आदि सम्मिलित हैं । इससे इंजीनियर 
कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने वाली संस्थाओं की संख्या १२८ से बढ़कर १५४ हो जाएगी । 
१६५४ में प्रति वर्ष पढ़कर निकलने वाले इंजीनियर ग्रेजुएटों की संख्या ३,६०० और डिप्लोमा 
वालों की ४,६०० थीं; १६६० में इन दोनों की संख्या वढ़कर क्रमदा: ४,५०० और ६,५०० हो 
जाने की आशा है । ह 


६. इतने विस्तार के पदरचात भी विभिन्न राज्य सरकारों और केन्रीय मंत्रालया का 
कर्मचारियों की आवश्यकता का अन्दाजा इतना अधिक था--इनमें से कइयों ने तो यह अन्दाजा 
लगाने के लिए विशेष समितियां नियुक्त की थीं--कि योजना आयोग ने एक इंजीनियर कर्मचारा 
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कर्मचारियों की झ्रावश्यकता और उनके प्रशिनेण का कार्यक्रम ६५ 


समिति का संगठन करके उसे आदेश दिया कि वह द्वितीय योजना से भी ग्रधिक व्यापक सत्र रोे 
ध्यान में रखकर इंजीनियर कर्मचारियों की सम्मावित आवश्यकता और पूर्ति के प्रग्न का झव्ययन 
करे। यह समिति अनुसन्धान के पदचात इस परिणाम पर पहुंची कि द्वितीय योजना में इंजी- 
नियरी के शिक्षण की सुविधाएं जितनी बढ़ा देने का विचार किया जा रहा है उतनी के पःचात 
भी अतिरिवत प्रशिक्षण की इतनी आवश्यकता सहेगी कि उससे सिविल, मिवैनिकल, बिजली, 
दूर सचार, धातु विज्ञान और खानों के लगभग २,६०७ ग्रेजाट इंजीनियर वैयार किए जा सकें । 
इनके अतिरिवत, इंजीनियरी के जिन क्षेत्रों की चर्चा पहले की जा चकी है, उनमें निम्न स्तर 

पर्दों पर कार्य करने के लिए लगभग ५,६४० व्यक्तियों की आवश्यकता पट़ेगी । यदि एंजीनियर 
कर्मचारी मुद्या करने के लिए तुरन्त ही उपाय न किए गए तो तृतीय पंचवर्षोय मोडना 
में भी इस भारी कनी के जारी रहने और उत्तके और बढ़ जाने की प्रा्ंका है । समिति का 
विचार है कि विकास में प्रगति का यह एक झ्राशाजनक चिह्न है कि श्रौद्योगिक प्रशिक्षण को 
जितनी सुविधाएं बढ़ाई गई वे सब न केवल हमारी श्र्थ-व्यवस्था में सप गईं, अझ्मितु और 
अधिक की आवश्यकता श्रनुभव होने लगी। समिति ने सुझाया है कि : 


(क) पहले से विद्यमान संस्थाओं का जितना विस्तार करना सम्भव हो, उतना कर देना 
चाहिए। इससे उनके उत्पादन में २५ प्रतिशत वृद्धि हो जाने की झाणा है; 

(ख्) इंजीनियरी के १८ अतिरिक्त कालेज और ६२ अ्रतिरिकत स्कूल सोल देने 
चाहिएं; 

(ग) ओवरसीयरी से निम्न स्तर के खास-खास कार्यों को करने के लिए प्रशिक्षित 
लोगों का एक नया वर्ग उनके कामों के झाधार पर तैयार कर लेना चाहिए: 

(घ) अर्जन्टिस के तौर पर काम सिखाने और कारखानों में काम करने ते झ्राधार पर 
प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम बड़ी संख्या में संगठित करने चाहिए; 

(८४) भरती में अनावश्यक विलम्ब नहीं करना चाहिए 

(च) पढ़ाई का दर्जा ऊंचा करने के लिए टेकनीकल संस्याओं में हख्यापकों छा कुछ 
काम सरकारी विभागों में काम करने वाले श्रधिकारियों से लेना चाहिए | श्स 
समय सरकारी नौकारेयों में जो इंजीनियर काम कर रहे है, उनकी संसया बदा 
देनी चाहिए जिससे कि यह आ्ावग्यदाता पूरी करने के लिए वे सुरक्षित शक्ति 
का काम दें सकें; और 

(छ) टेकनीकल कर्मचारियों के नीति सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय करने के रि 
निकाय बनाकर उसे काफी अधिकार दे देने चाहिएं, श्रौर उसदी सुधिधय के लिए 
एक कार्यकारिणी का भी संगठन कर देना चाहिए । (प्रधिक विवल्‍्स से लिए 
पैरा संख्या २२ ओर २२ देखिए) । 





समिति की इन सिफारियणों पर विचार किया जा रहा है । 
७. जो ग्रेजुएट इंजीनियर और दूसरे लोग उद्योगों में काम कर रहे हूँ परन्तु जिसे पर्याशत 


अनुभव नहीं है, उनके लिए सिन्दरी में एक बड़ा कार्यक्रम तैयार किया गया है । द्ियोय बोदना 
के समय और उसके बाद के वर्षो में रासायनिक खाद के जो नाए कगरखाने सोले जाते उनको 
आवश्यकताएं पूरी करने के लिए इस कार्यक्रम को और भी बढ़ाया जा रहा है | इरागत बारर्यनी 


के भी कुछ कार्यकर्ताओं को सिन्दरी में प्रशिक्षित किया जा रहा है । टं 


१्प्८ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


कारखाना खोला जाएगा, उसके भावी कार्यकर्ताओं को दिल्‍ली के डी० डी० टी० कारज्वानों में 
प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी प्रकार जहाज बनाने का जो नया कारखाना खे ला जाएगा 
उसके भावी कायकर्ताओं को विज्ञाखापत्तनम्‌ के जहाजी कारखाने में बड़ी संख्या में प्रशिक्षित 
किया जा रहा हा है! कोयले का उत्तादन बढ़ाने के लिए जिन अतिरिक्त वेकतीकल कार्यकर्ताओ्रों की 





आवश्यकता पड़ेगी, उनमें से नुपरवाइजर, ओवरसीयर और दिजली का तथा मिकेनिकल काम 
करने वाले निम्न तथा मध्यम कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए पहला कदम यह उठाया 
जा नहा है कि कारगली, गिरिझैह, तालचेर और कुरसियां में चार केन्द्र खोले जा रए हैं । 


5. नए इंजीनियरों को विद्येप प्रशिक्षण देने और काम से लगे हुए इंजीनियरों, कर्मचारियों 


ओर मिकेनिकों के लिए अपने काम के प्रत्यास्मरण कार्यक्रम प्रथम योजना के समप्न में ही 


अचक याजन्ा कऋर द्रों [ आरम+ भ कर दिये गये श्े।इन कार्यक्रमों को द्वितीय योजना काल में भी 
जारी रखा और वढ्याया जाएगा । इस समय प्रतिवर्ष ४५ इंजीनियरों को बांध बनाने और विजली 
के कारखाने लगाने को- विधियों और डिजाइन के विपय में विद्येप प्रशिक्षण देंने की ज॑ व्यवस्था 
है उसे जारी रखा जाउगा। इस समय काम से लगे हुए इंजीनियरों को जल साधनों का 


विकास करने की विधियां सिखाने का एक केन्द्र रुजकी में हैं। उसे भी चालू रखा जाएगा। इस 
द्र में भारतीय इंजीनियरों को ही नहीं, एशिया और अफ्रीका के अन्य देब्नों से भेजे हुए भी कुछ 

कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता है । एक प्रशिनरण देन्‍द्र, कन्स्ट्रवद्न प्लाण्ठ एण्ड मंद्ीनरी 
कप्रेटी की सिफारिश पर कोटा व (अम्बल घाटी बोजना) में कारीयरों और मिर्कंनिकों के 
प्रश्चिक्षण के लिए खोला जा चका है। एक और केन्द्र चीत्र ही नाग्रार्जुनसागर योजना कार्य के 
स्थान पर खोला जाएगा | इस समय ऊँची ताकत की विजली ले जाने और उसका वितरण करने 
वाले तारों को टीक रखने की कला के जानक,र हमारे देंझों में नहीं मिलते । बह काम सिखाने 


लिए दो प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार है 


[री 


कारोगर 
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६. उच्च स्तर का प्रशिक्षण देने की योजना वना देना ही पर्वाप्ठ नहीं है । सरकारी या 
निजी प्रतिप्ठानों को चलाने के लिए भी हर कदम पर कुछलता और अनुभव की आवश्यकता 
पड़ती है । इसलिए कारीगरों को प्रशिक्षित करने का महत्व -वहुत बढ़ जाता है । परन्तु कारीगरों 
कितने कारीगर मिल सकते हूँ, इसका अन्दाजा लगाना कठित इसलिए हू कि एक हा छुनवे मे 


वाप ने वेठों को, भाइयों ने भाइयों को और दूसरे रिब्तेंदारों ने दूसरे लोगों को कितना काम 


सिखलाया, इसका ठीक हिसाव नहीं लगाया जा सकता | कारीयर कैसा हो, इसका ठीक 
पता होते हुए भी उनकी आवश्यकता का ठीक-ठीक पता-नहीं लगता । इस झूम्बन्ध में 
अधिक से अधिक इतना ही किया जा सकता है कि संस्यात्ं में प्रशिक्षण की सुविधाओं को लेख- 
वद्ध कर लिया जाए, कितने कारीगर मिलने की सम्भावना है वह बतलाया जाता रहे, और 
आवश्यकता का ठीक अन्दाजा लगाने का यतल्त किया जाता रहे । काटीगरों को काम सिखाने की 


3. _5 -. 


सविधाओं का सर्वाधिक संगठित स्थान वे संस्थाएं हैं जो देश भर में श्रम मंत्रलय द्वारा चलाई 
जा रही हैं। प्रशिक्षण की सुविवात्रों करा संगठन करने में कितनी उन्नति हुई और प्रशिक्षितों को 
काम दिलाने में उनका कितना उपयोग हुआ, इसका विचार प्रशिलग तथा कामदिलाऊ संगठन 
समिति ने किया था | इस समिति की राय थी कि अब तक उपलब्ध परिणाम प्रभाव-रहित न होतें 


कर्मचारियों की आवश्यकता और उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम श्घ्५ 


हुए भी प्रशिक्षण को और श्रधिक सोद्देश्य वनाया जा सकता है। इसलिए उसने अन्य बातों के 
अतिरिक्त .ये सिफारिशों भी की थीं : 

(क) कर्मचारियों के प्रशिक्षण का आरम्भ सम्बद्ध उद्योगों द्वारा ही होना चाहिए, 
परन्तु सरकार को प्रशिक्षण की बृनियादी सुविवाएं पर्याप्त मात्रा में देते 
रहना चाहिए; 

(ख) श्रम मंत्रालय के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और राज्य सरकारों के विविध 
कार्यक्रमों में समन्वय रखने के लिए आ्रावश्यक है कि केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्रों को 
राज्यों के सुपुर्दे कर दे; 

 (ग) केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह इन तीन विययों की जानकारी एकत्र करे : 
(१) उद्योगों को कितने प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता हैं; 
(२) प्रशिक्षण की कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं; और (३) प्रशिक्षण के स्तर 
और विधियां क्‍या हैं, और उनके लिए किस पाठ्यक्रम का प्रयोग किया 
जाता है; 

« (घ) केन्द्रीय सरकार परिस्थिति का निरन्तर पर्यालोचन करती रहे, जिससे कि इन 
प्रशिक्षण केन्द्रों की उपयोगिता बढ़ाई जा सके; और 

(ड:) सरकार ऐसा कानून बना दे जिससे कि निजी कारखानों के लिए अगप्रेन्टिसों 
को प्रुशिक्षित करना अनिवायं हो जाए । 


इन सब सिफारिशों पर अमल किया जा रहा है | श्रम मंत्रालय के कार्यक्रमों में प्रशिक्षण 
के कई कार्य सम्मिलित कर लिये गए है। इस समय श्रम मंत्रालय के टेकतीकल काम और पेशे 
सिखाने के कार्यक्रमों में प्रति वर्ष १०,३०० व्यक्ति भरती किए जाते हैं -। द्वितीय योजना के अन्त 
तक यह संख्या बढ़ाकर ३०,००० प्रति वर्ष कर दी जाएगी । श्राशा है कि अव्रेन्टिस रखकर काम 
सिखाने की योजना द्वारा भी प्रति वर्ष ३,००० से ५,००० तक कारीगर काम सीख जाएंगे । 
इसी प्रकार उद्योगों में पहले से काम करते हुए २०,००० कारीगरों के लिए सरकार द्वारा 
संचालित संस्थाओं में सायंकाल की कक्षाएं लगाकर अथवा उनके कारखानों में ही प्रशिक्षण 
केन्द्र खोलकर उन्हें ऊंचे पदों के लिए प्रशिक्षित कर दिया जाएगा। मंत्रालय के प्रशिक्षण केन्द्रों 
को उपयुक्त योग्य व्यक्तियों की कमी न पड़े, इस उद्देश्य से शिक्षक और निरीक्षक कर्मचारी 
तैयार करने की व्यवस्था कर ली गई है । 

१०. व्यावहारिक प्रशिक्षण पर सरकार कितना जोर देती है, इसका प्रमाण यह है कि 
उसने माध्यमिक दिक्षा आयोग की सिफारिशें मानकर कई माध्यमिक प्रशिक्षण संस्थाओं को 
बहुद्देश्यीय स्कूलों में परिवर्तित कर दिया है। इसका अधिक विवरण शिक्षा के अध्याय में दिया 
गया है | यहां तो इतना ही जिक्र कर देना काफी है कि यदि इन सव प्रशिक्षण सुविधाओं का 
अर्थ-व्यवस्था की भावी श्रावर्यकताओञ्ों के साथ मेल मिला दिया जाए तो टेकनीकल कार्यकर्ताओं 
की विभिन्न स्तरों पर कमी अवश्य घटती चली जाएगी । इस बुनियादी प्रशिक्षण का उपयोग 
काम देने वाले अधिकारियों की विशिष्ट आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किस प्रकार किया 
जा सकता है, इसका एक उदाहरण लोहा तथा इस्पात मंत्रालय की हाल की कार्रवाई से 
मिलता है | इस मंत्रालय की सलाह से पुनःस्थापन तथा नियोजन महानिदेशक ने अपने पाठ्य- 
क्रमों में ऐसा परिवर्तत कर दिया कि उन्हें पूरा कर चुकने वाले व्यक्ति इस्पात के कारखाने खुलने 
पर उनमें काम कर सकें । इसी प्रकार का प्रयत्त सरकार निजी उद्योगों की भावी आवध्यकताम्रों 
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की पहले से कल्पनाकरके कार्यकर्ताओं को उनमें स्थान दिलाने के लिए कर रही है। विचार 


ञ्जे क तरक तो काम देने 
ह्ह कि एक तरक ता काम दंने वाले अधिकारियों और दइसरी त रफ प्रशिन्नण संस्थाओं तथा 
निजी उद्योगों में अधिकतस सहयागयूवंक काय करने को व्यवस्था हो जाए | 


हृाष तयां उससे संम्उद्ध क्षेत्रों के कर्मचारों 


नल 


११. योजना को आवश्यकताञ्रों के अनुसार, इंजीनियरी के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी 
प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाने पर वहुत ध्यान दिया जा रहा है । अन्दाजा लगाबा गया है कि 
द्वितीय घोज॑ना में लगभग ६,५०० कृपि ब्रेजुएटों की आवश्यकता पड़ेगी। इस समय 
कृषि सिखाने की जो सुविधाएं हैं, उनके आधार पर लगभग १,००० ग्रेजुएट नुएटों की कमी पी 
सम्भावना हूँ, आर उसे पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है । राज्यों ने वर्ततान कालेजों को 
अधिक समर्थ बनाकर उनमें अधिक विद्यार्थियों को पढ़ाने, और कहीं-कहीं नए कालेज खोलने 
के भी कार्यक्रम वनाए हूं । प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की सबसे अधिक मांग आने की एक दिया 
राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम हैँ । उदाहरणार्थ, देहातों में काम करने 
के लिए लगभग ३८,००० व्यक्तियों की मांग है । इस मांग को पूरा करने के लिए बुनियादी 
कृषि और विस्तार कार्यों का प्रशिक्षण देने वाली संस्चाओं की संख्या बढ़ाकर द्वितीय योजना काल 
में १४८ कर दी जाएगा। इसा प्रकार, ग्राम समूहा के स्तर पर काम करने वाले ११,४०० 
कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पूरों करने के लिए विस्तार प्रश्चिक्षण केन्द्रों में ग्राम समूह स्तर के 
कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते के २१ कक्ष और आरम्भ कर दिए जारगे। ऐसे १७ कक्ष पहले 
से चल रहे हैं । कार्यक्रमों के योजना अधिकारियों और ख ड विकास अधिकारियों आदि को 
प्रशिक्षित करने की वर्तमान व्यदस्थाएं द्वितीय बोजना काल में भी यवायूत चलती रहँगो। 
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की इस-अआ्रवश्यक्ता को प्रा करने के लिए ये काम किए जाएँ 
(क) छुछेक वर्तमान कालेजों में पढ़ाई की दो पालियां कर दी जाएंगी 
(ख) अन्य कालेजों की सामथ्य बढ़ा दी जाएगी; 
(ग) चार नए कालेज खोले जाएंगे; और 
(घ) दस स्कूल खोलकर उनमें पश्चु चिकित्सा का जरूरी काम थोड़े समय में सिखा: 
दिया जाएगा । 

१३. वन विभाग के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पूरी करने के लिए देहरादून और 
कोयमुत्तूर के वन कालेजों का विस्तार किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, कई राज्य सरकारों 
ने फारेस्ट गार्डों, (जंगलों के रलकों) तथा अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए 
स्कूल खोलने की योजनाएं बनाई हैं। आशा है कि प्रश्चिक्षिण का इतना विस्तार करने के पदचात 
वन विभाग में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं रहेगी । 

भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारियों और सहायक अधिकारियों को भूमि संसक्षण 
का काम सिखाने की व्यवस्था कंन्द्रीय भूमि संरक्षण मण्डल के अनुसन्धान तथा प्रदर्शन केन्धा केन्रों 


[हे | 


आर दामोदर घाटी निनम के हजारीबाग प्रशिक्षण केन्द्र में की नई 


० 


सहका। रता के कार्यक्रम पूर करन क लिए भी प्रचिक्षित कार्यकर्ताओं को आवश्यकता बड़ा 
संख्या में पड़ेगी विभिन्न स्तरों पर कोई २५,००० कार्यकर्ताओं का प्रवन्च करना पड़ना । 
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कर्मचारियों की आवश्यकता और उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम १५७ 


झ्राशा है कि ऊंचे पदों पर तो कार्यकर्ताओं की कमी नहीं रहेगी, परन्तु मध्यम पदों पर 
कार्यकर्ता पर्याप्त संख्या में मिलते रहने का निरन्तर व्यान रखना पड़ेगा। विचार यह है कि 
आरम्भ में सहकारिता संस्थाओं के सदस्यों को सहकारिता के सिद्धांतों और कार्य करने की विधियों 
का प्रशिक्षण देने के लिए परीक्षण के रूप में चलती-फिरती प्रशिक्षण इकारयों वा संगठन किया 
जाए । 


ग्रामोद्योग और लघु उद्योग 


१४. ग्रानंद्योग और लघु उद्योगों के अखिल भारतीय बोर्ड नें और राज्य सरकारों ने इन 
उद्योगों का प्रशिक्षण देने और अनुसन्वान करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। जुलाहों तथा 
बुनकरों को कपड़ा बुनने की उन्नत विधियां सिखाने के लिए प्रशिक्षण के.द्र खोले जाएंगे । देसी 
रंगों का अनुसन्बान करने के लिए भी अनुसन्धान केन्द्र खोलने की व्यवस्था कर ली गई है 
अ० भा० खादी तथा ग्रामोद्योग मण्डल ने जो कार्यक्रम बनाया है उसमें उत्पादन का संगठन करने के 

“लिए ही ३०,००० प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की श्रावश्यकता पड़ेगी । वह इसके लिए अपने ही प्रश्मिक्षण 
बेन्द्र खोल रहा है। खाद्य और अन्य ग्रामोद्योगों के संयकक्‍त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी ४ केंम्द्रीय 
संस्थाओं और २० प्रादेशिक विद्यालयों का खे,लना सम्मिलित है । इनके अतिरिक्त ग्नेक 
केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थाञ्रों में विभिन्न ग्रामोद्योगों का विशिष्ट और उच्च प्रशिक्षण दिया 
जाएगा। श्रम्वर चर्खे का कार्यक्रम तो १६५५-५६ में ३० लाख रूपए की राशि से आरम्भ 
किया जा चुका है । उसमें चर्खे को चलाने और अनुसन्धान करने का प्रशिक्षण दिया जाता है । 
ग्रामोद्योगों में श्रनुसन्धान करने के लिए वर्धा में एक केद्रीय टेकनोलौजिकल इन्स्टीट्यूट नामक 
संस्था पहले से चल रही है । दस्तकारियों के प्रशिक्षण और अनुसन्धान के कार्यक्रमों में ये कार्य भी 
सम्मिलित हैं : एक केदद्रीय दस्तकारी विकास केन्द्र की स्थापना, औद्योगिक अनुसन्धान संस्थाओं 
की सहायता करना, प्रबन्ध, सहकारिता और श्रन्य कार्यो के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना 
और कारीगरों को और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियां देना। लघु उद्योगों 
के लिए अधिकतर राज्यों में प्रशिक्षण तथा उत्पादन और प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन के 
संयुक्त केन्द्र खोलें जाएंगे। कुछ राज्यों में पोलिटेकनीक' (अनेक शिल्प कलाएं सिखाने 
बाली संस्थाएं ) भी खोली जाएंगी । लवु उद्योगों की सहायता करने वाली संस्थात्रों के अतिरिक्त, 
नमूने के और चलते-फिरते कारखाने भी चलाए जाएंगे। रेशम के कीड़े पालने का काम सिखाने 
के लिए राज्यों के रेशम विभागों की ओर से दो, और अन्य कामों के लिए अन्य अनेक केन्द्र खोले 
जाएंगे । वर्तमान रेशम अनुसन्वान केद्ध का भी विस्तार किया जाएगा । नारियल के रस्सों के 
व्यवसाय की उन्नति के कार्यक्रम में तिस्वांफुर-कोचीन में तीन प्रशिक्षण विद्यालयों और एक 
केद्रीय अनुसन्धान संस्थान की स्थापना भी सम्मिलित है। लघु उद्योगों के लिए लगभग ३० 
प्रौद्योगिक विशेषज्ञ विदेशों में भरती किए जा रहे हैं। ये विद्येपज्ञ प्रौद्योगिक सलाह देने के 
अतिरिक्त भारतीय कार्यकर्ताओ्रों को प्रशिक्षित भी करेंगे । 


सामाजिक्त सेवाएं 


१५. अन्दाजा लगाया गया है कि प्रथम योजना की समाप्ति पर देश में ७०,००० डाक्टर 
होंगे । राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों हारा दिए हुए विवरण के अनुसार योजना के 
सरकारी विभाग के विभिन्न विकास कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए लगभग ७,८०० अतिरिक्त 
डाक्टरों की आवश्यकता होगी । भ्रव तक के अनुभव से पता लगता है कि देश की सच चिकित्सा 
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संस्थाओं से जितने डाक्टर निकलते हैं उने सबमें से ३५ प्रतिशत तो सरकारी, स्थानीय निकायों 
की अथवा अन्य नौकरियों में खप जाते हैं, और शेप निजी रोजगार करने लगते हूँ। सरकारी 
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो जानें पर ऐसी सम्भावना है कि निजी रूप से चिकित्सा करने वाले 
डाक्टरों की संख्या घट जाएगी, क्योंकि उनकी अधिक संख्या सरकारी या अर्थ-सरकारी नौक- 
रियों में खप जाएगी । जितने अतिरिक्त डाक्टरों की मांग होती है और जितने डाक्टर बन जाने 
पर नौकरी पाने का यत्न करते हैं, उन सवर्क हिसाव से द्वितीय योजना के समय २० से २२ हजार 
तक मेडिकल ग्रेजुएटों की आवश्यकता पड़ेगी । प्रथम योजना काल में मेडिकल कालेजों की 
संख्या ३० से वढ़कर ४२ हो गई थी । उन सबसे अन्दाजन प्रति वर्ष २,५०० डाक्टर पढ़कर 
निकलते हैं । यह संख्या डाक्टरों की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त नहों है, इसलिए 
राज्यों की योजनाओं में वर्तमान मेंडिकल कालेजों में से २८ का विस्तार करने की वात सोची 
गई है। ६ नए मेडिकल कालेज खोलने का भी विचार है। योजना में अखिल भारतीय 
चिकित्सा विज्ञान संस्थान को पूरा कर देने और कुछेक चुने हुए मेडिकल काजेजों का दर्जा 
ऊंचा करके उनमें स्तातकात्तर अव्ययन तया अनुसन्धान का कार्य आरम्भ करने की. 
व्यवस्था रखी गई है । दन्‍त-चिकित्सा सिखाने के लिए चार कालेज तो नए खोले जाएंगे और 
वर्तमान कालेजों में से दो का विस्तार किया जाएगा । इस समय चिकित्सा की जो अतिरिक्त 
सुविवाएं सोची जा रही हैँ, योजना की अ्रवधि समाप्त होने तकअधिकांश के पूर्ण हो जाने की आशा 
है। परन्तु डर है कि डाक्टरों की कंमी वनी ही रहेगी | डाक्टरों के अतिरिक्त, नसों, मिड-बाइफों, 
हेल्‍थ विजिटरों, दाइयों, हेल्थ असिस्टेण्टों और सैनिठरी इन्स्पेक्टरों आदि सम्बद्ध कर्मचारियों 
की पर्याप्त संख्या में उपलब्धि का भी उतना ही महत्व है। इन सवकी प्रशिक्षण सुविधाएं पर्याप्त 
मात्रा में बढ़ा देने का प्रयत्न किया जा रहा है । 


१६. शिक्षा के क्षेत्र में नए स्कूल खोलने के लिए ३ लाख १० हजार प्रशिक्षित अध्यापकों 
की आवश्यकता पड़ने का अन्दाजा लगाया गया है। इनके अतिरिक्त, लगभग दो लाख अव्यापकों 
की आवश्यकता पुराने अध्यापकों के सदा रिक्त होते रहने वाले स्थानों को भरने के लिए 
पड़ेगी । इस प्रकार आवश्यकता तो अन्दाजन ५ लाख प्रशिक्षित अब्यापकों की पड़ेगी, परन्तु 
थोजना काल में कोई ६ लाख शञव्यापकों को प्रशिक्षित करने का प्रवन्च कर लिया गया है । शिक्षा 
पद्धति को प्रारम्भिक स्तर से ही नए मार्ग पर डालने के कार्य की गति बढ़ाने के लिए 
द्वितीय योजना के अन्त तक बुनियादी प्रशिक्षण कालेजों की संख्या ३३ से बढ़ाकर ७१, और 
बुनियादी प्रशिक्षण स्कूलों की ४४६ से वढ़ाकर ७२६ कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त वुनियादी 
तालीम की भी एक केन्द्रीय संस्था स्थापित करने का विचार है। यह बुनियादी तालीम के भ्नुसन्वान 
केन्द्र का काम देगी | विव्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के कालेज बुनियादी प्रशिक्षण 
स्कूलों के लिए अध्यापकों के स्लोत का काम देते हैं। इसलिए इन कालेजों में बुनियादी तालीम 
पर भी पर्याप्त ध्यान देने के प्रघन पर विचार किया जा रहा है। इस दिद्या में प्रशिन्षण की 
सुविधाएं बढ़ाने के जो प्रयत्व किए जाएंगे, उन सवसे मिलकर लगभग १ लाख २० हजार बुनियादी 
अव्यापक तैयार हो जाएंगे; मांग उनकी केवल एक लाख की है । इस प्रकार जो लक्ष्य रखे गए हैं 
उनसे न केवल विभिन्न प्रकार के अ्रध्यापकों की अतिरिक्त मांग पूरी हो जाएगी, वल्कि इस समय 
अ्रशिक्षित अध्यापकों की जो कमी है वह भी एक हद तक दूर हो जाएगी । 


१७. प्रशिक्षण सुविधाओं का बढ़ाना पिछड़ी हुई जातियों के कल्याणार्थ वनाए गए 
कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण भाग है। एक टेकनीकल इंस्टिट्यूट इम्फाल में खोलने का विचार 


कर्मचारियों की आवश्यकता और उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम श्ध्रर 


किया जा रहा है । उसमें आदिम जातियों के विद्यार्थियों को सिविल और मिकैनिकल इंजीनियरी 
का डिप्लोमा और सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा । इसी प्रकार के तीन और 
इंस्टिट्यूट, आदिम जातियों के युवकों के लिए ७५ लाख रुपए की लागत से श्रन्य उपयुक्त स्थानों पर 
खोले जाएंगे। इनके अतिरिक्त, आदिम जातियों के विद्यार्थियों को पेशों और टेकनीकल विपयों 
की पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्तियां भी दी जाएंगी | दर्जीगिरी, लुहारगिरी, चमड़े की कमाई, 
बुनाई और टोकरी बनाने आदि के काम और दस्तकारियां १८,००० युवकों को सिखलाई 
जाएंगी । समाज॑ कल्याण के इन कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए सामाजिक विज्ञानों में प्रशिक्षित 
युवकों की बड़ी संख्या में आवश्यकता पड़ेगी । ऊपर सामाजिक सेवाशों के लिए आवश्यक जिन 
कार्यकर्ताओं की चर्चा हुई हैं उनके अतिरिक्त, समाज कल्याण बोर्ड अपने विस्तार कार्यक्रमों की 
पूर्ति के लिए ६,००० ग्रामसेविकाएं, १,६०० मिंड-वाइफें और ६,००० दाइयां प्रशिक्षित करने 
की सोच रहा है । थ्राद्या है कि जितने व्यक्ति वर्तमान संस्थाओं से काम सीखकर निकलते हैं और 
इनके लिए जो नई संस्थाएं खोलने की सोची जा रही है, उन्हें मिलाकर आवश्यकता और उसकी 
पूर्ति में सन्‍्तुलन हो जाएगा । 
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१८. ऊपर प्रशिक्षण क॑ जिन कार्यक्रमों की चर्चा हुई है, उनके वाद टेकनीकल कर्मचारियों 
के क्षेत्र का अन्त नहीं ही जाता । इनकी चर्चा तो यह दिखलाने के लिए केवल उदाहरण के रूप में 
की गई है कि टेकनीकल शअ्रयवा प्रौद्योगिक कर्मचारियों की श्रावश्यकता पूरी करने की समस्या का 
हल किस प्रकार किया जा रहा है । कुछ कार्यक्रमों की चर्चा विशेष रूप से इसलिए कर दी 
गई है कि यह पत्ता लग जाए कि केन्द्र और राज्य सरकारें कार्यकर्ताओं की समस्या से भली- 
भांति परिचित हैं और द्वितीय योजना के समय में जिन कर्मचारियों की विशेष कमी अनुभव होने 
की सम्भावना है उन्हें तैयार करने के लिए उन्होंने उपायों की योजना की है । जैसा कि पहले भी 
लिखा जा चुका है, कुछ प्रदेशों में असन्तुलन हो सकता है, परन्तु जहां श्रौर जब वह हो, वहां और 
तव उसे दूर करने के लिए विद्येप उपाय किए जा सकते हैं । 


कुछ सासान्य विचार 


१६. योजना के कार्यक्रमों पर विचार करते हुए प्रशिक्षण व्यवस्था के एक खास पहलू की 
ओर ध्यान खींच देना उचित है । वह है, इंजीनियरी, टेकनोलौजी, चिकित्सा और कृषि झ्रादि 
किसी भी क्षेत्र के ऊंचे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हुए हमारे सीमित साधनों पर भारी 
बोझ का पड़ जाना । फिर भी, केवल इस कारण कोई प्रशिक्षण कार्य बन्द कर देने का विचार 
नहीं है । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वन क॑ प्रयोग में मितव्ययिता, अबवा उससे भी बढ़कर 
कर्मचारियों के प्रयोग में मितव्ययिता का ध्यान न रखा जाएं। इसका एक उपाय यह है कि 
प्रशिक्षण के लिए नई संस्थाएं खोलने के स्थान पर यथाशक्ति पहले से विद्यमान संस्थाओं में ही 
प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार करने का यत्न किया जाए। कुछ टेकनीकल कलाझ्रों को 
सिखलाते हुए यह भी झावदयक हो सकता है कि प्रश्मिक्षण की सुविधाएं देने के प्रघन पर विचार 
प्रदेशों था राज्यों की दृष्टि से न किया जाए। ऊंचे कर्मचारियों को भ्रशिक्षित करते हुए इस 
बात का महत्व और भी अधिक हो जाता है । 


२०. एक और वात जिसकी ओर विशेष रूप से व्यान खींचना आवश्यक है, यह है कि 
कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाले भ्रधिकारी उनके अनुभवी होने पर अत्यधिक जोर देने 
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लगते हैं। जो व्यक्ति उनकी दृष्टि से पर्याप्त रूप से योग्य नहीं होते, उन्हें नियुक्त करने में उनका 
संकोच समझ में तो आता है, परन्तु केवल तैयार माल' को मंजूर करने का आग्रह, विकास को 
आगे बढ़ाने की दृष्टि से अधिक उपयुक्त नहीं है। इसका परिणाम एक प्रकार के भंवर में फंस 
जाना हो सकता है। टेकनीकल कार्यकर्ताओं की कमी के कारण विकास के कार्यक्रम आगे नहीं 
बढ़ पाएंगे और काम में न लग सकने के कारण बुनियादी प्रशिक्षण पाए हुए कार्यकर्ता अनुभव प्राप्त 
नहीं कर सकेंगे । नियुक्ति करने वाले अधिकारियों को चाहिए कि जिन प्रशिक्षित व्यक्तियों में 
सफल कार्येकर्ता की संभावना हो उनमें अनुभव और दक्षता की अपयप्तिता को, वे कुछ समय तक 
सह लें । नियुक्‍तः करने वाले और नौकरी चाहने वाले टेकनीकल कर्मचारियों दोनों को चाहिए 
कि वे संस्थाओं में मिले हुए प्रशिक्षण को इसी दृष्टि से देखें कि उससे प्रशिक्षित व्यक्ति में काम 
करने की बुनियादी योग्यता उत्पन्न हो जाती है। 


२१. भारत व्यापक औद्योगिक विकास की देहरी पर है। इसलिए टेकनीकल कार्यकर्ता 
अ्रभीष्ट संख्या में मिलने में जिन कठिनाइयों का सामना होने की सम्भावना है, उनकी कल्पना पहले 
से कर लेना और उन्हें-हल करने के लिए उपाय सोच लेना उचित है। जन-शक्ति की किसी भी 
नीति को सफल करने के लिए इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है : 

(क) टेकनीकल और अन्य क्षेत्रों में जिव जगहों पर काम मिल सकता हो, सबके विपय 
में आंकड़े तथा अन्य सम्बद्ध जानकारी एकत्र करके रखना; 


॥ 


(ख) उक्त जगहों के लिए जो कर्मचारी मिल सकते हों उनकी ठीक-ठीक जानकारी 

| रखना; 

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) मदों में जो जानकारी उपलब्ध हो, उसके आधार पर 
नीति निर्धारित कर लेना जिससे कि विभिन्न स्तरों पर आवश्यक प्रशिक्षित 
कार्यकर्ता मिलते चले जाएं; और 

(घ) जो कार्य पूरे हो जाएं उनमें से कार्यकर्ताओं को नए आरम्भ किए हुए कामों" 
में बदल देने की सुविधा करते रहना । 


२२. केद्धीय मंत्रालय इस समय कर्मचारियों की आवश्यकता के सम्बन्ध में तथ्यों का संग्रह 
करने का यत्न कर रहे हैं, परन्तु प्रौद्योगिक कर्मचारियों के विपय में अभी तृक किसी समन्वितः 
नीति और मार्ग का निश्चय नहीं किया जा सका है । योजना के सरकारी भाग में कार्यकर्ताओं 
की आवश्यकता निरन्तर बढ़ती चली जाएगी । इसलिए आवश्यक है कि इन कार्यकर्ताओं की 
भरती और इनका उपयोग करने की नीतियों के सम्बन्ध में निर्णय उच्चतर स्तर पर किए जाएं | 
यदि टेकनीकल जन-शक्ति के सम्बन्ध में मन्त्रिमण्डल की एक समिति वना दी जाए तो वह आवश्यक 
मार्ग का निदेश कर सकती है, और उसके अनुसार, योजना, आयोग और श्रम मंत्रालय में जन-- 
शक्ति तथा काम की जगहें वढ़ाने के उपाय किए जा सकते हैं । इसी प्रकार की व्यवस्था राज्यों 
की विभागीय आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वहां भी की जानी चाहिए । जन-शक्ति की. 
योजना बनाने के लिए केन्द्र और राज्यों में समन्वय होना आवश्यक है । | 


' अध्याय € 


भूमि सुधार और कृषि व्यवस्था का पुनर्गठन 
योजना में भूमि सुधार का महत्व 


दूसरी योजना की अवधि में अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जिन नीतियों और कार्य- 
ऋ्रमों का पालन किया जा रहा है, उनसे आथिक उन्नति और सामाजिक न्याय की सुख्य समस्या के 
अति एक सन्तुलित और समन्वित दृष्टि का परिचय मिलता है। इन कार्यक्रमों में भूमि सुधार के 
उपायों का खास महत्व है और इसकी वजहें दो हैं; एक तो यह कि भूमि सुधार कार्य कृपि विकास 
का सामाजिक, आ्िकं और संस्थात्मक ढांचा प्रस्तुत करते हैं, भर दूसरे इनका बहुत ज्यादा 
लोगों के जीवन पर गहरा असर पड़ता है। दरअसल इनका असर देहात की अर्थ-व्यवस्था तक ही 
सीमित नहीं रहता--देहात से वाहर के झराथिक जीवन को भी ये प्रभावित करते हैं। भूमि सुधार 
की योजना परिवर्तेत और पुनर्गठन के जिन सिद्धातों पर आधारित है, वे झ्राथिक भौर सामाजिक 
प्रश्नों के प्रति एक व्यापकतर रवैये के ही अंग हैं जिसे अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में कमोवेश 
अपनाना ही होता है । इसलिए भूमि सुवार के उपायों का विचार करते समय भूमि से रोजी कमाने 
वाले लोगों के विभिन्न वर्गों के स्वार्थों में सामंजस्य लाने से कुछ अधिक ही सोचना होगा । 


२. प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए भूमि विपयक नीति निर्धारित करते समय यद्यपि भूमि 
सुधार के सामाजिक पहलू का पर्याप्त विचार किया गया, तथापि यह माना गया कि अगले कुछ 
वर्षो में कृषि की पैदावार में ज्याद। से ज्यादा वृद्धि को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए; भ्रतएव 
कृषिपरक भ्र्य-व्यवस्था का विस्तार करना होगा और क्ृपि केक्षेत्र में कार्यकुशलता वढ़ानी होगी । 
दूसरी योजना की अवधि में भी इस श्राग्रह का अपना विशेष महत्व है । पहली बात तो यही है 
कि आज हमारे यहां औद्योगिक विकास की जो बड़ी योजना कार्यान्वित की जा रही है, उसकी 
वजह से कच्चे माल और खाद्य की मांग निरन्तर बढ़ती ही जाएगी । पहली योजना के अधीन 
ओद्योगिक उत्पादन में जो वृद्धि हो सकी उसका मुख्य कारण यही था कि कच्चा माल अधिक 
उपलब्ध था। भारत में ऐसे अनेक कृषि-जन्य पदार्थ होते हैं जिनकी सारी दुनिया में मांग है--- 
जैसे चाय, पटसन, कपास, तिलहन आदि । देश की इस क्षमता का श्रौद्योगिक उन्नति के लिए 
अधिकाधिक विकास करना जरूरी है। इधर हमारे यहां पहले के मुकावले बाहर से कहीं कम 
अनाज मंगाया जा रहा है । लेकिन देश्ञ में खाद्य उत्पादन अव भी इस सीमा तक नहीं पहुंच 
पाया है कि लोगों को पोषक खुराक मिले, देवा की सारी जरूरत हर हालत में पूरी की जा सके 
आर साथ ही स्टाक में सदा इतना खाद्य बच रहें कि वाहर से मशीनें श्रौर कच्चा माल मंगाने के 
लिए रुपया वच रहे और इस प्रकार विकासशील उद्योय व्यवस्था की बढ़ती हुई आवश्यकताशों 
की पूर्ति हो । और फिर आवादी के बढ़ने से नए-नए शहरों, कस्बों और उद्योग केन्द्रों के बसते जाने 
से और रहन-सहन के तौर-तरीकों में सुधार हो जाने से देश में खाद्य की मांग बढ़ चली है झ्ौर बढ़ती 
जा रही है । उसका स्वरूप भी वदलता जा रहा है। जैसा पिछले अध्यायों में भी समझाया जा 
चुका है कि दूसरी योजना में बड़े पैमाने पर विकास कार्य करना तभी सम्भव होगा झव 
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श्द२ ः द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


देश में आम तौर से सभी चीजों का और खास तौर से खाद्य और कपड़े का उत्पादन तेजी से बढ़ाया 
जाए। चाहे उद्योगों के विकास में सहारा देने के लिए कृषि व्यवस्था की क्षमता बढ़ाने की बात 
सोचिए, चाहे उन आथिक आवश्यकताओं की, जो.योजना को सम्पन्न करने के लिए शपेक्षित 
आप एक ही नतीजे पर पहुंचेंगे और वह यह कि दूसरी योजना की अवधि में जो निहायत जरूरी 
काम करने हैं उनमें कृषि उत्पादन में खासी वृद्धि करना, कृषिपरक अर्थ-व्यवस्था को वहमली 
वनाना, और कृषि उत्पादन की कारगर और प्रयतिश्ील व्यवस्था कर देना भी शामिल है । 


३. इन सव वातों को सोच-समझकर भूमि सुधार के लक्ष्य निर्वारित किए गए हैं । कृषि 
व्यवस्था की जो बातें पैदावार बढ़ाने में वावक सिद्ध होती हों, वे दूर कर दी जाएं और ऐसा इन्तजाम 
कर दिया जाए कि देश में जल्दी से जल्दी ऐसी कृषिपरक अर्थ-व्यवस्था की प्रतिष्ठा हो जिसमें 
.उत्पादन और कार्यंकुशलता दोनों के मान बहुत ऊंचे हों । ये दो लध्य परस्पर सम्बद्ध हैं; वस इतना 
ही है कि मूमि सुधार के कुछ कार्यों का पहले लक्ष्य से ज्यादा सीचा वास्ता है, कुछ का दूसरे से ! 
इस प्रकार सरकार और किसानों. के वीच वाले वर्ग को समाप्त करने से और पट्टेदारों को संरक्षण 
देंने से जमीन जोतने वाले को कृषि व्यवस्था में अपना उचित स्थान मिलता है और साथ ही 
परम्परागत बेड़ियों के टूट जाने अग्वा कम हो जाने से काइतकार को पैदावार बढ़ाने की नई प्रेरणा 
और नया उत्साह भी मिलता है । इसी तरह पट्टेंदार का राज्य से सीचा सम्बन्ध स्थापित हो जाने . 
से और जमींदारी समाप्त -हो जाने से टिकाऊ और सन्‍्तुलित ग्राम-व्यवस्था के लिए आवश्यक 
आधार तैयार-होता है । भारत की परिस्थितियों में आय और सम्पत्ति की अ्रत्यधिक विपमता 
का होना आथिक प्रगति के लिए हर दिशा में वावक ही होगा | जमीन के विषय में तो यह वात 
खासकर लागू होती है । खेती-वारी के लिए उपलब्ब जमीन अनिवार्यत: सीमित है। पिछले 
जमाने में मुख्यतः भूमि सम्बन्धी अधिकारों से ही ग्राम्य जनता के विभिन्न वर्गों की सामा- 
जिक हैसियत और आशिक अवस्थो निर्धारित होती थी । प्रगतिशील ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था की 
अतिष्ठा के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि भू-स्वामित्व विषयक विपमताएं कम की जाएं । 
आज देश में क्षि भूमि जिस तरह बंदी हुई है उसे और चकों के वर्तमान आकार-प्रकार को 
देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भूमि की अधिकतर सीमा निरिचित करके अतिरिक्त भूमि 
का पुनवितरण करने से कोई खास वात नहीं वन पाएगी । जो हो, फिर भी यह काफी जरूरी है कि 
दूसरी योजना की अवधि में इस दिशा में भी कुछ ठोस काम किया जाए ताकि देहातों के भूमिहीन 
लोगों की सामाजिक हँसियत वढ़े और वे अनभव कर सकें कि उन्नति करने के लिए उन्हें भी औरों 
के समान अवसर प्राप्त हैं। कृषि अर्थ-व्यवस्था का स्वरूप सहकारी वनाने के लिए भी भू- 
स्वामित्व विपयक विपमताओं का कम किया जाना अपेक्षित है। कारण, सहकार ऐसे ही वर्गों 
में पनप सकता है, जिनकी हैसियत लगभग एक-्सी हो । यदि विपमता ज्यादा हो तो सहकार 
व्यवस्था चल नहीं पाती है। इस प्रकार सरकार और किसान के बीच के विचौलियों की समाप्ति, 

पट्टेदारों के संरक्षण और पट्टेंदार को जमीन का मालिक बनाने की दिशा में प्रथम चरण के रूप 
में पट्रेदार और राज्य में सीधे सम्बन्ध की स्थापना से अन्तत: एक ऐसी कृषिपरक अर्थ-व्यवस्था 
की प्रतिप्ठा होती है जिसमें जमीन जोतने वाला ही जमीन का मालिक समझा जाता है । . 


४. ग्राम्य अर्य-व्यवस्था के विकास में शुरू से ही सबसे वड़ी वाघा यह कि देश में 
खेतों का आकार आम तौर से वहुत छोटा और अर्यलाभ की दृष्टि से अनुपयुक्त होना हैं। यह सभी 
मानते हैं कि सहकारिता के आधार पर पुनर्गठन करके ही देश की कृपि-व्यवस्या में उत्पादन- 
शीलता और दक्षता की वृद्धि की जा सकती है। दूसरी योजना की अवधि में ऐसे कई उपाय किए 
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जाने वाले हैं, जिनसे ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था का सहकारिता के आधार पर पुनर्गठन सम्भव हो 
जाएगा। अधिकतर काइतकारों को अपनी कंइत की जमीन के पूरे या लगभग पुरे स्वामी वन 
चुकने के वाद चकवन्दी करना न सिर्फ चकवन्दी के लिए ही, वल्कि सहकारिता के विकास के 
लिए भी आवश्यक हो जाता है । चकबन्दी के काम का देश के कई भागों में इतना अनुभव प्राप्त 
किया जा चुका है कि दूसरी योजना की अवधि में इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की जा सकेगी ! 
चकवन्दी से जुड़ी हुई एक और समस्या है--भूमि प्रवन्ध के तरीकों में सुधार करने की । राष्ट्रीय 
विस्तार और सामुदायिक योजना कार्यों का एक मुख्य उद्देश्य प्रत्येक गांव और प्रत्येक क्षेत्र के 
लोगों को सुसंगठित होकर उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा देना, ठेकनीकल मामलों में उनका पथ-प्रदर्शन 
करना, हर त्तरह से उन्हें सहायता पहुंचाना और ग्राम्य जनता के साधनहीन और गरीब वर्गों 
की हैसियत बढ़ाने में हाथ वंटाना है। ऐसी उपयुक्त परिस्थिति की अपैक्षा है जिसमें ग्राम्य 
आथिक जीवन में सहकार संस्थाओं के माध्यम से कृपिपरक और इतर दोनों ही तरह के अधिका- 
ध्रिक कार्य सपन्न हों। सहकार व्यवस्था के विकास के लिए सबसे सुविधाजनक झौर उपयुक्त 
इकाई एक गांव की रहती है | श्रतएव सहकार संस्थाओं और पंचायतों के विकास और राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा, ऋण, हवाट-व्यवस्था और विधायन के सुसंगठन के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं 
उनके और ग्राम और लघु उद्योगों की स्थापना के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में सहकारी ग्राम-प्रवन्ध की 
ऐसी व्यवस्था करा दी जाएगी जो उस क्षेत्र विशेष की परिस्थिति के अनुकूल हो । एक क्षेत्र में 
सहकारिता की प्रतिप्ठा से दूसरे क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा और सहारा प्राप्त होता है । 
सहकारिता के क्षेत्र में रचनात्मक उद्यम करने के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। ये संभावनाएं 
अ्रव निरन्तर बढ़ती ही जाएंगी । सरकार के प्रति जनता में उत्साह और अटूट लगन जगाने के लिए 
यह आ्रावरयक हो जाता है कि सहकारिता का प्रवन्ध अधिक से अधिक कुशलता से किया जाए। 
भूमि सुधार के कार्य के विभिन्न चरण शुरू करते समय इस वात का ध्यान रखना जरुरी 
होता है कि खास जोर भूमि सुधार कार्य के अच्छे और रचनात्मक पहलुओं पर ही दिया जाना है, 
और भूमि सुधार के उपाय इस ढंग से किए जाने हैं कि कृपि पैदावार में वृद्धि हो सके । इस दृष्टि 
से राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास के कार्यक्रम और कृषि विकास, ग्राम्य ऋण-व्यवस्था, 
हाट-ब्यवस्था आदि क़ी योजनाएं भूमि सुधार की सफलता के लिए उतनी ही जरूरी हो जाती हैं 
जितना कि उनकी सफलता के लिए भूमि सुधार । स्वाभाविक ही है कि भूमि सुधार कार्य की 
दिशा भले ही कितनी स्पष्ट और सुनिश्चित क्यों न हो, उसकी गति, स्वरूप और ब्योरा हर राज्य 
को अपनी विशिष्ट परिस्थिति के अनुसार निर्धारित करना होगा । भूमि सुवार के काम के लिए 
सरकार को बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, और जैसा कि इसी अध्याय में 
ग्रागे चलकर दर्शाया गया है, भूमि सुधार योजना के लिए राज्य सरकारों को अनेक पेचीदा मसले 
जो इस समय कई राज्य प्रशासनों को अ्रपनी सामर्थ्य से वाहर जान पढ़ते हैं, कुद्धेक वर्षों में ही 
हल कर दिखाने होंगे। करीव-करीव इन सभी मसलों को हल करने में जन-सहयोग, सद्भाव और 
आपसी व्यवस्था की बहुत अपेक्षा होगी । कितने ही ऐसे जदिल मामले भी हो सकते हैं जिन पर 
गौर करना हरेक राज्य के लिए जरूरी हो। केन्द्रीय भूमि सुधार समिति ने, जिसमें योजना आयोग 
के सदस्य और तत्सम्बन्धी प्रमुख मंत्रालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित है, और जो समय-समय 
प्र देश के विभिन्न भागों में भूमि सुधार की प्रगति की समीक्षा करती है. पहली पंचवर्षीय योजना 
की अ्रवधि में अपना दायित्व निभाते समय इन सब वातों का पूरा ध्यान रखा | गत बप योजना 
आयोग को पट्टेदारी सुधार, चकों के आधार, कृषि पुनर्गठन और भूदान कौ विभिन्न समस्याप्रों 
का अध्ययन करने में भूमि सुधार विषयक जिस मण्डल ने सहायता दी, उसने भी इन तेथ्या का 
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नली-मांति ध्यान में रखा था । अतएव योजना में मूमि चुधार और सहकार विकास के जो उपाय 
सुझाए बए हैं वें ऐसे हैं जो सभी को समान रूप से मान्य हो सके और जिन्हें सप्ट्रीय योजना के 
छुक अंग के रूप में हरेक राज्य स्थानिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं का पर्याप्त ध्यान 
रखते हुए क्रियान्वित कर सके । 


४ 


भूमि सुवार 
विचोलियों की समाप्ति- 

६. कुछ ही वर्ष पहले तक देश के करीब आधे साथ में विचौलियों की पद्ेदारी का प्रचलन था। 
योडे-वहुत राज्यों में विचौलियों के उन्मूलन का कानून १६५१ से पहले बन चुका था । लेकिन 
विचौलियों की प्रवा समाप्त करने और विचौलियों की जमीन पर कब्जा करने के कानन वगैरह 
का ज्यादातर काम पहली योजना की झ्वधवि में ही उठाया गया । अब विचौलियों का करीव-करीबव 
सारे देश्य में उन्मूलन हो चुका है । दस कुछेक ही ऐसे इलाक यहां-वहां बच रहे हैं जनमें विचौ- 
लिया पट्टेदारी खत्म करने के लिए आगे कार्रवाई करने की जरूरत है; उद्ाहरण.के लिए---ध्रसम 
की वे एस्टेटें जिनका पक्का वन्दोवस्त नहा हुआ हूं, राजस्थान का जमींदारियां, सेना में काम करने - 
के पुरस्कार के रूप में मिली हुईं पट्टेदारियां, इनाम में मिली अन्य-छोटी-मोटी पट्टेदारियां (ये 
कई राज्यों में हैं) और कुर्ग, तिपुरा, कच्छ श्रादि यथा माय के राज्यों की विचौलिया जमीन। 
'विचौलिय पट्टँदारी की समाप्ति के कानून लागू करने का काम शुरू-शुरू में मुकदमेवाजी के कारण 
रूका रहा; कद विचौलियों ने अदालतों से कहा कि विचौलिया पट्टदारा उन्मूलन कानूव संविधान 
के झनुसार अवैध ठहरता है । इसलिए इसे लागू न होने दिया जाए। इस आपत्ति को दूर करने की 
खातिर १६९४२ में देश के संविधान में आवश्यक संच्ोवव कर दिया गया । 

७. विचौलिया पट्टेदारी खत्म करना जरूरी तो बहुत है लेकिन उससे राज्य सरकारों को 
अश्यांसन के मामले में वहुत ही भारी जिम्मेदारी उठानी पड़ जाती है । विचौलियों को कितना 
मुआवजा दिया जाए, यह ठय करना, मुआरवज का रकम अदा करना पट्टेदारों रों के नाम और उनकी 
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जमीन के वारे में जो दस्तावेज हों उनमें संशोवन-परिवद्धंन कराना, या जरूरी हो तो वए सिरे से 
: दस्तावेज तैयार कराना, विचौलिया उन्मूलन के वाद किस पट्टेंदार को कितना लगान या मालगुजारी 
देनी होगी, इसका हिसाव कराना, लगान या मालगुजारी दल करने और जमीन का हिसावः 
पकिताव रखने के लिए जरूरा इच्तडाम करना, इत्यांद अचक चए काम उठ खड़े होते हँ  भमि- 
चुबार क वाद विचौलिया जितनी जमीन का हकदार रहता है उसको निदान 
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किन जिस पंचायती जमीन पर सरकार अधिकार तल जाता 3] उसकी देन्ड: जता 
और कानून के अनुसार जिस पचायता जमीन पर सरकार का आवकार हा जाता ह उत्तका दल्ह-रुख 
आर १० आज का इन्तजाम कराना: ज्ल्जा अपर प्रधासन न ८ +-2 
और विकास का इन्तेजाम कराना--यह भी प्रद्मासन की ही जिम्मेदारी हो जाती है । 





८. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां वन्दोवस्त अस्वायी था, नूमि चुवार 
का काम तेजी से पूरा करना अपेक्षाकृत सरल रहा। कारण, वहा जमाच का हिसावर्न किताव 
पहले से ही वाकायदा लिखा रखा था और भूमि सुधार के लिए समुचित प्रद्मासनिक व्यवस्या 
मौजद थी । विहार, » उड़ासा और पश्चिम बंगाल में, जहा वन्दावस्त स्थायी था, आर राजस्थान 
आर सौराप्ट जैसे प्रदेशों में, जहां जायी रदारियां थीं, विचौलियों का उन्मूलन करना जरा मुद्दिकिल 
था। वहां जमीन का हिसाव-किताव शुरू से तैयार करने और मालबुजारी प्रशासन की व्यवस्था 
करने की जरूरत थी । फिर भी ज्यादातर राज्यों में विचौलिया प्रया खत्म करने के कानून दना 


दिए गए हैं और उनका पालन किया जा रहा है । 





भूमि सुधार और कृषि व्यवस्था का पुनर्गठन - शृदृ४ 


६. विचौलियों की समाप्ति के लिए मोटे तौर पर ये कदम उठाए जाते हैं : 


(१) पड़ती जमीन, जंगल, झावादी-मुकाम जैसी विचौलियों की जो भी पंचायती जमीन 
होती है, उसे राज्य सरकार अपने हाथ में ले लेती है और उसके विकास वगैरह का 
इन्तजाम कराती है । 

(२) विचौलियों की खुदकाश्त जमीन, और घरेलू फार्म जमीन विचौलियों के पास ही 
रहने दी जा रही है । विचौलियों के घरेलू फार्म में जो लोग खेती करने आए हों 
उन्हें विचौलियों के पट्टेंदारों के रूप में खेती करते रहने दिया जाता है। कुछ राज्यों 
में अ्लवत्ता पट्टंदार भी सीधे राज्य के नियन्त्रण में ले लिये गए हैं और विचौलियों 
का अपनी पट्टेदारी की जमीन पर कोई हक नहीं रह गया है । ऐसे राज्यों में उत्तर 
प्रदेश, मध्य भारत (जागीरदारी क्षेत्र), दिल्‍ली, श्रजममेर और भोपाल 
शामिल हैं । राजस्थान और मध्य भारत (जमींदारी क्षेत्र) में इस तरह 
के पट्टंदारों को यह सुविधां दी गई है कि वे चाहें तो जमीन के स्वामित्व 
का अधिकार खरीद ले सकते हैं । ज्यादातर राज्यों में विचौलियों को 
खुदकाइत के लिए सिर्फ वही जमीन दी गई है जिसमें वे पहले से खुद 
खेती करते आए थे और जो उनके घरेलू फार्मो में शामिल थी । लेकिन 
हैदराबाद, मैसूर (इनामी जमीन), राजस्थान, सौराष्ट्र, श्रजमेर, भोपाल, 
ओऔर विन्ध्य प्रदेश आदि कुछ राज्यों में ऐसी व्यवस्था रखी गई है कि 
अ्रगर विचौलिए की खुदकाइत की जमीन कानून में खुदकाशइत के लिए निश्चित 
अधिकतम भूमि से कम हो, तो उसे खेती करने के लिए कुछ भ्ौर जमीन दे दी जाए। 

(३) ज्यादातर राज्यों में विचौलियों के मुख्य पट्टेदार सीधे राज्य सरकार वो मातहत 
ले लिये गए हैं । बम्बई में (विचौलियों के अनेक विशिष्ट वर्गों के सम्बन्ध में) 
और हैदराबाद और मैसूर में (इनामी जमीन के सम्बन्ध में) और कुछ ग्न्य राज्यों 
में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है । इन राज्यों में कहीं-कहीं विचौलियों के पह्टे- 
दारों की जमीन विचौलिए के नाम कर दी गई है। कुछ राज्यों में पट्टेदारों 
का अधिकार स्थायी था, और उन्हें श्रपणी जमीन दूसरे के नाम कर देने का 
हक मिला हुआ था, इसलिए वहां इस दिशा में कोई झऔर कारंवाई करने की जरूरत 
नहीं हुई। ऐसे राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल, विहार, उड़ीसा, भोपाल और 
विन्ध्य प्रदेश शामिल थे । वम्बई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हैदरावाद, मैसूर और 
दिल्ली वगरह में पट्टंदारों को स्वामित्व का अधिकार पाने के लिए राज्य सरकार 
को एक निश्चित रकम अदा करनी पढ़ी । आंध्र, मद्रास, राजस्थान, सौराष्ट्र, 
(वारखली क्षेत्र) मध्य भारत, हैदरावाद (जागीर क्षेत्र) और भ्रजमेर जैसे कुछ 

राज्यों में या तो पट्टेदार को पहले से ज्यादा श्रधिकार दिला दिए गए थे, या उससे 
सीधे कुछ लिये बगर उसका लगान कम कर दिया गया । 


१०. विचौलियों को मुआवजे और पुनःस्थापन सहायता के रूप में जो रकम दी जानी है 

कुल मिलाकर ४५० करोड़ रुपए के आस-पास बैठती है । मुआवजे की कुल रकम का सत्तर 
प्रतिशत हिस्सा तो उत्तर प्रदेश और विहार ही का है । ग्राम तौर पर मुआवजा, विचौलियों को 
जमीन से होने वाली शुद्ध आय का कुछ गुना तय कर लिया गया है । प्रधिकतर राज्यों में न्‍्यूद 
आय वर्ग के विचौलियों के लिए झ्रामदनी की ज्यादा गुनी रकम मुझ्नावजे के रूप में स्थिर की 
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गई । विचौलियों के खत्म हों जाने से राज्य की आय वढ़ जाती है और आय में जो वृद्धि होती है 
उसी में से. मुझावजे की रकम अदा. की जाती है ।-मुआवजा कभी-कभी-नकद-भी दिया जाता 
है । लेकिन ज्यादातर मुआवजे में ऐसे वौंड दिए जाते हैं जिन्हें श्रदायगी के लिए इसरे के नाम भी 
किया जा सकता है, जो परक्राम्य (निगोशिएवल) होते हैं, और जिन्हें एक निश्चित अवधि 
के वाद भुनाया जा सकता है । यह अवधि १० से लेकर ४० वर्ष तक रखी गई है । मुझ्नावजे 
की रकम आंकना, और उस-हिसाव से मुआवजा में वौंड देना खासा वड़ा काम रहा है । ज्यादातर 
राज्यों में काम जल्दी से पूरा करने की खातिर प्रशासन की भ्रतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ी है । 
फिर भी मुआवजा आंकने और-अदा करने का बहुत-सा काम अ्रभी वाकी पड़ा है | यह वहुत 
जरूरी है कि छोटे-छोटे जमींदारों और विधवाओं और नावालिगों को मआवजा देने का काम 
अब जल्‍दी पूरा किया .जाए । 


- _ . मालिकों, के अ्धिकार 


११. विचौलियों की समाप्ति के वाद अब मोटे तौर पर दो तरह की पट्टेदारियां बच रही 
हैं---एक वर्ग में वे लोग आते हैं जिन्होंने सीधे राज्य से जमीन ले रखी है, और दूसरे में वे जिन्होंने 
'पहले वर्ग. के लोगों से जमीन ले रखी है । इनके कतंव्य और अधिकार आम तौर पर उन कानूनों 
में निर्दिष्ट होते रहे जो राज्य सरकारें पट्टेदारी के वारे में समय-समय पर बनाती रहीं । 
अधिकांश पट्टदारों को कानून से यह आइवासन मिल चुका था कि उनकी पट्टेदारी को कभी आंच 
न आने पाएगी । साथ ही लगान की रकम भी नियमित कर दी गई । यही नहीं, कुछ राज्यों में 
उन्हें पट्टेदारी की जमीन किसी और के नाम कर देने के सस्वन्ध में वाकी अधिकार मिल चुके थे । 
मगर इतना सब होते हुए भी विभिन्न वर्गों की पट्टेदारी की विविवता काफी कम हो चली है और 

काइतकार विचौलियों के मातहंत काम कर रहे थे, उनमें से अधिकांश खुद जमीन के मालिक 
हो गए हैं । जमीन के स्वामित्व के बारे में कुछ मोटे सिद्धांत तय करके अगर सभी जगह एक-सी _ 
तीति पर चला जाए तो बहुत अच्छा रहें । 


१२. जमीन का मालिक होने का मतलव है कुछेक जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार 
रहना । सबसे वड़ी जिम्मेदारी तो जमीन के उपयोग और देख-रेख की है । स्वामित्व के इस पहलू 
पर हम इसी अध्याय में आगे चलकर विचार करेंगे । 


अनेक राज्यों में चकवन्दी विषयक कानूनों के अन्तगत ऐसे उपाय किए गए हैं कि जमीन के 
अधिकाधिक छोटे टुकड़े न होतें जाएं ॥ पर होता अक्सर यह है कि इन नियमों को सख्ती से लागू 
नहीं किया जाता । कृषि विकास के लिए यह जरूरी है कि जमीन के कठे-फटे टुकड़े न बनने दिए 
जाएं और बंटवारे या हस्तांतरण द्वारा उनके भी और छोटे-छोटे टुकड़े न होने दिए जाएं और 
जो छोटे करटे-फटे टकड़े इस समय हैं उनके हस्तांतरण के नियमन की कोई व्यवस्था कर 
दी जाए ः 

१३. कुंछेक राज्यों में काफी इंलाका ऐसा है जिसमें उच लोगों को अपनी जमीत दूसरे 
के नाम कर देने का अधिकार नहीं है जिन्होंने जमीन सीधे राज्य से ले रखी है | ऐसे मालिक-जमीन 
फसल को रेहन रखकर थोड़े समय के लिए कर्ज ले सकते हैं | लेकिन रेहन में रखने के लिए कोई 
चीज न होने पर यें ज्ञायद सहकारी ऋण संस्थांश्ों से लम्बे और देरमियाने अर्से के लिए कर्ज 
न ले पाएं । इसलिए यह जरूरी है कि जिन लोगों ने जमीन सीर्घ राज्य से ले रखी हो 


न््ज््ज्ा 


कट 
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>> 


सरकार या सहक,री संस्थाओं से कर्ज लेने की खातिर जमीन रेहन- रखने बा अधिवगर 


दिया जाएं । 


१४. कुछ राज्यों में जमीन को पट्टे पर उठाने का अधिकार ऐसे ही व्यवितयों को दिया 


र< 


गया है जो अपनी जमीन की आय की देख-रेख करने में किसी दृष्टि से असमर्थ हों; उदाहरण के 
लिए विधवाएं, नावालिग, और सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारी । अनुभव से पता चलता है कि उस तरह 
के निषेध से गांव की अयथ॑-व्यवस्था में एक तरह की जड़ता आ जाती है । यही नहीं, इस तरह के 
निषेध को सख्ती से लागू कर सकना प्रश्मासनिक दृष्टि से बहुत मुश्किल हो जाता है । पहली पंच- 
वर्षीय योजना में यह परिकल्पना की गई थी कि जमीन को पट्टे पर उठाने के जो भी नियम वर्गरह 
बनाए जाएं उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी पंचायतों पर रहे, यानी जमीन पंचायतों के माध्यम से 
ही पट्टे परु उठाई जाए । इस तरह की प्रथा को यथासम्भव बढ़ावा दिया जाए। हर हालत में 
जब कोई 'व्यवित झ्रपनी जमीन पट्टे पर उठाए तो पट्टे की अवधि कम से कम पांच से 


दस वर्ष हो । 


पट्टेदारो सुधार 


१५. समय के साथ पट्टेदारी की समस्या तीन तरह से जटिल होती गई । एक तो इसलिए 
'कि अवसर विचौलिए अपनी घरेलू-फार्म जमीन को खुद नहीं जोतते-बोते थे और उसे पट्टे पर उठा 
देते थे | दूसरे इसलिए कि जिन लोगों ने विचौलियों से जमीन ले रखी थी--इस वर्ग के लोग सब 
सीधे राज्य के नियंत्रण में आ गए हैं---वे कभी-कभी पट्टे पर ली हुई जमीन को खुद भी पढ्टे 
पर उठा देते थे । तीसरे इसलिए कि रैयतवाड़ी क्षेत्रों में रेयत की जमीन के एक काफी बड़े हिस्से 
में पट्टेदार काइ्त करते रहे थे । 


१६. बेदखली रोकने के लिए विभिन्न राज्यों में विभिन्न उपाय किए गए हैं। बारीकियों 
में जाएं, तो इन उपायों में खासा अन्तर दीख पड़ेंगा । पट्टेदारी की सुरक्षा की दृष्टि से हम विभिन्न 
राज्यों को इस प्रकार बांट सकते हैं : 


(१) 
(२) 


(३) 


(४) 


वे राज्य जहां पट्टंदारों को पट्टेंदारी वनाए रखने का पूरा प्राश्वासन दिया 
गया है । 

वे राज्य जहां पट्ेदारी के आंशिक रक्षण की व्यवस्था है, और जहां जमीदार 
एक सीमित क्षेत्र में खुद काइत करने के अधिकार का उपयोग करने के लिए पट्टेंदार 
को वेदखल कर सकता है । अलवत्ता इस शर्ते का ध्यान रखते हुए कि वेदखल पढें- 
दार के पास खेंती-बारी के लिए कम से कम उतनी जमीन बच रहे जितनी कानून 
में निश्चित है । 

वे राज्य जहां जमींदार एक निश्चित सीमा तक ही पट्टेदारों से जमीन खुदकाश्व 
के लिए वापस ले सकता है, लेकिन जहां पट्टेदार को खेती-वारी के लिए थोडी- 
बहुत जमीन अपने पास रखे रहने का हक नहीं है । 

अन्य राज्य, जहां वेदखली फिलहाल रोक दी गई है, या जहां पटुँदारों के संरक्षण 
के लिए कदम उठाए जाने है । 


उत्तर प्रदेश और दिल्ली पहले वर्ग में, वम्बई, पंजाव, राजस्थान, हैदराबाद और हिमाचल 
अदेश दूसरे वर्ग में, और असम, मध्य प्रदेश (वरार), उड़ीसा, पेप्सू और कच्छ तीसरे वर्गे में छाते 
हैं । उत्तर प्रदेश में पट्टेदारों को सीधे राज्य के नियन्त्रण में ले लिया गया है और उन्हें स्थायी 


श्द्८ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


और मौरूसी हक दे. दिए गए हैं। राज्य सरकार उनसे लगान लेती है और जमींदारों को वौंडों 
के रूप में मुआवजा अदा करती है। दिल्ली में पट्टेदारों को स्वामित्व का पूरा अधिकार दिया गया, 
और उनसे सरकार को लगान देने के साथ-साथ जमीददारों को मुआवजा देने को भी कहा गया । 
वम्वई में जमींदार पट्टे पर उठाई जमीन में से आघी खुदकाइत के लिए वापस ले सकता है, लेकिन 
इस सिलसिले में आर्थिक दृष्टि से लाभदायी तीन चक की अधिकतम सीमा निर्वारित कर दी 
गई है। आर्थिक दृष्टि से लाभदायी चक का क्षेत्रकूल जमीन की उ्वरता के हिसाव से 
४ से लेकर १६ एकड़ तक कुछ भी हो सकता है । पंजाब में खुदकाइत के लिए ३० स्टेण्डर्ड एकड़ 
से ज्यादा जमीन वापस नहीं ली जा सकती, और पट्टेदार के लिए कम से कम ५ 'स्टेण्डडे एकड़! 
जमीन छोड़ देना जरूरी होता है | ३० स्टैण्डड एकड़' से ज्वादा जो भी जमीन होती है, त्तरकार 
के हाथ में चली जाती. है । न्यूनतम क्षेत्र ५ स्टेण्डड एकड़ जमीन में से कोई पट्टेदार तभी 
वेदखल किया जा सकता है जब सरकार उसे अपनी अतिरिक्त प्राप्त जमीन में 
से बदले की जमीन दे। हैदरावाद में भी पट्टेदार के लिए कुछ जमीन छोड़ देते 
का नियम है। हां, अगर कुछ जमीन के पास ही कानून में निर्दिष्ट सीमा से भी कम 
या बिल्कुल वरावर जमीन हो तो वात दूसरी है। राजस्थान में भी पट्टेदार को 
आम तौर पर थोड़ी-बहुत जमीन अपने लिए रखे रहने का हक मिला हुआ है । हिमाचल प्रदेश 
में जमींदार खुदकाश्त के लिए पांच एकड़ जमीन वापस ले सकता है। पट्टेदार को पट्टी की तीन- 
सौथाई जमीन अपने पास रखे रहने का हक दिया गया है । तीसरे वर्ग के राज्यों में खुदकाइत 
के लिए कितनी जमीन वापस ली जा सकती है, इसका व्योरा यों हैं :---असम में ३३३ एकड़, 

मध्य प्रदेश (वरार) में ५४ एकड़, पेप्सू में ३० स्टैण्ड्ड एकड़", कच्छ में ५० एकड़, और उड़ीसा 

में ७ से १४ एकड़ । देश के अन्य भागों में तरह-तरह की व्यवस्था है और वहां पट्टेदारों की रक्षा 

के लिए उपरोक्त राज्यों के मुकावले बहुत ही कम इन्तजाम हुआ है । भूमि सुधार कानूनों के 

बनने के वाद की स्थिति का मूल्यांकन करते हुए यह कहना पड़ेया कि देश के विभिन्न भागों में 

इन कानूनों का व्यावहारिक पालन एक जैसा नहीं हुआ है, और एक ही राज्य में कानूनों 
के कुछ हिस्सों का तो पालन वहुत जोर-शोर से हुआ है, और कुछ में खास ध्यान नहीं दिया गया 
है | कुल मिलाकर खासी विपमता रही है । 


१७. पिछले कुछ वर्षों में राज्यों में बड़े पैमानें पर वेदखली किए जाने के और पट्टेंदारी 
का स्वेच्छा से त्याग करने के मामले हुए हैं । इसके खास-खास कारण ये हैं कि लोग पट्टेदारी 
संरक्षण के कानूनों की व्यवस्था जानते नहीं हैं, कानूनों में कहीं और कसर रह गईं है, जमीच का 
हिसाव-किताव वाकायदा रखा हुआ नहीं है, और प्रशासन का इन्तजाम अच्छा नहीं है । स्वेच्छा 
से पहेंदारी त्याग देने के ज्यादातर मामलों की सचाई सन्दिग्ध होती है। सिकारिश की जाती है 
कि ऐसा प्रवन्ध कर दिया जाए कि पट्टेदारों या उप-पट्टेदारों को लगान न देने या जमीन का दुरुप- 
योग करने को छोड़ और किसी आवार पर वेदखल व्‌ किया जा सके । पिछले तीन-एक वर्ष में 
जो वेदखलियां या पट्टेदारी-त्याग हुए हों, उन पर वाकायदा गौर किया जाए और अगर कोई 
पट्टेदारी लौटाना उचित समझा जाए तो लौटा दी जाए। लोगदबाव में आकर पटुँदारी का 
पवेच्छा से त्याग न करें और इसके लिए ऐसा विधान कर दिया जाए कि पट्टेदारी का छोड़ा जाना 
तब तक चैव नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसके बारे में माल विभाग को वाकायदा खबर च 
की गई हो । पट्टेदार जो जमीन छोड़े, उसमें से जमींदार को सिर्फ उतनी ही जमीन लेने दी जाए 
जितनी वह कानून के अनुसार ले सकता हो ॥ 


पु 
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खुदकाइत का श्रर्य 

१८- पट्टेदारी के संरक्षण के कानूनों का पालन करने में कुछ दिवकतों का इस वजह से 
सामना करना पड़ता है कि खुदकाइत की कोई सुनिश्चित परिभाषा नहीं हैं। इस शब्द का अक्सर 
इस्तेमाल किया जाता है, पर इसके मतलब सब कहीं अलग-अलग लगाए जाते हैं। सभी राज्यों 
में खुदकाइत में वह खेती-वारी भी घामिल की जाती है जी नौकरों या मजदूरों से कराई जा रही 
हो | भ्र्थभेद है त्तो इन बातों में कि खेती-वारी की देख-रेख कसी और कितनी है, और नौकरों 
या मजदूरों का वेतन किस रूप में और किस तरह दिया जाए। दोनों ही चीजों का कानून से विधान 
हुआ है । अनेक राज्यों में देख-रेख के विपय में कोई प्रतिवन्ध नहीं है । बम्बई, सौराप्ट्र और 
कुछ अन्य राज्यों में ऐसी व्यवस्था हे कि खुदकादत की देख-रेख या तो स्वयं मालिक-जमीन या 
उसके परिवार का कोई सदस्य करे, लेकिन इस प्रसंग में 'परिवार' की कोई परिभाषा नहीं दी 
गई है । रही नौकरों श्रीर मजदूरों के वेतन की वात | वम्बई और कुछ अन्य राज्यों में ऐसी 
व्यवस्था है कि वेतन चाहे नकद दे लो चाहे किसी और तरह, मगर पैदावार के हिस्से के रुप में न 
दो । उधर पंजाव में श्राप मजूरी चाहे किसी तरह अदा कर सकते हैं। खुदकाइत का मतलव सभी 
जगह एक ही जैसा लगाया जाए, ऐसा प्रवन्ध कर देना त्रपेक्षित है । 

१६. देखा जाए वो खुदकाइत में तीन वातें खास होनी चाहिएँ--पहली, फायदा- 
नुकसान जो हो मालिक उठाए; दूसरी, खेती-वारी की देख-रेख मालिक खुद करे, भौर तीसरी 
यह है कि खेती में वह खुद भी मेहनत करे । जो आदमी सारा फायदा-नुकसान खुद न उठाता हो, 
या जिसने पैदावार का एक हिस्सा किसी दूसरे के नाम पर कर दिया हो, 
उसके बारे में यह कहना गलत होगा कि वह खेती स्वयं कर रहा है। जहां तक 
देख-रेख का मतलब है वह यह होना चाहिए कि या तो स्वयं मालिक-जमीन या उसके परिवार का 
कोई सदस्य करें । देख-रेख श्रच्छी हो सके, इसके लिए ऐसा विधान करना जरूरी है कि देख-रेख 
करने वाला फसल के समय ज्यादातर या तो उसी गांव में रहे जहां उसको खेत हैं या उसके 
आसपास के किसी गांव में । इस प्रसंग में आसपास की स्पप्ट परिभाषा कह दी जाए। सिद्धांत 
रूप से तो खुदकाइत के लिए खेती में मालिक का थोड़ा-बहुत योग देना जरूरी होना चाहिए, 
लेकिन इस विधान का पालन करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सुज्नाव 

दिया जाता है कि इस शर्त को जरूरी न समझा जाए झौर खुदकाश्त की परिभाषा यों कर दी 

जाए; जिसमें जमीन का मालिक फायदे-नुकसान का सारा जोखिम खुद उठाता हो और खुद 
मालिक या उसके परिवार का कोई सदस्य खेती-वारी की देखरेख वाकायदा करता हो, वही खुद- 
काइत है | लेकिन जहां खुदकाइत के लिए जमीन पट्टेंदार से वापस ली गई हो, वहां खुदबगइत की 
तीसरी यानी मालिक की खेती-बारी में खुद भी थोड़ी-बहुत मेहनत की शर्ते भी लागू की जाए 
तो अच्छा रहे । इस तरह जो जमीन वापस ली गई हो अगर उसमें खुदकाशत न की जाए 
या एक निदिचत अवधि में उसे किराए पर उठा दिया जाए तो बंदखल पट्ुंदार को बह दावा 
करने का हक रहे कि पट्टे की जमीन फिर उसे लौटा दी जाए । 

. २०. ऊपर खुदकाइत की जो व्यात्या की गई है, उसे ध्यात में रखकर चर्तमान कानूनों 
पर फिर से विचार किया जाना चाहिए और उन लोगों को जो भ्रव तक सिर्फ खेतिहर मजदूर या 
साझेदार समझे जाते रहे हैं, पट्टेदारी के अधिकार दिलाने का समुचित प्रवन्ध किया जाना 
चाहिए । खुदकाइत की गलत व्याख्या किए जाने से अनेक राज्यों में जमीदार खेती में साज्ना करने 
की ऐसी व्यवस्था करते रहे हैं जो पट्टेदारी जैसी होते हुए भी पट्ेदारी नहीं समझी जाती, झोर 
इस प्रकार साझदार उन अधिकारों से वंचित रह जाता है जो कानून में पट्टंदारों को दिए गए हूं । 


१७० हित्तीव पंचवर्षीय योजना 


जमीन का खुदकाइत के लिए हासिल किया जाना 


२१. पट़ेदारी कानून की कई-एक कठिनाइयां पट्टेदार से खुदकाइद के लिए जमीन वापस 
के सवाल को लेकर उठती हैं । आम रिवाज कानन में ऐसी व्यवस्था रखने का हैं कि सेना के 
मंचारी, अविवाहित औरतें, विववाएं, नावालिय लड़कें-लड़कियां, और झारीरिक या मानसिक 
असमर्थ व्यवित अपनी जमीन पट्टे पर उठा सकते हैं और समय होने पर पट्ेदार से जमीन 
खुदकाइत के लिए वापस ले सकते हैं ।. - 


हे 
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दकारत्त 


जहां तक प्रतिरक्षा सेवा में नियुक्त कर्मेचारियों का सम्बन्ध है, इस वात का व्यान रखता 
चहुत ही जरूरी है कि पट्टेदारी के कानून की वजह से उन्हें किसी तरह की असूविधा न हो । सैनिकों 
को इस बात का पूरा इतमीनान होना चाहिए कि उनके हितों का ध्यात रखा जाएगा और उनके 
अंधिकारों पर आंच नहीं आएगी । अगर वे जमीन के मालिक हों तो उन्हें जमीन पट्टे पर उठा 
देने का हक रहे, अगर वे पट्टेदार हों तो उन्हें पट पर मिली जमीन किसी और को उठा देने का 
हक रहे। सेना से निवृत्त होने पर वे अपनी खुद की या पट्टे की जमीन खुदकाइत के लिए वापस ले 
सके | इस दिशा में कोई रोक-ठटोक न हो । 


2२. आम राय यह है कि जमींदार को खुदकादत के लिए पटेदार से जमीन वापस लेने का 
अधिकार होना चाहिए । पहली पंचवर्षीय योजना में यह प्रस्ताव किया यया था कि जमींदार को 
खदकादइत के लिए हद से हद इतनी जमीन वापस लेने दी जाए जिसका क्षेत्रफल एक परिवार के लिए 
जमीन 


पर्याप्त जमीन से तिगुना हो । 








यह उठता है कि जो मालिक खुदकाइत करना चाहता हो और जिस पट्टेदार की इस वजह से 
|; 


रोटी-रोजी जाती हो, उनके परस्पर-विरोबी हित का समन्वय किस प्रकार किया जाए कि दोदों 
की बात रह जाए । बहत-से राज्यों में एक सीमा से आगे जमींदार खुदकाइत के लिए जमीन 
वापस नहीं ले सकता । लेकिन इसके बाद भी उन जमींदारों की समस्या वच रहती है जिनकी 
जमीन एक्र परिवार के लिए पर्याप्त समझी जाने वाली जमीन से कम हो, या उससे तो ज्यादा 
हो पर खदकारत की निर्वारित सीमा से कम पड़ती हो । 


च 
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२३. छोटे-मोटे जमींदारों की आर्थिक दह्ा पदढ़ेदारों की आर्थिक दया से इत्तनी भिः 
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हब काफी दे 
लो प्र 


जाए । मगर साथ ही पटुेंदार का हित-अहित विसार देना भी मुश्किल है । काफी लोग 
यह राय है कि जिन जमींदारों की कुल जमीन वहुत थोड़ी-सी हो, उन्हें पट्टेंद्ारों से छारी जमीन 
चापस लेने देनी चाहिए । इसकी सीमा इतती रखी जाएं कि जिसे वुनियादी चक समझा जा-सके | 


से 
। 
कट 
का 
२ 
है| 
मा 





जमीन के टुकड़े न होने देने के कानूनों में वुनियादी चक' की परिनापा आम तौर से यों की जाती 
है: वह छोटे से छोटा क्षेत्र जिसमें खेती करना आशिक दृष्टि से फायदेमन्दर ही। व्यवहार में हम 


यह मान सकते हूँ कि परिवार का चक तीन बुनियादी चको के बराबर है । तो मतलब यह हुआ कि 


जिन लोगों के पास एक परिवार के लिए पर्वाप्त समंझी जाने वाली जमीन की तिहाई जमीन हो, 
' उन्हें अपनी सारी जमीन खुदकाइत के लिए वापस लेने का अधिकार होना चाहिए। रहें वे लाग 


भूमि सुधार और क्ृपि व्यवस्था का पुनंगठन १्र्छ 


दी 


जिनकी जमीन वुनियादी चक से तो ज्यादा हो मगर पारिवारिक चक से कम हो; उनके बारे में 

सुझाव दिया जाता है कि उन्हें अपनी श्राथी जमीन वापस लेने का अधिकार दिया जाए; हां 
इस बात का ध्यान रखा जाए कि इन्हें जो जमीन वापस मिले वह किसी भी हालत में वनियादी 
चक से कम न हो । अ्रगर जमीदार के वापस लेने के वाद पट्टंदार के पास जमीन बिल्कुल ही ने दच 

या बुनियादी चक से कम बच रहे, तो सरकार उसे कहां से इतनी जमीन दिलाए कि उसके 
पट्ट में कम से कम एक पूरा बुनियादी चक हो जाए । जब जमीन की झ्धिकतम सीमा निश्चित 
कर दी जाएगी और श्रतिरिक्त भूमि पर सरकार का कब्जा हो जाएगा नो पट्टेदारों को वनियादी 
चक दिलाने के काम में किसी हद तक सुविधा हो जाएगी । 


२४. जहां तक उन लोगों का सवाल है जिनकी जमीन पारिवारिक चक से ज्यादा हो 
मगर खुदकाइत के लिए निश्चित से कम, खास ध्यान इसी वात का रखा जाना चाहिए कि पढ़े- 
दारों के पास भी थोड़ी-बहुत जमीन बच रहे । 'थोड़ी-वहुत' का मतलब बया है, यह तो जमीदार की 
खुदकाइत की जमीन के क्षेत्रफल पर निर्भर है । प्रस्ताव यह है कि--- 


(१) श्रगर जमींदार के पास खुदकाइत की इतनी जमीन हो जो एक पारिवारिक चक से 
ज्यादा मगर निश्चित भ्रधिकतम सीमा से कम हो, तो उसे पट्ंदार से जमीन वापस 
लेने दी जाए, अलवत्ता इस बात का ध्यान रखकर क्रि पट्टेदार के पस कम से कम 
एक पारिवारिक चक्र के वरावर जमीन वच रहे, और जमींदार की खुदकाइत 
की जमीन का क्षेत्र कुल मिलाकर निश्चित अधिकतम सीसा से ज्यादा न हो 
जाए । 


(२) अगर जमींदार के पास खुदकाइत की जमीन एक पारिवारिक चेक से कम हो तो 
उसे पट्टेदार की जमीन की आथी या इतनी जमीन वापस दें दी जाएं कि उसका 
खुदकाश्त का इलाका कुल मिलाकर एक पारिवारिक चक के वरावर हो जाए, 
मगर शर्त यह हो कि पट्टेदार के पास कम से कम एक ध्रुनियादी चक के बराबर 
जमीन बच रहे । 


२५४. यह जरूरी है कि-मालिक-जमीन खुदकाइत के लिए जो जमीन वापस ले सकता हो 
उसकी सीमा पर निशान लगाने का काम जितनी जल्दी हो सके पूरा कर दिया जाए । पांचन्द: 
महीने की एक ऐसी उचित अवधि तय कर ली जाए जिसमें मालिक-जमीन सुदकास्त का छेश्र 
निर्धारित कराने के लिए आवेदन कर सकें । माल विभाग के अ्रधिकारी इस बात कय न्‍्यायोचित 
फैसला करें कि पट्टेदार से कितनी जमीन वापस लो जा सकती है, कितनी नहीं । जो इलाबा 
खुदकाइत की सीमा के श्रलावा हो, उसमें पट्टेंदारों को स्थायी श्रौर मौहसी हक दिया जाए। 
उन्हें पट्टे की जमीन दूसरे के नाम करने का भी थोड़ानबहुत अ्रधिकार दिया जाए ताकि ने 
जमीन रेहन रखकर सरकार से या सहकारी समितियों से कर्ज ले सके । जो जमीन वापस ला जा 


थढ 


सकती हो उसके पट्टेदारों को मौरूसी (मगर स्थाबी नहीं) हक होने चाहिएं। उन्हें जमीन में सुधार 
करने का अधिकार भी मिलना चाहिए । ऐसा विधान कर देना भ वांछनीय है कि जमीदार 
एक निश्चित अवधि में ही जमीन वापस ले सकता है और उस अवधि के बाद स्वामित्व पटूँदार 
को दे दिया जा सकता है। इसके लिए पहली योजदा में पांच वर्ष को जो अवधि सुझाए गे दे 
वह पर्याप्त जान पड़ती है। छोटे-छोटे जमींदारों के लिए ऐसा कोई प्रतिवन्ध सतना जरूरी नहीं । 


१७२ -  हितीय पंचवर्षीय योजना 
- लगान का नियमन 


२६. पहली पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि लगान,. की ऐसी दर जो पैदावार के 
. चौथाई या पांचवे हिस्से से ज्योदा हो, वगैर किसी खास वजह के लाग न होने दी जाए। लगान 
नियमित करने का काम सभी जगह वरावर नहीं हुआ है; कई राज्यों में श्रमी तक इसकी काननी 
व्यवस्था नहीं हुई है। लगान के वारे में विभिन्न राज्यों में अब भी वहुत अन्तर है। अधिकतम लगान 
राजस्थान और वम्वई में पैदावार का छठा हिस्सा, दिल्‍ली और अजमेर और किसी हद तक 
हैदराबाद और असम में पांचवां हिंस्सा, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, मैसूर के कुछ भागों में, और 
असम, हैदरावाद और विन्ध्य प्रदेश में कुछ मामलों में चौथाई हिस्सा, पंजाब और पेप्सू में, 

मैसूर के कुछ भागों में और कच्छ में कुछ मामलों में तिहाई हिस्सा, और बिहार में ७/२० 

हिस्सा निश्चित हुआ है । दूसरी ओर मद्रास में सिफे तंजौर और मलावार में ही 
लगान नियमित है । तंजौर में लगान पैदावार का साठ प्रतिशत भाग लिया जाता है और मला- 
वार में आम तौर पर पचास प्रतिशत । पश्चिम बंगाल में साझेदार को, अगर काइत का खर्च उसी 
ने उठाया हो वो, फसल का चालीस प्रतिशत, नहीं तो पचास प्रतिशत भाग जमींदार को देना पड़ता 
है। आंध्र जैसे कुछेक राज्यों में तो लगान का नियमन विल्कुल हुआ ही नहीं है। यह आव- 
श्यक हो चला है कि जल्दी ही लगान की दरों को घटाकर उतना कर दिया जाए जितना कि पहली 
योजना में सुझाया गया था । साथ ही, लगान को नकद चुका सकते की व्यवस्था भी कर दी जाए तो 

आर भी अच्छा रहे । लगान का सामान्य ढंग से नियमन करने के साथ-साथ अधिकतम लगान को 
मालगुजारी के कुछ गुने के वरावर तय कर देना भी बहुत उपयोगी रहेगा । 


पट्टेदार और स्वामित्व का श्रधिकार 


२७. यह वात तय पाई जा चुकी है कि जो जमीन खुदकाइत के लिए वापस न ली जा सकती 
हो उसके पट्टेदारों को अपने-अपने चकों का स्वामित्व प्रदान करने के लिए जल्दी ही जरूरी कदम 
उठाने चाहिएं। इस दिल्या में अव तक प्रगति मन्द रही है । सुझाव यह है कि फौरन यह काम तो कर 
दिया जाए कि जो जमीन खुदकाइत के लिए वापस न ली जा सकती हो उसके पट्टेदारों का राज्य 
से सीधा सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाए । इस प्रसंग में लगान घटाने का वड़ा महंत्व होगा । 
लगान घटाने का काम पहले पूरा कर दिया जाए, उसके बाद हर राज्य में वापस न ली जा सकने 
वाली जमीन के पट्टेदारों को स्वामित्व का अधिकार दिलाने का, और जमींदार-पट्टेदार सम्बन्ध 
की आखिरी निशानियां भी मिटा डालने का आयोजन हो | जैसा पहले बताया जा चुका हूँ 
उत्तर प्रदेश और दिल्‍ली में सब पट्टेदार सीधे राज्य के नियन्त्रण में रख दिए गए हैं। अन्य राज्यों 
में इस मामले में दो भिन्न रास्ते अपनाए गए हैं। मध्य प्रदेश, पंजाव, हैदरावाद, मध्य भारत - 
राजस्थान और जल्द एक अन्य राज्य में पट्टेदारों को यह सुविधा दी गई है कि अगर उतकी मर्जी 
हो तो स्वामित्व के अधिकार खरीद लें । लेकिन हैदराबाद और हिमाचल प्रदेश, इन दो राज्यों में 
सरकार ने पट्टेदारों से सीधा सम्बन्ध स्थापित करने का अधिकार भी रखा है। यह देखा गया 
है कि जहां जमीन का स्वामी वनना पढ़ेदारों की मर्जी पर छोड़ दिया गया है, वहां विरले ही पटेँ- 
दार स्वामित्व का अ्रधिकार खरीदते हैं। इसकी एक खास वजह यह है कि उनके पास स्वामित्व 
का अधिकार खरीदने के लिए फालतू घन नहीं होता । 


२८. ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि पट्टेदारों को अपनी मर्जी से 
; स्वामित्व खरीदने का अधिकार दे देना ही काफी नहीं है। जो जमीन खुदकाइत के लिए 
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वापिस ने ली जा सकती हो, उसके सब पट्टेदारों का सरकार से सीधा सम्बन्ध स्थापित कर देने की 
जरूरत है । पहली पंचवर्षीय योजना में यह वात श्रच्छी तरह समझ ली गई थी और इसलिए 
- सुझाव दिया गया था कि खुदकाइत के लिए निर्धारित सीमा से ज्यादा जो भी जमीन हो उसके बारे 
में आम तौर से पट्टेदारों को मालिक-जमीन वना देने की ही नीति अपनाई जाए | यह तीन तरह 
से किया जा सकता है :-- 


(१) राज्य लगान वसूल करे, और जमींदारों को मुआवजा देने का प्रवन्ध करे । 

(२) राज्य पट्टेदारों से लगान के साथ-साथ किस्तों में मुझ्लावजा भी वसूल कर ले । 

(३) राज्य पट्टेंदारों से लगान वसूल करे, और पट्टेंदार मुआवजे की किस्तें सीधे जमींदार 
को ही अदा कर दिया करें । 


' पहले और दूसरे रास्तें पर चलने के माने यह होंगे कि राज्य मुआवजे की रकम ऐसे बौण्डों 
के रूप में श्रदा करेगा जो बीस-बाईस वर्ष बाद भुनाएं जा सकते हैं । पहला उपाय अपनाने पर 
मुआवजा उस वृद्धि पर आधारित होगा जो कि राज्य सरकार की श्राय में होगी, यानी जमीं- 
दारों से जो मालगुजारी मिला करती थी उसके और अ्रव जो पट्टेंदारों से उचित लगान मिलेगा 
'उसके अ्रन्तर से मुआवजा अ्रदा किया जाएगा | लेकिन इस उपाय को अपनाने से कुछ दिककतें 
सामने आ सकती हैं; कारण, लगान की दरें जगह-जगह भ्लग-अलग हैं और नीति के झनुसार 
उनका क्रमश: घटाया जाना निश्चित है। इस प्रकार मुआवजा तय करने का कोई पवका आधार 
मिलना मुश्किल हो सकता है । तीसरा जो उपाय बताया गया है उसमें दिवकत हो सकती है कि 
'पट्टेदार किस्तें समय से अदा न करें । 


इसलिए कुल मिलाकर ऊपर के तीन उपायों में से दूसरा उपाय ही सबसे भ्रच्छा जान पड़ता 
है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखने की जरूरत होगी कि पट्टेदार पर बहुत ज्यादा भार न पड़ जाए। 
'भार ज्यादा न होने देने के लिए ऐसा विधान कर दिया जा सकता है कि पट्टेदार को साल में 
'लगान और मुआवजे की किस्तों के रूप में जो रकम देनी पड़े वह योजना में निर्दिष्ट लगान के 
स्तर से ज्यादा न हो, यानी कुल पैदावार के चौथाई या पांचवे हिस्से से ज्यादा न हो । खयाल है 
पकि मुआवजे की कुल रकम पट्टेदार से मय व्याज के वसूल की जा सकेगी; सरकार पर कोई 
आशिक भार नहीं पड़ेगा । 


२६. पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान में पट्टेदारों को जमीन का स्वामित्व प्रदान करने 
के काम की प्रगति आंकना सही-सही और पूरी-पूरी सूचना के श्रभाव में मुश्किल रहा है। 
“राज्यों को इस सम्बन्ध में साल के साल व्योरेवार सूचना तैयार करनी चाहिए । 


जमीन फी दांट और चकों का पश्राकार 


३०. पहली पंचवर्षीय योजना में यह सिद्धांत माना गया है कि कोई आदमी ज्यादा से ज्यादा 
“कितनी जमीन का मालिक हो सकता है । इस बारे में एक सुनिश्चित सीमा निर्धारित होनी चाहिए 
सुझाव दिया गया था कि यह सीमा हर राज्य अपनी खास समस्याओं झौर कृषि इतिहास का विचार 
करके निश्चित करे । चक किस तरह वंटे हुए हैं, और उनका आकार कितना है, इस बारे में 
प्रामाणिक सूचना के अभाव की ओर घ्यान खींचा गया था और भ्रस्ताव किया गया था कि चक 
और खेती के बारे में परियणना कराई जाए । इस सुझाव के अनुसार जनवरी १६५४ में राज्य 


१७४ हितीय पंचवर्षीय योजना 


सरकारों से चक और खेती के विषय में परिगणना कराने को कहा.गया । यह तय पाया गया 
कि जिन इलाकों में जमीन का सालाना हिसाव-किताव रखने का इन्तजाम. है, उनमें यह परियणना 
आम तौर से राज्य सरकार की मालगुजारी शाखा से कराई जाए । शजरा, खतौनी वगैरह जो भी 
दस्तावेज उपलब्ध हो सकें उनके आंकड़ों पर अच्छी तरह विचार किया जाए और जरूरत हो 
तो किन्हीं खास वातों की जानकारी पाने के लिए पड़ताल भी करा ली जाए। परिगणना के काम 
को जल्दी पूरा करने के खयाल से नवम्बर १६५४ में राज्यों के एक सम्मेलन में यह फैसला हुआ कि 
कोई राज्य सरकार अगर चाहे तो प्रिगणना सिर्फ उन चकों के बारे में कर सकती है जो १० 
एकड़ या उससे ज्यादा के हों । जिन इलाकों में जमीन का साल का हिसाव-किताब न रखा जाता 
हो, वहां नमूने की पड़ताल से काम चलाने का प्रस्ताव हुआ । 


३१. जिन मुख्य-मुख्य धारणाओं को लेकर यह परिगणना की गई, उनका ब्योरा इस 
प्रकार है :--- ४५ | दे 


(१) परिगणना का सम्बन्ध किसी आदमी की उस जमीन से है जो कृषि योग्य हो; 
खेती की इस जमीन में चरागाह और वाग-वगीचे भी शामिल किए जाएं । ऐसी 
जमीन की, जिसमें खेती न हो सकती हो--उदाहरण के लिए जंगल---गणना न की 
जाए । शहर में जो जमीन हो उसका भी हिसाव न लिया जाए । 


(२) अपनी जमीन” की परिभाषा इस प्रकार की जाए कि उसमें जमींदार की खुद 
जमीन के साथ-साथ वह जमीन भी शामिल की जा सके जिसे उसने (स्थायी और 
मौरूसी रूप से ) ले रखा हो। अगर क की कोई जमीन 'ख” ने कब्जे के अधिकार से 
ले रखी हो तो उसे “ख” ही की जमीन में गिना जाए, क' की में नहीं । यह भी तय 
पाया गया था कि जिन लोगों को जमीन पर कानून से स्थायी और मौरूसी अधि- 
कार न मिले हों पर जिन्हें व्यवहार में इन अधिकारों का उपयोग करने का पूरा 
अवसर प्राप्त हो उन्हें भी मालिक-जमीन समझा जाए---यथा वम्बई राज्य के - 
संरक्षित पट्टेदारों की जमीन उनकी खुद की जमीन मानी गई है। 


(३) किसी आदमी के पास सारे राज्य में कुल मिलाकर जितनी कृषि भूमि हो, वह एक 
ही चक के वरावर मानी जाए । अ्रगर स्वामित्व में साझा हो तो हर साझेदार का 
अपना हिस्सा अलग चक समझा जाए । 


(४) खुदकाइत का क्षेत्र, खुद की कुल जमीन और पट्टे पर उठाई जमीन के क्लेत्रफलों 
के अन्तर के वरावर माना जाए । पट्टेदार को मिली उस जमीन को पट्टे पर उठाई 
जमीन समझा जाए जिस पर उसे स्थायी और मौरुसी अधिकार प्राप्त न 
हुए हों । 

३२. भूमि सुधार की कोई भी व्यापक योजना कार्यान्वित करते समय ऐसा उपाय करना 
जरूरी हो जाता है कि जमीन के क्षेत्रफल के साथ-साथ उसके उपजाऊपन की भी अभिव्यक्ति 
हो जाए, या दूसरे शब्दों में यों कहें कि किस्म-किस्म की जमीन के लिए एक ही मापदण्ड _निर्वारित 
हो सके । पंजाव और पेप्सू में पाकिस्तान से वेघर होकर आए ५ लाख से भी ज्यादा लोगीं को काई 
५० लाख एकड़ जमीन में इस वात का विचार करते हुए बसाया गया था कि वे पाकिस्तान में जो 
जमीन छोड़कर आए हैं वह कैसी थी और उस पर उन्हें क्या हक मिले हुए थे। इस तरह जो 
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अनुभव प्राप्त हुआ उसे देखते हुए सभी राज्य सरकारों से यह झ्रनुरोध किया गया कि वे स्टैण्डर्ड 
एकड़ के निर्वारण के लिए कोई अच्छा-सा सूत्र निकालें। उससे हर राज्य में विभिन्न प्रकार की 
जमीन अनुमोदित स्टैण्डड एकड़ के हिसाव में मापी जा सकती है | स्टैण्डड एकड़ कित्तो खास 
किस्म की ऐसी एक एकड़ जमीन है जिसे आधार मानकर सभी किस्म की जमीन मृूल्यांकित की 
जा सके । कुछ राज्यों में स्टैण्डर्ड एकड़ वन्दोवस्त में दर्ज पैदावार का और दूसरे उपलब्ध 
आंकड़ों का विचार करते हुए जमीन के उपजाऊपन के संदर्भ में तव किया गया है। श्रन्य राज्यों 
में सिंचाई साधनों, या मालगृजारी के किन्‍्हीं दिए हुए श्रांकड़ों, या लगान दरों की दप्टि 
कहीं-कहीं स्टैण्डड एकड़ निश्चित करते समय एक से ज्यादा वातों को ध्यान में रखा गया है । इस 
प्रकार हर राज्य या प्रदेश की जमीन के किसी विपय में तुलना करने के लिए स्टैणडड एकड़ों का 
उपयोग अभी सम्भव नहीं | इसके लिए और अध्ययन करने की जरूरत है । हां, किसी एक राज्य या 

प्रदेश-विशेप में सभी तरह की जमीन की माप करने के लिए स्टैण्डडे एकड़ तय हो जाने से 
पुनर्वास और पुनवितरण के कार्यक्रम में बहुत सुविधा हो जाती है । हो सकता है कि आगे कभी 
जांच-पड़ताल करके सारे देश के लिए ऐसा स्टैण्डडे एकड़ निश्चित कर दिया जाए जिसके 
आधार पर विभिन्न राज्यों के स्टैण्डडे एकड़ों की तुलना संभव हो । 


३३. चक और खती सम्बन्धी परिगणना २२ राज्यों में हो चुकी है। आंध्र, वम्बई, मव्य 
प्रदेश, मद्रास, हैदरावाद, मव्य भारत, सौराप्ट्र, अजमेर, भोपाल और कच्छु----इन दस राज्यों में 
सभी चकों की पूरी तरहय णना की गई पंजाव, पैप्सू, मैसूर, कुर्गं, दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश और 
विन्ध्य प्रदेश---इन सात राज्यों में गणना पूरी तरह तो की गई मगर सिर्फ १० एकड़ या उससे 
ज्यादा चकों की ही की गई। उत्तर प्रदेश में जहां गांवों में जमीन का वाकायदा सालाना हिसाव- 
किताब रखने की प्रथा है, राज्य सरकार ने सिर्फ नमूनें की एक पड़ताल कर लेने का फैसला किया 
क्योंकि माल विभाग के कर्मचारी चकबन्दी के काम में व्यस्त थे। विहार, उड़ीसा, राजस्थान और 
तिरुवांकुर-कोचीन में, जहां जमीन के पूरे सालाना लेखे उंपलब्ध नहीं हैं, नमूने की पड़ताल 

'कराई गई। असम और पश्चिम बंगाल में राज्य सरकारें चकों के वारे में पहले ही कुछ 
सूचना प्राप्त कर चुकी थीं। जमीन की श्रधिकतम सीमा निश्चित कर देने के विषय में पश्चिम 
बंगाल में आवश्यक कानून बन चुका है और श्रसम में एक विधेयक पास किया जा चुका है । जम्मू- 
केदमीर में भी अधिकतम सीमा का निर्धारण हो चुका था. इसलिए वहां कोई विज्येप परिगणना 
करने की जरूरत नहीं समझी गई । मणिपुर और त्रिपुरा में कर्मचारियों की कमी थी और 
सभी स्थान खासे दुर्गम थे, इसलिए वहां परिगणना करने का इरावा छोड़ दिया गया । वीस 
राज्यों से परिगणना की रिपोर्ट झा चुकी है । वाकी से भी जल्दी ही भ्राती होगी । 


३४. चक वितरण और श्ाकार के वारे में जो आंकड़े जमा किए गए हैं वे जमींदार की 
कुल जमीन और खुदकाश्त जमीन दोनों के ही हिसाव से जमा किए गए हैं । ये आँकड़े अन्तिम 
या अपरिवर्तनीय नहीं । अधिकतर राज्यों से यह सूचना साधारण एकड़ों और स्टैण्डर्ड 
एकड़ों दोनों में ही प्राप्त हुई है। स्टैण्ड्ड एकड़ की माप हर राज्य ने अपनी सुविधा के लिए अलग 
निर्धारित की है और उसे अभी राज्य-राज्य की तुलना करने का आधार नहीं माना गया है । 
इसलिए इस अव्याय के दूसरे परिशिष्ट में उपलब्ध आंकड़े सिर्फ साधारण एकड़ों में दशतएु 
गए हैं। आगे चलकर चक और खेती सम्बन्धी इस परिगणना के बारे में अलग से एक विद्येप 
रिपोर्ट प्रकाशित करने का प्रस्ताव है । 
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३५. पहली पंचवर्षीय योजना में यह सिद्धांत अपनाने की सिफारिश की गई थी कि 
कोई आदमी ज्यादा से ज्यादा कितनी जमीन का मालिक हो सकता है--इस विपय में एक सीमा 
सिश्चित होनी चाहिए । चक और खेती के वारे में जो परिगणना-हुई है उससे राज्यों की 
अधिकतम सीमा निर्धारित करने के प्रस्ताव पर चलते के वास्तें काफी सूचना प्राप्त हो गई है । 
परिगणना से जो आंकड़े सामने आए हैं, कोई भी व्योरेवार आयोजन करने से पहले उनका ध्यान 
से विचार करने की जरूरत है । अधिकतम सीमा के निर्धारण की समस्या के प्रति क्या रवैया 
अपनाया जाए, इस वारे में यहां सिर्फ मोटी-मोटी वातें दी जा रही हैं । जाहिर है, हर राज्य को 
इनके आधार पर व्योरेवार योजना खुद ही ध्यानपूर्वक नपूर्वक तैयार करनी होगी । मुख्य विचारणीय 
प्रश्न ये हैं :-- 


(क) अधिकतम सीमा किस-किस जमीन पर लागू हो ? 
(ख) यह अधिकतम सीमा मोटे तौर पर कितनी हो ? 
हि (ग) इससे छूट दी जाए तो किस आधार पर ? 

(घ) क्‍या कदम उठाए जाएं कि लोग अधिकतम सीमा की व्यवस्था से वचने के लिए 
जमीन को बेइमानी को नीयत से किसी और के नाम न कर पाएं ? 

(ड) जो अतिरिक्त जमीन सरकार अपने हाथ में ले उसके लिए मुआवजा किस 
हिसाव से दिया जाए ? 

(च) उस अतिरिक्त भूमि को फिर से किस तरह बांटा जाए ? 


३६. सीमा-निर्धारण के दो पहलू हैं: (१) आगे जो जमीन ली जाए उसकी सीमा का 
निर्धारण; और (२) श्रव जो जमीन है उसकी सीमा का निर्वारण । उत्तर प्रदेश में ऐसा विंवान है 
कि कोई भी व्यक्ति आगे से ३० एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं ले सकता । इस विषय में दिल्ली में 
३० स्टैण्डर्ड एकड़ की, बम्बई में जमीन कीं किस्म के अनुसार १२ से लेकर ४८ एकड़ तक की, 
पश्चिम वंगाल में २५ एकड़ की, हैदराबाद में तीन पारिवारिक चकों की, सौराष्ट्र में तीन लाभकारी 
चकों की, और मध्य भारत में ५० एकड़ की सीमा निर्धारित है। अन्य राज्यों में यह सीमा अभी 
तक निर्धारित नहीं हुई है । इन राज्यों में इस काम में अब ज्यादा विलम्ब नहीं करना चाहिए । 


३७ दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में हर राज्य में विद्यमान कृषि भूमि की भी 
अधिकतम सीमा तय कर देने का विचार है । यह सीमा हर जमींदार की अपनी जमीन के विपय 
में हो । अपनी जमीन में उस जमीन की भी गिनती की जाए जिस पर उसे पट्टे द्वारा स्थायी और 
मौरूसी हक प्राप्त हों । जैसा कि ऊपर वताया जा चुका है, इस तरह की पट्टेदारी की जमीन का 
स्वामित्व पट्टेदार को ही दे देने की व्यवस्था कीं जा सकती है। 

३८. एक विचारणीय प्रइन यह है कि अधिकतम भूमि की सीमा एक व्यक्ति के वारे में हो 
या एक परिवार के वारे में | दूसरे सुझाव के पक्ष में यह तर्क किया जा सकता है कि खेती के 
मामले में परिवार को ही वुनियादी इकाई माना जाता रहा है, व्यक्ति को नहीं । इस वात का 
विचार करते हुए योजना आयोग हारा नियुक्त भूमि सुधार मण्डल ने यह सिफारिश की है कि 
अधिकतम भूमि की सीमा सारे परिवार की कुल जमीन के वारे में होनी चाहिए । इस प्रसंग में 
परिवार में पत्नी और पति के अतिरिक्त वेटे-बेटियों और नातीयोतों की गिनती की जाए। 


भूमि सवार और कृषि व्यवस्था का पनर्यठन.. (छछ 


लेकिन उबर चक और खेती की परिगणना में यह मानकर चला गया है । किसीं व्यक्ति विधेष 
के पास सारे राज्य में कुल मिलाकर जितनी जमीन हो वह एक ही चक के वरावर है और झगर 
स्वामित्व में साझा है तो हर साझेदार का अपना हिस्सा एक अलग चक के धरावर है | इसलिए 
प्रथासन की सुविधा की दृष्टि से व्यक्ति विद्येप की जमीन की अधिकतम सीमा निर्धारित करने 
का नुझाव ज्यादा उपग्रुकत्त जान पड़ता है, क्योंकि सीना-निर्धारण की योजना लागू करतें समय 

हलफनामों और नियतकालिक विवरणों के साथ-साथ चक और खेती की परिगणना के दस्तावेजों 
का भी बहुत उपयोग होगा । परिवार की जगह व्यक्ति को इकाई मानने के विरोध में यह श्रवध्य 
वाहा जा सकता है कि उससे सरकार को पुनवितरण के लिए अपेक्षाकृत कम जमीन प्राप्त होगी । 


३६. रास्ता चाहे जो अपनाया जाए, साथ-साय इस बात की पक्‍की व्यवस्था जरूर कर 
दी जाए कि कोई भी जमींदार बेईमानी की नीयत से श्रपनी जमीन दूसरे के नाम न कर पाए 
अधिकतम भूमि की सीमा लागू करते समय अगर एक व्यक्ति की जमीन का विचार किया गया, 
एक परिवार का नहीं तो शायद इस तरह की घोखेबाजी की ज्वादा श्रार्शंका रहेगी, क्योंकि उस 

दणा में जमींदार अपनी जमीन को परिवार वालों में इस तरह बांट सकेगा कि अ्रधिकतम सीमा के 
नियम से उसे कम से कम नुकसान हो । स्पप्ट है कि इस तरह के.हस्तान्तरण रोकने का खास इन्त- 
“जाम-करना होगा। हर राज्य को चाहिए कि उसके यहां पिछले दो-तीन वर्षों में वेईमानी की नीयत 
'से जमीन के जो हस्तान्तरण हुए हों उनके प्रभाव की. जांच कराए और इस तरह के हस्तान्तरण 
के तात्कालिक निषेध का कोई उपाय करे | जो हस्तान्तरण हो चुके हों, उनकी जांच कराई 
जाए। यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन का हस्तान्तरण कर दे और उसके वाद भी उसके 
'पास जमीन बच रहे, तो उस हालत में इस सवाल पर गौर किया. जाना चाहिए कि क्या भूमि की 
'सीमा लागू करते समय यह मानकर चला जाए कि हस्तान्तरण मानो हुआ ही नहीं । राज्यों को 
'यह भी प्रवन्ध कर देना चाहिए कि आगे वेईमानी की नीयत से जमीन का हस्तान्तरण न 

ट्री पाए । ५ 


श्रधिकतनम सीमं कितनी हो 


अधिकतम सीमा किस स्तर पर लागू हो, इसका विचार करते समय कोई ऐसी 
, सुविधाजनक इकाई ढूंढ निकाली जाए जो मोटे तौर पर देश के सभी भागों के लिए समुचित 
ठहरती हो। और बाद में. हर राज्य अ्रयनी विशिष्ट परिस्थिति को ध्यान में रखकर 
.उसमें आवश्यक संशोधन-परिवद्धंन कर सकता है और उत्तका व्योरा तय कर सकता है। 
. पहली पंचवर्षीय योजना में सुझाव दिया गया था कि इस और ऐसे ही अन्य. प्रसंगों में 
क्षेत्र विशेष की परिवार-पर्याप्त भूमि की कुछ गुने भूमि अधिकतम निश्चित कर दी 
जाए । परिवार-पर्याप्त भूमि! या पारिवारिक चक'! के दो पहलू हैं: (१) वह छृपि 
की एक इकाई हो; और (२) वह इतनी जमीन हो जिसमें खेती करने से एक निदिष्ट 
झ्रौसत आय हो सकती हो । पहली पंचवर्षीय योजना में पारिवारिक चक' की व्याल्या 
यों हुई थो : स्थानिक परिस्थिति और कपि प्रणाली के अनुसार एक ओसत परिवार सिर्फ 
इतनी ही सहायता लेकर जितनी कि खेती में आम तौर से ली जाती रही हो, जितनी जमीन 
को जोत या वो सकता हो, उसे ही एक पारिवारिक चक समझा गया है । किसी जमीन से 
कितनी आय होगी, यह इस पर निर्भर है कि उसमें क्या कुछ वोया जाता है, खेती कितनी 
कुशलता से की जाती है । एक ही जमीन. से विभिन्न लोगों को उनकी कुशलता, क्षमता 
४26 ०66&8-..2 


श्छ्५ हि. द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


और साधन के अनुसार विभिन्न आय हो सकती है। ज्यों-ज्यों कृषि के नए तरीकों का प्रचलन 
होता जाएगा, और कृषि प्रणाली अधिक कुशल और नानाविध होती जाएगी, भूमि से प्रति 
इकाई आय भी बढ़ती ही जाएगी। इसलिए पारिवारिक चक' की आय के हिसाव से निर्वारण 
करना, और वह भी तव जब स्वयं निर्दिष्ट आय कृषि-जन्य पदार्थों के एक कल्पित भाव के 
आधार पर तय की गई हो, मुश्किल ही है। इसलिए सुविधा इसी में है कि हर राज्य विभिन्न 
इलाकों की परिस्थिति, जमीन की किस्म, सिंचाई के साधन आदि को घ्यान में रखकर झाय की 
नहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से यह तय कर दे कि एक परिवार के लिए कितनी जंमीन पर्याप्त होती 
है। पारिवारिक चक' के सिद्धांत पर व्यवहार करते समय भी काफी कठिनाइयां उठ सकती हैं। 
इस प्रशइन का आगे विचार करने के लिए बन्दोवस्त और माल विभाग के अनुभवी लोगों की एक 
छोटी-सी समिति बैठा देना अ्रच्छा रहेगा । 


यह देखते हुए कि देश में लोगों के पास जो कृषि भूमि हैं उसमें से कुछ ही को बड़े चक' 
की संज्ञा दी जा सकती है। भूमि की अधिकतम सीमा तीन पारिवारिक चक' निश्चित कर देने में 
सुविधा होगी । श्रगर अधिकतम सीमा एक सम्पूर्ण परिवार की जमीन क संदर्भ में निश्चित हो तो 
इस बारे में कोई न कोई विधान करना आवश्यक हो जाएगा कि परिवार की इकाई में किन-किन 
लोगों की ग्रिनती करनी होगी । अगर अधिकतम सीमा व्यक्तिगत चक के संदर्भ में निश्चित 
हुई तो ऐसा विधान करने की आवश्यकता शायद न पड़े । सामाजिक परिस्थिति और अन्य प्रासंगिक 
तथ्यों का विचार करके हर राज्य यह तय कर सकता है कि भूमि की अधिकतम सीमा 
व्यक्तिगत चंक के सन्दर्भ में लागू की जाए कि पारिवारिक चक के 4 दूसरा रास्ता अपनाए 
जांने पर यह खास तौर से जरूरी हो जाएगा कि परिवार के आकार-प्रकार के बारे में कोई स्पष्ट 
निर्धारण हो । इस प्रसंग में यह भी तय करना होगा कि अगर परिवार बड़ा हो तो उसके लिए 
अधिकतम सीमा बढ़ानी होगी कि नहीं । भूमि सुधार मण्डल ने, जिसका ऊपर उल्लेख किया जा 
चुका है, यह विचार प्रकट किया है कि जिस परिवार में पांच से ज्यादा संदस्य हों, उसके लिए 
अधिकतम भूमि की सीमा बढ़ाकर अधिक से अधिक छः पारिवारिक चकों तक नियत की जाए । 


श्रधिकतम सीमा से छूट 
४१. किसी राज्य में भमि की सामान्य अधिकतम सीमा निश्चित करते समय इस बात का 
भी विचार करना होगा कि किस-किस तरह की कृषि भूमि को अधिकतम सीमा के विधान से मुक्त 
रखा जाए। इस विषय में कोई फैसला करते समय इन तीन मुख्य बातों को ध्यान में रखा 
जा सकता है : ह ह॒ 
(१) जहां संयुक्त कार्य होते हों, खासकर जहां औद्योगिक और कृषि कार्य साथ-साथ 
किए जाते हों; 
(२) विशिष्ट कृषि; और 
(३) पैदावार की दृष्टि से बड़े-बड़े खास ढंग के सुसंचालित फाम तोड़े न जाएं। _ 
इन मान्यताओं का विचार करते हुए निम्नलिखित वर्ग के फार्मों को अधिकतम सीमा से 
मुक्त रखना लाभदायी जान पड़ता है :-- 
(१) चाय; कहवां, ओर रबड़ के वागान; 
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भूमि सुधार और कृषि व्यवस्था का पुनर्गठत 


(२) फलों के ऐसे बगीचे जिनका इलाका खासा गठा हुआ हो; 
) ऐसे फार्म जो गोसंवरद्धेन, डेरी, भेड़ पालन आदि किन्हीं खास कार्यों के लिए 
खोले गए हों; 
(४) चीनी के कारखानों के गन्ना फार्म; और 
(५) ऐसे सुसंचालित फार्म जिनका इलाका विखरा हुआ्ना न हो, जिनमें बहुत धन 
लगाया जा चुका हो और स्थायी सुधार किए जा चुके हों और जिनके 'ंग 
किए जाने से पैदावार घट सकती हो । 
ये सुझाव मोटे तौर पर दिए गए हैं; इनके ब्योरे का तो हर राज्य को अपनी विद्येप परिस्थिति 
और झावश्यकता के सन्दर्भ में विचार करना होगा । उदाहरण के लिए, देश के उन भागों में 
जहां कृपियोग्य भूमि वंजर पड़ी है श्र काइतकारों का अभाव है, वहां भूमि की श्रधिकतम सीमा 
पिश्चित करने की फिलहाल शायद कोई जरूरत न हो । और हो भी तो वहां सीमा अन्य प्रदेशों 


की भ्रपेक्षा ज्यादा ऊंची रखना उचित ठहरे । इसके विपरीत जिन इलाकों में आ्रावादी घनी है 
वहां सीमा कम ऊंची रखना अपेक्षित हो सकता है । 


मुश्नावजा 


४२. भालिक-जमीन को मुआ्रावजा किस आधार पर दिया जाए, और जिन लोगों को उनकी 
जमीन दिलाई गई है उनसे जमीन की कीमत किस आधार पर वसूल की जाए--ये नीति विपयक 
ऐसे सवाल हैं जिनका हर राज्य को अपनी परिस्थिति के अनुसार सोच-समझकर हल निकालना 
होगा । जहां तक मुआवजे का सम्बन्ध है, मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि किसी निश्चित 
अवधि, उदाहरण के लिए २० वर्ष के वौण्ड जारी करना सुविधाजनक रहेगा । मुआवजे की 
रकम तय करने के तीन तरीके हो सकते हैं : (१) विभिन्न किस्म की जमीन के भाव निश्चित करके 
उनके हिसाव से मुआवजा श्रांक लिया जाए; (२) जमीन से जो लगान मिलता हो उसका कुछ 
गुना मुआवजे के रूप में दे दिया जाए; और (३) कोई और उपाय सम्भव हो तो उसे अ्रपना लिया 
जाए। रहा उन पटटेंदारों से कीमत वसूल करने का सवाल जिन्हें जमीन दिलाई गई हो। इस 
सिलसिले में यह तय करना होगा कि कीमत क्या हो और उसे विग्तनी किस्तों में श्र कितने समय में 
वसूल किया जाए । जैसा पहले सुझाव दिया जा चुका है, ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि जिन पढूँ- 
दारों के नाम जमीन की जाए उन पर कर, मालगुजारी और जमीन की कीमत की किस्म वर्गरह 
का कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा इतना ही भार पड़े जितना उचित दर पर सालाना लगान का 
पड़ता है, यानी उनसे कर आदि के रूप में साल में कुल मिलाकर सम्पूर्ण फतलल का चौथाई या 
पांचवें भाग के मल्य की ही रकम वसूल की जाए । अगर भूमि सुधार कार्य उपरोक्त सुझावों के 
अनुसार किया जाए तो मुआवजे की रकम और व्याज से राज्य सरकारों पर अ्रतिरिषत देनदारी 
नहीं आ पड़ेगी । 


पुनःस्थापन की योजनाएं 


/ ४३, अधिकतम सीमा के निर्धारण से सरकार को जो जमीन मिले, उसका वन्दोदस्त करते ते 
समय खदकाइत के लिए जमीन वापस लिये जाने से विस्थापित पट्टेंदारों का तथा उन किसानों का 
जिनकी जमीन आधथिक दृष्टि से अपर्याप्त हो, और भूमिहीन खेतिहरों का जात खयात सखा जाए। 
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जहां तक सम्भव हो; जमीन सहकारी खेती के लिए ही दी जाए। जिन किसानों के पास इतनी कम 
जमीब हो कि उसमें स्धेती करने सें कोई फायदा न हो, उन्हें इस तरह के सहकारी कृषि फार्मों में 
ले लिया जाए हां, शर्त यह हो कि वे अपनी भूमि फार्म के लिए दे दें । इस तरह किसानों की अपनी 
जमीन और जमींदारों की अतिरिक्त जमीन में से सरकार द्वारा दी गई -जमीन से जो सहकारी 
फार्म बनाए जाएं उनके सदस्यों को सरकार द्वारा प्रदत्त जमीन का हिस्सा कराने का अधिकार 
नहो। 
डंडे. भूमि सुधार के प्रसंग में भूमिहीन खेतिहरों की जिन समस्याओ्ों की ओर ध्यान देना 
जरूरी है उत्त पर सोलहवें अध्याय में विचार किया गया है। लोग इस वात को मानते हैं कि 
खेतिहरों की संख्या को देखते हुए कृषि योग्य भूमि इतनी कम है कि थोड़े-से ही भूमिहीन खेतिहरों 
को जमीन दिलाई जा सकती है। यह जरूरी होगा कि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का ज्यों ज्यों विकास 
होता जाएगा, त्यों-त्यों अन्य साधनहीनों की भांति भूमिहीन खेतिहर भी उद्योग आवि क्षेत्रों में 
रोजगार पाते जाएंगे | तो भी सामाजिक नीति और “आ्थिक विकास दोनों की दृष्टि से यह 
अपेक्षित है कि भूमिहीन खेतिहरों के वर्ग को जो अर्से से साधनों और सुविधाओं से वंचित रहा है, 
और जिसे सामाजिक और आधिक उन्नति के न्यूनतम अवसर भी प्राप्त नहीं हुए, अव ग्राम 
अ्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत थोड़ी-बहुत सुख-सुविधा प्रदान की जाएं। इसलिए यह सिफारिश की 
जाती है कि हर राज्य चक और खेती परिगणना से प्राप्त आंकड़ों से यह पता लगाए कि श्रधिकतम 
सीमा के निर्धारण से उसे कितनी जमीन मिलेगी, और फिर खेतिहर मजदूरों को उस जमीन पर 
 बसाने की व्योरेवार योजना तैयार करे । भूदान यज्ञ के द्वारा जो जमीन उपलब्ध हो, उसे भी 
अतिरिक्त भूमि के वन्दोवस्त सम्बन्धी योजना के लिए ले लिया जाए | ... 


४५४. यह ठीक है कि भूमिहीन खेतिहरों को फिर से वसाने के लिए अलग से खास कर्मचारी 

नियुक्त करने होंगे, लेकिन जहां तक जमीन के विकास के लिए आवश्यक साधनों-का.सवाल है, वे 

' कृषि, राष्ट्रीय विस्तार, सामुदायिक विकास, ग्रामोद्योग और योजना में निर्दिष्ट अन्य कार्यक्रमों 

_ सेभी-्रोप्त.किए जा सकते हैं। लेकिन पहले यह विचार कर लेना होगा कि इन कार्यक्रमों से विकास' 

के साधने किस ह॒दे तक मिल पाएंगे | अगर हर राज्य अपने यहां खेतिहर मजदूरों के पुन:स्थापन 

के बारे में पंरामर्श करने, और पुन:स्थापन की प्रगति का समय-समय पर लेखा-जोखा कर लेने के 

लिए सरकारी और गैर-सरकारी प्रतिनिधियों का एक मण्डल नियुक्त करे तो बहुत अच्छा रहे । 

- इस तरह का एक सार्वेदेशिक मण्डल स्थापित करना भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगा | उनमें पुन:- 
स्थापन योजनाओं की नीति, संचालन और प्रगति का सारे देश के संदर्भ में विचार हो सकेगा । 


४६. इस प्रसंग में भूदान यज्ञ का भी उल्लेख किया जा सकता है । उससे भूमिहीन खेतिहरों 
के वास्‍्ते अव तक ४० लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन दान में मिल चुकी है और कोई ३ लाख 


रे 


एकड़ जमीन वितरित की जा चुकी है । 
कृषि पुनर्गठन 
४७. पट्टेदारी सुधार की प्रगति और कृषि भूमि की अधिकतम सीमा के निर्वारण से 
छोटे-छोटे जमींदारों की संख्या में खासी वृद्धि हो जाएगी । लगान वसूल करने वाले विचौलियों की 
समाप्ति-करके, और जमीन जोतने वाले पर कर वगैरह का भार कम करके भूमि सुधार, क्ष्पि 
पुनर्गठन को रास्ता तैयार कर देता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भूमि सुधार और क््षि 
पुनर्गठन दरझासल एक ही आयोजन के दो पहलू हैं । भूमि सुधार तब तक सफल नहीं हो सकताः 


हैँ 


भूमि सुधार और कृषि व्यवस्था का पुनर्गठन पर 
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जव तक कर्ज पाने की सुविधा काफी वढ़ा नहीं दी जाती, भूमि के छोटे-छोटे श्रौर आ्रधिक दृष्दि र 
अनुपयुकत चक समाप्त नहीं कर दिए जाते, और कृषि भूमि के इस्तेमाल और प्रवन्ध की करमियों 
को दूर नहीं कर दिया जाता । खेती के लिए कर्ज पाने की सुविधा के प्रश्व का भूमि सुधार के 
संदर्भ में अगले अ्रच्याद में विचार किया जाएगा। यहां हम दृपि पुनर्गठन की इन चार खास बातों 
पर संक्षेप में विचार करेंगे : ( १) चकवन्दी; (२) भूमि की देखरेख के तरोके; (३) कृषि 
को सहकारी व्यवस्था का विकास; और (४) ग्राम संचालन की सहकार प्रणारी जिसकी 
स्थापना ग्राम अर्थ॑-व्यवस्था के पुनर्गठन का लक्ष्य है । 


स्पा 


हे 


चकबन्दी 
४८. पहली पंचवर्षीय योजना में सभी राज्यों से यह आग्रह किया गया था कि थे चकबन्दी 


की और भी बड़ी बोजनाएं बनाएं और उनका उत्साह से पालन करें । चकबन्दी कितनी लाभप्रद 
होती है, यह बताने की जरूरत नहीं। यह सर्वविदित है कि उससे समय और मेहनत की वचत होती 
है। सिंचाई की व्यवस्था द्वारा जमीन अच्छी बन पाती है. अलग-अलग चकों श्र ब्रावादी 
के इलाके को नया स्वरूप देने का अवसर प्राप्त होता है, और पदकी सड़कें और ऐसी ही 
अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो पाती हैं। फिर भी कुछेक को छोड़ वाकी सब राम्यों में चकबन्दी 
की दिश्ला में पर्याप्त यत्न नहीं हुआ है । मार्च १६५५ की समाप्ति तक पंजाब में ४० लाख एकड़, 
मध्य प्रदेश में २५ लाख एकड़, और पेप्सू में १० लाख एकड़ से कुछ ज्यादा जमीन की चकबन्दी 
हो चुकी थी । बम्बई और दिल्‍ली में क्र: १,०६० और २१० गांवों में चकबन्दी वी जा चुकी 
थी । उत्तर प्रदेश में २१ जिलों में चकबनन्‍्दी का काम चल रहा है । इस प्रकार कुछ राज्यों में 
चकब्न्दी में उल्लेखनीय प्रगति हो चुकी है । भ्रन्य राज्यों में भी यह काम खासा चल निकला है । 
भगर कुल मिलाकर भ्रभी चकवन्दी के क्षेत्र में बहुत कुछ करने को पड़ा है । राष्ट्रीय विस्तार 
और सामुदायिक विकास सण्डों में चकदन्दी का काम, कृपि कार्यक्रम के परम महत्व का काम 
समझकर उठाया जाए। अनेक राज्यों ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए अपने कार्यक्रमों में 
चकवन्दी की व्यवस्था कर रखी है । 


2३२ २ 


४६. देश के विभिन्न भागों में चकबन्दी का काम शुरू हुए अब एक पीढ़ी गुजर गई । 
जिन राज्यों में चकवन्दी पहले शुरू हुई थी, अन्य राज्य उनके अनुभव से फायदा उठा रहे हैं । 
इस अनुभव के आधार पर वे भ्रपनी विश्विप्ट परिस्थिति का विचार करते हुए अपने यहां चकबन्दी 
का काम कर सकते हैं। चकबन्दी सम्बन्धी प्रश्नों को हल करने के लिए देश के विभिन्न नाथों में 
जो तरीके ग्रपनाए गए हैं, योजना झ्ायोग उनका तुलनात्मक अ्रध्ययन कर रहा है । बोजना भ्रायोग 
चाहता है कि अ्रव तक के अनुभव के आधार पर जो तरीके सर्वोत्तम ठहसते हों, उन्हें सबके उपयोग 
के लिए उपलब्ध कर दिया जाए । 


नूति की देख-रेख के तरीके 


* ५७०, पहली पंचवर्षीय योजना में यह सिद्धांत अपनाने की सिफारिश की गई थी कि 
जमीन की जुताई-बुवाई और रख-रखाव के विपय में एक निश्चित स्तर बनाए रखने दे लिए 


७ 
ब्क्नशकक यत 


कानूनी व्यवस्था की जाए । शूरू-शुरू में केवल बड़ी जमीदारियों के ही संदर्भ में ऐसी व्यवरथा करने 
का विचार था। दूसरी योजना के सिलसिले में कृषि श्लोर रख-रखाव को झुघ्नता के प्ध्य 
का व्यापकदर दृष्टि से विचार किया जाना होगा । खेती की छोटी-बड़ी सभी तरह को उमान में 


श्फ्र 


हु 


हदितीय पंचवर्षीय. योजना 


कुशलता से काम हो, ऐसा प्रवन्च कर देना होगा । भूमि सुधार - मण्डलं की एक समिति ने इस 
विपय का इसी पहलू से व्योरेवार अव्ययन किया: है। उसने अनुसन्धान करके अनेक सुझाव, 
जिनकी हम सिफारिश करते हैं, प्रस्तुत किए जिनमें से खास-खास ये हैं :--- 


(१) 


(४) 


(५) 


सभी काइतकारों का कर्त्त॑व्व है कि वे उत्पादन के उचित स्तर को वनाए 
रखें और जमीन की उपजाऊ झक्ति को न केवल वनाए रखें वल्कि बढ़ाएं 
भी । जमीन क प्रवन्ध के विपय में जो कानून बनाए जाएं उनमें इस कर्तव्य 
का पालन कराने के लिए समुचित प्रेरणा और दण्ड का विवान किया 
जाए । लेकिन इस बात का घ्यान रखना चाहिए कि अच्छी खेती के लिए 
काइतकार की लगन और मेहनत के अलावा और भी कई चीजें जरूरी होती हैं । 
कहीं ऐसा न हो कि जमीन के रख-रखाव का कानून एकांगी होकर काइतकार 
को वाध्य करने का साधन मात्र रह जाए। स्तरों के निर्धारण के साथ-साथ 
पट्टेंदारी संरक्षण, चकवन्दी, सहकारिता विकास, आर्थिक और टेकनीकल 
सहायता आदि की भी व्यवस्था की जाए - * 


“रख-रखाव सम्बन्धी कानून में ऐसे स्तर निश्चित किए जाएं जिनके आवार पर 


निरपेक्ष और गुणात्मक निर्णय संभव हो । किसी फाम या चक के रख-रखाव 
की अच्छाई-बुराई का विचार करते समय जिन वाततों को ध्यान में रखा जाना 
चाहिए वे परिशिप्ट संख्या एक में सूचीवद्ध हैं। इन वातों को ध्यान में रखते 
हुए प्रवन्ध-कुशलता की दृष्टि से फार्मों को चार वर्गों में विभाजित किया जा 
सकता.है : उदाहरणार्थ, दो सामान्य से वढ़िया फार्मों के और दो सामान्य से 
घटिया फार्मों के । पहले दो वर्गों के फार्मों को समुचित प्रोत्साहन और 
मान्यता दी जाए और अन्तिम दो वर्गों के फार्मों को निरिचित स्तर प्राप्त 
करने में सहायता देने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं । 

रख-रखाव कानून में कुछ कर्तव्यों के विपय में ऐसी व्यवस्था रखी जानी चाहिए 
कि उनका पालन न करने वाले को दण्ड भोगना होगा। उदाहरण के लिए, कूछ 
करतेब्य ये हैं : (क) बड़ी और मझोली जमींदारियों में कृषि योग्य वंजर 
भूमि में एक निश्चित अवधि में खेती शुरू कर देता; (ख) जमीन को चौरस 
बनाना, वाड़ वगैरह लगाना, सिंचाई की नालियों की देख-रेख करना, फसल 
के कीड़ों और वीमारियों की रोकवाम, नराई, और खेत की जमीन ऊंची 
उठाना और भेड़ वांधना; और (ग) अच्छे वीज का उपयोग, मैले से खाद 
बनाना आदि । 


जमीन के रख-रखाव का कानून तो सभी तरह के फार्मों पर लायू होना चाहिए । 
लेकिन अनुभव प्राप्त करने और उपयुक्त तरीके खोजने के लिए हर राज्य 
शुरू-शुरू में इसे राप्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास के कुछ चुने हुए, झेत्रों 
में ही लायू करे । 

गांव में इस कानून का परिपालन कराने की जिम्मेदारी आम तौर पर ग्राम 
पंचायत को सौंपी जाए; हां, साथ ही उसके काम की देख-रेख का प्रबन्ध जरूर 
कर दिया जाए । 


भूमि सुथार और कृषि व्यवस्था का पुनर्गठन 


नि 


घ्ट्३ 


५१. ये कुंछ मोटे-मोटे सिद्धांत हैं जिनका रख-रखाव सम्बन्धी कानून बनाते समय विचार 
किया जा सकता है। कानून के ब्योरे की वातें तो हर राज्य को श्रपनी आवश्यकता ग्रौर परिस्थिति 
के श्रनुसार तय करनी होंगी । कृषि पैदावार बढ़ाने और प्राकृतिक साधनों को बनाए रखने में 
जमीन के कुशल रख-रखाव का महत्वपूर्ण योग होगा, इसलिए राष्ट्रीय विस्तार भौर सामुदायिक 
विकास खण्डों में इस ओर विद्येप ध्यान दिया जाना चाहिए । 


सहकारी छपि 


५२. इस बारे में सभी सहमत हैं कि देश में सहकारी कृषि का जल्दी से जल्दी विकास होना 
चाहिए । लेकिन इस दिशा में श्रव तक जो कुछ करके दिखाया गया है, वह अपर्याप्त और अ्रसंतोष- 
प्रद है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में खास काम यह करना होगा कि सहकारी कृषि की पतकी नींव 
डाल देनी होगी, जिससे कि दस वर्ष या लगभग इतने ही समय में काफी जमीन में सहकारी प्रणाली 
से कृषि होने लगे । दूसरी योजना में सहकारी कृषि के विपय में लक्ष्य क्या हो--यह योजना के 
पहले वर्ष में हर राज्य से परामर्श करके और अ्व तक की प्रगति और अनुभव पर विच।२-विमर्श 
करके तय किया जाने वाला है। ये लक्ष्य कृपि पैदावार के लक्ष्य और राप्ट्रीय विस्तार और सामु- 
दायिक विकास के कार्यक्रम से जुड़े हुए होंगे शर उनके साथ ही सिद्ध किए जाएंगे । 


५३. कभी-कभी यह सवाल किया जाता है कि आखिर सहकारी कृषि है क्या चीज ? 
* सहकारी कृषि के लिए यह तो अनिवार्य है कि सहयोगी अपनी-अपनी जमीन दें, श्रोर इस तरह 
जो जमीन इकट्ठी हो उसकी देख-रेख झौर जुताई-बुवाई वर्ग रह मिल-जुलकर करें। लेकिन विकास 
की वर्तमान स्थिति में जमीन मिलाने और फिर सहकारिता के आधार पर उसम खेती करने के 
सम्बन्ध में काफी नरमी बरती जाए। संगठन कई तरह के संभव हूँ | विभिन्न परिस्थितियों में 
विभिन्न प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है; यथा जमीन इकट्ठा करने क॑ बारे में निम्नलिखित 
तरीकों में से खाली कोई एक या किन्‍्हीं दो का मिश्रण अपनाया जा सकता है : 


(१) हर सहयोगी अपनी-अपनी जमीन का मालिक बना रहे, लेकिन संगठन की 
सारी जमीन का प्रवन्ध एक इकाई के रूप में चलाया जाए, श्ौर इसके लिए 
सहयोगियों को किसी तरह का स्वामित्व लाभांश दिया जाता रहे । 


(२) सहयोगी अपनी जमीन सहका री संगठन को पट्टे पर उठा दें और बदले में कानून 
में निदिष्ट दर से या आपस में तय की हुई किसो अन्य दर से रकम पाते रहें । 


(३) सहयोगी अपनी जमीन का स्वामित्व सहकारी संगठन के नाम कर द झौर 
बदले में उन्हें उनकी जमीन के मूल्य के हिस्से दे दिए जाएं । 


सहकारी छृपिं संगठनों के कार्य-संचालन के कई तरीके अपनाये जा सकते हैं। संगठन के 
या तो सभी काम मिल-जुलकर किए जा सकते हैं या कुछ मिल-जशुलकर झौर वाकी झलग-भलग 

अपने आप परिवारों के समूह संगठन के अन्तर्गत अलग-अलग छोटी इकाइयों के रूप में काम कर 
सकते हैं । या, जैसा सहकारिता विकास के पहले-पहले दौर में ज्यादा संभव है, हर परिवार 
अपनी जमीन पर काम करे झौर कुछ निश्चित कार्यों में दूंसरे परिवारों का हाथ बंदाएं। 
सहकारी प्रणाली तो ऐसी चीज है कि कृपि या अन्य किसी क्षेत्र में किसी परिस्थिति विभेष 
में उसका कौन-सा रूप उपयुक्त होगा, इस बारे में बिना भ्राजमाइश किए कुछ नहीं हा जा 


श्योड ह हितीय पंचवर्षीय योजना 

सकता । व्यावहारिक अनुभव नितांत आवश्यक हो जाता है। इसलिए सहकारिता के विपय में 
पग-पग पर अनुसन्धान और प्रयोग की दृष्टि अपनाई जाए। कोशिश यही रहे कि. बाकायदा  - 
अध्ययन और संमीक्षा करके विभिन्न समस्याओं में सवसे उपयुक्त समाघान निश्चित किए जाएं 
और उन्हें ज्यांदा से ज्वादा किसानों को बता दिया जाए ताकि वे उनके आधार पर अपनी 
परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी विशेष पद्धति तय कर सके । 
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2४. पहला पंचवर्षीय योजना मे छोटे-सोटे काइतकारों को मिलकर स्वेच्छा से सहकारी 
कृषि संगठन बनाने में दढ़ाता और सहायता देने के बारे में कई सुझाव रखे गए थे । सिफारिश की 
गई थी कि भारत की विशेष परिस्थिति में सहकारी कृषि के कौन-कौन-से तरीके उपयुक्त रहेंगे 
यह पता चलाने के लिए सुनिवोजित प्रयोग किए जाएं । आगे चलकर राज्य सरकारों से सहकारी 
कृषि के बारे में श्रेणीवद्ध कार्यक्रा तैयार करने को कहा बया | मगर कुल मिलाकर इस दिल्षा में 
अब तक कोई खास काम नहीं हुआ है । बस यही हुआ है कि वहुत-से राज्यों में लोगों ने मिलकर 

. स्व्रच्छा से योड़ी-बहुत सहकार कृषि समितियां बना ली हैं। इनमें से कुछेक हीःसफल हो पाई 
हैं। वाकी के सामने ऐसी व्यावह्मरिक कठिनाइयां प्रस्तुत हुई हैं जिनके समावान के बारे में उन्हें - 
कोई निदेश प्राप्त नहीं हो सका है । नतीजा यह हुआ है कि जो काम वड़े उत्साह से उठाया गया 
था उप्ते बेकार समझकर छोड़ दिया गया है । मारत में सहकारी कृषि समितियां बनाने में लोगों को 
जो सकलता और विफलता भिली है उन दोनों पर ध्यान से विचार किया जाए तो झावद सहकारी 
कृषि की विभिन्न समस्याओं के सर्वीत्तम समाधान खोजें जा सकें । यही सोचकर योजना आयोग ' 
ने कार्यक्रम मल्वाकल संगठन के मार्फत १३ राज्यों की चुनी हुई २३ सहकारी कृषि समितियों 
के काम की जांच कराने का प्रवन्च किया | इस जांच से वहुत उपयोगी जानकारी हासिल हो 
है । इस विषय में जल्दी ही किसी समये अलग से एक खास रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी । 


प५. इस समय देश के विभिन्न भागों में कुल मिलाकर कोई एक हजार सहकारी कृषि 
समितियां काम कर रही हैं ) सहकारिता के विकास का चाहे जो कार्यक्रम हो, सहकारी और कंपि 
विभाग के कर्मचारी और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्यकर्ता उसमें सबसे पहले इन समितियों 
की ओर ही ध्यान दें । इनमें से जितनी अधिक समितियां सफल होंगी उतना ही झधिक लोगों में 
इस प्रकार की समितियां बनाने का उत्साह बढ़ेगा । न्‍ 


- ४६. चकवन्दी के समय लोगों को सहकारी कृषि के लाम से अवगत कराने की कोशिश 
की जानी चाहिए, ताकि लोग यथासंभव अपनी जमीव की सहकारी कृषि के लिए एक खण्ड में 
या कुछ सुगठित खण्डों में चकवन्दी करा लें । जो लोग इस तरह स्वेच्छा से कंपि सहकारी प्रणात्री 
अपनाएं, उन्हें कृषि उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम और अन्य योजनाओ्रों के साधनों से विद्येप 
सहायता मिले । राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास के क्षेत्रों में इस वात का खास तरपर 
ध्यान रखा जाएं। उनमें निम्नलिखित सुविधाएं वहुत आसानी से जुटाई जा सकती हूँ : 

(१) सरकारी या सहकार ऋण संस्थाओं से कर्ज दिलाना, और अनुमोदित कृषि 
कार्यक्रमों-कें विषयों में सरकारी सहायता देते समय खास ध्यान रखना | - 
, (२) अच्छे किस्म का वीज, रासायनिक खाद, और निर्माण सामग्री देते समय छत 
रियायत करना । 


(३) सहकारी फार्म की जमीन की चकवन्दी कराने की सुविवाएं देना । 


भूमि सुवार और कृषि व्यवस्था का पुनठत १८५, 


(४) सरकार ने जो बंजर जमीन छोड़ी हो, कृपि योग्य जो परती जमीन हो, सरदगर 
ः ने जिस जमीन का प्रवन्ध अपने हाथ में ले लिया हो, और ग्राम पंचायतों की 
देख-रेख में जो जमीन हो, उसको पढट्टे पर उठाते छमय प्राथमिकता देना । 

(५) ऐसा विवान कर देना कि सहकार समिति एक वार दनकर जब तक स्थापित से 
ओर उसका प्रवन्ध कानून में निदिष्ट शर्तों के अनुसार चलता नहे, तब तक किसी 
को कोई ऐसा अधिकार न मिले जिसके प्रयोग से समिति के सदस्यों का प्रप्टित 
हो सकता हो । जहां पट्टेदारों को स्थायी अधिकार मिले हुए है वहां सट्ृकार 
समिति का सदस्य वनना न बनना उनकी मर्जी पर निर्भर होगा 


गा सदा सके 


जमीन जिसके पट्टेंदार को स्थायी अ्रधिकार प्राप्त न हों, दारे में गह #£ 
कि उनका मालिक सहकार समिति में तभी शामिल ले ही सकता है जब पटुंदार 
भी राजी हो । 


(६) फार्म संचालन, वित्नी, उत्पादन कार्यक्रमों के निर्माण आदि फे कर्मचारियों को 
टेकनीकल सहायता दिलाना 

(७) सहकारी कृषि समिति के सदस्यों और उनके सहयोगियों के सिए कुटीर छद्योग, 
गो-पालन, वागवानी आ्रादि कृपि से भिन्न रोजगार उपलब्ध कराने में टेकनीवाल 
या झआाथिक सहायता दिलाना । 

(८) जहां जरूरत समझी जाए, प्रबन्ध व्यय के खातिर कुछ समय के लिए झनृद्यन 
दिलाना । 


इस बात का ध्यान रखा जाए कि ये रियायतें जिन संस्थाओं के साथ की जाएं वे सच्चे मानों में 
कृषि सहकार समितियां हों श्ौर उनके इरादे नेक हों । अगर यह सावधानी ने बरती गई तो 
बड़ाघड़ ऐसी समितियां बनने लगेगीं जो कुछ समय बाद सरकार का घाटा काराफे ठप्प हो 
जाएंगी | 


५७, यह ज्यादा अच्छा रहेगा कि घुरू-शुरू में श्रनुभव और प्रयोग के लिए पहले हर जिले 
में श्लौर आगे चलकर हर राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक क्षेत्र में दो-एक सहकारी फार्म चुन 
'लिये जाएं । इन फार्सो के कामकाज पर निगाह रखी जाए और इनकी प्रगति का ब्योरा दर्द 
किया जाता रहे । कोशिश यह हो कि इनमें प्रबन्ध और संगठन के बढ़िया तरीकों दंग 
विकास हो । आगे चलकर ये फार्म सहकारिता, शृ पि और अन्य विस्तार सेवाओं के कार्यवर्ताप्ों 
के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण के केन्द्र बन जाएं । 

भ्र८, भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित होने पर जब सारी श्रतिरिकत भूमि सरवार के 
हाथ में आ जाएगी, तव सहकारी कृषि का बड़े पैमाने पर आयोजन करना आसान हो जाथगा । 
जैसा पहले सुझाव दिया जा चुका है. अ्रतिरिवत भूमि में जहां ठक हो सके सहकारी कृषि कस ही 
व्यवस्था की जाए .। 

५६. आदिम जातियों के इलाकों में, जहां सामुदायिक स्वामित्व का विधान है, फ्रपि को 
सहकारी प्रणाली का विकास करने के लिए खास प्रयत्न किया जाए । 

०. कृृपि की जो जमीन ब॒नियादी चंक से भी छोटी होती है वह कृषि पुनर्गठन के सिलमिल 
में टेह़ी समस्या प्रस्तुत कर देती हैं । अगर इस तरह की जमीन मिलाकर सहकारी इकाइयां सा 
जाएं तो इनके मालिकों को बड़े पैमाने पर होने वाली खेती के सव लाभ मिल जाएंगे । साथ 
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उनके लिए कृषि विकास के आर्थिक सावन और 
सामान्य उद्देश्य यही रहना चाहिए कि जो जमीन 

सहकारी फार्म खोल दिए जाएं । इस दिद्ला में पहला कदम उठाने के लिए हर यांव में अतिरिक्त 
भूमि और अन्य उपलब्ध भूमि में सहकारी इकाइयां खोल दी जाएं। जिन लोगों की जमीन वनियादी 
चक से कम हो, उन्हें इन इकाइयों में शामिल हो जाने का निमन्त्रण दिया जाए । यह भी अपेलित 
है कि चकवन्दी करते समय वहुत ही छोटी जमींदारियां, सहकारी कृषि के लिए संगृहीत जमीन के 
नजदाक से नजदीक रखो. जाएं, ताकि अगर उनके मालिक आगे चलकर कभी सहकारा फाम म॑ 
शामिल होना चाहें तो उन्हें सुविया रहे । एक क्षेत्र में सहकारिता वढ़ने से अन्य छेत्रों में भी सहका- 
रिता पनपती है। इसलिए यह जरूरी है कि कृषि के क्षेत्र में सहकारिता प्रतिप्ठित करने की 
खातिर पहले कृषि से भिन्न क्षेत्रों में सहकारिता बढ़ाई जाए 
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६१. सहकारी कृषि के विकास कार्यक्रम के परिपालन के प्रसंग में प्रशिक्षण के व्यापक 
आयोजन का भी वहुत महत्व हो जाता है । सहकार प्रशिन्षण के विद्यालयों में सहकारी कृषि के 
सेंद्ांतिक और व्यावहारिक पन्नों के बारे में विद्येप श्रव्यवन करने की सुविधा होनी चाहिए 
विक््तार कार्यकर्ताओं और कृषि विभाग अधिकारियों को भी सहकारी कृषि के विषय 
प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । इसमें प्रवन्धय और संगठन की समस्याओं के और हिसाव 
लिखने के तरीकों के वारे में उनकी जानकारी वढ़ाई जानी चाहिए। इससे भी ज्यादा जरूरी 
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यह है कि उन्हें सहकारिता के मानव सम्बन्ध के पहलू से भली-भांति अवगत करा दिया जाए । 


ग्रामोन्‍्नति क्विस तरह होगी 
२. सहकारी कृषि समितियों की वृद्धि और कृपीतर क्षेत्रों में सहकारिता के विकास से 
गांव की अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ वन जाएगी और पैदावार व आमदनी निरन्तर बढ़ती जाएगी । 


० 


भारत की विश्येष परिस्थिति में कृषि और जनहित 
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क्षेत्रों में संचालन की वनियादी इकाई का स्थान गांव को देना कई कारणों से उपयुक्त जान 
पडता डूब. 
ड्ता ह ॥ 

६३. जैसा पहले बताया जा चुका है, सहकारी सामुदायिक विकास के लिए वर्तेमाद परि- 
स्थिति में गांव की ही इकाई सर्वोत्तम ठहरती है । हो सकता है कि इस काम के लिए कुछ गांव 


बहुत छाट पड़, कुछ वहुत वड़; लकिन जिला विकास प्रचझ्मासत वाले अब्याय मे गांवा का सीमा 
सिरे से निश्चित करने का जो सुझाव दिया गया है उत्तत्त यह दिक्कत काफी हृद तक दूर हो 
जाएगी । तव अधिकांश गांवों का आकार-प्रकार ऐसा होगा कि उन्हें सहकारी कृषि की इकाई 
मानना संचालन और संगठन दोनों की ही दृष्टि से उपयुक्त रहेगा । गांव के सहकारी पैशासनत की 
वात यह मानकर की जाती है कि यांव में जमीन किसानों की खुद की है। ज्यों-ज्यों मूमि सुवार 


हे 


ह 
जि 











का काम आगे बढ़ेगा, त्यों-त्यों ग्राम समुदाय में मालिक जमीनों की संख्या वढ़ती जाएगी और 
पमि स्वामित्व के सम्बन्ध में विषमता कम होती जाएगी। लेकिन तो भी हर गांव मे दस्तकारा, 
कारीगरों वर्गरह के अलावा और वहुत-से ऐसे लोन बच रहेंगे जिनकी रोटी-रोजी खेती से चलती 


होगी लेकिन जिनके पास अपनी कहने को नाम मात्र भी जमीन नहा होगा | इस 


लोगों 
सवाल बहत टठेढ़ा और विचारणीय है, इसलिए और भी कि वास्तव में गांवों म॑ इन्ह पूरा रोजगार 
दिलाया नहीं जा सकता। गांव की अर्थ-व्यवस्था में पूरे समय काम करने वालो 
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कोई आवश्यकता नहीं हैं । 


भूमि सुधार और क्ृपि व्यवस्था का पुनर्गठन का 


६४. कृषि में और उससे बाहर लोगों के लिए तरह-तरह के व्यवसाय उपलब्ध कराने 
के लिए ग्राम अर्थ-व्यवस्था को ही एक नया रूप दे देना होगा । इस दृष्टि से नए-नए तरीकों 
जल्दी से जल्दी भ्रपनाया जाना वहुत जरूरी हो जाता है । गांवों में विजली लाई जाए और गांव 
वालों को आधुनिक साज-सामान से परिचित कराया जाए | छोटे-दोटे चक सत्म किए जाएं 
क्योंकि जब तक क्ृपि प्रवन्च की इकाई का स्थान उन्हें मिलदा रहेगा तब तक ग्राम बरथ-व्यवस्था 
को समृद्ध वनाकर गांव वालों के लिए तरह-तरह के व्यवसाय उपलब्ध करना बहत ही मुश्किल 
होगा । इस प्रसंग में प्रवन्ध और कार्य-संचालन की इकाई में भेद करने को जरूरत है। समूचे 
गांव को ही यदि प्रवन्ध की इकाई बना लिया जाए तो भी वर्षो तक कृषि कार्य दी इकाई 
किसान की अपनी जमीन ही रहेगी । झ्रगर योजना की इकाई का स्थान गांव को दिया जाए तो 
कई कामों में, उदाहरण के लिए अ्रच्छे बीज के इस्तेमाल में, क्रय-वित्रत्य में, उर्वर भूमि संरक्षण में, 
पानी के उपयोग में, और स्थानीय सार्वजनिक निर्माण में, और घीरे-बीरे जुताई-बुवाई वर्गरह में 
सहकारिता संभव हो सकेगी। 





६५. ग्राम-प्रवन्ध की सहकारी व्यवस्था होने तक संक्रांति काल में गांवों में जमीन के 
रख-रखाव वगरह के तीन तरीके प्रचलित रहेंगे। किसान अपनी जमीन को स्वयं ही जोतते-बोते 
रहेंगे । कुछ किसान ऐसे होंगे जो अपनी-अ्रपनी जमीन मिलाकर स्वेच्छा से सहकारी #काटया 
बना लेंगे | तीसरे, कुछ जमीन ऐसी होगी जिसका प्रवन्ध न व्यक्तिगत न सहकारी, बल्कि सामु- 
दायिक होगा । इसमें गांव की पंचायती जमीन, आवादी मुकाम, गांवों की प्रदत्त कृषि योग्य बंजर 
भूमि, ऐसी जमीन जिसका स्वामित्व का प्रवन्ध श्रधिकतर सीमा निर्धारण के बाद समृचरे गाव 
को सौंप दिया गया हो और वह जमीन शामिल होगी जो भूमिहीन खेतिहरों को बसाने के लिए उप- 
लव्ध की गई हो । इस तरह हर गांव में प्रवन्ध व्यवस्था की दृष्टि से तीन क्षेत्र हो जाएंगे निया 
व्यक्तिगत क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र और पंचायती क्षेत्र । इन क्षेत्रों का अनुपात प्रगति और विकास के 


साथ-साथ सुनिश्चित आयोजन पर भी निर्भर होगा | कोशिग यह रहेगी कि सहकारी छ 


को बढ़ाया जाता रहे, ताकि होते-होते गांव की सारी जमीन का प्रवन्ध सहकारी प्रगाला से हान 
लगे | ऋण, विक्रय, और परिप्कार के विपय में सहकारी प्रणाली अपनाये जाने से उत्पादन के क्षेत्र 
में भी सहकारिता बढ़ेगी । ये सव काम एक-दूसरे से जुड़े हुए है । इनमें जो झ्रासान हों, जाहिर 
है पहले उनको छ्ली उठाया जाएगा । सहकारिता चाहे जैसी हो भ्रोर चाहे जिस क्षेत्र में हो प्रशंधनाय 
समझी जाए, क्योंकि सहकारिता की भावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि सहकारिता बग 
स्वरूप । 


जी । 


+ 


६६. ग्राम-प्रवन्ध की सहकारी प्रणाली का लक्ष्य सिद्ध करने के मुख्य साथन प्रौर माध्यम 


ये हें: 


नः 


(१) राष्ट्रीय विस्तार सेवा, और कृषि और उससे सम्बद्ध कार्यों के विवगास 
आयोजन | 


हि प्‌ 


जज >जन प्रालार 


(२) ग्राम पंचायत और गांव के विकास की देख-रेस करने बाली संद्धा प् 
उसे सौंपे गए काम । 

(३) ऋण, विक्रय, गोदाम, प्रवन्ध, परिष्कार झ्रादि वी सहकारी व्ययधा कि 
आयोजन । 


श्ष्य | द्वितीय पंचवर्धोय ' योजना 


(४) ब्रामोद्योग की उन्नति के कार्यक्रम, खास करके वे जो स्थानिक जरूरतों को 
- पूरा करने और गांव के सभी लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध -करने की 
खातिर शुरू किए गए हों ्ट 


4] हे 


(५) लोगों को स्वेच्छा से सहकारी कृषि समितियां बनाने को प्रोत्साहित 
ओर इस प्रकार धनी समितियों की सहायता करने के झायोजन । 
(६) गांवों में पंचायती क्षेत्रों का विकास (इसमें पंचायती जनीन, प्रदत्त जमीत 
वर्गेरह शामिल की जाती है.) और गांद वालों के सामुदायिक आयोजन । 
ने माध्यमों और साचनों हारा जो काय होंगे वे अन्योत्याश्ित और परस्वर सम्बद्ध काम 
होंगे। एक की प्रगत्ति दूसरे की प्रगति पर निर्भर होगी । इसलिए ग्राम-प्रवन्त की सहकारी प्रणालो 
रातों-रात प्रतिष्ठित नहीं हो जाएगी, उसका विकास धीरे-धीरे और क्रमिक रूप से ही हो पाएगा । 
कई व्यावहारिक कठिनाइयां प्रस्तुत होंगी जिनका सोच-समझकर समाधान करवा होगा.। कृद्यल 
संगठन और संचालन की व्यवस्था करनी होगी | विस्तार सेवा कार्यकर्ताओं को सहकारिता 
विकास के काम के लिए पूरी तरह तैयार. करना होगा, और गांव-गांव में सहकार का एक 
सुर्संचालित और सोहेश्य आन्दोलन चलाना होगा ! 


ग्राम-प्रवन्ध की सहकार व्यवस्था कौन-कौन-से स्वरूप धारण करेगी और उसे प्राप्त करने 
के रास्ते में कौन-कौन-सी मंजिलें आएंगी, यह तो हर क्षेत्र के निवासियों के अनुभव और उत्साह 
पर और ग्राम सामुदायिक योजना के एक-एक कार्यक्रम की सफलता पर निर्भर करेया । 


६७. जहां एक वार ग्राम-प्रवन्ध की सहकार व्यवस्था हो गई और ग्राम अर्थ: 

के ही अन्तर्गत रीजगार के पर्वाप्त अवसर उपलब्ध हो गए कि मूमि सम्पन्न और भूमिहीन का भेद 
बहुत कुछ जाता रहेगा | तव असल भेद कृषि और छृपीत - दोनों तरह के विभिन्न वंचों में लगे हुए 
लोगों की निपुणता का होगा । ग्राम समुदाय को कृषि, व्यापार और उद्योग से जो सावन प्राप्त 
होंगे, उनका गांव में तरह-तरह के आयोजन करके और गांव से वाहर के आयेजदों में सहयोग 
' ऋरके पैदावार और रोजगार बढ़ाने में उपयोग किया जाएगा । इस तरह के त्राम समुदाय का 
सुगठित सामाजिक और झा्थिक रूप होगा । उसे तहसील और जिंले के आर्थिक कार्य-कलाप 
में उत्पादन और वाणिज्य की एक सक्तिय इकाई का स्थान प्राप्त होगा । इसके अधिर पर हम ऐसा 
ग्राम अर्थ-व्यवस्था की परिकल्पना कर सकते हैं जिसमें खेती, ग्रामोद्योग, परिप्कार उद्योग, विक्रय, 
और ग्राम व्यापार, सभी कार्य सहकारी प्रणाली से मिल-जुलकर किए जाया करेंगे। 


ब्ज 
दा कु 


६८. ग्राम अर्थ-ध्यवस्था का सहकारी प्रणाली के अनुसार विक्रात्न करने की दिल्ला में 
इधर एक बड़ा काम हुआ है--त्रानदान आन्दोलन का समारम्म | मूदान बन्न में उड़ीसा और कुछेक 
अन्य राज्यों के जमींदारों ने गांव दे डाले हैं। कुल मिलाकर आठ सौ गांद प्राप्त हुए हैं । 
इन गांवों के विकास में जो सकलता प्राप्त होरी, उसका देश के सहकारी ग्राम विकास आन्दोलन 
की प्रगति पर नहरा असर पड़ेगा । सहकारी कृषि समित्तियों के लिए जो सुविवाएं निर्दिप्ट की 
गई थीं वे सहकारी गांवों के लिए अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपलब्ध की जाएं। यहां दो 
अन्य चीजों की ओर ध्यान श्राकृष्ट कराना जरूरी है | सहकारी गांवों में मालगृजारी पंचायता 
की मार्फत ली जाया करें ;- दूसरी यह कि ग्राम समुदाय में वैयक्तिक अधिकार जिस रूप से दिए 


गए हों उसके अनुसार किसी व्यक्ति को और अन्य सहायता या तो समुदाय द्वारा प्रस्तुत जमानत 


भूमि सुधार और कृषि व्यवस्था का पुतर्गठत | श्प€ 


के आधार पर दी जाए, या ग्राम भूमि में उस व्यक्ति के हिस्से के आधार पर । मालगुजारी और 
सहकार विषयक वर्तमान कानूनों में भूमि के वैयक्तिक स्वामित्व के स्थान पर सहकारी या साम- 
दायिक स्वामित्व को प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक संग्राधन परिवर्द्धन कर 


४ जाएं । 


अामि सधार कार्यक्रमों दः प्रशातव 


६६. भूमि सुधार वार्यक्रम राष्ट्रीय आयोजन का एक अभिन्न अंग है । उसे जल्दी से जल्दी 
कुशलतापूर्वक सम्पन्न न किया जाए तो कई और योजनाएं अ्टकी रह जाती हैं । लेकिन साथ 
ही इससे प्रशासन पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाता है । इसलिए यह जरूरी है कि इस महत्वपूर्ण 
कार्यक्रम की पूर्ति के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था की जाए। भूमि सुधार के लिए प्रणासन 
को जो काम करने पड़ते हैं, उन्हें मोटे तौर पर दो वर्गो में विभाजित किया जा सकता है : वे कार्य 
जिनका मालगृजारी प्राप्त करने की सफल व्यवस्था से सम्बन्ध हो, और वे कार्य जो चकबन्दी 
भूमि प्रवन्ध, अधिकतम सीमा-निर्वारण, भूमि वितरण, और सहकारी कृपि या किसी अ्रन्य 
विशिष्ट आयोजन के सम्बन्ध में हों । इन कर्ंव्यों के प्रति समान दप्टि अपनाई जानी चाहिए 
क्योंकि मूलतः ये ग्रन्योन्याश्रित हैं, और एक ही योजना के विभिन्न पहलू हैं । 

७०. पहले वर्ग के प्रशासनिक कार्यो की सूची इस प्रकार है :-- 

(१) भूमि सुधार के लिए खसरा, खतोनी तआ्रादि जमीन के लेखों में सही-सही और 
ताजी से ताजी सूचना उपलब्ध रहना वहुत जरूरी है । कई राज्यों में विचौलियों 
की समाप्ति हो जाने पर मालगुजारी के सिलसिले में जमीन का हिसाव-किताव 
लिया गया है या अ्रव लिया जा रहा है । जमीन के वारे में जो दस्तावेज तैयार 
किए जाते हैं, उनमें अक्सर पट्टेदारों और साझेदारों की जमीन के बारे में 
कोई सूचना नहीं दी जाती और इस दृष्टि से वे अथूरे रह जाते हैं । 

(२) बहुत-से क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें बहुत समय से पैमाइद नहीं हुई है। पमाइग झ्राम तौर 
पर बन्दोबस्त के साथ-साथ की जाती है। लेकिन कई राज्यों में यह काम अभी 
करने को वाकी पड़ा है। ग्राम अभिलेखों की तैयारी और संशोधन-परिवद्धंन 
का काम जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। पैमाइश-पड़ताल के लिए 
रुका नहीं रहा जा सकता, इसलिए यह जरूरी मालूम होता है कि इस समय 
सबसे पहले जो भी जैसे भी नक्शे उपलब्ध हो सकें, उनके आधार पर 
मालगुजारी के अभिलेख तैयार कर लिये जाएं । 

(३) माल विभाग के कर्मचारियों पर इधर काम का वोझ बहुत ज्यादा रहा है 
इसलिए उन्होंने जो वापिक विवरण तैयार करके दिए हैं, उनमें अशुद्धिया 
रह गई हैं। विवरण को जांचने झ्रीर सही करने के बारे में जो नम्बे-चौड़े 
निदेश दिए गए हैं, निरीक्षण कमंचारियों की कमी के कारण उनका पालन 
करना वहत मुश्किल हो गया है । पट्टेदारों और फसल के सानंदारों की जमीन 
के बारे में जो सूचना दी गई है उसमें अशुद्धियां होते की विशेष आशंका है । 
इसलिए यह वांछनीय है कि माल विभाग के अधिकारी जब कभी मौके पर 
जाकर मआयना करने निकलें, ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को साथ 
ले जाएं । जमीन के वारे में जो भी दस्तावेज तैयार किए जाएं उनकी प्रतियां 
जांच के लिए पंचायत कार्यालय में उपलब्ध रहा करें और भूमि सम्बन्धी 





968० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


दस्तावेज में कोई परिवर्तेव करने से पहले तत्सम्वन्धी लोगों को सूचित किया 
जाया करे | - 


(४) कुछ इलाकों में मालगुजारी या लगान की ताजी और विश्वसनीय दर आसानी 
से नहीं मालूम हो पाती है । जो प्रदेश पहले इस्तमरारी वन्दोवस्त के अधीन थे, 
उत्त पर यह वात खास तौर पर लागू होती है । मालयगुजारी और लगान की दर 
तय करने में आम तौर पर बहुत समय लगता है । इसलिए जहां संभव हो, 
इसका कोई आसान-सा तरीका अपना लिया जाए ) उदाहरण के लिए, माल- 
गुजारी लगान की कुछ युनी निश्चित कर दी जाए । लगान में कमी करने और 
लगान नकद लेने की व्यवस्था करने के लिए यह काम वहुत ही जरूरी है । 


७१. दूसरी पंचवर्षीय योजना की अ्रवधि में भूमि सुधार के विश्येष कार्यक्रमों के लिए 
दूसरे वर्ग की जो प्रशासनिक कारंवाइयां करनी होंगी उनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :--- 


(१) चकवन्दी करना । 
(२) जिन पट्टेदारों को अकारण वेंदखल कर दिया गया हो उन्हें पट्टेदारी फिर से 
दिलाना । - 
* (३) बेईमानी की नीयत से जमीन दूसरे के नाम किए जाने के मामले पकड़ना । 
(४) विभिन्न अधिकारों के ग्रहण किए जाने पर कितना-कितना मुआवजा दिया जाए 
यह तय करना । & ह 
(५) चक की-अधिकतम सीमा निर्धारित करना । | 
(६) सीमा के निशान लगाना, अधिकतम सीमा, भूदान आदि से प्राप्त श्रतिरिक्त 
| जमीन पर कब्जा लेना और उसे फिर से वांटना । 
(७) गांव-गांव में जमीन के अच्छे रख-रखाव के कानूनों का पालन करना । 
(८) सहकारी कृषि और सहकारी प्रवन्ध में मदद देना । 


. ७२. इतने सारे प्रशासनिक कार्यो से माल विभाग के कर्मचारियों पर बोझ तो बहुत ज्यादा 
पड़ जाएगा । जाहिर है कि शुरू से ही निरीक्षण और कर्मक्षेत्र दोनों तरह के कर्मचारियों की संख्या 
में वृद्धि करने का आयोजन करना होगा । भूमि सम्बन्धी नए कानून ज्यादातर खासे जटिल हैं, 
और यह जरूरी हो चला है कि माल विभाग के कर्मचारी उनका पालन कराने की जिम्मेदारी 
उठाने से पहले उनके लक्ष्य और लक्ष्य सिद्धि के उपायों से मली-भांति श्रवगत हो लें । इस दृष्टि 
से थोड़े-योड़े समय में प्रशिक्षण क्रम शुरू करना उपयोगी सिद्ध होगा । लगान में कमी करना, 
खुदकाइत के लिए वापस्त ली जा सकने वाली और न ली जा सकने वाली जमीन का अलग-अलग 
करना, और ऐसे ही कुछेक और काम तो सारे राज्य में एक साथ करने ही पड़ेंगे । मगर वाकी काम 
ऐसे हैं जिन्हें अनुभव और प्रशिक्षण के लिए शुरू-शुरू में कुछ चुने हुए क्षेत्रों में किया जाए तो 

बाँद में अन्य क्षेत्रों में वे बहुत आसानी से और वहुत जल्दी सम्पन्न हो सकेंगे । अगर जनता को 
मालूम हो कि भूमि सुधार से क्या-क्या लाभ हैं और वह इस शुभ कार्य में आगे वढ़कर हाथ वंटाने 
को तैयार हो, तो भूमि सुधार कार्यकर्ताओं को वहुत सुविधा हो जाएं। इसलिए ग्राम 
समाज के विभिन्न वर्गों को यह समझाने का आवश्यक प्रवन्ध ज्ीत्र किया जाए कि मूमि 
सुवार कानून के अनुसार उनके दायित्व और श्रधिकार क्या हो जांते हैं | भूमि सुधार के विभिन्न 


हे 
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३ 


कार्यो में सरकारी कर्मचारी जिला विकास प्रशासन के अधिकरणों से बहुत मदद ले सकते 
हैं ओर लें । इन अधिकरणीं का व्योरा सातवें अध्याय में दिया गया है श्रौर इनके नाम हैं-- 
ग्राम पंचायत, ताल्लुका विकास समिति, विकास खण्ड, और जिला विकास परिषद । ग्राम 
'पंचायतें तो खासकर वड़ी काम की सावित हो सकती हैं । जमीन के रख-रखाव की उत्तम व्यवस्था 
कराने में श्रौर चकबन्दी की प्रगति में उनसे बहुत मदद मिल सकती है । उनकी सहायता ली जाए 
तो खसरा, खाता, खतौनी आदि मालगुजारी विषयक अभिलेखों के लिए ज्यादा सही सूचना 
प्राप्त हो सकती है और अन्याय होने की झाद्यंका दूर की जा सकती है । यही नहीं, ग्राम पंचायतें 
वेदखली, लगान अदायगी में देरी, जमीन पर कब्जा लिये जाने, जमीन पट्टेदार को वापस दिलाने, 
और जमीन में वगेर किसी हक के आकर जम जाने वाले को हटाने के मामले निवटाने में भी 
बहुत सहायक हो सकती है । जिला और ग्राम विकास आयोजन में भूमि सुधार कार्यक्रम का 
/विशिष्टि स्थान है । भूमि सुधार की सफलता से उत्साहित होकर लोग इन कार्यक्रमों की ओर 
वअधिकाधिक आराकृष्ट होंगे । 


चरक्िजिहल 
पराझिष्द १५ - 


बन 


किसी फास या चक के कामकाज की परख करते समय किन-किन बातों का 


५ 
. जाना चाहिए. इस वियय में भूमि सुधार मंडल की एक समिति ने जो सूची तैयार की है दह नीचे दी 
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त्ल््प 3 ड्स उपयोग न करने से पहले > परिस्यिति ->> शव 
जा रही है | इस सूची का उपयोग करने ते पहले स्थानिक परिस्थिति के अनसार इसमें आवश्यक 
हेर-फेर कर लिया जाए। हर क्षेत्र में इसमें से वे वातें छांट ली जाएं जिनका वहां खासे महत्व हो, 


हु नकरर 
और फिर उन्हीं वातों को खरे-खोटे की पहचान करने की मुख्य कसौटी मान लिया जाए। 


१) -सूमि 


3॥ 


5 


मे 
( 


नव 


श्ञ्य 


क) चौरस बनाना, वाड़ लगाना, बरातल उठाना, मेंड और पुद्ठते बांधता (जहां 
आवश्यक और आशिक दृष्टि से संमद हो) और जमीन का उपजाऊपन वनाएं 
. रखने के दूसरे उपाय करना । 

(ख) कृषि योग्य वंजर भूमि का उपयोग उदाहरण के लिए जिन इलाकों में पानी भरा 
रहता हो वहां नालियों का इन्तजाम करना, जिस इलाके में खार या कललर 
हो वहां जमीन का कटाव रोकने या उ्वरता वनाएं रखने के उपाय करना, 
ऐसे पौधों का उन्मूलन करना जो खेती को नुकसान पहुंचाते हों, झाड़-झंसाड़ 
साफ करना आदि । 

) जानकारों ने जो वीज अच्छा बताया हो उसका इस्तेमाल करना । 
३) खाद और रासायनिक खाद : 
(क) खेत में खाद की जो सामग्री हो उसे वचाए रखना ) 
(ख) हर तरह का कूड़ा-करकट खाद बनाने के लिए बड़ढ़ों में भर देना । 
(ग) ही खाद का निवरमित उपयोग करना । 
(घ) जहां आवश्यक हो वहां रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना, वद्चतें उसमें 
खर्च बहुत ज्यादा न बैठता हो । 


(४) सिंचाई 
(क) जहां नहरी सिंचाई की व्यवस्था न हो, वहां कुएं, नलकूष, पम्पदार कुएं, तालाव 
और वांघ वगैरह वनाना, या तो खुद ही या पास पड़ोस के किसानों से मिलकर । 





पे 
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(ख) पानी जाया न होने देने के लिए सिंचाई की नालियों के समुचित रख-रखाव की 
व्यवस्था करना, यानी नालियों में पलस्तर लगाना, जहां तक हो सके उन्हें सीधी 


बनाना टेढ़ी-मेढ़ी नहीं, उन्हें घास-फूस आदि से मुक्त करना, और अगर हो सके 


हम 


ने 


तो उन्हें पक्का करवा लेता । 


(५) खेती के औजार : 
खेती के उन बढ़िया किस्म के उपकरणों का ही उपयोग करना जिनकी कृषि विभाग से 


इस इलाके के लिए सिफारिश की हो । 
श्६२ 


2 
९॥) 


भूमि सुधार और हृपि व्यवस्था का पुनर्गठन १ 


4६) निराई 
फसल के कीड़ों और बीमारियों की रोकथाम, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली 
पौधों का उन्मूलन करना, कृषि विभाग द्वाद्म सुझाए गए तरीके के-अनुसार 
अपने श्राप भी और स्थानिक काझतारों से मिल-जुलकर भी । 
4७) उन्नत कृषि प्रथाओं का इन कार्यो में अपनाया जाना : 
(क) बीज क्‍्यारियों की तैयारी । 
(ख) बुवाई ।. 
(ग) फसलों का अन्‍न्तर-संवर्द्धन । 
(घ) निराई। 
(ड) बुरे पौधों की छंटनी । 
(च) कटाई । 
(८) फसल का उपयुक्त क्रम । 
(६) वृक्षारोपण और वृक्ष संरक्षण (खासकर नालियों-कुलियाओ्ं के किनारे-किनारे, कुझ्नों 
के आस-पास और परती जमीन में) 

(१०) जिन इलाकों में खेती वर्षा पर निर्भर हो, वहां सिंचाई हीन कृषि के उन उत्तम तरीकों 

का उपयोग जो कृषि विभांग हारा सुझाए गए हैं; उदाहरण के लिए :-- 
(क) वर्पा शुरू होने से पहले खेत में हलको हल चलाना । 
(ख) झाड़-झंखांड़ उखाड़ फेंकना । 
(ग) वाड़ लगोना औरं जमीन ऊपर उठाना । 
* (घ) वर्षा बन्द होने के बाद फौरन हल चलाकर और सोहागा देकर नमी को बचाए 
रखना । ; 

(११) मिश्चितं कृषि (यानी कृषि के साथ-साथ फल-फूल लगाने, सब्जी उगाने, गाय-मैंसें, मुगियां 
मधुमविखयां वगैरह पालने जैसे सम्बद्ध कार्य करने) के वारे में कृषि विभाग को 
सिफारिशों का पालन करना । 

(१२) पशु पालन : 

(क) अनुमोदित नस्ल के पशुआझ्रों का संवर्धन करना । 
(ख) जांनवरों के दाना-पानी का अच्छा इन्तजाम करना । 
(ग) गोवर वगैरह से खाद बनाना । 
(घ) जानवर वांधने की अच्छी जगह वनाना । 
(ड) जानवरों को बीमारियों से वचाने और वीमार जानवरों के इलाज को 
: व्यवस्था करना । 
खेती के साज-सामान और स्थायी सुधार में रकम लगाना । 
फसल काटकर रखने के लिए गोदाम वगैरह का प्रवन्ध करना । 


) 

) 
१५) खेतिहर मजदूरों के रहने के स्थान का प्रवन्ध करना । 
१६) क्ग 


बड़े और मझोले आकार के फार्मों में निर्धारित रीति से आमदनी और खर्च व 
हिसाव-किताव रखना । े 
(१७) सहकारी संघों में सम्मिलित होना ! 
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अव्याोये -१०- : 
सहकारिता- का विकास 


सहकारिता और- राष्ट्रीय श्रायोजन 


लाकतन्त्रीय पद्धति पर आथिक विकास करने में सहकारिता के विविव रूपों में प्रयोग की 
बहुत वड़ी गुंजाइश रहती हैं। शस्माजवादी ढंग के समाज की हमारी परिकल्पना में कृषि 
और उद्योग दोनों में वहुत बड़ी संख्या में विकेच्रीकंत इकाइयों की स्थापना निहित है । इन 
छोटी इकाइयों को विस्तार और संगठन के-लाभ मुल्यत: एकत्र होकर प्राप्त हो सकते हैं 
जनारत में आशिक विकास के साव-साव त्ञामाजिक परिवर्तेत पर भी और जोर दिया जा 
रहा है और इसमें सहकारिता के संगठन के:लिए वह्या भारी क्षेत्र है। इसलिए नियोजित 
विकास के रूप में एक सहकारिता क्षेत्र की रचना हमारी राष्ट्रीय नीति का एक प्रमुख 


४ उब्देन, हे हु 
उद्धव हूं | लि 





२. सहकारिता का सिद्धान्त किन-किन कार्यों पर लायू किया जा तक्रतां है, इसका 
निर्वारण इस तथ्य द्वारा होता है कि हर एक प्रायमिंक सहकोरिता संगठन को इतना छोटा 
होना ही चाहिए जितने में उसके सदस्य एक-दूसरे को जान सकें और उन पर विश्वास कर सकें 
कुछ विद्येप उद्देश्यों से कई छोटे-छोटे समृह मिलकर बड़े संगठन वना सकते हैं और बनाने 
नी चाहिएं, परन्तु अन्ततः सहकारिता की झतव्ति अपेलाक्ृत छोटे समूहों में ही है, जिनमें सब 
लोग एक-से हों और सक्रिबव होकर काम कर - सकें । यदि र॒ पर मजबत आ,्रावमिक 
इकाइयां वनी हों तो ऊंचे स्तरों.पर सफल संगठन बनाए जा सकते हैं। तब सम्पूर्ण व्यवस्था 
एक होकर ऐसे काम उठा सकती है और ऐसी सेवाएं प्रस्तुत कर सकती है जिनमें अधिक धन 
और संगठन की आवश्यकता पड़ती इस दृष्टि से सहकारी संगठन के लिए विश्येप रूप से 
उपयक्‍त क्षेत्र ये हैं : ग्रामीण ऋण, हाट-व्यवस्था और माल की तैयारी, ग्राम क्षेत्रों में उत्पादन के 
सब पक्ष, उपभोक्ता सहकारी भंडार, कारीगर और श्रम सहकार और निर्माण सहंकार 

संस्थाएं आदि । इन केत्रों में उद्देश्य यह होता हैं कि सहकारिता का चीरे-बीरे विकास 





पु 


करके उसे आथिक जीवन का मल आधार वना दिया जाए 


सहकारिता के विकास का जिन क्षेत्रों में विज्ञेप अवस्तर मिलता हैं, उनमें सहकारी 
संगठन से हचि वाल फायदा में का मुकाबला निजी उद्योग और सरकारी उद्योग दोनों ही 
नहीं कर सकते । वास्तव में सहकारिता एक ऐसा सावन है जिसका लाभ सामाजिक और 
व्यक्तिगत दोनों क्षेत्रों के उद्दापका द्वारा समाज का मिलता है । जहां वह सफल होता 


5 


वहां समाज का प्रचुर हित होता है, किन्तु उसकी एक विद्येपता यह है कि उसमें 


न, 





५ न्‍ ः 
4 


हु /0॥#8 


कुछ जटिल मानवीय तत्व भी छिपे होते हैँ और कुछ अथोँ में एक जम्पूर्णत: समाजीकृत 
उद्योग या एक निरे व्यक्तिगत उद्योग के मुकावले सहकारी संग्रठव का सफल होना कहीं 
अधिक कठिन होता है | इसलिए जहां सम्मव हो वहां सहकारिता की सफलता के हेतु कुछ 
सार्थक्ष उपाय ,करना आवश्यक है, विश्येपतः राष्ट्रीय विकास की योजना में जो क्षेत्र 


सहकारिता के लिए चने गए हूँ उनमें तो यह आवश्यक ह्ठै ही। 


सहकारिता का विकास म्ल्प्‌ 


४, रिजर्व बैंक झराफ इंडिया द्वारा आयोजित ग्राम ऋण सर्वेक्षण ने जो प्रतिवेदन तैयार शिया 
है उसमें इस पहलू पर काफी प्रकाश डाला गया है। दूसरी पंचवर्षीय योडना के दिए सह- 
कारिता क॑ विकास के कार्यक्रम मोटे तौर पर इसी प्रतिवेदन की सिफानिशों के प्राघार पर बनाई 
गए हैं। अभी इन कार्यक्रमों में सहकारिता का सम्पूर्ण लेत्र समाहित हो गया है, ऐसा नहीं बहा 
जा सकता है । कुछ दिशाओ्रों में आगे भी कार्यक्रम बनाना है, कुछ में लक्ष्यों तथा अन्य ब्योरो झो 
योजना के परिपालन के साथ-साथ ध्यानपूर्वक निश्चित करके चलना है। भारत की ऐनिहासिक 
परिस्थितियों के कारण गत पचास वर्ष में सहकारिता का अ्रधिकतर विकास क्पि ऋण के कारद 
ही हुआ है । समुचित शर्तों पर यथेस्ट कर्ज की व्यवस्था करना सहकाहिता का निस्‍्सम्देट एड 
बड़ा महत्वपूर्ण काम है । पर इस काम के प्रभाव इससे अ्रधिक व्यापक और दूरगामी है । 
ग्राम सट्टकार में सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है -- गांव । ग्राम सहकार के कार्यक्षम लागू करने 
समय उसके तीन पहलुओं पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। पहले तो यह समझना है कि 
ऋण की व्यवस्था सहकारिता का केंवल झारम्मिक कदम है । ऋण में आगे चलकार 
सहकारिता को गांवों के अनेक कार्यों में लागू करना होगा जिनमें सहकारिता थी सोती 
भी शामिल होगी । सहकारिता में विकास के अडिय और अचल भमियम नहीं बनाश हा 
सकते और हर कदम जनता के अनुभव द्वारा निश्चित होता चलता है । दूसरे यह कि गांव 
के प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सहकार संस्था का सदस्य होना चाहिए | तीसरे यह 
कि सहकारिता आन्दोलन का उद्देश्य बह भी होना चाहिए कि गांव बा प्रत्येक परिवार कर्ज 
चुकाने में समर्थ हो सके । इस समय उन क्षेत्रों में भी, जहां सहकारिता सदसे अधिक प्रचलित 
है, केवल तीस-चालीस प्रतिशत परिवार ही इस झर्त को पूरा करने में समर्थ हैँ। प्राथमिक 
सहकारी संस्था और ग्राम पंचायतों को गांव के सब परिवारों की आवश्यकताएं पूरी करने व 
उद्देश्य लेकर मिलकर काम करना होगा । 

५. प्राथमिक ग्राम संस्था का आकार कैसा हो, यह कर्ज के और सामान्य सहवागदिता मे 
विकास के पहलुशों से निश्चित किया जाएगा। कुल मिलाकर, ऊँसा ऊपर कहा जा चुका # 
उद्देश्य यह है कि गांव के सब कामों में--खेती में भी--सहकारिता लागू हो जाए। जैसा कि 
सातवें अ्रध्याय में बताया जा चुका है, पांच सौ या उससे कम की झावादी वाले गांव ३६०,०००७ 
से भी अधिक हूँ श्र यह प्रश्न विचारणीय है कि कम आबादी वाले छोटे गांवों को मिलाकर 
लगभग एक हजार की आवादी वाली इकाइयां वनाई जाएं । ऐसे गांवों का होना झ्रावध्यक है जो 
इतने छोटे तो हों कि उनमें एक होने की भावना रहे पर इतने छोटे न हो कि उनके लिए संगठित 
आवश्यक सेवाओं की खातिर कर्मचारी न मिल सकें। जिन बातों का विचार सुविधाजनक 
ग्राम इकाइयां संगठित करने में जरूरी है, उन्हीं वातों का विचार करते हुए प्राथमिक नहका री संस्था 
का आकार निर्धारित किया जा सकता है। इस संस्था का कार्यक्षेत्र इतना बंद्रा तो होना 
चाहिए कि वह सार्थक रूप से काम कर सके, पर इतना बढ़ा नहीं होना चाहिए कि उसके सदस्यों 
में ज्ञान, पारस्परिक कर्तव्य की भावना, समाज के कमजोर वर्गों को उन्नत करने की इच्चा झौर 
प्रबन्ध समिति तथा अलग-ग्रलग परिवारों के बीच घनिष्ठ सम्पर्क की भावना पैदा करना कठिन 
हो जाए । इसके बिना सहकारिता ग्राम जीवन पर कोई सच्चा प्रभाव नहीं दाल सकती | ग्राम 
पंचायतों की भांति सहकारी संस्थाएं भी सामाजिक एकता उत्पन्न करने की माध्यम हूँ । जिस देश 
में आर्थिक व्यवस्था की जड़ें गांवों में हों वहां सहकारिता सहकार पद्धति पर संगठित कार्यो गए 
कोरी शंखला नहीं हो सकती; वहां उसका मूल उद्देश्य एक ऐसी सहकारी सामुदसिद संददद के 


पद्धति तैयार करना है जो जीवन के सव पहलुग्रों पर प्रभाव डालती हो । ब्राम समाज के सर्द 


२०६ ह -. द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


ही ऐसे वर्ग भी हैं जिन्हें विशेष सहायता 'की जरूरत है। इसलिए सहकारिता को गांवों के 
सव परिवारों का हित करना चाहिए और समूचे गांवों के हित में भूमि तथा अन्य साधनों का 
विकास और सामाजिक सेवात्रं कां प्रवन्ध करना चाहिए। ग्राम अर्य॑-व्यवस्था में नया जीवन 
लाने के लिए सहकारी ग्राम प्रवन्च की स्थापना करने का यही मूल उद्देश्य है। | 


६. शहरों का. तेजी से विकास होने के कारण और ग्रामीण तथा औद्योगिक अर्थ- 
व्यवस्था में सम्पर्क बढ़ते जाने के कारण शहरी क्षेत्रों में भी सहकारिता के विकास की गुंजाइश 
बढ़ती जा रही है। पहले के दिलों में नगर सहकारिता पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है ।. 
उदाहरण के लिए, फुटकर और थोक व्यापार, परिवहन, छोटे उद्योग, महाजनी; आवास और 
निर्माण में सहकारिता के आधार पर अच्छे संगठन वना कर वहुत कुछ उन्नति की जा सकती है। 
जब सहकारिता यथेष्ट विकास को प्राप्त हो जाती है तो उत्पादक, विक्रेता, उपभोक्ता और अन्य 
सहकारी संगठन एक परस्परावलम्वित और परस्पर सम्बद्ध सहकार क्षेत्र का अंग बन जाते हैं । 
इस क्षेत्र का श्रर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों से घनिष्ठ सम्पर्क होता है और ग्राम और शहरी 
सहकारिता में जो इस समय भेद है उसका महत्व इतना नहीं रह जाता है । 


अति को समीक्षा 


७. जब सहकारी ऋण संस्था अ्रधिनियम, १६०४ के अधीन सहकारिता पहलें- 
पहल लागू की गई तो वह कर्जदारी घटाने और किफायतशारी बढ़ाने के उद्देश्य से ग्राम और 
शहरी क्षेत्रों में सहकारी ऋण संस्थाएं संगठित करने तक ही सीमित थी । सहकारी संस्था 
अधिनियम, १६१२ ने कर्ज देने के अलावा और काम करने वाली सहकारी संस्थाओं की रजिस्ट्री 
तथा प्रायमिक संस्थाश्रों के ऊंचे स्तरों पर संघवद्ध होने की अनुमति दे दी । कर्ज देने और उसके 
अतिरिक्त अन्य कार्यो में संलग्न सहकारिता का रूप यह है कि यांवों या शहरों में पहले 
प्राथमिक संस्थाएं, फिर जिलों में केद्रीय संगठन और राज्य स्तर पर सर्वोचक्ष्च संगठन 
बने हुए हैं।.. ह 

८. "किसानों को कर्ज देने के संगठनों का विकास दो खण्डों में हुआ हैं । एक वे हैं 
जो थोड़े समय के लिए कर्ज देते हैं, और दूसरे वे जो लम्बे समय के लिए देते हैं। पहले खण्ड में . 
जून १६५४ में २२ राज्य सहकार बैंक, ४६६ केन्द्रीय सहकार बैंक और १२६,६४४ कृषि 
ऋण संस्थाएं थीं, जिनकी कुल सदस्यता ५८ लाख थी। ये सव संगठन १६५३-५४ -में कुल 
३६ करोड़ रुपए की मूल पूंजी से चल रहें थे। उसके अतिरिक्त इनमें करीब ७१ करोड़ रुपया 
जमा था और लगभग १६१ करोड़ रुपए की चाल पूंजी थी । कृषि ऋण संस्थाझ्रों ने 
लगभग ३० करोड़ रुपए के नए कर्जे दिए थे । लम्बे समय के लिए किसानों को कर्ज देने वाली 
संस्थाएं इससे कहीं कम विकसित थीं; उनमें .केवल १० केन्द्रीय और ३०४ प्राथमिक भूमि 
रेहन वैंक थे जिनकी कुल चालू पूंजी लगभग २४ करोड़ रुपए थी। कृषि के क्षेत्र से 
वाहर काम करने वाली संस्थाओं में ७१६ शहरी बैक थे जिनकी कुल चालू पूंजी लगभग 
३३ करोड़ रुपए थी, ८५,३८६ सहकारी ऋण संस्थाएं थीं जिनकी सदस्यता लगभग २७ लाख 
थीं और ३,६५१ वेतन भोगी और मजदूरी भोगी कर्मचारियों की संस्थाएं थीं। 

६. पिछले कुछ वर्षों में ऋण देने के अतिरिक्त और काम करने वाले संगठनों का 
विकास करने पर और ज्यादा ध्यान दिया गया है, और यह नहीं कहा जा सकता कि इन 
कामों में सहकारिता ने सभी जगह और केवल चुने हुए केंद्रों को छोड़कर और कहीं कोई खास 


सहकारिता का विकास स्ल्ऊ 


प्रमर डाला है | कृषि हाट-व्यवस्था के क्षेत्र में जून १६५४ में १६ राज्य हाट-्यवस्था संस्थाएं, 
१,१२५ हाट-व्यवस्था संघ और ६,२४० प्रायमिक हाट-व्यवस्था संस्थाएं थीं, जिन्होंने १६५३-५४ 
में करा ५२ करोड़ रुपए का कुल काम किया। कुछ राज्यों में पहली योजना में स्िचाई 
संस्थाओं और दुग्ध संस्थाओं से उत्साहवर्द्धक काम कर दिसाया है। १६५३-५४ में ६३७ मिचाई 
संस्थाएं, ६५ दुग्ध संघओऔर १,४७३ प्रायमिक दुग्ध संस्थाएं थीं। १६५३-५४ में २३४ 
बस्ती संस्थाएं श्रौर ६०१ सहकारी कृषि संस्थाएं भी थीं। खेती से भिन्न स्षेत्र में शायद 
सबसे अधिक सफलता करघा बुनकर संस्थाओं की स्थापना में मिली हैं । इसकी मंस्या 
१६५३-५४ में ५,७४८ थी । इन संस्थाप्रों के अन्तर्गत करघों की संख्या पहली योजना की 
अवधि में ६२६,११६ से वढ़कर लगभग १० लाख हो गई झौर दूसरी पंचवर्षीय योजना ये 
अन्त तक लगभग साढ़े १४ लाख हो जाएगी । उपभोक्‍वता सहकार में श्रभी तक बहत घोड़ा 
क्राम हो सका है । प्राथमिक भण्डारों की संख्या 5,२५१ झोर थोक भण्डारों की संख्या ८६ 
है, जिन्होंने ४० करोड़ रुपए से कुछ कम का काम किया है। हाल के वर्षो में कर्ज देने से 
भिन्न काम करने वाली जो संस्थाएं बनी हू उनमें २,०३६ आवास संस्थाएं, ५३६ श्रम संस्थाएं, 
१२४ वन्य श्रम संस्थाएं श्रौर ७८ परिवहन संस्थाएं हैँ। इनमें से काफी अच्छी तरह बम 
कर रही हैँ । इनके अलावा ४,६४३ ऐसी संस्थाएं भी है जो स्वास्थ्य प्रौर जीवननतर उन्नत 
करती हूँ और ये सव लगभग ग्राम क्षेत्रों में ही है । 


ग्राम ऋण झौर हाट-व्यवस्था का पुनर्गठन 


१०. ग्राम ऋण सर्वेक्षण की निदेशन समिति के मुख्य प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार ने, 
रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने और सहकारिता आन्दोलन के प्रतिनिधियों ने सिद्धान्त रुप में 
मान लिए हूँ। इन्हीं के आधार पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में विकास कार्यक्रम तैयार 
किए गए हैं। पहले के कार्यक्रमों में और नए कार्यक्रमों में सबसे महत्वपूर्ण प्रन्तर जो ग्राम 
सर्वेक्षण ने सुझाया है यह है कि राज्य भिन्न स्तरों पर सहकार नंस्थाओ्रों में सासेदार हो । 

यह अनुभव किया गया था कि इस प्रकार की वित्तीय साझेदारी से सहकारी संरभाग्रों 

को अतिरिक्त शक्ति मिलेगी और सरकार से उन्हें सहायता और निदेश पहले से प्रधिक 
मिल सकंगा । राजकीय साझेदारी का सिद्धान्त विशेषतः शिखर पर श्रौर केन्द्रीय बैक स्तर 
पर तथा सामान्यतः प्राथमिक स्तर पर लागू होगा। यह स्पप्ट कर दिया गया है कि राजबगीय 
साझेदारी का वास्तविक आधार सहायता है, हस्तलेप या नियन्त्रण नहीं । 

११. सहकारी संस्थाओं में राज्य की साझेदारी सुगम बनाने के लिए रिजर्व बैक ने 
प्रवधि वाले एक राष्ट्रीय कृषि ऋण कोप की स्थापना १० करोड़ रपये की प्रारम्भिक पूं 
से कर दी है । दूसरी योजना की अवधि में इसमें ५ करोड़ रुपए वापिक झौर दिया जाएगा 
ताकि १६६०-६१ तक कोश के पास ३४५ करोड़ रूपये को पूजी हो जाए। इस कोश से राज्यों 
को ऋण दिए जाएंगे, ताकि वे सहकारी ऋण संस्थाओं की पूंजी हो दुप में हिल्‍्मे 
खरीद सकें । राष्ट्रीय सहकारिता विकास कोश नामक एक प्रन्य कोम भी केंद्रीय सरशर 
स्थापित करेगी जिसमें से ऋणेतर सहकारी संस्याओ्रों के हिस्से सरीदने के सिए राज्य 
कर्ज ले सकेंगे । इस कोश से गोदाम बनाने, सहकारी संत्याग्रों में कर्मचारी नियुकत्न करने 
भौर सहकार विभागों का प्रशासन पुप्ट करने के लिए भी रुपया मिल सकेगा । 
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१२. ग्राम ऋण सवक्षण में प्रस्तावित पुनर्गठन योजना की एक-और विदेपता यह है कि 
उसके अनुसार ऋण और ऋणेतर संस्थाओं को परस्पर जोड़ दिया जाएगा ताकि कृपक 
भो खाद, औजोर और अपने दैनिक इस्तेमाल की चीजें खरीदनें के लिए ऋण ले सकें और अपने 
उत्पादंन की निकासी में भी सहायता पा सकें । यह देखते हुए कि इसमें बहुत प्रकार के कार्यों का 
अवन्ध साचा गया हैं, ग्राम ऋण सवक्षण ने यह सिफारिश की है. कि ग्राम समूहों के लिए काम 
करने वाली वड़ी ऋण संस्थाएं वनाई जाएं और इन्हें वनाने के लिए वर्तमान छोटी संस्थाओ्रों 
को मिलाकर एक कर दिया जाए। जो नई संस्थाएं बनें, वे सर्वेक्षण की सिफारिशों 
के आवार पर बनें और बड़ी सहकारी संस्था के संगठन का आम रूप यह होगा कि उसमें 
पांच सौ सदस्य होंगे और प्रत्येक सदस्य का दायित्व उसके द्वारा दी गई पंजी के अंकित मल्य 
काँ पांच गुना होगा । संस्था के.पास कम से कम १५,००० रुपए के करीब पंजी होगी और 
वह कम से कम इतने गांवों की सेवा करेगी जो एक साथ मिलकर यथासम्भव डेढ़ लाख 
रूपए का वापिक लेन-देन करते हों | प्रस्ताव यह है कि १६६०-६१ तक इस प्रकार की 

१०,४०० बड़ी ऋण संस्थाएं वन जावें और हर एक में एक श्रशिक्षित संचालक रहे । 


१३. ग्राम ऋण संस्थाएं चाहे नई वनी हों या पहले वाली हों, ये मण्डियों का काम करने 
वाली प्राथमिक हाट-व्यवस्था संस्थाओं से सम्बद्ध की जाएंगी । कृपकों को खेती-बारी के लिए 
ऋण संस्थाओ्रों से कर्ज मिलेगा । उन्हें इनसे अपनी जरूरत की चीजें नकद दाम देकर या स्वीकृत 
सीमा के अन्दर कर्ज पर भी मिल जाया करेंगी । ऋण संस्थाएं अपने सदस्यों के उत्पादन को हाट- 
व्यवस्था संस्थाओं द्वारा निकालने के लिए एकत्र करेंगी । वे जितना मांल चाहेंगी हाट-व्यवस्था 
संस्थात्रों से खरीद कर अपने सदस्यों को वितरित भी करेंगी । प्राथमिक हाट-व्यवस्था संस्थाओं को 
संघवद्ध करके एक सर्वोच्च हाट-व्यवस्था संस्था वना दी जाएगी जो सारे राज्य के लिए 
काम करेगी । हैं 








१४. भूतकाल में ग्राम ऋण के विकास में शायद सबसे वड़ी वावा यह रही है कि किसानों 
की एक वड़ी संल्या ऋण देने के लिए आम तौर से प्रचलित ऋण नियमों की कसौटी पर खरी नहीं 
उतरती थी। इस वाबा को हटाने के लिए प्रस्ताव किया गया है कि ऋण संस्थाएं उत्पादन कार्यक्रमों 
और प्रत्याज्ित फसलों के आधार पर कर्ज दे दिया करें । प्रत्येक सदस्य के लिए कर्ज लेने की 
एक सीमा निश्चित कर दी जाएगी और इस सीमा के भीतर वह अपनी जरूरत के हिसाव 
से कर्ज ले सकेंगा। बन का दुरुपयोग न हो, इस खयाल से जहां तक हो सकेगा कर्ज 
चीज, उर्वरक इत्यादि माल की शक्ल में दिए जाएंगे | जब नकद कर्ज दिया जाएगा तो उसका 
भुगतान किस्तों में भी हो सकेगा । ऋण संस्थाओं के सदस्यों को पहले से इस वात पर राजी कर « 
लिया जाएगा कि वे अपने उत्पादन की विक्री प्राथमिक हाट-व्यवस्था संस्थाओं के माध्यम से करें । 

१५. ऋण और ऋणेतर संस्थाओं के कार्यों में गोदाम व्यवस्था द्वारां एक महत्व- - 
यूणे सम्बन्ध वना रहेया । प्रायमिक हाट-व्यवस्था संस्थाओं और सुसंगठित ऋण संस्थाओं को बड़े 
पैमाने पर गोंदांम वनवाने होंगे । ग्राम ऋण सर्वेत्षण की सिफोरिश के अनुसार एक 
केन्द्रीय गोदाम निगम और अनेक राज्य योदाम निगम स्थांपितं करने का प्रस्ताव है । 
यें निर्गंम राष्ट्रीय सहकारिता विकास और गोदाम मण्डल के अवीन कार्य करंगे | 

रांजकीय गोदाम नियम की अधिकतम अधिकृत पूंजी लगमेंग दो करोड़ रुपए तक हो सकती 
, लेकिन जारी हिस्सा पूंजी की राशि अलंगे-अंलग राज्यों की जंरूरत के हिंसाव से स्थिर की 
जाया करेगी । प्रस्ताव के यह है कि केन्द्रीय गोदाम निगम आधी पूंजी दे और बाकी आधी 
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रकम राज्य सरकारें जुटाएं | श्रनुमान है कि सोलह गोदाम निगम खोले जाएंगे और दूसरी 
पंचवर्षीय योजना की श्रवधि में वे विभिन्न केन्द्रों में लगभग दस लाख टन की कुल भण्डार शक्ति 
के कोई २५० गोदाम खोलेंगे । केन्द्रीय गोदाम नियम के पास १० करोड़ रुपए की कुल पूंजी 
होगी । इसमें से राष्ट्रीय सहकारिता विकास झौर गोदाम मण्डल वो माध्यम से केद्धीय 
सरकार ४ करोड़ रुपए देगी और बाकी स्टेट बैंक आफ इंडिया, झनुसूचित बैंक, सहकारी संस्थाएं 
ग्रादि देंगी । केन्द्रीय गोदाम निगम बड़े-बड़े लगभग १०० गोदाम महत्वपूर्ण केन्द्रों में खोलेगा । 
गोदाम की रसीदें हुण्डियों का काम देंगी जिनके श्राधार पर लेन-देन करने वाली संस्थाएं उन लोग 
को उधार देंगी जो गोदाम में श्रपना कृषि उत्पादन जमा करावेंगे । 


१६. दूसरी पंचवर्षीय योजना में चीनी, रुई, तेल और पटसन की तैयारी के लिए विद्येप 
रूप से और भन्य वस्तुश्रों की तैयारी के लिए भी सहकारी व्यवस्था का विकास काफी बड़े 
पैमाने पर करने का प्रवन्ध किया गया है । 


१७. दूसरी पंचवर्षीय योजना में सहकारी ऋण, हाट-व्यवस्था, माल तैयार करने, गोदाम 
और भण्डार के जो लक्ष्य निश्चित किए गए हैं वे निम्नलिखित हैं : 


ऋण ६: 
बड़ी संस्थाश्रों की संख्या १०,४०० 
ग्रल्पकालीन ऋण का लक्ष्य १५० करोड़ रुपए 
मध्यमकालीन ऋण का लक्ष्य ५० करोड़ रुपए 
दीर्घधालीन ऋण का लक्ष्य २५ करोड़ रुपए 


हाट-व्यवस्था और माल की तंयारी : 


प्राथमिक हाट-व्यवस्था संस्थाएं जी संगठित की जाएंगी १,८०० 
सहकारी चीनी फैक्टरियां ३५ 
सहकारी कपास धुनाई कारखाने ४८ 
ग्न्‍्य सहकारी माल तैयार करने वाली संस्थाएं ११८ 


गोदाम श्रोर भण्डार : 


केन्द्रीय श्रीर राज्य निगमों के गोदाम. ३४५० 
हाट-व्यवस्था संस्थाप्रों के गोदाम १,५०० 
बड़ी संस्थाओं के गोदाम ४,००० 


सहकारी ऋण के लिए उपर्युक्त लक्ष्य वर्तमान और नई दोनों प्रकार की संस्यथाग्रों द्वारा 
प्राप्त किए जाएंगे । झ्राशा है कि सहकारी ऋण संस्थाझ्नों की सदस्यता जो कि इस समय 
६० लाख से कम है एक करोड़ ५० लाख के करीब पहुंचा दी जाएगी । 


१८. ग्राम ऋण सर्वेक्षण की सिफारिश के अनुसार इम्पीरियल वैंक आफ इण्डिया 
को स्टेट बैंक आफ इण्डिया का रूप दिया गया । स्टेट बैंक श्राफ इण्डिया को कानून के भनुसार 
प्पने आरम्भ के पांच वर्षों, या केन्द्रीय सरकार यदि इस अवधि को बढ़ाये तो उस प्रवधि क 
गन्दर, चार सौ नई शाखाएं खोलनी होंगी । शुरू में सौ जगहें चुनी गई हैं। इनके ग्रतावा उस 
विकास कार्यक्रम के ग्रनुसार जिस पर इम्पीरियल बैंक राष्ट्रीयकरण के पहले चल रहा था ३६ 
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शाखाएं भी खोली जाएंगी । गांवों में रुपया जमा करने और उधार लेने की व्यवस्था के अति- 
रिक्त स्टेट बैंक रुपया मेजने और- हाट-व्यवस्था के लिए बड़ी रकमें देने की सुविधाएं पहले से 
अधिक प्रदान कर सकेगा |. ह | पट 


उत्पादक और अ्रन्य सहकारी संस्थाएं... 

१६. उपरोक्‍त खण्ड में ग्राम ऋण, हाट-व्यवस्था और माल की तैयारी के विकास के जो उपाय 
उल्लिखित हैं, उनसे खेती में उत्पादकों की सहकारी संस्थाएं खोलने और विकसित करने में सहायता 
मिलेगी । वित्तीय सहकारी संस्थाएं अगर मजवूत होंगी तो औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को भी 
वें अधिकाधिक सहायता देने में समर्थ होंगी | अव्याय £ (भूमि सुवार और क्ृपि व्यवस्था का 
पुनर्गठन) में कहा गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय में ऐसे मौलिक काम करने होंगे 
जिनंसे कृषि सहकारी संस्थाओं के विकास की मजबृत नींव पड़ जाए और दस-एक वर्ष में 
कृषि भूमि का एक काफी बड़ा हिस्सा सहकारिता के आधार पर जोता जाने लंगें। निम्नलिखित 
कारवाइयों की सिफारिश की गई है - 


(१) प्रत्येक जिले में और वाद में प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार और - सामुदायिक योज़ना 
कार्य क्षेत्र में प्रवन्ध और संगठन के और अच्छे तरीके प्रस्तुत करन के लिए 
प्रयोगात्मक या प्रारम्भिक योजना-कार्थ चलाने चाहिएं । फिर इन केन्द्रों का 
विकास व्यावहारिक प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में होना चाहिए जहां सहकारिता, 

! खेती और अन्य विकास कार्य के कार्यकर्ताओं को झिक्षा दी जा सके । 

(२) जहां तक सम्भव हो उस जमीन में, जो जमीन रखने की अधिकतम सीमा निश्चित 
करने के वाद फालतू बच रहेंगी, सहकारिता के आधार पर खेती की जाए। 


(३) निर्धारित निम्नतम भूमि से भी छोटे खेतों को उन सहकारी संस्थाओं में शामिल 
| कर लेना चाहिए जिन्हें फालतू भूमि दी गई है, मगर झर्ते यही है कि उन भूमिखण्डों 
के मालिक अपनी जमीनें एकत्र करने पर राजी हों । चकवन्दी करते समय 
* बहत कम जमीन वाले लोगों की जमीन जहां तक सम्मव हो एकत्र भूमि के पास 
होनी चाहिए ताकि वे किसान जो सहकारिता की खेती में तुरन्त शामिल 
नहीं हो रहे हैं आ्रामें चलकर उसमें शामिल होने के फायदे देख सकें और उसमें 
दामिल हो जाएं । 
(४) वतंमान सहकारी कृषि संस्थाओं की ओर जो अधिकांशत: ऐसे-वैसे काम चला 
रही हैं विशेष घ्यान देना चाहिए और उनमें से जितनी अधिक सम्भव हों 
उतनी सुधारनी चाहिएँ ताकि उनकी सफलता से औरों को भी प्रेरणा मिले 
तथा सहकारी कृषि संस्थाएं बनें । ् 
(५) लोगों को सहकारी हृपि संस्थाएं वनाने के लिए भ्रोत्साहित करना चाहिए और 
उन्हें अध्याय ६ में वणित तरीकों के अनुसार सहायता दी जानी चाहिए । 
(६) आदिम जाति छेत्रों में, जहां सामुदायिक स्वामित्व अब भी माना जाता है 
जैसे-जैसे विधिवत खेती का चलन हो वैसे-वैसे सहकारिता की खेती को 
प्रोत्साहन दिया जाए * 
६७) सहकारी खेती में प्रशिक्षण देने का एक व्यापक कार्यक्रम संगठित किया जाए। 
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राज्यों से परामर्ण करके अगले वर्ष की अवधि में दसरी पंचवर्षीय घोजना के 


बार कृषि उत्पादक सहकारों संस्थाओं के लद्ष्ध तैयार करने का विसारटे | 


जज 
३ है 
रे 
५५) 
न्भ 
हक । 
्ज्द 
कु 
हक] 
क्‍! 
के 


ीद्योगिक सहकारी संर्थाझ्रों की समस्याओं पर ग्रामोद्योग प्रौर लघ उद्योग धीर्पर 
सें श्रव्याय २० में विचार किया गया है। पग्रामोद्योगों में शायद सहदारी उत्पाद सस्थाध्रों मे 


लिए छोटे पैमाने के उद्योगों और दस्तकारियों के मुकाबले, जहां पति श्ौर हाद-ध्यवस्था साणार 
अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है, ज्यादा मुंजाइश है। करपा उथोग में प्रौद्योगिक सगगारी 


संस्थाओं के बनाने के मोटे-मोटटे लक्ष्य निर्धारित किए जा चुके है । भ्रन्य ग्रामोद्योगी में भी झितलसी 
जल्‍दी हा सके सहकारी संस्थाओं के बिकास कार्यक्रम बनाये जाएं और सहकारी सरशधाप्रों की 
सहायता के लिए कमंचारी नियुक्त किए जाएं । 


२१. यद्यपि उपभोवता सहकारी आन्दोलन के लिए भी बहुत गुंजाइस है, लथापि नी सत्य 
उसका विकास नहीं हो सका है । बुद्ध काल में श्र युद्धोत्तर काल में शहरों और गांवों दोनों 
जगह वाफ़ी बड़े पैमाने पर सहकारी विद्यय संस्थाएं बनाई गर्व थी झौर उनका काम उन चीज़ों 
की विक्री करना था जो कम मिलती थी झ्ौर जिन पर नियन्त्रण था। निमनन्‍्पण हट जाने 
के बाद इनमें से कई संस्थाएं बन्द हो गई। केवल कुछ राज्यों को छोड़वगर शहरों में सश्मा 
विभागों ने कोई बड़ा काम नहीं किया है । घहरों में उपभोदता सहतगर भण्टार प्रमेक हों तो 
उससे ग्राम क्षेत्रों में उपभोवता सहवगर आन्दोलन को नथा उत्पादक सहकारी संस्थायों को शद्ित 
मिलेगी । यद्यपि उपभोक्ता सहकार आन्दोलन के विकास के लक्ष्य प्री मा मिवासित 
नहीं हुए हैं तो भी सिफारिश की जाती है कि इस छेत्र की समस्याझरों पर प्रभी गौर से स्यासे 
किया जाए शरीर कार्यक्रम तैयार किए जाए। कुछ समय के बाद लख्य निर्धारित दारना भी सम्भव 
हो जाएगा। सहकारिता के झाधार पर कृधि उत्पादन वी बिल्ली के लिए जो काम मिए 
जाएंगे उनसे बाकी ग्रामीण व्यापार को सहकारिता के झ्ाधार पर पनर्गेदित करना घयासान हो 
जाएगा । इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि ग्राम व्यापार को प्रधिवाश स्थापॉरिद पति 
सहकारी अ्भिकरणों द्वारा नियोजित किया जाता है तो ग्राम जनता के लिए पधपने स्थल, ध्रपताल 


और भपन्‍्य सुविधाओं का प्रवन्ध करना पहले से या परिकल्पना  झ्धिक निश्चित ही झासा 
है| ग्रामीण व्यापार में हाट-व्यवस्था श्रीर माल की तैयारी से तथा उपभोक्ता के हमरस शो 
चीजें लाने से वृद्धि होगी। ग्रामीण आवध्यकताएं पूरी करने बाली धन्य बस्लुप्रों दें; सशपार 
से भी मुनाफा होगा और इस प्रकार गांवों का उत्पादन बदेगा तथा ग्राम जनता था सत्य 


होगा। सहकारी उत्पादक संस्थाओं झ्लौर उपोक्‍ता सहयार कया घनिष्य सम्प्भं तले से 
गांवों में आय और रोजगार बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगो । 


२२. एसी ग्रर्व-्यवस्था में जहां ग्राम्य छेतों में जन धदित ते घटधिततारी, छ्रम था 
निर्माण संस्थाएं संगठित करने के अधिकाधिक झ्वसर 
और निर्माण सहकारी संस्छप्रग संगठित कारने के अवसर बदले की हासे #। दर 
अ्रध्याय ६ (प्रशासनिक कर्तव्य और संगठन) धोर यप्यान १७ (सिचाई झोर दिडरी। में 
दिए गए है-। सुझाव है कि सन्‍य विभागों दे साथ मिलकर सागयारिता दिभागा आर्य सगाना 
चाहिए कि बतेमान ठेका पद्धति वा स्थान चार दिल दिशाओों में से शंजाए 


क्या | 
है ताकि प्रत्पेक छत में श्लाय शौर रोजगार के 





कक 
हि 





र्श्२ द्वितीव पंचवर्षीय योजना 


उन्हें समुचित शर्तों पर काम देवा तथा आवश्यक निदक्षन और निरीक्षण की व्यवस्था करना एक 
मुख्य उद्देश्य होना चाहिए... हे | ः 
|. १३. सहकारी आवास संस्थाओं के योग और उन उपायों के बारे में जो ग्राम और घहरी 
क्षेत्रों में उतके विकास के लिए किए जा सकते हैं, अव्याय २६ (आवास) में विचार किया 
गया है । | 
प्रशिक्षण और संगठन 


२४. इस अव्याय में वणित तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्रगति के साथ-साथ 
- नियोजित होने वाले सहकारिता के विकास कार्यक्रमों कें लिए जिन कर्मचारियों की आवश्यकता 
होगी उनके प्रशिक्षण के लिए भी व्यापक कार्यक्रम लायू करने होंगे । अनुमान हैं कि २५,००० 
से अधिक व्यक्तियों को ग्राम ऋण, हाट-व्यवस्था और माल तैयार करने के कार्यक्रमों में 
विद्येप कतंव्यों के लिए तथा प्रशासनिक और अन्य औद्योगिक कार्यो के लिए जरूरत पड़ेगी ! 
यदि सहकारिता विकास के सव पहलुओं को लिया जाए तो इससे भी अधिक संख्या की. 
आवश्यकता पड़ सकती हैं। सहकारिता की सफलता बहुत करके इसी वात पर निर्भर 
है कि आरम्मिक काल के वाद सहकारी संगठन अपने कतंव्यों को अपने सदस्यों की हानि किए 
विना अथवा सरकार पर अतिरिक्त बोझ डाले विना पूरा करने लगें। इसलिए यह बहुत 
जरूरी है कि सहकारिता .विभाग और सहकारी संस्थाएं ऐसे व्यक्तियों द्वारा संचालित 
हों जो सहकारिता के सिद्धान्तों में विश्वास रखते हों तथा उन्हें कार्यरूप देने में व्यावहारिक 
योग्यता और अनुभव रखते हों। इतना ही जरूरी यह भी है कि प्रत्येक राज्य में सामान्य 
जनता को सहकारिता के सिद्धान्तों को शिक्षा दी जाए और प्रत्येक समाज क प्रमुख व्यक्तियों 
को प्रशिक्षण की विशज्ञेप अवसर मिलें जिससे कि वे सहकारिता आन्दोलन में ज्यादा बड़ें 
दायित्व उठा सकें । 

२५. इन सब बातों पर पहली पंचवर्षीय योजना में भी जोर दिया गया था । १६५३ में 
भारत सरकार और रिजवं बैंक ने मिलकर सहकारिता प्रशिक्षण की एक केन्द्रीय समिति बनाई 
थी और उसे सहकारिता कर्मचारियों क लिए आवश्यक प्रशिक्षण सुविवाएं जुटाने का दायित्व 
सौंपा था । इस केन्द्रीय समिति के निदेशर्न में पूना का सहकारिता विद्यालय सहकारिता विभागों 
और संस्थाओं के ऊंचे अधिकारियों के लिए छः महीने का एक पाठ्यक्रम चलाता है। मच्यम 
ओेणी के कर्मचारियों के शिक्षण के लिए पूना, रांची, मेरठ, मद्रास और इन्दौर में पांच प्रादेशिक 
सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं। राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना कायकल्षेत्रों 
कीं ग्रावदयकता पूरी करने के लिए खण्ड स्तर के चार हजार सहकारिता अधिकारियों को प्रशिनण 
देने के लिए आठ विद्येष केन्द्र खोले गए हैं। अवीनस्थ कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए राज्य . 
सरकारें आवश्यक सुविवाएं प्रदान कर रही हैं और केन्द्रीय सरकार इसका खर्चे वंटा रही 
है । सहकारिता संगठन के सदस्यों और पदाधिकारियों के अशिक्षय के लिए सरकार की 
सहायता से और सहकारिता प्रश्चिक्षण केन्द्रीय समिति हारा अस्ताविरित कार्यक्रमों के अनुसार 
अखिल भारत सहकारिता संघ और राज्य सहकारिता संघ इत्यादि कक्षाएं संगठित करेंगे । 
इन पहलुओं पर विधिवत व्योरेवार जोर देवा जरूरी हैं। सहकारिता की सफलता पर चूंकि बहुत 
कुछ निर्मेर है, इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि सहकारिता प्रशिक्षण के लिए स्थापित 
विज्येप संस्थाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार और विश्वविद्यालय विभिन्न स्तरों पर शिक्षा 
के पाउवक्रमों में सहकारिता के विषय को भी शामिल करन के उपाय सोचें। 


हप 





सहकारिता नंगे वियास >१% 


३६. ग्राम ऋण झौर हाट-व्यवस्था के पुनर्गठन राय छो छार्येक्स ऊपर इसामा गया है या 
सहकारिता श्रौर कृषि बिनागों तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा के घनिप्य धारपरिश माहयोग में प्शाम 
किया जाएगा । ग्राम स्तर कार्यकर्ता (ग्राम सेबक) प्रत्येक प्यार में पश्यित १ 


सहकारिता विभाग के कर्मचारियों ओर गांवों के लोगों से सार्थहा सरपर्र रुय रवशा मै । इसरी 








मे शारिमसम 


कार्यों का दायित्य राज्यों के सहकारिता विभागों पर पऱेगा । प्रयाधय यह घायायण +5 हि 
इन विभागों में समुचित कमेचारी हों और ये भदी-भांति संगदित हो ।. शहद गे पहले शा 
रीति यह थी कि ग्रामीण जनता मे विशेष रशि रुसने बाले ऊसे घोर घतनदी गर्मभारियों ह 
संस्थाड्रों के रजिस्ट्रार पद पर चुना जाता था । छुछ दर्घो मे इस रीति में घर्नर भी गहग + घौर 
आजकल जो लोग चुने जाते हू उन्हें घोट़ेलोड़े प्रत्तर के खाद प्रत्य परे पर भेह दिया ऊागा 
हैं। फलतः श्रावश्यक गुणों शोर श्नुभवों झा विछास नहीं हो पाता । सहशारितां गो शरण 5 


े 


बनाने के लिए सब स्वर के कर्मचारियों पर और विशेषत्तः उन पर जो उन्तरदायिर 
पर #, प्रशासनिक योग्यता और पश्रनुनव, सहकारिता प्रान्दोसन में घ्ारंगा, जन 
या तादात्म्य श्रीर साथ ही साथ व्यावहारिक स्योरों की ओर दाल वाएा ्यास देसे थी दिल 





ह] 
2205 कट पक । 








प्रदर्शित करने का दायित्व था पट़ा है। प्रत्येद जिले में सहकारी गरमाघधों झा दिशास दारने हग 
अधिकांश भार जिला सहकारिता प्रफ्सर को उठाना झोगा, डिसे साशरणत: रधपयाण 
रजिस्ट्रार कहा जाता है। इस बार्मचारी को जिले वी घर्म-य्यवरथा से साग दिशा 
योजना में शामिल विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों से पृर्णे परिचय प्रा मरसा होगा । एसे 
पता लगाना चाहिए कि सहकारिता पद्धति के ब्िकास को विेध घदसर जिले दिशा 
में प्राप्त हो मकते हैं, तथा जिले में कार्यरत अन्य विभागों शो खयययता मे साजास्ति 
का बिरतार ठोस और रखायी श्राधार पर करना चाहिणि। उसशी भरता छत 
हद तक इस बात पर निर्भर होगी कि बह जिले में सहकारिला प्राण पति छा समधन 
क्रीर पुप्टीकारण किस प्रकार से करना है झौर कराता है । उसे किसानो, शारागरों संशा शग्य 
लोगों को सहायता देने वाले विभिन्न सहकारी बिसागों से एवं सेंस्रीय सायारियां व, 
स्टेट बैक श्राफ इंडिया और प्रन्‍्य संस्याग्रों से घनिष्ठसम सगप्त: रसना घाहि/। उमर हे 
लिए, यह श्रकच्छा होगा कि प्रत्येशा जिले का सागगरिता थिनाग, इृधि विनाग घोर साट्रीद 
विस्तार सेवा संगठन के सहयोग से प्रत्येदा बर्ष शत्परयालीन प्याए को संयरधा शा शत 
व्योरेवार श्रायोजन तैयार किया करे । फसल मो प.ल की विधिशन्न हसलों में लिए नाश १ 
प्रतिमान श्रेणियां निर्धारित की जाएं झौर गाज के आवेदनों मी मंडूरी दे दी जाए से 
बीजों, उर्वरकों श्रादि को लिए समय राते हो करे दिया जा से 
कह देना उचित होगा कि ऋण फे प्रताया प्रन्‍्य दियाप्रों में, #से 
झौद्योगिक संस्थाएं, श्रम श्लौर निर्माण को सहकारी संरबाएं, 
संस्थाओ्रों व संगठन करने को लिए खिला सहकारिला छोमसाहि 
यूद्धि करनी होगी । 











भूमि सुपार घोर सहरारिता फ्राण 


जैव! 


हु 
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२७. भूमि सुधार की सफलता घोर सखाकारिता के संदल्ता 


हर श्ट््सर 7४ 
है डू #&२ कलह है अं, 


दादइटाएता है कि आर 
कह हर शाइिर कल कक 277 


इसे बहुधा समझा नहीं जाता । सहतारिता की पूर्ण झझतता ने: लिए ये 2 
हए। इशतगनरः हक 


व्यवस्था का पुमर्गठन सुस्त कार दिया जाए साहि समाज वो उसमे सगश पहन 


र्श्४ट हितीय पंचवर्षीय योजना 


शाप वढ़ान के कारण दूर ही जाएं। इस प्रकार भूमि सुधार कार्यक्रमों के द्वारा सहकारिता 
आन्दोलन की उन्नति में बहुत सहायता मिलेगी । होता यह है कि भूमि सुवार हो जाने से 
छोटे-छोटे किसानों की संख्या बढ़ जाती है। ज्यादा भूमि या काफी फालतू भूमि रखने वाले 
किसान कम ही जाते हूँ और नए किसानों को वहत अधिक ऋण की आवश्यकता पड़ता हूं । 
साथ ही जैसे-जैसे राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम सर्वत्र स्थापित होते जाते हैं और ग्रामीण 
जनता विकास कार्यक्रमों में अ्रधिकाधिक हिस्सा लेने के लिए प्रस्तुत हो जाती है, उसकी ऋण 
और वित्त सम्बन्बी आवश्यकताएं वहुत वढ़ जाती हैं। सहकारी उंस्थाएं भी वे माध्यम हैं 
जिनसे कि गांवों के बहुत-से कामकाज पुनर्येठित किए जा सकते हँ और उनके लिए घन दिया 
जा सकता है । इसलिए यह जरूरी है कि भूमि सुवार कार्यक्रम तैयार करते समय इस बात की 
साववानी वरती जाए कि उसके उद्देश्य भी पूरे हो जाएं और सहकारिता ऋण संस्थाओं को 
किसी प्रकार की क्षति न पहुंचने पाए जिससे उनकी वित्तीय स्थिति कमजोर होती 
हो। 

२८. सहकारिता ऋण पर भूमि सुवार का प्रभाव दो दृष्टियों से देखा जा सकता 
है--एक तो पुराने कजों की और दूसरे भावी कर्जों की दृष्टि से । जहां तक पुराने कर्जो का 
सवाल है जो भूमि रेहन रखकर दिए यए हैं, सहकारी वित्त संत्थाओ्रों को अदा किए जाने 
वाला घन उस मुआवजे के पहले आना चाहिए जो भूमि के व्यक्तियत स्वामियों को दिया जाने 
वाला हो. उधार चुकता करने का जिम्मा उन व्यक्तियों पर पड़ना चाहिए जिन्हें भूमि के 
अधिकार हस्तान्तरित कर दिए गए हैं। इन दो सावनों से सहकारी वित्त' तंस्थाओं को 
धन प्राप्त होने के वाद भी सम्भव है कि सहकारी संस्थाएं घार्द में रहें। उदाहरण के लिए 
जमीन का मल्य घट जाने से उन्हें घाठा हो सकता है। ऐसी दशा में सहकारी संस्थाओं 
को वित्तीय दृष्टि से पृष्ठ बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक सहायता 
देनी चाहिए | इन वातों का महत्व भूमि रेहन बैंकों के सिलसिलें में और भी वढ़ जाता है, क्योंकि 
वे लोगों को पुराने कर्ज चुकाने के लिए पैसा दे चुके हैं । | 


२६. भावी कार्यों के सम्बन्ध में तीन पहलुओं का उल्लेख किया जा सकता है | पहले 
तो यह मान लिया जाना चाहिए कि कृषि उत्पादन के कार्यक्रमों से सम्बद्ध असावारण कारणों 
को छोड़कर सहकारी संस्थाएं और किसी कारण से नहीं कंवल व्यक्तिगत खेती के क्षेत्र 
को देखकर करे देंगी । दूसरे, मव्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण उन पट्टेदारों को देने के लिए 
जो भूमि सुधार के परिणामस्वरूप राज्य से सीधे सम्पर्क में ग्रा गए हैं सहकारी वित्त संस्थात्रों 
के नाम जमीन हस्तान्तरित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए | तीसरे, उस भूमि के 
सम्बन्ध में जो सहकारी वित्त संस्थाओं के अधिकार में उनके कार्य के दौराव आ गई 
हो, खेत्ती की जमीन की अधिकतम सीमा का नियन्त्रण या पट्टेंदारों के ढरा या वट्ुई पर खेती 
कराने के मिवन्‍्त्र० लागू न किए जाएं । सहकारी संस्वात्रों को वह जमीन बाजार भाव 
पर जिसे चाहे उसके हाथ बेच देने का अधिकार होना चाहिए; झर्ते केवल यह होनी चाहिए 
कि खरीदने वाला जमीन पर स्वयं खेती करेगा और खरीद या हस्तान्तरण के परिणामं- 
स्वरूप उसकी जमीन कावून हारा निश्चित सीमा से अधिक नहीं बढ़ेगी । 


2) 


|! 


2 





है 
दा मसदा ट्रक या क दिलास ॑ कक. अकयताओ के +पजता... अन्य: छक्का दर नल क-क5्क 
सामुदायिक बिवास झोर शाषट्रीय दिस्तार 
प्ामया: मय हो किक तप दशतपर चडजिन्या खानार असपजाओओ ट>नजाओ हैं नककड़र “कष्ट रब 
असदतवगया कै दर गूददग एादइव पल 4 आन शाप ,वापलशण रच ॥४ह बाद ड 
कं जगा का जा, शा: #' हक है नया हु; हे 
मोजना मार्या छोर राट्रीय दिशार सेदा भा शा मब्दरीव श्वसन व वी पंच झटका 
के हक, हल रु 
के सीन पप्मप्रो पर हार शाला गधे । पहसे हो मई किट के अर+ 





पर्यो डी एन प्रगाद प्रयन हो छैच माना जाचटी 


अप कओ ह। 


जे 


शाप हट जिटदानन चििन्प्हाएा 
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२१६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना - 


अन्तर्गत उन परिवर्तेनों की अधिकाधिक अभिव्यक्ति होती जाए जो समग्र योजना की परि- 
कल्पना करते सभय हमारी दृष्टि में होते रहे हैं, जैसे पहले की अपेक्षा अन्य बातों पर अधिक 
जोर देना, या किन्‍्हीं अन्य कार्यों को अधिक महत्वपूर्ण मानना इत्यादि | इसलिए एक चौथाई 
ग्रामीण जनता के स्थान पर अब लगभग समस्त ग्रामीण जनता के लिए कार्यक्रमों की व्यवस्था 
करना उस परिवर्तेत का कंवल एक पहलू है जो कि इनको अधिक प्रगाढ़ और व्यापक बनाने 
के लिए किया जाना है । कृषि अर्थ॑-व्यवस्था को अनेक दिशाओं में प्रतिफलित करने के लिए: 
और कह्ृपि उत्पादन बढ़ाने में राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना कार्यों का योग चहुत 
विश्वाल होना चाहिए । उन्हें दक्ष कारीगरों की संल्या वढ़ाकर स्थानिक आवश्यकताञओों 
की पूर्ति के लिए नई-नई विधियां आविप्कार करने की प्रवृत्ति में बहुत वृद्धि करनी चाहिए 
क्योंकि बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण करने के लिए यह जरूरी है। अ्रविकसित देंझ्ञों में 
सामाजिक परिवर्तेन के विना कोई ठोस आधथिक विकास नहीं हो सकता । सामुदायिक विकास 
कार्यक्रम को भूमि सुधार करके, भूमिहीन और वंचित जनों की आवश्यकताएं समझ करके, 
ग्राम संगठन पुष्ट करके, स्थानिक नेतृत्व का विकास करके और सहकारिता आन्दोलन को 
आगे बढ़ाकर देश में एक संपृक्‍त ग्राम समाज ठथा एक विकासशील त्राम अर्थ-व्यवस्था 
को जन्म॑ देने में निश्चित रूप से समर्थ हो जाना चाहिए 
३. सारे देश पर छाए हुए ऐसे प्रभावशाली कार्यक्रम के लिए यह जरूरी है कि उसकी 

ब्रत्येक मंजिल पर उसके काम का ध्यान से और निरपेक्ष भाव से अध्ययन किया जाए ४ 
राष्ट्रीय विकास और सामुदायिक योजनाएं सर्वप्रथम स्थानिक आवश्यकताओं, समस्याओं 
और साधनों के सम्बन्ध में, राष्ट्रीय और राज्य योजनाओं की नीति, उद्देश्य और कार्यक्रमों 
को सम्पन्न करने के सावन हैं। एक ओर तो प्रत्येक योजना क्षेत्र के कार्यक्रम उस जिला योजना 
के अंग होते हैं जिसका वर्णन अध्याय ७ में किया जा चुका है, दूसरी ओर राष्ट्रीय विस्तार 
और सामुदायिक योजसा क्षोत्रों में प्रगाढ़ कार्ये करनें की भी आवश्यकता होती है---जास तौर 
' से खेती और उससे सम्बद्ध सहकारिता, भूमि सुधार, ग्रामोद्योग और छोटे उद्योग, ग्रामों में 
विजली लगाना, आरोग्य, शिक्षा, आवास एवं पिछड़े वर्गों के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में । इस 
प्रकार राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के सम्पादन से ही यह स्पप्ट हो 
सकता है कि विकास खण्ड के वजट में निर्वारित विशिप्ट कार्ये किस हद तक पूरे किए जा 
रहे हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह वात है कि उन कार्यों का प्रभाव ग्राम स्तर पर, 

राष्ट्रीय और राज्य योजनाओं की कार्य पद्धति और उनसे प्राप्य परिणामों पर बहुत ही 
ज्यादा पड़ता है। साम॒दायिक योजना कार्य और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के कार्य के सम्बन्ध 
में प्रकाशित योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की तीसरी मूल्यांकन रिपोर्ट के 
वक्‍तव्यों को इन कार्यक्रमों से सम्बद्ध प्रत्येक व्यक्ति को इसी संदर्भ में गम्भीरता से समझना 
चाहिए 

. राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्य में कार्यं-सम्पादन को इकाई 

विकास खण्ड है जो कि औसतन १४५० से १७० वर्ग मील में वसे हुए १०० गांवों में 
वाले ६० हजार से ७० हजार जनों का प्रतिनिधित्व करता है! अक्तूबर १६५२ से, अर्थात 
आरम्भ से लेकर अब तक, कुल १,२०० विकास खण्ड खोले जाचुके हैं जिनमें से ३०० सामु- 
दाथिक योजना कार्य और £०० राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अबीन हूँ । इन ६०० म॑ से 
४०० विकास खण्ड कालान्तर में वैसा ही अधिक प्रगाढ़ विकास करने लंगे हैं जैसा कि सामु- 
दायिक विकास कार्यक्रमों में होता है। इस समय प्रचलित पद्धति के अनुसार प्रत्येक नया 


सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार २१७ 


विकास खण्ड सर्वप्रथम राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अधीन रखा जाता है जिसके लिए पहली 
पंचवर्षीय योजना में ४,५०,००० रुपए का कार्यक्रम वजट रखा गया था । यह रुपया उस रुपए 
के अतिरिक्तं था जिसकी राष्ट्रीय विस्तार सेवा में अल्पकालीन ऋण देने के सम्बन्ध में विश्वेष 
' व्यवस्था की गई थी। यह ऋण इसलिए देने का प्रवन्ध किया गया था कि विस्तार 
सेवा कर्मचारियों के प्रयत्नों द्वारा इस धन का नियोजित, उपयोग होकर विस्तार क्षेत्रों में 
कृपि उत्पादन बढ़े | राष्ट्रीय विस्तार कार्यो में से कुछ को एक-दो साल की अवधि के 
वाद तीन साल का समय विकास के लिए और मिलेगा और उस अवधि में पद्रह लाख रुपए 
के विकास खण्ड वजट की सहायता से वाकी सामुदायिक कार्यक्रम पूरे किए जाएंगे। इस 
भरकार राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक सम्पूर्ण कार्यक्रम के 
दो अंग बन गए हैं और विकास प्रश्मासन की सामान्य पद्धति ने राष्ट्रीय विस्तार सेवा का 
रूप ले लिया है। प्रत्येक वर्ष आरम्भ होने वाले राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास 
खण्ड अलग-अलग माने जाते हैं और प्रत्येक वर्ष उनकी प्रगति और संख्या का अलग- 
अलग हिसाव रखा जाता है । पहली योजना में जो १,२०० खण्ड खोले गए थे उनका वित्तरण, 
उनकी जनसंख्या और ग्राम संख्या का विवरण नीचे दिया जाता है । 
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इस प्रकार पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लगभग १,२३,००० ग्रामों के रहने वाले 
'लगभग आठ करोड़ जनों के लिए सम्बद्ध विकास कार्यक्रम जारी हो चुके होंगे । जिन 
गांवों में अभी राष्ट्रीय विस्तार सेवा या सामुदायिक विकास कार्यक्रम नहीं लागू हुए 
हैं, उनमें स्थानिक विकास तथा कृषि सम्बन्धी अनेक कार्यक्रम सम्पादित किए गए हैं । 


५. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना कार्यो 
में जो कुछ काम किया जाता है वह अलग-अलग विकास क्षेत्रों के अलग-अलग सम्पूर्ण कार्य- 
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क्रमों का एक अभिन्न हिस्सा होता है। यह जरूरी है कि प्रत्येक॑ राज्य में इस बात पर और 
ज्यादा जोर दिया जाए कि ग्रामीण कार्यक्रमों की समीक्षा तथा उनके परिणामों का मल्यांकने 
करने के तरीके ठीक होने चाहिएं । प्राप्य जानंकारी से मालूम होता है कि छोटी-मोटी सिंचाई 
रासायनिक उर्वेरक और सुघधरे हुए वीज -के वितरण के कार्यक्रम राष्ट्रीय विस्तारं और 
सामुदायिक विकास क्षेत्रों में अधिकांशः अन्य क्षेत्रों से कहीं अधिक लागू किए गए हैं। जनता 
ने अनेक प्रकार के कार्यों में योग दिया है और इससे उसे अपनी योग्यता तथा कुछ सहायता 
पाकर स्थानिक समस्याओं को हल करने -में अपनी योग्यता में पहले से अधिक विश्वास हो 
गया है । इस तरह योजना क्षेत्रों में १४,००० नए स्कूलों की स्थापना, ५,१५४ प्राथमिक 
स्कूलों का वुनियादी स्कूलों में परिवर्तन, ३५;०० ० ग्ौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना जो ७,७३,००० 
प्रौढ़ों को साक्षर बना चुके हैं, ४,०६९ मील पक्की और २८,००० मील कच्ची सड़कों 
का निर्माण और ८०,००० ग्राम शौचालयों का निर्माण उस स्थानिक विकास का उदाहरण 
हैं जिसका प्रभाव समाज पर गहरा पड़ेगा। इन सवमें अधिकांश प्रयत्न जनता ने किया है 
- और सरकारी अभिकरण जिनमें विस्तार कार्यकर्ता मुख्य रहे हैं निदेशन का काम करते रहे 
हैं। यदि सहयोग और त्रामोद्योग की क्षेत्र में सफलता वहुत कम मिली है तो इसकी कुछ वजह 
यह भी है कि इन क्षेत्रों में सारे देश को देखा जाए तो कहना पड़ेगा कि सहकारिता और नए 
कामों के अवसर अभी भी समुचित रूप से संगठित किए जाने हैं । - 


६. तीसरी मूल्यांकन रिपोर्ट ने कार्यक्रमों के व्यावहारिक सम्पादन की कुछ वातों पर 
ध्यान दिलाया है और इन पर राज्य सरकारें और जिला अधिकारी नि३चय ही गौर से विचार 
करेंगे। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण ये हैं : 

(१) राष्ट्रीय. विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम आशा के अनुरूप सफल 
हो सकें, इसके लिए सब स्तरों पर और सव शाखाओं में विभिन्न प्रौद्योगिक 
विभागों को पुष्ट करना बहुत आवश्यक है | अनेक जगह जिलाः और क्षेत्र 
स्तर पर विभागीय संगठनों की संख्या और कार्यकुशलता की दृष्टि से सुघार 
की बहुंत अपेक्षा है । 

(२) शोव की सुविवाएं आम तौर से वढ़ानी चाहिएं और साथ-साथ क्षेत्र के निकट 
स्थित शोध केन्द्रों को और मजबूत करना चाहिए। लेत्र से शोव केन्द्र को सूचना 
और जानकारी का संचार और सुगम होना चाहिए 

(३) खण्ड स्तर पर विविध विषयों से सम्बद्ध विश्येपज्ञों का नियन्त्रण खण्ड विकास 
अधिकारी (जिनका प्रशासनिक नियन्त्रण कभी-कभी सीमा के वाहर भी 
जा सकता है) और जिला स्तर पर नियुक्त प्रौद्योगिक अधिकारियों दोनों 
के द्वारा होता है और वह तरीका अभी तक संतोपजनक रूप से चल नहीं 
पाया है । कई वार ऐसा हुआ है कि- विभागीय अधिकारियों ने राष्ट्रीय विस्तार 
या सामुदायिक योजना कार्य को अपना ही अभिकरण मानकर चलने के 

बजाय उन क्षेत्रों से भिन्नक्षेत्रों में अपना व्यान केन्द्रित किया है जिनमें उन्हे 
अपने विशेषज्ञ कर्मचारियों पर अपेक्षाकृत अधिक अत्यक्ष नियन्त्रण था । स्पष्ट 
ही इस वात की बहुत ज्यादा जरूरत है कि राज्य, जिला और खण्ड स्तर पर 
प्रशासनिक और प्रौद्योगिक समन्वय. सही ढंग से हो क्योंकि अगले कुछ 
वर्षों में राष्ट्रीय विस्तार सेवा समस्त ग्रामीण जेनता तक पहुंचने वाली हैं । 
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(४) निर्माण कार्यों में आम स्तर कार्यकर्ताओं (ग्राम सेवकों) का, जिन्हें मूलतः 
कृपि और कृषि विस्तार की शिक्षा दी गई है और जिनका सर्वप्रमुख कर्तव्य 
कृपि उत्पादन बढ़ाना है, अधिकाधिक समय लगने लगा है । 

(५) आम पंचायतों को निरन्तर निदेशन और सक्रिय सहायता मिलती रहनी 
चाहिए ताकि वे अपने बढ़तें हुए दायित्वों को पूरा कर सकें । 

(६) कार्यक्रमों के सम्पादन में भौतिक और वित्तीय सफलता पर बहुत ज्यादा जोर 
दिया जाता रहा है, श्र्यात लक्ष्य सिद्ध कर लेना, खर्च कर देना, मकान 
खड़े कर देना इत्यादि अधिक महत्वपूर्ण रहा है और जनता को जीवन की 
नई पद्धति सिखाने और राष्ट्रीय विस्तार सेवा को राष्ट्रीय और राज्य योजनाशरों 
में निहित विकास और सुधार का सार्थक साधन बनाने की ओर कम ध्यान 
दिया गया है । 


७. आमीण योजनाओं की परिकल्पना और सम्पादन में जनता का सहयोग इस आन्दोलन 
का एक मौलिक तत्व है और इस दिशा में जो कुछ सफलता मिली है वह उत्साहवर्द्धक 
है। जब-जब प्रशासन की ओर से रवेया सही रखा गया है तो जनता अपना काम पूरा 
करने के लिए खुशी-खुशी आगे आई है। जनता ने राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना 
कार्य क्षेत्रों में जो कुछ योग दिया है उसका मूल्य सरकार द्वारा किए गए व्यय का लगभग 
५६ प्रतिशत के बरावर है । जनता का सहयोग प्राप्त करने में पंचायत और सहकारी संस्थाओं 
जैसे स्थानिक संगठनों का इस्तेमाल किया गया है, पर यह माना जाता है कि इस दिख्षा में और 
भी कुछ करना है । कुछ क्षेत्रों में विकास कार्य तदर्थ गैर-निर्वाचित संस्थाओं, जैसे ग्राम विकास 
मंडलों आदि को सौंप दिए गए हैं। ऐसी संस्थाओं ने कुल मिलाकर काफी व्यावहारिक काम 
किया है । फिर भी जैसा कि दूसरी और तीसरी सामुदायिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट में कहा गया 
है, ग्रामों में मजबूत मूल संस्थान स्थापित करने, उनके साधन सुदृढ़ बनाने और उन्हें निरन्तर 
निदेश, अवसर और अनुभव का लाभ देते रहने पर और अधिक जोर देना होगा । 


८. पहली योजना की भ्रवधि में सामुदायिक विकास ओर राष्ट्रीय विस्तार के कार्यक्रमों 
को पूरा करते समय समुचित प्रशासनिक व्यवस्था करना, सही प्रथाओं की स्थापना करना, 
कर्मचारियों को प्रशिक्षित करता और सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरणों के बीच 
दिन-प्रति-दिन का सहयोग उपलब्ध करना एक बड़ा भारी और जरूरी काम रहा है। इन 

दिशाओं में जो प्रगति की जा सकी है, उसी के आधार पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में 
पहले से अधिक प्रयत्व करना सोचा गया है। उस प्रगति से यह भी मालूम हुआ है कि किन 
दिशाओं में और अधिक ध्यान देने तथा पहले से अच्छा प्रवन्ध करने की जरूरत है । 
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यद्यपि कुछ बातों को दूर करना वाकी है (जिनका उल्लेख 
जिला विकास प्रशासन के अध्याय में किया गया है), तथापि जिलों में प्रशासन के अन्दर 
समन्वय की जो पद्धति प्रकट हुई है वह काफी अ्रच्छी साबित हुई है। जिला प्रशासन दिन- 
दिन एक लोकहितकारी प्रशासन के अनुरूप कर्तव्य पालन करता जा रहा है। पहली योजना 
के अन्त में राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना कार्यों में संलग्न कर्मचारियों की संस्या 
८०,००० से अधिक थी । 


£. कई प्रकार के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर संगठित करिए 
गए हैं। ग्राम स्तर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए १६५२ में ३४ विस्तार प्रशिक्षण केंद्र संगठित 
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किए गए और इस समय ऐसे ४३ केन्द्र काम कर रहे हैं जिनमें प्रति वर्ष लगभग 9,००० कार्यकर्ता 
तयार किए जाते हैं। बहुत बड़ी संख्या में ऐसी संस्थाएं भी हैं जिनमें उन्हें कृपि की वनियादी 
शिक्षा दी जाती है--इनमें ३० नए क्षि वुनयादी सकल, वर्तमान भ्रशिक्षण केन्ों से सम्बद्ध 
१८ कृषि विभाग और अनेक मान्यता-प्राप्त संस्थाएं हैं। ग्राम स्तर कार्यकर्त्रियों (आ्राम सेविकाओं ) 
के प्रशिक्षण के लिए विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों में २६ गह अर्थज्षास्त्र विभाग और दो सहायक 
गृह अर्थशास्त्र कक्षाएं खोली गई हैं। नर्सों और दाईयों की जो कमी है उसे पूरा करने के लिए 
सहायक नर्सो-दाइयों के प्रशिक्षण के वास्ते १८ संस्थांत्रों को सहायता दी जा रही है और आरोग्य 
निरीक्षिकाओं के प्रशिक्षण के लिए £ तथा दाइयों के प्रशिक्षण के लिए १९ सकल स्वीकृत 
किए गए हैँ | सहकारिता अधिकारियों के शिक्षण का प्रवन्ध सहकारिता प्रशिक्षण की केन्द्रीय 
समिति के आयोजन में किया गया है तथा ग्राम और छोटे उद्योगों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण 
का प्रवन्‍न्ध खादी और ग्रामोद्योग मंडल एवं छोटे उद्योग मंडल के सहयोग से किया गया है । 
, खण्ड विकास अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए तीन और समाज शिक्षा संगठनकर्ताओं के 

लिए नौ केन्द्र खोले गए हैं। वर्तमान केल्धों में समाज शिक्षा संगठनकर्ताओं के प्रशिक्षण की 
जो सुविधाएं प्राप्त हैं उन्हें भी बढ़ाया गया है। एक केन्द्र में आदिम जाति क्षेत्रों के योग्य 
समाज शिक्षा संगठनकर्ताशों को तैयार किया जा रहा है । 

१०. राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए जिस पैमाने पर 
अशिक्षण की सुविधाएं संगठित करना जरूरी था, वह काफी वड़ा काम था। उसके सफल होने पर 
भी सम्पूर्ण कार्यक्रम की सफलता निर्भर थी । इस कार्यक्रम-को विस्तार देते हुए इस सिद्धान्त से 
चालित हुआ जाता है कि कर्मचारियों को कार्यक्रम के लिए पहले से ही प्रशिक्षित करके रखा जाए 
और विस्तार की गति प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर रहे। संस्थाओं में प्रशिक्षण 
देने के अतिरिक्त अनुभवों का आदान-प्रदान, अपने विचार स्वच्छन्द भाव से व्यक्त करने का 
अवसर और विभिन्न स्तरों पर तथा विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम में संलग्न व्यक्तियों का सहयोग 
राष्ट्रीय विस्तार और सामदायिक विकास कार्यक्रम के गतिशील सम्पादन के लिए आवश्यक दृष्टि- 
कोण बनने में सहायक होता है । इस सिलसिले में अन्तर्राज्य विचार-गोण्ठियों ने, और काम करते 
हुए सीखने तथा अध्ययन के लिए भ्रमण करने के प्रवन्धों ने काफी सहायता दी है एवं उनके 
द्वारा अन्दर से आलोचना और सुधार का उपयोगी प्रयत्न हुआ है | इतने वड़े कार्यक्रम को 
सम्पादित करने में यह जरूरी है कि उसमें काम करने वाला हर, आदमी नए अनुभव ग्रहण करे 
और उन्हें आत्मसात करके पुरानी प्रथाओ्रों कीं फिर से जांच करने तथा अपने मूल उद्देश्यों . . 
की प्राप्ति के नए तरीके ढंढने के लिए सर्वथा मुक्त रहे । कार्यक्रम का कोई भी हिस्सा ऐसा 
नहीं होना चाहिए जो ढर्रा मात्र वनकर रह जाए और प्रत्येक बड़े कार्य में जो खतरा होता 
है कि उसमें जड़ता आने लगती है, नई परिस्थितियों के अनुसार ग्रहणशीलता नहीं रह जाती वा 
व्यापकतर उद्देश्यों और प्राथमिकताओं_ की झोर समुचित ध्यान नहीं दिया .जाता उससे 
बचा जाए | 

इसरी योजना के लिए कार्यक्रम 

११. सितम्बर १६५५४ में राष्ट्रीय विकास परिषद ने यह तय किया था कि दूसरी पंच- 
चर्षीय योजना की अवधि में राष्ट्रीय विस्तार सेवा सारे देश में लागू हो जाबी चाहिए और 
उसके कंम से कम ४० प्रतिशत खण्ड सामुदायिक विकास खण्डों में वदल दिए जाने चाहिएं । 
यदि यर्थेंष्ट साघन प्राप्त हुए तो ५० प्रतिशत तक खंण्डों को बदलने का विचार किया जाएंगा + 
दूसरी योजना के समय में राष्ट्रीय विस्तार योजना के अन्तर्गत ३,८०० अतिरिक्त विकास 


सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार २२१ 


खण्ड लाए जाएंगे श्र आाश्या है कि इनमें से १,९२० सामुदायिक विकास खण्ड बना दिए 
जाएंगे । इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए दूसरी योजना में २०० करीड़ रुपया रखा 
गया है । 

१२. सामुदायिक योजना कार्य प्रशासन के प्रस्तावित कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गई है 
कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों को सामुदायिक विकास खण्डों में बदलने की योजना दूसरी 
पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में निम्नलिखित क्रम से पूरी की जाए : 


विकास खण्डों की संख्या 
बर्प राष्ट्रीय विस्तार सेवा सामुदायिक विकास खेण्टों 
में परिवर्तन 
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अनुमान है कि सामान्य निर्देशन के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड में ४ लाख रुपया 
झौर सामुदायिक विकास खण्ड में १२ लाख रुपया खर्च होगा । राज्यों के लिए स्वीकृत २०० 
करोड़ रुपए का वितरण नए कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी स्थिर नहीं किया गया है। राज्य योज- 
नाओरों में उसके वर्तमान वितरण का जो उल्लेख है, वह पूरी तौर से अस्थायी है । अनुमान है 
कि इस राशि में से लगभग १२ करोड़ रुपया सामुदायिक योजना प्रशासन हारा सम्पादित या 
प्रत्यक्षतः अनुप्राणित योजनाशञरों के लिए केन्द्र में खर्च होगा और लगभग १८८ करोड़ रुपया 
राज्य योजनाञ्रों में जाएगा । राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए 
निश्चित कुल रकम का विभिन्न विकास मदों में प्रस्तावित वितरण इस प्रकार है : 


(करोड़ रुपयों में) 


(१) कर्मचारी और साज-सामान (खण्ड मुख्यालय ) भर 
(२) कृषि (पशुपालन, कृषि विस्तार, सिंचाई और भूमि 

खेती योग्य बनाना ) भ्र्शू्‌ 

(३) संचार १८ 

(४) ग्राम्य कलाएं श्लौर शिल्प भर 

(५) शिक्षा १२ 

(६) समाज शिक्षा १० 
(७) स्वास्थ्य और गांव की सफाई २० 

(८) आवास (योजना कर्मचारियों और ग्रामवासियों के लिए ) १ 

(६) सामुदायिक विकास--विविध (केन्द्र) १२ 





कुल २०० 





र२२  . हितीय पंचवर्षीय योजना 


दूसरी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न मदों के लिए राशि का वितरण करते समय उपर्यकत 
व्यवस्था . को ध्यान में रखना होगा । 


१३. दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम पर अमल करते समय प्रत्येक ग्राम परिवार 
को अच्छी तरह समझा दिया जाना चाहिए कि वह स्वयं योजना में योग दे रहा है और उसके 
रहन-सहन का स्तर ऊपर उठाने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम का पालन किया जा रहा है । 
आशा है कि राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा अन्य पूरक कार्यक्रमों 
हारा अगले कुछ वर्षों में कृषि उत्पादन के अतिरिक्त निम्नलिखिंत क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय 
उन्नति होगी 


(१) सहकारिता कार्यों का विकास जिनमें सहकारी खेती भी शामिल है; 
-. (२ ) ग्राम विकास के लिए उत्तरदायी संस्थाओं के रूप में ग्राम पंचायतों का 
विकास; 
(३) चकवन्दी; 
“ (४) ग्रामोद्योगों और छोटे उद्योगों का विकास; ह 
(५) ग्राम समाज के कमजोर वर्गों, विशेपतः छोटे किसानों, खेतिहरों और 
कारीगरों की सहायता करने के लिए कार्यक्रमों का संगठन; 
(६) स्त्रियों और युवक-युवतियों में और अधिक प्रगाढ़ कारें; और 
(७) आदिम जाति क्षेत्रों में प्रगाढ़ कार्य | न 


१४. ग्रामोद्योग भर छोटे उद्योग, सहकारिता, कृषि उत्पादन, भूमि सुधार, समाज सेवा 
आदि विविव क्षेत्रों में कार्यक्रम लाग करने के लिए वे क्लेत्र विशेषतः उपयुक्त अवसर प्रदान 
करेंगे जो राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यों के अवीन प्रग्राढ़ कार्य के लिए 
चुनें गए हैं। जब ये कार्यक्रम समन्वित रूप में पूरे किए जाएंगे और स्थानिक संस्‍्थाश्रों 
सथा स्थानिक समर्थन का संगठन हो जाएगा, तो एक कार्यक्रम की सफलता से दूसरे कार्यक्रम 
को सफलता मिलेगी और सम्पूर्ण क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था पहले से शक्तिशाली हो जाएगी। 
दूसरी योजना में कृषि उत्पादन विस्तार कार्यकर्ताओं का सर्वप्रथम और सर्वोपरि कार्य 
होना चाहिए । उसके वाद गांवों के लिए सबसे जरूरी काम है बेरोजगारी, अर्थात काम के 
अवसरों की कमी को दूर करना । सन्तुलित ग्राम अर्थ-व्यवस्था में खेती न करने वाले लोगों के 
लिए भी उतने ही अवसर बढ़ते रहने चाहिएं जितने खेती करने वालों के लिए । ग्रामोद्योग और 
छोटे उद्योग कार्यक्रमों से प्राप्त अन॒भव से कहा जा सकता है कि ऐसी एक विस्तार सेवा की बहुत . 
बड़ी जरूरत है जिसका कारीगरों से सम्पर्क रहे और जो उन्हें श्राववयक निर्देश और सहायता दें 
और उनके सहकारी संगठन स्थापित करते हुए उन्हें अपनी उत्पादित वस्तुएं ग्राम क्षेत्र के अन्दर 
सथा बाहर निकालने में सहायता दे। इस दिशा में २६ मार्ग दर्शेक योजना कार्या का आरम्म करक 
झुर्मात की गई है । यह आवश्यक है कि यथाशी्र प्रत्येक राप्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक 
योजना कार्यक्षेत्र में ग्रामोद्योग कार्यक्रम सम्पादित करने के लिए एक प्रशिक्षित विज्येपल हों 
जाए । 


१५. सामुदायिक योजना और राप्ट्रीयं विस्तार कार्यों में सहकारिता कार्यक्रम पर 
अमल सर्वत्र एक-सा नहीं हो सका है और वहुचा या तो समुचित कर्मचारी उपलब्ध नहा रह 


सामुदायिक विकास और. राष्ट्रीय विस्तार र्र्द 


हैं या वर्तमान सहकारिता संगठनों का पुनर्गठन ने हो सकने के कारण वे योजना के कार्य में 
सहयोग नहीं दे सके हैं । दूसरी पंचवर्षीय योजना में जिन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना 
चाहिए उनमें चकबन्दी के महत्व पर पहले भी जार डाला जा चुका है । 

१६. प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड के बजट में दो ग्राम सेविकाओं की व्यवस्था है । 
आम सेविकाओं का प्रशिक्षण पाने के लिए स्त्रियां वरावर अधिक से अधिक संख्या में आगे झाने 
लगी हैं । परन्तु यह स्पप्ट है कि शी त्र ही इनसे भी अधिक संल्या में उनकी आवश्यकता पड़ेगी । 
समाज कल्याण विस्तार कार्यों तथा सामुदायिक योजना क्षेत्रों में प्राप्त अनुभव को हमें इस 
उद्देशय से और भ्रधिक जांचना चाहिए कि गांवों में स्त्रियों भर बच्चों के मध्य कार्य करने 
के लिए कौन-सी पद्धतियां उपयुक्त होंगी | प्रत्येक जिले में राप्ट्रीय बिस्तार और सामुदायिक 
योजना तथा सामाजिक कल्याण विस्तार कार्यो में धनिप्ठ सम्पर्क होना चाहिए। गांवों के 
नौजवानों में श्रभी भी बहुत ही थोड़ा काम हुआ्ना है | पर ग्राम क्षेत्रों में नेतृत्व का विकास 
करने के लिए उसका महत्व जितना कताया जाएं उतना कम है। 


१७. श्रादिम जाति क्षेत्रों की विशेष समस्याञ्रों पर श्रध्याय २८ में विचार किया गया 
है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा का उद्देश्य इन क्षेत्रों के विकास में अधिकतम सहायता देना है । 
इस उद्देश्य की प्राप्ति में उन नए प्रश्मासनिक प्रवन्धों से सहायता मिलेगी जो गृह मंत्रालय 
ओऔर सामुदायिक योजना प्रशासन ने हाल में मिलकर किए है। आदिम जाति क्षेत्रों की जन- 
संख्या छितरी हुई है, इसे देखते हुए यह प्रस्ताव किया जाता है कि राष्ट्रीय विस्तार 
सेवा खण्ड ६६,००० नहीं बल्कि लगभग २५,००० की औसत आवादी के श्राधार पर सीमांकित 
किए जाएं । जहां जनसंख्या श्रंशत: झ्रादिम जाति और अंततः अन्य हो, वहां योजना कार्य के श्रधीन 
इससे भी श्रधिक जनसंख्या रखी जा सकती है । नए विकास खण्डों को शुरू करने में आदिम 
जाति क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का विचार है ताकि वे यथाणीक्र राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम 
के आधीन आा जाएं । कार्यक्रम का बजट स्थानिक आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन करने 
की सुविधा देता है । जिन क्षेत्रों में आ्रादिम जाति और अन्य दोनों ही प्रकार के लोग हैं, वहां 
के लिए यह सोचा गया है कि विस्तार टोली में एक ऐसा श्रधिकारी रहा करे जिसे ग्रादिम जाति 
जनों का अ्रच्छा परिचय प्राप्त हो। जहां तक सम्भव हो, अनुसूचित जातियों के कल्याण के 
विशेष कार्यक्रमों के लिए चुने हुए क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रीय विस्तार खण्डों के बराबर 
भाने जाएं। इस कार्यक्रम के अधीन लोक हितकारी योजनाएं शुरू में राष्ट्रीय विस्तार योजना 
के अ्रधीन विकास खण्डों में लागू की जाएंगी ताकि उपलब्ध प्रशिक्षित कर्मचारियों का अधिकतम 
उपयोग हो सके । 

१८, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में राप्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास 
कार्यों के लिए वर्तमान कर्मचारियों के अतिरिक्त लगभग २,००,००० कार्यकर्ताओ्ों की जरूरत 
पड़ेगी । प्रशिक्षण के लिए आवश्यक प्रवन्ध किया जा चुका है | १८ विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र, 
२४ बुनियादी कृपि स्कूल और १६ बुनियादी क्ृपि प्रश्चिक्षण देने वाले विभाग सोलने का 
निदचय किया गया है| इस प्रकार दूसरी योजना के अन्तर्गत विस्तार और कृषि के प्रशिक्षण के 

"लिए कुल मिलाकर ६१ प्रशिक्षण विस्तार केन्र श्रौर ६५ कृषि स्कूल या बतंमान कन्द्रों मे 
सम्बद्ध क्पि विभाग हो जाएंगे । 

१६. जैसे-जैसे कार्यक्रम आकार और रूप में बढ़ता जाएगा तथा जैसेन्ड्ने उससे बअन्य 


क्षेत्र प्रभावित होते जाएंगे, वैसे-वैसे उसे संपादित करने का अधिकांद श्रेय स्थानिक जनता 


ड्श्४ हितीय पंचवर्दीय योजना के 
को मिलता जाना चाहिए | यांवों की सड़कें, पीने का पानी, चफ्ताई और शिक्षा आदि मामली- 














काफी ० अल जल. समय तक अब प्रशासनिक प्रयत्न 
सकी निपदाने के लिए काफा ले ये तक दिरन्त शाद्यानक अयत्त आवश्यक हागा । 


इस बात पर जोर देना जरूरी है कि लोगों की पाधिव परिस्थितियां 
का सामाजिक और आधथिक जीवन 





बकरे 


सुवार हंचे पर भी गांवों 





दलदा यवाव मर एक माचद उमस्या रह जाता ह। 











गाँवों >>“ मा कि पट ०." परिवारीं का दघ्टिकोण - 
चक्षप म यह समस्या यावाम रहन वाल सात कराड़ पारवारा के दाष्दकाण म पीसवत्तद 
«5 «८ कह 
लाद दंग, उनम नए ज्ञाब का लाचच्मा उत्तन्न करवे, नए जावन लिए उत्साह नर और 


परिश्रिम ७ मु 


आकाला जगाव तथा पहल अधिक सुखद जावन के लिए पास्श्रन करन का उत्ताह भरद 
की समस्या है। वित्तार सेवाओं और सामुदायिक संगठनों को लोकतन्त्रीय आयोजन का 
प्राण कहना चाहिए और श्राम विकास कार्यों को वह चावन बनाना चाहिए जिनस श्राम आर 





पिपताए पा. जाय या हुए सामाजिक रे आर हल उन्नति 7 
गम समूह मिल-जुलकर अयना सहायता आप करत हुए सामाजक आर आाशबरक उच्चत्ि के 


पथ पर अग्रसर हो सकते हैं और राष्ट्रीय योजना में योग दे सकते हैं । 


अध्याय १२ 
ग्रायोजन के लिए अनुसन्धान और अंक-संकलन 


योजना सम्बन्धी अनुसन्धान, अंक-संकलन और मूल्यांकन का विकास करने के लिए 
गत तीन वर्षो में जो उपाय किए गए हैं, प्रस्तुत अध्याय में उनका संक्षिप्त विवरण दिया जा 
रहा है श्लौर यह भी वताया जा रहा है कि आगे किस दिशा में काम करने का प्रस्ताव हैं। जिस 
समय पहली योजना तैयार की जा रही थी, कई महत्वपूर्ण चीजों के बारे में पर्याप्त सूचना' 
उपलब्ध नहीं थी । रास्ट्रव्यापी आयोजन का स्वरूप और कार्रवाई ही कुछ ऐसी होती है 
कि उपलब्ध सूचना के तरतीव से सिलसिलेवार जमा किए जाने की व्यवस्था हो जाती है । 
साथ ही आयोजन के कारण कुछ ऐसी नई समस्याएं उठ खड़ी होती हैं जिनके समाधान के 
'लिए मौके पर जाकर पड़ताल करने, विश्लेषण के नजरिए से पूछताछ और तहकीकात करने, 
ओऔर अंक-संकलन विद्या का उपयोग करने का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है । यही देखते 
हुए पहली पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय विकास की आथिक, सामाजिक ओर प्रद्यासनिक 
समस्याओं के विपय में अनुसन्धान की खातिर पचास लाख रुपया रख छोड़ा गया था। विचार 
यह था कि विकास कार्य की कुछ चुनी हुई समस्याग्रों के बारे में विश्वविद्यालयों श्रौर श्रन्य 
संस्थाञ्रों के सहयोग से जांच-पड़ताल कराई जाए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 
योजना आयोग ने जुलाई १६५३ में एक अनुसन्धान कार्यक्रम समिति नियुक्त की जिसमें 
देश के अग्रणी अर्थवास्त्री और अन्य समाजवेत्ता सम्मिलित किए गए । 


२. इस अनुसन्धान कार्यक्रम समिति ने तय पाया कि शुरू-शुरू में इन चार मोटी-मोटी 
बातों के बारे में जांच-पड़ताल कराई जाए : (१) वचत, पूंजी-विनियोग, रोजगार, और लघु 
उद्योग; (२) प्रादेशिक विकास की समस्याएं, गांवों-कस्बों के तेजी से शहरों के रूप में विकसित 
होने की समस्याझ्रों की ओर खास ध्यान देते हुए; (३) भूमि सुधार, सहकारिता, और फार्म 
प्रबन्ध; (४) समाज कल्याण के प्रइन और सार्वजनिक प्रशासन । अनुसन्धान कार्य समिति के 
“निर्देशन में विद्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से कुल मिलाकर ६४ पड़ताल कार्य 
शुरू किए जा चुके हैं । इनमें से १६ की रिपोर्ट भी मिल चुकी है, जिनमें चार नमूने के सर्वेक्षण 
के विपय में हैं । वाईस में मौके पर जाकर तहकीकात करने का काम पूरा हो चुका है । वस, 
“रिपोर्ट तैयार करना वाकी है । तेईस में त्तहकीकात और पड़ताल का काम अभी चल ही रहा 


है । 


बचत, पूंजी-विनियोग, रोजगार, और लघु उद्योग विपयक सर्वेक्षण यह पता 
जगाने के उद्देश्य से किए गए कि नदी घाटी योजना कार्यो और भारी उद्योगों में बड़े 
'पैमाने पर पूंजी लगाने का प्रभाव क्या हुआ है, छोटे पैमाने पर जो उोग शुरू किए जाते 
“हैं, अर्थनीति की दृष्टि से उनकी स्थिति कैसी है, और वचत सम्बन्धी समस्याएं क्‍या हैं। व्यक्तिगत 
अध्ययनों का आयोजन इस दृष्टि से किया गया कि जिन उद्यमों में भारी पूंजी लगती है उनका 
आय और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है, अप्रधान विनियोग (सैकेन्डरी इन्वेस्टमेंट) 
का आकार-प्रकार क्या है, और इस तरह के विनियोग के प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव के कारण 
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अन्य क्या परिवर्तेत सम्भव हैं? लघु उद्योग सर्वेक्षण का ब्येव इस केत्र के औद्योगिक 
6 +- हल उद्याव सवक्षण का ध्यय इस क्षेत्र के आद्योगिक 
कार्यो के विपय में विनियोग, पंजी उत्पादन अनपात और रो न 








माखड़ा-नंगल बोजना कार्य के 


| 
4 
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सर्वेक्षण, तिख्वांकर कुर-काचाद में चरोजगारा 


को पड़ताल, अच्चम में चहरी इलाकों में रोजगारी 





| ) 








ओर बेरोजगारी की तहकीकात, गांवों में आय और बचत के सम्बन्ध में सर्वेक्षण, और चने 
च्ड 


हुए कर्धा म॑ लघु उद्योग विषयक अनेक अध्ययन । 


2 ब्० 


डे. याँवी से लोगा का झहरों में आना, और गांवों के तेजी से शहरों के रूप में विकसित 
होने से रोजगार जज 0८०. अवसरों ब७३ ७. अर, दद्धि हर प्रगति «० इन दो महत्वपूर्य कक कै दल 
दशा जे फजदार के अवत्तरा म दांद्ध हाना प्रयात के इन दा महत्वपुण पहलओ का अध्ययन 


हु 
करने के लिए इक्कीस घहरों और नगरों* में पड़ताल झरू कराई गई | इस पड़ताल का म्‌ 
हट च्द 














5 
इंदय यह पता लगाना है कि लोगों का गांव छोड़कर शहरों में जा वसना किन चीजों के असर 
स्थानान्तरण कट 33० ० >जअम शानाय+र ०८ होती ना आओऔर >> गांव मर छोडकर 

चहता हू, इंच स्यानान्तरण मे काच-सी वात सहायक होती हैं और कंन वावक, गांव छोड़कर 
न < हक 03 


दइहरों न आने वालों जप >> आधिक ८ अवच्चा क्या पा होती है और चझहरों सेंड अआंतओ पर उनके न घ्धां 
सहरी मे आने वालों की आवथिक अवस्या क्या होती है और झहरों में आ वसने पर उनके पेशी 
दफा क्या परिदर्तन होता रे 
मे क्या पासतन द्वता हूं ॥ 

५. तीसरे वर्ग के विपयों में १८ अनुसन्धान योजनाएं सम्मिलित थीं जिनमें से ७ भूमि 


सुधार के बारे में और ११ फार्म प्रवन्ध के आथिक पक्ष और तल्सम्बन्धी अन्य 


में थी। वम्बई, हैदराबाद, आंध्र, सौराप्ट्र और मच्य प्रदेश के भूमि सुवार कार्य 











न 
। हर 
| 
हे 


ड दर 

पड़ताल के लिए छांदे गए । इन जांच-कार्यों में विचौलियों की समाप्ति, पट्ेदारी का निवमन ओर 
[ बबप हि कम बढ आशिक की छू 
चकवन्दी के प्रभाव कंग पद्तचाल करना चाम्मालत था। फान प्रवच्ध के आवक पतन्नष क बार म 


ज्च्तीा ग्रिल लागत 


जो जांच की गई वह यह मालूम करने की दप्टि से दंग नइ के लागत का लखा-नाखा निकालना 
न अआडड दोनों | >> पी उपयक्त -.] लागत और पैदावार द्ज्क्द् 
और सर्वेन्षण प्रयाली, इन दोनों में से कौन-सी विधि उपयक्त हूं, लानत आर पदाव्रार 











में क्या सम्बन्ध है, खर्च का स्वरूप कैसा है, विभिन्न आकार के फार्मो की पूंजी और मजूरी 


5, कितनी .जु प्रतियोगी फसनसो हर 2 22५ डक 5. 
वी जरूरतें क्या और कितनी हैँ, और अर्थलान के प्रसंग में प्रतियोगी फसली की तुलनात्मक 


कसी डे ब अजज अध्ययन कार्यो ००८३ का हल पल मनन आकलन ला जा बी 
स्थिति कसी है। इन अव्ययन कार्यों का लेच्र बहुत विद्याल हूँ 
प्रदेश पंजाब >> हर पथ्चिम बंगाल रु मद्रास नल 
मब्य प्रदेश, पंजाब, पथ्चिम बंगाल और मद्वास में किए जा रहें हूँ । 
६. समाज कल्याण के विपय में जो सर्वेलण किए यए ्ग्ु 
६. समाज कल्याण के दपय म्‌ जा सवलण किए चए हु, 
तदहकीकात छ्क्क आसभ्य क्षेत्र न सांस्कृतिक परिवर्तन ज्् सिधघारणा और नतपव गत अपनसाध: मु 
का सहकाकात, एक आच्य क्षत्र मे सास्कछातक पारवदत के चिदारइजा था चुन हुए शव 4० 


[0 


दा की पहताल भी झामिल डर 
जीवी जातियों की सामाजिक और आथिक दद्य की पद्ताल भी झानल हू।इस 


योजना आयोग ने समाज कल्याण विपयक्त विभिन्न अध्ययन 








पक बैलफेयर र इस इब्ड्या झीर्पेक ८ 3, प्रकाशित 

किया ! भारत सरकार न यह संग्रह हाल में “सोच्चवल वेलफंयर इत इण्डिया दीपक स प्रकाशझत 

किया है| सार्वजनिक प्रज्मासन के छेत्र में जिला प्रद सम्बन्धी अव्यवत किया जा रहा है । 
2. कप: पंचदर्पीय <५- योजना की सैयारी ८. में सहायता 

७. १६४ के आरम्न में योजना आयोग ने दूसरे पंचदषाय बाजना का तबाद्ा म सहायता 

करने के लिए अर्वश्ास्त्रियों का एक मण्डल नियक्त किया था । इस मण्डल के घधदस्था वे अनक 

आगरा, इलाहाबाद, अलीगढ़, अमृतसर, बड़ोदा, भोपाल, वम्बई, कलकता, कटक 








जवपर यर 


दिल्‍ली, गोरखपर, हैदराबाद, हुवला, जयपुर, जमदाद 


और विशज्ञाखापत्तनम 


पर, कानपर, लखनऊ, नद्वास, पूना, सूरत 
च्छ 


| 


श्रायोजन के लिए प्रनुसन्धान शौर भंक-संकलन २२७ 


विश्ििप्ट अध्ययव लेख तैयार किए, जिन्हें योजना झायोग ने पेपसे रिलेटिंग टुदि फॉर्मूलेशन 
श्राफ द सेकण्ड फाइव इयर प्लान शीपंक से प्रकाशित किया है। ये श्रध्यवन, पंजी निर्माण 
विनियोग के झआकार-प्रकार, रोजगार शौर व्यवसाय के विधान, साधन उपलब्ध करने की समस्याएं 
बड़े और छोटे उद्योगों के परस्पर सम्बन्ध और दूसरी योजना की नीति शोर संस्थागत पहलुझ्ों 
से सम्बद्ध थे। भारतीय अंक-संकलन संस्था ने भी राष्ट्रीय विकास के आयोजन के सम्बन्ध में 

प्रौद्योगिक एवं अ्ंक-संकलन अध्ययन तैयार किए, जिन्हें वह संस्था स्वयं ही प्रकाशित 
कर रही है । 


८. अनुसन्धान कार्यक्रम समिति का काम दूसरी योजना की झवधि में जारी रखने की 
खातिर ४० लाख रुपए की व्यवस्था की गई है । इस समिति ने यह निदेश कर दिया है कि 
आगे किन-किन प्रमुख क्षेत्रों में अध्ययन कार्य करना उपयोगी होगा । चूंकि पहली योजना के 
दौरान में विभिन्न प्रकार क॑ सर्वेक्षण कार्यों की श्रोर विशेष ध्यान दिया गया था, दूसरी योजना 
की अवधि में अब विश्लेपणात्मक अध्ययन करने पर और ज्यादा जोर देने का प्रस्ताव है । 
अनुसन्धान और गवेपणा के विपय निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि 
डन समस्याओं के श्रध्ययन पर विशेष जोर रहे जो दूसरी योजना के कार्यान्वित होने के दौरान 
में उठ सकती हों। अनुसन्धान कार्यक्रम समिति की एक उपसमिति ने इस बात का विचार 
करके सुझाव दिया है कि निम्नांकित क्षेत्रों में अध्ययन करना उपयुक्त रहेगा 

(१) योजना के लिए सावनों की उपलब्धि जिसमें पूंजी निर्माण, कर झापात भ्ौर 
छोटी बचत श्रान्दोलन के सवाल भी शामिल हैं; 

(२) शहर भर गांव में सम्बन्ध; 

(३) विभिन्न प्रदेशों में निर्माण कार्यो का रोजगार पर प्रभाव; 

(४) विकेन्द्रीकरण की समस्याएं, जिनमें यह मालूम करना भी घामिल है कि कुटीर 
और लघु उद्योगों के विकेन्द्रीकृत विकास के लिए उनकी श्रपनी समग्र झ्राथिक 
और सामाजिक सामर्थ्य कम से कम कितनी होनी चाहिए; 

(५) भवन निर्माण का आर्थिक पक्ष; 

(६) कृषि सम्बन्धी कानूनों, भूमि सुधार और सामुदायिक विकास का भ्रव्ययन; तथा 

(७) आदिम जातियों की आ्थिक-सामाजिक समस्याएं । 

भारतीय प्रर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में भी उसकी दी्घकालीन संभावनाग्रों की दृष्दि 
से अध्ययन कार्य शुरू करने का इरादा है। इनमें विभिन्न क्षेत्रों के परस्पर सम्बन्ध का विशेष 
रूप से विचार किया जाएगा । 


8. तरतीब से श्रायोजन करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि पूंजी का उत्पादन, 
पंजी और रोजगार का भ्रन॒पात, विभिन्न चीजों के उत्पादन ओर खपत के प्रतिमान, भौर 
आधिक उन्नति के विभिन्न क्षेत्रों की जनशक्ति विषयक आवश्यकता के बारे में पर्याप्त चूचना 
उपलब्ध रहे | इस समय जो सूचना उपलब्ध है वह बहुत ही सीमित है श्रौर इसलिए पाषिक 
उम्नति को ब्योरेवार कोई योजना बनाने के लिए यथेप्ट नहीं है । झ्तएवं झाज इस बात फोी 
अपेक्षा है कि देश की समस्याओं के वारे में ज्ञान बढ़ाने को लिए वाकायदा भप्रोद्योगिक भध्ययन 
किया जाए और इस महान कार्य में टेकगीकल आदमी, भ्र्मशास्त्री, भौर प्रंक्सकलन विशेषज्ञ 


सभी सहयोग करें । 


र्र८- * - द्वितीय” पंचवर्षीय योजना- 


- १०. पिछले: चार सालों में पड़ताल के कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं जिनसे 
वहुत-त्ती जरूरी बातें पता चली' हैँ। ईनमें: कृषि शंम जांच १६५१ की: जनगणना; 
करलव्यवस्था जांच समिति का जांकयड़ताल कार काम: और उतसका- निष्कर्ष, ब्राम्य 
ऋण व्यवस्या सम्बन्धी सर्वेक्षण और राष्ट्रीय नमूना पड़ताल के प्रतिवेदन विज्ञेप उल्लेंखनीय हैं! 
योजना आयोग ने विक्रास कार्व के विभिन्न क्षेत्रों की जन-शक़्ति सम्बन्धी: आवश्यकता के 
बारे में भी अव्ययत काये शुरू कराए | वद्यपि कई क्षेत्रों में उपलब्ध चूचना सफल आयोजन 
की दृष्टि से अब भी अपर्याप्त है, तथापि यह कहा जा सकता है कि अव आंकड़े वगैरह खासे 
जमा हो चुके हैं, ऑर साथ ही देश में ऐसी कई संस्थाएं हो गई हैं जिन्हें जांच-पड़ताल 
करने का अनुभव. है और जिनके पास काफी प्रशिक्षित कर्मचारी हैं। पहली योजना कीः 
अवधि. में. सूचना उपलब्ध करने की. दिश्या में. जहां तक काम हो चुका है, ये संस्थाएं उससे और 
आगे. तक. काम करने में असमर्य हैं । 

मूल्यांकन: 

११. पहली पंचवर्षीय योजना में यह सिफारिश की गई. थी कि जन-कार्य-कलाप की सभी 
शाखाओं में कार्य प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करते रहना साधारण प्रशासनिक कतंतब्यों 
में शामिल समझा. जाना चाहिए । विकास की किसी योजना को कार्यान्व्रित करते समय 
कदम-कदम पर यह सवाल उठता है कि नई नीतियों और नए कार्यक्रमों का क्या अन्तर पड़ 
रहा है और उनके प्रति जनता का विचार क्‍या है? अतएव मूल्यांकन नीति-निर्वारण के 
वास्ते निहायत जरूरी है। मूल्यांकन: को अनुसन्धान की ही एक झाखा मानाजा सकता है, 
जिसमें मुल्य रूप में व्यावहारिक कार्यक्रम की जरूरतों के अनुसार परिवर्तेन किया जा 
सकता है। | जा 

१३. मूल्यांकन विधियों का विकास करने की गरज से योजना आबोग ने १६४२ 
में फोर्ड, प्रतिष्ठान के संहयोग से कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में 
स्थापित किया | इसे राप्ट्रीय विस्तार और सामुदाबिक विकास कार्यक्रम के कार्य का मूल्यांकन 
करने का भार सौंपा गया। इस कार्यक्रम के सन्दर्भ में उसके निम्नांकित कतंव्य निश्चित 
किए गए ८: 

(१) कार्यक्रम के लक्ष्य पूरे करने में जो भी प्रगति हो रही हो, तत्सम्बन्धची सभी 
लोगों को उससे अवगत कराते रहना; । 
(२) यह वताना कि विस्तार के कौन-से उपाय- कारगर सिद्ध हो रहें हैं और 
कौन-से नहीं; 
(३) यह समझने में मदद.देना कि जो विधियां सुझाई जा रही हैं, गांव वाले उन्हें 
स्वीकार अथवा अस्वीकार क्‍यों कर रहें हैं; और 
(४) ब्राम्य अर्थे-व्यवस्था और संस्कृति: पर राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक 
विकास कार्यक्रम का प्रभाव दर्याना । | 
इस प्रकार मूल्यांकन का उद्देदय यह निर्वारित करना था कि कार्वक्रम अपने मूल उद्देव्यों- 
की.पूर्ति. में- सफल हो रहा है या नहीं । मूल्यांकन के पीछे यह धारणा थी-कि विस्तार के उपायों: 
और जतता द्वाय उनके अपनाए जाने और विकास कार्यक्रम के प्रभाव- से आविक और ज्ञामाजिक ' 
दक्षा में हुए परिवतेनों का अध्ययन किया जाए । 


आयोजन के लिए अनुसन्धान और अंक-संकलन 


न 


आ 
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१३. कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन का इस समय अपना एक संचालक, प्रधान कार्योलय 
में एक यूनिट, तीन प्रादेशिक यूनिट और देश के विभिन्न मागों में स्थित २० योजना कार्य मत्यांकन 
यूनिटें हैं। योजना कार्य मूल्यांकन यूनिदे राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों 
की प्रगति का मूल्यांकन करती हैं शोर श्ेत्रीय सर्वेक्षण तथा जांच-पढ़ताल का कार्य करती है । 
योजना कार्य के कर्मचारियों से वरावर सम्पर्क बनाए रखा जाता है, लेकिन रिपोर्ट सिर्फ 
कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन को ही दी जाती है । इस संगठन के वापिक मूल्यांकन प्रतिवेदन 
सेओऔर कार्यक्रम के विश्विप्ट पहलुओं के बारे में पड़ताल द्वारा उपलब्ध तथ्यों से सामुदायिक 
विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार के कार्यक्रम के परिपालन में बहुत सहायता मिली है। संगठन 
ने शप्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक योजना कार्यों के विषय में तीन मूल्यांकन प्रतिवेदन 
तैयार किए हैं जिनका अ्रध्ययन किया जा रहा है | इन प्रतिवेदनों में उन प्रशासनिक प्रौर 
अन्य समस्यात्रों की ओर ध्यान आकपित कराया गया है जो कार्यक्रम फे परिपालन यो दौरान 
में विभिन्न स्तरों पर, खास कर गांबों में उठ खड़ी होती हैं। १६५४ के आरम्भ में मूल्यांकन 
केन्द्रों में एक पीठ चिह्न सर्वेक्षण (वेंचमार्क सर्वे) किया गया । हर क्षेत्र में हजार-डेड हजार 
परिवारों से खास तोर से पूछताछ की गई। समय-समय पर इस प्रकार के सर्वेक्षण करते रहने 
का प्रस्ताव है ताकि परिवर्तनों का लेखा-जोखा ज्ञात होता रहे। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने 
जो अध्ययन किए हैं उनमें थे विशेषत:ः उल्लेखनीय हैं जिनका सम्बन्ध गांव संगठन के विधान, 
ग्राम्य ज॑ंन समुदाय के विभिन्न वर्गों में कार्यक्रम की प्रारम्भिक प्रतिक्रिया, उन्नत तरीकों वो 
अंगीकरण, श्रीर ग्रामसेवक के कार्यो से है। उन्नत तरीकों के भ्रंगीकरण के बारे में जो तहकीकात 
की गई है, उसके परिणाम शीत्रही प्रकाशित कर दिए जाएंगे। इस तहकीकात का उद्देश्य 
यह पता लगाना था कि नई विधियों में से कौन-कौन-सी ग्रामीण जनता को स्वीकार्य हुई, 
गांव वालों को इन नई विधियों को अ्रपनाने के लिए किस तरह राजी किया गया, नई विधियों 
को अपनाने वालों के लिए क्या-क्या सुविधाएं देने का वचन दिया गया और गांव वालों का नई 
विधियां श्रपनाने के परिणामों के प्रति व्या विचार है ? २३ सहकारी कृपि समितियों के 
कामकाज का भी गहन अ्रध्ययन किया गया है श्रौर इसके विपय में भीद्र ही एक प्रतिवेदन 
प्रकाशित किया जाएगा । 

१४. दूसरी पंचवर्षीय योजना के दोरान में राष्ट्रीय विस्तार सेवा का काम समस्त 
देश में फेल जाएगा । श्रतएव मूल्यांकन के क्षेत्र में ग्रामोन्नति के समग्र कार्य-कलाप भ्ौर दिला 
योजना के अधिकांश कार्य श्रा जाएंगे। भूमि सुधार, सहकार, ग्राम श्रौर लघु उद्योगों की प्रगति 
से और शहरों और उद्योगों के तेजी से विकसित होने से देहातों में भी मोलिक परिवर्तन 
होने लगे हैं। दूसरी योजना की अ्रवधि में ये परिवर्तन धायद झोर भी तेजी से होंगे | यद 
निहायत जरूरी हो जाता है कि जैसे-जैसे सामाजिक और झ्ाथिक परिवर्तन होते जाएं, वैसे-बैमे 
उनका निरपेक्ष दृष्टि से विश्लेषण किया जाता रहे और यह देखा जाए कि स्‍प्राधिक विकास 
का ग्रामीण जनता के विभिन्न वर्गो पर क्‍या असर पड़ रहा है। विकास फार्य के सभी क्षेत्रों 
में मूल्यांकन की अपेक्षा है, उन क्षेत्रों में त्तों खासकर जहां नए या विस्तृत वागम उठाए 
जा रहें हैं। सुनियोजित विकास के सभी क्षेत्रों में कई प्रनात और श्रप्रत्याशित चोजों हि 
सामना करना पड़ जाता है । जिन कार्यक्रमों का जनजीवन से निकद सम्बन्ध होता है, उनमें 
निहित विभिन्न तत्वों की परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया को समझना, उन्हें जनवत्याथ की दृष्टि 
से प्धिक सार्यक और सफल बनाने में बड़ा सहायक हो सकता है। प्रदएव यह भपेक्षित ऐ 
कि मूल्यांकन के अन्तर्गत छुछ चुने हुए विषयों का ही गहनतर भ्रध्ययन किया जाए, ताकि 


२३० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


इसके सहारे आगे कुछ ठोस काम किया जा सके। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर आयोजन 
अभिकरणों के अनुभव, विशिष्ट क्षेत्रों के विशेषज्ञों के विचार, अंयशास्त्रियों और अंक-संकलव- 
विदों के विश्लेषणात्मक अध्ययन, इन सव पर एकीकृत रूप से विचार किया जाए, जिससे 
कि न केवल यह ठीक-ठीक पता लग सके कि क्या कार्य किया जा रहा है, अपितु व्यावहारिक 
समस्याओं और नए कार्यों के बारे में मी नया रुख अपनाया जा सके । इस दिखा में उत्तर प्रदेश 
में श्रायोजन श्रनुसन्घान और कार्य संस्था ने कुछ उपयोगी काम शुरू भी कर दिया है। उत्तर 
प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में श्राम तौर से प्रयोगात्मक योजना कार्य पद्धतियों के विपय में जो 
अनुभव प्राप्त हुआ है, वह अन्य राज्यों के लिए भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है । 
अंक-संकलन 

१४५. जिस समय पहली पंचवर्षीय योजना का सूत्रपात किया जा रहा था उस समय देश 
की आ्थिक अवस्था के कई महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में ऐसे आंकड़े प्राप्त नहीं थें जिन पर 
भरोसा किया जा सकता । राज्यों में आंकड़े जमा करने के लिए जो संस्थाएं थीं वे भी 
सुसंयठित नहीं थी । यद्यपि लड़ाई के जमाने में कैद्ीय सरकार द्वारा आंकड़े जमा करने का 
काम और अधिक विस्तार से किया जानें लगा था, तथापि अ्रंक-संकलन की समन्वित व्यवस्था 
करने की दिशा में कोई कोशिश न हो पाई थी। नीति या प्रशासन के मामलों में कोई फैसला 
करते समय पुराने आंकड़ों का भली-भांति विचार करने का रिवाज नहीं था, इस्तीलिए 
उपलब्ध सूचना के सच-झूठ की ओर काफी ध्यान नहीं दिया जाता था । 


१६. देश के स्वाधीन होने के साथ यह स्थिति वदल गई। पहले के मुकावले ज्यादा और 
विश्वसनीय आंकड़े जमा करने की जरूरत महसूस की गई । १६४६ के शुरू में अंक-संकलन 
का काम समन्वित करने के लिए एक केन्द्रीव अंक-संकलन यूचिद स्थापित की गई। उसी साल 
राष्ट्रीय आय समिति नियुक्त की गई जिसके काम से राष्ट्रीय आय विपयक आंकड़े जमा 
करने की बहुत सुविधा हुई है। १६५० में नेशनल सैम्पल सर्वे नामक संस्था इस उद्देश्य 
से खोली गई कि जनजीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में राष्ट्रीय आधार पर नमूने की 
पड़ताल कराई जाए। यह संस्वा वर्ष में दो वार तहकीकात करके जन्म लेने वालों की संख्या 
तथा व्यापारियों आदि, उपभोग, घरेलू उत्पादन, चक, फसल, वेरोजगारी, उद्योग आदि के बारे 
में बहरों और गांवों से जानकारी और आंकड़े उपलब्ध कराती है | इस संस्था की ओर से 
तहकीकात के विशिष्ट आयोजन भी होते रहें हैं। समय-समय पर किसी खास वात का पता 
चलाने के लिए अलग से भी सर्वेक्षण किए जातें रहें हैं। श्रम मंत्रालय द्वारा आयोजित 
खेतिहर मजदूर तहकीकात और रिजरव बैंक दया आयोजित आम्ब ऋण व्यवस्था सर्वेक्षण 
से बहुत-सी काम की वातें मालूम हुई हैं। १६५१ में केन्द्रीय अंक-संकलव संगठन की 
स्थापना हुई (जिसमें केन्द्रीय अंक-संकलन बूनिट मिला दी गई) यह नई संस्था राज्यों के 
अंक-संकलन कार्यालयों को भी सलाह-मश्वविरा देती है और उनसे परामर्श करती है! भारतीय 
अंक-संकलन संस्था में भी इस बीच काफी प्रगति हुई है। वहां अनुसन्धान और प्रशिक्षण 
का एक विद्यालय खुल गया है जिसमें केद्रीय अंक-संकेलन संगठन के सहयोग से अंक-संकलन की 
विद्या के बारे में स्नातकोत्तर पठन-पाठन श्र सरकारी अंक-संकलन कर्मचारियों के प्रशिक्षण" 
का इन्तजाम किया गया है। भारतीय अंक-संकलन संस्था में एक योजना कार्य झाखा भी 
है जो नेशनल सैम्पल सर्वे और अन्य पड़ताल कार्यों के प्राविधिक कार्य की देख-रेख करती है । 
इस संस्था ने जगह-जगह अंक-संकलन विषयक किस्म नियंत्रण यूनिट भी खोल रखी हैं। 


आयोजन के लिए प्रनुसन्धान झौर धंक-संकलन २३१ 


यहां आधुनिक यंत्रों से हिसाव-किताव छा काम करने से सम्बद्ध एक प्रयोगशाला भी हे 
जिसका अपना कारखाना भी है ! ; 
१७. केद्धीय श्रंक-संकलन संगठन का राज्यों के अंक-संकलन कार्यालयों से घनिष्ठ सम्पर्क 
है। उनके काम-काज में वह सहयोग श्रौर समन्वय करता है । समन्वय के काम में उसकी सहायता 
करने के लिए विभिन्न विभागों के श्रंक-संकलनविदों की एक स्थायी समिति शौर केन्द्रीय सरकार 
श्रौर राज्य सरकारों के अंक-संकलन विशेषज्ञों की एक मिली-जुली सना नियुक्त है । केन्द्र भर 
राज्यों की इस संयुबत्त सभा की नियमित बैठक साल में एक बार होती है। सास जरूरत 
पड़ने पर तदर्थ बैठक भी बुला ली जाती है। केद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से अपने 
यहां नमूने की पड़ताल शुरू कराने को कहा है, और उसके निम्मित्त उन्हें ग्राथिक सहायता 
भी दी है। इस प्रकार राज्यों में जो नमूने की पड़तालें होंगी उनका नेशनल सेम्पल सर्वे से 
कोई ताल्लुक न होगा, यद्यपि वे बिल्कुल उसी तरह, उसी ढंग पर, भ्ौर उन्हीं मान्यताग्रों, 
परिभाषाशओरों, श्रौर प्रतिमानों को लेकर की जाएंगी । इससे एक ही जगह के बारे में दो संरथाप्रो 
के माध्यम से पृथक तथापि तुलनीय आांकट्े प्राप्त होंगे जिनका अध्ययन करके सही 
सही जानकारी हासिल की जा सकेगी । 

१८. अंक-संकलन की धीरे-घीरे एक समग्र और सुचारू व्यवस्था हो जाने से दूसरी 
पंचवर्षीय योजना की तैयारी में बहुत सहायता मिली । १६५४ में योजना श्रायोग ने यह 
तये किया कि केन्द्रीय श्रंक-संकलन में योजना संबंधी एक विशेष शाखा सोली जाए जो योजना 
श्रायोग, विभिन्न मंत्रालयों और भारतीय अ्रंक-संकलन संस्थान की परिपालन विपयक 
अनुसन्धान यूमिट से निकट सम्पर्क बनाए रखे । योजना आयोग के सुझाव पुर भारतीय 
श्रंक-संकलन संस्थान और केन्द्रीय अश्रंक-संकलन संगठन ने आयोजन के विपय में झंयुवत 
रूप से कई अध्ययन कार्य किए ओर उनके आधार पर लेख लिखे। इसके बाद मार्च १६५५ 
में योजना की एक रूपरेखा तैयार की गई जिसमें बताया गया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना 
का किन-किन चातों के आधार पर सूत्रपात किया जा सकता है । 

१६. योजना की रूपरेखा में खास आग्रह दो चीजों पर था :-- मशीन बर्गरह तैयार 
करने वाले मूल उद्योगों का तेजी से विकास किया जाए, थ्ौर शिक्षा, टेकनीकल प्रशिक्षण, 
अनुसन्धान, आरोग्य आदि को सुविधा में जल्दी से जल्दी वृद्धि की जाए जिससे लोगों को 
ऋय सामर्थ्य और उपभोग की वस्तुओं की मांग बढ़ जाए। उपभोग्य वल्लुग्रों वी इस बढ़ती 
हुई मांग को पूरा करने के लिए कुटीर और लघु उद्योगों का विस्तार क्रिया जाए। मीन, 
कच्चा माल, और जनदक्ति उचित मात्रा में और उचित समय पर उपलब्ध रहे, तभी उत्तादन 
के लक्ष्य सिद्ध किए जा सकते हैं । यही नहीं, मुद्रास्फीति से बचने के लिए जनता की मांग पूरों 
करने के निर्ित्त रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी उचित समय पर स्‍ह्लोर उचित माता में 
उपलब्ध रहनी चाहिएं । श्रतएव योजना बनाने में खास ध्यान इस बात का रसना होगा कि 
मशीन, कच्चा माल, और श्रम की मांग में श्रोर उसकी पूर्ति में वरावर संतुलन बनाए रखा 
जाए। वापिक योजनाएं बनाकर लघुकालीन संतुलन ओर झ्ागामी दस, बीस, तौस वर्ष था 
अधिक समय को ध्यान में रखते हुए भावी योजनाझों का निर्धारण बोजनाएं दनाने वर 
आवश्यक अंग होना चाहिए । 

२०. इस तरह योजनाएं तैयार करने के कंगम में मौजूदा झऔौर 
निर्धारण में आंकड़ों की अधिकाधिक झ्ावश्यकता पड़ेगी । इसके प्रतिरिकत प्रभावों, 


चल 


र भावी योजतापों हे 


या दपामारल 


ेल्‍ ४ 
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लक 


और आंकड़े सम्बन्धी सूचनाओं की अशुद्धि, विदेशों की आ्थिक स्थिति का अप्रत्याशित 
प्रभाव, देश को अथन्व्यवस्था में अप्रत्याशित परिवर्तत और अन्य गड़वडियों के कारण 
- योजना पर अमल करने में छोटी-बड़ी बाबवाएं आती ही रहेंगी. इसलिए-आथिक और भौतिक 
सफलता की दृष्टि से योजना -की प्रगति:का मल्यांकन, और उनसे अनभवों के प्रकाश में प्राप्त 
मौजूदा और भावी योजनाओं में-आवश्यक परिवर्तन करते रहना निहायत जरूरी है। अंक- 
संकलन व्यवस्था -ऐसी होनी चाहिए -कि मौजदा और भावी योजनागं के निर्वारण और 
-परिवर्तत के लिए वरावर प्रामाणिक आंकड़े और सूचनाएं प्राप्त होती रहें। 


२१. केन्र और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को समन्वित करने के लिए 


एक अंक-संकलन व्यवस्था वनाना हमारा उद्देश्य है.। सूचनाञ्रों का परिसाण बढ़ानें पर नहीं 


वरन्‌ उन्हें अधिक विश्वसनीय वनाने पर अधिक वल दिया जा रहा है। योजना से सम्बद्ध कार्य 
'की देखभाल .के लिए. केन्द्रीय अंक-संकलन संगठन में एक योजना झाखा -विद्येप ःरूप से खोली 
गई है । योजना आयोग ने राज्य सरकारों को सुझाया है कि राज्य स्तर पर बनने 
“वाली योजनाओं से सम्बद्ध अंक-संकलन कार्य, राज्य अंक-संकलन व्यूरो को सौंप देना चाहिए । 
इस कार्य के लिए विशेष अनुक्रमणिकाएं और सूचना-पत्र तैयार करके वितरित कर दिए गए 
हैं। केन्द्रीय और राज्यीय अंक-संकलन अ्रभिकरणों की क्षमता बढ़ाई जा रही है और 
इस कार्यके लिए केन्द्रीय सहायता भी दी जा रही है। केन्द्रीय अंक-संकलन संगठन के तत्वाव- 
धान में देश भर में अंक-संकलन का समन्वित विकास हो, इस उद्देय से एक योजना वनाई 
रही है । राज्यीय अंक-संकलन व्यूरो यदि चाहें तो राज्यों में विशेष योजना यूनिर्टे स्थापित 
की जा सकती हैं। सूचना के मूल ज्ञोतों से अधिक से अधिक, समय. से और सही आंकड़ों: 
की उपलब्धि के क्रमिक अनुष्ठान के अनुसार जिलों में अंक-संकलन अभिकरण स्थापित 
करने का भी प्रस्ताव है। केन्द्रीय अंक-संकलन संगठन और भारतीय अंक-संकलन संस्था दोनों 
मिलकर राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों के सहयोग से विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था 
का प्रवन्ध कर रहे हैं। 

२२. योजना आयोग सांग और पूर्ति के या विनियोग, रोजगार और आमदनी के, हाट- 
व्यवस्था के संतुलन और जन-शक्ति के भौतिक सम्बन्धों के विपय में टेकनीकल और अंक-संकलन 
कार्ये का और योजना केपरिपालन सम्बन्धी अनुसन्वान कार्य को विस्तार देने और दृढ़ वनाने 
का विचार कर रहा है । इसके अतिरिक्त वह योजना के भावी रूप और भारतीय अंक-संकलन 
संस्था के तत्सम्बन्धी कार्ये की ओर भी " अधिक ध्यान दे रहा है। समन्वय की सुचारु व्यवस्था 
के लिए एक संयुक्त समिति वनाने का निर्णय किया गया-है । संयुक्त समिति में योजना आयोग, 
वित्त मंत्रालय के अर्थ विभाग, केच्रीय अंक-संकलन संगठन और भारतीय अंक-संकलन 
संस्थान के प्रतिनिधि होंगे । 


अध्याय १३ 
कृषि कार्यक्रम 


पहली पंचवर्षोय योजना में कृपि और सामदायिक विकास के छार्यक्रमों को ग्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। चूंकि उस योजना का उद्देश्य सारी जनता का, विशेषत: देहाती 
क्षेत्रों के लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाना था, इसलिए इन कायक्रसों को प्राथमिकता प्रदान 
करना स्वाभाविक था श्रौर यह इसलिए भी जदहूरी था कि जिस समय योजना बनाई 
गई थी उस समय कमी और मुद्रास्फीति की विशेष परिस्थितियां मौजद थीं। १६५२-५६ 
से कृपि की पैदावार में जो वृद्धि हुई है उससे मुद्रास्फीति को समाप्त करने, अ्र्थ-ब्यवस्था को 
सुदृढ़ बनाने और दूसरी पंचवर्षीय योजना की श्रवधि में और तेजी से विकास का मार्ग तैयार 
. करने में जितनी सहायता मिली है उतनी अ्रन्य किसी चीज से नहीं मिली । १६४६-५० फो 
आधार वर्ष मानकर १६५०-५१ में कृषि उत्पादन का देशनांक ६६ था, १६५३-५४ भौर 
१६५४-५५ में यह ११४ओऔर १६५५-५६ में ११५ था। पहली योजना में राष्ट्रीय पैदावार 
में १८ प्रतिशत वृद्धि हुई और इसी अनुपात में कृपि के क्षत्र में आय बढ़ी । कृपि उत्पादन में 
वृद्धि होने के कारण अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी वृद्धि हुई । 


पहली योजना की समीक्षा 


२. पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन में जिस वृद्धि की परिकल्पना की गई थी, 
वह इस प्रकार थी :--- 


आधार वर्ष में श्रतिरिकतत प्रतिशन 











वस्तु इकाई उत्पादन". उतलादन का. वृद्धि 
लक्ष्य 

खाद्यान्न लाख टन ५४० ७६ हट 

मुख्य तिलहन के भ्र्र हि घ 

गन्ना (गुड़) 9 ५६ ७ ईद 

कपास लाख गांठ र€ रे ४४ 

पटसन ह् डरे 3 घाट 


4 हैं आल 2 न यम 8 2220 नकल 
*खादात्रों के लिए श्राधार वर्ष १६४६-५० है; प्रन्यों के लिए १६५०-५१ | 


सिंचाई, उर्वरकों का श्रधिक मात्रा में प्रयोग, सुधरे हुए बीजों का दितदथ पा भुमि 
को कृषि योग्य बनाने एवं उसका विकास करने झादि विभिप्न कार्यक्रमों में मिलने बययी सहायता 


को ध्यान में रखकर ही श्रतिरिक्‍त उत्पादन, विशेषतः सायाज्नो के उसलादन के थे नह्य निर्मारित 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


श३४ 


धर 


“किए गए थे। दुसरे झब्दों में, वह अनुमाव लगाया यया था कि यदि योजना में निर्धारित 

विकास सम्बस्धी कार्यों को पुरा किया बया तो सम्मवत्त: निरदिप्ट सीमा तक उत्पादन अवश्य 

“बढ़ जाएगा। किन्हीं मी वर्षों में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादत के वास्तविक स्तर मौद्म सम्बन्धी 

'परिस्थितियों ता विभिन्न फसलों के सापेक्ष मूल्य जैसी अन्य वातों के अनुन्तार आवश्यक 
से भिन्न-भिन्न होंगे हि ह 




















दे. पहली योजना में कृषि उत्तादन की गति इस प्रकार रही :-- 
्प न 
दर 02 शल्शूर- रैध्थर-ो इह्भइ-े सहशंड-े १६४२० 
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नित) 
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चा्लें $ कहे. ६१. शृण४ड शृ०प्र. १००» 
फुल खाद्यान्न जे प्श्र्‌ पदरे घर ध्प्र८ ट्प्र्० 
- मुख्य तिलहन | डह्‌ ४ का प्र्ट फ््प्र 
श् 
ः हि, कलर 
“गन्ना (गुड़) श्र इश ४०. डंडे. ४५ (८ 
जलाने गांठ 5 पे ञ्ु > 
'कृपान्त चसाच भाठ डर सर इ्ह्‌ है. डर 
च्क 3535८ 
अल्म पक रे ४ दर १ सही. ४० 
#अंशत: संशोवित अनुमाच | 
यह प्रयट होता है कि योजना काल में १६४३-५४ में खाद्यान्नों ओर शहधड-शशम 
सर्वाधिक उत्पादन हुआ | गन्ना २ सर्वाधिक उत्पादन 
पतिलहन और कपास का सर्वाधिक उत्पादन हुआ। यन्ना और पट्सन का सवाधिक उत्तादन 
१९५१-४२ में हुआ और यद्यपि उत्पादन कम हो जाने के कुछ समय वाद योजना की समाप्ति 
निर्धारित किए गए थे वे पूरे न हो सके। 


के समय उत्पादन फिर बड़ गया, फिर भी जो 





; 


५ नीचे दा यह दादका 
सालिका में योजना की अवधि 
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कृषि कार्यक्रम २३५ 
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गन्ना ८.७ १४३ १०२ ६० ११२ ११८५ 
अन्य फसलें जिनमें चाय, कहवा, 
रबड़ श्रादि शामिल हे १०,० १०५ १०७ १०५ १११ १०५ 
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यह बात महत्वपूर्ण है कि पिछले तीन सालों में कृषि उत्पादन का देशनांदः काफी ऊँचे 
स्तर पर बना रहा । इसके साथ-साथ खाद्यान्नों में कुछ कमी रही जो क्पि उत्तादन की कूल 
मूल्य की लगभग ६७ प्रतिशत थी । एक श्रधिक लम्बी अ्रवधि में इन प्रवृत्तियों के प्रध्ययन के 
वाद ही निश्चित परिणाम निकाले जा सकते हैं । 


५. भिन्न-भिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के वास्तविक आंकड़ों से यहू साबित होता 


है कि कृषि कई ऐसी बातों पर निर्भर होती है जिनके बारे में पहले से ठीक-ठी 
जा सकता, और इसलिए यह श्रावश्यक है कि कृषि 
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प्स्कद द्वितीय -पंचवर्षीय योजना 


यह आशा की गई थी कि पहली पंचवर्षीय योजना में ७६ लाख टन की अनमांनित वद्धि में से 
चावल वे ४० लाख टन, गेहूं की २० लाख टन, चना और दालों की १० लाख टन और अन्य 
अनाजों की ५ लाख टने वृद्धि होगी । ज्वार-वाजरा तथा अंन्य अनाजों में सबसे अधिक वद्धि 
हुईं है और गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य भी पूरा हो गया है। सामान्यतः: एक विश्ेप रूप से अनकल 

वर्ष को छोड़कर चावल के उत्पादन के सम्बन्ध में जो आशा की गई थी, वह पूरी नहीं हुई। 

फिर भी, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के कारण- आयात में कमी करना सम्भव-हो सका 4 १६५४० 

मे खाद्यान्न का आयात ९४७ लाख ३० हजार टन और १६५१ में ३८ लाख ६० .हजार टनः 

था जो पिछले दोनों सालों में घटकर १० लाख टन्‌ से भी कम हुआ । इससे देश की सामान्य 
अथ्थ-व्यवस्था को एक निद्चित लाभ पहुंचा ॥ 


६. उपलब्ध आकड़ों के आधार पर कृषि की अलग-अलग फसलों के उत्पादन की प्रगति 
को पहली योजना काल की वर्ष-प्रति-वर्ष की वास्तविक प्रगति से बहुत अधिक सम्बन्धित करके 
देखना ठीक न होगा । ऐसा देखने में आता है कि एक ही समय में अनेक बातें एकसाथ काम करती 
हैं। यह सुझाव दिया गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन विषयक आंकड़ों 
की, जिनमें फसलें काटने . सम्बन्धी सर्वेक्षण के परिणाम भी सम्मिलित हैं, कई प्रकार के 
विशेष एवं गम्भीर अध्ययनों द्वारा जांच -की जानी चाहिए । नीति-निर्वारंण एवं, परिणामों 
के निर्माण क्रे.लिए जिन पहलुओं के बारे में और अधिक़ .विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना महत्वपूर्ण. 
होगा, उनमें से निम्नलिखित का उल्लेख करना-जरूरी है :- नर 
- विभिन्न प्रदेशों की उत्पादन प्रवृत्तियां, 

. कृषि उत्पादन के प्रभाव और विस्तार कार्यक्रम, 

- अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रभाव क्षेत्र, 

. अतिरिक्त उत्पादन के वर्तेमान पैमानों की समीक्षा, 

. मुख्य-मुख्य फसलों की पैदावार की गतिविधि, और * 

. जो लाभ हुए हों उनकी दृष्टि से विभिन्न कुंपि उत्पादन और विस्तार कार्यों की 
लागत | 


नण 0 >> 


री अ।ा ० 


७. उपलब्ध सीमित जानकारी से यह पता चलता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में 
जिन विकास कार्यक्रमों से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है उनमें सिंचाई के छोटे-छोटे कार्य, 
उबेरकों का और अधिक प्रयोग, भूमि को खेती योग्य वनाना और उसका विकास 
और खेती की जमीन में वृद्धि---ये सब विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं ॥ योजना के पहले ही कई 
वर्षों से सिंचाई के छोटे-छोटे कार्यक्रम चालू किए जा रहे थे । १६४३-४४ से १६५०-५१ तक 
की अवधि में अधिक अन्न उपजाओ आ्दोलन' के सिलसिले में लगमग ६२ करोड़ रु० की चागत 
. के कार्यक्रम स्वीकार किए गए थे और इनमें से अधिकांश सिंचाई के छोटे-छोटे कार्यों के सम्बंन्ध 
में थे । पहली योजना के अन्तर्गत अनुमानतः लगभग १ करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई के 
छोटे-छोटे साधनों से और लगभग ६३ लाख एकड़ 'भूमि में सिंचाई की बड़ी और मब्यम 
योजनाओं से सिंचाई की गई। सिंचाई के छोटे-छोटे कार्यों से लाभान्वित क्षेत्र की आंबे से 
अधिक वृद्धि योजना के पहले दो वर्षों में हुई । कई राज्यों में, विशेषतः विहार, उत्तर प्रदेंश 
पश्चिम बंगाल, पंजाव, असमे, वम्बई, मद्रास और मैसूर में काफी वृद्धि हुई है। उर्वरंकों के प्रयोग 
के साथ ही सिंचाई का अधिक लाभ होता है | योजना की अवधि में अमोनियम सल्फ्रट की 


कृषि कार्यक्स र्‌ 


नशा 


हि 


खपत दुगुनी से अधिक हो गई है । योजना श्रारम्भ होने से पहले २,७५,००० दन की खपत थी, 
जो चार साल वाद बढ़कर ६, १०,००० टन हो गई। जापानी ढंग से चावल की सेती करने 
के तरीके के प्रचार की ओर विद्येप ध्यान दिया गया है। श्रव॒ तक १६ लास एकड़ भूमि में 
इस ढंग से चावल की खेती की जाती है । 


८. पहली पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षो में १० लाख एकड़ से श्रधिक भूमि केन्द्रीय 
ट्रैक्टर संगठन द्वारा और १४ लाख एकड्ट भूमि राज्यों के ट्रैक्टर संगठनों द्वारा सती के योग्य 
बनाई गई। इसके अतिरिक्त क्रृपकों ने यांत्रिक खेती के लिए सहायता, तथा शारीरिक 
परिश्रम द्वारा बन्द बनाना, भूमि को इकसार करना ओर उसका सुधार करना श्रादि कार्य- 
क्रमों द्वारा लगभग ५० लाख एकड़ भूमि को चेती योग्य बनाया है। सेती की जमीन में 
वृद्धि होने के कारण उत्पादन में जितनी बढ़ोतरी हुई है, उतनी की योजना बनाने के समय प्राशा 
नहीं की गई थी । इस प्रकार योजना से पहले ३२ करोड़ ६० लास एकट भमि में सेती 
होती थी, जवकि १६५४-५४ में ३५ करोड़ २० लाख एकट् भूमि में खेती होने लगी। प्रनाज 
की खेती का क्षेत्र २५ करोड़ ७० लाख एकड़ से बढ़कर २७ करोड़ २० लास हद हो 
गया और व्यावसायिक फसलों का क्षेत्र ४ करोड़ ६० लाख एकड़ से बढ़कर ६ करोड़ हो 
गया । व्यावसायिक फसलों का क्षेत्र, जो कुल खेती के क्षेत्र कक १५ प्रतिशत था, बढ़कर 
१७ प्रतिशत हो गया, जबकि अ्रनाज की खेती का क्षेत्र जो कुल सेती के क्षेत्र का ७६ प्रतिधत 
था घटकर ७७ प्रतिशत रह गया। अश्रन्य फसलों के क्षेत्र (२ करोड एकट्) में कोई विशेष 
परिवर्तन नहीं हुम्ना । 


दूसरी योजना का दृष्टिकोण 


६. पहली पंचवर्षीय योजना में यह बहुत आवश्यक था कि कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों 
में सफलता प्राप्त हो, क्योंकि सामान्यतः श्रथ॑-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पोर्ट प्रौर 
बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी । दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के कार्यक्रमों का उद्देष्य बह 
है कि बढ़ती हुई आबादी के लिए पर्याप्त खाद्य मिले श्लोर निरन्तर बढ़ती हुई प्रोद्योगिव 
श्र्थ-व्यवस्था के लिए श्रावश्यक कच्चा माल प्राप्त हो तथा सेती की चीजें इतनी बची सह 
कि और भी अधिक मात्रा में उनका निर्यात किया जा सके। दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली 
योजना की भी अपेक्षा, कृपि सम्बन्धी श्रौर श्रौद्योगिक विकास की प्राइस्यरिक निर्भरता 
के प्रति श्रधिक सचेष्ट है । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यफ्रम बनाते समय दीविालीस 
दृष्टि अपनानी आवश्यक है ताकि पदायों श्रौर मानवीय साधनों का सर्वोत्तम उपयोग पे से 
कृषि की विभिन्न शाखाओं में संतुलित विकास हो सके श्ौर ग्रामीण भ्ाय तथा जीवन-्याएन 
के स्तर में ययेप्ट वृद्धि की स्थिति उत्पन्न की जा सके | राष्ट्रीय दृर्टिफोथ से यह प्राव्प 
है कि कार्यक्रम बनाते समय गांवों के लोगों के सामने एक ध्येय रखा जाए जिसे प्राल करने 
का उन्हें प्रयत्व करना चाहिए । दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के सम्बन्ध में यह बाग 
गया था कि उक्त ध्येय यह होना चाहिए कि लगभग १० वर्ष की प्रवधि में झि रा 


उत्पादन दुगुना कर दिया जाए जिसमें भ्रनाज की फसलें, तिलहून, कपास, गन्ना, बाग्रान छोर 
अन्य फसलें, पशु-पालन जनित श्रन्य वस्तुएं प्रादि भी सम्मिलित है । 


डड है| 
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१०. साथ समस्या के सम्बन्ध में जिन बातों पर विचार झरना चाहिए वे से # : [१ 
कुल आावादी में वृद्धि, (२) शहरी प्रावादी में वृद्धि, (३) प्रत्ति व्यक्ति उपभोग हो बदादे के 


ख्ल्रीं वि 


र्रेफ हु द्वितीय पंचवर्षीय -योजना 


आवश्यकता, (४) दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वित होने के कारण पैदा होने वाले संभावित 
मुद्रास्फीति के प्रभावों को दूर करने की आवश्यकता, और (५) राष्ट्रीय आय में वृद्धि 
और उसके वितरण में परिव्तेनों का खाद्य के उपभोग पर प्रभाव | उपभोग की वर्तमान दर 
के बार ६६०-६१ में खाद्य की कुल आवश्यकता ७ करोड़ ५ लाख टन होगी । दूसरी. 
पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक उपभोग की दर अनुमानत: वढ़कर १८३ ऑऔंस प्रति 
व्यस्क व्यक्ति (अनाज १५५ औंस और चना तथा दालें २८ औंस) हो जाएगी जिससे कि खाद्य 
की कुल आवश्यकता ७ करोड़ ५० लाख टन होगी। योजना में अगले पांच वर्षों में खाद्य उत्पादन 
में १ करोड़ टन की वृद्धि की व्यवस्था की गई है | केलोरीज़ की दृष्टि से प्रति दिन प्रति 
व्यस्क व्यक्ति खाद्य का उपभोग २,२०० हैं जो १६६०-६१ तक वढ़कर २,४५० हो जाएगा, 
जवकि पोषक आहार सम्बन्धी विश्येपज्ञों नें कम से कम ३,००० केलोरीज़ की सिफारिश 
की है। | ह 

११. कई अन्य देशों की तुलना में भारत में अनाज के उपभोग की दर अपेक्षाकृत अधिक 
ऊँची है। इसका कारण यह है कि दूध और दूघ से वनी वस्तुएं, फल और सब्जियां, अंडे, मछली 
और मांस आदि झक्तिदायक खाद्य जन-सावधारण को खाने को नहीं मिलते । खाने-पीने की 
सही आदतों के सवाल के आलावा, जो निस्संदेह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मसला है, इनमें 
सें प्रत्येक पूरक खाद्य की पैदावार इस समय बहुत कम है । दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि 
की एक हीं प्रकार की चीजों के उत्पादन पर जोर नहीं दिया जाएगा और अब तक अनाज 
की फसलों के उत्पादन पर ही जो बहुत अधिक वल दिया जाता रहा है वह अब थोड़ा-बोड़ा 
दूसरी चीजों के उत्पादन पर दिया जाएगा। दूसरी योजना में सुपारी, नारियल, लाख, काली 
मिर्च, काजू आदि चीजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है । पहली 
योजना में इन चीजों का उत्पादन बढ़ानें की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था । 

१२. खेती के क्षेत्र में वृद्धि करने की गुंजाइश वहुत ही कम है।इस क्षेत्र में जो 
वृद्धि हो भी सकती है, उससे भी मुख्यतः घटिया प्रकार के अनाजों के उत्पादन में वृद्धि 
होने की सम्भावना है । राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ घटिया प्रकार के अनाजों के स्वान पर 
बढ़िया प्रकार के अनाजों, जैसे चावल, गेहूँ और मक्का आदि की मांग बढ़ने की सम्भावना 
है । इन परिस्थितियों में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने का मुख्य सावन यही है कि अधिक 
भरपूर, कुशल और लाभदायक रूप से खेती करके खेती की पैदावार बढ़ाई जाए। यद्यपि 
उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर हमेज्ञा ही तुलना कर सकना ठीक नहीं होता फिर भी इस 
बात में कोई शक नहीं कि भारत में गेहूं और चावल आदि मुख्य फसलों की औसत पैदावार 
कई अन्य देशी की वर्तमान पैदावार से वहुत कम है। देश के विभिन्न भागों में हाल के वर्षों 
में फतल काटने के जो परीक्षण किए गए हैं उनसे पता चलता है कि विभिन्न प्रदेशों की 
फसलों की औसत पैदावार में वड़ा अन्तर है और प्रत्येक प्रदेश में भी यह अन्तर. ऐसा ही 
है। गत कुछ वर्षों से की जाने वाली फसल प्रतियोगिताओं से भी यह प्रकट होता है कि बदि 
आवश्यक प्रवत्त किया जाए और आवश्यक सहायता प्राप्त हो तो भारतीय पंरिस्थितियों 
में फसलों की पैदावार कहां तक बढ़ाई जा सकती है | अव खेती की पैदावार में तेजी से और 
काफी व्यापक रूप से वृद्धि कर सकना बिल्कुल सम्भव है। उसके लिए प्रदेशों, राज्यों, जिलों 
और ऐसे योजना छेत्रों को, जहां अभी तक कार्य शुरू नहीं छुआ है, घ्यान में रखकर और 
अधिक विस्तृत तथा क्रमवद्ध योजना वनाने की जरूरत है। फसल प्रतियोगिताओं के आंकड़ों 
का व्यापक रूप से प्रचार किया जाना ववाहिए जिससे कि प्रत्येक प्रदेश प्रमाणित तथ्यों की दृस्टि 











कृषि कार्यक्रम प्प्् 


से अपने लक्ष्य निर्वारित कर सके | जहां तक आवश्यक हो, फसल प्रतियोगिताप्रों रा से 
विस्तृत करना चाहिए । केवल यही आवश्यक नहीं है कि कृषि उत्तादन बढ़ाने के लिए कृषकों 

उत्साहित किया जाए, वल्कि यह भी जरूरी हं कि प्रत्येक प्रदेश को सामान्य प्ौसत 
पंदावार को बढ़ाने के लिए सब प्रकार के प्रयत्त किए जाएं। देश के प्रत्येक भाग के लिए 
विभिन्न फसलों की औसत पैदावार के लक्ष्य निर्धारित होने चाहिएं श्र इसके लिए पहले 
सिंचाई की सुविवाप्रों, वर्षा और भूमि की बनावट आदि चीजों का व्यापक वर्गीकरण किया 
जाना चाहिए | इन लक्ष्यों के अनुसार प्रत्येक गांव और प्रत्येक परिवार के बास्ते उत्पादन 
का स्तर बढ़ाने के कार्यक्रम होने चाहिएं । 


५ 


१३. खेती जिन अनिश्चित बातों पर निर्भर है, उनके होते हुए जननी है 
कि खेती के क्रमवद्ध विकास के लिए भरपुर प्रयत्न किए जाएं। कृषि प्रायोजन के मुन्य 
तत्व निम्नलिखित हैं : 
(१) भूमि के उपयोग की योजना ; 
(२) दीरघकालीन और अल्पकालीन लक्ष्यों का निर्धारण 
(३) विकास कार्यक्रमों तथा सरकारी सहायता को उत्पादन लथ्यों पैर भूमि उपयोग 
योजना के साथ श्ंखलावद्ध करने जिसमें योजना के अनुसार खाद का प्रावंदन 
भी धामिल है; और 
(४) एक उचित मूल्य नीति । 
प्रत्येक जिले, विशेष: प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिफ विकास योजना 
क्षेत्र की एक सावधानी से तैयार की गई कृषि योजना होनी चाहिए जिसमें इस बान का 
उल्लेख होना चाहिए कि गांवों के लक्ष्य क्या हूँ, भूमि में क्या-नया चीज बोर्ट जाएगी श्रौर विफास 
का क्या कार्यक्रम बनाया गया है। पहले वो एक श्रघ्याय में निर्दिप्ट एक सामान्य मूल्य नीति की 
दृष्टि मे ऐसी स्थानीय योजनाएं वट़ी महत्वपूर्ण साबित होंगी जिनसे राज्यों, प्रदेशों और समस्न 
देश के लिए और अधिक सतर्कता से योजना बनाने में सहायता मिलेगी । इन न्यानीय 
योजनाओं को फसलों पर निम्नलिखित वातों दा प्रमुस रूप से प्रभाव पह़ेगा : सिचाई थी 
व्यवस्था, ऋण और वाजार की सुविधाएं, खाद की व्यवस्था ओर विस्तार कार्यवर्तात्रों तथा 
विद्येपतः ग्रामीण कार्यकर्ताओं का कृपक के साथ घनिप्ठ सम्बन्ध । 


न्न 
5 42 
54 
| 2] 
4 भर 


१४. उपयुक्त लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्र में विकास के निमित्त दूसरी पंचवर्षीय 
योजना में निम्नलिखित रुप से व्यय करने का प्रस्ताव रा गया है: 
कृषि श्रौर सामुदायिक विकास 





पहली योजना दूसरी योजना 
विकास झोीर्पक - 

करो र० प्रतिभत दारोंद र० प्रतिशत 
(क) कृषि कार्यक्रम धर 
१. कृषि १६६ ८१छ £3० चर 
२. पशुपालन र्र्‌ ह्त्र्‌ श्र ६६४ 
३. बन और भूमि-संरक्षण १० डर है श्प्छ 
४ मछली उद्योग १ रद हर ३४ 


२४०: द्वितीय पंचवर्षीय- योजना 








हा पहली योजना इसरी' 
विकास शझीप॑क - नज--+-+-+++-++ हा 
करोड़ रू० प्रतिशत  करोड़रु७  प्रतिश्षत 


योजना 








पर. सहकारिता, जिसमें गोदाम 
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खाद्यान्न लाख टन ६५० १०० ७५० श्श्‌ 
“तिलहनः भ भ्र्पू श्श्‌ ७० २७ 

गन्ना (गुड़) हे श्प श्र ७१ श्र 
कपास लाख गांठें डर श्र प्र्श्‌ ३१ 

पटसन हि ४० १० प्र्० श्५्‌ 
तारियल' (तेल) लाख टव श्न्३ ण्ष्प, २१ ६२ 
“सुपारी लाख मन र्रा० ० र्७ा? श्र 
'लाख सर १२० ४० १६०० हरे 
न्तम्वाकू लाख टन. श्फ्‌ न २५... नए 
“काली मि्चे हजार टन ६० द्‌० ३२० २३ 
नकाजू गन ६०१० २०० ८०० ३3३ 
चाय लाख पौंड ६. ड४ड० प्र्६० ७,००० & 
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कृषि कार्यक्रम श्४१ 
इन लक्ष्यों के देशनांक निम्नलिखित हैं (आवार वर्ष १६४४-५०): 
' १६४०-५१ १६५५-४६ १६६०-६१ 








खाद्यान्न सं ४०५ * कक ६१ १११ श्र 


लिलहन ५8 ०५ ६६ श्ण्८ १३७ 
गन्ना (गुड़). ् ११४ ११८ रड४ 
कपास क धर १०६ श्द्दर २१३ 
प्रट्सन के ब्र श्ण्ह श्य्रद श्ह्ष 
अन्य फसलें जिनमें वागान 

भी शामिल हैं... कर १०५ १२५ १३६ 
कुल खायेतर फसलें ... 4५ १०६ १२२ १४८ 
सभी वस्तुएं बह ६६ ११५ १३५ 


ये लक्ष्य आरम्भिक अनुमानों के रूप में हैं जिनका आधार वह सम्भावित उत्पादन है 
जो विभिन्न विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप प्राप्त होगा। दसवें परे में उल्लिखित बातों 
की दृष्टिसे विशेषत: मुद्रास्फीति की सम्भावनाओं को दूर करने के उपाय बरतने की आवश्यकता 
के कारण ऐसा विचार है कि साथनों में थोड़ी हेरफेर करके क्रपि उत्पादन के 
और अधिक ऊंचे लक्ष्य प्राप्त कर सकना आवश्यक और सम्भव है। विशेषत: राप्ट्रीय विस्तार 
सेवा के द्वारा प्रत्येक गांव और परिवार तक पहुंचने का उद्देश्य होना चाहिए और इन लक्ष्यों 
को पूरा करने के लिए आवश्यक साधनों, सेवाओ्रों तथा अल्प, मध्यम एवं दीर्घकालीन वित्त की 
व्यवस्था की जानी चाहिए । उच्चतर लक्ष्य निर्वारित करने और उन्हें पूरा करने की दृष्टि से 
योजना आयोग तथा खाद्य और कृषि मंत्रालय ने फसल की किस्म, भूमि तथा जल सावनों 
श्र सिंचाई, राष्ट्रीय विस्तार और श्रन्य क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों के संदर्भ में प्रत्येक राज्य 
और प्रदेश में कृषि कार्यक्रमों का और विस्तृत अव्ययन करने का विचार किया है । 


१६. खाद्यानच्न--खाद्यान्नों के लक्ष्य का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है| आशा 
की जाती है कि खाद्यान्न में १ करोड़ टन की वृद्धि होगी, जिसमें से चावल में ३० से ४० लाख 
टन, गेहूं में २० से ३० लाख टन, अन्य अनाजों में २० से ३० लाख टन और दालों में १५ से 
२० लाख टन की वृद्धि होगी। 


१७. कपास--दूसरी पंचवर्षीय योजना में सूती कपड़े के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 
कपास का उत्पादन १६५५-५६ में ४२ लाख गांठ से वढ़ाकर १६६०-६१ में ५४ लाख गंठि 
करना होगा । कपास विकास के कार्यक्रमों में वे सब कार्य जारी रहेंगे जो पहली योजना में 
किए गए थे, जैसे बीजों की व्यवस्था, बीज विकास और उन्नत बीजों का वितरण, वीज और 
उर्वरक खरीदने के लिए किसानों को ऋण तथा कपास की खेती करने वालों में 
प्रचार कार्ये। दूसरी योजना में विकास का एक मुख्य पहलू यह होगा कि ले 
रेशे वाली कपास की किस्मों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, विशेषकर उसने लकषत्रो 
में जो सिंचाई की वड़ी-बड़ी योजनाओं के अन्तर्गत हैं । लम्बे रेशेवाली किस्मों का उत्पादन 
बढ़ाने में ग्रव तक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है और इन किस्मों का अनुपात १६४८-४६ 
में १७४ प्रतिशत से वढ़कर १६५४-५४ में लगभग ३७ प्रतिज्षत हो गया । 

॥४26५०&एछ---6 


दितीय पंचवर्षीय योजना 
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१८. पंठसन--श्य के बंटवारे से पहले पटसन के उत्पादन एवं उपलब्धि के सम्बन्ध में 
* भारत का लगभग एकाबिकार था, क्योंकि यह भारत के लिए विदेशी मद्रा अजित करने 
का सदा ही प्रमुख सावन रहा हैं। विभाजन के बाद अविभकत भारत के पटसंन का कल 
उत्पादन का लगभग केवल १६ प्रतिशत ही भारत के हिस्से में आया। पटसन के उत्पादन 
में काफी वृद्धि हुई है। १६४७-४८ में इसका उत्पादन १७ लाख गांठ - था, जो १६४४-५६ 
में वढ़कर लगभग ४० लाख गांठ हो गया, किन्तु पिछले कुछ वर्षों में भारत में जो अतिरिक्त 
पटसन पेंदा हुआ बह सीमान्त जमीनों में हुआ था और उसकी किस्म घटिया थी, जिसके 
परिणामस्वरूप वहू कम दामों पर विका । पटसन के उत्पादन के कार्यक्रम में मात्रा पर जोर 
न देकर किस्म के बढ़िया होने पर जोर दिया जाना चाहिए, और अ्रव पटसन की जो नई खेती 
की जाएगी वह वढ़िया किस्म के अनुकल क्षेत्रों में ही की जाएगी । यदि मिलें अपनी पूरी क्षमता 
पर चलें, तो पटसन उद्योग को कुल ७२ लाख गांठ कच्चे पटसन की आवध्यकता होगी। 
इसके अलावा मिलीं को लगभग १,५०,००० गांठों कीऔर आवद्यकता होगी। इसलिए 
५० लाख गांठ आ्रांतरिक उत्पादव से और शेप वाहरृ#झे मंग्राकर पूरा करने का विचार 
है | मुख्यतः: खेती के उपायों के ह्वरा १० लाख गांठें भ्र्तिरिकत पटसन उत्पन्न करना सम्भव 
होना चाहिए और अन्तिम उद्देश्य यह होना चाहिए कि प्रत्येक एकड़ से पट्सन की बढ़िया 
किस्म की औसत पैदावार हो । पठ्सन का उत्पादन बढ़ाने की वर्तमान योजवात्रों 
को और अधिक विस्तृत आधार पर दूसरी योजना में भी जारी रखा जाएगा, बीज फार्म स्थांपित 
किए जाएंगे, सुबरे हुए वीज मुहैया किए जाएंगे और साथ ही अन्य आवश्यक उपाय भी 
किए जाएंगे । उन्नत तरीकों से पटसन की खेती किस प्रकार की जा सकती है, इसका प्रदर्शन 
करने के लिए एक विस्तार सेवा का संगठन करना पटसन विकास कार्यक्रम का एक महत्वपुण 
अंग है । 

१९. तिलहन--जनता के भोजन में चर्बी की पूर्ति तितहहन और वनस्पति तेंलों से 
होती है । इसके श्रतिरिक्‍त ये निर्यात के लिए भी मूल्यवान वस्तुएं हैँ ।पांच प्रमुख तिलहनों-- 
मंगफली, तिल, अलसी, राई और सरसों तथा रेंडी का उत्पादन १६५०-५१ में ५१ लाख दन . 
से बढ़कर १६५४-५६ में ५५ लाख टन हो जाने की आशा थी । पहली योजना में इनके लिए 
यही लक्ष्य निर्धारित किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योंजना-में ५ प्रमुख तिलहनीं का उत्पादन 
वढ़ाकर ७० लाख टन कर देने का विचार है, जिसका विवरण इस प्रकार है :-- 








(लाख टन) 

मूंगफली दे प्र ०४ क्‍टर ४७-०७ 

व्लि दर ५४ हे ० ६५९ 

अलसी ८ मा ध्र्८ 

राई और सरसों ब्ध ३ जप १०-६० 

डी : ३० ३४ शा १०६१ 
योग हट छ०१०० 





अच्छी किस्म के वीजों के उत्पादद और वितरण के लिए भारतीय केन्द्रीय तिलहव समिति 
ने पहली योजना में जो योजनाएं आरम्भ की थीं उनके वहुत अच्छे परिणाम निकले हैं। दूसरी 
योजना में अधिकाधिक रूप से इन उन्नत वीजों का प्रचार करने का प्रस्ताव रखा गया है। 
राज्यों की योजनाओं में सम्मिलित अन्य योजनाएं ये हूँ : उर्वरकों तथा खाद का प्वोग, काड़ा 


छोड जे का ले चर 24% 
५ 


और बीमारियों की रोकथाम, तथा और अधिक अच्छी तथा नई किसमें तैयार करने के लिए 
शोध की व्यवस्था । तिलहनों के लिए और अ्रधिक अच्छी हाट-व्यवस्था करने के लिए भी 
अयत्त कए जाएगे | 


हे तिलहनों के भ्रतिरिक्त उत्पादन से वनस्पति, चवियों तथा वनस्पति तेलों की उपलब्धि 
में कितनी वृद्धि होगी, इस बात पर विचार करते हुए अन्य महत्वपूर्ण खाद्य तेल--नारियल 
के तेल के उत्पादन, निर्यात के लिए आवश्यक मात्रा, श्रौद्योगिक खपत आदि को भी ध्यान में 
रखना होगा । पांच प्रमुख तेलों तथा बिनौले और नारियल के तेल के बारे में जो स्थिति 
है वह नीचे की तालिका में स्पप्ट की गई है : 

(हजार टन तेल) 





अनुमानित अनुमानित 
१६५४-५५. १६६०-६१ 


कुल उत्पादन शा ही लि १७६० २११४ 
खाने के लिए के भट जज. शश३ह ११६२ 
वनस्पति निर्माण के लिए ते क २५६ ४३० 
औद्योगिक कार्यों के लिए गे हा हे २२४ श्छ्प 
निर्यात हे हर कि श्श्द २१४ 





इसके अनुसार मूंगफली के तेल का निर्यात लक्ष्य ५ लाख ठन तथा श्रन्य तेलों का (बीज 
के सम्बन्ध में) निर्यात लक्ष्य २ लाख टन है। विनौले के तेल और जो तेल खींचकर तैयार 
किए जाते हैं उनके उत्पादन और निर्यात बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। 

२१. गन्‍नाः--हाल के वर्षों में चीनी और गुड़ की खपत निरन्तर बढ़ी है। १६४०-५१ 
में जब कि नियन्त्रण की स्थिति थी, १०७ लाख टन चीनी की खपत हुईं । दूसरी योजना में 
दानेदार चीनी का उत्पादन २२४ लाख टन तक बढ़ा देने का विचार है और १६६०-६१ 
के अ्रन्त तक चीनी मिलों की उत्पादन क्षमता २५ लाख टन तक हो जाएगी । चीनी के कारखानों 
को और अधिक मात्रा में गन्ना मिल सके तथा गुड़ की खपत भी बढ़ सके, इसलिए गन्ने 
के १३ लाख टन अ्रतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है । इससे १६५५-५६ में प्रत्याशित 
गन्ने का कुल उत्पादन ५८ लाख टन से बढ़कर १६६०-६१ में ७१ लाख टन हो जाएगा। 
परिणामतः प्रतिदिन प्रति वयस्क व्यक्ति १७२ आस गुड़ प्राप्त होगा । गन्ने की भरपूर 
खेली के लिए जो योजनाएं हैं उनमें ये वातें सम्मिलित हैं: सिंचाई की सुविधाओ्रों को 
व्यवस्था, बीज-घर स्थापित करना, रोगमुक्त एवं उच्नत प्रकार के बीजों का वितरण, खाद 
तथा उर्बरकों का वितरण, कीड़ों और दोमारियों की रोकथाम, प्रदर्शनों एवं फसल 
प्रतियोगिताओं का संगठन | मुख्य वल इस बात पर दिया जाएगा कि गन्ने में मिठास की वृद्धि 
हो जिससे चीनी अधिक बने और गन्ना पेरने के मौसम में ्रधिक से अधिक मात्रा में गन्ना 
उपलब्ध किया जा सके । 

२. मारियल--संसार में सवसे अधिक नारियल पैदा करने वाले देशों में भारत का 


स्थान दूसरा है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग तीन अरब अस्सी करोड़ नारियल पैदा होते हूँ। 
फिर भी वारियल के तेल की दृष्टि से देश में ४०,००० टन की कमी है। आवादी में और अधिक 


डंडे ; छ्वितीय पंचवर्षोष योजना 

वृद्धि हो जाने तथा खपत का स्तर और शअ्रधिक वढ़ जाने के कारण आशा है कि १६६०-६१ 
में नारियल के तेल की यह कमी 5०,००० टन वढ़ जाएगी । अल्पकालीन और दीवंकालीन 
अकार के उपायों द्वारा १६६०-६१ तक चारियल का उत्पादन तेल की दष्टि से २,१०,००० 


दन तक बढ़ाने का विचार हैं, जबकि इस समय यह उत्पादन १,३०,००० टन हैं। अल्पकालीन 
कार्यक्रम के अन्तर्गत वारियल की बुदाई के उन्नत तरीकों का प्रचार करने के लिए 

प्रदर्शन केन्र स्थापित किए जाएंगे | साथ ही यह भी वताया जाएगा कि फसल को कीड़ों 
बीमारियों से किस प्रकार बचाया जाए। दीघंकालीन कार्यक्रम के अनुसार उपंयक्त परती भमि 
में खेती करके नारियल के छृपि क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा तथा और अधिक अच्छी किस्म के 
पात्रों के वितरण के लिए नर्सरियों का विकास किया जाएगा । वारिवल की प्रत्ति वक्ष पैदावार 
३० से बढ़ाकर ४५ कर देने की भी योजना वनाई गई है हु 


२३. सुपारी--वारियल की मांति देझ्य में सुपारी की भी कमी है । सुपारी 
का वर्तमान उत्पादन ८१,००० टन है, जवकि आवश्यकता १,१०,००० टन की है । आवादी 


# /3॥॥ 


बढ जान आर खपत के स्‍तर मे वद्ध हां जानें के कारण १६६०-६१ के श्रत में १,२९,००० 
दन सुपारी की आवश्कता होगी ! लेकिन चूंकि 
अबधि में फल लगता है, इसलिए सुपारी के कृषि ले 
तीसरी योजना की अविधि में ही मालूम होंगे । 


फिर भी खेती के मरपूर उपायों, कीड़ों और बीमारियों की रोकथाम, अच्छे किस्म 
के बीज वितरण आदि उपायों द्वारा सुपारी के उत्पादन में लेगभग २१ प्रतिश्यत वृद्धि करने 
का विचार है । प्रति एकड़ ६५८ पौंड औसत पैदावार को बढ़ाकर ८२० पौंड कर देने के प्रयत्त 
किए जाएंगे | १६६०-६१ के अंत तक सुपारी के उत्पादव का लक्ष्य ६६,००० टन होगा। भारतीय 
केन्द्रीय सुपारी समिति ने सुपारी बोले के लिए उपयुक्त परती भूमियों का सर्वेत्ण किया 
और दूसरी योजना में इन सम्भावनाओं की पुरी तरह से जांच करने और उनका लान उठाने 
का विचार है | 


श४. लाख--कच्ची लाख से चपड़ा और कणात्मक लाख वनाई जाती हैं। दोनों ही 
निय्रात व्यापार का बड़ा महत्वपूण वच्चुए हू । पिछले कुछ वर्षों में लाख का उत्तादन ३७,००० 
से ४५,००० टन तक रहा है । १६५५-५६ में ४४,००० टन उत्पादन की आशा थी । अ्रतिरिक्त 
उत्पादव का लब्य निर्वारित करते समय निर्यात की सम्भावनाओ्ं तथा विदेशी लाख 
और कृत्रिम वस्तुओं के साथ प्रतियोगिता को भी ध्यान में रखना चाहिए | दूसरी योजना में 
लाख का उत्पादन वढ्ाकर २६,००० टन तक कर दंन का लक्ष्य हूं । इसकी किस्म में सुधार 
करने पर भी जोर दिया जाएगा । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न छेत्रों में प्रादेशिक 
शावक फार्म (ब्रूड फार्म ) स्थापित किए जाएंगे, पौवों का सर्वेक्षण किया जाएगा और लाख के 
खेती के बारे में प्राविधिक शिक्षण दिया जाएगा। लाख पैद्य. करने वाले महत्वपूर्ण ठत्रा मं 
- लाख विस्तार सेवा संगठित करने का भी विचार हैं। इसके अतिरिक्त, क्ब-विक्रम के महंख- 
पूर्ण केन्द्रों में लाख के संग्रह के लिए वातानुक्ूूलित तथा साधारण गोदाम स्थापित करने 
का विचार हैं । हैं 


२४- तम्बाकू--संसार के सवसे अधिक तम्बाकू पैदा करने वाले देशों में अमरीका और चीन 
के वाद भारत का स्थान हैं। १६५४-५५ में २,१०,००० टवने तम्बाकू पेदा हुआ ।. तम्वानू 
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र्थद्‌ ह्ितीब पंचवर्षीय योजना 
हिताव से ७०,००० एकड़ क्षेत्र में रबड़ की खेती की जाएगी और २,००० एकड़ ज्ति वर्ष 
के-हिसाव से १०,००० एकड़ नई भूमि में रवड़ की खेती की जाएगी। चाय, काफी और रखड़ 
के लिए निश्चित कार्यक्रम अभी स्वीकृत नहीं हुए हैं । 
विकास कार्यक्रम 
' २६. यह वात पहले ही स्पय्ट की जा चुकी है कि किसी योजना के झंत्तर्गत कार्यान्दित 
विकास कार्यक्रमों तथा कृषि उत्पादन के स्तर. के वीच कोई निश्चित सम्बन्ध स्थापित 


करना कठिन है । केवल कुछ समय के वाद ही ऐसी प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जा सकता 
है। किसी एक प्रकार की फसलों, जैसे खाद्यान्नों के उत्पादन का कार्यान्वित किए गए विकास 
कार्यक्रमों के साथ सम्बन्ध स्थापित कर सकना या विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन 
पर इन कार्यक्रमों काजों प्रभाव पड़ता है उसे अलग्र-गअलय वता सकना और भी अधिक 
कठिन है । फिर भी, पहली योजना की तरह सम्भावित उत्पादन में, विद्येपत: खाद्यान्नों के 
उत्पादन में वृद्धि के सम्भव सावनों की जांच के लिए प्रयत्व किया गया है । पूर्व उल्लिखित 
एक करोड़ टन की वृद्धि मोदें तौरु पर निम्नलिखित कार्यक्रमों से होगी : 


(लाख टन) 


सिंचाई के बड़े सावनों से रे 
सिंचाई के छोटे साथनों से श्द 
उर्वेरक और अन्य खादों से र्‌्‌ 
उन्नत वीजों से _ « ब्लड न १० 
भूमि को खेती योग्य बनाने और उसके विकास से झ् 
कृषि प्रणाली में आन सुधार से ... २ १५ 
योग १०० 
हालांकि पिछले कई वर्षों में सिंचाई या उ्वरकों के प्रयोग अथवा अन्य कारणों से 


खाद्य उत्पादन में वृद्धि को जानने के लिए मोटे पैमाने तैयार किए गए हूँ, फिर भी इल्हें 
बहुत अधिक प्रामाणिक नहीं माना जा सकता | यह जानने के लिए कि विभिन्न कार्यक्रमों 
का अलग-अलग व्या प्रभाव होता है और ऐसे तरीके निकालने के लिए कि जिनसे बह ठदीक- 
ठीक पता चल सके कि सामान्य मौसम में उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी, बहुत अधिक 
अध्ययन की आवश्यकता है। सिंचाई, उर्वरकों और खेती के सुबरे हुए तरीकों आदि कार्यक्रमों 
का निस्संदेह एक-इसरे पर प्रभाव पड़ता है और वे अन्योन्याश्रित हैं। इसके अतिरिक्त, कृपक 
खेती के सुबरे हुए तरीकों से खेती करने लगेगा और जब वह उन उपलब्ध सावनों को जान 
जाएगा जिनका उसकी चारों ओर की परिस्थिति पर प्रभाव पड़ता है और जब स्वानीय 
जनता काय करन के लिए और अधिक संगठित हो जाएगी, तव सिचित क्षेत्रों के उत्पादन 
पर काफी प्रभाव पड़ने की सम्भावना है । ह 
३०. दूसरी पंचवर्षीय योजना में २ करोड़ १० लाख एकड़ भूमि में सिंचाई 
आज्या है---१ करोड़ २० लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की वड़ी और 
से और €० लाख एकड़ म सिंचाई के छोटे-छोटे सावनों द्वारा। राज्याक क्पि कार्यक्रमा मो 
में सिंचाई के छोटे-छोटे कार्यों की आंशिक रूप से व्यवस्था की जाती है और उसी अध् म 
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की जाये 


कृषि कार्यक्रम रथ 


राष्ट्रीय विस्तार एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में भी ऐसा किया जाता है। पहले कार्यक्रम 
में यह भी व्यवस्था है कि राज्यों की नलकूप योजनाञ्रों हवारा लगभग १० लाख एकड़ भमि की 
सिंचाई की जाएगी। विभिन्न राज्यों में ३,५०० से अ्रधिक उत्पादन नलकप बनाए जाने की झाण्ा 
है । अ्रव तक उत्तर प्रदेश, विहार, पंजाव और पेप्सू में ही नलकूप वने हैं । दूसरी योजना में नए 
प्रदेशों में नलकूप कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाएगा। एक प्रारम्भिक नलकूप योजना के अन्तर्गत 
भूगर्भस्थ जल की प्राप्ति के लिए इन प्रदेशों की जांच की जा रही है । सिंचाई के लख कार्यक्रम 
की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि राज्यों के कृषि विभाग तथा राप्ट्रीय विस्तार और 
सामुदायिक योजना कार्यो के लिए उत्तरदायी जिला विकास कर्मचारियों के वीच पूरा- 
पूरा सहयोग हो। प्रत्येक राज्य और जिले में इन दोनों को मिलाकर सिंचाई के 
लब्रु- कार्यो का कार्यक्रम तैयार करना चाहिए और यह तथ करना चाहिए कि सिंचाई 
के लक्ष्य क्या हों । सिंचाई के उपयुक्त छोटे-छोटे कार्यो की स्थापना के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षणों 
की आवश्यकता है| पिछले दस वर्षो में प्रत्येक क्षेत्र में सिंचाई के बहुत-से कार्य जो दीरघ- 
काल से आवश्यक और संभव समझे जा रहे थे किए गए हैं, और अब नए रूप से जांच 
करना जरूरी है । श्रभी हाल में खाद्य और कृषि मंत्रालय ने मध्य प्रदेश, हैदरावाद और 
वम्बई राज्य के पूर्वी भागों में, जहां खाद्यान्न की कमी हो जाती है, जल साधनों का 
सर्वेक्षण आरम्भ किया है। एक दूसरा पहलू जिसकी ओर फिर से ध्यान दिया जाना चाहिए, 
यह है कि सिंचाई के छोटे-छोटे साधनों के निर्माण के साथ-साथ पुराने अधिकांश साधनों 
का उपयोग नहीं किया जा रहा है । यह सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकारों को सिंचाई 
के छोटे-छोटे कार्यो की देखभाल के लिए विद्यमान व्यवस्थाओों की समीक्षा करनी चाहिए 
ओर जहां आवश्यक हो, उन्हें नए कानून बनाने चाहिएं जिनसे कि ग्रामीण जनता पर काफी 
जिम्मेदारी डाली जा सके ताकि यदि सिंचाई के छोटे साधनों की देखभाल न की जाए तो उनकी 
मरम्मत की जा सके और सम्बद्ध ग्रामीण जनता से उनकी लागत वसूल की जा सके । कई 
राज्यों के पंचायत कानून में यह व्यवस्था की गई है कि जनता मेहनत-मजदूरी करके भ्रपना 
सहयोग दे । इस प्रकार की सहायता का उपयोग सिंचाई के स्थानीय साधनों की देखभाल 
के लिए किया जाना चाहिए । 


३१. १६५४ में नत्नजन उर्वरक की खपत ६,१०,००० टन थी, जिसे दूसरी योजना में 
बढ़ाकर १८ लाख टन कर देने का विचार है। फास्फंट उवेरकों की खपत भी बढ़ाई 
जाएगी । योजना में कूड़े और कचरे की खाद के उपयोग की भी व्यवस्था की गई है। सब 

क्षेत्रों में हही खाद, खली और अन्य खादों के प्रयोग की ओर भी विशेष घ्यान दिया जाना चाहिए। 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में रासायनिक उ्ेरकों की और अधिक पैमाने पर प्राप्ति तथा वितरण 
के कारण केन्द्र तथा राज्यों की वर्तमान प्रशासनिक प्रवन्धों को और सुदृढ़ वनाने का सवाल पैदा 
होता है । केन्द्रीय सरकार ने १६४४ से केन्द्रीय उवं रक संगठन नामक एक व्यापारिकयों जना 
कार्यान्वित की है । इस संगठन का कार्य यह है कि वह राज्यों तथा उपभोक्ताओं की, उदाहरणार्थ 
चाय और काफी वागान उपभोक्‍तओं की जरूरतें मालूम करे, आवश्यक मात्रा में उर्वरक प्राप्त 
करे, मूल्य निश्चित करे और उर्वरकों के वितरण के लिए आवश्यक प्रवन्ध करे राज्यों में राज्य 
सरकारें ही सरकारी विक्री केन्द्रों, निजी वितरण संस्थाओं तथा सहकारी संगठनों द्वारा 
उर्वरकों का वितरण करती हैं। विभिन्न राज्यों में वितरण की व्यापक व्यवस्थाएं श्रलग-अलग 
है। चूंकि नए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है और देश में खाद विपयक 
परीक्षण किए जा रहे हैँ, इसलिए यह वात बड़ी महत्वपूर्ण है कि उर्वरकों के प्रयोग के सम्बन्ध 


२४८ . द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


में अधिक से अधिक व्यापक पैमाने पर जानकारी कराई जाए और कृपकों को पर्याप्त पथ- 
प्रदर्शन तथा सहायता दी जाए। जिन केच्धों से उवेरक खरीदे जा सकें, उनकी संख्या में काफी - 
वृद्धि करने की जरूरत है । यह भी जरूरी है कि उवेरकों का इतना स्टाक जमा रखा जाए कि 
उनकी उपलब्धि में कभी कोई कमी न आ सके । और अन्तिम वांत यह है कि गांवों में उर्वरकों 
के वितरण के लिए मुख्यत: सहकारी समितियों का ही उपयोग किया जाता चाहिए 


३२. राज्यों की योजनाओं में वीज विकास के लगभग ३,००० फार्मों की व्यवस्था है, 
जिनके अन्तगेंत कुल मिलाकर लगभग ६३,००० एकड़ क्षेत्र आता है । सामान्यतः प्रत्येक 
राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड में एक वीज फार्म और एक वीज गोदाम होना । स्थानीय 
फार्मों में उत्पन्न वीज की रजिस्टर-शुद्ा' वीज उत्पादकों के फार्मों में और 
अधिक विकसित किए जाने के वाद खेतिहरों को दिया जाएगा | वीज विकास और 

वितरण कार्यक्रम कोऔर भी अ्रधिक आगे बढ़ाना होगा ताकि राष्ट्रीय विस्तार क्षेत्रों 
की सारी जरूरतें पूरी की जा सकें | बीज की जांच करने के केन्द्र भी खोले जाएंगे जिससे कि 
कुछ प्रकार के वीजों, विशेषत: सब्जी उगाने के लिए किस्मों के मानदण्ड निर्धारित किए जा सकें 
और उन्नके अनुसार ही कार्य कराया जा सके । कई राज्यों ने सहकारी वीज गोदाम स्थापित 

करने के लिए भी कार्यक्रम बनाए हैँ । दूसरी योजना में जापानी ढंग से धान की खेती किए जाने 
वाला क्षेत्र १६ लाख एकड़ से वढ़कर ४० लाख एकड़ हो जाएगा । 


३३. दूसरी योजना में केन्द्रीय और राज्य ट्रैक्टर संगठनों, किसानों के व्यक्तिमत परिश्रम 
तथा अ्रन्य साधनों द्वारा १५ लाख एकड़ भूमि को फिर से खेती योग्य वताने और २० लाख एकड 
से अधिक क्षेत्र में भूसि सुधार के कार्यक्रम आरंम्भ करने का विचार है। तैयार किए गए एक कच्चे 
कार्यक्रम के श्रनुसार अगले दो वरों में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन लेंगभग ६६,००० एकड़ परती 
और जंगली भूमि को खेती योग्य वनाएगा और जिसमें पहले खेती की जा चुकी है ऐसी १,४६,००० 
एकड़ भूमि की जुताई करेगा। भोपाल में एक ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जा चुका 
है और एक अन्य केन्द्र खोलने का विचार है ताकि ट्रैक्टरों के मिस्त्रियों और चालकों को प्रशिक्षण 
के अवसर मिल सकें | योजना में ट्रैक्टरों की जांच करने वाला एक केन्द्र स्थापित करने की 
व्यवस्था की गई है जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल सव प्रकार के ट्रक्टरां की उपयुकतता 
की जांच करने के अलावा डीजल इंजनों तथा पम्पिय सेटों की भी जांच करेगा । 


/ ३४. राज्यों के विस्तार कार्य में शुप्क खेती (विना नहरों वाली कृषि भूमि) 
तरीकों से जो सहायता मिल सकती है उसकी ओर अभी तक पर्याप्त व्यान नहीं दिया गया 
है । जिस पैमाने पर सिंचाई के कार्यक्रम किए जा रहे हैँ, उसके वावजूद वहुत-सी भूमि को वर्पा 
पर निर्भर रहता होगा । इसलिए शुप्क खेती की सर्वोत्तम प्रणालियों को व्यापक रूप से अपनाने 
के महत्व पर विज्येप जोर देना होगा। विशेपत: जल और भूमि दोनों के संरक्षण के लिए विस्तार 
और साम॒दायिक योजना कार्यो के क्षेत्रों में ऊंची-नीची जमीन पर समोच्च दांघ बनाने को खास 
तौर पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । यद्यपि देश के कुछ भागों में यान्त्रिक सोज-सामान की 
व्यवस्था करना आवश्यक है, फिर भी सामान्यतया स्थानीय श्रमिकों के द्वारा ऊंची-नीची जमीन 
में समोच्च बांव बनाने का कार्य किया जा सकता है और इस कार्य में प्रशिक्षित कृपि कर्मचारियों 
की आवश्यक सहायता एवं परामर्श प्राप्त किया जाना चाहिए । वस्वई, सौराप्ट्र, मब्य प्रदेश, 
हैदरावाद, विध्य प्रदेश, भोपाल और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों ने इस प्रकार के वांव बचाने के 





कृषि कार्यक्रम र्ड्ह 


लिए बड़े-बड़े कार्यक्रम बनाए हैं । दूसरी योजना की अवधि में इन राज्यों में १५ लाख एकड़ 
से अधिक भूमि में इस प्रकार के वांच बनाए जाएंगे | 

कई राज्यों मे शुप्क क्षत्रों में चकबन्दी के महत्व को पूरी तरह से अनुभव नहीं किया जा / 
रहा हूँ। जिन क्षेत्रों में कुओं जैसे सिंचाई के छोटे-छोटे साधन जुटाए जा सकते हैं, वहां निस्संदेह 
चकवन्दी के और भी अ्रधिक लाभ हैं, किन्तु शुप्क खेती की परिस्थितियों में भी चकबन्दी के काफी 
लाभ हैं। इस विपय पर भूमि सुधार एवं कृपि पुनर्गठन सम्बन्धी अध्याय में और अ्रधिक विस्तार 
से विचार किया गया है । 

३५. पौधों को कीड़ों से वचाने की दिशा में, विशेषत: टिट्ठी नियंत्रण के सम्बन्ध में सर- 
कारी अ्रभिकरणों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। किसान अपनी फसल को कीड़ों और बीमारियों 
से किस प्रकार वचाए, इस बारे में उसे शिक्षित करने की ओर विद्येप ध्यान दिया जाना चाहिए । 
इसी प्रकार राज्यों के करपि विभागों को बैलों द्वारा चलाए जाने वाले उपयुक्त प्रकार के खेती 
के झौजार तैयार करने के लिए और अधिक एवं निरन्तर अध्ययन करना चाहिए | योजना काल 
में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें पौधों को कीड़ों से वचाने के अपने-अपने कार्य और अधिक तेजी 
से करेंगी | मुख्य बन्दरगाहों तथा हवाई अड्डों पर ऐसे केन्द्र स्थापित किए जाएंगे जहां बीमारी 
लगे पौधों को अलग कर दिया जाएगा । पहली पंचवर्षीय योजना में पौधों के संरक्षण रग्बन्धी 
उपकरणों के लिए चार केन्द्र स्थापित किए गए थे । इन्हें सुदुढ़ किया जाएगा और १० नए केन्द्र 
स्थापित किए जाएंगे । टिट्डठी दल के बारे में जांच करने के लिए एक क्षेत्रीय केन्द्र भी स्थापित 
किया जाएगा । 

खाद्य और कृषि मंत्रालय ने एक ऐसी योजना बनाने की व्यवस्था की है जिसके अनुसार 
खेती के श्रीजारों को सुधारा जाएगा और नए प्रकार के औजार बनाए जाएंगे । पिछले वर्षों 
में देश के कई केन्द्रों में यह कार्य किया गया है और दूसरी योजनाओं मे इसे और अधिक तेजी 
से करने की जरूरत है। अनेक राज्यों ने किसानों को उचित मूल्य पर खेती के सुधरे हुए भ्ौजार 
देने की व्यवस्था की है | 

पश्चिमी देझ्षों में खेती की उन्नत प्रणालियों के विकास में कृषि सम्बन्धी पत्रमन्रित्ताओं, 
पुस्तिकाओं तथा अन्य प्रकार के साहित्य से बड़ी सहायता मिली है। भारतीय क्ृंपि झोव 
परिपद ने इस दिश्ञा में कदम उठाए हैं और खाद्य और कृषि मंत्रालय की योजना में इस प्रकार के 

अन्य कार्यो की व्यवस्था की गई है । यह भी एक ऐसा कार्य है जिसे राज्यों के क्पि एवं विस्तार 
अधिकारियों तथा अन्य संगठनों को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए । 
बाग-बगीहे 

३६. आगे आने वाले अध्यायों में पशपालन, डेरी और दूध को उपलब्धि, वन तथा 
भमि संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों का विस्तार से विवेचन किया गया है, किन्तु दूसरी पंचवर्षीय 
योजना में सब्जियों और फसलों की खेती के विकास के लिए जो कार्य किए जाएंगे, उनके 
बारे में यहां उल्लेख कर देना उचित होगा । उत्पादन के वर्तेमान स्तर पर फल और सब्जिया 
क्रमश: लगभग १-५ और १ आस प्रति व्यक्ति उपलब्ध हैं। संरक्षक खाद्यों की उपलब्धि बढ़ाने 

था क्ृपि उत्पादन में और अधिक विभिन्नता लाने के लिए फलों तथा सब्जियों के उत्पादन 
में वृद्धि करना आवश्यक है। वाग-वगीचों के विकास के लिए योजना में ८ कराड़ रुपए कय 
व्यवस्था की गई है । नए बगीचे लगाने के लिए कृपकों को दीरघकालीन ऋण दिए जाएंगे 
और वर्तमान वगीचों को ठीक-ठाक करने के लिए अल्पकालीन ऋण को व्यवस्था का जाएगा। 


॥3। 
० 
फ़ 
0 
| 
हक 
हैं, | 
2) 
रे 
2 
हि । 
दि ॥। 
सा 


_ न 
आन 


नर्सीरियां मालियों 


नसंड बे भी स्यापित च्क जाएगा || ॥ कक प्रशिक्षण ण्‌ और राज्या नल बागल्गाचोा कै 
हे कर्मचारियों का सच्या मे वाद्ध करने रने के चक्र लिए भी व्यवस्था की गई है । राज्यों की योजनाओं 


नि १ 


लगनभ ५,००,००० एकंड वतमान व्नाचा को ठोंक-ठाक करने और लगभग २,००,००० 
एकड़ जमीन मे नए व्नाौच लगाने को व्यवस्था की गई है। सब्जी उसाने वालों को अच्छी 
किस्म के वीज उधार देकर तथा उन्हें टेकनीकल पत्तर्श देकर विज्येपतः शहरों के आसपास 
सब्जियों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा । राज्यों की योजवांत्ों में आलू के वीज के 
विकास के ल्लिए भी व्यवस्था की गई है। फल और सब्जी पैदा करने वालों के लिए कऋ्य-नवक्रय 

तु विज्ञेप ध्यान दिया जाएगा । फल विकास एवं 
सब्जियों के संरक्षण के लिए, डिब्या बन्द उद्योग की सहायता के लिए तथा ढंडे मोदाम स्थापित 
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करने के लिए खाद्य रृपि मंत्रालय ने १:७४ करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। डिव्या 
स्रज्ज् ३ आज मी ग्य््ा दापिक कै उत्पादन वदाकर ला अल 
बच्द फल आझार सचाब्जया वापक उत्पादव २०,००० टन से बढ़ाकर 7०,००० टन तक 
४ पहंचा देने का विचार योजना व्जिय्रों से दनी निर्यात - 
हुँंचा देने का विद जना में फलों एवं सब्जियों से बनी संरक्षित वस्तुओं के निर्यात 
० कोर प्रोत्लाहन “0०० आया बा इन 
का अत्ताहत इन व्यवस्था की गई है और आया है कि योजना के अन्द तक इ 
५ “०५०० की ५० जल... जम 
चाजा का ऊकयात 





टन से बढ़कर २१,००० टन हा जाएगा 


कृषि सम्बन्धी झोध और शिक्षा 


न्प्० बज 


३७. राष्ट्रीय विस्तार तया सामुदायिक योजना के अधिक उच्चत क्षेत्रों में कृषकों को जो 
व्रतापूर्वक स्वीकार कर लिए हैं तथा 


पर्मान है उन्हानव ३४ 
और अधिक सूचना की मांग की है । ऐसी सम्भावना है कि पुरानी और नई समस्याओं के समावान 
की मांग दूसरी पंचवर्षीय योजना में और तेजी से बढ़ेगी । इस माँग को पूरा करने के लिए 
कृषि विभागों तया संस्थात्रों को तैयार रहना चाहिए | पिछले कई वर्षो से भारतीय कृषि शोव 
परिषद और उससे सम्बद्ध संस्थाएं श्रलग-अ्रलग समस्याओं की जांच-पड़ताल करने में लगी रही 
हैं। ज्ञोव के परिणामों को कार्वान्वित करने में ढिलाई हुई है और झोवकों ने किन्नानों के दिन 


प्रतिदिन के अननवों और जरूरतों को ध्यान में समस्याद्रों का विवेचन नहीं किया । 





दूसरी पंचवर्षीय योजना में उन जटिल समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया जाएगा जो झोव 
एवं विकास के वीच एक कड़ी स्थापिंत करती हैं, और साथ ही आवारभूत समस्यात्रों के बारे 
भी कार्य जारी रहेना । ये कार्य केलद्रीय और राज्य सरकारों तथा भारतीय कृषि झोव परियद और 





राज्यों के कृषि कालेजों तथा अन्य संस्थात्रों के छहयोग से किए जाएँगे । हाल में कृषि सम्बन्धी 
झव एवं शिक्षा के संगठन दिपयक कुछ प्रदनों पर भारतीय और अमेरिकी विद्येपज्ञों के एक 


पि विययक झोव के लिए योजना में लगभग १४१४५ करोड़ दयए की व्यवस्था के 
हु---४“६५ करोड़ रुपए केन्द्रीय माल समितियों द्वारा और ६:५० कस्ड़ रुपए खाद्य 
और कृषि मंत्रालय के कार्यक्रमों सें॥ राज्यों की योजनाओं में भी काफी संल्या में शोव सम्वन्धी 
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योजनाएं हैं। भारतीय कृषि शोव परिपद इन योजनाओं में सहायता देंगी । इस परियद ने कई 
जांच-पड़ताल विपयक कार्य आरम्म किए हैं, जो दूसरी योजना में जारी रखें जाएंग। इंनम 


३ न 


ये बातें सम्मिलित हैं : जिसमें रतुआ न लगे ऐसा गेहूं पेंद्ा करना, कृपका के खता मे खाद 
सम्बन्धी परीक्षण करना ताकि खाद सम्बन्धी कार्यक्रम तैयारहों सकें, और नए श्रकार के 
उर्वरक से खेत तैयार करना । भारत-अमेसिकी टेकवीकल सहयोग कार्वक्रम के अवान 
जारी की गई एक योजना के अतुसार १८ केस्दों में फललों के उलादन और भूमि अवन्ध के 


" : कृषि कार्यक्रम २५१ 


सम्बन्ध में जो परीक्षण किए गए हैं, वे १६ अन्य केन्द्रों में भी किए जाएंगे । न्‍्यासर्गीय तुणकघाती 
(हामनिल वीड़ी साइड्स) द्वारा नियन्त्रण.के तरीकों की जांच के लिए पहली पंचवर्षीय योजना 
में जो योजना आरम्भ की गई थी, उसका विस्तार किया जाएगा । वैलों से चलने वाले खेती के 
ओऔजारों के लिए ४ शोध एवं जांच केन्द्र स्थापित किए जाएंगे । अंकुरण के सम्वन्ध में उन्नत प्रकार 
के बीजों की किस्म की जांच के लिए और यह जानने के लिए कि झाड़-झंखाड़ के बीजों का 
कहां तक बुरा असर पड़ता है, आया है ११ जांच केन्द्र स्थापित किए जाएंगे । अ्रपनी वर्तमान शोध 
प्रयोगशालाओों तथा फार्मो को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता दी जाएगी । 


३६९, भारतीय कृषि शोध संस्थान केन्द्रीय आलू शोध संस्थान केन्द्रीय चावल शोध संस्थान 
और गन्ना विस्तार संस्थान ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए आधारभूत शोध के बारे में 
कार्यक्रम बनाए हैं। भारतीय कृषि शोध संस्थान ने पहली योजना में भूमि की उर्वरता, उर्वरक 
के प्रयोग तथा गेहूँ में लगने वाले रतुए की रोकथाम के बारे में जांच-पड़ताल की थी, जिसके 
परिणामस्वरूप गेहूं की ऐसी किसमें निकल आई है, जिन्हें रतुआ नहीं लगता । हाल में एक 
विद्येपज्ष समिति ने इसके शोध संगठन तथा कार्यक्रम की समीक्षा की है, और सिफारिश की है कि 
इसके विभिन्न विभागों को सुदृढ़ वनाया जाए। जिन नई दिशाओ्रों में जांच-पड़ताल की 
जाएगी, उनमें से कुछ ये हैं: भूमि का प्रमापीकरण, भूमि के सम्बन्ध में शीछ्रता से जांच, 
कीड़ों को मारने वाली चीजों की जांच और उनको प्रमाणित करना, टिड्डियों को एक जगह 
एकत्र करना, पौधों की बीमारियों के कारण होने वाली हानि का निर्वारण तथा कृषि शोध 
विपयक समस्याओं के समाधान में आणवबिक शक्रित का प्रयोग । वाग-वगीचों के लिए एक 
विभाग भी स्थापित किया जाएगा | संस्था के कार्यक्रमों के अनुसार विपाणु तत्वों की 
शोध के लिए प्रादेशिक केन्द्र, बीजों की जांच के लिए एक प्रयोगगाला और पौयों को लगाने 
के लिए एक व्यूरों भी स्थापित किया जाएगा । दूसरी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित करने 
के लिए संस्थान ने ६८ शोध विपयक योजनाएं बनाई हैं। 


४०. पहली पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय आलू शोध संस्थान ने प्रायोगिक शोध तथा 
आलुओं के विकास के लिए एक एकीकृत योजना आरम्भ की थी। अब यह संस्थान रोगमुक्त 
बीजों का भंडार जमा रखने तथा सुधरी हुई किस्मों के उत्पादन की ओर विशेष ध्यान देगा। 
साथ ही आलुओों के अलावा अन्य कन्द फसलों के वारे में भी जांच करेगा। केन्रीय चावल 
शोध संस्थान चावल के सम्बन्ध में आधारभूत शोध कार्य करता रहा है और इस विपय में सच 
प्रकार की सूचना का समन्वय केन्द्र रहा है । भव यह संस्थान और अच्छा चावल पैदा करने के 
लिए उप-केन्द्र स्थापित करेगा । भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति के तत्वावधान में गन्ना सम्बन्धी 
शोध की समस्याओं का अध्ययन किया जा नहा हैं। गन्ना सम्बधी शोब कार्यक्रम के 
अन्तर्गत जो कार्य किए जाएंगे, वे ये हैं:--गन्ने की ऐसी किस्मों का अ्रध्ययन जिनसे अधिक 
गन्ना पैदा हो और उससे अधिक चीनी प्राप्त हो, पैदावार तथा रस की किस्म की दृष्टि से उर्वेरकों 
और खादों का इन किस्मों पर होने वाला प्रभाव, विभिन्न प्रदेशों के लिए सर्वाधिक उपयुवन 
अदल-वदलकर गन्ना वोने की प्रणालियां, भाड़-झंज़ाड़ और कुकुरमुत्ता से होने वाली वीमारियों 
की रोकथाम, रोग विरोधी शक्ति की प्राप्ति, फसलों में लगने वाले कीड़ों पर जलवायु का प्रभाव, 
गुड़ बनाने तथा उसके संग्रह, कीड़ों और उन्नत प्रकार के कोल्हू तथा रस पकाने वाली भदिवयों के 
बारे में शोध । भारतीय गन्ना शोव संस्थान भारतीय चीनी ठेकनोलौजी संस्थान और गन्ना 
विकास संस्थान में कई शोध विपयक योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा हैं। 


ल्‍्प्ै 
हद 
हि 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना 

_ 5१. भारत सरकार द्वारा स्थापित सात केन्द्रीय -.हाट-व्यवस्था समितियों“में से हरेक ने 
अपने-अपने से सम्बन्धित फसल के वारे में जांच-पड़ताल करने का एक कार्यक्रम बनाया हैँ । 
इस ब्रकार भारतीय केन्द्रीय कपास समिति की ७२ झोथ योजनाओं के वारे में इस समय 
जांच-पड़ताल की जा रही हैं । यह समिति चार प्रादेशिक शोथ केन्द्र स्थापित करेंगी, वम्बई में 
टेकनोलौजिकल प्रयोगशाला का पुननिर्माण कराएगी तथा लम्बे रेशे वाली कपास के. सम्बन्ध 
में झोव सम्बन्धी कार्य और तेजी से करेगी | कलकत्ता में पटसन की देकनोलौजिकल 
अ्रयोगशाला का, जो भारतीय केन्द्रीय पट्सन समिति के अधीन कार्य करती है, विकास 
किया जाएगा तथा उसे और सुदृढ़ बनाया जाएगा। भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति 
तेलों के लिए एक टेकनोलौजिकल संस्था स्थापित करेगी । इस समिति ने तिलहन की 
कुछ सुधरी हुई किसमें तैयार की हैं और यह ऐसी किस्मों को पैदा करने के वारे में और 
आगे कार्य करेगी जो सुधरी हुई हों और जिनसे तेल भी अधिक मात्रा में प्राप्त हो । 
भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति तम्बाकू के वारे में अपना शोव कार्य और बढ़ाएंगी, 
क्योंकि हाल ही में वढ़िया किस्म के तम्बाकू की पैदावार में कमी होने के कारण तम्बाकू के निर्यात 
में भी कमी हो गई है। तम्बाकू की किस्म सुधारने के बारे में विज्येप जोर दिया जाएगा 
और राजमुन्द्री में तैयार की गई नई किस्मों के वेजानिक परीक्षण किए जाएंगे । चूंकि देश 
की आवश्यकेताओों को पूरा करने की दृष्टि से नारियल का उत्पादन अपर्बाप्त है, इसलिए 
भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति अपने दो वर्तमान झोब केन्द्रों को सुदृढ़ करेगी और तीन 
ग्रादेशिक शोव केन्द्रों का संगठन करेंगी ताकि नारियल वोने की प्रणालियों को 
सुधारकर, अधिक पैदावार की किसमें तैयार करके और पौधों को कीड़े एवं बीमारियां लग 
जाने के कारण होने वाली हानियों को कम करके प्रति वृक्ष नारियल की पैदावार बढ़ाई जा सके । 
सुपारी के सम्बन्ध में भी दीर्चकालीन कार्य के रूप में शोत्र करनी होगी, क्योंकि देश में सुपारी 
की भी कमी हूँ । सुपारी की फसल हमेशा वत्ती रहती है और इस पर फल लगने में ८ से १० 
वर्ष तक का समय लगता है। एक केन्द्रीय शोथ केन्द्र और तीन प्रादेशिक झोथ केंद्र पहले 
ही स्थापित किए जा चुके हैं और भारतीय केन्द्रीय सुपारी समित्ति के तत्वावधान में एक 
केंद्रीय शिल्प विज्ञान सम्बन्धी प्रयोगशाला और तीव अन्य प्रादेशिक केन्र स्थापित 
करने का विचार है। लाख उपकर समिति भी लाख के प्रयोग के सम्बन्ध में अपने शोध 
विपयक कार्य और तेजी से करेगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में फलों और सब्जियों 
के विकास के लिए कार्यक्रम बनाया गया है | इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि शोध संस्थान सें 
वाग-वर्गीचों सम्बन्धी एक विभाग स्थापित किया जाएगा, साथ ही आम, अंगूर, अवन्नास, 
सेव आदि महत्वपूर्ण फलों की फसलों में सुधार करने के लिए प्रादेशिक आधार पर बाग- 
बगीचों सम्बन्धी ज्ञोव केन्द्र स्थापित करने का भी विचार है । ह 

४२. उपयुक्त प्रौद्योगिक शोव कार्यक्रमों के अतिरिक्त इस समय कृषि के आर्थिक पहलुझों 
का चार कृपि-अ्र्थ शोव केच्धों में अध्ययन किया जा रहा है । ये केन्द्र १६५४-५५ में दिल्ली, 
शांति निकेतत, पूता और मद्रास में स्थापित किए गए थे। योजना काल में दो और कृपि- 
अर्थ केन्द्र स्थापित करने का विचार है। योजना आ्रायोग की शोध कार्यक्रम समिति के 
तत्वावधान में वम्बवई, पंजाब, परिचिम बंगाल, उत्तर अदेश, सब्य अदेश, और मद्रास में कृषि 
फार्मों के प्रवन्ध॒ के सम्बन्ध में अव्ययन किए जा रहें हैं। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्याकित 
.संगठन के कार्य के परिणामस्वरूप कृषि विकास के संस्थापन के पहलुओं के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण 
जानकारी उपलब्ध हो रही है । इन अध्ययनों तथा ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण के सम्बन्ध में भारत 
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फ़ रिजव वैंक द्वारा किए गए अन्य अ्रव्ययनों की सहायता से भारतीय कृषि के सम्बन्ध में महत्व- 
[रण जानकारी की जो कमी है, उसके पूरा होने की आज्ञा हैं। जिन चीजों के वारे में जानकारी 
की कमी है, वे ये हैं: फार्मों की लागत, खेतों के आकार का आर्थिक पक्ष, कृपि में वीज और 
दावार का सम्बन्ध, मिली-जुली खेती के आर्थिक पहलू, अर्थ रोजगार का परिमाण, ऋण 
की आवश्यकताएं, कर्जदारी, पूंजी निर्माण आदि । हे 


४३. सारे देश में राष्ट्रीय विस्तार सेवा लागू करने के निर्णय के साथ ही कृषि शिक्षा 
की उपलब्ध सुविधाओं में विस्तार करने पर भी विचार किया गया था । विहार, राजस्थान, 
तिरुवॉकुर-कोचीन को नए कृषि कालेज स्थापित करने में सहायता दी गई । असम, हैदराबाद, 
मद्रास, मध्य प्रदेश और पंजाब में वहां के वर्तमान कृषि कालजों को सुदृढ़ किया गया है। मध्य 
ब्रदेश में दो नए कालेज खोले जा रहे हैं । श्रव देश में २८ कृपि कालेज हो गए हैं और ये संस्थाएं 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि स्नातकों की, जिनकी संख्या श्रनुमानत: ६,५०० होगी, समस्त 
आवश्यकता को पूरा कर सर्कंगी | ग्राम-स्तर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए वर्तमान ५४ 
प्रारम्भिक कृषि स्कूलों और ४४ विस्तार केन्द्रों के अलावा, २५ नए प्रारम्भिक कृषि स्कूल, 
२१ विस्तार केन्द्र और १६ प्रारम्भिक कृषि विभाग स्थापित करने का विचार है। ये सव 
विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों से सम्बद्ध होंगे । 


कृषिजन्य वस्तुओं की क्रय विक्रय व्यवस्था 

४४. कृषि सम्बन्धी हाट्-व्यवस्था के विकास के लिए मुख्य रूप से विचारणीय वात यह 
है कि वर्तमान प्रणाली को इस प्रकार से पुनर्गठित किया जाए कि जिससे उपभोक्ता द्वारा अदा 
किए गए मूल्य का उचित भाग किसानों को मिल जाए और क्रमवद्ध विकास की आवश्यकताएं 
पूरी हो जाएं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कृषिजन्य वस्तुओं के खरीदने और वेचने के वार में 
जो खराबियां विद्यमान हैं उन्हें दूर करना होगा । साथ ही ऐसे श्रवन्ध करने होंगे कि क्रब- 
विक्रय योग्य अ्रतिरिकत वस्तुओं को उत्पादन क्षेत्रों से उपभोग्य क्षेत्रों में ले जाकर कुशलता- 
पूर्वक वितरित किया जाए। इसके भ्रतिरिक्त सहकारी श्राधार पर हाट-व्यवस्था को अधिकाधिक 
रूप में विकसित करना होगा । सहकारी आधार पर हाट-व्यवस्था श्रौर चीजों को तैयार 
करने की प्रणाली का विकास करके ग्रामीण हाट-व्यवस्था और वित्त का एकीकरण करना होगा । 
दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए अब तक सहकारी हाट-व्यवस्था और निर्माण प्रणाली के 
सम्बन्ध में जो कार्यक्रम बनाए गए हैं, वे पहले के एक अव्याय में बताए गए हूँ । यहां कृषि 
हाट-व्यवस्था के अन्य पहलुओं का उल्लेख करना अ्रभीष्ट है। अनुमान है कि दूसरी योजना 
के अन्त तक सहकारी एजेंसियों द्वारा ऋ्रय-विक्रय योग्य अतिरिक्त पैदावार के लगभग 
दस प्रतिशत का क्रय-विक्रय किया जाने लगेगा। शेप बची हुई वस्तुएं अन्य क्रय-विक्रय एजेंसियों 
द्वारा बेची जाती रहेंगी । इसलिए यह किसान के हित की ही वात है कि बाजारों और 
बाजारों में बरते जाने वाले तरीकों के नियमन की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया जाए। 
इसके अतिरिक्त सहकारी आधार पर की जाने वाली हाट-व्यवस्था की सफलता इसी बात पर 
निर्भर करती है कि नियमित वाजार कितनी कुशलता से काम करते हैं। यह देखने में आया 
कि जिन राज्यों में वाजारों का नियमन नहीं किया गया, वहां किसान को जो नुकसान उठाना 
पड़ता है, वह दूसरी जगह नहीं उठाना पड़ता 


४५. पिछले कुछ वर्षो में कृषि वाजारों के नियमन में कोई विश्ञेप प्रगति नहीं हुई । पहली 
पंचवर्षीय योजना में यह सुझाव दिया गया था कि राज्य कृंपि उत्तादंन (वाजार) अधिनियम 


स्प््ड -  टवितीय पचवर्यीय योजना 







































































































































































को योज 5 सनम पहले 2554 महलपर्य + खातों ८र लाग कर जेना चाहि 
दि चचाचा देशथ के चाय दचि च पहुसे दा भधन चंट्द ई४ बाजार दर लायू कर ददा चाहए्‌ पु 
वाजना स पहच चात्त जहाज्या म यह काचून लानू था। योजना कान पृ 
हम 
० मे ऋआावनन निज जण ददादया >> |+ लियभित ०54 ० >> ओ०5>-म 
ने कानूद दवादा हूं ॥ वयानत्र दाजारा का सच्या, जा १६४०-५४ 
जए०मे अधिक आन सईद हे * ऋतचछछ पाज्यों से उड़ आजतक 
४«० च आवक हा नइ हूं | छुछ राज्या न जदह्दटा आवध्यक कानन 
जज कर दब 
चस्लओं 0 ० ३०० सब्जियों ४००८ पचाओं आदि ० न नल अर की कस 
चस्तुआ, ऊदत्त चाद्यान्ना, फत्रा, सब्चिया लुआा आाद के व्यापार का नवनंद किया ऊा नहा 
कक न ना विक्ती बपयालों नर दपिति हि क़ि्न्त 3 पट 2 लक नमक सिययन अप नल 
हूँ | भावा मे बिका का ज्यादा नादुपित हू, किन्तु अनी तक इसका निवसन चेहा कया पया । 
इाडतों ऊेडफिलिके+- 5-3 जे: 5 नर पलक यम ड न पन्नेंचता है घर जन्मों उत्पादक 
अहर। यन्‍्दाचासवादाबइ्या के दाजाशा न जहा चाज देस जा पहचता ह अर जहां उत्तादक 
नल अल नल मत टी 2 न 350 हे ञ्र्मी नल पवन न 5 52 5 > 25 
जद था सास ले जात हूं, अभथा तक सामान्यतः: राज्य छाप उतल्तादन (िाझ्वार) अधिनियम 
लाभन डे > क्रिया लत हे ल्ल जरा प्र द्जज >> न न पक के कक 
लागू चहा किया गया हूं। सहकाने आधार पर हाव्न्यवस्था के प्रस्तादोंको छाइकर ऋअगल 
पांच साल के लिए कई 27 2 यम >> 4८ डे अयओओ अफि- 32% 5 
अ साल के लए कइ राज्य। व जा योजचाएं वनाइ हूँ, उनर्दे कृषि बाजारों के दियमन के 
«न क पर्याप्त वड्य्द्स्चाः जप टी 2 गई जन्म क्न्ति चुननरी गम >जटेम- 70 43... इन चऋान्यों 25% आकर 
घिएु च्ति व्यवस्था नहा का चद्द ह्‌ु। #च्छु इस उदय कालए छुछ राज्यों दे अपदे लल्य 
ड निर्धारित श््च्ला ०-3 लत न्स्जनूअनफओ,. >> पनजयक पी व न्नकणन न... -णणण- ८ 22७... ० 5.20 25 डर ० 
चद्ाान्त कंए हूं। जि राज्यदा न एसचा दह्ा क्या हूं, उन्हे देसमान॥च्चाद दंग समाक्षा करना 
अआाहिए लंथा दसरी पंचदर्षीय ०० ञे ००० कर ज्निभनाकक, भडट 25 0०» ० 45० 
चजाहए त्दा दूसरा पंच्दर्षाय वाजनचा म समस्स नहस्ंपूण् याक बाजारा के दिबमन कोलए 
उपयक्ष कार्यक्रम 35 कप नई सदक जो कार्यक्रम तैयार हए हैं, उनसे पता डे 
उपयुदत कायदायन चचाच चाहुए । अद सके जा कायक्म उयार हुए हूं, उचस पता चलता हू 
५5 ० 5 3४. 5 ०० अन्त तऊ 25 मन डे >>, 5. 
कऋद्सना पचच्रपाय दाजवा के अन्त तेके दयामसत वाजादं का सच्चा इचूचा हा ऊाएया । 
२ ्च्छ 
ब्क्र्ट यद्यपि क्राषि ५ अधिदसियम 98३९5 मे पाये 
४६. यद्याप कोण उत्यादद [वर्न ऋरण सयथा हाव्-ल्यदस्था ) ख्रदाचदयंस २१६३७ ने पास 
स्लिया ्ज्ज्ज्र 4-२ «द> इजाचला पडि 33 5-३० बाली रे दस्त सच अ्न क्रपि ब् 
कया गया था, क्र ता छुछ ानवदात का द्ात बारे उस्तुता का छाइकरन, कप उत्तादइन के 
वर्गीकरण सम्बन्ध ० पर्याप्त प्रगति 5४-४० न की जन नल क्का न 
वगाकरण के सम्बन्ध ने पयाप्त अयाद चहा हुई है । चियातर के लए उच तन्दाक का आवद्यक रूप 
2 बम 22 द्+ अर ०45 पहली पंचवर्षीय 5“ योडदा बल 
सहाआश्ारनन का बह था | पहला पद्रदपषावय बार बचा न 















































न्प अ्च हे साथ दो उन्‍्दताआओं 
चू था" तच् ट[| उुचछ हर] ड्ड ले छ4॥ बन चजजुथछा। ले अच्चष्स, 


क्त | 4००] 3. ब्खास्त्र (-+८हथ .]  »०-2क >> 5 ॥:आ 
लाख, संड आर बंका का खाल, पूृवा सानताव ऋकनाया हुआ चउनड़ा, काजू, घाच, अकरक, 
हिलहन, ठेल वश हम ० मी न अमल मिड मा न 2 
तेलहन, तल, चन्च्रयुदत छल दया शाल्यला (रेशमी कपास ) खल्त चे आाप्त कामदड, हल्का 
2-20. फल जी की 32०. आदि क्या आवचध्यकत ल्ज््न्चातल आतल जे ल््ज्च्च्द्त सलपस 5४ 2 जे 
चशएदार रुद्य आद का आवस्यक्ते हय से देवाकत्य कया ऊएु। छादऊदा काल म॑ केवल उक्त, 











इज्जत बच लिया पंभ्ानण उपदाएतत-र 
सूड कय सा दुख डप्य चुत चाय 


-- 5 ग्रारम्सिक क्ाय -> किया न जात | पहली पंचवर्षीय <:. अतः >> >> >> >"च्॑छछ >ल्ाचतर >ं5 
से प्रारस्सिक काय कया गया हूं। पहला पच्रदेषाय चाहता वे उाल्थाडइतस चंदा वल्छुआक 
4त्क अि ८. अआाव्य्यक्त ऋूय ््क्य वर्नीकरण भ्र्ज्डे +त उद्तद5 व्स्ज्ट्रर जापफिजर 
लिए झाशछ्य हा आदस्यक रूप से व्याकरण करन का क्राब किया जादा चाह | 
£:.->> >> >> + अंततः द्स्त्ओं >> लिए >> 5 अपिठ >--------- >दपराजज 255 लिए ब्न्दा 
४७. नियाते का जाने बादा वस्तुआ के लए हा चह्ता अआपतु आतन्तानक व्यादार के सु दा 


यह वर्गीकरण किया जाना आवश्यक है | अनी तक व्यापारियों की अबनी ही इच्छा पर यह काम 
बह वधाद-5ण० विज चाचा खादरधरः हू 4*% 4 ६352 ४487885<48 द०॥ 4 दा #तब्था 4" थ४छू 5 
] 





बज शथ डा 














द््क्ल्चछ गया पा हा डजजचिलीर अदा हम ता एमगराके >> आफ या 
छोड़ दिया गया था कि वे अपनी वनाई हुई वस्तुओं का एगराके वर्गीकरण कराएं या न कराएं 
मख्यनत आल अआरपिपा बनल्पता्ति जल्द उल्‍ज अं ज >्िडचस्दतत जिडचसरा >> अं ह हू बस्नओं जन्ने ञ््र 
मख्यनत्त: था आर वनस्पति तला का दवा दगाक्रण कया जाता नहा हू । इंच दस्तुआा के ऋलावा 
च्ज 
रे ४ अअज+ बडे वजन 





ब्ज्ज्टज बस्ती ्तव लवील >>-+-झ->ह5 +जन्ल इजाललसपा 555 *> 
अच्य दस्तुआ का ना वाक्ररण किया जाना आाहए | किस्म आर चल 











चघ्योयदाला तर: अं >ल्सस इलाज उडजे उपज आअपरजिन्सि ेकचलकर द्वझि डे वड्िथमिलिजडड दर 
यीयदाला कंग चुद्वाए प्रदच का जाना आहए ६ इंच दिशा थे कारास्चक् के 
अयोगयचाला पक््य्चिय ८ प्रादेशिक सह घस््स्दस 

चियस्थण ठया 5 हाद्ाश्मक चसहांसके कसम 


2 हक में केद्रीय किल्‍्म प्रयोगचाला 
के सूप म॑ नागपुर सम कृच्धाय कसम अयायय्ालदा 


का 5 स्थापित अल करन 2.5 किम 5८ 
नियच्चण प्रयोगदालाएं न्यापित का गई हैं। आया है क्कि दुसझा बादवा का उमाच्द नक्ष पहल 





























ये प्रयोगदालाएं का जता उं+-उर 33355 कि््मों के निद्चच्यठा के कार्य के अतिरिक्त न 
ये प्रयोगझाल एं काय आरंन्न कर देगा | किसमों के चियस्वण के सानान्य काय के खातारतत य 
अयोगद्ालाएं ००-. > विप्निन्न ब्््न्न््पकपएी. अर + शओेंपमियों अ ८ जन्‍म. 25 22222206. व्य००० के अलग नह +-न< 
यायशालाए धवान्चन्न उस्छुओं के क्राथवा के समूव धदाइचत करद दवा उचय पद्धावप 
3220 528 ५22 2 








>> 
करने के सम्वन्ध मे जाच-पहतचाल कच्न का काथ 








20 र गोद्यमों >लस्स्े 275 विकास श्ल्ज अप दपाचा 
सहकारी व्यापार एव गाद्यमा के विकास का ना एक ऋआदेद्यक अऋच हू 


कृषि कार्यक्रम | २५४ 


समन्वय तथा बड़ी मात्रा में उनके संग्रह के लिए कुछ महत्वपूर्ण अनाजों, तिलहन, दालों, कपास, 
पट्सन, मसालों आदि के बारे में उपयुक्त श्रेणियां निश्चित करनी होंगी। इस दिद्ा में 
कुछ कार्य किया गया है । 

४८. अन्तर्राज्यीय व्यापार के लिए और कृषि की पैदावार की बिक्री को बढ़ाने के लिए 
यह आवश्यक हैं कि नाथन्‍्तोल तया विक्री और खरीद के ठेकों का प्रतिमानीकरण किया जाए । 
बहुत-से राज्यों में नाप-तोल के सम्बन्ध में कानून विद्यमान हैं, किन्तु उनमें से कुछ राज्यों ने 
निरीक्षण और देखभाल के लिए श्रावश्यक संगठन की व्यवस्था नहीं की है। नाय-तं,ल की 
मीटरिक प्रणाली अपनाने के लिए हाल में ही जो निर्णय किया गया है उस दो कारण साप-तोल 
सम्बन्धी कानून को कार्यान्वित करना - स्थगित कर दिया गया है । 

४६. ठेके की जिन थर्तो के आधार पर विभिन्न बाजारों में व्यापार होता है उनमें बड़ी 
भिन्नता है। अ्रन्तर्राज्यीय व्यापार और विभिन्न वाजारों के मूल्यों का एक-दूसरे से तालमेल 
बैठाने के लिए यह भी जरूरी है कि किस्म और सामान अच्छी तरह पैक करने के लिए दी 
जाने वाली छूट आदि के सम्बन्ध में ठेके की शर्तों का अखिल भारतीय आधार पर प्रतिमानी- 
करण किया जाए। वायदा सौदा (निवमन) श्रधिनियम, १६५२ की व्यवस्था के अनुसार विभिन्न 
स्वीकृत व्यापार संघों द्वारा वनाए गए उपनियमों की वाबदा सौदा आयोग द्वारा पूर्व स्वीकृति 
आवश्यक है । यह सुझाव दिया गया है कि गेहूं, अलसी, मूगफली, खोपा तथा इन तिलहनों 
से तैयार होने वाले तेलों के लिए खाद्य झीर कृषि मंत्रालय ने ठेके की जो स्टैंडर्ड घर्ते तैयार 
की हैं उन्हें ये संघ भी स्वीकार कर लें। जिन वस्तुओं के बारे में वायदा व्यापार का नियमन 
किया जाना है, उनके सम्बन्ध में भी ठेके की स्टैडर्ड छर्ते तैयार की जानी चाहिएं। 

५०, वाजारों के सम्बन्ध में ठीक-ठीक और नवीनतम सूचना उपलब्ध न होने के कारण 
किसान और प्रशासन दोनों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। वाजारों के बारे में श्रावश्यक 
जानकारी फौरन ही उपलब्ध न करा सकने के कारण भिन्न-भिन्न वाजारों में एक ही चीज 
का मूल्य भिन्न-भिन्न होता है। कुछ वाजारों में सूचना देने का कार्य निजी एजेसियों द्वारा किया 
जाता है और इस प्रकार की गई व्यवस्थाएं संतोपजनक सिद्ध नहीं हुई है । यद्यपि सीमान्त 
बाजारों से कई वातों के बारे में सूचना मिल सकती है, किन्तु संग्रह एवं विवरण केन्द्र 
से व्यावसायिक एजेंसियों को महत्वपूर्ण वाजारों के सम्बन्ध में जानकारी होती है किन्तु 
उन्हें जो सूचना मिलती है उसकी जनता को कभी जानकारी नहीं हो पाती ॥ योजना में 
मख्यतः: किसानों के लिए एक अखिल भारतीय बाजार समाचार सेवा स्थापित करने की 
व्यवस्था की गई हैं जिसका राज्यों के सहयोग से संगठन किया जाएगा । हर साल २० 
से ३० उम्मीदवारों को कृषि हाट-व्यवस्था के बारे में विभिष्ट प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षित 
कर्मचारियों का भी प्रवन्ध किया जा रहा है । 

५१. कृषि हाट-व्यवस्था के विकास के लिए बाजारों के बारे में झोथ कार्य भी आवश्यक 
है जिसमें ये सभी बातें सम्मिलित हैं : हाट-व्यवस्था विषयक सर्वेक्षण, मूल्य विस्तार का विश्लेषण 
झौर ग्रध्ययन और श्रेणी-तमूनों तथा वण्डलों का प्रतिमानीकरण । केन्द्रीय कृपि हाट-व्यवस्था 
संगठन ने अब तक लगभग ४० मुख्य-मुख्य वस्तुओं के क्रय-विक्रय के बारे में भ्रव्ययन किए हैं और 
उनके विषय में रिपोर्टे प्रकाशित की है । कुछ रिपोर्टो में जो सामग्री दी गई हैं वह पुरानी हैँ 
क्रपि उत्पादन के स्वरूप तथा विदेशी और आन्‍्तरिक व्यापार के गठन में काफी परिवर्तन हो 
गए हैं। इसलिए यह जरूरी है कि कार्य अ्रव्ययन पुनः से किए जाएं और ताजी से ताजी 
सामग्री एकत्र की जाए। महत्वपूर्ण फसलों के सम्बन्ध में प्रादेशिक अ्रव्ययन भी किए जाएंगे । 


हछ्वितीय पंचवर्षीय योजना 


ल्‍्प् 
न्द 
सकी 


(२. पहली पंचवपीय योजना में एक महत्वपूर्ण: बात यह हुई की कि वायदा शर्तनामा 
(नियमन ) अधिनियम, १६५२ पास किया गया और उससे अगले वर्ष वायदा सौदा आयोग की 
नियुक्ति की गई । विभिन्न वस्तुओं तथा क्षेत्रों में वायदे के सौदों के लिए किन संघों को 
स्वीकार किया जाए तथा अधिनियम के अधीन किन वस्तुओं के बारे में वायदे के सौदे करने 
की अनुमति दी जा सकती है, इन बातों के सम्बन्ध में आयोग सरकार को सलाह देता है । यह 
स्वीकृत संघों के कार्य का नियमन एवं नियन्त्रण करता है, उनके हिसाव-किताव की जांच करता 
| है और विभिन्न वायदा वाजारों की कार्य प्रणाली पर वरावर नजर रखता है। भआ्राशञा है 

कि इसके कार्यों से वाजारों में होने वाली कृत्रिम कमी और व्यापक उथल-पृथल को दर करने 
में वड़ी सहायता मिलेगी । पिछले साल केन्द्रीय सरकार ने कई वस्तुओं के वायदा व्यापार के 
लिए नए केन्द्र स्वीकार किए हैं--- कपास के लिए अकोला और इंदौर, तिलहनों तथा मूंगफली 
के तेल के लिए वम्बई, अहमदाबाद, मद्रास, अड़ौनी, दिल्‍ली, राजकोट, हँदरावाद और कलकत्ता; 
हल्दी के लिए सांगली; नारियल के तेल के लिए एलप्पी; और काली मिर्च के लिए 
कोचीन । इस समय वायदा सौदा आयोग विभिन्न केन्द्रों में प्राप्त संघों के उन प्रार्थनापत्रों 
पर विचार कर रहा है जो उन्होंने मान्यता प्राप्त करने के लिए भेजे हैं और आशा है कि देश भर 
में लगभग ४० संस्थाओं को मान्यता दे दी जाएगी। इसके वाद आयोग का मुख्य काये वायदा 
वाजारों की देखभाल करना होगा और उनके कार्यों का नियमन करना होगा ताकि विभिन्न 
स्थानों के वीच और विभिन्न समयों पर मूल्यों का भारी उतार-चढ़ाव न हो सके। आयोग 
व्यापारियों को क्रय-विक्रय की सुविधाएं भी देगा । 





कृषि सम्बन्धी आँकड़े 


५३. छुपि के बारे में सही नीति निर्धारित करने और कृषि उत्पादन की योजना वनाने 
के लिए यह आवश्यक हैँ कि कृपि सम्बन्धी आंकड़ों का संग्रह ठीक-ठीक और विश्वसनीय ढंग से 
किया जाए और वैज्ञानिक आधार पर उनका विश्लेषण एवं व्याख्या की जाए | पहली 
पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार के आंकड़ों की कमी और उनमें सुधार करने की आवश्यकता 
की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था । तव से लेकर अब तक कृषि सम्वन्धी आंकड़ों में सुधार 
करने के लिए विभिन्न उपाय वरतें गए हैँ । पहले की अपेक्षा अब और अधिक फसलों के बारे 
में अनुमान उपलब्ध किए जाते हैं और उनके प्रकाशन में होने वाला व्यवधान भी कम कर 
दिया गया है। और अधिक असर्वेक्षित क्षेत्रों में मकर सर्वेक्षण किए गए हैं, और जहां प्रारम्भिक 
रिपोर्ट देने वाली एजेंसियां नहीं थीं, वहां ये स्थापित कर दी गई हैं। इसके परिणामस्वरूप 
अब जितने श्षेत्र के वारे में कृपि सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध हैं वह पहली योजना के प्रारम्भ में . 
६१ करोड़ ५० लाख एकड़ से वढ़कर ७२ करोड़ एकड़ से ऊपर हो गया है। प्रामाणिक 
परिभायाएं और एक जैसी मान्यताएं निर्धारित कर दी गई हैं और भारतीय कृषि अनुसन्धान 
परिपद ने कई व्यवस्था सम्बन्धी अव्ययत्त किए हैं। अप्रैल १६९५६ में की गई पशुगणना 
के तरीकों में सुधार करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं | अभी भी वहुत कुछ करना शेप है; 
पञ्ञओं की संख्या, उनसे बनने वाली वस्तुओं और मछली पालन के सम्बन्ध में जो आंकड़े 
उपलब्ध हैं, वे अपर्याप्त तथा दोषपूर्ण हैँ । व्यावसायिक महत्व की कई छोटी-मोटी फसलों के 
बारे में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । योजना में कृषि सम्बन्धी आंकड़ों का लेत्र, तथ्य, 
और किस्म सुधारने के लिए व्यवस्था की गई हैं। प्रारम्भिक अंध्ययनों के आवार पर, 
जो पूरे हो चुके हैं, मछली पालन तथा पशुओं के आंकड़ों में सुधार किया जाएगा । 


श्रध्याय १४ 


पशु पालन और मछली पालन 


१. पश्ु पालन और डेरो उद्योग 


विषय प्रवेश 


पशु पालन और डेरी उद्योग से ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था के ब्विकास में तथा रहन-सहन का 

स्तर ऊंचा उठाने में जितनी सहायता मिल सकती है, उसे देखते हुए इस समय उसका योग 
बहुत ही कम हैं | द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पशु पालन और डेरी उद्योग की उन्नति के लिए 
४५६ करोड़ रुपए से अधिक व्यय की व्यवस्था की गई है और आशा है कि झ्रगामी वर्षों में क्रपि के 
इस क्षेत्र में पहले से अधिक प्रगति होगी । पशु पालन कार्यक्रमों का .उद्देश्य एक त्तो यह है कि 
दूध, मांस और अण्डों की उपलब्ध होने वाली मात्रा बढ़ाई जाए क्योंकि खाने-पीने की 
मौजूदा सामग्रियों को संतुलित करने के लिए यह जरूरी हैं कि इनका उपभोग अ्रधिक हो और 
दूसरे यह कि देश के प्रत्येक भाग में कृपि कार्यो के लिए समर्थ बलों की सुविधा मिल सके । 
वास्तव में गांवों की अर्थ-व्यवस्था सुधारने में अच्छे मवेशियों का बहुत श्रधिक महत्व है । 
यही नहीं, ऊन, वाल, खाल और चमड़ा आदि कुछ ऐसी वस्तुएं पशुओं से मिलती हैँ जिनका 
औद्योगिक कच्चे माल के रूप में ठोक-ठीक उपयोग करना आाथिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण 
होगा । जो भी हो, पशु पालन कार्यक्रमों के सामने अभी भी कई गम्भीर और व्यावहारिक 
कठिनाइयां हैं। इसके पहले कि इन कठिनाइयों का हल खोजा जाए, यह जरूरी है कि समस्या 
के ग्राकार-प्रकार तथा मूल तत्वों को भली-भांति समझ लिया जाए । 


२. १६५१ की.पशु गणना के अनुसार भारत में मवेधियों की संख्या इस प्रकार थी :--- 
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मर्वेशियों की इस भारी संल्या के बावजूद १६५०-५१ में पश्चुघन उत्पादनों का कुंल 
मूल्य केवल ६६४ करोड़ रुपए अर्थात कृषि से होने वाली आमदनी का लगभग १६ प्रतिशत 
हुआ | अ्रव्ययंन से पता चलता है कि देझ्य में पशुओं की वर्तमान संख्या चारे को व्यवस्था 
को देखते हुए कहीं अधिक हैं। बह आम व्थाल है कि सूखे चारे की दृष्टि से देदा में मवेशियों 
की संख्या कम से कम एक-तिहाई अधिक है और हरे चारे ठवा खलीं वगैरह की दृष्टि से तो 
स्थिति और भी खद्यव हैं। मनुष्यों की अनाज सम्बन्धी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, इसलिए जिन 
क्षेत्रों में चराई की व्यवस्था हो सकती थी वे क्षेत्र वरावर कम होते जा रहे हैं । पशुओं 
की अधिक संख्या का परिणाम यह होता हैं कि उन्हें चारा कंम मिल पाता हैं और खराब खिलाई 
के कारण उत्पादन बढ़ाने के प्रवत्नों में र्कावट आती हैं। यह एक ऐसी उलझन है जिसे 


जान पडता ु 
सुलझाना कठिन जान पड़ता हूँ । 


३. कृषि उपज से मिलने वाली अन्य चीजों के अतिरिक्त अभी तक मवेशी चरागाहों 
पर ही निर्भर रहें हैं। पशुओं के पालने की विधियों में हमें आमूल परिवर्तन करना होगा 
क्योंकि मिश्रित कृषि व्यवस्था का ही उसे भविष्य में अधिक आश्षय लेना है। कृषि पुतरगेठन 
की समूचित व्यवस्थाएं खोजते समय हमें इस पहलू की ध्यान में रखना होगा | 


४. अकाल और महामारियां वहुत कुछ बच्य में कर ली गई हैं और साधारणतवा 
प्रवृत्ति ऐसी जान पड़ती हैं कि फालतू पशुओं की संल्या बड़ रही हैं । हाल के वर्षों में पशुवच 
का पूर्णतः निपेव करने के सम्बन्ध में जो कार्रवाई की गई हैं उससे इस प्रवृत्ति को और 
वल मिलने की आशंका है। पर्ु-वव निषेव के सुझावों के मूल में व्यापंक लोक- 
भावना है और उसने न केवल संविधान में अभिव्यक्ति पाई है वल्कि राप्ट्रॉव योजना में भी 
उसका समावेश्ञ होना ही चाहिए । संविधान के ४८वें अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राज्य 
कृषि तथा पद्मु पालन का संगठन आवुनिक एवं वैज्ञानिक रीति से करने का अबत करेंगे 

झौर खास तौर पर नस्लों को अच्छा बनाएं रखने और सुधारने तथा गायों, वछड़ों, दुधार 
पशुओं और दूध न देने वाले पश्ुत्रों के वव के निपेव॒ के लिए कदम उठाएंगे । लेकिन इस निर्देशक 
सिद्धान्त को कर्बान्वित करते समय इस बात का व्याव रखना होगा कि ऐसी परिस्थितियां 
उत्पन्त न कर दी दाएं कि संविधान दारा जिस उद्देश्य को घाप्त करने का प्रयत्त किया गया 


है वह ह्वी नप्ठ हो जाए । 
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४. पद्ुवध की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने १६५४ में एक विद्येपतत समिति 
इस उद्देश्य से नियुक्त की थी कि वह पशुझ्नों की वुरी दशा को सुधारने के लिए उपाय 
सुझाए। यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस समय देश में उपलब्ध चारे के तथा पन्य 
साधन इतने अ्रपर्याप्त हैं कि वे वर्तमान पदश्मु संख्या का भी भरण-भोपण नहीं कर सकते । 
समस्त पशुओं के वध पर पूर्णतया निषेध लगा देने का परिणाम यह होगा कि पश्नुझ्रों की 
संख्या शोर अधिक वढ़ जाएगी ओर इस तरह देश के पास सीमित संख्या में जो भी 
अ्रच्छे पद्ु हैं उनके हितों की रक्षा नहीं हो सकेगी | इसका परिणाम यह भी हो सकता 
हैं कि वन्‍य पशुओं की संख्या तीम्र गति से बढ़ने लगे। इस समिति ने अनुमान लगाया कि 
यदि पशु-वध का पूर्ण निषेध कर दिया जाए तो पशु संख्या प्रायः छ: प्रतिद्षत प्रति वर्ष के हिसाब 
से बढ़ने लगेगी। १६५३ में उत्तर प्रदेश की गोसंवर्धन जांच समिति ने इन प्रवृत्तियों का पता 
लगाया था और अनुमान किया था कि राज्य में उपलब्ध चारें आदि के साधन मात्र इतने हैं 
कि उनसे पशु संख्या के लगभग ४५८ प्रतिशत का ही भरण-पोपण हो सकता, श्रौर यह भी 
कहा था कि अनेक जिलों में छुटूटा पशुओं तथा जंगली जानवरों के कारण फसलों को 
नुकसान पहुंचता है । 


६. प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में एसा लगा था कि कदाचित गोसदनों द्वारा 
इस समस्या को सुलझाया जा सकेगा। अतः योजना में इस वात की व्यवस्था की गई थी कि 
पहले दोर में १६० गोसदन स्थापित किए जाएं, जिनसे ३,२०,००० पशुझओ्रों की देखभाल 
हो सके । यह योजना संतोपजनक रीति से प्रगति नहीं कर सकी | कुल मिलाकर ८,००० 
पशुओं के लिए २२ गोसदन स्थापित किए गए हैं श्रौर इनमें से भी कई गोसदनों को आवश्यक 
जमीन पाने में कटिनाई हुई है । द्वितीय योजना में ३०,००० पशुओं के लिए ६० गोसदन खोले 
जानें का प्रस्ताव है| स्पप्ट है कि यदि केवल अयोग्य और बेकार पशुओं की देखभाल के लिए 
गोसदन स्थापित करने का प्रश्न होता तो भी काफी गोसदनों को स्थापना कर सकना असम्भव 
होता । इसलिए निष्कर्ष यह निकलता हैँ कि राज्यों को चाहिए कि वे पशु-वध निषेध की 
सम्भावनाओं पर दृष्टिवात करते समय चारे के उपलब्ध साधनों के सम्बन्ध में वास्तविकता 
का ध्यान रखें शौर यह भी देख लें कि वेकार और अयोग्य पशुओं के भरणनश्रोपण का 
मुख्य उत्तरदायित्व संभालने में उन्हें ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग कहां तक मिल 
सकंता है जो सरकारी सहायता से तथा सामान्य रूप से जनता की सहायता से उस जिम्मेंदारी 
को निभा सकती हैं । 

७. प्रस्ताव है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३,००० गोशालाओं में से ३५० को 
चुनकर उन्हें पशु-धन सुधार केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाए। ये गोमालाएं अपने 
बेकार और पअयोग्य पशुओं को सबसे निकट के ग्रोसदन में भेजेंगी । प्रत्येक गोसदन 
के पास खालों, हड्डियों तथा अन्य वस्तुओं के बेहतर उपयोग के साधन रहेंगे । मृत 
पशुओं की खालों, हडिडियों आदि के उचित उपयोग का बहुत अधिक आर्थिक महत्व है प्लौर 
प्रखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने इस क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम बनाए हैं। प्रत्येद 
गोशाला को सरकार बढ़िया नस्ल के कुछ पशु देंगी श्र प्रत्येक गोशाला को भी स्वयं 
भ्रपने साधनों द्वारा इतने ही पशु जुटाने होंगे। उन्हें ग्राथिक सहायता भी दी जाएगी। 
इस योजना के लिए लगभग १ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । 


२३६० ह द्वतीय पंचवर्षीय योजना हे 
- ८ । . पशु प्रजनन नीति और कार्यक्रम 


८. भारत में ठोरों की २५और मैंसों की ६ सुनिश्चित नस्‍लें हैं। ये सब देश के विभिन्न 
भागों सें बंटी हुई हैं। हर नस्ल के वढ़िया नमनों की संख्या वहत सीमित है, और वह भी कंवल 
उन इलाकों के भीतरी हिस्सों में मिलती हैं जहां कि ये नंस्‍्लें होती हैं। इस तरह के इलाकों 
के आस-पास एक ही तरह के पद्म अवश्य' होते हैं, लेकिन ये घढिया किस्म के होते हैं। 
इनमें से कुछ नस्‍्लें डेरी वर्ग की हैं, जिनमें मादा पशु काफी मात्रा में दघ देते हैं भौर नर पश्ञ 
काम के लिए बेकार होते हैं। पशुओं की अधिकांश नस्‍्लें भारवाही वर्भ की हैं, जिनमें गायें 
बहुत कम दूध देती हैं और बैल बढ़िया किस्म कें होतें हैं । इनके वीच कई नस्लें ऐसी हैं जिन्हें 
इस अर्थ में “दोकारी' नस्ल कहा जा सकता है क्योंकि मादा पशु औसत मात्रा से कुछ अधिक 
दूध देते हैं और नर पच्चु अच्छे खासे काम करने वाले बल होते हैं । ये सुनिश्चित नस्‍्तें देश के 
सूखें जलवायु वाले भागों में पाई जाती हूँ। इन क्षेत्रों के बाहर भारत के पूर्वी और दक्षिणी 
हिस्सों में, जहां बहुत अधिक वर्षा होती है, मवेशी किसी विश्चित नस्ल के नहों हैं । 


नही ५ 
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६. भारतीय क्लषि अनसंघान परिपद ने पश्म प्रजनन सम्बन्धी एक अखिल भारतीय 
नीति बनाई है ताकि अ्रच्छे से अच्छे नतीजे हासिल किए जा सके | केन्द्र तथा राज्य सरकारों 
ने यह नीति स्वीकार कर ली है। संक्षेप में यह नीति इस प्रकार है :-- पु 


० 


(क) श्रेष्ठ प्रजनन के द्वारा सुनिव्चित दुधार नसस्‍्लों की दूध देने की सामर्थ्य अधिक 
से अधिक वढ़ांनी चाहिए और-अज्ञात नस्ल वाले मवेधियों के विकास के लिए नर 
- पशुओं का उपयोग करवा चाहिए। | हि 


(ख) सुनिश्चित भारवाही नस्‍लों के पशुओं में जितना भी सम्भव हो सके दूब बढ़ाना 
चाहिए। पर ध्यान रहे कि इसके कारण उनकी काम करने की सामर्थ्य कम 
न हो जाए। | 


। 


| 


इस प्रकार प्रजनन सम्बन्धी नीति का सामान्यत्त: उद्देश्य बह है कि देश में दूच 
उत्पादन बढ़े और साथ ही खेती के लिए आवंब्यक बैलीं के मिलते रहने 
कोई बुरा असर भी न पड़े। प्रत्येक भारवाही नस्ल में हमेंशा थोड़े-से ऐसे 
पशु होते हैं जो औसत मात्रा से कुछ अधिक दूध द्वेंते हैं। -इस वर्ग के सांड़ों 
को चुननें और आगे भी चुनाव करते रहने तथा प्रजनन कराने परे दूध 
का उत्पादन काफी वढ़ाया जा सकता है। नस्ल क्षेत्रों के भीतरी इलाकों में जब 
यह काम पूरा हो जाए तो वहां से मिले सांडों का उपयोग बाहरी इलाकों में 
किया जा सकता हैँ ताकि समृची पशु संख्या का सामान्य सुधार हो जाए । 


4 
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१०. इस नीति को लाग करने के लिए विभिन्न राज्यों में जो भी नसस्‍्लें काम में लाई 
जाती हैं उनके हिसाव से प्रत्येक राज्य को क्षेत्रों में वांट दिया गया है। इस तरह अहमदाबाद 
कैरा, भड़ौच और सूरत जिलों में कंकरेज” नस्ल का उपयोग कियां-जाएगा। सहारनपुर, 
मंजफ्फरनगर, अलीगढ़, मंथुरा आदि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में 'हरियाना' नस्ल का 
प्रयोग किया जाएगा । पहाड़ी शक्षेत्रों में, जैसे देहरादून, गढ़वाल, अलमोड़ा, और नेनीत्ताल के कुछ 
भागों में जहां के मवेशी अज्ञात नस्ल के हैं सिन्‍वी सांड़ों का उपयोग होया | - 5 - .  - 
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१९१. राज्य सरकारें केंद्र ग्राम बोजनाओं के माध्यम से ही परयधन सधार कार्यक्रमों 
का आार्म बढ़ा रही हैं। इस योजना के अनुसार कुछ चने हुए इलाकों पर ध्यान करेख्ित किया 
जाता हू । इन इलाकों में घटिया किस्म के सांड्ों को वधिया कर दिया जाता है झौर कृत्रिम 
गभावान केन्द्र स्थापित किए जाते हैं । इनमें से प्रत्येक केन्द्र में लगभग ५ हजार गायों का 
कृत्रिम गर्भावान किया जा सकता हैं, लोगों को बछड़े पालने के लिए सरकारी सहायता दी 
जाती हैं, चारे के साथनों का विकास किया जाता है और पशु पालन उद्योग को वस्तुओं की 
बिक्री के लिए सहकारी ढंग की व्यवस्था की जाती है । प्रथम पंचवर्षीय योजना में ६०० केन्द्र 
ग्राम और- १५० कृत्रिम गर्भाधान केद्ध स्थापित किए गए। द्वितीय योजना की भ्रवधि में १,२५८ 
केन्ध ग्राम, २४५ कृत्रिम गर्भावान केन्द्र और २५४ विस्तार कंन्द्र खोले जाएंगे । कार्यक्रम झा 
लक्ष्य यह है-कि लगभग २२,००० बढ़िया सांड, ६, ५०,००० बढ़िया बैल और दस लाख बढ़िया 
गायें हो जाएं | योजना में उत्साहजनक प्रगति हुई है, लेकिन चारे तथा पशु पालन जनित बस्तुप्रों 
की विक्री व्यवस्था की दिशा में अधिक कार्य नहीं किया जा सका है। उलदे, नियंत्रित प्रजनन 
को.कांफी हद तक स्वीकार किया गया है और राज्यों ने इस योजना को लागू करने के लिए 
आवश्यक कानून बनाए हैं। शुरू-शुरू में अनेक केन्द्र ग्रामों और कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में 
समितियों तथा कर्मचारियों की कमी के कारण . काम में देरी हुई थी, लेकिन सर्वत्र स्थानीय 
लोग वर्गर किराए की इमारतें देने के लिए और योजना को सफल बनाने के लिए भ्रन्य 
रूपों में सहायता देने को इच्छुक थे। हितीय योजना में चारे का प्रवन्ध करने के कार्यक्रम 
पर काफी ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि पशुधन उन्नति कार्यक्रम का यह एक मुस्य 
ग्राधार है। प्रत्येक क्षेत्र में जो भी कम-ज्यादा चरागाह सुलभ हों, उन्हें विफसित करने के 
प्रयत्त होने चाहिएं । द्वितीय योजना में परिकत्पित विद्याल कार्यक्रम के कारण पर्याप्त 
कर्मचारियों का होना, उपलब्धि के लिए अधिक अ्रच्छी प्रशासकीय व्यवस्था वरना और पशु 
पालन विकास के बारे में जनता को शिक्षित करना बहुत अधिक आवश्यक हो गया है । 


न्न डेरी उद्योग और दूध फी व्यवस्था 

१२. भारत में दूध सम्बन्धी श्रांकड़ों के बारे में श्रव भी केवल मोटा अश्रनुमान हो 
लगाया जा सकता है। श्रनुमान है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में देश में दूध का 
कुल उत्पादन १ करोड़ ० लाख टन से कुछ अधिक था । इसका लगभग इ८ प्रतिशत दूध पीने 
के, लगभग ४२ प्रतिशत घी बनाने के श्रौर शेप खोझा, मक्खन, दही तथा अन्य वस्तुएं बनाने 
के काम में आता था । दूध की कुल“मात्रा का आधे से कुछ कम हिस्सा गायों से झौर प्रासे से 
कुछ ज्यादा हिस्सा भैंसों से मिलता है।। प्रति व्यक्ति दूध की औसत सपतत ५ पीस से कुछ 
अधिक है, जबकि संतुलित भोजन की दृष्टि से कम से कम १४ झोंस की सिफारिश की गईं 
अतएव, भ्रौर अधिक मात्रा में दूध उपलब्ध करना श्ृत्यन्त श्रावश्यक है । विकास की इस स्थिति 
में दूध उत्पादन के लक्ष्यों को प्रादेशिक आधार पर निर्धारित करना होगा प्रौर शहरी इलाकों 
में दध की व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा । श्रभी तक दूध के लिए कोर राष्ट्रीय 
उत्पादन लक्ष्य नहीं बनाया गया है। प्रस्ताव यह है कि राष्ट्रीय विस्तार एवं सामुदाधिवः 
योजनाओं में तथा अन्य क्षेत्रों में स्थानीय और कछ्ेत्रीय लक्ष्य निर्धारित किए जाएं त्ताकि 
अगले पांच वर्षों के समय में इन इलाकों में दूध के कुल उत्पादन में लगभग १० प्रतिशन 
की वृद्धि हो सके । सामान्य उद्देश्य यह होना चाहिए कवि जिन इलाकों में फाफी काम हुप्ना ष्टो 
वहां १० से लेकर १२ वर्ष की शवध में दूध का उत्पादन ३० से लेकर ४० प्रतिशत बढ़ जाए । 
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१३. अच्छी किस्म की भारतीय नस्लों की गाय-सैंसों का औसत दूध उत्पादन प्रत्येक 
दूध देने की अवधि में लगभग १,५०० पौंड होता है। सामान्य औसत तो इस मात्रा से आधे से 
कुछ अधिक होगा। इन आंकड़ों की तुलना में परिचमी देशों में दूध देने की प्रत्येक अवधि में औसत 
उत्पादन ३,००० से ४,००० पौंड तक होता है । जहां भी प्रजनन तथा संचालन का व्यवस्थित 
प्रवन्ध हो सका है (जैसे कि सुसंगठित डेरी फार्मों से होता है) चहां भारत में भी उत्पादन का 
औसत बढ़ाया जा सका है, लेकित जिन पशुओं ते दूध औसत से अधिक दिया है, उनकी संख्या 
बहुत कम है । समुचित परिस्थितियों में गायें भी भैंसों के बराबर दूध दे सकती हैं। भ्रेधिक 
दूध देने वाले पशुओं की नस्‍लें बढ़ाने के लिए द्वितीय योजनां में वंशानुसार प्रजनन केन्द्रों की 
स्थापना के लिए एक योजना चलाई जाएगी। इससे किसान यह जान जाएंगे कि दूध का भ्रधिक 
उत्पादन करने के लिए प्रमाणित प्रजनन सांड़ों की संतति का उपयोग करना फायदेमन्द और 
कम,खर्चीला होता है। दूध उत्पादन को भ्रव तक हानि पहुंचाने वाला एक कारण यह भी रहा 
है कि अच्छी किस्म के दुधार मवेशी प्रसिद्ध नस्ल क्षेत्रों और बम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों 
के बीच खरीदे-बेचे जाते रहे हैं। इन शहरों में आम चलन यह रहा हैं कि दूध सूख जाने पर 
भवेशियों को वेच दिया जाए | शहरी इलाकों में दूध पहुंचाने के जो कार्यक्रम अ्रव लागू किए जा 
रहे हैं, उनसे यह लाभ होगा कि इस तरह के व्यापार से होने वाले नुकसान की गुंजाइश न रहेंगी । 


१४. पिछले वर्षों में कई कारणों से शहरी इलाकों में दूध की व्यवस्था करना एक बहुत 

जरूरी समस्या बन गई है। शहरी इलाकों में गन्दे-गन्दे ढंग से जो ढेरों डेरियां चल रही 

हैं, उनसे लोगों के स्वास्थ्य को बड़ा खतरा रहता है । शहरों-कस्बों में विकने वाला बहुतन्सा 
दूध मिलावटी और घटिया किस्म का होता है। इसलिए ऐसा प्रवन्ध करना जरूरी हैं जिससे 
“कि शहरी इलाकों में लोगों को काफी मात्रा में अच्छा दूध उचित भाव पर मिलने लगे 
झौर साथ ही गाय-मैंस पालने वालों को भी अपने दूध का उचित मूल्य मिल जाए। इन सब 
बातों को ध्यान में रखते हुए द्वितीय योजना में दूध वितरण की ३६ योजनाएं शहरों में 
चलाई जाएंगी और क्रीम निकालने के १२ सहकारी कारंखाने और दूध का पाउडर तैयार करने 
के ७ कारखाने खोले जाएंगे । ये कारखाने गांवों में स्थापित किए जाएंगे और इनमें मक्खन, 
घी और मक्खन निकले हुए दूध का पाउडर तैयार किया जाएगा । सामान्य नीति यह है 
कि शहरों की दूध वितरण योजनाओं और क्रीम निकालने तथा दूध का पाउडर तैयार करनले के 
कारखानों के लिए आवश्यक दूध उन दूध उत्पादक सहकारी संघों से आए जो कि गांवों 
में खोले गए हों । इसके लिए दूध उत्पादकों को ययोचित. दाम, सांड़ों या कृत्रिम गर्भाधान 
की सुविधाओं, टेकनीकल सलाह, उत्पादन बढ़ाने, चारा भरकर रखने और दुहने के लिए 
दोंडों की सुविधाओ्ों के रूप में सहायता मिलनी चाहिए। गांवों से एकत्र किया गया दूध 

शहरों में दूध मंडल जैसे उपयुक्त अधिकरणों की देख-रेख में वितरित किया जाएगा। बम्बई 

में आरे में एक वड़ी दूध वस्ती स्थापित -की गई है और कलककते में ऐसी ही एक वस्ती हरिन- 

घाटा में बनाई जा रही है । इनः शहरों में वहुत-से मवेशी थे, जिन्हें शहर से वाहर हटाना-ही 

था। इसलिए दूघ-बस्ती स्थापित करने के अलावा कोई दूसरा उपाय न था। दिल्ली और 

मद्वास में भी बड़े पैमाने पर दूध योजनाएं चलाई जाएंगी और उनकी आवश्यकताओं के भ्ननुसार 

मवेशी वस्तियां वसाई जाएंगी । जहां भी दूध वस्तियां बनाई जा रही हैं, उत्तकी यथासंम्भव 

गांवों के इलाकों से बसवर मिलते रहने वाले दूध के द्वारा- की जानी चाहिए, जैसा कि 

बम्बई में होता है। शहरी इलाकों में सस्ता दूध मिल सके, इसके लिए पीषक तत्व मिलाए हुए 
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का वितरण बढ़ाने का भी इरादा है । कुछ मौजदा डेसियों को भी बढाया जाएगा ताकि वे 
अधिक मात्रा में दूध की व्यवस्था कर सकें । गांव के इलाकों से दथ पाने की व्यवस्था में मुस्य 
रूप से संगठनात्मक कठिनाइयां ही वाधक हैं। और इस दिशा में राज्यों की योजनाप्रों में जो 
कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, वे कम से कम हैं लिन्‍हें पूरा करना हो है । जैसे-जैसे कार्यप्रम 
पूरे होते जाएंगे, निश्चय ही अन्य क्षेत्रों के लिए ऐंसे ही कार्यक्रम बनाए जा सकेंगे, विशेषकर 
उन इलाकों में जहां लेत्रीय संगठन का भार उठाने के लिए आवश्यक कर्मचारी मौजूद हों । 


बीमारियों को रीफयाम 

१५. मालमारी यापशु ताऊन (रिडरपेस्ट) और छूत की दूसरी बीमारियों के कारण बहुत 
तादाद में मवेशी.मरते रहे हैं । मरने वाले पशुओं की लगभग ६० प्रतिशत संख्या की मृत्यु दंग 
कारण मालमारी ही है । प्रथम पंचवर्षीय योजना के भ्रन्तर्गत चलाई गई एक प्रमुख योजना के 
द्वारा ऐसा कार्य क्रम वताया जा सका है जिसका उद्देष्य यह है कि द्वितीय योजना कान में देश के 
अधिकांश भाग से मालमारी का रोग मिटा दिया जाए । राज्यों की योजनाओं में भी छूतत 
की अन्य बीमारियों भ्रौर कीड़ों की रोकथाम के तरीके श्रपनाए गए हैँ । खुरपका, मुंहपया रोग, 
गलघोट रोग, जहरवाद और गिल्टी रोग पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है । प्रयम 
पंचवर्षीय योजना में मवेशी चिकित्सालयों की संख्या २,००० से बढ़ाकर २,६५० कर दी गई 
थी। द्वितीय योजना काल में झ्राशा है कि १,६०० मवेशी चिकित्सालय श्रौर सुल जाएंगे 
जिनमें १४५ चल चिकित्सालय भी होंगे । 


भेड-बकरियाँ - 

१६. भारत में भ्रनुमानत: ३ करोड़ ६० लाख भेड़ें हैं, जो प्रतिवर्ष ६ करोड़ पौँंद ऊन 
देती हैं। लगभग २ करोड़ ४० लाख पौंड देशी कच्चे ऊन का उपयोग देध में होता है भोर 
शेष का निर्यात किया जाता है! प्रतिवर्ष लगभग १ करोड़ १० लाख पौंड बढ़िया किस्म 
का ऊन बाहर से मंगाया जाता है। देशी भेड़ों से मिलने वाले ऊन का झौसत प्राय: दो पौंट 
प्रति भेड़ है। बढ़िया किस्म की भेड़ें ६ पौंड तक ऊन दे सकती हैँ | इसलिए विकास की 
काफी गुंजाइश है। ऊन की आवश्यकता मुख्यतया पांच कार्यो के लिए पढ़ती है, यथा 
कुटीर उद्योगों में कालीन, गलीचे, कम्वल बनाने के लिए, मिलों में वस्त्रादि श्रौर बुनाई ऊसे 
बनाने के लिए तथा अन्य उद्योगों म शाल-दुधोले, ट्वीड श्रादि कृत निर्माण करने बे! लिए । 
बाहर से मंगाए गए ऊन का उपयोग मुख्यतः मिलों में ही होता है । 


१७. कई वर्षो से इस तरह के परीक्षण किए जा रहे है कि स्थानीय पशुप्ों गगे 
नस्ल में सुधार कश्मीर, मैसूर भोर दवकन की मेरीनो भेट़ों से किया जाए । वीकानेरी, दकिनी 
प्रौर वेलारी भेड़ों का चुना हुआ प्रजनन हो भौर घटिया किस्म की स्थानीय भेट्ों को 
बीकानेरी भेड़ों द्वारा उनत्तत किया जाए । फतस्वरूप, इस समस्या के प्रति जो रवैया सस्दे 
झरसे तक रखा जाएगा वह इस प्रकार है :-- 


(क) मैदानों में, या जहां कहीं भी सुनिद्चितत नस्‍तें मिलती हैं, देशी नस्‍्तों शग ना 
हमा अ्रजनन हो; 


(ख) बीकानेरी भेड़ों द्वारा प्रभात नसत की भेट्रों को उन्नत बनाण छाए; भौर 
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(ग) कुछ खास चुने हुए पहाड़ी इलाकों में विदेशी नस्‍्लोंःकी सहायता से नस्ल सधार 
““» किया जाए। मेरीनो भेड़ों से नसल पैदा करने के परिणामस्वरूप प्राप्त ऊने- को 
-७ - - मात्रा और गृण दोनों ही में अत्यन्त वृद्धि हुई है। चुने हुए प्रजनन झौर 
 . और स्थानीय घटिया भेड़ों- की उन्नत बनाने के परिणाम भी उत्साहप्रदः सिद्ध 
'. हुए हूँ।. कश्मीरी नस्ल की औसत पैदावार १६ आऔंस ऊन है, जबकि दो नली 
भेड़ों को पैदावार २७ श्रौंस और कहीं-कहीं तो ५६ आौंस तक है। अस्तु, ऊन 

की वर्तमान पैदावार बढ़ाने की बड़ी गुंजाइश हैं । 


१८- हितीय पंचवर्षीय योजना म तीन नए भेड़ प्रजनन फार्म खोलने की व्यवस्था 
है जो कि-हिमाचल प्रदेश, मध्य भारत और सौराष्ट्र में होंगे ।इन फार्मों का उद्देश्य यह है 
कि शुद्ध नस्ल और दो नस्ल दोनों के लिए अच्छे किस्म के मेढ़े वैयार किए जाएं । प्रत्येक फार्म में 
ऐक- ऊन परीक्षण प्रयोगशाला और: एक ऊन प्रयोग केन्द्र स्थापित किया जाएगा । विभिन्न 

प्रदेशों में :३६६ भेड़. एवं ऊन विस्तार केनच्र खोलने का प्रस्ताव है। योजना में भेड़ तथा ऊन 
विकास के लिए १-५ करोंड रुपए की व्यवस्था 'है। देश के बहुत-से भागों में जहां समय-समय 
पर अभाव की परिस्थितियां आ पड़ती हैं , ग्राम अर्थ-ब्यवस्था को वल देने के लिए भेड़ पालन वहुत 
सीमों तक सहायक हो सकता है।. >+ . गा 


१६. बकरी को अक्सर “निर्धन-की गाय' कहा जाता है, हाज्ञांकि वकरियों की ४ करोड़ 
७० लाख की संख्या का केवल पांचवा हिस्सा दूध उत्पादन के काम आता है। औसत 
उत्पादन बहुत कम है लेकिन खास-खास नस्‍्लों की वकरियां १५० दिन की दूध देने की अवधि ' 
में औसतन ४०० पौंड दूध देती हैं। बकरियां ,भू-क्षरण का बहुत बड़ा कारण होती हैं और 
. के अन्तर्गत :ही विकसित करना चाहिए. । वकरियों को एक स्थान पर बांधकर खिलाने से जो 
भरी मोंस उत्पांदन सम्भव हो, उसके आथिक पहलुओं का तथा वकरियों की खास. बीमारियों 
कं .सूक्म अव्ययंन करना भी आवश्यक है | 


5 20 इक, मुर्गी पालन 


"5४ “२०; सहायक उद्योग के रूप में मुर्गी पालन: का महत्व वहुत पहले से अनुभव कियोां 
जाचका है, पर मुर्गी पालन का विकास अपेक्षाकुत घीमी गति से हुआ हैं | श्रौसत देश्ली- मुर्गी 
हमारे देश में ५० अण्डे प्रति वर्ष देती हैं. जंवकि अनेक दूसरे देशों में - मुगियां १२० तक 
अण्डे देती हैं। मुर्गी पालन के विकास के मार्ग में एक वाधा यह भी है कि मुर्गी पालने वालों को 
मगियों की वीमारी के कारण बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है । गांवों की बहुत-सी मुगियों को 
तोमांसभक्षी जानवर और परिन्‍्दे ही खा डालते हैं। गर्मी के दिनों में होने वाले अण्डों का एक 
अंदर तो-ठंडे. गोदामों आदि उचित साथनों के अभाव में यों ही खराव हो जाता है ] ' 


२१. हितीय पंचवर्षीय योजना में ४ क्षेत्रीय फार्म खोले जाने की व्यवस्था है, जिनमें से 
प्रत्येक में अण्डे देने वाली २,००० मुगियां ऐसी होंगी जो वाहर से लाकर फार्म की जलवायु 
के लिए अम्यस्त वनाई जाएंगी । ३०० -विस्तार केन्द्रों को शुरुआत करने के लिए इन्हीं फार्मों 
से मगियां दी जाएंगी । प्रेत्येक विस्तार केन्द्र में प्रदर्शन यूनिट और'/ उसके. साथ एक विकास 
क्षेत्र रहेगा ।.हर एक प्रदर्शन यूनिट में निजी मुर्गी पालकों को मुर्गी पालन की आधुनिक घुनिक विधियों 
की शिक्षा देने की व्यवस्था रहेंगी । प्रत्येकर-विस्तार-केन्द्र में एक अनुत्पत्ति-यूनिट भी रहेगी, 


पशु पालन और मछली पालन ल्‍ 


३ 


५ 
* 


ढ 


जी खास तौर से गर्मी के मौसम में गांव के अण्टों को अधिक समय सके दविकाए रखने के लिए 
पुरक्षा उपचार करेंगी । दाष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक विकास योजना क्षेत्रों में मुसियों को 
अनेक वीमारियों से बचाने के लिए टीके लगाने का काम पहले से ही बड़े पैमाने पर किया जा 
रहा है । प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि देशी मगियों की नस्त सथार अथवा उनकी उन्नति 
के लिए व्हाइट लेगहान और रोड आइलेंड रेद सबसे अधिक उपयोगी नसस्‍तें है। ऐसा स्थाल 
है कि जो उपाय सोचे जा रहे हैं उनके फलस्वरूप समन्नत देशी मंगियों का उत्पादन 
लगभग ४५० प्रतिशत बढ़ सकेगा । अगर पर्याप्त मात्रा में अच्छी नस्व की मगियां सलभ हो 
सके तथा लोगों को प्राथमिक जानकारी आसानी से सिल सके और बाजार श्रादि को श्रावश्यदा 
सुविधाएं भली-भांति संगठित की जा सके तो देश के प्रत्येक गांव में एक संद्रायक् उद्योग के 
रूप में मुर्गी पालन के विकास की बड़ी सम्भावनाएं हैँ । द्वितीय योजना की समाप्ति नक प्रति 
व्यक्ति उपलब्धि ४ के बजाय २० अ्रण्डे प्रति वर्ष हो जाएगी । 


श्रनुसंघान तथा शिक्षा 


२२. जन स्वास्थ्य एवं देश की अर्थ-व्यवस्था को परशुधन से जो योगदान मिलता है 
उसे श्रनुकूल प्रजनन, उचित भोजन, बीमारियों तथा अ्रन्य कारणों से होने वाले नुकसानों की 
पर्याप्त रोकथाम और पशु पालन तथा प्रवन्व की सामान्य दक्ाओं में सुधार दारा कहीं प्रधिव 
बढ़ाया जा सकता है । विकास कार्यक्रमों को विस्तृत वैज्ञानिक श्नुर्सधान पर ग्राधारित 
होना चाहिए । प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय में भारतीय कृषि प्रनुसंधान परिषद की 
अनुसंधान योजनाओं के अतिरिक्त पशु चिकित्सा अनुसंघान झ्ीर पशु पालन पर बथेप्ट ध्यान 
नहीं दिया गया था। हवितीय पंचवर्षीय योजना में पशु पालन के विकास और प्रनुसंधान सूविधाम्रों 
में विस्तार विषयक बहुत अधिक कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है | पशु पालन प्रनुसंधान 
का आयोजन राष्ट्रीय, प्रादेशिक और राज्यीय तीन स्तरों पर करना होगा । राष्ट्रीय स्तर पर 
भारतीय पश्मु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय ढेरी श्रनुसंबान संस्थान जैसे केन्द्रीय 
संस्थानों को अखिल भारतीय महत्व की समस्याओं की विपय में मूल अनुसंधान, नई प्रशालियों 
जीव (उत्पादनों) तथा विभिष्ट स्नातकोत्तर शिक्षण क्रमों का संस्थापन झादि कयर्यों छो मुस्य 
रूप से करना होगा ।, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन संस्थाओं को सुदृढ़ बनाया जाएगा 
और उनका विकास किया जाएगा । भारतीय पश चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में पशु उल्सि 
मुर्गी पालन, पशु श्राहार, रोग निदान, जीवाणु विज्ञान, पराश्नपोपषी विज्ञान तथा जीव उत्तादनों 
के लिए वर्तमान अनुसंधान विभागों को अधिक कर्मचारी तथा सामत्री दी जाएगी। विभिम्न 
केन्द्रों में तैयार होने वाले टीकों झोर सेरा के गुण तथा प्रयोग को संचालित और नियंध्रित करने 
के लिए - एक जीव उत्पादन मानकीकरण विभाग भी सोला जा रहा है। करनाल में सोते 
गए राष्ट्रीय डेरी अ्रनुसंघान संस्थान ने वंगलौर के भारतीय झनुसंघान संस्थान का स्थान या; 
कर लिया है । इसमें डेरी उद्योग, आहार, रसायन, जीवाणु विज्ञान, टेकनीकल शान झौर मप्मीसों 
में ग्रनसन्धान के लिए झलग-ग्रलग विभाग होंगे और टेरी विस्तार कार्य के लिए एक विभाग 
तंथा एक डेरी विज्ञान विद्यालय भी होगा । इस संस्थान का एक छ्षेत्रीय ढेन्द्र दंगलोर में भी है, 
जहां विद्याधियों को डेरी उद्योग की प्रारम्मिक शिक्षा दी जाती हैँ भौर प्रतंबान कार्य 
होता है.। है हे 
२३. देश के विभिन्न भागों में पशु पालन की परिस्थितियों में बड़ा प्रस्तर पट जाता £ । 
बहुत-सी ऐसी प्रनुसंघानगत समस्याएं हैं जो किन्ही सास इलाकों के लिए महत्ववृर्ण हैं; भौर 


२६६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


क्षेत्रीय संस्थाओं में ही उनका अध्ययन भली प्रकार हो सकता इसलिए भारत सरकार 
चार अनुसंधान संस्थान खोलने जा रही है । पशु पालन के अनुसंघान तथा विकास के लिए 
देश को जिन-चार प्रदेशों में बांदा यया.-है, उनमें-से हर एक में एक-एक संस्थान रहेगा.। थे प्रदेश 
हैं--समझीतोप्ण (हिमालवी), शुष्क (उत्तरी), पूर्वी तथा दक्षिणी । प्रथम पंचवर्षीय 
योजना के अन्तगंत भारतीय कृषि अनुसंघान परिषद ने इस दिल्ला में कार्य प्रारम्भ कियायथा। 
उक्त परिपद ने पद्मु आहार समस्याओं में अनुसंधान के लिए चारों क्षेत्रीय केन्द्रों का खर्च 
उठाना स्वीकार किया था | पशुओं में वांझपन के कारणों की खोज करने के लिए और 
पशु चिकित्सा कालेज के विद्यार्थियों को मादा पश्ुओं के रोगों तथा प्रसव-सम्बन्धी बातों की 
शिक्षा देने के लिए, इससे सम्बद्ध वियय कृत्रिम -नर्मावान की शिक्षा देने के लिए और 
प्रजनन-सम्वन्धी दैहिक व्यापार तया रोग निदान की जानकारी देने-के लिए ग्रवम योजना के 
अन्तर्गत विद्येप कर्मचारी वर्ग नियक्‍्त किया गया था । द्वितीय योजना में और अधिक 
कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे । 

२४. भारतीय कृषि अनुसंवान परियद के कार्यों के परिणामस्वरूप अधिकांश राज्यों 
में पशु चिकित्सा अनुसंधान के लिए प्रमुख केन्द्रों की स्थापना हो चुकी हैं और राज्य सरकारों 
ने अपनी योजनाओं में अपने वर्तमान संगठनों को और भी पृष्ट बनावे की व्यवस्था की है ॥ 
यह आवश्यक हैं कि केन्द्रीय तथा लेत्रीय संस्थानों में किए गए अनुसंघानों के परिणामों को 
स्थानीय दघ्षात्रों के अनुरूप वनाया और लाग किया जाए । पर्वाप्त रूप से प्रशिक्षित 
तथा अनुमवी कर्मचारियों की कमी के वावजद आशा है कि राज्यों में अनुसंवान केन्द्रों के 
कार्य में प्रगति होगी । हर 

२४. राष्ट्रीय विस्तार एवं अन्य क्षेत्रों में केन्र ग्रामों तथा मालमारी दूर करने 
झऔर शहरों तथा गांवों में दूघ पहुंचाने की योजनाञ्रों से सम्बन्धित जो भी कार्यक्रम 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वनाए गए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए लगभग ५,००० 

पशु चिकित्सा स्तातकों की आवश्यकता होगी, जबकि वर्तमान संस्थाओं से २,७५० स्नातक प्राप्त 
होने की आज्ञा है दो वर्ष पहले ही पद्यु चिकित्सा कर्मचारियों की इस कमी का अनुमान केर 
लिया गया था और कुछ कदम मी उठाए गए थे । हित्तार, हैदरावाद, पटना, वम्बई और बीकानेर 
के पांच पश्ञ चिकित्सा कालेजों में दसरी पारी शुरू की गई थी और मध्य भारत, उड़ीसा, 
आन्या तथा तिव्वांकुर-कोचीन में चार नए कालेंज खोले गए। वतमान पद्यु चिकित्सा कालेजों 
को भी विद्यार्थियों की प्रवेश-संल्या वढ़ाने और प्रशिक्षण की सुविधात्रों की अधिक्‌ अच्छा बनाने 
के लिए सहायता दी जा रही हैं । इज्जतनगरं में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्यान में 
एक स्नातकोत्तर पश्च चिकित्सा कालेज खोला जा रहा है। चूंकि पश्मु चिकित्सा की डिग्री का 
पाठ्यक्रम चारंसाल का होता है, इसलिए वीच के समय में कमी पूरी करने के लिए दो वर्षों 
का एक तात्कालिक पाठ्यक्रम दस ऐसे केन्द्रों में शुरू कर दिया गया है जिनमें से हर एक में 
लगभग १०० विद्यार्थी पढ़ सकेंगे । इन केन्द्रों में जो लोग प्रशिक्षित होंगे, वे पशु चिकित्सा 
कालेज में प्रशिक्षण प्राप्त लोगों के साथ तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे । पशु 
पालकों भौर भ्रन्य मातहत कर्मचारियों जैसे कंपाउंडरों और मरहम-पट्ठी करने वालों की कमी 
को पूरा "करने के लिए राज्य सरकारें कारंवाइयां कर रही हैँ। अनेक राज्यों में कृत्रिम गर्माघान, 
मर्गी पालन, मृत पशुओं को काम में लाने यां खाल उतारने आदि विपययों में विशेष प्रशिक्षण पादूव- 
क्रम चलाए जा रहे हैं। भारत सरकार सूअर पालने तथा उनके रोगों के बारे में शिक्षा - 
देंने के लिए एक पाठ्यक्रम चलाने वाली है । ह॒ 
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२६. डेरी उद्योग के लिए १,००० कर्मचारियों को व्यवस्था करने के लिए शन्माल 
में राष्ट्रीय ढेरी अनुसंघान संस्थान के साथ ही एक देसी विज्ञान कालेज नी सोसने का प्रस्ताय 
है। फिलहाल ढेरी विज्ञान की शिक्षा सुविधाएं केवल टिप्लोमा स्तर तक हो है। द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना काल में करनाल झौर वंगलौर में, झारे प्रौर हरित घाटा की दघ बस्तियों में 
ओर इलाहाबाद के क्षपि संस्थान में डेरी उद्योग के विभिन्न सेत्रों में प्रशित्तण के लिए फम समय 
वाले भ्रनेक विद्ेष पाठयक्रम चलाए जाएंगे । परधुधन के विकास में इन संस्थाप्रों के साधनों 
का उपयोग किया जा सके, इसलिए केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद से झ्धिक महत्वपूर्ण गोशालाप्रों 
में नियुक्त करने के लिए गोशाला कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का बारह महीने का पराठ्यद्रम 
चलाया है । 


| 


ञ् 


२- मछली पालन का विकास 

२७. इचर कुछ वर्षो से ताजे पानी की मछली झौर समुद्री मछली दोनों का ही उत्पादन 
बढ़ाने के प्रयत्त किए गए हैं। इस दिया में जो भी विकास हुमा है, उसे केंद्र प्रौर राज्य 
सरकारों की प्रेरणा तो मिली हो हैं, साथ ही भारत-ग्रभरिकी टेकनीकल सहयोग झार्येश्रम, 
भारत-नावें मछली पालन सामुदायिक विकास कार्यक्रम और खाद्य एवं कृषि संगठन से भी 
उसे गति मिली है । प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस पर ५ करोड़ रुपए सर्च फिए गए थे भौर 
द्वितीय योजना में इस पर कुल मिलाकर सगमग १२ करोड़ झुपए सर्च करने फा विचार ई; 
इसमें से लगभग ४ करोड़ रुपए साथ और क्ृपि मंत्रालय खर्च करेगा प्रौर लगभग ८ फरोह 
रुपए राज्यों की योजनाओं में खर्च होंगे । 

२८. प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में मछली पालन सम्बन्धी श्रांकों की स्पिति 
श्रसंतोषजनक थी । इनमें कुछ हृद तक सुधार हुआ्ना हैं श्रोर सादय भोर कृषि मंत्रालय का विचार 
है कि मछलियों के उत्पादन, प्राप्ति श्रौर बिक्री की सूचना देने बाले ठीकः धांवाड्र प्राप्त करने के 
लिए फदम उठाए जाएं। यद्यपि मछली उत्पादन के आंकड़े बिलकुल ही नाकगफी हैँ, फिर भी यह 
अ्रनुमान किया जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्न में ठुल मछली उत्पादन 
एक करोड़ मीटरिक टन था, जिसमें से लगभग २० प्रतिशत घरेलू उपयोग में ध्राती पी घोर 
शेष समुद्री मछली या वाजार में बेचने योग्य श्रतिरिक्त प्रन्तरदेशीय मछली घी। प्रतुमान है 
कि प्रथम योजना काल में मछली उत्पादन १० प्रतिशत बढ़ा है घयोंवि: १६४५-५६ में 
उत्पादन ११ लाख मीटरिक टन था। शआ्ागा है कि द्वितीय पंचवर्षीय घोजना में मछली उत्पादन 
३३ प्रतिशत बढ़ जाएगा, ग्रर्यात १४ लाख मीटरिक टन हो जाएगा। मछली पा दर्लमान 
उपभोग प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ४पौंद से कुछ कम हैं । दस वर्षों के समय में मछलो उत्पादन 
को ५० प्रतिशत बढ़ा देना एक ऐसा काम है जिसे पूरा करना व्यावहारिक रूप से सम्भव है । 


प्रन्तदेंशीय मछली पालन 
२६. श्रन्तर्देशीय मछली पालन का विकास छोटे पैमाने पर प्रथम पंचवर्षीय घोजना के 
पहले से किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद से इसे घोर भी बढ़ाया गया। पश्चिम बंगानस में 
प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में २,५०० एकड़ के ग्रध॑-मवत सालाव, ३७८ एवड़ के घतर 
विकसित बीलों और लगमग १३,५०० एके के छोटे-मोटे जलाशय मंदली प्रालन के 
लिए अ्रपनाए भौर फाम में लाए गए थे। उद्दीना में सम्दे-चौदे दसलदस हेषों फो मतों 
पालन के लिए पुनः प्राप्त किया गया घौर काम में लाया गया है। मछली बीजों मो घौर भणिर 


श्ध्टदं ह द्वितीय पंचवर्षीय योजना 





सुलभ बनाने पर विशेष बल दिया गया है। १६५४-५५ में लंग्रेभंग २६ करोड़ अंडों और 

छोटी मछलियों को जुटाया गया । पालन-पोपण करनें वाले तालावों में या लाने-ले जाने के 
दौरान में जो छोटी मछलियां और आंगूलिक मछलियां मर जाती हैं, उनकी मत्य-दर को 
घटाने क ग्रय॑त्त काफो हृद तक सफल हुए हूँ। जिन जल क्षेत्रों पर कोई ध्यान नहीं दिया जातां' 
था, उन्हें मछली पालन के उपयोग में लाने के लिए कुछ राज्यों ने. कानून बना दिए हैं 
जल क्षेत्रों का सरवक्षण भी किया जा रहा है। उदाहरण के लिए,. १६५४-५४ में विभिन्न राज्यों 
मे लगभय २५,००० एकड़ जल क्षेत्र का स्वक्षण किया गया और उसके अतिरिक्त 8,०००: 
एकड़ से अधिक जल क्षेत्र का सटाका किया गया। बड़े-वड़े जलाशयों में मछली पालन 
का विकास करने का कार्य भी उठाया गया है । मद्रास में मट॒दूर जलाशब विकसित 
किया गया है, जहां से अव करीव हर रोज ५ टन मछली मिल सकती हैं । वहुत-से दूसरे जलाशबों 
में भी मछली पालन का काम या तो शुरू कर दिया गया है या झुरू करने की योजना है! 
राज्यों में अन्तर्देशीय मछली पोलन के और अधिक विकास के लिए लगभग ४५ करोड़ रुपए 
की व्यवस्था ; |; 
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7» ३०: यद्यपि अन्तर्देशीय मछली पालन का विकास महत्वपूर्ण है, तथापि मर्छली पार्लन 
के विकास कार्यक्रम को अधिकतर भाग समुद्र. से मछली उपलब्ध करने से सम्बद्ध हैं ।मछुएं 
जिसे वातावरण में रहते हूँ, उसे ध्यान में रखकर उनकी समस्याओं-को समझना और सुलज्ञाना 
होगा । इस क्षेत्र में प्रौद्योगिक विकास एवं अनुसंघान को तो काफी योग देना ही है, किन्तु विद्येप 
बल स्त्रय॑ मछुए प्र, उसके साज-सामान और साधनों पर, और उसके समाज तथा उच्च विधि 
प्र होना चाहिए_ जिस पर उसके काम का. पुनर्गठन और विकास किया जाएगा । मल्ों 
में सामंदायिक विकास कार्यों. की विशेष समस्याएं विस्तार संगठन और प्रौद्योगिक उन्नति -की 
हैं। तिरुवांकुर-कोचीन में भारत-नावें मछली पालन योजना कार्य ने जो कार्य इस समय उठाए 
हैं, उत्तकों यदि हम इस पहलू से देखें तो वास्तविक महत्व प्रकट होगा ।. मछली पालन विकास 
में उन गांवों और गांवों के समूहों के सामाजिक और आ्राधिक जीवन के प्रति. संगठित 
द॒ष्टि पर उत्तरोत्तर अधिक -वल दिया जाना चाहिए- जिनकी मुख्य आजीविका मछली 


८7 ३१: इन गांवों -में वाजार के लिए मछली पकड़ने का काम होता है, इसलिए इन गांवों 
की अयें-व्यवस्था वहुत--हृद -तक मछलियों को इकट्ठा करने, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह 
पहुंचाने: तथा उनकी विक्री की व्यवस्था .से सम्बद्ध हैं। आज वस्तुस्थिति यह है कि अधिकतर 
मछए अपनी घरेल आवद्वकत्ाओं की पूर्ति और उत्पादन सम्बन्धी साज-स्ामान. प्राप्त करने 
के लिए विचौलियों पर निर्भर करते हैं । अक्सर उन्हें कर्जे की अदायगी के रूप में पहले से 
ही उन मछलियों को देने का वायदा करनां पंड़ता हूँ जो वे पेकड़ंगे। फलस्वरूप कम उत्पादन होता 
हैं औरअविकांश 'मछओं को अत्यन्त दरिंद्रता का जीवन विताना पड़ता हैं । इसके अतिरिक्त 
उनके निरन्तर शझ्ोपण का :रास्ता“खुला, रहता है। यह काम कठिन अवश्य है, पर 
समद्र से मछलियां पकड़ने के काम का-और स्वयं मछआ॥ए समाज का पुर्नयठन बहुत कुछ सहकारी . 
ढंग पर करनाहोगा । प्रथम पंचवर्षीय -योजना में इस दिल्या में उपयोगी शुरुआत की जा चुकी 
हैं। मछयों की लगमग:८०० सहंकारी संस्थाएं संगठित कीः गईं हूँ। इनमें से अधिकांश 
: ऋण से: संम्वन्धित हैँ, पर कई संस्थाएं साज-सामान की :खरीद के .लिए .सुविवाएँ देती हैं 
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श्रौर कुछ संस्थाएं सहकारी उत्पादन तथा विद्नी भी करती हैँ । वम्बर् में मदुझ्मों की सह्वारी 
संस्थाश्रों ने उत्साहवर्धक प्रगति को है। इन संस्थाओं को केंद्रीय संगठन का सहयोग 
मिलता है, जो औसत से लगभग ८ लाख रुपए मूल्य की मछलियों की प्रति वर्ष बिक्री ऋरवाता 
है | इन संस्थाओं ने सरकार की सहायता से नावों, इंजनों और बर्फ के तथा टंटे गोदामों 
की व्यवस्था के लिए कदम उठाए हैं। मद्रास में २२६ संस्थाएं हैं। उनमें से प्रधिकांध 
ऋण देती हैं, लेकिन कुछेक ने अनाज, सूत, पाल, मछली मारने के कांटे प्रादि मुद्दैया करने 
का भी प्रबन्ध किया है। उड़ीसा में मछुत्नों के सहकारी संगठन लगनग ३४ लाख रुपए मुल्य 
की मछली प्रति वर्ष बेचते है और मछुझों को जरूरी वस्तुए मुहैया करने का प्रचन्ध करते है 
सौराष्ट्र के जिन गांवों में मछली पकड़ी जाती है, वहां सहकारी बिक्री का काम नी विवसित 
किया गया है । ट 


३२. समुद्र से मछली पकड़ने के कार्य का विकास मुख्य रूप से इन चार शीर्पफों के 
भ्रन्तर्गत श्राता है :---( १) मछली पकड़ने के तरीकों में सुधार, (२) गहरे समंदर में मछलो पकाने 
के काम का विकास, (३) मछली पकड़ने के लिए बन्दरगाहों की व्यवस्था, श्रौर (४) मछलियों 
को एक जगह से दूसरी जगह भेजने, उन्हें गोदामों में रखने तथा उनकी बिठी ही ब्यवस्था 
और उनका उपयोग | झ्राजजल मदछुए जिन बजरों का प्रयोग करते है, उससे वे श्रधिकतर 
तट से ७ से लेकर १० मील तक के इलाकों में ही मछलियां पकड़ पाते है, इसलिए ह्रपिक 
दूर या अधिक गहरे पानी की मछलियों को वहुत ही कम पकड़ा जाता है। इन बजरों था 
यंत्रीकरण और मछली पकड़ने के तरीकों में सुधार--ये दोनों ही बातें तटवर्ती समुद्री क्षेत्र 
में अधिक मछलियां पकड़ने के लिए श्रत्यन्त श्रावश्यका है । पिछले पांच वर्षो में दम्दर्ड में 
लगभग ६०० नावों में मोटर इंजन लगा दिए गए हूँ श्रौर वम्बई घहर में पहुंचने बाली मछली 
की मात्रा १०,००० टन से बढ़कर चौगुनी, श्र्थात ४०,००० टन प्रति वर्ष ही गई है । सौराष्ट्र 
में ४० नावों में 'इन बोर्ड! इंजन लगा दिए गए हैँ । इनके झतिरिवत छुछ साथों में धराउद- 
बोई' मोटरों का प्रयोग किया जाता हैं । कु समुद्रतटीय राज्यों में विदेशी विशेषज्ञों की 
सहायता से बतंमान नावों को सुधारा जा रहा हूँ श्लोर नए डिजाइनों का प्रध्ययत किया 
जा रहा है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मछली पालन के उन्नत तरीकों के विकास प्लौर 
यंत्रीकरण से सम्बन्ध रखने वाले मोजूदा कामों को बढ़ाने की व्यवस्था है । 





३४. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बम्बई-स्थित केंद्रीय रेसन ने मछली 
स्थलों के नवशे बनाने के लिए, भारतीय दशाप्रों में किस-किस तरह के छठे प्रौर गियर 
उपयोगी हो सकते हैं यह जानने के लिए, मछली मारने के मौसमों दा पता लगाने के लिए 
ओर कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए मछली पकड़ने की गवेपणात्मझ छारंवाइयां नी 
हैँ। वम्बई और सौराप्ट्र के समुद्र तट से ४० फंदम सीमा झागे वाले क्षेत्रों दे नक्गे बंगफी हद सके 
बना लिए गए हैं प्रौर कुछ बहुमूल्य मछली स्थलों का पता लगाया गया है। स्गत छड्ाज़ों बाले 
वेड़े के द्वारा मछली पकड़ने के तरीकों की परीक्षा को जा रही हैं। पश्चिम बंगार 


सरकार ने इसी तरह का काम बंगाल की साड़ी में शुरू किया है भ्रौर मद्रास, विरवादुरफोसीन 
तथा सौराप्ट्र में भी विभिन्न प्रकार की नावों झोर ग्रियरों की सहायता से प्रयोधात्मक मछली 





पालन का काये प्रगति कर रहा है। गहरे समुद्र में मछली पकटने के दस्वई-रिप्रत शेखर मी बामों 
को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विस्तृत किया जाएगा गौर ४० फंदम सीमा में ग्रागे मान 


स्थलों के नवशे बनाए जाएंगे। दक्षिण में तथा पश्चिमी शोर पूर्ठी हर्दों पर मद्ली पभादन हे 


२७० द्वितीय. पंचवर्षीय योजना 


0] 

सम्बन्ध में परीक्षण कार्य किए जाएंगे और मछली स्थलों के नक्शे भी बनाए जाएंगे। कोचीन 

, विद्याखापत्तनम और पोर्ट ब्लेयर में मछली पकड़ने के लिए तीन-परीक्षण केन्द्र स्थापित करने 
की योजना है । 


३४. मछली पकड़ने के तट्वर्ती और यंत्रीकृत कार्यक्रमों के विस्तार के साथ-साथ 
मछली पकड़ने के जहाजों के लिए चन्दरगाह की सुविधाओं में -सुघार करना आवद्यक है । 
नए बन्दरगाह बनाने और वत्तमान बन्दरगाहों में जहाजों के ठहरने के लिए भी प्रवन्ध करना 
है। इस क्षेत्र में जो बहुत-सी कठिनाइयां हैं, उनका अध्ययन खाद्य तथा कृषि संगठन के विश्येपन्ञों 
की सहायता से किया जा रहा है। समुद्रतटीय राज्यों की योजनां में मछली पकड़ने के लिए 

बन्दरगाह की सुविधाओं में विस्तार करने की व्यवस्था हैं । 


३५४. यद्यपि कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर पश्चिमी तट पर मछलियां बहुतायत से मिलती हैं, 
लेकिन उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और ठंडे योदामों की सुविधाएं नाकाफी हैं । इस 
लिए अन्तर्देशीय क्षेत्रों में मछली अपर्याप्त और अनियमित रूप से ही पहुंच पाती है । राज्यों की 
योजनाओं में परिवहत की सुविधाओं के सघार पर जोर दिया गया है। वम्बई में ६० ट्रकों और 
३० ढोने वाले लांचों को शहर में मछली लाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार 
का विचार है कि लम्बी यात्रा के लिए रेलवे के ऐसे २० डिब्बे प्राप्त किए जाएं जो शीतान- 
कलित हों। अंडों और छीटी मछलियों को कलकत्ते से अभावग्रस्त क्षेत्रों में भेजने के लिए 
किसी हद तक वायु-परिवहन का उपयोग भी किया जा रहा है। वर्फ और ठंडे गोदामों की 
सुविधाओं की आवश्यकता अनुभव करके केन्द्रीय सरकार ने वम्बई में एक गोदाम स्थापित 
किया है। मद्रास सरकार ने दो गोदाम कोजीकोड और मंगलौर में खोले हैं और भारत-नावें 
कार्यक्रम के अन्तर्गत एक वर्फ का गोदाम तिस्वांकुर-कोचीन में स्थापित किया जा 
रहा है। भारत-अमेरिकी टेकनीकल सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत बर्फ के कई छोटे तथा ठंडें 
गोदाम महत्वपूर्ण मछली केन्द्रों में स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ संहकारी संस्थाओं 
द्वारा संचालित किए जाएंगे। 


३६. अनेक स्थानों पर मछली वाजारों का तियन्त्रण या तो विचौलियों या व्यापारियों 
के गुटों के हाथ में हैं । इसके परिणामस्वरूप, मछुए को अपने माल के लिए बहुत 
कम दाम मिलता हैं और खरीदार को अपनी खरीद के लिए अधिक ऊंचा दाम देना पड़ता हैं। 
कुछ क्षेत्रों में विक्री के लिए कांफी वड़ी मात्रा में मछली फाजिल रहती है । उदाहरण के लिए, 
सौराष्ट्र में पकड़ी जाने वाली कुल मछली का प्राय: ६० प्रतिशत बाहर भेजा जा सकता हूँ । 
उड़ीसा में चिल्का झील क्षेत्र कीस्थिति भी यही है। अपर्याप्त परिवहन सुविधाओं के 
कारण वहुत-सी मछली उपचार सुरक्षा केन्द्रों में मेंज दी जाती हैं, जहां आवश्यक उपचार 
करने के वाद उसे सुखाई गई मछली के रूप में चेचा जाता है। राज्यों की योजनाओं में सुखाई 
गई मछली के सुरक्षा उपचार तथा वित्री के अच्छे प्रवन्व करने की व्यवस्था है । इस 
समय - लगभग २७,००० टन मछली पड़ोसी देशों को निर्यात होती हैं ॥ यह अधिकतर 
सुखाई हुई, सूखी नमकीन या गीली नमकीन मछली के रूप में होती है । जो खराब मछली 
खाने के लायक नहीं रहती, वह मछलियों के मोजन अथवा मछलियों की खाद के रूप में तैयार 
कर दी जाती है। कुछ राज्यों में शार्क मछली का त्तेल भी वनाया जाता है। श्ार्क मछली 
का तेल थोड़ा-बहुत निर्यात किया जाता है । इस वात के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं कि 


तह 


>> को स्का 
प्रथु पालन शोर मछला पालने २३१ 


$टीर उद्योग के ढंग पर समुद्री घास-पात का उपयोग किया ऊझाए घोर उससे समुद्री घास, ऊेली, 
सैबार पशुओं का भोजन तथा खाद बनाई जाएं। मछली पालन के उप-उत्पादनों से 
आम्बन्धित उद्योग के विकास के लिए पर्याप्त क्षेत्र ह भौर मछलीमार गांवों में काम झरने 
वाली बहुथंधी संस्थाञ्रों को इसे भी अपने काम का एक पश्ंग समस्कर करना चाहिए । 


श्रनुसंघान झोर प्रशिक्षण 

३७. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्नुसंधान के विकास को बहुत सहत्व दिया गया है । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व ही एक शुरुआत की गई थी, जब कि १६४७ में केन्द्रीय सरकार 
नें दो मछली पालन अनुमंघान कंन्द्र स्थापित किए थें--एक समुद्री मछली के लिए मंद्रपम 
में श्रौर दूसरा ताजे तथा खारे पानी की मछलियों के लिए कलकते .में । केन्द्रीय समुद्री 
मछली श्रनुसंधान केन्द्र, जिसके उपकेन्द्र बम्बई, कारवाड़, कालीकट, कीचीन शोर मद्रास 
में हैं, समुद्र में मछली पकड़ने की समस्याप्रों पर भ्रनुसंघान कार्य करता हैँ। इस प्रनुसंघान कार्य 
में मछली पकड़ने के स्रोतों का प्रनुमान लगाना, उन झ्ोनतों को किस हृद त्तक बम में 
लाया जा रहा है, इसका पता लगाना उत्पादन बढ़ाने की सम्भावनाएं खोडना श्लौर मछली 
को सुरक्षित रखने के उपायों तथा उपयोगों पर विचार करना आदि बालें शामिल ह# । 
व्यावसायिक मछली पालन की जिन आरधिक और टेकनीकल समस्याप्रों का विधेष रूप में प्रध्ययन 
किया गया है, वे ये हँ--मंकेरल, सारटीन, प्रान, ट्राल श्रादि मछलियों को पकड़ने, 
खारी समुद्रतटीय क्षेत्र को मछली स्थल के रूप में विकसित करने, सम्‌द्री घास-पान का उपयोग 
करने आ्रादि का विशेष रूप से अव्ययन किया गया है । छान-बीन से उन प्रतेक दिशाप्रों गा 
पता चला है जिनमें मछली पकड़ने झौर प्रन्य सम्बद्ध कार्यों के लिए प्रनेक प्रकार के प्रवन्ध 
किए जा सकते हैं श्रोर मछलियों को सुरक्षित रखा जा सकता है । 


३८. प्रन्तदेशीय मछली पालन की समस्याश्रों का अ्रध्यवन फेन्द्रीय प्रन्तदेंभीय मछली 
पालन अनुसंधान केन्द्र, वैरकपुर (कलकत्ता) श्लौर उसके तीन उपकेन्द्रों में किया जा रहा है । 
इलाहाबाद में नदियों शौर झीलों की मछलियों के बारे में, कटक में तालाबों की मछलियों 
के बारे में श्रीर कलकत्ते में नदियों के दहानों की मछलियों के बारे में सोज फी जा रही है । 
मछली पालन झर परिवहन की प्रारम्भिक स्थितियों में ही जो अण्टे श्रौर भांगुलिक 
मछलियां नप्ट हो जाती है, उनकी मात्रा कम कारने की विधियां रोज निकालने के लिए 
भी पश्रध्ययन किया गया हैँ । मछली पालन के तरीकों में सुधार एवं मानसवीकरण 
करने की दिशा में भी प्रगति हुई है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना वो लिए जो शोध कार्यप्रम 
बनाए गए हैं, उनमें नदी के दहानों, सारे पानी, प्राकृतिक एवं हृतिम झीलों, तथा बढ़ी 
बड़ी नदियों में मछली पालने पर, मछली केन्रों में जच दुषित होने के प्रभावों पर तथा 
अ्रनावश्यक धास-पात को बढ़ने से रोकने के प्रश्नों पर विधेष रूप से ध्यान दिया जाएगा । प्रनेक 
राज्यों में स्थानीय समस्याप्रों का ग्रध्ययन किया जा रहा हैँ श्लौर भारतीय ह्रपि पतुसंघान 
परिषद ने विशेष योजनाएं चलाई हैँ । १६५४ में नियुक्त की गई एक समिति ने मछली पालन 
के अनुसंघान कार्य को समीक्षा की प्रौर सलाह दी कि केन्द्रीय स्टेशनों के विस्तार शायंश्म 
बनाए जाएं। केन्द्रीय मछली पालन प्रनुसंधान केंद्रों, राज्यों के मछली पालन बिभायों 
झौर विश्वविद्यालयों के मछली पालन प्रनुमंघान कार्य को स्थायी मंझुली पाचन घनु्ंपान 
समित्ति की सहायता से समन्वित किया जाता है। एक मछली पालन प्राविधिवा बेस्ट रखादित 
किया जाएगा, जिसमें मछलियां पकड़ने हे जाल प्रौर प्रन्य यन्‍्त्रों के दिझाइन सैयार करने के 


श्छ्रे द्वितीय पंचवर्षीय बौजनो 


वारे में तथा-उन्हें क्रिव वस्तुओं से तैयार किया जाए और किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए, 
इस विपय में खोज की जाएगी । इस केन्द्र में मछलियों को ताजी, ठंडी और जमी स्थिति 
में. गोद्ामों में रखने, मछलियों -और अन्य समुद्री उत्पादनों' को खराब होने से बचाने की 
विधि एवं उनके उपयोग -के बारे में और विक्नी तथा विस्तार के हेतु उनकी किसमें -तथा वर्ग 
निश्चित करने के सम्बन्ध में भी खोज की जाएगी। 


३६. कलकत्ता-स्थित केन्द्रीय अन्तर्देशीय मछली पालन अनसंधान केन्द्र में मछली 
पालन विभागों के कर्मचारियों और अनुसंघान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण की सविध्ाएं, दी जाती 
'हैं । गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के वम्बई-स्थित केच्धीब स्टेशन के जहाजों में और कलकत्ते में 
पश्चिम वंगाल सरकार के जहाजों में शक्ति की सहायता से मछली पकड़ने -का प्रशिक्षण दिया 
जाता है । हितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ये सुविधाएं वढ़ाई जाएंगी। मछुओं को 
प्रशिक्षित करना उतना ही जरूरी हैं. जितना कि टेकनीशियनों और अनुसंधान -कार्यकर्ताओं 
को | वम्बई और सौराप्ट्र की सरकारों के साथ केन्द्रीय सरकार ने यंत्रीकृत मछली पालन के 
लिए मछओं की खातिर एक प्रशिक्षण- केन्द्र, वम्बई के निकट खोला हूँ और ऐसे ही अन्य 
केन्द्र तृतीकोरिन कोचीन में स्थापित किए जाएंगे। भारत-नाव योजना कार्य के अन्तर्गत्त 
तिख्वांकुर-कोचीन में यंत्रीकृत मछली पालन की शिक्षा दीं जा रही है। राज्य चरकारों के 
वरिष्ठ अधिकारियों के लिए दो केन्द्रीय अनुसंधान केन्द्रों पर कम समय वाले प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम 
की सुविधाएं भी हैं । ेु 

४०. पिछले कुछ वर्षों में उपयोगी अनुभव प्राप्त हुए हैँ | सुविधाओं की व्यवस्था करने 
से सम्बन्धित समस्यात्रों और मछनओं के बीच प्रसार कार्य के संगठन का और निकट से अध्ययन 
करना जरूरी है, ताकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में समुद्रतट्वर्ती राज्यों में मछुओं . के 
वीच सहकारी- विकास का विस्तृत कार्यक्रम आरम्म किया जा सके । 


श्रध्याय १५ 
वन तथा भूमि संरक्षण 


श््य्न 


भारत के वन न केबल विभिन्न विद्यप गणों बाली नाना प्रकार की 
स्रोत हूँ, जो कि निर्माण, प्रतिरक्षा, संचार झ्रादि के लिए विस्तृत रूप से उपयोग में छाती है, शपित 
उन उद्योगों की श्रावश्यकतामों के लिए भी उपयोगी. है डिनका प्रमुस कच्चा माल समदी ही 
है । शहरों के लिए वे इंधन के खोत है श्रौर देहातियों की लकड़ी सम्बन्धी छोटी-मोदी ध्रावध्य- 
कताग्रों को भी पूरा करते है । चराई की सुविधा, भूसा, नारा ग्रादि नी हमें बनों से प्राप्त 
होता है। इन सब प्रत्यक्ष लाभों के श्रलावा वनों का सबसे महत्वपूर्ण काम दलुवा भमि में पानी 
द्वारा मिटूटी की काट को रोकना और समतल भूमि की झा ला दंगयम रयना लेखा बातसभाद 
को रोकना है । नदी के जल खझ्बण क्षेत्र में बाढ़ों को संय्मित बारने तथा सदियों के निरस्तर 
एवं सन्तुलित प्रवाह को कायम रखने में वन सहायवः सिद होते है । जलवायु को सुधारने में भी 
उनका काफी प्रभाव होता है। इन संरक्षक लागों का सभी अनुभव किया झा सता है जब कि 
बनों का विस्तार पर्याप्त हो | परन्चु बिसरे हुए बुक्तों तथा इनके छोटेलट्रोट झुष्ों झा 
भी काफी लाभप्रद प्रभाव होता है। उचित रूप से बनाई गई बृक्ष मेसला श्रौर बान-रक्षा 
पट्टी काफी हद तक कृषि की उपज वृद्धि में सहायक सिद्ध होती हैं। शन्‍्ल में, बन नाना 
प्रकार के जीव-जन्तुओं के लिए प्राकृतिक घर हूँ । वनों के विनाश का दर्थ प्राभनिग जीव 
जन्तुओ्रों का बिनाद है । 





२. ये तो कुछ प्रवाट तथ्य हैँ, परन्तु ये सव इस बाल पर जोर देते ह# कि कूल क्षेत्रफल 
था काफी भाग स्थायी वनों के रुप में रहने देना चाहिए। बग उसित प्नपाल में बिरलाः 
हों श्रौर साथ ही इस बात का ध्यान भी रसा जाए कि उनवग प्रस्यधिक उपयोग, दरपयं 
व अतिक्रमण न हो । भारत के कुल क्षेत्रफल में से ६२ प्रसिशगत उनतृमि है । भह 
असन्तोषजनक नहीं दीखता, परन्तु वनों के रप में बर्गादित क्षेत्रों का इमारलसी लगादी मे रूप में 
मूल्य उनकी उत्पादन क्षमता को तुलना में वहुत गिरा हुआ है। सोदगमारे देश ने ससये भी 


के प्रनुपात में है। इस प्रकार भारतीय बस भूमि प्रसमान रूप ले दिलरित है। हा जंगलों 


की ग्रधिक आवश्यकता है, यहां ये बहुत कम है, ऊँसे कि भारत के सदसे सघन धार 


घाले तथा गहसतम हृषि वाले गंगा के मंदान में । शासतर प्रदेशों में कम पसे बने गोले 


कारण देश के प्रधिक भाग में ऊऋप्णदेशीय प्रति मो बन पाश जाने कै । प्रत्येण स्थान मो बनी 


० फ जाते कै जमेस ड्ड नाते काम बल हटा दिए जजजलओ 5 र >लनर खुल>क 
में माना प्रकार के यूक्ष पाए जाते है. जिनमें से बहुत मास फी साधिंश उपयोगिता ॥॥ इस 

पड के ६ भले ने नि ब्ण्जर पाल कु ता नकद कु डे ई ० है. न 
प्रयार कीमती, मिलेल्जुले, तथा सडद़ने बाले पसों हें. दस से फउठुरत श 
एक धननमि की उपयोगी इसाइली लगी छआ उत्मादन भी मोरयीय देसी हे. शयदर 
३ $ रे हु 
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वना के एक एकड़ क उत्पादन से कम हूं। लकड़ी काटने तथा उसे वनों से बाहर लाने 
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वाली व्यर्थता को रोकने से तथा अनुसंधान द्वारा निम्न श्रेणी की इमारती लकड़ी के उपयोगों 
को दूढने से इस बारे में कुछ हद तक सुवार किया जा सकता है (वास्तव में कुछ हो भी चुका 
है) । अमेरिका, रूस आदि प्रगतिश्ञील देशों के कुल क्षेत्रफल में से प्रायः एक तिहाई वनभमि 


होती हैं । इन वातों को तथा विश्येप रूप से प्राकृतिक ऊप्णदेशीय वनों की उत्पादन क्षमता को 
ध्यान में रखतें हुए १६५२ के राष्ट्रीय वन नीति प्रस्ताव में यह प्रस्तावित किया गया कि 
वार-बारे दंश के कुल क्षेत्रफल में से वनभूमि को ३३ प्रतिशत तक बढ़ा लेना चाहिए जिसमें 
“से ६० प्रतिशत पर्वतीय प्रदेशों में हो तथा २० प्रतिशत समतल भू-मागों में हो । 


३. यह वात स्मरणीय हैँ कि औद्योगीकरण के विकास के लिए उठाए गए प्रत्येक कदम 
के साथ-साथ वन पदाथों की मांग बढ़ती जाएगी। अनेक उद्योगों में प्रमुख कच्चे माल 
के रूप में लकड़ी इस्तेमाल होगी और जिन उद्योगों में ऐसा नहीं होगा, उनमें इमारती लकड़ी 
न केवल कारखानों के निर्माण में काम आएगी वल्कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को पैक 
करने के लिए नियमित रूप से इस्तेमाल होगी । शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य कार्यक्रमों के 
लिए आवश्यक बढ़ते हुए कागज के उत्पादन के लिए कच्चा माल भी इन्हीं वनों से प्राप्त 
करना है। यह केवल संयोग नहीं कि दुनिया के देश जो सवसे अधिक प्रगतिशील हैं उनमें प्रति 
व्यक्ति वो पीछे लकड़ी की खपत सबसे ऊंची है। भारत में प्रति व्यक्ति के पीछे अनचीरी 
लकड़ी की खपत केवल १४ घनफुट है, जवकि अमरीका में ५८ घनफुट है। ब्रिटेन में 
प्रति व्यक्ति पीछे ७छ८ पौंड गूदें की खपत की तुलना में भारत 
ही है । अमेरिका तथा रूस में प्रति व्यक्ति पीछे क्रमश: १*८ तथा 
है, जबकि भारत में केवल ०२ हैँक्टर ही है । ये आंकड़े उस्त भारी कमी की ओर 
संकेत करते हैं जिसको दूर करना रहन-सहन के तुलनात्मक स्तर को प्राप्त करने के लिए 


5 


परमावद्यक है । हे 
४. वन नीति ऐसी वनानी होगी जिससे एक ओर वन पदायों की दीर्घकालिक वृद्धि 
हो और दूसरी ओर निकटवर्ती भविष्य में इमारती लकड़ी की वढ़ती हुई मांग पूरी हो सके 
इन दोनों दिशाओं में यथार्थ दप्टि से योजना वननी चाहिए । कहीं-कहीं पर पाए जाने वाले 
कीमती वुक्षों के साथ, ऊष्णदेशीय वनों की मिली-जुली प्रकृति के कारण होने वाली हानियों 
के बारे ग पहले से ही विचार किया जा चुका हैं। इससे मिली-जुली प्रकृति वाले वनों क 
प्रवन्ध त्तथा पुनरुत्थान में अनेक कठिनाइयां हैंँ। सागवान के वियय में वनों के अनेक सघन 
भागों में वृक्ष काटकर गिराने तथा कृत्रिम पुनरुत्यान के अलावा इन कठिनाइयों को दूर 
करने का अन्य कोई चारा न था। उद्योगों में काम आने वाली आवश्यक लकड़ी को प्राप्त करने 
के लिए ऐसा ही कोई हल ढंढना पड़ेगा । लकड़ी पर निर्मर उद्योगों की सफलता के लिए यह 
आवश्यक है कि उन्हें उचित कीमत पर तथा उचित मात्रा में निरन्तर लकड़ी “मिलती रहें! 
अत: वनों के आगामी प्रवन्ध के लिए यह आवश्यक होगा कि औद्योगिक ( तथा व्यापारिक ) 
लकड़ी के उत्पादन के लिए कृत्रिम वन उगाने की ओर अधिक ध्यान दिया जाए । इसमे पंदा 
होने वागे खतरों तथा कठिनाइयों को पूरी तरह समझा जा चुका हैं । इन कठिवाइयों को 
टूर करने तया खतरों से बचने के लिए वन वर्द्धनीय अनुसंघान पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए । 


न्प्ष ॥. न 
' 
|» «9| 
छः 
न्।्स 
हर] 
नी 


५. बनों को विस्तृत करने तथा उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए काफी लम्बी अवधि 
चाहिए | अतः यह आवश्यक हैँ कि ऐसे अल्यकालिक उपाय ढूंढें जाएं जो कि उनकी 
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दीर्घकालिक विकास के लिए हानिकारक नहों। घटिया तथा ग्रौण श्रेणी की इमारती लकड़ी 
को उत्तम किस्म की बनाने के लिए उपाय करने चाहिएं । इन इमारती लकड़ियों को मजबूत 
तथा टिकाऊ बनाने के लिए, प्लाईवुड बनाने, सुझानें तथा तख्ते बनाने आदि के ढंग इस्तेमाल 
किए जा सकते हैं | सजावटी इमारती लकड़ी का उपयोग करते हुए उसे अधिक टिकाऊ बनाया 
जा सकता है। व्यर्थ जाने वाली तथा घटिया लकड़ी से चिपवोर्ड, हांबोर्ड बनाकर 
इमारती लकड़ी की कमी को पूरा किया जा सकता है। इमारती लकड़ी काटने 
तथा उसे वनों से बाहर लाने के तरीकों में सुधार करने से कीमतों को घटाया जा सकता है 
श्रौर होने वाली व्यर्थता को कम किया जा सकता है । 


६. १६५२ क॑ वन नीति प्रस्ताव में वन प्रवन्च तथा उसके विकास कं बारे में मुख्य 

नियम निर्वारित कर दिए गए हैं भौर निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया है : 

(१) भूमि के उपयोग का एक ऐसा सन्तुलित तथा पूरक ढंग निकाला जाए जिसके 
अन्तर्गत प्रत्येक किस्म की भूमि का इस प्रकार से उपयोग हो जिससे उत्पादन 
अधिकाधिक तथा क्षय न्यूनतम हो । 

(२) रोकथाम : 

(क) उन पवंतीय प्रदेशों में वनोन्मूलन को रोकना जहां से देश की भूमि को उपजाऊ 
बनाने वाली सदा प्रवाहित नदियों को निरन्तर पानी मिलता है; 

(ख) नदी के वृक्षहीन तटों पर बढ़ते हुए भूमि के कटाव को रोकना जो कि 
बेकार पड़ी हुई उबड़-खाबड़ जमीन पर खोहें बनाता है और आसपास की 
उपजाऊ भूमि को भी बंजर बना देता है; 

(ग) समुद्र के घाटों पर वालू के तूफानों को रोकना और वालू के टीलों के स्था- 
नान्तरण को रोकना, विशेषकर राजस्थान की मरुभूमि में; 

(३) भौततिक तथा जलवायु सम्बन्धी स्थितियों को सुधारने तथा जन साधारण के 
कल्याण के लिए जहां भी सम्भव हो वृक्ष लगाए जाएं; 

. (४) चारे, कृपि सम्बन्धी उपकरणों के लिए थोड़ी-बहुत लकड़ी और विशेष रूप से 
ईंधन की वृद्धि निश्चित करनी चाहिए ताकि गोबर को जलाने की जगह 
खाद के रूप में इस्तेमाल करके अ्रधिकाधिक अन्न उत्पन्न किया जा सके; 

(५) प्रतिरक्षा, संचार तथा उद्योग के लिए आवश्यक इमारती लकड़ी तथा अन्य वन 
पदार्थों की मांग निरन्तर रूप से पूरी होती रहनी चाहिए; और 

(६) उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष अधिकाधिक राजस्व 
प्राप्त करना परमावश्यक है। 


इन हिंदायतों को कार्यान्वित करने के लिए तथा देश के वन साधनों को उपयोगी तथा 
प्रभावपूर्ण ढंग से विकसित करने के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक होंगे : 
(क) बन क्षेत्रों का विस्तार करके उन्हें सुधारा जाए; 
(ख) निकट भविष्य में इमारती लकड़ी तथा अन्य वन पदार्थों की बढ़ती हुई मांग 
को पूरा किया जाए; और 
(ग) दीर्घकालिक बन साथनों के विकास के लिए योजना बनाई जाए । 
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पहली पंचवर्षोय योजना में प्रगति 

७. पहली पंचवर्षीय योजत्ता में वनों के विकास के लिए ६.६ करोड़ रुपया स्वीकार 
किया गया था। पहली योजना को अवधि में राज्य सरकारों द्वारा वनरोपण, वन प्रदेशों में 
यातायात साधन, वन प्रशासन में समुचित प्रवन्ध तथा गांव निर्माण सम्बन्धी अनेक 
योजनाएं कार्यान्वित की जा चुकी हैँ । लगभग ७५,००० एकड़ भूमि को वन उगाकर 
हरा-भरा बनाया गया। लगभग ३,००० मील से भी अधिक वन प्रदेशों में सड़के बनाई 
गईं या उनमें सुधार किया गया । २ करोड़ एकड़ भूमि से भी अधिक वन प्रदेश, जो कि लोगों 
' की व्यक्तिगत सम्पत्ति थी, सरकारी प्रवन्ध में सम्मिलित कर लिया गया और इस विद्येप 
उत्तरदायित्व के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। कार्यकारी योजनाएं 
बनाने का काम तेजी से होने लगा और नए प्रदेश भी इन योजनाओं के अन्तर्गत सम्मिलित 
कर लिए गए ! 

८. केन्द्रीय सरकार ने दियासलायां वनाने की लकड़ी के उत्पादन के लिए एक योजना 
वनाई थी जिसके अन्तर्गत बड़ी संख्या में पेंड लगाए गए। योजना के अ्रन्तिम वर्षों में राज्यों 
में प्रतिवर्ष ३,००० एकड़ भमि से अधिक में ऐसे वक्ष लगाए गए । केन्द्रीय सरकार द्वारा- 
बनाई गई मख्य योजनाओं में वन अनुसंवान, वन दिक्षा तथा वन्य जन्‍्त सुरक्षा महत्वपूर्ण 
थीं। वन अनुसंधान की दिंशा में जो प्रयत्त किए गए हैँ, उनमें भारत में मलाया के गन्ने की खेती, 
हरे वांस को अधिक टिकाऊ बनाने के उपचार तथा समुद्री कीड़ों-मंकोड़ों से लकड़ी की 
सुरक्षा से सम्वन्बित अनुसंधान महत्वपूर्ण हें । वन उपयोग तथा वन विज्ञान संबंधी महत्वपूर्ण 
एंव प्रामाणिक ग्रंथों को नया रूप देने तथा उनको संशोधित करने का काम आरम्भ किया 
गया। वन शिक्षा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए देहरादून : में अतिरिक्त स्थान 
रखे गए और अन्य उपकरण. जुटाए गए। १९५२ में भारतीय वन्य जीव-जन्तु बोर्ड बनाया 
गया जिसने जीव-जन्तुओं की सुरक्षा के लिए बड़ा उपयोगी कार्य किया है । दिल्ली में 
“ग्राणि-विज्ञान सम्बन्धी तथा वनस्पति विज्ञान सम्वन्बी नयां पार्क स्थापित करने का 
बुनयादी काम किया जा चुका है। 

दूसरी योजना में दे संबंधी कार्यक्रम 

६. प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में आरम्स किए गए कार्यों को आवश्यकतानुसार 
चाल रखने के अतिरिक्त दूसरी योजना के कार्यक्रम में निम्नलिखित उपाय और सुझाव भी 
शामिल हैं :-- 

(१) वनरोपण और कम उपजाऊ वन प्रदेशों में सुधार करना तथा वन विस्तार 

करना; ४ 
(२) व्यापारिक और औद्योगिक महत्व वाले पेड़ लगाना; 
(३) निकट भविष्य. के लिए इमारती लकड़ी तथा अन्य वन पदार्थों की उपज बढ़ाने 
के लिए उद्चत ढंग अपनाना; 

(४) वन्य जीव-जन्तुओं को सुरक्षा करना 
(५) वनों में काम करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों की दक्षा में सुधार करना 
(६) वन अवृसंघान पर अधिक जोर देना; ह 
(७) अधिक से अधिक टेकनीकल कर्मचारियों का प्रवन्च करना; तथा 


वन तथा भूमि संरक्षण २७७ 


(८) देश भर की वन विकास योजनाओं को कार्यरूप देने में केन्द्रीय सरकार के नेतृत्व 
और समन्वय की व्यवस्था करना । 


विभिन्न राज्यों ने समान और नियमित आधार पर अपनी स्थानीय आवश्यकताओं की 
पूर्ति कें लिए वन विकास योजनाएं वनाई । दूसरी पंचवर्षीय योजना में वन विकास के लिए 
लगभग २७ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय सरकार अनुसंधान, थिक्षा, प्रदर्शन 
तथा समन्वय का विशेष ध्यान रखेंगी श्रीर राज्य सरकारें वन विकास सम्बन्धी योजनाश्रों 
का संचालन करेंगी । 


१०. इस वात का पहले ही उल्लेख किया जा चुका हैँ कि निम्नतर श्रेणी के वनों का बहुत 
बड़ा भाग राज्य नियंत्रण के अन्तर्गत आ चुका है । प्राय: इन वनभूमियों की सीमा न तो 
भूमि पर ही निर्धारित की गई है और न नक्शों पर भी इनका कोई चिन्ह है। यदि 
वनों को भविष्य में अ्विवेकी ढंग से काटने और उजड़ने से बचाना है तो जितनी 
जल्दी हो सके वन अधिनियम के अन्तर्गत इन विस्तृत वन क्षेत्रों की सीमा नियत करके उनकी 
घोषणा कर दी जाए | अत: यह वात ध्यान में रखते हुए कि वनों का प्रवन्व अधिक ग्रच्छा हो 
जाए, राज्य सरकारों को इन क्षेत्रों की पैमाइश करानी चाहिए। साथ ही, इन निम्न-स्तर के 
उपेक्षित बनों का यथाज्षीध्ष पुनरुत्यान करना झ्ावश्यक हैँ । वृक्षों तथा अन्य वनस्पति का 
पुन:रोपण क्षायद अत्यन्त कठिन व महंगा पड़े । निकट भविष्य में ऐसे उत्पादक बनों से 
कोई विद्येप लाभ होने की आज्ञा नहीं है, परन्तु फिर भी उनके संरक्षक गुणों का लाभ 
उठाने के लिए यथासम्भव पुन:रोपण पर अ्रविलम्ब ध्यान देना आवश्यक है । विचार है 
कि लगभग ३,८०,००० एकड़ भूमि पर इस ढंग से काम किया जाए । इससे देश में वनभूमि 
की वृद्धि होगी । 


११. श्रन्य कामों के उपयोग में श्राने वाली भूमि को (विद्येप रूप से सघन आबादी 
वाले प्रदेशों में) घिकास व विस्तार के लिए प्राप्त करना झायद अत्यधिक कठिन हो, 
फिर भी कुछ हद तक बनों के विस्तार के उपायों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देना आावद्यक है । 
सड़कों के किनारों, श्रौर नहरों के तटों पर संरक्षक मेखलाओं के रूप में तथा गांव की वेकार 
पड़ी भूमि पर वृक्ष लगाए जाएंगे। श्राशा की जाती हैँ कि इस प्रकार के वृक्ष अन्त में 
उत्पादक सिद्ध होंगे। 


१२. बनों में कार्यान्वित की जाने वाली वर्तमान कार्यकारी योजनाओं के श्रन्तर्गत विभिन्न 
बन विभागों द्वारा इमारती लकड़ी सीमित मात्रा में ही उगाई गई है और लकड़ी उगाने के 
लिए उपयुक्त सभी स्थानों पर काम नहीं किया गया है। विज्ञेप रूप से जब हमें यह ज्ञात 
हैं कि इमारती लकड़ी व अन्य वन पदार्थों के लिए देश की मांग वर्तमान उत्पादन से 
बढ़ चुकी है और साथ ही अनुमान हैं कि उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी, ऐसे वृक्ष लगाकर वन प्रदेश्नों 
को विस्तृत करना लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। लगभग ५०,००० एकड़ वन भूमि पर व्यापारिक 
दृष्टि से महत्वपूर्ण सागवान जैसी लकड़ी के वृक्ष लगाए जाएंगे । दियासलाईयां बनाने के दागम गाने 
वाली लकड़ी के वृक्ष पहली पंचवर्षीय योजना की तुलना में अधिक मात्रा में वोए जाएंगे। अगले 
पांच वर्षों में १०,००० एकड़ के लगभग भूमि में इस किस्म के पेड़ लगाने का विचार हूँ । इसी 
तेजी से और पांच साल की अवधि में प्रगति होते रहने पर शायद इस दिद्ला में हम आत्म निर्भर 
बन सकते हैं । इसके भ्रतिरिक्त १३,००० एकड़ भूमि में ववूल तथा गोंद उत्पन्न करने दाले पेड़ 
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लगाए जाएंगे, जो कि कागज, चमड़ा रंगने के तथा कृत्रिम रेशम के उद्योगों के लिए मल्यवान 
हैं। कायज़ वनाने में काम आने वाले एक विद्येप किस्म के घास के बयान ठगाने का भी 
विचार है न्‍ 
१३. वन सुधार के लिए उपयुक्त योजनाएं दीव॑कालिक प्रकृति की हैं। अल्पकालिक 
उपायों में जो कि निकट भविष्य में उत्पादन की उन्नति में सहायता देंगे, इमारती लकड़ी की 
निकासी के नए ढंग, -बनों में यातायात का विकास, चिप वोर्ड, प्लाई वुड आदि के अलावा 
लकड़ी को सुरलित करने व सुखाने की प्रक्रिया का और अधिक प्रयोग भी सम्मिलित 
होया ) योजना में लकड़ी के लट्ठे बनाने के नए ढंग अपनाने की, विद्येषकर वक्ष काटने 
व उनकी निकासी के लिए नवीनतंम उपकरणों की व्यवस्था भी हैं । पव॑ततीय प्रदेग्ों में 
लकड़ी की निकासी के लिए तार से बने हुए रस्सों के द्वारा तथा इसी प्रकार के अन्य सस्ते उपायों 
से दुर्गंम स्थानों के वन पदाथों की पहले से अधिक प्राप्ति हो सकेगी | पंजाव, हिमाचल 
प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, उत्तर प्रदेश, परिचम बंगाल तथा विहार के कुछ भागों में, मद्रास तथा 
मैसूर के पहाड़ी वनों में इस प्रकार के उपायों द्वारा विश्येप लाभ हो सकता है। नए ढंग से लद्ठे 
बनाने के साथ-साथ वनों में यातायात पर भी ध्यान देना आवश्यक है। योजना के अन्तर्गत 
वनों में ७,४०० मील नई सड़कों का निर्माण करने या उनकी मरम्मत की व्यवस्था की गई 
है। व्यापारिक दुष्टि से महत्वपूर्ण इमारती लकड़ी के बढ़े हुए उत्पादन के साथ-साथ वनों में 
प्राप्त होने वाली सव किस्म की लकड़ियों का भी पूरी तरह इस्तेमाल होना चाहिए। निस्संदेह 
भारतीय वनों में निम्नतर श्रेणी की इमारती लकड़ी वहुलता से प्राप्त होती है, जो कि उचित 
प्रकार से चुखानें और सुरक्षित करने के उपचार के वाद व्यापारिक लकड़ी की 
मांग को पूरा कर सकती है । इसलिए योजना में केद्वीय सरकार द्वारा इमारती लकड़ी के 
सुखाने या उसे अधिक टिकाऊ वनानें तथा अन्य उपचार करने के तीन या चार कारखाने 
स्थापित करने की व्यवस्था है और राज्यों में भी इसी प्रकार के छोटे पैमाने पर १० कारखाने 
खोल जाएंगे, ताकि निम्नतर श्रणी की इमारती लकड़ी को अधिक उत्तम बनाया जा सके 
और उसका पूरा उपयोग किया जा सके 


|५ 


१४. अभी तक वन प्रदशों के विकास के लिए बनाई गई योजनाओं को कार्यरूप देने 
में और उनके विकास में सबसे वड़ी कठिनाई यह पेश आती हैं कि देश में इनसे सम्बन्धित 
आंकड़ों की जानकारी का अभाव है। वन पदार्थों, विशेषकर इमारती लकड़ी की उपज तथा 
इसकी वत्तमान तथा भविष्य में होने वाली खपत के रुख का अध्ययन (खाद्य व कृषि संस्थात्रों 
सहयोग से ) करना होगा; इससे भविष्य में उपज की योजना बनाने में सहायता मिलेगी । 


३॥ 


१५. भारतीय वन छोटे-मोटे बन पदार्थों से परिपूर्ण हैं। इनमें वांस, वेंत, राल तथा 
विद्येष किस्म के तेल पैदा करने वाले पेड़, जड़ी-वटियां, घास आदि वहुलता से मिलते हैं । बांस 
तथा लाख जैसी प्रसिद्ध वस्तुओं की खेती और उनकी खपत सन्तोपजनक है। इसलिए समस्त 
छाटनमाद वन पदायां क नियमित ्रमितत तथा पयाप्त मात्रा मे उत्पादव तथा उचक गणा का सुरक्षा 
को ध्यान म रखते हुए उन्हें पैदा करने, उनका संग्रह करने तथा विक्री के ढंगों में सुघार करना 
सम्भव है। जड़ी-वृटियों की गहन कृषि को सुव्यवस्थित रूप से (वायानों में) वयाशीछ्र बढ़ावा 
देना चाहिए । इसरी पंचवर्षीय योजना में २,००० एकड़ भूमि में ऐसी खेती करने का आयोजन 
है। हरे-भरे मदानों तवा जंगली चराग्राहों पर घ्यान दिया जाएगा, और आज्ञा की जाती हैं 
कि इस दौरान में ४ लाख एकड़ भूमि पर काम होगा 


ह ५ वन तथा भूमि संरक्षण २७६ 


.१६- वन प्रवन्ध का एक आवश्यक अंग वन्य जीव-जन्तुओं का संरक्षण हैं, विशेषकर 
जब कि भारत के वन्य जीव-जन्तु देश के सुरक्षित वनों में अन्तिम शरण ले रहे हैं। उनकी नसस्‍्लों 
को समाप्त होने से वचाना अनिवार्य है। शेर, गेंडा आदि महत्वपूर्ण जानवरों का नाथ होता 
जा रहा है । इनकी रक्षा, के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, दिल्ली में एक आधुनिक 
चिड़ियावर के अलावा १८ राष्ट्रीय पार्क तथा पशु विहार स्थापित करने की व्यवस्था है । 


१७. वनों या उनके आस-पास रहने वाले तथा उनमें काम करने वाले कर्मचारियों को 
अ्रसाधारण रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । अ्रत: वन कर्मचारियों तथा श्रमिकों 
के काम करने की दशा को सुधारने के लिए विश्वेप ध्यान देना आवश्यक है । इसलिए राज्यों के 
वन विभाग उनके निवास स्थान, पीने के पानी, दवा-दारू, स्कूलों आ्रादि की सुविधाओं की व्यवस्था 
पर विज्ञेप ध्यान देंगे। वनों में बढ़े हुए काम के लिए ( वम्बई में प्राप्त अनुभव के आधार पर ) 
ग्रादिम जातियों के वन कर्मचारियों तथा बन मजदूरों की सहकारी संस्थाएं श्रधिकाधिक 
स्थापित की जा सकती हैं, ताकि श्राज जो लाभ ठेकेदार उठा रहे हैं, वे वन श्रमिकों को 
मिलें। किन्तु फिर भी, इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि ये सहकारी संस्थाएं ऐसे व्यक्तियों 
के हाथों न पड़ जाएं जो कि आदिम जाति के श्रमिकों का शोषण करने लगें । इसलिए, सहकारी 
संस्थाश्रों के कार्य संचालन में वतन विभागों को अधिक सक्रिय व सहानुभूतिपूर्ण ढंग से मार्गदर्शन 
करना चाहिए । 


१८. प्रस्तावित पैमाने पर विकास कार्य करने के लिए आवश्यक है कि वन अनुसंधान पर 
श्रत्यधिक जोर दिया जाए। पहली पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए देहरादून के वन अनुसन्धान 
संस्थान का दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत और अ्रधिक विस्तार किया जाएगा और 
इसमें लट्ठे बनाने के तरीकों, लकड़ी की इंजीनियरिंग के अध्ययन के अलावा, पौधों 
का परिचय, वीज सम्बन्धी अनुसन्धान तथा उद्योगों में लकड़ी के इस्तेमाल सम्बन्धी समस्याओं 
के बारे में भी पढ़ाया जाएगा । दक्षिण भारत में एक प्रादेशिक अनुसन्धान संस्था स्थापित 
की जाएगी । कोयमत्तूर में “सदर्न फारेस्ट रेजर कालेज” के सहयोग से जीव व वन सम्बन्धी 
समस्याओ्रों की खोज करने के लिए इकाइयां स्थापित की जाएंगी और वंगलौर में मैसूर 
सरकार की अनुसंधान शाला को केन्द्र के रूप में इस्तेमाल करते हुए वन पदार्थों के अनुसंधान 
के लिए ३ इकाइयां खोली जाएंगी । राज्य भी प्रादेशिक व स्थानीय, विशेषकर 
बन सम्बन्धी विषयों की समस्याओं के लिए अनुसन्धान योजनाएं आरंभ करेंगे । 


१६. दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में वन कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान 
लगाया जा चुका है । देहरादून वन कालेज से निकलने वाले लगभग १५० वन अफसरों 
के स्थान पर २५० की आवश्यकता हो रही हैं। इसलिए यह्‌ प्रस्तावित किया गया है कि ४० 
से बढ़ाकर ८० व्यक्ति दाखिल किए जाएं। देहरादून तथा कोयमत्तूर के कालेजों से 
सिकलने चाले ६०० वन रेंजरों के स्थान पर भविष्य में ७०० चाहिएं । यह प्रस्तावित 
किया गया है कि कोयमत्तूर में ४० व्यवित और अधिक दाखिल किए जाएं। शअ्रनुमान है 
कि टूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए लगभग 
२,००० वन कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, और उनको प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न 
प्रदेशों में या स्थानीय प्रवन्ध किए जा रहे हैं । अन्य स्थानों से लोगों को भरती करके प्रनुसंधान 
करने वाले व्यक्तियों की (वनों के लिए प्रशिक्षितों के अलावा) मांग पूरी की नाएगी । 


चु८छ0 डिताद पिचवपाय याजना हि > 


२०. झमस्त देश के वन साथनों के सुयोजितं विकास के लिए केन्द्र तथा राज्यों का 


समन्वय वांछनीय हैं । भारत के वनों से संबंधित विभिन्न समस्याओं को हल करने 
के लिए वन विभाग का केन्द्रीय वोर्ड स्वयं जुटा हुआ हैं और प्रत्येक विपय में पथ-प्रदर्धन . 
करता है। एक योग्य संस्था के संरक्षण में विकास कार्य, कार्यकारी योजना की तैयारी 
और वन प्रवन्ध का उचित रूप में समन्वित होना आवश्यक है। इसलिए यह आवश्यक हैँ 
कि सहायता तथा टेकनीकल परामर्श देने के लिए केन्द्र में सुसंगठित संस्था स्थापित की 
जाए। वन सम्बन्धी आंकड़ों, मण्डी के अव्ययन तथा आंकड़ों सम्बन्धी सूचना, इमारती 
लकड़ी तथा अन्य वन पदाथों के वर्गीकरण के काम के लिए इस संस्था को जिम्मेदार होना 
पड़ेया ताकि वन विभायों के समस्त काम सुचारु रूप से हो सर्के । इसलिए यह प्रस्तावित 

किया गया है कि वन विकास तथा वन प्रवन्ध में समन्वय लाने के लिए एक वन आयोग वनना 


चाहिए 
२. भमि संरक्षण 


२१. पानी व वाय के कारण जो भूमि का क्षरण होता है, उससे उपजाऊ भूमि के काफी 
विस्तृत भाग वेकार हो चुके हैँ और यह प्रक्रिया निरन्तर रूप से जारी है| भूमि लरण के कारण 
जो क्षेत्र नष्ठ हो चुके हैं या हो रहे हैं, उनमें से वहुत कम क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है | चास्तव 
म कृपि योग्य भूमि के बहुत बड़े भाव में किसी न किसी भांति के क्षरण होते रहते हैं । ५ करोड़ 
एकड़ भूमि में फैले हुए मरुस्यल में भूमि क्षरण सतत रूप से जारी है । और इसी से आसपास के 
क्षेत्रों में इसके बढ़ने का खतरा है। यह अनुमान किया गया है कि पव॑तीय प्रदेशों, चरागाहों, 
बेकार पड़ी भूमि आदि का पांचवां भाग क्षरण के कारण प्राय: नप्ट हो चुका है । अत्यघिक वन 
काने से, चरागाहों का हद से अधिक उपयोग करने से तथा कृषि में अनुचित तरीकों का 
इस्तेमाल करने से ही मख्यतया भूमि का क्षरण हुआ है । 

२२. पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान में भूमि क्षरण से छुटकारा पाने का काम सुव्यव- 
स्थित ढंग से आरंम्भ किया गया । २५० वन तथा कृषि अधिकारियों को भूमि सुरक्षा के 
उपायों को उपयोग में लाने के लिए प्रशिक्षित किया गया | १६५२ में मरुभूमि में वन उगाने 
के विपय में जोबपुर में एक अनुसंवानशाला खोली गई और प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तिम 
वर्षों में ५ प्रादेशिक अनुसन्धान व प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थापित किए गए। वम्बई, उड़ीसा, पृरिचम 
बंगाल, मद्रास, पंजाव, सौराष्ट्र, तिव्वांकुर-कोंचीन, अजमेर, केच्छ और मणिपुर में ११ मार्ग- 
दर्शक (पाइलेट प्रोजेक्ट) योजना कार्यों को चालू किया गया। मद्रास और तिस्वांकुर- 
कोचीन की ये योजनाएं विकास योजनाओं में परिवर्तित कर दी गई हैं । विद्येपज्ञों के तत्वा- 
वधान में इन योजना कार्यों तथा कैलेंघई और दामोदर घाटी में, पश्चिम बंगाल के दारजिलिय 
में, मच्छ-कुण्ड प्रदेश, उत्तर प्रदेश वुंदेल खण्ड क्षेत्र और यमृना की घाटियों तथा मद्गास के 
नीलगिरि प्रदेश में भूमि क्षरण की रोकथाम के उपायों का प्रदर्शन किया जा चुका है। 
अराक घाटी में एक योजना के अन्तगेत उत्तवत (वैरेसिंग) तथा समोच्च (कन्टूर) बांध 
बनाने का तरीका प्रदर्शित करके आदिम जातियों की आधिक स्थिति को सुवारच 
का काम किया जा रहा है। प्राय: प्रदर्शन कार्यक्रमों को आयोजित करने में तथा उन्हे 
कार्यरूप देने में स्थानीय किसान भाग लेते है। ऊपरी टीस्टा नदी की घादी का 
निरीक्षण किया गया और रोकथाम के उचित भ्रस्ताव पेश किए गए । इस सर्वेक्षण 
से ज्ञात हुआ कि समस्त नदियों के पर्वतीय क्षेत्रों मेंभूमि संरक्षण के लिए उपाय 





वन तथा भूमि संरक्षण श्ष्‌ 
करने की सख्त जरूरत हैं। भूमि संरक्षण के लिए भाखड़ा के जल सबंध सेद्र 
में १९५१-५२ से वनरोपण में प्रगति हो रही है और ४,३८२ एकड़ नमि के लिए सनन्‍्दों कथा 
रोकथाम के लिए बांव बनाए गए हैं । ५,१२४ एकड़ भमि में वक्ष लगाए जा रहे है। पहली 
पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्यों में समोच्च (कन्टूर) बांध बनाना, समोच्च खन्‍्दकें बनाना, 
पानी की निकासी के स्थान को बन्द करना, चबतरे बनाना, घाटियों और नदियों के बहने 
के स्थान को नियमित करना आ्रादि भूमि संरक्षण के उपायों को ७,००,००० एकड़ भमि में कार्यरूप 


दिया गया जिसमें से दो-तिहाई से श्रध्रिक भाग केवल वम्बई प्रदेश में था । 


डे 


२३. प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में राजस्थान की मरुभमि को सीमित रखने की 
समस्याओं का विस्तृत रूप से श्रव्ययन किया जा चुका है| जोधपुर में मरभमि वनरोपण तथा 
श्रनुर्संधानशाला स्थापित की गई है । पश्चिमी राजस्थान में लगभग १५० मील लम्बी सड़कों के 
किनारों पर पेड़ बोए जा चुके हैं। चरागाहों को सुधारने तथा प्रयोग के लिए वनस्पति झगाने 
के निमित्त १०० वर्गमील भूमि निदचत कर दी गई है । 


इसरी पंचवर्वाय योजना के लिए कार्यक्रम 


े २४. जिन क्षेत्रों में भूमि क्षरण सबसे श्रधिक हुआ है, वहां लगभग ३०,००,००० एकड़ 

भूमि को दुबारा खेती या अन्य वनस्पति उगाने के योग्य बनाने की योजना है। इन क्षेत्रों के 
लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं, उनके द्वारा भूमि क्षरण की सब प्रकार की समस्याओं को सुलझाने 
का प्रयत्त किया जाएगा--उदाहरणार्थ, कृषि योग्य भूमि की, हवा के जोर से बढ़ने वाले 
मरुभूमि के तथा समुद्री किनारों के बालू के दीलों की, नदी घादी योजनाओं की, पर्वतीय 
प्रदेशों की, नदी तटवर्ती भूमि की वेकार पड़ी भूमि की, तथा समुद्र से क्षरित भूमि की । योजना 
में भूमि के संरक्षण को कार्यहूप देने के लिए २० करोड़ रुपए की रकम रखी गई है । 


२४. कृषि भूमसि--वर्षो के पानी के तेज प्रवाह तथा छोटी घाराओ्रों से ढलानों तथा 
ऊबड़-खाबड़ भूमि में बने हुए खेतों को वहुत हानि पहुंची है । वम्बई के उन प्रदेशों का सर्वेक्षण 
किया गया जिनमें खाद्य वस्तुओं की कमी प्रायः रहती है । इससे ज्ञात हुआ कि 
दो-तिहाई से अधिक क्ृपि योग्य भूमि बुरी तरह से क्षरित हो चुको है और लगभग एक 
चौथाई भूमि कृषि उत्पादन के योग्य नहीं रही । मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, आान्ध, उड़ीसा, 
मध्य भारत, भोपाल और सौराप्ट्र के कुछ भागों की भी ऐसी ही स्थिति है। यदि भूमि संरक्षण 
के उपायों को यथा समोच्च कृषि करना, लम्बी क्यारियों में वोना, वांध बनाना, चबूतरे बनाना, 
उत्तलन, पानी को बाहर निकलने से रोकना आदि, उचित रूप से कार्यरूप दिया जाए तो भूमि 
को नप्ट होने से रोका जा सकता है और उपज को बढ़ाया जा सकता हे । दूसरी पंचवर्षीय 
योजना के दौरान म २० लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि पर ऐसे उपाय किए जाएंगे । 

२६, म्रुभूमि व समुद्री दट में बालू के ट.ले--पशुझों और मनुष्यों की आवादी 
बढ़ने के कारण कच्छ और राजस्थान की मर्भूमि के कुछ भागों में वनस्पतियां समाप्त 
होती जा रही हैं और इसी कारण रेगिस्तान अधिक होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब 
और राजस्थान के कुछ भागों में उपजाऊपन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है | इसके अतिडिवत, 
वहां पर स्थातीय बालू के टीले हैं जिनकी रोकथाम करने को अत्यन्त आवश्यकता हूं। 
३,५०,००० एकड़ भूमि में हवा के जोर से जगह वदलने वाले बालू के टीलों को रोकने के लिए 
कुछ उपाय करने आवश्यक हैं, उदाहरणार्थ, वनस्पति विस्तार केन्र स्थापित करना, पन्‍्तु पाल 


श्षर द्वितीय पंचवर्षीय योजना _ 


ऐसे पेड़ लगाना जो शुष्क भ्रदेशों में उगाए जा सकें, बाड़े लंगाना, चरागाहों में स्थानों को 
अदल-वदल करके पशुओं को चराना, वनरोपण, गांवों में ईंवन तथा चारे के लिए वृक्ष आदि 
लगाना । 


' २७. नदी घावदियां---स्थानपरिवर्ती (स्थान वदल-वदलकर) खेती करने से छोटा 
नागपुर, उड़ीसा, असम तथा नीलगरिरि के वनों को हानि पहुंची हैं जो कि महत्वपृर्ण नदी घाटी 
योजनाओं के लिए जल खवण क्षेत्र हैं । नदियों तथा वांधों में मिट्टी को जमते से रोकने के 
लिए उनके पहाड़ी हिस्सों के आसपास के स्थानों की भूमि का संरक्षण आवश्यक है । नए पेड़ 
लगाना तथा जंगलों और बेकार भूमि को आग से बचाना, चरागाहों का प्रवन्ध करना, समोच्च 
बांध वांधना, समोच्च कृषि करना, लम्बी क्यारियों में वोना, तीन धारा के रूप में पानी को 
वाहर निलककने से रोकना, ल्ोतों के कियारों के कटाव की रोकथाम करना, बांध वनाकर वर्षा के 
पानी को मैंदानों में जाने से रोकना, उत्तलत करना आदि उपायों द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना 
के अन्तर्गत ३,३०,००० एकड़ भूमि को नष्ट होने से वचाया जाएगा । 


२८. पर्वतीय प्रदेश--पंजाव से असम तक, नीलगिरि में, पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों 
तथा अन्य पहाड़ी इलाकों की तलह॒ठियों में घनी आवादी तथा पशुओं, विशेषकर भेड़- 
बकरियों के अत्यधिक चरने के कारण वन धीरे-धीरे नष्ट होते जा रहें हैं। पंजाब, हिमाचल 
प्रदेश, तथा पेप्सू की शवालिक पहाड़ियों के गांवों की पंचायती भूमि के वनों पर बहुत समय से 
कुप्रभाव पड़ रहा है । इन उजाड़ और वियावान पहाड़ियों से वरसाती पानी के रेलों के साथ- 
साथ वालू वह-वहकर आता है और मैदानों की हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि का सत्यानाश 
कर देता है। स्थान बदल-वदलकर खेती करने के कारण असम कौ पहाड़ियों की उपजाऊ 
भमि का वहद भाग उजड़ गया है । नीलगिरि में ढलानों के वनों को काट-काटकर आलू की 
खेती के लिए स्थान बनाया गया । इससे वन वहुत वुरी तरह उजड़ गए हैं। तिरुवांकुर- 
कोचीन के कुछ वनों -को टैपिश्लोका वोने के लिए काटा गया है। इन कारणों से भूमि क्षरण 
आरम्भ हो चुका है और यह आशंका है कि बांधों, जल प्रणालियों तथा नदियों के तलों पर भी 
इसका प्रभाव पड़े विना नहीं रहेगा । दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में पहाड़ी भरद्धशो 
की १,७०,००० एकड़ भूमि पर संरक्षण उपाय किए जाएंगे । 


२६. खडडों और कन्दराझों वालो भूमसि--यम्‌ना, चम्वल, सावरमती, माहें नदियों 
तथा इनकी शाखाओं के किनारों की भूमि घीरे-धीरें कटती जा रही है! यह आवश्यक 
है कि ऐसी भूमि को वनरोपण, रोकने वाले बांध, उत्तलन तथा भूमि संरक्षण के अन्य उपाया 
से पुनः खेती योग्य बनाना चाहिए | वर्षा का पानी रोकने के लिए बड़े पैमानों पर बांव 
बनाना आवश्यक है। खड्डों एवं कन्दराओं वाली १,५०,०००. एकड़ भूमि के संरक्षण के 
उपाय किए जाएंगे | 


३०. बंजर भमि--इस समय बंजर भूमि के बहुत बड़े भाग में दुरुपयोग के कारण 
भूमि क्षरण बहुत तेजी से हो रहा है । यह देखा गया है कि इस प्रकार की भूमि में प्रावः वृक्ष 
की अनावृत जड़ें और ज्ञाइ-झंखाड़ पाए जाते हैं। ऐसी भूमि के कुछ भागों पर पड़े लगाने 
चाहिएं ताकि उनसे चारा और ईंघन मिल सके और ज्ञेप भाग को चरायाहों के साथ सुधारता 
चाहिए | योजना की अवधि में लगभग १,००,००० एकड़ वंजर भूमि पर भूमि संरक्षण 
के उपाय किए जाएंगे । 


शा 
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३१. समुद्र क्षरित भूमि---उस योजना का उल्लेख भी आवश्यक है जो कि तिम्वांकुर- 
कोचीन में समुद्री तट के क्षेत्रों की भूमि के संरक्षण में सहायता देगी, यद्यपि यह भूमि संसल्षण 
कार्यत्रम के अन्तर्गत नहीं आ्राती । इस राज्य में समुद्री तट के क्षेत्र का कुछ भाग समय-समय पर 
आने वाली समुद्री वाढ़ों से ग्रसित है, जिसके कारण यहां भूमि क्षरण हो रहा है। प्रतः 
प्रस्तावित किया गया है कि वाढ़ों द्वारा ग्रसित प्रदेश में भूमि संरक्षण के उपाय किए जाने चाहिएं । 
दूसरी योजना के अ्रन्तगंत लगभग ४५ मील तक समुद्र तट पर काम किया जाएगा । समुद्र के 
समानान्तर एक समुद्री दीवार वनाने का काम, जिसमें ६६० फूटों के भ्रन्तर पर एक २०० फुट 
लम्बा जलतोड़ बनेगा, श्रारम्भ किया जा चुका है । 

३२. भूमि संरक्षण बोरडं--पहली पंचवर्षीय योजना की सिफारिश के अनुसार १६५३ 
में राष्ट्रीय भूमि संरक्षण कार्यक्रम को संगठित करने के लिए एक केन्द्रीय भूमि संरक्षण 
बोर्ड स्थापित किया गया | लगभग सभी राज्यों में राज्य स्तर पर भूमि संरक्षण बोर्ड स्थापित 
किए गए। केन्द्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड का मुख्य कार्य अनुसंधान व टेकमीकल प्रशिक्षण का 
प्रवन्ध करना, राज्य में सहकारिता का संगठन करना तथा नदी घाटियों और राज्यों में आरम्भ 
की गई योजनाग्रों के लिए टेकनीकल तथा वित्तीय सहायता देना है। 

३३. भूमि संरक्षण कानून--पहली पंचवर्षीय योजना में इस बात की सिफारिय 
की गई थी कि भूमि संरक्षण के लिए राज्यों के द्वारा उचित कानून बनाए जाने चाहिएं । 
ऐसे कानूनों का मुख्य ध्येय (क) विशेष सुधार करने तथा राज्य सरकारों श्ौर कृपकों के 
बीच उसकी लागत का हिस्सा बांटने का अधिकार, (ख) भूमि संरक्षण के कार्य के लिए 
कृपकों की सहकारी समितियों की स्थापना, तथा (ग) “संरक्षित” निर्धारित किए जा सकने वाले 
क्षेत्रों के उपयोग पर प्रतिवन्ध लगाने के अधिकार की व्यवस्था करना हैँ। उत्तर प्रदेश, बम्बई, 
तथा सौराष्ट्र में पहले से ही ऐसे कानून वन चुके हैं। कुछ अन्य राज्यों में कानून बनाने के विषय 
पर विचार किया जा रहा है। केन्द्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड ने विभिन्न प्रदेशों में पहले से 
बने कानूनों तथा विचाराधीन कानूनों का अध्ययन किया और राज्यों के उपयोग के लिए 
एक आदर्श विधेयक बनाकर भेजा । इस विधेयक में भूमि सुधार योजनाम्रों को बनाने और 
उन्हें क्रियात्वित करने की व्यवस्था है। इसमें भू सम्पत्ति का विकास और उसके संरक्षण व भूमि 
क्षरण को रोकने, भूमि को वर्पा या बाढ़ से ग्रसित होने से बचाने, वंजर भूमि को पुनः सेती 
योग्य बनाने, किसानों को हरजाने की कीमत देने, सरकारी पैसे की वसूली करने झ्रादि की 
व्यवस्था है । 


३४. भमि संरक्षण सम्बन्धी श्रनुसंघान तया सर्वेक्षण--भूमि संरक्षण का विकास कार्य 
जलवायू तथा मिट्टी की विभिन्न दक्षाओं को खोज पर आ्राधारित होता है । भागत 
सरकार ने निम्नलिखित स्थानों पर भूमि संरक्षण सम्बन्धी ६ अ्रनुसंघान प्रशिक्षण 
केन्र खोले हैं:-- 

(१) देहरादून केन्द्र--चण्डीगढ़ में वरसाती नालों सम्बन्धी एक प्रशिक्षण उपकेन्द्र 
उसके साथ होगा और वह शैवालिक की पहाड़ियों तथा तलहदी दे क्षेत्रों में 
भूमि संरक्षण तथा वनरोपण की समस्याओं के अध्ययन के लिए होगा । 

(२) कोटा केन्द्र--आ्रागरा में स्थित उपकेन्द्र उसके साथ हीगा और वह बमुना 
और चम्वल के खड़डों और कन्दराओं में भूमि संरक्षण झोर मूमि को पुनः 
खेती योग्य बनाने के लिए होगा । 


रद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
(३) वसाड केन्द्र (उत्तरी गुजरात)--नदियों के जल ख्रवण क्षेत्रों के निचले 
भागों में गहरे खडूडों वाली भूमि में भूमि संरक्षण के उपायों के लिए होगा । 
(४) वेलारी केच्र--काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में भूमि संरक्षण सम्बन्धी समत्यात्रों 
के लिए होगा | 
(५) ऊंटकमण्ड केन्न --वीलगिरि तथा अन्य पर्वतीय प्रदेशों में आलू की खेती के 
वास्तें भूमि को सुरक्षित रखने के निमित्त लम्बी समतल जमीनें तैयार करने 
के लिए होगा ॥ न्‍ 
(६) जोधपुर केन्द्र--- पश्ु तथा भेड़-बकरियों के पालन-पोपषण के लिए राजस्थान 
की चरागाहों के सुवार तथा राजस्थान की मरुभूमि में वनरोपण के लिए होगा । 
अनुसंघानशालाएं कुछ राज्यों ने भी खोलो हैं--वम्बई राज्य ने झोलापुर में, 
हैदराबाद ने साहिवनगर में, उत्तर प्रदेश ने रहमान खेड़ा में, तथा उड़ीसा ने राजगंगपुर में । 





३५. ये अनुसन्धानब्यालाएं ऐसी प्रभावपूर्ण खोजें कर रही हैं जो कि किसातों द्वारा 
अपनाए जाने योग्य हों और साथ ही आवद्यक् टेकनीकल स्तर की भी हों ॥ 
जोवपुर स्थित मद्भूमि वनरोपण अनुसंधानद्याला में स्वदेशी किस्मों के वनस्पति विज्ञान, 
शुष्क स्थान पर पँदा होने वाले विदेशी वृलों की किस्मों को उगाने के प्रयत्न तया ओद्रें 
जलवायु, वर्षा, चायु गति तथा अन्य प्रासंगिक विषयों की खोज करने का काम आरम्भ किया 
गया है। उचित किस्मों के वीजों को बांटने के लिए वीज भण्डार की भी व्यवस्था हैं जो 
मरुभूमि के विस्तार को रोकने के तरीकों, जैसे तहसील के दफ्तरों तथा घानों के इसदे-गिर्दे 
वनस्पतियां लगाना, मुल्य सड़कों तथा वायु वेग के सम्मुख आड़ी जाने वाली रेल की पटरियों 


के निमित्त इस अनुसन्वानञ्ञाला में कार्रवाइयां विस्तृत की जाएंगी । 

३६. भूमि संरक्षण के उपायों की योजना वनाने के लिए प्रादेशिक आधार पर निरीक्षण 
आवश्यक है। इससे मिट्टी के वर्तमान उपयोग, उसके गुण, क्षरण व जलवायु सम्बन्धी स्थिति 
आदि की आवश्यक जानकारी प्राप्त होगी ।इस सर्वेक्षण के आधार पर उचित कार्यक्रम वनाया 


० वर्गीकरण दा 


जा सकता है। विद्येष समस्याओं वाले क्षेत्रों में एक करोड़ एकड़ भूमि के सर्वेलग व वर्गीकरण 


तथा उसके मानचित्र बनाने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में ६५ लाख रुपए की व्यवस्था 


की गई है। 





३७. ह्विततीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में कार्बान्वित किए जानें वाले कार्यक्रमों 
में विभिन्न किस्मों के ४,००० विद्येपज्ञों की आवश्यकता का अनुमान है। इस समय प्रशिक्षित 
व्यक्तियों की कमी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने देहरादून, कोटा, वसाड, वेंलारी 
और ऊटकमण्ड की अनुसंवानशालाओं में प्रशिक्षण केद्ध खोल दिए हैं। दामोदर घाटी निगम 
की हजारी वाग स्थित भूमि संरक्षण अनुसंवानझ्ाज्ञा में भी प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविवाएं 

* उपलब्ध हैं । इन सुविधाओं के अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश, वम्बई तया सौराप्ट्र की राज्य सरकारों ने 
क्रमशः रहमान खेडा, शोलापुर तथा मोरवी में स्वयं अपने प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैँ किसावों 
के लिए भूमि संरक्षण सम्बन्धी उपायों का प्रदर्शन करने के लिए देश के विभिन्न मार्गी मे 
तसमते के तौर पर अनेक प्रदर्शन केन्द्र खोले जाएंगे ॥ 





वन तथा भूमि संरक्षण श्घ 


३८. भूमि संरक्षण-के टेकनीकल पहलू के अनुसंधान के साथ ही साथ यह भी आावश्यदः 
है कि इस कार्य में उठने बाली मानवीय समस्याञ्रों व तरीकों और उन संस्थाओं के विकास 
पर ध्यान दिया जाए जिनके द्वारा गांव वालों को भूमि संरक्षण के उपायों का ज्ञान 
कराया जाना है और उन्हें इनको कार्यान्वित करने में सहायता दी जा सकती है । अदल-बदल 
कर खेती करने व पशुओं को चराने पर प्रतिवन्ध लगाने जैसे भूमि क्षरण की रोकथाम के 
कार्यक्रमों को कार्यरुप देने से देहातों की श्र्थ-व्यवस्था तथा रहन-सहन के ढंग पर काफी 
बड़ा प्रभाव पड़ेगा । अ्रतः लोगों को नई स्थिति के अनुसार अपने-प्रापको बदलना पड़ेगा । 
इसलिए भूमि क्षरण की रोकथाम के कार्यक्रमों को कार्यरूप देने के साथ-साब शिक्षा तथा 
पुनसंस्थापन का कार्यक्रम भी कार्यान्वित होना चाहिए। जहां पर सम्बन्धित लोग भ्र/दिवासी 
हों, जैसा कि अदल-बदलकर खेती करने वालों के मामले में है, उनके सामाजिक और झाधिक 
संगठन की पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब समूहों में उनको बसाया जाएगा तो 
उनके वर्तमान समूह संगठन और नेतृत्व को इस्तेमाल करना पड़ेगा । 


३६. लोगों के पुनस्संस्थापन, शिक्षा और पुनर्वास में सक्रिय सहायता देने के लिए ये समस्त 
उपाय राप्ट्रीय विस्तार सेवा जैसे माध्यम द्वारा ही अत्युत्तम ढंग से कार्यान्वित किए जा सकते 
हैं । इसी तरह, जोती जाने वाली भूमि के उपजाऊपन के संरक्षण के उपाय भी विस्तार सेवा 
द्वारा संगठित करने पड़ेंगे । विस्तार सेवा के काम के लिए भूमि संरक्षण के उपायों का 
महत्व इस वात से स्पष्ट होता है कि देश के कृषि योग्य क्षेत्र के ५० से ६० प्रतिशत भाग 
में, जिसमें सिंचाई का प्रवन्ध नहीं होगा, ये उपाय कृषि की उपज बढ़ाने के सर्वाधिक आ्राशा- 
जनक साधन सिद्ध हो सकते हैं । किसानों को जमीन पर भूमि संरक्षण के कार्य के 
लिए विस्तार सेवा को मार्गदर्शन करना होगा तथा देखभाल करनी होगी और ऋण के 
रूप में वित्तीय सहायता देनी होगी । भूमि संरक्षण के ऐसे उपाय, जिनका लाभ पूरे जनसमुदाय 
को हो, जैसे कि पंचायती भूमि के क्षरण की रोकथाम, गांव के लिए ईंधन झौर चारे की 
व्यवस्था आदि, उनके लिए स्थानीय नेतृत्व में सामूहिक प्रयत्न करने पड़ेंगे। कुछ स्थानीय 
संस्थाओं का विस्तार भी करना पड़ेगा ताकि लोग इन कार्यक्रमों को कार्यरुप देने की 
जिम्मेदारी स्वयं लें सकें। जैसा कि पहले अ्रध्याय में प्रस्तावित किया गया है, भूमि संरक्षण 
के उपायों तथा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा भूमि के उचित प्रवन्ध की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत पर 
होनी चाहिएु। उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनको वित्तीय तथा टेकनीकल सहायता 
भी मिलनी चाहिए । 


अध्याय १६ 
खेतिहर मजदूर 
समस्या के प्रति दृष्टिकोण 


2 न्‍ा पु ड़ ल्‍ 
वर्ड 


पहली पंचदर्पीय बोजना में, १६५१ में हुई उनवणना द्वारा प्राप्त सूचना के आधार 





पर खउेतिहर मजदरों प्र समस्या के महत्व को ओर हेंप ं्जितदित ४ ना 
 चातहर मजदूरा का समस्या क महंँत्त क किया गया था और शेप योजना को द्प्टि मर 
समस्या 5 क्ताड- दृष्टिकोण - > ख्प नम चतलाया गया इटदर प «७ --<5 
रत हुए इस समस्या क प्रात दृष्टिकोण का साक्षप्त रूप स॑ वततलाया गया था। उसम नामदहान 
० 2; हे 


मजदूरों के हित में सोचे गए कुछ उपायों, तथा मजदरी की न्यूनतम दर निश्चित करना, 
के 3 


उनको घर बनाने के लिए भूमि देना, भूमिहीन मजदूरों के लिए जमीतें देने की योजनाएं 
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पं 


संस्थाएं खोलना आदि का भी दर्णगेन किया गया था। पिछले दो या 








जी न ओअद्ााड भ्रमिह्ीन कर्ज लफ्लद्र्च 225 और स्थान पर 
चाच साथ के दाराव म सृमहान मजदूर का समस्या आर अवयन-श्यवस्या मं उनके स्थान पर 
५> >. मद 





अधिक व्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही पहली पंचवर्षीय योजना में पेश्च किए 


ज्ञाः ड्व्द््ल्जे न पैदा होने वाली समस्या ज््् यथा प 
जए अ्रस्तावां को कायाच्चित करने म॑ पेंदा हावे वालो समस्या की यथाय कठिनाइयों 
डे जा 

















न अदा पे पंचदर्पीय 2 च्ण््डे पेजना प्रस्तत ८ अमन आकर... नल : आल ० जनगणना मा कण्मक कुक, 
२. जतब पहला पचंव्षाय याजना अस्तुत का नइ था, तव कंवल १६४१ का जनगणना 
से प्राप्त सचना ही व्री | इससे पता चलता है कि कल २ ज्त्री 
से बआाप्त सूचना हा उपलब्ब था। इससे पता चलता ह्‌ कि कुल २€,५०,००,००० दहाता जन- 
जलन म्कमननक, गयी मे >> न लोगों बेन, पेंचा क्वपि ब्द्र् ब्जस और कम मिट जन प्रतिद्यत खतिहर 
संख्या मं थे २४,६०,००,००० लाना का पंचा कृपषे था ओर इसमे से २० प्रातिद्यत खातहूर 
मजदर ८ और >> आश्रित न >> ्म्प >> 0 _.0ह संख्या ८5 द्वेद्य ह 
जदूर आर उनक आश्रत थ। लताहर मजदूरा का कुल सल्या ४,६०,००,००० था। देश के 
जी [मी >> ० ०5 5 >> 
छ 





या प्रतिद्मत उठ खेतीहर | ता 
से २,७०,००,००० या ४५५ प्रातग्मत खंताहर मजदूर हू । हाल मं की गइ १६५०- 
कृपि श्रम जांच के परिणामों की रिपोर्ट उपलब्ध हूँ । इस जांच ने समस्या पर आम जनगणना 








>> अल्जिन+- प्रकाश नल ड् समस्या के को निव्चत लि ० मे लिए ज्ञोः परिनमायाएं ध् 
से आधक अकाझश डाला हू। समस्या का जांदलता का नवस्चत करन के लए जा पारनापाए 
अयपनाई के आआन अं >> महत्वपर्ण तप जनगणना जे ख्िजक >7+>-_>> दाजताडा 
अपनाइ गई, दे काफ्य महत्वपूण हू । जननणना के उह्स्य के [लए क्ृपक का खातहूर मजदू 
जे भिन्न ् अल+ः जि परिभाषा > बडे अनसार कृपक वह १] पे ऐसे जिम्मंदारी दे ५ 
से भिन्न परिभाषा दी गई। इस परिझाया के अनुसार ऋकृपक वह हूँ जो ऐसे जिम्मेंदार्र पू्ष 

9 >-२ ज््ड घर जार खेतिहर मजदर 
न् सि रु सार उतिहर मजहूर 


निर्णय करता है जिनसे कृषि कार्य को दिल्या मिलती हैं । मोटे 
५55. किसान डे या 


8०.५० वर... >> देहातियों ६५. को एक क+-+- 
कृपकों के दाकर हूँ । दंह्तियों को, चाहें व॑ं किसान हूँ या कारीनर या मजदूर, सबका ह कस 


अधिक बंधे करके अपनी जीविका अजित करनी पड़ती हैँ | एक मनुप्य कृषक होने के साथ 

















स्ल ्ल्त्क्त ले 537 सज कारीगर करतनों डरे 

मजदूर ना हा सकता ह और एक कारीोगर को मजदर का काम भी करना पड़ सकता हूं । 
से विभिन्न ० मिलने पे लु के सामने ००५ ० - ली स्लल 
वर्ष के विभिन्न समयों पर मिलने वाले कार्य जो नी सामने आएं वें कर लेते हू। इस 
&- अमन ४-2 अल £ न थी अपन जे द्र्त् 
द्प्टि टसे सातहंर मजदूर व जा पारभापा हकृप श्रम जांच द्वारा स्वाकार का गई हूं वह 
कठिनाइयों न अंतओफे नो सच वास्तविक स्थिति पर वहत हद तक ठीक प्रकाद 
कठिनाइयों सं परेतो नहीं हैं, परन्तु उत्तर वास्तावक स्थात पर वहुत हुद तक ठकि शअकाह 
डे + सच पाए >> 2० मा ज >3555:-> हैँ जो साल के दौरान में उन 
पड़ता है । इस परिभाषा के अनुसार खेंतिहर मजदूर वह व्यक्ति हैँ जो साल के दौरान मे उन 
4० 2 दिनों कक में खेतिहर 
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खेतिहर मजदूर स्घ5 


और थेप के पास बहुत कम भूमि थी। निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि कुछ राज्यों 


में विज्येपरूपष से विहार, उड़ीसा, मद्रास, मैसूर, तिरुवांकुर-कोचीन, हैदराबाद, मध्य भारत 
तथा मध्य प्रदेश में खेतिहर मजदूरों की समस्या झोचनीय है । 





कुल जनसंख्या से ग्रामीण जनसंख्या में सेतिहर 









































जनगणना के क्षेत्र आबादी देती जनम या मजदूरों का प्रतिधत 
तथा मुख्य राज्य का घनत्व का प्रतिशत /++>++-+-+++नूू5 
कुल भूमि भूमिवाले भूमिहीन 
॥ २ इे डे प्र दर 
सारे भारत में श्श्र ८७ इण०४ड. १४४ १५२ 
उत्तरी भारत भ्र्प्छ ८६३ श्ध्३.. ५-७ ध८*६ 
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#जम्मू और कश्मीर को मिलाकर 


श्प५८ प हित्तीय पंचवर्षीय योजना 


४. खेतिहर मजदूरों में से लगभग ८५ प्रतिशत को कंटाई-ब्रवाई, जमीन तैयार करना 
तथा हल चलाने का काम केवल कभी-कभी मिलता था। समस्त आय साथनों से एक परिवार 
की औसत वापिक आय ४८७ रुपए थी और प्रत्येक व्यक्ति की औसतं आय १०४ रुपए थी, 
जवकि उसी बर्ष राष्ट्रीय आय की औसत २६५ रुपए थी। देश के विभिन्न प्रदेशों की भिन्न-भिन्न 
स्थितियों के अन्तर्गत रोजयारी के विस्तार में अन्तर था। साल भर में काम मिलने का औसत 
हिसाव्र २१८ दिन थे जिसमें से १८९ दिन खेती का काम और २६ दिलों में कृषि के अलावा अन्य 
काम मिलते थे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि साल भर में लगभग ७ महीने काम मिलता 
था। अपने आप किसी अन्य काम में केवल दो मास से भी कुछ कम ही लगा जा सकता था और 
शेप ३ महीने वेरोजगार ही रहना पड़ता था । खेतिहर मजदूरों में लगभग १४ प्रतिशत को 
जमींदारों के काम में ही लगना पड़ेता था, जो लगभग ३२६ दिन होते थे | इन खेतिहर 
मजदूरों के मुकाविले में आकस्मिक काम करने वाले मजदरों में “काम के अभाव” को ही काम 
न मिलने का कारण वतलावा जाता था । १६ प्रतिशत खेतिहर मजदूरों को वर्षपर्बन्त मजदरी 
विल्कुल नहीं मिलती थी । ; 





५. क्ृपि श्रम जांच के परिणामों के अलावा देहाती वेरोजगारी या अडद्ं रोजगारी 
के सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्य ठीक सामग्री उपलब्ध नहीं है । फिर भी, इस दिशा में किए 
गए अव्ययन से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि खेतिहर मजदूर की समस्या बड़ी व्यापक और 
जटिल है जिसकी उलझनों का प्रभाव केवल देहात की श्रथ॑-व्यवस्था पर ही नहीं वल्कि आशिक 
एवं सामाजिक विकास प्रक्रिया पर भी पड़ता है, जिसकी १५ से २० साल के दौरान में पूरा होने 
की आशा की जा सकती है । इन पहलुओं को देखते हुए निम्नलिखित वातें ध्यान में रखनी हूँ:--- 

(१) देहातों में वेरोजगारी तथा अद्धे-रोजयारी में कोई अन्तर नहीं हैं। कृपि श्रम 

जांच से प्राप्त सामग्री के आधार पर अनुमान किया यवा है कि देहातों में कुल 
२८,००,००० खेतिहर मजदूर वेरोजगार हैं । वहुत-से अन्य तखमीने भी वनाए 
गए हूँ, यद्पि उनके द्वारा अपनाई गई परिभाषाओं सें काफी अन्तर है। 
परन्तु इस वात को सब स्वीकार करते हैँ कि वर्तमान स्थितियों में श्राजकल के 
खेती-वारी के तरीकों के इस्तेमाल को जारी रखते हुए भी एक परिवार 
की जोत की भूमि को एक पूरे परिवार के सव व्यक्तियों का पूरे समब का काम 
समझा जाए तव भी ६५ से लेकर ७५ प्रतिशत खेतिहर मजदूरों से इतनी ही उपज 
की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, इन कुछ स्वीकृत वातों के आवार पर कृषि 
में वर्तमान श्रम शक्ति का एक-चौथाई से लेकर एक-तिहाई भाग कृषि की 
आवश्यकताओं से अधिक है। इसमें कोई सन्‍्देंह नहीं कि अन्य देशों को भांति 
फसल की कटाई के मौके पर मजदूरों की मांग अधिक हो जाती है । 


बढ़ती हुई आवादी ने खेतिहर मजदूरों की समस्या को अधिक विकट कर 
क्या |ल हीं में हुए एक अव्ययन में विभिन्न जनगणनाओं के हारा 
लोगों के व्यवसायों की तुलना का प्रयत्न किया गया है। बहुत-से कार्य करने 
ढंगों और परिभाषाशओं जैसे जटिल प्रदनों को भी हल करना हैं । इसम काई 
डक नहीं कि उपलब्ध सामग्री से वहुत-सी बातें स्पष्ट होती हैं। १६०१ से १६५१ 
तक की ५० साल की अवधि में कुल श्रम झक्ति २ करोड़ ५० लाख वहा हें, 
_ अर्थात ११ करोड़ ७० लाख से वढ़कर १४ करोड़ २० लाख । कृपि की 
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' खेतिहर मज़दर 


दर 


श्रम थक्ति ७ करोड़ ३० लाख से लेकर € करोड़ ८० लाख सनक पहुंच गे है, 
जबकि क्रुपि को छोड़कर अन्य घंथों में श्रम घव्ति उतनी ही है. जितनी कि एस 
चआताव्दी के आरम्भ में थी । इस भांति घहरी क्षेत्रों की कृषि श्रम-उतर घवित उतने 
ही अ्रनुपात में बढ़ी हैं जितनी कि देहाती क्षेत्रों की कम हुई है । इस शवताह्दी 
आरम्भ में श्रम शक्ति में से ६२-४५ प्रतिभत भाग कृषि में लगा था जो १२५२ 
में बढ़कर लगभग ७० प्रत्तियत हो गया । इस तरह, अभी ग्राम झझाव बदत 
हुई कृषि निर्मरता की ओर ही है । जनसंख्या में वृद्धि आधुनिक उद्योग ६ 
व्यवसाय के विकास और देहाती जीवन के परम्परागत आधिक आधार के 
अधिकाधिक विश्यंखल होने के कारण पिछले कुछ दछ्मकों में सेलिहर मजदूरों 
की समस्या ने दो पहलुओं को उभारा है-सामाजिक व्यवस्था में उनका स्थान गौर 
रोजगार के श्रवसर । अनुसू चित तथा पिछटे वर्गो के खेनिहर मजदूरों की सामाजिक 
वाबाएं क्रमण: या तो हट रहीं हैं या तेजी से कम हो हही है. परन्तु पर्यातत 
काम-घंथा प्राप्त करने की समस्या अधिक गम्भीर हो गई है । यह स्थिति काफी 
ह॒द तक कृपकों और खेतिहर मजदूरों के लिए एक-्सी है, यद्यपि यह सच 
है कि खेतिहर मजदूरों में से कइयों का ग्राय व ब्वव का स्तर दास्ट्रीय 
आसत से कहीं कम हैं। 


रष 
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;. मख्यतया श्राथिक स्थिति की इन्हीं वुनियादी बातों की पृप्ठनसि को ध्यान 
“रखते हुए खेतिहर मजदूरों के पुनस्मंथापन के तरीके सोच निव्गलने होंगे । निम्न 
जागीरदारी के अधिकार, भूमि विभाजन में विपमता, मजदूरी की शोपणकारी दरें झो 
सामाजिक बाधाओं को दूर करना अनिवार्य है और इस ओर काफी प्रगनि हो रही । रृमि 
सुधार, खेती सम्बन्धी पुनर्गठन तथा पिछड़ी हुई जातियों के कल्याण सम्बन्धी सध्यायों 
में समस्या के इन पहलओों पर प्रकाश डाला जा चुका हैं| भविष्य के लिए सोची गई ग्राम 
विकास की योजनाओं से स्पप्ट है कि गांव के जन-समुदाय में भूमि वाले तथा भूमिहान टपर्का 
की विपमता को झवश्य दूर करना होगा और अवसर तथा अधिकारों में समानता लानी होगी । 
फिर कंवल भिन्न-भिन्न कृषि व कृषि-इतर व्यवसायों में लगे हुए लोगों की काम करने की योग्यता 
में विपमता रह जाएगी | यह भी मानी हुई वात है कि ग्राम विकास योजनाड्ों को कार्यश" 
देते हुए सबसे पहले यह निश्चित कर देना होगा कि कम आय वालों तथा जिनको पूरे प्रत्षिद्वर 
नहीं मिलते उनको भ्रधिकतम लाभ पहुंचे । कृपि भूमि की सीमा को निश्चित करना तथा 
भूमिव गांव के अन्य साधनों का, जो सवके लिए लाभकर हूँ, विकास करना स्वीडन नीति 
है। कुछ हद तक जब भूमि वाले कृपकों का अनुपात बढ़ेगा तो निम्संदेह उनको अपने समाज में 
स्थान तथा आधिक अवसर प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त होंगे। इसके साथ ही, हृषि श्षम 
जांच से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता हैं कि ५० प्रतिशत सेतिहर मजदूरों के पास लगभग 
_३ एकड़ भूमि प्रति परिवार के हिसाव से हैं और भूमि बाले शोर भूमिहीन सेतिहर मजदूर 
'परिवारों के रहन-सहन के स्तर में कोई विद्येप प्रन्तर नहीं है । इससे यह परियास निददसा 
है कि सामाजिक तथा आथिक रोजगार परिवर्तन के लिए भूमिहीन पेलिहरों छो भूमि 
देना आवश्यक है। परन्तु इनके रहन-सहन के स्तर की ऊंचा उठाने व पूृष राजबार उरतबय 
करवाने पर इसका प्रभाव सीमित रुप से ही पड़ेगा गत: समस्या यह हू कि 


जैव! 


ड़ दर रेप 








(क) पश्ुु-पालन, बागवानी झादि के समेत कृषि उत्तादन में भारी वृद्धि की जाईी हं ; 
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(ख) देहात की अर्थ-व्यवेस्था की सीमा के अन्दर-अन्दर विज्येपकर आमोद्योगों, छोटे-मोटे 

* उद्योगों तथा कृषि के विकास के दारा काम प्राप्त करने के अवसरों का विस्तार 
किया जाना हैं; हे 

(ग) सूमि के पुनविभाजन, र्वायतों तथा शिक्षा सम्बेन्ी सुविधाओं के उपायों के 
द्वारा उनके सामाजिक स्तर को ऊंचे उठाना ह्‌ ठया उन्हें इस याग्य बचाना है कि 
उनमे विव्वास, अआयक अवस्तरा स लाम उठाने का क्षमता तथा नए कामा मं 
हाथ डालने का उत्साह पैदा हो; और > 


(ध) खेतिहर मजदूरों के रहन-सहन की दण्या को सुवारना है । 





« आशा की जाती है कि काम करने की कुल बक्ति १६५१-६६ के वीच १ करोड़ 
६० लाख तथा १६६१-७१ तक २ करोड़ ३०- लाख वढ़ जाएगी; अर्थात २० वर्ष 
में ४ करोड़ २० लाख या अगली तीन बीजनात्रों की अवधि में ३ करोड़ ३० लाख बढ़ेगी। 
यदि प्रथम अध्याय में इंग्रित गति से अर्थ-व्यवस्था की प्रयति होती रही तो अनुमान है कि 
बीस साल वाद क्षषि में लगें हुए लोगों का प्रतिज्षत जो इस समय ७० है शायद ६० प्रतिशत 
के लगभग रह जाएगा। इस विन्द.पर पहुंचकर खेंतिहर मजदरों की समस्या समस्त राष्ट्र की 
श्र्व-व्यवस्था के विकास की शैली तया गति की व्यापक समस्या में मिल जाती है । इस रिपोर्ट: 
में इस विपय पर पहले ही विचार किया जा चुका है । 


कार्यक्रम 


रे. जब एक वार आशिक स्थिति का ढांचा वदलना आरम्भ हो जाए और यह प्रक्रिया 
तीद्रता से बढ़े तो राप्ट्र के सव वर्गों का हित व कल्याण एक-दूसरे पर निर्भर तथा परस्पर 
सम्बन्धित हो जाता है । दूसरे झब्दों में, कृषि उत्पादन में उन्नति, आधथिक अवसरों का विस्तार,. 
भूमि का पनरविभाजन, खेंतिहर मजदूरों के लिए सामाजिक सुविधाओं की व्यवस्था आदि गरीबी 
की बुनियादी समस्या को दूर करने के संगठित प्रयत्न के विभिन्न पहलू जान पड़ते हूँ । पबाप्त 
समय के लिए यह आवश्यक है कि खेतिहर मजदूरों के समान जाति के निर्वल वर्गों पर विशेष 
ध्यान दिया जाना चाहिए और उनके लामार्य विशेष रूप से कार्यक्रम आवोजित किए जाने 
चाहिएं । इस प्रकार अधिक गहन व विभिन्न किस्मों के कृषि उत्पादन के विकास तथा दंहातीः 
क्षेत्रों में अधिक विविध व्यवसायों की उपलब्धि से देहात की रोजयारी का श्राकार बढ़ता चला 
जाएगा आर संतिहर मजद्रों को अधिक अवत्तर प्राप्त हागे। दूसरा पंचवपाय याजना के दौरान 
राष्ट्रीय विस्तार तथा सामदायिक योजना के क्षेत्रों में जनसमुदाय के निर्वल वर्यों, विशेषकर 
छोटे-छोटे कृपकों, भूमिहीन असामियों, खेतिहर श्रमिकों तथा कारीगरों को चहावता दंन 
के कार्यक्रम संगठित करने को अधिक प्रायमिकता दी गई । गांव तथा छोटे-मोदे उद्योगों के लिए 
योजना में २०० करोड़ रुपए की व्यवस्था है| पिछड़ी जातियों के कल्याणाश् ६० करोड़ रुपए 
सुरक्षित रखे गए हैं। खेंतिहर मजदूरों और जनसमुदाय के अन्य निर्वेल वर्यों को शिक्षा तथा 
स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार कार्यक्रम शक्ति देंगे और उन्हें इस योग्य वना देंगे. 
कि वे मिलने वाले नए अवसरों का पूर्ण लाभ उठा सकें | प्रत्वेक छेत्र' में इस वात. का पूरा . 
प्रयत्न होना चाहिए कि योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सावनों को उचित अनुपात में खेतिहर मजदूरों 
तथा अल्पाधिकार प्राप्त वर्यों के कल्याणार्थ लगाया जाए | मुख्य वात तो यह है कि स्वितियोंः 
और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विस्तत योजनाएं वनाकरं इस लक्ष्य को प्राप्त करना 





प्र 
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होगा । इसके साथ ही पुनस्संस्थापन योजनाएं, श्रम सहकारी संस्यापओ्रों का निर्माण, निवास 
स्थानों के लिए भूमि देने, मजदूरी की न्यूनतम दरों को निद्चिचत करने जैसे उपायों पर विद्येप 
ध्यान दिया जाना चाहिए ! 


६. पहली योजना में भूमिहीन कृपकों के पुनस्संस्थापन के लिए १*५ करोड़ रुपए की 
व्यवस्था थी। अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जैसे झान्थ तथा मद्रास में नई 
वस्तियां बसाना, तथा अनेक राज्यों में हरिजनों को बसाने के लिए भमि वांदना आादि। 
केन्द्रीय सरकार ने भोपाल में १०,००० एकड़ का एक फार्म खोलने की योजना बनाई है 
जिसमें भूमिहीन श्रमिक इस विचार से चुने गए हैं कि वे अन्ततः भमिदारों के रूप में बस 
जाएंगे । दूसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार की व्यवस्था के अलावा १४ राज्यों में ५ 
करोड़ की अनुमानित लागत की योजनाएं वनाई गई हैं जिनके अन्तर्गत भूमिहीन श्रमिकों के बीस 
हजार परिवारों को १,००,००० एकड़ भूमि पर वसाया जाएगा । 


१०. भूमि की उच्चतम सीमा निश्चित करने से पुनस्संस्थापन के लिए कुछ भूमि उपलब्ध 
होगी । भूमि सुधार और भूमि पुनर्गठन के अ्रध्याय में यह प्रस्तावित किया जा चुका है कि 
प्रत्येक राज्य में कृषि तथा भूमि की जोत की गणना सम्बन्धित सामग्री का अध्ययन तथा 
उन क्षेत्रों की, जिनकी गणना होने की सम्भावना है, गणना होने के पदचात भूमिहीन श्रमिकों 
को भूमि देकर पुनः बसाने के लिए व्यापक योजना बनाई जानी चाहिए । भूदान में ययासम्भव 
प्राप्त मूमि को भी अतिरिक्त भूमि पर पुनस्संस्थापन के लिए वनाई गई योजना में मिला लेना 
चाहिए । उन अ्रसामियों को जो कि इस कारण बेदखल होंगी कि मालिक जमीन पर खुद 
काइत करना चाहता है, और साथ ही उन लोगों को भी जिनके पास अलाभकर खेत हूँ जमीन देने 
का विचार करना होगा। इस स्थिति में प्राप्त भूमि का कम पड़ना अनिवार्य है । जैसा कि बताया 
जा चुका है, भूमिहीन मजदूरों के पुनश्संस्थापन को संगठित करने के लिए विशेष कर्मचारियों 
की सेवाओ्रों की आवश्यकता पड़ेगी । विकास के लिए आवश्यक साथनों की व्यवस्था कृषि, राष्ट्रीय 
विस्तार तथा सामुदायिक विकास, ग्रामोद्योग तथा अन्य कार्यक्रमों द्वारा करनी होगी जिनका 
योजना में समावेश है । भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के पुनस्संस्थापन की योजनाञ्रों के लिए परामर्म 
देने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को मिलाकर राप्ट्रीय स्तर पर और राज्यों के स्तर पर बोई 
स्थापित करने की और समय-समय पर होने वाली प्रगति पर विचार-विमर्श करने की भी 
सिफारिय की गई है। इन वोर्डो को खेतिहर मजदूरों के पुनस्संस्थापन की समस्याझ्रों के सब 
पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए । 


११. दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लागत का काफी बड़ा भाग छोटे-बड़े निर्माण 
कार्यो पर खर्च किया जाएगा । इस वात की सिफारिश की गई है कि यथासम्भव मात्रा में 
ठेकेदारों की जगह श्रम तथा निर्माण सहकारी संस्थाओं का इस्तेमाल होना चाहिए। विस्तार 
सेवा कर्मचारियों की ऐसी सहकारी संस्थाग्रों का संगठन करने की विद्येप जिम्मेदारी होगी । 
प्रत्येक विकास खण्ड में एक श्रम सहकारी संघ होना चाहिए जिससे प्रत्येक गांव की 
सहकारी समितियां सम्बद्ध हों | सामान्य तथा वृहदाकार योजनाओं क बारे में खण्ड या ताल्नुका 
संघ को प्रामाणिक शर्तों पर काम प्राप्त करने में सहायता मिलनी चाहिए प्रौर उधर 
इन संघों को गांवों से स्थानीय श्रमिकों को जुटाना चाहिए । छोटे-मोटे काम के ठेके 
श्रम सहकारी समितियों को सीधे मिलने चाहिएं और साथ हो उनके पूरा करने में सहायता 
मिलनी चाहिए ।भूमिहीन मजदूरों की आय तथा देहाती क्षेत्रों में काम प्राप्त करने के 
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अवसरों को बढ़ाने में श्रम तथा निर्माण सहकारी संस्थाओं के-विकास से काफी सहायता मिल 
सकती है । यदि आवश्यक संगठन किया जाए “तो कोई कारण नहीं कि अल्प काल में ही 
शक्तिशाली सहकारी संघ, जिनके अपने यन्त्र तथा उपकरण आदि यहां तक कि यातायात ह 
के साधन भी हो, बनाए न जा.सकते हों । प्रारम्मिक _ स्थिति में टेकतीकल «मार्ग-दशन तया 
पअवन्ध में सहायता देनें के अलावा आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए खण्ड या ताल्लका श्रम 
सहकारी संघों को ऋण मिलना चाहिए । इस-सम्वन्ध में यह भी वताया जा सकता है कि वनों में 


उत्ताहजनक “->७"->5--5 


सहकारी संस्था के काम करने से जो अनुभव प्राप्त हुआ हैँ वह उत्साहजनक हैं । 


१२. अनेक राज्यों में कृषि मजदूरों के लिएं घर बनाने के स्थानों की व्यंवस्थों के 
लए कानून और नियम बना दिए गए हैं। यह गांव के समस्त जनसमुदाय की जिम्मेदारी 
होनी चाहिए कि भूमिहीन मजदूरों को घर वनानें के लिए स्थान मिले । कुछ मामलों में स्थांतीय 
सामग्री से सस्ते घर बनाने में सहायता मिलने की सम्भावना है । खेतिहर मजदूरों के लिए घर 
बनाने के स्थान मुफ्त में उपलब्ध होने चाहिएं । 


१३. पहली पंचवर्षीय योजना में पंजाब, राजस्थान, अजमेर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल 
प्रदेश, कच्छ तथा त्रिपुरा के समस्त प्रदेशों में मजदूरी की न्यूनंतम दरें निश्चित कर दी गई 
हैं। असम, विहार, वम्बई, उत्तर प्रदेश, पश्चिम वंगाल, मैसूर तथा विव्य प्रदेश के उत स्वाज़ों 
पर भजदरी की न्यनतम दरें निश्चित कर दी गई हैं जहां पहले बहुत कम थीं। 
अनेक अन्य राज्यों में मजद्री की न्यूनतम दरें निश्चित करने से सम्बन्धित कानून अभी लायू 
नहीं किए गए हूँ। यह अनुमव किया जा रहा है कि भूमि पर बढ़ती हुई आवादो का दवाव 
होने के कारण और मजदूरों की बहुलता के कारण मजदूरी को न्यूनतम दरों के कानूनों को 
लाग करने में कठिन समस्याएं पैदा होती हैँ । फिर भी देहाती क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम 
दरों को निश्चित करने के कानूनों को मजदूरी का स्तर ऊंचा उठाने के लिए जारी करना ही 
है। अतः यह सिफारिश की जाती है कि सव राज्यों में और समस्त इलाकों में मजदूरी की 
न्यूनतम दरें निश्चित होनी चाहिएं, और सीमाएं होते हुए भी निश्चित की गईं मजदूरी को 
दरों को लाग रखने का निरन्तर प्रयत्न रहना चाहिए 





१४. थोड़ा-धोंडा समय देकर नियमित रूप में खेतिहर मजदूरों के लिए उपभोक्ता 
मल्य देशनांक वनाने की ओर कदम उठाए जा रहे हैं। इन देशनांकों से समय-समय पर मजदूरी 
की न्यूनतम दरों को निश्चित करने तथा इनका संशोधन करने में आसानी रहेंगी। योजना में 
फिर से एक वार कृपि श्रम जांच करवाने का भी प्रवन्ध हैं जिससे खेतिहर मजदूरों की दश्षा 
पर पड़े हुए पहली पंचवर्षीय योजना के प्रभाव का मूल्यांकन हो सके 





अध्याय १७ 
सिंचाई और बिजली 

१ सिचाई 

जल साधन 
देश की भर्थ-व्यवस्था के लिए जल और भूमि साथनों के संयुक्त विकास का महत्व 
आधारभूत है, इसलिए योजना के कार्यक्रमों में इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है । जैसा 
कि प्रथम पंच्रवर्षीय योजना में बतलाया गया है, जल साधनों के विकास की योजना राष्ट्रीय 

स्तर पर बनाई जानी चाहिए। 


“०” २, कुछ वर्ष हुए, अन्दाजा लगाया गया था कि भारत के समस्त जल साधन १३५ करोड़ 
६० लाख एकड़ फूट के हैं। अब इन साधनों के ठीक-ठीक परिमाण का पता लगाने का बार्य प्रारम्भ 
किया जा चुका है और उसे द्वितीय योजना काल में जारी रखा जाएगा । किसी नदी के पानी का 
सिंचाई के लिए प्रयुक्त हो सकना, जिस प्रदेश में से नदी वहती है उसके धरातल, प्रवाह की विद्येप- 
ताझरों और मिट्टी की किस्म पर निर्भर करता है और ये सब वातें हर नदी में भिन्न-भिन्न प्रकार 
की होती हैं । अनुमान है कि हमारे देश के उपलब्ध जल साधनों में से करीव ४५ करोड़ एकड़ फुट 
का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है । 


३. इसमें से १६५१ तक लगभग केवल ७ करोड़ ६० लाख एकड़ फूट का उपयोग किया 
गया था। यह देश की नदियों में प्रवाहित जल का फेवल ५४६ प्रतिशत था। प्रथम योजना के 
समय जो योजना कार्य शुरू किए गए उनके द्वारा अधिक जल का उपयोग होने लगा; १६५६ के 
श्रन्त तक यह परिमाण वढ़कर १० प्रतिशत हो गया होगा । देथ की प्रधान नदियों के जलन के 
उपयोग की स्थिति लगभग इस प्रकार होने की सम्भावना हैं : 





प्रथम योजना में द्वितीय योजना में 
नदी-बर्ग अनुमानित श्रीसत १६५१ तक झामिल योजनाओं शामिल योजनाओं 
प्रवाह उपयोग द्वाराअतिरिक्त उपयोग द्वारा अतिरिक्त उपयोग 


(पूर्ण बिकास पर ) (पूर्ण विकास पर) 





(परिमाण लाख एकड़ फुट में ) 


१. सिन्धु.. १,६८० ० ११० दर 
२. गंगा ४,००० २०० २१५ १४५ 
३. ब्रह्मपुत्न ३,००० कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं 
४, गोदावरी._ ८४० १२० १० प्र 
५. महानदी .. दड० 5 १०५ र्‌ 
६. कृष्णा प््०्० ६० १५०६ २६ 
७. नर्मदा ३२० २ कुछ नहीं ह०१ 
८. ताप्ती १७० २ ७ दर 
६. कावेरी. १२० ८० रे हर 





२६४ े हितीय पंचवर्षीय योजना 


इसके पश्चात भी बहुत बड़ी मात्रा में जल उपलब्ध रहेगा। इसलिए इन साधनों का उपयोग 
करने की योजना बनाते रहने की आवश्यकता रहेगी ही । 


४. भूमि के गर्भ में से बड़ी मात्रा में पानी मिल सकता है। इन साधनों की कोई सची 
तो अ्रभी तक तैयार नहीं की गई है परन्तु परीक्षण के लिए जो नलकप लगाए गए हैं, उनसे देश के 
कुछ भागों के भूगर्भस्थ जल के विषय में विश्वसनीय जानकारी अवश्य मिल सकेगी । इस पानी 
का उपयोग सिंचाई के लिए उन इलाकों में किया -जाएगा जिनमें नहरों से सिंचाई करना 
महंगा पड़ता है अथवा जिनकी जमीन में पानी भर जाता है। ऐसे इलाकों में नलकपों की 
सिंचाई नहरी सिंचाई से अच्छी रहती है । 


विकास के वर्तमान कार्य 

५. सिंचाई का उपयोग भारत में प्राचीन काल से होता आया है। उन्नीसवीं शताब्दी में 
उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदियों से, पंजाव में रावी और सतलुज से, मद्रास में गोदावरी, 
, कृष्णा और कावेरी से और विहार में सोन नदी से बढ़िया और बड़ी-बड़ी नहरें निकाली गई थीं । 
विगत कुछ दशकों में.पंजाब में सतलुज नदी से, उत्तर प्रदेश में वेतवा और शारदा से, मध्य प्रदेश 
और उड़ीसा में महानदी से, वम्बई और हैदरावाद में गोदावरी से, आन्ध्र में कृष्णा से और मैसूर 
और मद्रास में कावेरी नदी से और भी नहरें निकाली गईं | प्रथम योजना काल में कई बड़ी-बड़ी 
सिंचाई योजनाओं को आरम्भ किया गया, जिनमें से कई तो वहुद्देशीय थीं । कइयों को पूरा करने 
के लिए बड़े बांध और जलाशय वनाने पड़े, ताकि उनमें वर्षा ऋतु का पानी एकत्र किया जा 
सके । कइयों में काम अब भी जारी है। वह अधिकतर द्वितीय योजना काल में पूरा हो जाएगा। 
इस अध्याय के अन्त में परिशिष्ट के प्रथम विवरण में देश के बड़े-बड़े सिंचाई कार्यों का विवरण 
दिया गया है । - न्‍ 


५ 


.६- १६५४-५५ में देश की भूमि के वर्गीकृत उपयोग का निम्न विवरण तैयार किया 
गया था :-- 





करोड़ एकड़ 
| (लगभग ) 
समस्त क्षेत्रफल गा ५५ ड हे २५ ८११ 
वर्गक्नित भूमि का क्षेत्रफल रू दम क्र हे ७२२ 
जंगल स्ड ५ क ४७. < ३3:5३ 
खेती के लिए अनुपलब्ध 3३ ३ के ४४५ १२२ 
पड़ती के अतिरिक्त अनवोई भूमि ... २४ हि ३; & प्र 
चाल पड़ती > ब्ड ॒ रद 
चालू पड़ती के अतिरिक्त पड़ती २६ 
बोई हुई भूमि का क्षेत्रफल इ१५ 
बोने योग्य भूमि का क्षेत्रफल हा ०. ४६७ 
बोई हुई भूमि गे न बे का 2 ३४-३ 





परिश्षिष्ट के विवरण २ में कृषि और सिंचाई के विषय में राज्यों द्वारा दिए गए 
महत्वपूर्ण आंकड़ों का संग्रह किया गया है । 


सिंचाई और बिजली सह 

७. १९५०-५१ में सव मिलाकर ५ करोड़ १५ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होती थी । 

इसमें से १ करोड़ ७६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई सरकारी नहरों से, १८ लाख एकट् को 
निजी नहरों से, 5८ लाख एकड़ की तालाबों से, १ करोड़ ४७ लाख एकड़ की कुग्रों से, और ७३ 
लाख एकड़ की अन्य साथनों से होती थी । यह देश में खेती की समस्त ममि का १७४ प्रतिधत 
भाग था । प्रथम योजना के समय सिंचाई के जो बड़े और मध्यम कार्य आरम्भ किए गए, उनसे 


१६५६ के अन्त तक और भी कोई ६३ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगी होगी। इनके पूरा 
हो जाने पर सिंचाई का नया क्षेत्र लगभग २ करोड़ २० लाख एकड़ हो जाएगा। इससे किस 
राज्य को कितना लाभ पहुंचेगा, इसका विवरण इस प्रकार है : 








१६५६ तक सिंचाई नए काम पूर हा 





राज्य का संत जाने पर्‌ सिंचाई 
वा क्षेत्र 
(हजार एकड़ ) 

आन्ध्र घ&्‌ १,६६० 
असम 52 की ५ १५२ र्३४ 
गविहार २५ ५: हा मा न २,५७६ 
नबम्बई हर 2 श् 3 ३०६ १,५०५ 
न्मब्य प्रदेश. बट बे सर १० रो४ी४८ 
व्मद्रास कर न्क हम मी २४० ३६६ 
उड़ीसा हर शत स्‍ पे &६० 2१,८७५ 
'पंजाब थे हु मा १,५२० ३,२८० 
उत्तर प्रदेश ... न ५३ ७. १,६७४ १,६२० 
पश्चिम बंगाल ... न न हु श्र २, १४ 
'हैंदरावाद बट 2५४ ५2 छर२्‌ १,५१७ 
-मब्य भारत है १२० ३०६ 
मैसूर ३६ झ्पोड 
पैप्सू ब् 4५ +४ ब्ड र्‌०४ १,०११ 
राजस्थान श्पर १,७५८ 
नसौराष्ट्र ११६ २७० 
'तिर्वांकु र-कोचीन श्८ १२८ 
जम्मू व कश्मीर र्५ १७० 
अजमेर १ १० 
हिमाचल प्रदेश रोड 2०० 
क्छ हि ४ २४८ डिप् 
विन्ध्य प्रदेश ... ले ब्र ब् न-+ इ्छ 
योग ६२६७ २२,२८३ 





८. आशा है कि प्रथम योजना में आरम्भ किए गए सिंचाई के छोटे कामों से भी १ करो 
व्तिरिक्त एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगेगी। पहले जिन क्षेत्रों की कुझों और तालाबों झादि छोटे 


२६६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना - 


साधनों से सिंचाई होती थी, उनमें से कुछ अव-बड़े सावनों द्वारा सींचे जाने लगेंगे और इससे 
क्षेत्रों में निविष्त सिंचाई होते लगेगी । इस - कारण - प्रथम योजना में आरस्मभ किए गए कार्यों 
हारा हुई अतिरिक्त सिंचाई का परिमाण १ करोड़ ५०-लाख एकड़ माना जा सकता है । १६४१ 
में खेती की समस्त भूमि में सिंचाई वाली भूमि का.भाग १६ प्रतिशत था। प्रथम योजना की 
समाप्ति तक वह २०. प्रतिशत हो चुका होगा न 
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विकास के भावी क्ाये दी कर 
६. सिचाई:---सिंचाई का अन्तिम लक्ष्य जया. रखा जाए अथवा देश में : उपलब्ध 
साधनों से सव मिलाकर कितनी सिंचाई की जा सकती है, इसका निदचय करने के लिए पर्याप्त 
सामग्री उपलब्ध नहीं है । परन्तु मोटा अन्दाजा यह किया गया है कि वहुह्ेशीय बड़े और मध्यम 
सिंचाई कार्यों से कोई ७ करोड़ ५०-लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की जा सकती है। अन्य साधनों 
से भी लगभग इतनी ही सिंचाई हो सकती है । इस प्रकार समस्त साधनों से कोई १५ करोड़ एकड़ / 
भूमि से सिंचाई हो सकेगी । सिंचाई आयोग ने सिंचाई की सम्भावनाओं का एक अखिल भारतीय 
सर्वेक्षण ५० वर्ष से भी पहले किया था | तव से अब तक परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन हो गया 
है। प्रथम तो बांध वनाने के तरीकों में और सिंचाई की इंजीनियरी में वहुत सुधार हो गए हैं। 
जिन कामों को उस समय असम्भव समझा जाता था वे अब व्यावहारिक वन गए हैं । ट्वितीय, 
हाल के वर्षो में शुष्क खेती करने, समोच्च बांध वनाने और भूमि संरक्षण करने आदि में बहुत 
उन्नति हो चुकी है । इसलिए अव इन दोनों दृप्टियों से विचार करके सिंचाई की सम्भावनाओं 
का अन्दाज़ा वदल लेना आवश्यक हो गया है । हमारी सिफारिश यह है कि केन्द्र और राज्यों की 
सरकारें मिलकर इस वात का सर्वेक्षण साववानीपूर्वक करें कि सिंचाई की बड़ी और मव्यम 
योजनाओं से और कुओ॥ं तथा तालाबों झादि छोटे साधनों से कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई की जा 
सकती है । इस प्रदन का भी प्रत्येक प्रदेश में पृथक-पृथक अव्ययन करना चाहिए कि किन स्थितियों 
में वहां सिंचाई करना लाभप्रद वहीं रहेगा और विना पानी की खेती करना आवश्यक हों जाएगा।_ 
 जो-जो अनुसन्धान करने के सुझाव हमने यहां दिए हैं, उनसे उपर्युक्त तीनों दिल्ाओं में 
विकास की सम्मावनाओं का ठीक-ठीक ज्ञान हो जाएगा, अर्थात सिंचाई के बड़े और मध्यम कामों 
से कितची सिंचाई हो सकती है, कुओं, तालाबों आदि सिंचाई के छोटे-छोटे कामों से सिंचाई का 
कितना विकास किया जा सकता है, और तीसरे, शुप्क खेती करने, समोचक्ष्च बांध वना 
देने और जमीन में नमी को कायम रखने आदि की क्या सम्भावनाएं हैं ? सिंचाई के विकास की 
भावी योजनाएं बनाने के लिए इन अनुसंवानों का किया जाना आवश्यक है । 


१०. यह भी आवश्यक है कि नहरों हारा पानी का उपयोग करने की योजनाएं बनाते हुए, 
जो फसलें विना पानी की खेती से उत्पन्न की जाएंगी, उनके लिए पानी की आवश्यकताओं का 
ध्यान रख लिया जाए। यदि नवियों के जल स्रवण क्षेत्रों का सारा पानी नहरों अयवा संग्राहक 
जलादयों द्वारा निम्न क्षेत्रों में खींच लिया गया तो आशंका है कि जो क्षेत्र नहरी सिचाई से 
लाभ नहीं उठा सकते वे श॒प्क खेती की प्रणाली द्वारा भी पानी के लाभ उठाने से वंचित हो जाएंगे । 
इसलिए संग्राहक जलागार इस प्रकार नहीं वनाने चाहिएं कि वे नदियों के जलख्नवंण क्षेत्रों :का 
सारा पानी खींच लें, और ऊपर की जमीतनों के जिन क्षेत्रों की स्थिति घाटे की है, उनको पानी 
की आवश्यकताओं का ध्यान विल्कुल न रखा जाए । इसी प्रकार यदि जलागार नवियों के ऊपरी 
भागों में बनाए जाएं तो निचले भागों में स्थित क्षेत्रों की भी आवश्यकेताओं का ध्याच रखना 


चाहिए। के कक 5 


सिंचाई और बिजली सहज 


११. नो परिवहन:--नदियों का उपयोग सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल उपलब्धि 
और मल-प्रवाह के अतिरिक्त नौ परिवहन के लिए भी किया जा सकता है। यह परिवहन देगा 
एक सस्ता साथन है, इसलिए यह संचार और परिवहन की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा 
करने में अ्धिकाधिक उपयोगी और सहायक हो सकता है । अभी तक नौ परिवहन का विकास 
असम, पश्चिम बंगाल, विहार और उत्तर प्रदेश के ही कुछ भागों तक सीमित है । प्रथम योजना 
में भी इस दिशा में प्रधिक प्रगति नहीं हुई है । परन्तु अब विकास की आवद्यकताएं वढ़ती जा रही 
हैं, इसलिए अब नदियों का उपयोग यातायात के लिए करने पर अधिक ध्यान देता पड़ेगा और 
द्वितीय योजना में परिवहन के लिए जलमार्गों का श्राथिक विकास करने का अनुसन्धान अधिक 
पूरी तरह किया जाएगा। नदी घाटी योजनाओं के प्रसंग में नी इस समस्या पर विद्येप ध्यान देना 
परद्ा ॥ 

१२, भूमि संरक्षण:---प्रथम योजना में भूमि संरक्षण की समस्याओं झौर उन्हें हल करने 
के उपायों पर विचार किया गया था । इस समस्या पर उन क्षेत्रों में और भी अधिक ध्यान देने की 
आ्रावध्यकता है जिनमें कि बड़े-बड़े जलागार बनाए गए है और जहां उनके कारण नदियों और 
सहायक धाराओं के प्रवाह के रूप और दिशा आदि बहुत बदल गए है । यदि नदियों के जल सदण 
क्षेत्रों में भूमि संरक्षण के आवश्यक उपाय न किए गए तो पानी का प्रवाह अपने साथ गाध झौर 
कीचड़ आदि लाकर और इन जलागारों और नीचे की प्रणालियों में एकत्र करवो इनकी सामर्थ्य 
को क्षतिग्रस्त कर देगा । जलागारों से नीचे की ओर बांध वन जाने के कारण नदियों के प्रवाह 
की व्यवस्थाएं भी वदल जाती हैं । इसका प्रभाव उसकी अनेक धाराओं पर भी पड़ता है । इसका 
परिणाम यह होता है कि नीचे की घाटी में भूमि के कटाव की समस्या गम्भीर रूप धारण कर 
लेती है । इसलिए नदी घाटी योजनाओं से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों में भूमि संरक्षण के उपायों 
पर विद्येप ध्यान दिया जाना चाहिए और उन्हें भूमि संरक्षण के कार्यक्रम में विशेष स्थान 
मिले । इसके साथ ही, नदी घाटी योजनाञ्रोों से सम्बद्ध कार्यो की रक्षा के लिए रक्षक बांब बनाने 
पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें प्रत्येक बड़ी नदी घाटी योजना का अंग बना लेना चाहिए । 


द्वितीय योजना के कार्यक्रम 

१३. भौतिक लाभः--प्रथम योजना बनाते हुए यह लक्ष्य सामने रखा गया था कि १५ 
से २० वर्ष में सिंचाई के सरकारी साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र दुगना हो जाएगा। १६५१ में सभी 
साधनों हारा सिंचित प्रदेश लगभग ५ करोड़ १० लाख एकड़ था। प्रथम योजना के समव में 
१ करोड़ ६३ लाख एकड़ अ्रतिरिक्‍त क्षेत्र में सिंचाई होने लगी होगी---६३ लाख एकट्ट में तो 
सिचाई के बड़े और मध्यम कार्यो से और १ करोड़ एकढ़ में छोटे-छोटे कार्यों से । द्वितीय योजना 
, में और भी २ करोड १० लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होने लगेगी--१ करोड़ २० लाख एकट 
में तो बड़े और मध्यम कार्यो के हरा और ६० लाख एकड़ में छोटे-छोटे कार्यो द्वारा । इस १ 
करोड़ २० लाख एकड़ क्षेत्र में से ६० लाख एकड़ क्षत्र तो पहले से हाथ में लिए हुए कार्यो हारा 
सींचा जाएगा श्रौर ३० लाख एकड़ नए कार्यो द्वारा। नए कार्यो का अन्तिम लक्ष्य सगनय 
१ करोड ५० लाख एकड़ अतिरिवत भूमि में सिंचाई करने का है | झ्ाश्मा है कि ये नए कार्य 
हित्तीय योजना के पहले ३ वर्षों में तो प्रति वर्ष बीस-बीस लाख एकड़ ओर अन्तिम दो वर्षो में 

प्रतिवर्ष तीस-तीस लाख एकड़ भूमि में नई सिंचाई कर सकेंगे । 
१४, वित्तीय विनियोग :--प्रथम योजना के समय और उससे ठीक पहले के कुछ वर्षों 
में देश के संभी भागों में सिंचाई के कामों पर बहुत परिश्रम किया गया घा। सिचाई शोर विजली 


पश्ध्द हितीय पंचवर्षीय योजना 


के जा काम पहल-पहल प्रथम पिच्रवपाय योजना में सम्मिलित किए गए थे. वें लगभग ६७० करोड़ 
रु० का सागयत के थे | इसम से कृवल सिंचाई के कार्मों की लागत कोई ६२० करोड़ रु० थी 
पीछे इनमें सिंचाई के कुछ मध्यम काम कमी वाले लछेत्रों को स्थायी लाभ पहुंचाने के लिए वढ़ाए 
गए। वे लगभग ४० करोड़ रु० की लागत के थे। कई कार्यो का क्षेत्र वढ़ा दिया गया और इसलिए 
उनमें से कइयों के व्यय का अन्दाजा दोवारा लगाया गया । इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना 
सिचाई कार्यों की सारी लागत कोई ७२० कराड़ ₹० तक पहच यह ) इसमे से ८० करोड़ 
याजना झारम्न हांच से पहले के वर्षा म व्यय हा चुके थे | अन्दाजन ३४० करोड रु० प्रथम योजना 
काल में व्यय हो यए होंगे । शेप राशि द्वितीय और ततीय योजनाओं की अवधि में व्यय की जाएगी । 
यह आवश्यक है कि जो काम हाथ में लिये हुए हैं वे ज्ञी त्र पूरे कर लिए जाएं, जिससे कि उन पर 
जो व्यय हो चुका है उस्तसे उत्पादन होने लग जाए और उनके लाभ यथाज्ञी क्र मिलने लगें | द्वितीय 
स्योजना काल में इन कार्यो पर लगभग २०६ करोड़ रु० व्यय करने पड़ेंगे । 
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१५. द्वितीय योजना में सिंचाई के जो नए कार्य आरम्म किए जाएंगे, उनकी लागत लग- 
“भग ३८० करोड़ रु० होगी । इसमें से १७२ करोड़ रु० तो द्वितीय योजना के समय ही व्यय हो 
'जाने की सम्भावना है। शेष राशि तृतीय और अगली योजनाओं के समय व्यय की जाएगी । द्वितीय 
“योजना के समय सिंचाई के बड़े और मध्यम कार्यों पर व्यव करने के लिए सव मिलाकर ३८१ 
करोड़ र० की व्यवस्था की गई है । ३५ करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था इसलिए 
की गई है कि सिन्‍्व नदी-वर्ग के पाती में से जो भाग भारत को मिलने की आशा है उससे सम्बद्ध 
तथा कुछ अन्य कार्यों को आरम्भ किया जा सके । इन सवके सम्बन्ध में निर्णय होना अभी झेयप 


है । 
१६. द्वितीय योजना में सिंचाई के नए कामों की संख्या १९५ है । इनमें से दस का व्यव लगभग 
2६९. द्वितांय याजना म॑ सिचच्चि के नए कामी का सख्या १६५६ । इनम से ल 
१० और ३० करोड़ रु० के मच्य में, सात का ५ और १० करोड़ रु० के में और 
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हदितीय योजना में मध्यम कार्यों की प्रवानता है । ठितीय 


योजना में सम्मिलित सिंचाई के नए कार्यों की संख्या, उनके व्यय और पृथक-पुृथक लाभों का विवरण 
में गया 





् काय पूरा हा जान 
कुल अनुमानित गे 





ग 42046 052 प्र सिंचाई के 
अनुमानित व्यय कार्यो की संख्या : व्यय अनुमानित लाभ 
(करोड़ रुपए ) (लाख एकड़) 
१० और ३० करोड़ रु० 
के बीच में न १० १६१ फडे 
५ और १० करोड़ र० 
के बीच में छ प्र्ड श्थ 
१ और ५ करोड़ रू० 
के बीच में - ड्श्‌ 24 दे 
£ करोड़ रु० से कम 32 जा लक, की लि 


योग... - श््५्‌ इेछ६ १४ 


सिंचाई और बिजली २६६ 


हितीय योजना के महत्वपरर्ण सिंचाई कार्यो का विवरण इस अध्याय के अन्त में परिशिष्ट 
हक विवरण ३ में दिया गया है । 


१७. किसी भी कार्य को योजना में सम्मिलित कर लेने का अर्य यह नहीं है कि उसका 
प्रत्येक दृष्टि से अनुसन्धान कर लिया गया है। प्रत्युत वस्तुस्थिति यह है कि कई कार्यो को आरम्भ 
करने से पहले उनका प्रौद्योगिक दृष्टि से ग्नुसन्‍्धान और उनकी आर्थिक सम्भावनाओं पर विचार 
करना पड़ेगा । इन कार्यों के सम्बन्ध में आरम्मिक कार्रवाई, सर्वेक्षण अथवा उनके अनुसंघान की 
रिपोर्ट पूरी करने श्रयवा कुछेक मामलों में सड़कें आदि बनाने तक ही सीमित रहेगी । सम्भव है 
'कि विस्तृत अनुसंघान के पश्चात कई कार्यों के प्रौद्योगिक, आर्थिक और वित्तीय रूपों को वहुत 
बदल देना पड़े और उसके क्षेत्र तक पर पुनविचार करना पढ़े । जैसा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 
सें जोर देकर कहा गया था, प्रत्येक कार्य को पूरा करते हुए कुछ निश्चित मंजिलों पर पहुंचकर, 
उस काय के समग्र रूप और उसके विविध अंगों के वित्तीय तथा आर्थिक पहलुझों पर सावधानी 
से विचार कर लेना चाहिए । 


१८. सिंचाई के कार्यो को पूरा करते हुए यह बहुत श्रावश्यक है कि राज्य सरकारें उनका 
क्रम निश्चित कर देने पर सूक्ष्मता से ध्यान दें । वित्तीय विचारों के अतिरिक्त इन कार्यो का क्रम 
अन्य कुछ विचारों के द्वारा भी निर्धारित किया जाएगा, जैसे कि प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की उप- 
'लब्पि, कुछ कार्यो का फल शी क्र निकल आने की आवश्यकता, कुछ कार्यो की तुलना में अन्य कार्यो 
को पहले पूरा करने को आ्रावश्यकता और एक ही राज्य के विविध स्थानों की आवश्यकताओं में 
प्रतिस्पर्धा आदि । इस प्रकार योजना में सम्मिलित अनेक बड़े कार्यो को पीछे जाकर पूरा किया 
जाएगा, पहले नहीं । जिन कुछ कार्यो का अनुसंधान अभी अधूरा पड़ा है उनके श्रतिरिक्त, आर 
में वंशधारा, विहार में कन्साई, बम्बई में उकाई, नमंदा, माही, खड़गवासला, गिरणा और बनास, 
मध्य प्रदेश में तवा और पश्चिम बंगाल में कंसवाटी योजना कार्य इसी प्रकार के हैं । इनमें से 
कइ्टयों के क्षेत्र और लाभों को निर्वारित करना शेप है । इन सव पर व्यय ३०० करोड़ रु० मे 
ऊपर होगा, परन्तु द्वितीय योजना में इनके लिए लगभग ५० करोड़ रु० रख लिए गए 

१६. विभिन्न राज्यों की योजनाएं तयार करते हुए उनकी सिंचाई की अतिरिक्त ग्राव- 
इयकताओों और उनमें श्रव तक हुए विकास को देखने के साथ-साथ यह भी देखा गया है कि प्रस्ता- 
वित कार्यो को पूरा करने की उनकी सामर्थ्य कितनी है । द्वितीय योजना में विभिन्न राज्यों में 
क्‍कितना-कितना काम किया जाएगा, यह इस अध्याय के अन्त में परिशिप्ट के विवरण ४ में 
चतलाया गया है- । 


२०, सिंचाई के बड़े शोर छोटे फाय :---सिचाई के कार्यक्रम बनाते हुए उन बड़े और छोटे 
कामों में सन्‍्तुलन रखने की साववानी वरतनी पड़ती है जो कि अपने कार्य और क्षेत्र की दृष्टि से 
एक-दूसरे के पूरक हों । हरेक इलाके में वही काम करने चाहिएं जिनके करने की सहूलियतें वहां 


मौजूद हों । प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के ७ कार्य ऐसे थे जिनकी लागत ३० करोड़ र० से 
ऊपर बैठती थी, ६ ऐसे थे जिनकी लागत १० और ३० करोड़ रु० के बीच बैठती थी, ४ की ५ 
और १० करोड़ ० के बीच में, ५० में से प्रत्येक की १ और ५ करोड़ रु० के बीच में और २०० 
की १ करोड़ रु० से कम वैठती थी । यद्यपि प्रथम योजना के समय ३४० करोड़ रु० व्यय हो गए 
होंगे, परन्तु १६९५६ के अन्त तक अतिरिक्त सिंचाई कंवल ६३ लाख एकड़ भूमि में हो पाई 
होगी | इसकी तुलना में, जिस क्षेत्र में ग्रतिरिक्त सिंचाई की जा सकती है, उसका लेत्रफल २ दारोड़ 


३०० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 





२० लाख एकंड है । प्रवम योजना से दचे हुए जो कार्य द्वितीय योजना पूरे करने पड़ेंगे, उन पर 
व्यय २०६ करोड़ रु० करना पड़ेगा और यह राशक्षि द्वितीय योजना में सिंचाई के लिए रखें नए 
४१६ करोड़ ० के ज्ञमस्त्त व्यय में से लेनी पड़ेगी । सिचाई के लाभों की निरनन्‍्तरता और 
वित्तीय तथा आर्थिक आवश्यकता, दोनों दुप्टियों से यह उचित समझा गया कि द्ित्तीय योजना 


में, सिंचाई कार्यों का चुनाव करते हुए प्राथमिकता मव्यम कार्यों को दी जांए । इसके साथ ही. 
सिंचाई के छोटे कार्यो को- सिंचाई के समस्त कार्यक्रम में प्रमुख स्थान दिया जाता रहेगा ।_ 


२१. सिंचाई के वड़े और छोटे, दोनों कार्यों के अपने-अपने लाभ हैं । बड़े कार्यों के लान 


थे हैं कि नदियों का जो पानी वेकार चला जाता, उसका उनमें उपयोग हो जाता है, उनसे बड़े-बड़े 
क्षेत्रों में सिंचाई हो सकती है, कमी के वर्षों में उनसे सहायता मिलने का निश्चय रहता है और 


उनकी बोजना प्राय: अनेक उद्देश्यों के लिए की जा सकती है । छोटे कार्यों में पूंजी कम लगती है, 
उनका फल जल्दी निकल आता है और उन्हें स्थानीय सावतों द्वारा ही जी घ्र पूरा किया जा सकता 
है | परन्तु उनसे सहायता भी सीमित ही निलती है और उनको कार्य-ज्षम अवस्था में रखने का 

वहत व्यान रखना पड़ता हैं। १६५२ में अधिक अन्न उपजाओ जांच समित्ति ने लिखा था कि 

निचाई के छोटे कार्ये वार-वार वेकार हो जाते हैं । इन कार्यों पर इस समय वड़ी-बड़ी घनराशियां 
व्यय की जा रही हैँ, इसलिए इन्हें सत्तोपजनक अदस्था में चालू रखने के लिए विज्ञेप उपाय 
करत का आवश्यकता हू । उाचत ता यह है कि इनको ठीक अवस्था में रखने की जिम्मेंदारी 
वही लॉग उठावें जो इनसे लाभ उठातें हैं । जिन कार्यों से देहाती जत्तता के बड़े भाग को लाभ 
पंहुंचता हो उनको ठीक रखने की जिम्मेदारी स्थानीय जनता को सम्मिलित रूप में उठावी 
चाहिए । हम सिफारिश करते हैं कि राज्य सरकारों को एक विशेष कर लगाने का श्रधिकार होना 
अहिए । उसकी आमदनी से पंचायतें अलगब्ध्ूलन अथवा मिलकर, सिंचाई के इन कार्यों 
की जरूरी मरम्मत और पुर्जेदलवाई आदि का काम कर सकती हूँ । ' 


१ दे 
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२२. सिंचाई के लिए पानों देने में मितव्ययिता की आवद्यकता :---अयम पंचवर्षीय बोजता 
में यह वात जोर देकर कही गई थी कि अब तक उपलब्ध पानी का उपयोग करते हुए जितनी साव- 
का अधिकतम उपयोग करने में दो प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है--कपि 

सम्बन्धी और इंजीनियरी सम्बन्धी । कृषि सम्बन्धी समस्याएं ऐसी होती हैं जैसे कि सिंचाई 
व्यवस्था में किस फसल को कितना पानी देना पड़ेगा, सिंचाई कितनी वार करनी पड़ेगी, लता 
का ढंग क्या है और खादें कैसे दी जाती हैं आदि। इन सबका दिल्‍ली स्थित भारतीब कृषि 
अनुसन्धान संस्था में और राज्यों के अन्य अनुसंघान केन्द्रों में अव्यवन किया जा रहा है । इसे 
द्वितीय योजना काल में भी जारी रखा जाएगा । 

२३. इंजीनियरी सम्बन्धी समस्यात्रों में मुख्य हैं नहरों, उनकी शाखाओं, सजवहों और 
अन्य साले-नालियों आदि में पानी के मर-खप जाने की । यदि इसे कम कर दिया जाए तो इस ._ 
समय उपलब्ध पानी से ही अधिक वड़े छ्षेत्र में सिचाई की जा सकती है । अथम पंचवर्षीय योजना 
में सिफारिश की गई थी कि सिंचाई की जल-प्रणालियों में पलस्तर करा देने की सम्भावना पर 
विचार किया जाए और जहां-जहां आर्थिक दृष्टि से ऐसा करना उचित प्रतीत ही वहा-वहाँ हां वह करा 
देखा जाए । इस दिशा में प्रगति, कुछ राज्यों को छोड़ कर, अन्यत्र अप्ाप्त ही हो पाई है| 
द्वितीय योजना में इस पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। पानी को वचत जल -प्रणालियों में उचित 
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ताल-मेल रखने से हो सकती है । इस दिद्या में और जल-प्रणालियों को ठीक रखने में सप्टीय 
विस्तार सेवा से भी वहुतेरी सहायता मिल सकती है । 


नल कप 


२४. ,१६५१ से पहले भारत में लगभग २,५०० नल कप थे और इनमें से कोई २,३०० 
अकल उत्तर प्रदेश में थे। इनसे लगभग १० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी। प्रथम 
ओजना में २,६५० नल कूप तो भारत-श्रमेरिकी प्रौद्योगिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तगंत, 
७०० नल कृप अधिक अश्रन्न उपजाओ्ो कार्यक्रम के अन्तर्गत श्र २,४८० नल कप राज्यों की 
विकास योजनाओं के भाग के रूप में लगाने का कार्यक्रम था । १६५४ के श्रन्त तक विभिन्न 
डाज्या मे लगाए जाने वाले नल कूपों और उनसे हुए लाभों का विवरण इस प्रकार है :-- 











भारत-अमेरिकी श्रधिक अन्न उपजाओो राज्यों की 
प्रौद्योगिक सहयोग कार्यक्रम योजनाग्रों 
राज्य कार्यक्रम के अन्तर्गत के अन्तर्गत * के अ्रन्तगंत 
/+४--++- /ीभजनज जज धधयथीभयी ७ 
निर्धारित पूरीकी हुई निर्वारित पूरीकीहुई निर्धारित पूरी की हुई 
संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या 
विहार . देणश इ्छ८ ल्न् -+ डर४ धर४ 
उत्तर प्रदेश ... १,२७५ १,०६४. ४२० ६३ १,४०० १,१६५ 
'पंजाब नल. #रे० ४४५ १५० ना २५६ २५६ 
पपेप्सू बज. ४६० ३६६ १३० --+ -+ न 
बम्बई 98. ५ नन्‍नड ब्स्ज्ड प्न्ल्द न ४०० १६८ 
योग. - २,६५० २,२८६ छ०० ६३ रधंघ०ण... २,०४३ . 





इन नल कूपों के लग चुकने और इनका विकास हो जाने पर इनसे २० लाख एकड़ झति- 
रिक्त भूमि में सिंचाई हो सकेगी । 


२५. नल कृप लगाने की इंजीनियरी में जो प्रौद्योगिक उन्नति हुई है उससे भूयर्भस्थ पानी 
के उपयोग की सम्भावनाएं बहुत वढ़ गई हैं । प्रथम योजना काल में ३५० गहरे नल कूप लगाकर 
भगर्भस्थ पानी का सिंचाई के लिए उपयोग करने की सम्भावनाएँ पता लगाने का एक कायक्रम 
झरारम्भ किया गया था । श्रव तक यह परीक्षण २२ स्थानों पर करके देखा गया है । इसे द्वितीय 
योजना काल में भी जारी रखा जाएगा । 


२६. हितीय योजना काल में ३,५८१ नल कूप लगाने का कार्यक्रम हैं। इन सव नल 
कपों पर लगभग २० करोड़ रु० की लागत आएगी । इसे सिचाई के छोटे कायक्रमी के व्यय मं 
सम्मिलित कर लिया गया है, जो कि योजना के कृषि विभाग का एक अंश हैँ । इन नल कूपा मे 
&,१६,००० एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकने की आया है। राज्यों में इन नल कूपा का वितरण 


“इस प्रकार किया जाएगा: 
25 
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पाजभप।9।/णथ”://प7/।प/,/भप/फकफफक---ा./। हतैतैफ5'/७ $ $ /.:ः.ः.ः# 
नल-कप - लगाने 
के लिए जिम 


गेल कप ही: अनुमानित < 55 ड़ 
नल कूपों की गत सिचित क्षेत्र स्थानों पर परी- 


सस्या (लाख रु० ) (हजार एकड़) छथाये वर्मा लगाया 
जाएगा, उनकी 
संख्या 














सा है कल हे प्‌ 
असम - प््० ३० हर श्र 
विहार श्प्र्ू० 9० श्पर १ 
च्रम्व बम्बई हर ३३० श्प्ू० द््द्‌ 
मध्य प्रदेश व भोपाल ह्८ छ० ३६ ड्‌ 
मद्रास ३०० छ्श्‌ ्ू घ्र्० 
उड़ीसा + २५ २० ७ २० 
पंजाब ४६६ र्द० ७७ न 
उत्तर प्रदश *्‌ २१,५०० १,०५० पाप डछ 
पद्िचम बंगाल १५० 2०० ३२ इ्छ 
पैप्सू र्ध्र १४० श्श्् भू 
राजस्थान प्र्० झ्र््ू श्द्‌ फ़ 
चाराप्ट्र छ० र्प्र श्ड १० 
तित्वांकुर-कोचीन -- का मा प्र 
दिल्ली भर प्र्० २्शश्‌ ८ ने 
क्ज्छ कल ट जज १० 
प्राण्डिचेरी ग घरू० श्राप इ्‌ हि 
अन्य क्षेत्र सा न्‍ू *+ - कक श्ड 

यान «. डेरुयर २०२६ ६१६ इ््प्० 

२७- पंजाव, पेप्सू, उत्तर प्रदेश, विहार और वम्बई में गुजरात के उत्तरी भाः 





वा> 
के जो कार्यक्रम वता लिए नए हैं उनमें इस अनुसंवानों के परिणाम के अनुसार परितेत 





2 आवध्यकता ्>ज्ज्ज इल) सकती १ 
करन का आवश्यकता हा सकता हू ॥ 


िचाई ० आज ० बैठता मे || 
र८- नल क॒पों द्वारा सिंचाई करने में प्राय: नहरों की अपेक्षा अधिक व्यव वब्ता हूं 
हि नन्ज्नज््तला कपों पा धार सिंचाई & -+ आर्थिक पहल का अव्ययन पा 
योजना आयोग के सुझाव पर राज्यों ने वल कूपों की सिंचाई के आर्थिक पहलू का झव्यवन करना 





आरम्म किया है । इसे व्यवस्थित रूप में जारी रखकर इसके परिणामों को प्रकाशित कर देना 
होगा, क्योंकि जिन प्रदेशों में नहरों द्वारा सिंचाई नहीं हो सकती उनमें नल कूपों दारा सिंचाई रद 


करने का महत्व बढ़ जाएया । 


सिचाई और बिजली 


२. बिजली 
.,,.. चिजली के स्रोत 


२६. देश में पानी से कितनी बिजली उत्पन्न की जा सकती है, इसका प्रारम्भिक ग्न्दाजा 
लगाने में प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय कुछ प्रगति हुई थी, परन्तु श्रभी तक इसका 
पूरा-पूरा सर्वेक्षण नहीं किया गया । दक्षिण भारत में पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों 
से और मध्य भारत की नदियों से कितनी बिजली पंदा की जा सकती है, इसका केवल मोटी 
दृष्टि से हिसाव लगाया गया है । इसी प्रकार का काम हिमालय की श्रौर उत्तरी भारत की अन्य 
नदियों पर आरम्भ किया जा चुका है। अन्दाजा लगाया गया है कि विभिन्न स्थानों पर पानी से 
जो बिजली पैदा की जा सकेगी, उसका परिमाण लगभग ३ करोड़ ५० लाख किलोवाट होगा । 
इसमें लगभग ४० लाख किलोवाट दक्षिण भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों 
से, लगभग ७० लाख किलोवाट पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों से, लगभग ४० लाख 
किलोवाट मध्य देश की नर्मदा, ताप्ती, महानदी, ब्राह्मणी और बैतरणी जल धाराग्रों से श्रौर 
लगभग २ करोड़ किलोवाट उत्तरी और उत्तर-यूर्वी प्रदेश के गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिन्वु श्रादि 
हिमालय से निकलने वाली नदियों से मिलेगी | दक्षिण और मध्यवर्ती प्रदेशों की विजली का 
अन्दाजा उपलब्ध जानकारी और धरातल के नक्धों के आधार पर लगाया गया है । हिमालय 
की नदियों का अ्रन्दाजा केवल मोठा-मोटा किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रदेश का निरीक्षण 
ओर अ्रध्ययन अ्रभी, किया ही जा रहा है । इस विपय का अध्ययन अन्य अनेक दृष्टियों से फिर 
किये जाने की आवश्यकता है। आशा है कि वह द्वितीय योजना के समय आरम्भ किया जा सर्कगा । 
ये दृष्टियां हैं : विकास का आर्थिक पहलू, निर्माण में लगने वाला समय, विजली की मांग कितनी 
होगी और इसी प्रकार की अन्य स्थानीय बातें जिनके कारण काम को सीमित रखना आवश्यक 
हो सकता है । 


श्ए 
७ 
जऔैईर 


३०, पन बिजली के साथ साथ, कोयला जलाकर विजली उत्पन्न करने वाले तापीय 
बिजली घर यानी थरमल विजलीघर, इस देश में काफी समय तक बिजली का महत्वपूर्ण ्नोत बने 
रहेंगे । अ्रभी तक खानों में उपलब्ध स्टीम कोयले और गैर कोक कोयले (जो कोक बनाने के 
काम नहीं श्राता ) का ज्ञात परिमाण ४,००० करोड़ टन है । इसके अ्तिरिवत लियनाइट कोयला 
बहुत बड़ी मात्रा में मिलने की सम्भावना है, इसलिए भविष्य में जहां तक दृष्टि जा सकती है, वहां 
तक विजली पैदा करने के लिए कोयला मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी । इस समय जितना 
कोयला खानों से निकलता है उसका केवल १० प्रतिशत बिजली उत्पन्न करने के वगम आता है।, 
भविष्य में कोयले की खुदाई बढ़ती ही जाएगी । इसलिए विजली के उत्पादन में खर्च होने वाले 
कोयले का अनुपात १० प्रतिशत से बढ़ने की सम्भावना नहीं है । डीजल तेल से बिजली का 
उत्पादन इस समय केवल कहीं-कहीं छोटे कारखानों में किया जाता है। आगामी वर्षो में टीजल से 
विजली का उत्पादन बड़े परिमाण में होने की सम्भावना नहीं है । 


३१. इस प्रकार अगले कुछ दक्षकों तक विजली की हमारी सारी आवश्यकता पूरी करने. 
के लिए कोयले और पानी के स्लोत पर्याप्त हैं, फिर नी कुछ प्रदेश ऐसे है जिनमें प्रोौद्योगिक उन्नति 
तो ज्षीध्रता से हो रही है, परन्तु कोयले की खानें वहां से दूर है । वहां पानी की शक्ति या ते। उपलब्ध 
ही नहों होगी या शायद उसका विकास किया जा चुका होगा । इन प्रदेशों में चिजली पैदा करने 
के लिए ताप के अतिरिक्त अणु शक्ति का उपयोग भी लाभदायक हो सकता है, क्योंकि उसमें 


ज्ण्ड दितीय पंचवर्षीय योजना 


'ईंबन का खर्चे बहुत कम होगा । अणु शक्ति में पूंजी.का व्यय अब भी थरमल विजलीघरों की 
अपेक्षा कुछ अधिक होता है, परन्तु इस अधिकता को अन्य अनेक तरह किफायत करके कम किया 
जा सकता है| अणु शवित उत्पन्न करने के लिए देश में यरेनियम और थोरियम के स्रोत पर्याप्त 


' हूँ। आशा है कि आगामी कुछ वर्षों में अन्य सूत्रों के अतिरिक्त अणश्क्ति से भी विजली मिलने 
लगेगी | - 


विकास के वर्तमान कार्य + ५ 


३२. प्रथम पंचवर्षीय योजना आरम्भ होने के समय देश में लगे हुए विजलीघरों की क्षमता 

“२३ लाख किलोवाट थी | इसमें से १७ लाख किलोंवाद विजली तो उन सरकारी और निजी 
'विजलीघरों में उत्पन्न होती थी जो काम ही विजली देने का करते थे और शेप ६ लाख किलोवाट 
“उन औद्योगिक कारखानों में होती थी जो अपने लिए विजली आप ही पैदा करते थे । प्रथम योजना 
में नए उत्पादन का लक्ष्य १३ लाख किलोवाट रखा गया था, जिसमें से ११ लाख सरकारी कार- 
खानों को और शेष दो लाख निजी विजली कम्पनियों को उत्पन्न करनी थी ।- सरकारी कारखाने 
८ लाख किलोवाट उत्पन्न करने लगे हैं और निजी कम्पनियां २ लाख । इसके अतिरिक्त, लगभग 
“२ लाख किलोवाद क्षमता के सरकारी कारखानों में काम पुरा हो चुका था और १६५६ की समाप्ति 
से पूर्व उनमें उत्पादन होने लगने की सम्भावना थी । औद्योगिक कारखानों के लिए विजती के 
उत्पादन का लक्ष्य कोई निर्वारित नहीं किया गया था । उनमें से कइयों ने अपने महंगे विजलीवर 
वन्द करके सरकारी विजली संग्रठनों से विजली लेता शुरू कर दिया है ) फ़िर भी सव मिलाकर 
प्रथम योजना के समय तिजी औद्योगिक कारखानों की विजली उत्पन्न करने की क्षमता १ लाख 
किलोवाट बढ़ गई थी और साचे १६५६ तक वह ७ लाख किलोवाट हो चुकी थी। प्रथम पंचवर्षीय - 
योजना के आरम्भ और अन्त में लगे हुए विजलीघरों की लमता और उससे उत्पन्न हुई विजती 
काईविवरण नीचे की तालिका में दिया गया है :-- द 











प्रथम - योजना 

रा १६५०-४१ १६४४-५६ में वृद्धि का 
प्रतिशत 

(१) कारखानों की क्षमता---लाख 
किलोबाद में 
जनोपयोगी विजलीघर : 

(क) राजकीय घट ड्‌ ... १४ -र३े 
(ख) निजी | के: २ श्र . ईद 
अपनी विजली उत्पन्न करने कर हद 
वाले औद्योगिक कारखाने हि टू ७ १७ 
योग ा.. र३ इ््ड 54: 


(२) उत्पन्त बिजली-- करोड़ किलोवाट आवर 
जनोपयोंगी विजलीवर : 


सिचाई और बिजली ३०४५ 


के 





प्रथम योजना में 





प्च्ज् १६५०-५१ १६५५-४६. वृद्धि का 

प्रतिभत 

(क) राजकीय 0 / प २१०४ ४५०१० भ्श्ट 

(ख) निजी मा ३००३ ४३०९० ४६ 
अपनी विजली उत्पन्न करने 

वाले भ्रौद्योगिक का रखाने श्ध्द८ २२०१० प्र्० 

योग ». दृशु७ाप १,१००१० ६७ 





३३. प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय बिजली की निम्नलिखित बड़ी-बड़ी योजनाएं पूरी 
की गई झौर इन्होंने काम शुरू कर दिया :>- 


१. नंगल (पंजाब ) ४ ५४ ५४ ४८,००० किलोबाद 
२. बोकारो (विहार) ः की ... १,४०,००० किलोवाट 
३. चोला (कल्याण, बम्बई) हि .... ५४,००० कितोवाट 
४. खापरखेड़ा (मध्य प्रदेश) ... सु ... ३०,००० किलोबाद 
५. मोयार (मद्रास) न न ». ३६,००० किलोबाद 
६. मद्रास नगर के संयंत्र का विस्तार (मद्रास) ... ३०,००० विलोवाट 
७. मच्छकूंड (आन्ध्र और उड़ीसा ) ह .. ३४,००० किलोबाद 
८. पथरी (उत्तर प्रदेन) श .... १३,६०० किलोबाट 
६. शारदा (उत्तर प्रदेक्)  - हु! ... २७,६०० किलोवाट 
१०. सेंगुलम (तिरवांकुर-कोचीन) न »»... ४८,००० किलोबाट 
११, जोग (मंसूर) पट न पे ७२,००० किलोबाट 


इनके अतिरिक्त, कई बड़ी योजलातम्रों में बहुत प्रयति हो चुकी है, जो द्वितीय पंच- 
वर्षीय योजना के समय पूरी हो जाएंगी। भाखड़ा, हीराकुड, कोयना, चम्बल और रिहन्द इस गणना 
में आते हैं और इनसे द्वितीय योजना के समय १७ लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न होने की क्षमता 
बढ़ जाने की सम्भावना है। इन चलती हुई योजनाम्रों की विस्तृत तालिका इस अध्याय के 
अन्त में परिशिप्ट के विवरण ५ में दी गई है । 


३४, देश में “ग्रिड सिस्टम” (दूर-दूर तक के स्थानों के लिए एक केन्द्र बनाकर विजली 
वितरित करने की पद्धति) का विस्तार करने के लिए तार नगाने के काम में भी सन्तोपजनदः 
प्रगति हो चुकी है । प्रथम योजना काल में ११ किलोवाट और इससे ऊपर की दिल के १६,००० 
मील लम्बे तार लगाए जा चुके थे। १६५१ की तुलना में यह वृद्धि १०० प्रतिशत घी । 

७260806:8--20 


/ हितीय पंचवर्षीय योजना ह 


5 -. ३२५. जिन नगरों और प्रामों में विजली पहुंच गई है, उनकी संख्या में भी- उल्लेखनीय 
वृद्धि -हुई है । यह निम्नलिखित तालिका से प्रकट होगा :--- 5 





१६५०-४५१४* १६५५-५६ 

८ 255, «० मत ुण ०  इल न ले टन हटने रत 
आवादी १६४१ की मार्च १९५१ तक १६५४१ की मार्च १६९४६ 
के जनगणना के _विजली लगे जनगणना के तक विजली 

अनुसार गांवों की संख्या: अनुसार ' लगे हुओ्रों की 





संल्या - समस्त संख्या. संख्या 
१ लाख से ऊपर 2९ 5 ४8... ४६ छ३्‌ छ्ड्‌ 
५० हजार से १ लाख “तक ८८ फ८ १११ ३ 
२० हजार स॒ ५० हजार तक र्‌छछ २४० ४०१ झ्द्द 
६० हजार से २० हजार तक *+ ६०७: र६० .. छप्टद प्र 
हजार से १० हजारतक. श,३६७ -«- श्श८ ३,१०१ १,२० 
हजार से कम... -- ४श६,०६२ | रुषधर 3,शक्ष४३२ भर 
५इर४४०... ३,६८७... ५,६११०७ ७,४०० 





* १० हजार से कम आवादी की जिन बस्तियों में विजली पहुंच गई, उनकी. संख्या प्रथम 
योज॑ना के समय दुगने से भी अधिक हो गई । ५,००० से कम आवांदी के जित्त गांवों को 
बिजली मिलने लगी, उनकी संख्या इस अवधि में २,७६२ से उठकर ५,३०० तक पहुँच गई । 

.. ३६. १६४०-५१ में हमारे देश में प्रति व्यक्ति पीछे विजली का औसत खर्च १४ यूनिट _ 
था। उपर्युक्त विजली के उत्पादन और वितरण का परिणाम यह हुआ कि १६५५-५६ में यह 
ऋ्रौसत २५ यूनिट तक पहुंच गया । 





_ ३७. प्रथम पंचवर्षीय योजना में सव मिलाकर विजली की योजनाओं पर खर्च करने के 
तएं २६० करोड़ रुपए की राशि रखी गई थी। इस राशि में हिंसाव लगाकर विजली का वह 
चें भी झ्ञामिल कर लिया गया है जो कि वहुद्देशीय योजनात्रों के सेमस्त व्यय का भाग था। 
एखड़ा-नंगल, दामोदर घाटी, हीराकुड, चम्बल, कोयना और रिहन्द आदि जिन बड़ी-बड़ी नदी 
एटी योजनात्रों में तामीरी काम भारी पैमाने पर करने की जरूरत थी, उनमें शुरू-शुरू में जांच पूरा 

योजनाओं के लेत्र का हिसाव वार-वार सुधारने और संगठन की आवश्यक तैयारी करने 
गदि में वहुत देर लग गई । इसके अतिरिक्त, विलम्ब का एक कारण यह भी हुआ कि -विजली के 
्पादन और वितरण के सव सामान के लिए हमारा देश विदेशों पर आ्ाश्चित था, औरं विदेशी 
गरखानों ने यह सामाव धीरे-धीरे और देर लगाकर भेजा। इस्पात और सीमेंट आंदि मूल 
ग्रवश्यकता के सामानों की प्राप्ति में भी कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा। इन सर्वाकदि- 
इयों के वावज़द प्रथम योजना काल में विजली उत्पादन तथा वितरण के कार्यक्रमों की प्रगति 
न्तीषजनक ्ि 





* #नोट:--१६५१ की जनगणना का परिणाम देर में प्रकाशित हुआ था, इसलिए १६५०-११ 
लिए उपलब्ध विजली सम्बन्धी आंकड़े १६४१ की जनगणना ,के -अनुसार 
ग्राम संख्या के आवार पर तैयार किए गए हूँ । 


सिंचाई ओर बिजली ३०७ 
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इंध. विजली की योजनाएं बनाने का काम एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरन्तर 
चलती रहती है। उन्हें तैयार करते हुए दीर्घकालीन लक्ष्यों पर दूप्टि रखनी पड़ती है। जब प्रथम 
योजना बनाई गई थी तब लक्ष्य यह माना यया था कि १५ वर्ष पश्चात ७० लाख किलोवाट 
विजली की भ्रावश्यकता पड़ेगी । परन्तु अब तक जो प्रगति हो चुकी है और जिस प्रकार उद्योगों, 
नगरों और ग्रामों में बिजली की मांग बढ़ती जा रही है, उस सवको देखते हुए उक्त लक्ष्य को 
ऊंचा उठाना पड़ रहा है । इस समय द्वितीय और तृतीय योजना कालों की झ्रावश्यकताप्नों का 
जितना अन्दाजा लगाया जा सकता है, उसके अ्रनुसार योजना का लक्ष्य बिजली देने वाले 
कारखानों की क्षमता प्रतिवर्ष २० प्रतिग्यत वृद्धि करते जाने का रखना होगा । इस हिसाव से, 
हमारा कल्पित लक्ष्य यह रहना चाहिए कि १६६४ तक देद्य में लगे हुए सव कारखानों की क्षमता 
बढ़कर १ करोड़ ५० लाख किलोवाट तक पहुंच जाए । स्वभावत: यह लक्ष्य श्रपरिवर्तनीय नहीं हो 
सकता। समय-समय पर इसमें परिवरतंन करना पड़ेगा, जिससे कि यह श्रौद्योगिक वार्यत्रमों 
में किए गए परिवत्तनों, श्रौद्योगिक कारखानों के स्थानों श्रौर विजली की मांग व खपत में हुई 
वृद्धि के साथ संगत हो .जाए । े 

द्वितीय योजना के कार्यक्रम 


३६. बिजलो के संयंत्रों को क्षमता और उत्पादन:--द्वितीय योजना में विद्युत विकास 
कार्यक्रम के निम्नलिखित तोन लक्ष्य रखे गए हैं :-- 

(क) वर्तमान विद्युत संगठनों की साधारण क्रम से बढ़ती जाने वाली मांग को पूरा 
करना; 

(ख) वितरण के क्षेत्रों में ययोचित विस्तार करने के लिए झावश्यक क्षमता का बढ़ाना ; 
ओर 

(ग) छितीय योजना के समय जो उद्योग स्थापित किए जाएंगे उनकी आवश्यकता 
पूरी करना । 

४०, मध्यम तथा छोटे उद्योगों के साधारण विकास और व्यापारिक तथा घरेलू व्यय में 
वृद्धि के कारण भन्दाजा है कि १४ लाख किलोवाट विजली की अश्रधिक मांग होने लगेगी । इसके 
' अतिरिक्‍त द्वितीय योजना में श्रौद्योगिक उन्नति के जो नए कार्यक्रम सम्मिलित किए गए हूँ उनके 
कारण भी..१३ लाख किलोवाट विजली. की झौर मांग होने की आशा है । विजली उत्पादन की 
कुछ क्षमता फालतू रखने की प्रावश्यकता श्लौर विजलीघरों के जल-प्रवाह में ऋतु के कारण 
उतार-चढ़ाव होते रहने का विचार करके ग्रन्दाजा लगाया गया है कि श्रागामी पांच वर्षो में बिजली 
का अतिरिक्त उत्पादन ३५ लाख किलोवाट करना पढ़ेंगा । ज्यों-ज्यों विजली की सपत क्य 
नियमित सर्वेक्षण किया.जाने लगेगा और शौद्योगिक कार्यक्रमों के विस्तार का निश्चय होता जाएगा, 
त्यों-त्यों इन प्रन्दाजों पर पुनविचार करते रहना पड़ेगा । तैयार विजलीघरों की समस्त क्षमता 
३४५ लाख किलोवाट रखने की आवश्यकता में से २६ लाख किलोवाट तो राजकीय कारसानों 
से मिलेगी, ३ लाख किलोवाट विजली देने का व्यवसाय करने वाली कम्पनियों के करानों से, 
गस्रौर होष ३ लाख लिगनाइट योजना कार्य से और इस्पात, सीमेंट तथा कागज आदि के 
उन कारखानों से जिनके बिजली उत्पादन के संयन्त्र अपने ही होंगे। इन सब कार्यक्रमों का परियाम 
यह होगा कि देझ्ष में लगे हुए विजली के सब का रखानों को जो सामर्थ्य मां १६५६ में ३४ लाख 


३०८ द्वितीय पंचवर्धोय योजनी 


किलोवाट थी, वह बढ़कर मार्च १६६१ तक॑ ६६ लाख किलोबाद हो जाएगी । १६५५-४६ में 
लगभग १,१०० करोड़ यूनिट विजली उत्पन्न होती थी, वह बढ़कर १६६०-६१ में लगमग 
२,२०० करोड़ यूनिट.हो जाने की आशा है । ऊपर विजली के विकास का जो क्रम दिखाया 
गया है, उसके अनुसार प्रति व्यक्ति पीछे विजली की कृपंत का परिमाण, प्रथम योजना की 
समाप्ति के समय के २५ यूनिट से वढ़कर, द्वितीय योजना की समाप्ति पर लगभग ५० यनिद हो 
जाएगा । उत्पादन की क्षमता और उत्पादित विजली में वृद्धि करने का जो क्रम सोचा गया है, 
उसका विवरण इस प्रकार है :-- 








. चुद्धि का द्वितीय 
टन का -प्र ६६०-६१.. जाना में प्रतिशत 
- ; १६५५-४६ . 4६६०-६६ - पजना में प्रतिब्मत 


(१) स्थापित क्षमता (लाख किलोवाट में) 
जनोपयोगी विजलीघर : 





(क) राजकीय. -- > श्ड ४३ २०७ 
(ख) निजी न जः.. श३ १६ १३ 
अपनी बिजली पैदा करने वाले 
- औद्योगिक कारखाने अ छ - 5. १० ४३ 
योग नल... . दे ६६ १०३ 
(२) उत्पादित द्िजली (करोड़ किलोवाट आवर में ) 
जनोपयोगी विजलीघर : 
(क) राजकीय . ह५० १,३५० २०७ 
(ख) निजी ट >>. डई० भ३इ० श्३्‌ 
अपनी विजली पैदा करने वाले 
ओद्योगिक कारखाने. ... . र२० ह ३२० है 
योग... १,१०० . र,२०० १०० 





४१. ह्वितीय योजना के सरकारी क्षेत्र में, विजली के संयंत्रों की क्षमता में २६ लाख 
किलोवाठ की वृद्धि करने का जो विचार है, उसमें से २१ लाख किलोवाट तो पनविजली के संबंत्रा . 
से और 5 लाख किलोवाट तापीय संयंत्रों से उत्पन्न की जाएगी। इस ८ लाख किलोवार्ट में हे 
भाग डीजल के संयंत्रों का भी है। (नए संयंत्रों और पुरानों में वृद्धि को मिलाकर) हिती 
योजना काल में पानी या भाप से चलने, वाले चवालीस उत्पादक संयंत्र लगाने का विचार 
है । इनकी सूची परिशिप्ट के विवरण ४ में दी गई है । इसमें से २५ पनविजलीघर आर १६ 
थरमलं विजेलीघर होंगे | अधिकतर नई विजली योजनाओं का परिणाम पांच वर्य की औवधि 
में ही दिखलाई पड़ने लगेगा । परन्तु कुछ योजनाओं की जांच और भी की जाने को आवश्यकता 
है । उन्हें योजना काल के उत्तराव में आरम्म किया जा सकेगा | उनके लिए वित्तीय व्यवस्वा ना 
इंसी हिसाव से की गई है। राज्यों के कार्यक्रमों पंर विचार करते हुए यह ध्यान सवा या है कि 
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उनमें से भ्रधिकतर के लाभ द्वितीय योजना काल में हो मिलने लगे और जिन क्षेत्रों में उनमें बिजली 
दो जाए उन्तकी बढ़ती हुई श्रावश्यकता उनसे पूरी होती चली जाए । योजना के निजी विभाग में 
कलकत्ता, अहमदाबाद और टाटा के वड़े विजली कारखानों में तो विशेष वृद्धि की ही जाएगी 
उत्तर प्रदेश, भव्य प्रदेश और सोराप्ट्र के भी छोटे कारखानों का कुछ विस्तार किया जाएगा । 
इन सब वृद्धियों का योग लगभग ३ लाख किलोवाट होता है। विद्यत्‌ व्यवसायी कम्पनियों 


के ज़िन कारखानों में विशेष वद्धियां की जाएंगी, उनकी सचौ परिभिप्ट के विवरण ४ में 
दी गई है । 


४२. वित्तीय व्यवस्था:--प्रथम योजना के समय जो काम आरम्भ कर दिए गए थे, 
उनमें से कई इस समय निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में है । इन्हें द्वितीय योजना की अ्रवधि में 
पूरा करने के लिए १६० करोड़ रु० की श्रावश्यकता होगी । जो नई योजनाएं द्वितीय योजना 
काल में श्रारम्म की जाएंगी, उन पर २४५ करोड़ रु० व्यय करने की चात सोची जा रही है । 
इसके अतिरिक्त, २२ करोड़ रु० उन योजनाम्रों पर व्यय किया जाएगा, जो आरम्भ तो द्वितीय 
योजना काल में कर दी जाएंगी, परन्तु जिनसे लाभ तीसरी योजना के समय होने लगेगा | इस 
समय चल रहे और नए कामों पर होने वाले व्यय का और उनके लाभों का विवरण निम्नलिखित 
तालिका में दिया गया है : 


द्वितीय योजना में होने द्वितीय योजना के तृतीय योजना के 
न--+-++ वाला व्यय समय होने वाले समय मिलने वाले 
करोड़ रू० लाभ लाभ 
(लाख किलोवाट) 


प्रथम योजना से बचे हुए और 

द्वितीय योजना में पूरे होने 

वाले काम ८८: १६० १७ कर 
ऐसे नए काम जिनका लाभ 

हितीय योजना के समय ही। : 

मिलने लगेगा. ... .. रेप ५२ न 
ऐसे नए काम जिनका लाभ 

तृतीय योजना के समय 

मिलेगा हर हि २२ 43 ह 


योग के २७ रह & 








उपर्युक्त तालिका में तीसरे नम्बर पर जिन कामों का उल्लेख किया गया है, उनदग 
आरम्भ द्वितीय योजना के पिछले भाग में किया जाएगा और उन्हें पूरा करने के लिए तृतीय 
योजना के समय १४५ करोड़ रु० की आवश्यकता पड़ेगी । इनमें से श्रधिक महत्वपूर्ण के नाम इस 
प्रकार हैं; सिलेरू (आन्ध्र), राना प्रतापसागर (राजस्थान), उकाई (वम्बई) भ्ौर पाम्वा था 
प्रिगलकुथु (तिर्वांकुर-कोचीन) । द्वितीय योजना में विभिन्न राज्यों के बिजली कार्यक्रमों का 
विस्तृत विवरण परिशिप्ट के विवरण ६ में दिया गया है। 


३१० ह्वितीय पंचवर्षीय. योजना 


डर. ४२७ करोड़ रु० की जिंस पूंजीगत परिव्यय की चर्चा पिछले पैराग्राफ में-हुई है, 
उसका विभाजन उत्पादन,:वितरण के साधनों और वितरण की व्यवस्थां में लगभग इस प्रकार 
होगा: - - #प न मल ः 

ना न हद, नी कक 60 ले 9. ऋलणतेणाी ७-5 7 करोड़ रु 


विजली उत्पादन ' न जि 5 मी. 23 7 5 हर 
उत्पादन केंद्र से वितरण केन्द्र तक पहुंचाने पर ० 98 क+ हरे: 
नयरों में वितरण की व्यवस्था... ग् न हि 
छोटे कस्वों और ग्रामों में वितरण पर 7४७. . छ५ 
कक * हक कल 6 ४2 हज की के (%,* हे) >> ड२७-- 





४४. पंजी के व्यय की दृष्टि से द्वितीय योजना में सम्मिलित की गई नई विद्यत उत्पादन 
योजनांग्रों का वर्गीकरंण इस प्रकार कियां जा सकता है:- | * 


१० करोड़ से ऊपर की लागत की योजनाएं फेर मा हक, 
५ और १० करोड़ के बीच की लागत की योजनाएं... | ४ 
१ और ४ करोड़ के वीच की लागत की योजनाएं... >  ई८- 
१ करोड़ से कम लागत की योजनाएं ग भा १२ 





४५. निजी बिजली कम्पनियों द्वारा द्वितीय योजना के समय लगभग ४२ करोड़ रु० की 
पूंजी लगाए जाने की सम्भावना है । इसमें से २६ करोड़ रु० तो वे उत्पादक यन्त्र लगाने पर व्यय 
करेंगी और शेप राशि वितरण के वर्तमान साधनों और उसकी व्यवस्था का विस्तार करने पर । 


४६. पनबिजली और तापीय दविजली ये.जनाएं :--किसी भी स्थाने पर पनविजली या 
तापीय बिजली की योजना आरम्भ करने का निरचय यह देखकर कियां जाता है कि वहां विजली 
की आवश्यकता शीघ्र होगी या विलम्व से । इस प्रकार, द्वितीय योजना में कुछ स्थानों पंर विजली 
की आवश्यकता तुरन्त पूरी करने के लिए अनेक मध्यम वर्ग के तापीय॑ विजलीघरं बनाने के कार्यक्रम 
सम्मिलित कर लिए गए हैं। पानी, भाप और डीजल तेल के विजलीघरों की क्षमता मार्च १६५१ 
और मार्च १६५६ में क्या थी और मार्च १६६१ में कितनी हो जानें की आशा है, इसका विवरण 
निम्नलिखित है:--- 3० 2०० 

बिजली घरों को स्थापित क्षमता--- (लाख किलोवाट में) - 


माचे १६९५१ प्रथम योजना मार्च १६५६ द्वितीय योजना मार्चे १६६१ 














में में वृद्धि में में वृद्धि मे 
पानी न प्र ४० ६६. शशणा हाई 
भाप >» | १०७ प्राप शाप १११० | र६४ 
डीजल... ११४५७४ऋ ०६ २४१ गाए. २३६ 
योग -... १७१ १००१ २७२. ३२९४२ .. ४६:४६ 


#टिप्पणी:---इन अंकों में अपनी विजली आप तैयार करने -वाले कारखानों का क्षमता 
सम्मिलित नहीं की गई । उनके प्रायः सव विजलीघर भाष से चलते हूं । 
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४७. द्वितीय योजना के लिए जो विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है, उसमें पनविजली 
की क्षमता तापीय बिजली से दुगनी रखने की कल्पना की गई है। झ्रागा है कि पनविजनीपर 
बनाने पर जोर भ्रभी और भी कुछ समय तक दिया जाता रहेगा । साथ ही, तापीय बिजली बहुत- 
कुछ वर्तमान गति से ही वढ़ती रहेगी । उसकी विद्येप आ्रावश्यकता दो प्रयोजनों से है : एक तो पन- 
विजलीघरों के उत्पादन में ऋतु के कारण होने वाले- भारी उतार-चढ़ाव का सामना करने के लिए 
भ्रौर दूसरे, जिन प्रदेशों में पानी की ताकत नहीं मिल सकती उनकी भ्रावश्यकता पूरी करने मे 
लिए । 3 
४८. इस समय जनता को विजली देने वाले बिजलीपरों में दोज़ल तेल के संयंत्रों की 
क्षमता, समस्त क्षमता का लगभग ८ प्रतिशत है। इसे धीरे-धीरे घटाकर, इसके स्थान पर प्रिंट 
सिस्टमों (दूर-दूर तक के स्थानों के लिए एक केन्द्र वनाकर विजली वितरित करने की पद्धति) 
से बड़ी मात्रा में विजली दी जाने लगेगी। नवीन क्षमता में कुछ वृद्धि छोटे-दोटे भनेवा नए बिजली- 
घरों से भी होगी, जो कि आरम्भिक कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए श्रयवा प्रलग-पलग स्थानों पर 
खोले जाएंगे । 

४६, देद्य में अ्रणु शविति से विद्युत उत्पादन करने के श्राथिक पहलू का प्रध्ययन, फेस्रीय 
सरकार का भ्रणु शक्ति विभाग कर रहा है । झव तक जितना अध्ययन हुझ्मा है उससे प्रतीत होता 
है कि विद्युत्‌ उत्पादन के लिए श्रणु शक्ति का प्रयोग उन स्थानों पर लाभदायक सिद्ध हो सकता 
है जो कि कोयला खानों से बहुत दूर हैं या जहां जल-शवित उपलब्ध नहीं है। यह भ्रत्यन्त प्रावश्यक 
है कि श्रण शवित का विकास करने के क्षेत्र में भारत भागे रहे, श्रौर श्रणु शवित विभाग ने इसके 
लिए विस्तृत्‌ कार्यक्रम भी तैयार कर लिया है । 


५०, ग्रिड सिस्टम श्रौर बिजली ट्रांसमीशन लाइनें:--गत दस वर्षो में विजली का प्रधिक- 
तर विस्तार ग्रिड सिस्टमों से हुआ है । इनके दारा विजली तो बहुत विस्तृत क्षेत्रों में दूर 
तक पहुंचा दी जाती है, परन्तु उसका उत्पादन केवल कुछ समर्थ भ्रौर बड़े विजलीघरों में ही होता 
है| ये विजलीघर पनविजली के हो सकते हैं, तापीय विजली के भी श्ौर दोनों के मिले-जुले भी । 
ये कैसे हों, यह इस वात पर निर्मर करता हैं कि इनके प्रदेश में कौन-से साधन उपलब्ध है । एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर विजली ले जाने की यान्त्रिक विधियों में उन्नति हो जाने के फारण, प्रव 
बिजली बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत कम व्यय से, ३०० से ४०० मील की दूरी तक ले जाई जा सकती 
है । इसलिए भ्रव पनविजली की शविति को विभिन्न क्षेत्रों में एफन्र करके, उसवंग उपयोग दूर-दूर 
तक विसरे हुए उद्योगों में किया जा सकता है । इसी प्रकार, कोयला सानों के क्षेत्रों में तापीय 
विजली बड़े पैमाने पर अल्प व्यय से--घधटिया किस्म के कोयले का प्रयोग फरके भी--उत्पन्त 
करके, उसे ग्रिड सिस्टम के तारों द्वारा सैकड़ों मील तक ले जाया जा सदता है। इससे यह भी सम्भव 
हो जाएगा कि बड़े-बड़े नगरों और भारी मात्रा में बिजली की सपत करने वाले ग्ौद्योगिक केन्द्रों 
को परस्पर जोड़ने के लिए जो तार डाले जाएं, उन्हीं के द्वारा मार्ग में पढ़ने वाले देहानों को भी 
सस्ती दरों पर बिजली दे दी जाए। इसके भ्तिरिफत, पग्रिडों को भी एम-डूसरे के साथ जोटकार, 
बिजली फे परस्पर आदान-प्रदान, ग्रधिक कुणलता तथा मितव्ययिता, विशेष प्रावश्यकता दो समय 
के लिए रखी हुई प्रतिरिकत क्षमता में कमी कर देने भौर उपलब्धि प्रधिदा विश्वसनीय हो जाने 
के साभ उठाए जा सकते हैं। भारत में इस प्रकार के परस्पर सम्वन्धों के मुछ उदाहरण ये है: 

(१) मद्रास राज्य में पाइफाड़ा, मेंत्तर. पपनाशम धौर मद्रास नगर के बिजली घर; (२) भद्यार 
श्र तिस्वांकुर-फोचीन राज्यों के घीच म॑ दो जुड़ी हुई तार-लाइनें; (३) जोग (मैसूर) घोर 


३१२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


तुंगभद्रा (श्रान्ध्र )की विजली व्यवस्थाओं को परस्पर सम्बन्ध; (४) नंगल और दिल्‍ली के बिजली- 
घरा का परस्पर सेल, इसने दोनों को भविष्य में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विजलीघरों के साथ भी 
जोड़ा जा संकेगा; और (५) दांमोदर घाटी निगम (विहार) के पानी और तापीय बिजर्ल,घरों 


का कलकत्ता शहर के विजलीघरों से सम्बन्ध । भविष्य में इस प्रकार के पारस्परिक सम्बन्ध और . 


अधिक संख्या में स्थापित किए जाएंगे और हमारी सिफारिशों तो यह हैं कि विभिन्ने राज्यों के प्रिड 
सिस्टेंमों कं। आयोजन किया ही इस प्रकार जाएं कि यथाशक्ति अधिक से अधिक विजलीघरों 
का परस्पर सम्बन्ध जोड़ा जा सके, और इस प्रकार अन्त में एक अखिल भारतीय ग्रिड की 
स्थापना कर दी जाए 


५१: ह्वित्तीय योजना में २२० के० वी० से लेकर ११ के० वी० तंक की ३५,००० मील 
लम्बी ट्रांससीशन और सव-द्रांसमीशन तारें डालने की योजना वनाई गई है। ये तारें भारी और 
हल्की दोनों मात्राओं में बिजली पहुंचाने का काम करेंगी । इससे इन तारों की लम्बाई प्रथम 
योजना के समय की लम्बाई से दुगनी हो जाएगी । * 


: छोटे नगरों और देहातों में बिजली 


५२: भारत में ५८५ मध्यम और वड़े नगर ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक की आवादी २०,००० 
से अधिक है। इनमें से प्रथम योजना की समाप्ति तक ५५० में बिजली पहुंच चुकी थी। अगले 
वर्ग के, अर्थात्‌ १०,००० से २०,००० तक की आवादी वाले नगरों की संख्या ८५५६ है । इनमें 
से अंव तक ३५० में विजली पहुंची है । १०,००० या इससे ऊपर की आवादी के शेष सब नगरों 
में द्वितीय योजना की समाप्ति तक विजली पहुंचा दी जाएगी । छोटे नगरों का विकास आस-पास 
के देहातों की उन्नति के लिए भी आवश्यक है 


.. ५३..१०,००० से कम आवादी के नगयरों और गांवों में विजली पहुंचाने में अनेक कठिन 

आशिक समस्याओ्रों का सामना करना पड़ता है, विशेष करके गांवों में । अधिकतर गांव उत्पादन 

केन्द्रों से दुर-दूर हैं । भन्दाजा लगाया गया है कि यदि देश के सब गांवों में बिजली पहुंचाई जाए. 
तो प्रति गांव पीछे विजली वितरण करने की तारें डालने और सब-स्टेशन बनाने का खर्च ही ६० 

से ७० हजार रु० तक वैठेगा, और इस प्रकार सारे देश में वह्‌ ३,००० करोड़ रु० से भी ऊपर जा 

पहुंचेगा । इसलिए देहातों में विजली पहुंचाने का काम क्रमशः ही करना पड़ेगा । द्वितीय योजना 

में बिजली के कार्यक्रमों के लिए जो ४२७ करोड़ रु० की राशि रखी गई है, उसमें से ७५ करोड़ 

रु० छोटे नगरों और ग्रामों में विजली पहुंचाने पर व्यय किए जाएंगे । 


५४. शहरी इलाकों की तुलना में, देहातों में विजली पर बोझ का अभाव" रहता है । 
इस कारण देहातों तक विजली पहुंचाने में, पूंजीगत व्यय और उसका प्रवन्ध करने व उसे ठीक 
रखने के व्यय बहुत ऊंचे बैठते हैं। इस समस्या को हल करने का एक व्यावहारिक 
उपाय यह है कि जो गांव बिजली वाले शहरों के पड़ोस में पड़ते हैं उद तक उन शहरों से बिजली 
पहुंचा दी जाए। इसी प्रकार जहां कहीं हो सके वहां ग्रिडों के एक स्थान-से दूसरे स्थान तक 
बिजली ले जाने वाले तारों से अड़ोस-पड़ोस के गांवों तक विजली पहुंचाने के तार लगा दिए जाएं। 
इसके अतिरिक्त, विजली के कार्यक्रमों का वित्तीय हिसाव लगाते हुए शहरी और देहाती कार्यक्रमों 
को मिला दिया जाए, जिससे कि शहरों और कारखानों के ग्राहकों से हुई झ्रामदनी में से जो बचत 


हो उसका उपयोग देहात के ग्राहकों के लिए बिजली की दरें कम कर देने में किया जा सके । इस < 


न्च्बं 


सिंचाई और बिजली ३१३ 


नीति की सफलता के लिए शहरों और कारखानों के ग्राहकों के लिए दरों में पस्विनेन कर देना 
उचित ही है । देहातों में विजली पहुंचाने के कार्यक्रमों की सफलता का निर्णय करते हए, लगाई 
हुई पूंजी पर लाभ मिलने की साधारण कसौटी सदा लागू नहीं की जा सकती । कुछ विशेष 
मामलों में, जहां कि विजली लग जाने पर वस्ती को बहुत लाम पहुंचने की सम्भावना हो, वहां 


हैं, जिनके दस वर्ष की साधारण अ्रवधि में स्वावलम्धी हो जाने की श्राश्ा न हो । 

५५. १६५४-५५ में विजली की सुविधाओं का विस्तार करने का एक कार्यक्रम इस उद्देश्य 
से शुरू किया गया था कि लोगों को रोजगार मिल सके । इस कार्यक्रम का लक्ष्य यह था कि 
जीविकोपार्जन के अवसर बढ़ाने के लिए इन तीन प्रकार के स्थानों पर प्रधिक बिजली दी जाए : 

(१) उन छोटे श्रीर मध्यम कस्यों में जिनकी श्रावादी जल्दी-जल्दी बढ़ रही हो; (२) पहले से 
विजली लगे हुए नगरों के उपनगरों में; और (३) सामुदायिक विकास योजना के उन क्षेत्रों 
में जिनमें चतुर कारीगरों श्रौर स्थानीय साधनों या नए विकास कार्यक्रमों के कारण छोटे 
उद्योगों के बिजली से चलने लगने पर उनमें श्रधिक लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना 
हो । इस काम के लिए केन्द्रीय सरकार ने २० करोड़ र० की राशि प्लग रख दी थी ताकि उममें से 
राज्य सरकारों को वापसी की बहुत आसान शर्तों पर लम्बी मियाद वो ऋण दिए जाएं । इस 
कार्यक्रम में डीजल तेल से चलने वाले विजलीघर खोलना श्रौर विजली के वितरण की वर्तमान 
व्यवस्थाओं का विस्तार करना झ्रादि शामिल हैं । इस समय इसे क्रियान्वित किया जा रहा है स्‍भौर 
भ्रव से १८ महीनों में इसके पूरा हो जाने की आशा है | इस प्रकार की सहायता का देना, द्वितीय 
योजना काल में भी जारी रखने का विचार है । 


५६. देहाती कार्यक्रमों की सफलता के लिए झावश्यक है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवागओं 
के श्रौर श्रन्य क्षेत्र कार्यकर्ता जनता का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने के संगठित प्रयत्न 
करें | सामुदायिक विकास सेवाग्नों के कार्यकर्ताओं को चाहिए कि जिन क्षेत्रों में पम्पों से पानी 
खींचकर सिंचाई करने या छोटे उद्योगों को विजली द्वारा चलाने की मांग बढ़ाई जा सकती हो 
उनमें वे ग्रामीणों की सहायता से विजली की वर्तमान झौर भविष्य में सम्भावित झ्रावश्यकताप्रों 
बा सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण करें श्लौर ऐसे कार्यक्रम बनावें जिनसे कि ग्रामीण पर्थ॑-व्यवस्था में 
बिजली का उपयोग करके भ्रधिकतम लाभ उठाया जा सके । नाई जगह लोग व्यय में कुछ हिस्सा 
बंटा लेने क॑ अतिरिक्त, निर्माण के काम में श्रम द्वारा भी सहायता कर सर्वेंगे । इसी प्रकार, प्रासान 
शर्तों पर मोटर भौर पम्प आदि खरीदने प्रौर चलाने के लिए उपभोक्ताओं की सहकारिता समि- 
तियों का संगठन किया जा सकता है । द्वितीय योजना में १०,००० से ऊपर गांवों तक बिजली 
पहुंचा देने की व्यवस्था रखी गई है, परन्तु सहकारिता के भ्राघार पर घनिष्ठ प्रयत्न के द्वारा बरते- 
मान वित्तीय साधनों से ही श्रीर प्रधिक फल की प्राप्ति की जा सकती है । 


५७, ग्रिड सिस्टम का खासा विस्तार होते जाने पर भी, देहातों सका बिजली 
के तार भप्रच्छी तरह पहुंचने में प्रभी बहुत समय लगेगा । जहां कहीं सेती प्रोर छोटे उद्योगों मे 
विजलो का उपयोग करने की गुंजाइश हो, वहां डीजल से चलने वाले विजलीपर छगावत या यदि 
स्थान पहाड़ी हो तो छोटे पनविजलीघर वनाकर स्थानीय योजनाएं शुरु की जा सकती है । यहा 
यह जिक्र कर देना प्प्रासंगिक न होगा कि हाल में वैज्ञानिक नया ग्रौद्योगिद घनुतत्थान परिधिद 


इ्श्ड द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


ने हवाई पंखों से यन्त्र चलाकर देखने के परीक्षण आरम्भ किए हैँ । आश्ञा है कि समुद्र तट के जिन 
स्थानों में- वर्ष के-कुछ समय हवा का बनच्छा जोर रहता है, उनमें शी त्र॑ हो काम देने योग्य छोटे 
विजलीघर वनाए जा सकेंगे । छोटे पैमाने पर विजली प्राप्त-करने के ये सब कार्यक्रम, यदि लोग. 
सहकारिता के आघार पर काम करें, तो राज्य संरकारों-से-थोड़ी-वहुत वित्तीय- और टेकनीकल 
सहायता लेकर स्वयं पूरे कर सकते हैं । इन योजनाओं को, .इन स्थानों के चौमुखी विकास का 
भाग मानकर चलाना चाहिए, जिससे इन स्थानों पर उपभोग्य वस्तुओं के उद्योगों -कां विकास 
भी साथ-साथ किया जा सके । इन स्थानों पर विजली के खर्च को देखकर ऐसी व्यवस्था भी की 
जाः:सकती है कि विजलीघरों और विजली के तारों को केवल कुछ नियंत समय तक-काम देने के 
लिए लगाया जाए और फालतू विजली का प्रवन्ध न रखा जाए, जिससे अधिकतम मितव्ययिता 
से काम चल सके । जहां अवस्थाएं अनुकूल हों, वहां इस प्रकार परीक्षण के लिएः मार्ग-दर्शक 
योजनाएं शुरू करके देखा जा सकता है । के 

भ्रथ, निम्नलिखित तालिका में यह दिखाया गया- है कि आवादी के हिसाब से १६६१ 
तक कितने नगरों और ग्रामों में विजली पहुंच जाएगी :-- | 





१६५१ की मार्च १६५६ _ मार्च १६६१ 


जनगणना तक विजली लगे तक विजली 





२ 52; केअनुसार नगरों-प्रामों._ लगे नगरीं- 
ः कुलसंस्या की संख्या ्रामों की संख्या 

१ लाख से अधिक ८ मद ७३२ . छ३ ७३ 
५० हजार से १ लाख तक ... हा १११ १११ ... १११ 
२०-हजार से ५० हजार तक “४ .. - ४०१ .३६६-- - ... ४०१ 
१० हजार से २० हजार तक पा ८६ ३५० -. प्र 
' प हजार से १० हजार तक हे ३,१०१ १,२०० . र६१५६ 
५ हजार से कम हि ... ४,५६,५६५ प्‌ १३,६०० 





योग. -- ५,६१,१०७ ७,४०० १८,००० 





उपर्यक्त तालिका से प्रकट है कि आगामी पांच वर्षों में लगभग १०,६०० जिन. अतिरिक्त 
नगरों और ग्रामों में विजली लगाने का कार्यक्रम वनाया गया है, उनमें से 5,६०० ऐसे हैं जिनकी 
आवादी ५,००० से कम है । 


विजली का उपयोग 


५६. औद्योगिक उन्नति पर अधिक बल देने का और आधारभूत उद्योगों का बंड़े पैमाने 
पर विकास करने का फल यह होगा कि विजली का उपयोग करने वालें वर्गों की उपयोग त्रणाला 
का रूप धीरे-धीरे वदलता जाएगा । यह तो अब भी दिखाई देता है कि उद्योगों में विज॑ंली की 


मिचाई ध्रीर बिजली 


म्ह 


#५ 


खपत बढ़तों जा रही है। द्वितीय योजना के प्रन्त तक इसके और भी स्थाट हो जाने की 
सम्भावना है । यह वात निम्नलिखित विवरण से प्रकट हो जाएगी :-- 
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न किलोवाट खपत का किलोबाद सपत का सपत करोड खपत माय 
आवर में प्रतिगत . आवर में. प्रतिधत किलोबाद प्रतिशत 
आवर में 
घरेलू ५२९५. १२*७ ८घ०. ११४. १४८7० ६*«० 
व्यापारिक ३०*६ ७४ ५७०. सा ६८४४ धज 
सड़कों आदि 
पंर रोशनी ६5० १९५ ११ श््दु २५-०० का 
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उद्योगों द्वारा विजलो की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी | १६५४५ में यह सपत ४६० 
करोड़ यूनिट थी । १६६० में यह बढ़कर १,२०० करोड़ यूनिट हो जाएगी । देहातों में बिजली 
की मुख्य मांग सिंचाई का पानी पम्पों द्वारा उठाने के लिए होती है । देहातों में प्रधिवाधिक 
बिजली लगते जाने के साथ-साथ वहां इस काम के लिए विजलो की सपत सासी बढ़ जाएगी । 
सिंचाई के बाद देहातों में विजली की खपत छोटे उद्योगों में होती है । प्रन्दजा है कि समस्त 
बिजली का ७*४ प्रतिशत देहातों में खपने लगेगा । 


३. बाढ़ नियंत्रण 


६०. देश के कुछ भागों में वार-वार वाढ़ श्राकर भारी हानि कर देती है। उत्तर प्रदेश, 
विहार, पश्चिम बंगाल भौर असम के बड़े-बड़े क्षेत्र सेलाव में डूब जाते है प्रौर कई धहरों 


को कभी-कभी थाढ़ से हानि उठानी पड़ जाती है । दक्षिण के दुद्ध प्रदेश समुद्र तट को नदिय 
झौर समुद्र के पानो में डूब जाते हैं । 


्न्क 


ग्रनिवार्य रूप से ्रन्तर्राज्यीय समस्या है। प्रत: १६४४ में एक केन्द्रीय बाद नियन्धण बोर्ड का 


न 


#नोट:---इन प्रंकों से प्रकट होता है कि बिजली देने वाले छारसानों ने कितनी दूनिदे देवी । 
इनमें वह विजली घधामिल नहीं है जो प्रपनी दिजली पैदा कारने वाले शारसग्न 
में उत्पन्न हुई । वे झपनी सारी बिजली झाप ही सपा सेते है । 


नर 


श्द द्वितीय पंचवर्षोय योजना 


संगठन इसलिए किया गया कि वह बाड़ नियन्त्रण का एक समन्वित कार्यक्रम बनावे और राज्यों 
हारा प्रस्तुत योजनाओं पर विचार करे । इस केन्द्रीय वाढ़ नियन्त्रण वोंडे की टेकनीकल मामलों में 
और नदी-प्रवाह क्षेत्रों के लिए एक सम्मिलित योजना तैयार करने में सहायता करने के लिए 
चार नदी आयोग बनाए गए थे, पहला, गंगा के लिए, दूसरा ब्रह्मपुत्र के लिए, तीसरा उत्तर- 
पश्चिम की नदियों के लिए, और चौथा मब्य भारत की नदियों के लिए । केन्द्रीय जल और विद्युत 
आयोग में भी एक वाढ़ प्रशाखा खोल दी गई है । यह वाढ़ निवनन्‍्त्रण की योजनाएं तैयार करने 
सम्मिलित योजनाएं बनाने और राज्यों से आए हुए सुझावों की परीक्षा करने में आयोग की 
सहायता किया करेगी । 


६२. प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय ऐसी कल्पना की गई थी कि वाढ़ निय्ञण 


की. योजनाएं वहूद्देशीय नदी योजनाओं का ही अंग रहेंगी, और इसलिए उसमें वाढ़ नियन्त्रण , 


कार्यक्रमों की पृथक व्यवस्था नहीं की गई थी। परन्तु १६५४ में जो वाढ़ें आईं, वे बहुत 
भयंकर थीं । उन्होंने इस आवश्यकता की ओर ध्यान आह्ठप्ट कराया कि वाढ़ नियन्त्रण की समस्या 
का हल एक स्वतन्त्र और समन्वित योजना के रूप में किया जाए, और उसे सिंचाई और विजली 
के विकास कार्यक्रमों के साथ न मिलाया जाए । इसलिए प्रथम पंचवर्षीय-योजेंना के समय पूरा 
करने के लिए कुछ कार्यों की एक अस्थायी योजना तैयार की गई, और १६-४ करोड़ रु० बाढ़ 
नियन्त्रण योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को सहायतार्थ ऋण के रूप में देने को पृथक रख 
दिए गए । अनुमान है कि इस राशि में से लगभग ८ करोड़ रु० प्रथम योजना के समय खत हों 
गए होंगे । 


६३. स्पष्ट है कि वबाढ़ों को पूर्णतया न तो रोका ही जा सकता है, न वैसा.करना उचित ही 
है। वाढ़ के साथ वारीक मिट्टी वहकर आती है और उससे उस भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती 
है जो वाढ़ के पानी में डूब जाती है। परन्तु कुछ वर्षों में जब वाढ़ का वेग असावारण 


तव वे भारी विनाज्य का कारण वन जाती हैँ । वाढ़ों के वार-बार आगमन और उनसे 
होने वाली हानि को रोकने के लिए, उनकी तीकब्रता को नियन्त्रित कर देना चाहिए इसके 
लिए नियमित कार्यक्रम वनाना आवश्यक हैं । साधारणतया इन उपायों का अवलम्बन किया 
जाता है :-- - 
(१) वांध बना देना; 
(२) पानी एकत्र करने के लिए जलाशयों का वना देना, विद्येषकर सहायक नदियों 
पर; 
) निरोधक प्रवाह-स्थल वना देना, जिनमें कि वाढ़ का फालतू पानी कुछ समय के 
लिए रुका रह जाए; 
(४) एक नदी के पानी का प्रवाह दूसरी में मोड़ देना; 
(५) नदी के मोड काटकर उसका ढलान बढ़ा देना; 
(६) नदी के जिन भागों में गाद एकत्र हो जाने के कारण प्रवाह रुक गया हो, उन्हें 
खोदकर साफ कर देना; 
- (७): खास-खास. इलाकों को कटाव से बचाने के लिए ठोकर और दीवार आदि बना 
व देने के स्थानीय उपाय कर देना; और क 
(८) वन रोपण और सनोच्च वांव बनाना । 
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६४. कौन-सा उपाय कहां उपयुवत होगा, इसका निर्णय बहत-सी बातो पर निर्मेर करता 
है भौर बिना सव हालात को जाने नहीं किया जा सकता । किसी भी नदी झे प्रवाहन्यल के लिए 
कोई सन्तुलित योजना वनाना, इंजीनीयरी, आर्थिक श्र सामाजिक दृष्टियों से, बहुत उतसन भरी 
समस्या होता है । एक ही प्रकार के कार्यक्रम सव नदियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते, 
नदी के प्रवाह-स्थल के सब हालात देखकर प्रत्येक के लिए पृवकनूबक कार्यक्रम बनाने पड़ते टै 
झौर सब दृष्टियों से उपयुक्त योजना बनाने में मुल्य कठिनाई यह होती है कि घरातल, हवा-पानी 
भू-र्भ और जल-प्रवाह के विपय में प्राधांरभूत विवरण उपलब्ध नहीं होता । 


६५. आवश्यक जानकारी न मिलने के कारण, बाढ़ नियन्त्रण की योजनाग्ों के लिए 
श्रव तक सब दृष्टियों से उपयोगी कोई योजना नहीं बनाई जा सकी । सर्वेक्षणों का पुरा हो जाना 
ओर आवदयक जानकारी का संग्रह, प्रारम्भिक महत्व के काम हैँ । इनके पश्चात ही बाद नियनन्‍्परण 
के उपयुक्त कार्यक्रम बनाने में शी त्रता की जा सकेगी । जब तक ये काम नही होते तब तक तत्काल 
आवश्यकता पूरी करने के लिए केवल ऐसी रक्षक व्यवस्थाएं की जा सकती है, जिन्हें प्रन्त में 
सव दृष्टियों से उपयोगी योजनाप्रों का भाग बना लिया जाए । 


६६. हाल में, सिंचाई तथा विजली मन्त्रालय ने बाढ़ नियन्तण के दार्यक्रमों की एवः 
रूपरेखा तैयार की है | उसे तीन चरणों में बांदा गया है :-- 


(१) तात्कालिक:--इसमें खोज भौर योजनाएं तथा उनके व्यय प्रनमान बनाने बय 
काम किया जाएगा । सम्भव है कि कुछ स्थान चुनकर, उनमें दीवारें, ठोकरें 
श्रौर वांध बना दिए जाएं । 

(२) श्रल्पफालिक :--इसमें बांध बनाने और जल-प्रणालियां सुधारने का काम किया 

' जाएगा । इससे जिन स्थानों पर बाढ़ें ग्राती रहती है, उनके एक बड़े भाग की 
रक्षा हो सकेगी । 

(३) दीघंकालिक :--इसमें नदियों झौर सहायक नदियों पर पानी एकप्र करने के 
जलाशय बनाए जाएंगे । यह काम बहुदेंशीय-नदी योजनाप्रों के सिंचाई प्रौर 
बिजली के कार्यक्रमों के साथ किया जाएगा । 


६७, द्वितीय योजना में ६० करोड़ र० तो तात्यालिक शौर प्रत्यकालिद कार्यों हैं: 
लिए रखा गया है श्रौर ५ करोड़ रु० सर्वेक्षण श्रीर जानकारी एक्र करने में लिए ।॥ भूमि 
संरक्षण और वनरोपण, बाढ़ नियन्त्रण फे महत्वपूर्ण उपाय हैँ । बाढ़ नियन्त्रण के किसी भी 
सुझाव पर विचार करते हुए इन पर विशेष रुप से ध्यान देना चाहिए । 


६८, बाढ़ नियन्धरण के कामों के प्रत्यक्ष भर अप्रत्यल सलाम तो अनेक है, परन्तु साथ है 

यह भी वतला देना झावश्यक है कि कुछ परिस्थितियों में इनका परिणाम उल्टा भी निद ले सबता 
। बाढ़ के साथ बहुकर जो मिट्टी घाती है वह भूमि की उ्वेरा धक्ति को बहुन बढ़ा देती है । 
बाढ़ नियन्प्रण के कार्यो से उस मिट्टी छा फैलना झंदा सकता है । बाद नियन्‍्परणों रे बड़े लानो 
में मे एक तो यह है कि ग्राधिक सुरक्षा बढ़ जाती है ग्रौर दूसरा यह है नि विवास गा बाय 
निरन्तर हो सकने का निश्चय हो जाता है | जैसा कि पहले लिया जा चुका है, बाढ़ से पूर्ण गसा 





६ 
फरना सम्भव ही नहीं है । इसलिए किसी भी प्रदेश में बाद निमन्प्रण मे: हो उपाय शिए 
वे ऐसे होने चाहिएं कि वे स्थानीय परिरिथितियों से सगत हों प्रोर उनसे मुनासिद सर्च पर रागनी 


रक्षा हो जाए । 


रेश्प द्वितीय पंचवर्षीय--योजना 
- ४ खोज, सर्वेक्षण और अनुसंघान : 


2 के खोज 2 20% «८7 लेक 


८६९. पाए थाजना के अनेक कार्य जिस जानकारी के आधार पर द्वितीय योजना में 
संम्मिलित किए गएं थे, वह उन्हें अपनाने के समय अपूर्ण अथवा अपर्याप्त थी । इसलिए, खोज का 
कार्य आगे कई दिशाों में निरन्तर जारी रखने की. जरूरत है । इनमें से प्रथम तो जल सम्बन्धी 
अधिक पूर्ण और समन्वित लेखां रखा जाना चाहिए, और सब महत्वपूर्ण स्थानों पर इस विपय : 
में निरन्तर सूचना एकत्र करते रहने का प्रवन्च होना चाहिए कि कितने जल का निस्सादन 
हुआ, उसमें से कितना वह गया और कितना जमीन ने सोख लिया । द्वितीय स्थान का सम्बन्ध 
यद्यपि उस जानकारी से नहीं है जिसे एकत्र करने की सिफारिश ऊपर की गई है--प्रत्येक 
प्रदेश के जल-स्रोतों, भ्र्थाते नदियों, झीलों, तालाबों और भूगर्भस्थ जले की पूर्ण तथा पर्याप्त 
विस्तृत सूची बना दी जानी चांहिए तृतीय, इस बात की निरन्तर खोज करते रहना 
चाहिए कि किन स्थानों में योजना कार्य आरम्म किए जा सकते हैं और कौन-से योजना कार्य 
.विद्येष रूप से लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं । सिंचाई के योजना कार्यों की खोज करने में समय बहुत 
लगता है, इसलिए जल्‌-स्रोतों के विकास का कार्य निरन्तर होता रहे, इस बात का निश्चय करने 
के लिए योजना कार्य और उसके क्षेत्र का स्पष्ट निर्धारण और उसका आधारभूत इंजीनियरी 
सर्वेक्षण पहले से कर लेना चाहिए | चतुर्थ स्थान इस वात का है कि यह निश्चय कर लेने के पदचात 
कि भविष्य में कौन-से योजना कार्यों को अपनाना अभीष्ट होगा, उनका विस्तृत सर्वेक्षण करके 
उनके ऐसे आधारभूत नक्शे वना लिए जाएं, जो आवश्यकता पड़ने पर सुधारकर काम में लाए 
जा सर्क | कई योजना कार्ये ऐसे क्षेत्रों के लिए तैयार किए गए हैँ, जिनमें भविष्य में बांघ निश्चित 
रूप से बनाएं जाएंगे | इसलिए कम से कम उन क्षेत्रों का ऐसा आधारभत सर्वेक्षण क 
लेना चाहिए जिससे कि यह निर्णय किया जा सके कि वहां बांघ किस प्रकार के और किस स्थान 
पर बनांने पड़ेंगे । इस सर्वेक्षण में वहां घरातलीय नक्शे बताना और जमीन में वर्मा लगाकर देल 
लेना आदि भी शामिल होंगे । पहले से किए हुए सर्वेक्षणों द्वारा उपलब्ध आधारभूत जानकारी 
प्राप्त रहेगी, तो पीछे पूरे नक्शे अपेक्षाकृत कम समय में वनाए जा सकेंगे । ) 


७०. इस प्रकार के सर्वेक्षणों की आवश्यकता पर जोर तो प्रथम योजना में भी दिया गया था 
परन्तु उसमें पर्याप्त प्रगति नहीं हुई । अधिकतर राज्यों में सरकारी संगठन प्राय: योजवा काया 
का निर्माण करने में लगे रहे, और कुछ राज्यों में खोज का महत्व भली-भांति समझा ही नहीं गया । 
जो योजना कार्य द्वितीय योजना में बिना पूरी खोज के सम्मिलित कर लिए गए हैँ, उनका निर्माण 
कार्य आरम्भ करने से पहले उनकी खोज का पूरा हो जाना और विस्तृत विवरण का तैयार हो , 
जाना आवश्यक है । कुछ राज्यों में वैकल्पिक योजना कार्ये भी तैयार कर लिए जाने की आवश्यकता _ 
है; जिससे यदि आवश्यक जान पड़े तो योजना में सम्मिलित-योजना कार्यों के स्थान पर उ्ते 
वैकल्पिक योजना कार्यों को रख दिया जाए । इसलिए इस कार्य का मंहत्व हम सर्वाधिक मानते 
हैं। यदि आवश्यक समझा जाए तो राज्यों को चाहिए कि वे सम्बद्ध निर्माण विभागों अथवा विजली 
विभागों में: इस कार्य के लिए विज्ञेष रूप से पृथक कर्मचारी नियुक्त कर दें । राज्यों की योजनाओ्रों 
में खोज और सर्वेक्षण के लिए ५' & करोड़ रु० की राशि रखी गई है, ४: ४ करोड़ रु० “सिंचाई” 
खाते. में और-१: ५ करोड़ रु० “विजली” खाते में । खोज का महत्व इसे दृष्टि से बहुत श्रैथिक है 
कि यदि खोज पूरी ही चुकी होगी तो द्वितीय योजना में सम्मिलित योजना कार्य आरम्प करते मे 


कर सिंचाई और बिजली 


३६९ 


बे 
हब 


विलम्व नहीं होगा, और भविष्य में भी अतिरिक्त योजना कार्यों का चनाव श्र प्रारम्भ बिना 
बिलम्ब किया जा सकेगा । 


सर्वेक्षण 


७१. विजलो भार का सर्वेक्षण:--गत कुछ वर्षों में, पहले की झपेक्षा, बिडली की 
खपत बहुत जल्दी-जल्दी बढ़ी है । द्वितीय योजना में उसके झ्लौर भी बढ़ने की सम्भावना है । 
भाखड़ा-तंगल, हीराकुड झौर दामोदर घाटी निगम जैसी योजनाग्रों प्ौर प्रान्ध्र, वम्बरई, 
मद्रास, उत्तर प्रदेश और मैसूर के ग्रिड मिस्टमों द्वारा सेवित क्षेत्रों में बिजली का “मार 
पहले की कल्पनाओ्रों से कहीं श्रधिक बढ़ जाने के लक्षण दीस रहे है । विजली की मांग बढ़े जाने 
का एक कारण किसी हद तक यह भी हुग्ना है कि देश के अनेक भागों में विजली के वितरण पर 
लगाए हुए प्रतिबन्ध घीरे-घीरे समाप्त कर दिए गए है. । परन्तु इससे भी बढ़ा बगरण प्रथम पंच- 
वर्षीय योजना के समय हुए ग्रार्थिक विकास का प्रभाव है । सम्भावना यह है कि ग्रागामी दस यर्षों 
में जितनी विजली खर्च होने का अ्रन्दाजा झ्रव तक लगाया हुआ था उसे बहुत बढ़ाना पड़ जाएगा । 
इसलिए विजली के “भार” का तुरन्त ही व्यवस्थित सर्वेक्षण किए जाने की प्रावश्यकता है । 
सिंचाई भ्रौर बिजली मन्त्रालय ने यह सर्वेक्षण देश भर में करवाना प्रारम्भ किया है । 
इसके लिए जानकारी का संग्रह चार प्रादेशिक केन्द्रों द्वारा किया जा रहा है, श्रौर उसका फ्रमवद्ध 
संकलन केन्द्रीय जल तथा विद्युत्‌ झ्रायोग करेगा । राज्य सरकारों के पास जो जानेक्गरी होगी, 
उसका उपयोग करके देश के झ्रान्तरिक भागों में काम उनको ही सहायता से किया जाझगा । 
प्रथम सर्वेक्षण श्रागामी तीन वर्षो में पूरा हो जाने की प्रात है । 


७२. मिट्टी का सर्वेक्षण:--किस प्रदेश में कौन-सी फसलें बोई जाती है, यह बात बहुत 
कुछ वहां की मिट्टी श्रौर मौसम पर निर्भर करती है । सिचाई का विस्तार हो जाने पर फसलों 
की किसमें बदल जाती हैं, बयोंकि सिंचाई की सहायता से विविध ध्रौर प्रधिक लाभदायकः फससे 
बोना सम्भव हो जाता है | परन्तु यह परिवर्तन भी प्रत्येक प्रदेश की मिट्टी की किस्म पर बटुत 
निर्मर करता है । इसलिए सब राज्यों में मिट्टी का सर्वेक्षण सब दृष्टियों से कर राने का बढ़ा 
लाभ यह होगा कि पहले से ही यह निश्चय किया जा सवेगा कि किस प्रदेश में कौनसी फसल 
बोकर लाभ उठाया जा सकता है। सर्वेक्षण करके मिट्टियों का वर्गीकरण कार सेने गा सलाम यट 
भी है कि कहां किस नाप की नहरें भ्रौर जलाशय बनाए जाएं, इसका निश्चय किया छा समता 
है, बयोंकि सिचाई के पानी के परिमाण का भ्रन्दाजा यह देखकर लगाया जाता है कि सिचाई विस 
फसल की की जाएगी। कमी-की इन योजनाग्रों वा सुझाव, इन प्राधारनन धायश्यकतागों 
का विचार किए बिना हो कर दिया जाता है। 


७३. पानी की प्रावध्यकताएं:--#हां, कसा प्रौर छितना बड़ा सिचाई बोहना कार दोहः 
रहेगा, इसका निश्चय करने के लिए उस स्थान को सिनार्द बे प्रावध्यकताधों का प्रस्याजा माय 


धानीपूर्वेक कर लेने की झ्रावश्यफता है । जिन प्रदेधों में कु्ों प्रथया प्रत्य साधनों धारा पटुले मे 
सिचाई होती है उनमें साधारणतया यह जानकारी उपलब्ध रहती है कि समस्त देश शी पानी 
की झ्ायदयवकता कितनी है झौर उसमें से कितने भाग में पहले से सिचाई हो रहो है । परर मा 
पानी मी समस्त भावी प्लाय्यवता का ग्रस्दाजा लगाने गा शेवल एगा साधन है । डिस प्रदेश 


थी सिचाई प्रस्तावित योजना बार्म हारा की जानी है, उस पर प्रभाद शर्ने बाली छौर भी 


३१० . ' द्वितीय पंचवर्षीय योजना ॥४ 


अनेक बातें हैं । भविष्य में वहां बोई जाने वाली फसलें, आर्थिक अवस्थाओं में सुधार, योजना 
कार्य से और अन्य साधनों से सिंचाई करने में व्यय का अन्तर, और इसी प्रकार की अन्य अनेक 
बातों से पानी की आवश्यकत्ता का परिमाण बदल सकता है । जिन प्रदेशों में पहले से सिंचाई 
योजना कार्यो द्वारा सिचाई हो रही है और जिनकी अवस्थाएं समान हूँ, उनसे उक्त प्रश्चों का निर्णय 
करने में मुल्यवान सहायता मिल सकती है । प्रत्येक राज्य के लिए सब बातों का ध्यान रखकर 
सिंचाई की योजना बनाते हुए ऐसी सब वर्तमान जावकारी का संकलन और सम्पादन कर रखने 
से बड़ी सहायता मिलेगी, जिससे कि विभिन्न प्रदेशों की सिंचाई और पानी की आरावश्यकताओं 
का अन्दाजा लगाया जा सके । इस प्रकार की जानकारी उन प्रदेशों के विपय में भी एकत्र कर 
लेती चाहिए जो कि सिंचाई योजना कार्यों के प्रभाव में न आते हों । 


अनुसन्धान 2 के 


“* छड़ी. सिचाई :--सिचाई के कार्यों से सम्बद्ध जल तथा भमि सम्बन्धी समस्याश्रों का 
अध्ययन, पूना के केन्द्रीय अनुसन्धान केन्द्र में और राज्य सरकारों के १२ अन्य अनुसन्धान केद्धों 
में किया जाता है । जल-ल्रोतों के विकास का कार्यक्रम वढ़ जाने के साथ-साथ इन केन्द्रों के 
कार्य-कलाप में भी और वद्धि हो जाने की सम्भावना है। असम संरकार भी एक नया 
अनुसन्धान केन्द्र खोलने की वात सोच रही है। विचार यह है कि द्वितीय योजना के समय इन 
केन्द्रों में इंजीनियरी की प्रयोग सम्बन्धी समस्याओं के अतिरिक्त, मौलिक समस्याश्रों के अध्ययन 
प्र भी ध्यान दिया जाए । केन्द्रीय सिचाई और विद्युत बोर्ड ने अनुसन्धान के लिए इस प्रकार 
की समस्याओं की एक योजना बनाई है, जैसे कि पानी के वांधों आदि में छेद हो जाना, मिट्टियों 
के इंजीनियरी सम्बन्धी गुण, सीमेंट में मिलाकर “पुज्जोलोनी” पदार्थों का प्रयोग, कंत्रीट में 
हवा का घुस जाना, और नल कपों के प्रदेशों में जमीन के नीचे पानी का बहांव आदि। ये 
कार्यक्रम उपयुक्त विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रों में पूरे किए जाएंगे और बोडे .की सहायता से 
इनमें समन्वय स्थापित किया जाएगा । सिंचाई और क्ृपि विभागों के अनुसन्धान केन्द्रों को इसे 
प्रकार की समस्याओं का अध्ययन परस्पर सहयोगपुर्वक करना पड़ेगा, जैसे कि कैसी मिट्टी में किस 
पद्धति से सिंचाई करनी चाहिए, मिट्टी की उवेरा शक्ति और सिंचाई के पानी के कुशलताएवक 
उपयोग का एक-दूसरे पर प्रभाव, बढ़ती हुई फसलों का नाजुक समय, उपज की उल्कृंप्दता 
और सिंचाई की विभिन्न पद्धतियों के तुलनात्मक गुण-दोप । 


७५. बिजली :-द्विंतीय योजना में और उसके वाद की योजनाओं में बिजली के उत्पादन 
का बहुत्त विस्तार किया जानें वाला है । इसलिए, उसके उत्पादन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
ले जाने और वित्तरण से सम्बद्ध समस्याओं के विषय में तुरन्त ही जांच-पड़ताल करना चहुंत 
आवश्यक हो गया है । विजली का सामान बनाने के उद्योग का क्षेत्र भी देश में शी ध्र से शीघ्र बढ़ने 
की सम्भावना है । उस दिशा में भी अनुसन्धान की बड़ी आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा 
नियुक्त एक टेंकनीकुल समिति यह. विचार कर रही है कि यह अनुसन्धान-किस. प्रकार किया 
जाना चाहिए | निकट भविष्य में जिन समस्याओं का अनृसन्वान करके लाभ उठाया जा सकता 
है, उनके कुंछ उदाहरंण ये हैं:-- 


(१) विजली उद्योग में देशी सामान का उपयोग, विश्येपतः “इन्स्यूलेटिग” (विजती 
को फैलने से रोकने) के लिए, ; 


सिंचाई श्र बिजली ३५६ 


(२) विजलो को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए विशेष डिटाइनों मे 
बड़े और ऊंचे स्तम्मों का निर्माण, विकास झौर उनका परीक्षय (लकड़ी 
की वल्लियों समेत); 

(३) देहातों में विजली पहुंचाने के लिए उपयोगी सामान प्रोर टिजादनों का निर्माण 
और विकास; 

(४) डी० सी० बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की विधियों का विनगयस ; 

(५) पानी की तामीरों में छेद हो जाने के कारण; 

(६) एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिजली ले जाने वाले तारों को प्रासमान से गिरने 

वाली बिजली से बचाने की व्यवस्था करना; 

इम्पत्स स्थितियों के प्रंत्गंत कौरोना; 

एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिजली ले जाने वाले द्रांसमीशन सारो प्लौर 

विजली वितरक सव-स्टेशनों के यन्प्रों में सामंजस्य की रबापना; 

(६) पावर विजली ग्रौर वितरण द्रांसफारमरों के भार प्रौर ताप की परिस्थितियां ; पौर 

(१०) उच्च वोल्टेज स्विचगीयर परीक्षण श्ौर नए स्विचगीयर डिजाइनों का विकास । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बिजली की इंजीनियरी की एक प्रनुमस्धानभाला भी इस 


योजना की श्रवधि में ही सोल देने की व्यवस्था है। इसके साथ ही, बटुत उच्न वोल्टेज 
के स्विचमीयरों के परीक्षण वा एक केन्द्र भी सोला जाएगा । 


े 


७६. प्रस्य कार्यक्रम :--प्तोज, सर्वेक्षण भौर प्रनुसन्धान के प्रतिरियत, सिचाई घौर दिजलो 
मन्प्रालय के कार्यत्रमों में ये तीन काम भी सम्मिलित रहेंगे : (१) दिल्ली में एक इंजीलियारि 
संग्रहालय खोला जाएगा, जिसमें जनता के देखने के लिए विभिन्न योजना कार्यो के ममूसे रसे रंगे; 
(२) मिट्टी खोदने और उठाने के भारी यन्तों वा वागम सिखाने के लिए प्रशिक्षण गेल्द्र वी सरारना ; 
भ्रौर (३) विजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने तथा उस्तगा वितरण हटने बाले 
तारों को ठीक रखने श्र चूंकि प्रन्य वैद्युतिक यन्प्रों के प्रयोग के प्रनुभवी झानझार प्रभी सका 
हमारे देद्व में नहीं मिलते, इस कारण बिजली की नई “होट लाइन वर्क प्रणाली ने सम्बन्ध में 
प्रशिक्षण का प्रवन्ध किया जाएगा। बिजली श्रौर सिचाई के कार्यों की सोड, सर्वेशय पोर 
प्रनुसन्धान करने के लिए द्वितीय योजना में € करोड़ र० रसे गाए है। इसके प्रतिरिदत 


५९६ करोड़ र० राज्यों की प्रनेक योजनाप्रों के लिए भी वितरित बिए गए है । 





भू, योजना झौर संगठन 


७७. संगठित विफास :--विभिन्न राज्यों की विकास योजनाएों मे एपिरतम सलाम उठाना 
हो तो उन सबमें पनिष्ठ सामेजस्यथ का होना घावए्यक है । एक राज्य के जलाशय में ग॒ताप 
पानी से पढ़ोस के राज्यों में सिचाई करके लाभ उठाया जा मे 
प्रकार, एक राज्य में उपलब्ध बिजलों बाग वितरण प्रस्य राज्यों में पिया छा मभाश 
है। कहींलहीं एक नदी की घारा दा पानी दूसरी नी में हालवार मादे प्रशेश शो छा 
पहुंचाया जा सकता है । इस गगरण खोज, पानी छो बंटवारे प्रौर धमय में साझा शरने हे लिए 
दाज्यों में परसार सहयोग कंग रहना बहुत प्रावश्यक है। परत स्यय प्रोर सानों 
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पर रांज्यों में बहुधा मतभेद उठ खड़े होते हैं। इस प्रकार के झगडों को सुलझाने के लिए सरकार 
ने संसद के समक्ष दो विधेयक रंखे । एक का नाम है नंदी बोर्ड विधेयके, १६५४ और 
दूसरे का नाम है अन्तर्राज्यीय पानी विवाद विधेयक, १६५५॥ प्रथम विधेयक से भारत 


सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया है कि वंह कई, राज्यों में वहने वाली नदियों . * 


श्रौर कई राज्यों को लाभ पहुंचाने वाली ददी घाटी योजनाञरों के लिए सम्बद्ध राज्यों 
की :सलाह से बोर्ड नियुक्त -कर -सकती है । 'इन -नदियों की :योजेनाएं बनाने, उनके 
व्यय और लाभ का बंटवारा करने और - राज्य संगठनों के कार्यो में सामंजस्य रखने का 
काम ये बोर्ड ही करेंगे । दूसरे विधेयक के श्रन्त्गंत आवश्यक अधिकारों. से सम्पन्न ऐसे 
न्यायाधिकरण संगठित करने की.. व्यवस्था है, जो कि नदी घांटी - योजनाओं और उनके 
लाभों के विपय में दो या भ्रधिक राज्यों में विवाद खड़ा हो जाने पर उनका निपटारा 
किया करेंगे । 


७८. योजनाओं से अधिकतम लाभ की प्राप्ति:--सिंचाई और विजली की योजनाञ्रों 
का और उनकी पूर्ति का क्रम ऐसी सावधानी से बनाना चाहिए कि उन पर जो व्यय किया 
जाए, उससे अधिकतम लाभ क़ी प्राप्ति होती चली. जाए । यदि संगठन और योजनाएं 
भली प्रकार बनाई जाएं तो किए हुए व्यय से लाभ सदा ही अधिक मिल सकता है। 


७६. प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना कार्यो को कार्यान्वित क़रते हुए 
इस लक्ष्य को सदा सामने नहीं रखा गया । ऐसी भूलें बार-वार होती रहीं कि जलाशय तो वनकर 
पूरा हो गया और उसके पानी को ले जाने वाली नहरें खोदी नहीं गईं, नहरें वन गईं परन्तु 
उनसे सींची जाने वाली जमीन तैयार नहीं हुई, विजलीघरों में विजली उत्पन्न होंने लगी और 
उपभोक्‍ता भी बिजली की मांग करने लगे, परन्तु न तो विजली संव-स्टेशन में आवश्यंक यत्त् 
पहुंचाए गए और न बिजली को जाने वाली तारें डाली गई, नल कूप तो 
खोद लिए गए, परन्तु उन्हें चलाने के लिए बिजली का बन्दोवस्त नहीं' किया गया। 
योजनाएं बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में इस प्रकार के दोष रह जाते पर पूंजी फंस जाती 
है और साधनों की वरवादी होने लगती है। ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए कि द्वितीय 
योजना में ये भूलें न हों । 


८०. प्रयत्न और पूंजी का अधिकतम लाभ उठाना हो तो लाभों की उपलब्धि और 
उनके उपयोग में समय का व्यवधान नहीं होना चाहिए । परस्पर सम्बद्ध सब कारवाइया मम 
सामंजस्य बड़े ध्यान से रखना चाहिए । किसी भी योजना कार्य को आरम्भ करते 
से पूरवं, उसकी विस्तृत खोज कर लेनी चाहिए और उसके कार्यों का क्षेत्र स्पष्ट निर्धारित 
कर लेना चाहिए । योजना कार्य के विवरण, खर्चों के अन्दाजे और वित्तीय भविष्यवाणियां, 
सव पूरे-पूरे तैयार होने चाहिएं. और उनमें परिवर्तत करने की आवश्यकता विशेष कारणा 
से ही होनी चाहिए | हाल में कई बड़े योजना कार्यों के श्रन्दाजों में वृद्धि करनी पड़ी थी और 
उसकी बड़ी प्रतिकूल आलोचना हुई थी । वित्तीय व्यवस्था पहले से कर लेनी.चाहिए और यह 
हिसाब होशियारी से लगाकर कि किस योजना कार्य में कव कितने कर्मेंचारियों की आवश्यकता 

पड़ेगी, उनकी भरती का प्रवन्ध ठीक समय कर रखेना चाहिए । 


८१. योजना कार्यों को किस क्रम से हिस्सों में वांटकर पूरा करें, उसकी झोर ध्याव 
खींचना एक और दृष्टि से भी आवश्यक है। ज्योंही जलाशयों में पानी एकत्र हो जाए, त्योही 


सिचाई झआऔर विजली इे२३ 


उसका उपयोग सिंचाई के लिए होने लगना चाहिए। यह अत्यन्त आवश्यक है। इसका प्रभि- 
प्राय यह है कि नहरों और खेतों तक जाने वाले रजबहों की खुदाई, जलागय बनने के साथ-साथ 
ही हो जानी चाहिए। यह हुई पहली बात । दूसरी बात यह है कि इसके बाद, ज्योंही पानी 
मिलने लगे, त्योही किसानों के खेत सिंचाई के लिए तैयार रहने चाहिए । बिजली के 
योजना कार्यो पर भी ये दोनों बातें लागू होती हैं। पहली बात का सम्बन्ध बहन कुछ 
कार्यों की योजना बनाने और जिस क्रम से उन्हें पूरा किया जाएगा, उसका निश्चय फरने 
से है। दूसरी बात का सम्बन्ध लोगों को पानी और बिजली का उपयोग करने के लिए 
तैयार रखने के उपायों के साथ है। उन्हें उनका उपयोग वैज्ञानिक ढंग से करना सिसलाना 
चाहिए, जिससे भ्रधिकतम उत्पादन करने का लक्ष्य पूरा हो सके। कुछ चुने हुए स्थानों 
पर नमूने के खेतों का प्रदर्शन करना चाहिए, और जिन जमीनों को सिच्राई का लाभ 
पहुंचने वाला हो, वे पानी मिलने के समय तक सिंचाई के लिए तैयार हो जानी चाहिएं। 
इस दिशा में राष्ट्रीय विस्तार आन्दोलन से बहुत काम लिया जा सकता है । उसना उपयोग 
किसानों को यह बतलाने के लिए करना चाहिए कि सिंचाई का पानी जाने से पहले वे 
अपने खेतों में सव तैयारियां करके रखें। इसी प्रकार, बिजली के योजना कार्यों के क्षेत्रों में 
इस आान्दोलन के कार्यकर्ताओं को विजली की खपत का क्षेत्र तैयार वरना चाहिए और उसके 
लगने से पहले ही उसके उपयोग की तैयारियां पूरी रखनी चाहिएं । 


८२. जनता का सहयोग:--योजना कार्बो की पूर्ण सफलता के लिए जनता का सहयोग 
भी बड़ी मात्रा में आवश्यक है। जो कार्य औसत नागरिकों के समीप हो रहा है या 
जिसका उनके जीवन ओर सुख-सुविधाओ्ों पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है, उसे वे स्वयं 
देखकर उसकी पूर्ति में सक्रिय सहायता कर सकते हैँ । सिचाई ओर बाढ़ नियंत्रण के कार्यो में ऊन 
सहयोग प्राप्त करने का अच्छा श्रवसर मिल सकता है, और राष्ट्रीय विकास के इस विस्तृत 
क्षेत्र में स्वयंसेवकों फे लिए भी काम करने की वड़ी गुजाइण है । इस महत्वप्र्ण वात वी भोर 
राज्य सरकारों का ध्यान प्रथम योजना में ही सींच दिया गया था, और सिफारिश की गई 
थी कि नहरों की खुदाई सरीखे जो काम प्रायः अनसीखे श्षमिकों द्वारा ही सम्पन्न हो सबते हूँ 
वे ठेकेदारों की मार्फत न करवाकर ग्रामीण जनता के सुपुर्दे कर देने चाहिएं झौर प्रत्येक 
ग्राम या ग्राम-समूह में जो लोग अपने इलाके की नहर खुदाई के काम का जिम्मा लें उनकी सहवेगरी 
समितियां संगठित कर देनी चाहिएं। इससे खर्च की बचत होने के शततिरिनत ये लाभ 
होते हैं :-- 

(१) नहरों की खुदाई पर जो वड़ी-बड़ी रकमें सर्च की जाएँगी, उनका लान गायों 
को ही मिलेगा, क्‍योंकि वे सहबारिता आन्दोलन के अन्तर्गत श्रा जाएंगे श्रौर 
कृषि सुधार के लिए उपलब्ध होंगे । 

(२) यदि व्यापक क्षेत्र में गांव वाले इतने बड़े-बड़े काम सहकारिता से बार लेंगे तो 
वे अन्य कार्यो में भी सहकारिता करने लगेंगे, जिससे उनके जीवन भंग रतर 
ऊंचा उठ सकेगा । 


(३) नहरों की सुदाई के समय जो संगठन वन जाएगा, वह पीछे नहरों छो ठोक 


गे 
रखने, पानी के बंटवारे और पानी के प्रयोग में रिथायत करने में भी सटासवः 


हो सकेगा । |. कान, : 
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परन्तु इस विचार पर अमल बहुत ही थोड़ा हुआ है। गंगापुर, घाट्प्रभा, माही और 
वम्बई के काकड़ापार में श्रमिकों की सहकारी समितियां वनाकर इसका प्रारम्भ भात्र 
किया जा सका था । पूर्वी उत्तर प्रदेश में गांवों की बस्ती की जमीने ऊंची करने और असम 
में डिब्रूगढ़ की रक्षा के लिए बांध बनाने में भी जनता ने कुछ उत्साह प्रकट किया था । 
केवल कोसी नदी योजना में भारत सेवक समाज की सहायता से जनता छारा सन्तोपजनक 
कार्य होने का समाचार मिला था। होप सब स्थानों पर परिणाम बहुत निराझ्ाजनक रहा । 
फिर सी, जन सहयोग के इन उदाहरणों से इस पद्धति की उज्ज्वल सम्मावनाएं प्रकट 
हाता हू 


६3) ञा। 





८३. हितीय योजना में इस जन सहयोग की गुंजाइश और भी अधिक है, क्योंकि उसमें 
मव्यम योजना कार्यों क्री बहुत बड़ी संल्या देश के अनेक स्थानों पर पूरी करते की 
व्यवस्था की गई है। आशा है कि इनकी पूर्ति में आरम्भ से ही जनता का-सहयोग प्राप्त करने 
का प्रयत्त किया जाएगा | हितीय योजना के इन कार्यों में जनता का अभीप्ट सहयोग प्राप्त 
करने के लिए एक करोड़ रु० की राशि रखी गई है। 

८४. सुधार उपकरः:--सदसे महत्वपूर्ण परन्तु कठिन प्रइन हितीय पंचवर्षीय योजना के 
लिए पूंजी एकत्र करने का है । इस कारण पूंजी में वृद्धि करने के लिए सव उपाय किए जाने 
चाहिएं। एक न्यायोचित उपाय यह है कि जो क्षेत्र सिंचाई के योजना कार्यों से लाभान्वित 
हों उनमें सुधार उपकर लगा दिया जाए। गआश्या है कि प्रथम योजना के बड़े और मच्यम सिंचाई 
योजना कार्यो से लगभग ६३ लाख एकड़ जमीन को लाभ पहुंचा होगा और द्वितीय योजना 
से लगभग १ करोड़ २० लाख एकड़ के सींचे जाने की ज्राशा है । यदि इन सव क्षेत्रों में सुघार 
उपकर लगा दिया जाए तो उससे पूंजी में लाभदायक वृद्धि हो सकेगी । 


८५. सुधार उपकर के सिद्धान्त का समर्थन राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी कई वार किया 
है, और अब यह देश की स्वीकृत नीति का अंग वन चुका हैं । असम, आन्ध्र, वम्बई, मद्गात्त, 
पजाव, हंदरावाद, मसूर, पप्सू, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में तो यह उपकर लगाने 
के कानून वन भी चुके हैं । मच्य प्रदेश, मव्य भारत, जिद्वांकर-कोचीन, विहार, परिचिम कंगाल 
और सौराप्ट्र में इसके विधेयक तैयार हैं । यद्यपि भाखड़ा-नंगल, काकड़ापार और मबूराक्षी 
आदि कई योजनाओं से कई राज्यों में सिंचाई होने लगी है, परन्तु सुधार उपकर भ्रभी कहां 
वसूल नहीं किया गया है । इसलिए जिन राज्यों में इस उपकर की वसूली के कानून नहीं वर्चे 
वह्ठ॑ उन्हें ववाकर, उसकी वसुली बथाशी तर आरम्म कर दी जानी चाहिए । 


८६. नल कप भी जमीन की सिंचाई का एक सुरक्षित सावन हैं । हितीय योजना की 
अवधि में इंस साधन छारा २० लाख एकड़ से अधिक भूमि में सिंचाई होने की आशा 
। इसलिए उचित होगा कि जिन भूमियों को नल कपों और इसी प्रकार के अन्य सुरक्षित 
छोटे साथनों द्वारा सिंचाई का लाभ पहुंचे उन्हें भी सुधार उ+कर देने वाले क्षेत्रों में सम्मिलित् 
लिया जाए ! 


|) 


| 


हि | ५१, है| ॥॥ |! 


| 5 


८७. सुधार उपकर, सिंचित भूमि के मूल्य में हुई वृद्धि के अनुसार लगाया जाना चाहिए 
और, यह चूंकि एक प्रकार का पूंजी उपकर हैं, इसलिए इसकी वसुली था तो यकमुदत रकम 


व 
ध्दू 


है 


में कर लेनी चाहिए दया किस्सतों में फैलाकर, परन्त किस्तों वी मियाद १५ वए स अविव 


>> 


नहीं होनी चाहिए । राज्य को यह वसूली भूमि के रूप में भी करते का अविकार होता चाहिए 


कि 


ध्म जा हर एक बिजली 
सचाई और बिजली च्२५ 


इस अधिकार का उपयोग सामाजिक कार्यो, उकवन्दी, विस्था्ि- लोगों के पुनर्वास और भरि- 
दीन श्रमिकों के लिए भूमि प्राप्त करने के प्रयोजन से भी क्रिया जा सकेगा । 


८5. पानी और बिजली की दरें:--योजना कार्यो की पूर्ति का व्यय अब 
पहले से बहुत अधिक बढ़ चुका है | उन्हें ठीक और चाल हालत में रखने का व्यय भी 
पहले से बढ़ गया है। सिंचाई के द्वारा उत्पादन में बहुत बृद्धि हो जाती है, इसलिए बढ़े हुए 
उत्पादन का कुछ अ्रश॒ सिंचाई कार्यो को ठीक तथा चाल रखने के लिए वापस मिल जाना 
उचित है । आज प्रचलित पानी की दरें (आवियाना ) वरसों पहले निश्चित की गई थीं । 
तब से अ्रव पैदावार की कीमतों में वहुतेरी बढ़ोतरी हो चुकी है इसलिए पानी की दरों में 
भी वृद्धि करना उचित है और राज्य सरकारों को इसकी सम्भावना पर तरन्त ही विचार 
करना चाहिए । तिरुवांकुर-कोचीन, मव्य भारत, राजस्थान, आन्ध्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और 
विहार में आवियाना में परिवर्तत किया जा चुका है और उड़ीसा, अ्रसम, मद्रास 
और मैसूर में यह प्रइन विचाराधीन है । इसी प्रकार का युक्तिसंगत विचार विजली की दरों 
को भी सुधारने के लिए करना चाहिए, जिससे कि विजली के कारखाने स्वावलम्बी हो सके । 
इस प्रश्न पर अभी और भी विचार करने की आवश्यकता है | इस पर सब राज्यों में, विशेप- 

कर उनमें जिनमें श्रभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है लीघ ही कार्रवाई की जाते 
की आवश्यकता है । 

_ ८६. योजना कार्यो का चुनाव:--अक्तूवर १६५३ में यीजना आयोग ने एक टेंकनीकल 
सलाहकार समिति, राज्य सरकारों द्वारा सुझआए हुए योजना कार्यो पर विचार करके, श्रायोंग 
को यह वतलाने के लिए नियुक्त की थी कि टेकनीकल और वित्तीय दृष्टियों से उनमें किन योजना 
कार्यो की नींव मजबूत है और किनकी नहीं । इस समिति की सिफारिशों के श्रनसार जो योजना 
कार्य अस्थायी रूप से द्वितीय योजना में सम्मिलित कर लिए गए हैं. और जिनके विपय में समिति 
नें अपना प्रतिवेदन दे दिया है उनकी संख्या इस प्रकार है :--- 


 अपरज आह जज 








सिंचाई विजली 
(5 /४++++++ 
ना योजना अनुमानित योजना अनुमानित 
कार्यो की व्यय करोड़ कार्यों की व्यय करोड़ 
संख्या रुपए संख्या रुपए में 





१, द्वितीय योजना में श्रस्थायी 
रूप से सम्मिलित योजना -: 
कार्यो की समस्त संख्या... १६४५ ३७६ श्पर्‌ 


४२३ 
२. जिन योजना कार्यो पर 
प्रतिवेदन मिल गया, उनकी 
संख्या (इसमें खोज के 
योजना कार्य शामित्र नहीं 
हैं) हा हम रे छ० २७७ ११७ ३८६ 





समिति ने इस वात्त की ओर विद्येप रूप से ध्यान झाकृष्ट किया है कि न तो योजना 
कार्यो की खोज सन्‍्तोषजनक रीति से की गई और न उन्हें अन्तिम रूप ही दिया गया | जिन कई 


इ्२द ' द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


योजना कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए कहा गया था और जिन पर समिति ने विचार किया, 
उसके सम्बन्ध में पता लगा-कि उनकी खोज पूरी की ही नहीं गई थी, और उनका पूरा विवरण 
भी नहीं दिया गया था, जो कि टेकनीकल और वित्तीय परीक्षा के लिए नित्ान्त आवश्यक 
था। फिर भी इस प्रकार के कई योजना कार्यों को, प्रादेशिक तथा अन्य कारणों से, अस्थायी 
रूप से हितीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है. और आझा है कि भविष्य में 
इनकी अधिक खोज करके इनके क्षेत्र और व्यय का.अन्दाजा लगाया जा सकेगा । जो समिति 
इन योजना कार्यों की परीक्षा करेगी, उसका गठन योजना आयोग, सिंचाई तथा विजली और 
वित्त मंत्रालयों के प्रतिनिधियों तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के विशेषज्ञों को मिलाकर किया जाएगा । 
ये विशज्येपन्त समय-समय पर समिति के कार्य में सहायता करते रहेंगे । 


६०. आधारभूत सामाव :--हितीय योजना के सिंचाई, विजली और वाढ़ निंत्रण 
कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए नितान्त आवश्यक जिन आधारभूत सामानों की आवश्यकता. पड़ेगी, 
उनकी सूची आरम्भिक अन्दाजों के अनुसार नीचे दी जा रही है :---. 


5 कम सिंचाई और बिजली पांच वर्षों का 
पांच वर्ष की आवश्यकता नियंत्रण. जे के 
च्‌ वबष का आवश्यकत वाढ़ नि बजल योग 
इस्पात (लाख टनों में). -- हा 5 डऔल्यू ६० छाप. 
सीमेंट (लाख ठ्नों में) नल नल नल. डं८घा० ५१७० ६५*० 
कोयला (लाख टनों में) >>. -+>. » ४५४० र४ड५ ० २५०१० 





€१. यह सब सामान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मिलता रहे, इसके लिए नितान्त 
आवश्यक है कि योजना कार्यो के अधिकारी और राज्य सरकारें अपनी जरूरतों का अन्दाजा 
पर्याप्त समय से पहले से लगाकर, उसे समन्वय-कर्ता अधिकारियों के पास भेज दें । केंद्रीय 
जल और विद्युत्‌ आयोग भी सब योजना कार्यों की प्रयति के साथ निरन्तर सम्पर्क रखकर 
समय-समय पर उनकी आवश्यकताञ्रों का अन्दाजा लगाता और आवद्यक सिफारिशों करता 
रहेगा । 





4 6--] इसलिए होनी 


६२. इन आधारभूत सामानों की भारी कमी है, इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं होनी 
चाहिए कि इनके प्रयोग में मितव्ययिता करने के उपायों का ध्यान सदा रखना कितना आवश्यक 
है। नकक्‍्हें बनाने और तामीर के काम इस प्रकार करने चाहिएं कि इन वस्तुओं का अनावश्यक 
व्यय विल्कुल न होने पावे | उदाहरणार्थ, (१) इस्पात के बने ढांचों की जगह कंकरीट से, (२) 
कंकरीट की जगह चिनाई से और (३) चिनाई में सीमेंट की जगह चूनें के मसाले से काम 
निकाला जाए । इसी प्रकार के अन्य उपायों पर अधिक व्यान दिया जाना चाहिए ।. इत्पात 
और सीमेंट छ्वितीय योजना के समय अधिकाधिक माह में विदेशों से मंय्राने पड़ेंगे, इसलिए 
जहां-कहीं सम्भव हो वहां इनका प्रयोग कम करके, इनके स्थान पर लकड़ी आदि स्वदेशी 
सामान का प्रयोग करना चाहिए । 


६३. बिजली का भारी सामान:--विजली के योजना कार्यों में जिन संयंत्रों, और 
पकश्षीतों आदि की आवश्यकता पड़ेगी, उनके लिए हमारे देश को अविकृतर विदेश्षों पर निर्मर 


क 


रू 


पु 


. सिंचाई और बिजली ३२७ 


रहना पड़ेगा । देश में केवल ट्रांसफार्मर, छोटी मोटरें, कंडक्टर, तार और लैम्प (वल्व) 
आदि विजली का हलका सामान वनता हूँ । इनकी भी सारी आवश्यकता स्वदेशी सामान से 
पूरी नहीं होती । गत दो वर्षो में विदेशों से मंगाए गए विजली के सामान का मूल्य ३० करोड़ 
रु० वापिक था, इसमें भी बिजली के भारी सामान का मूल्य लगभग, २० करोड़ र० वापिक 
बैठता था | छितीय और तृत्तीय योजनाम्रों में विजली के सामान की आवश्यकता चहुत वढ़ 
“जाएगी । इसलिए -देश में ही विजली का सामान वना सकने की सामर्थ्य में वृद्धि करना 
तात्कालिक आवश्यकता की वात हो गई है । इसलिए नि३चय किया गया है कि पनविजली 
के टर्वाइन, आल्टनेंटर, मोटर ट्रान्सफार्मर श्रौर स्विचगीयर आदि विजली का भारी सामान 
देश में ही वनाने का एक कारखाना खोल दिया जाए। इसके लिए श्रारम्भिक कार्य किया जा 
रहा है। श्राशा है कि इस कारखाने में १९६१ से माल तैयार होने लगेगा और देश की आवश्यकता 
का एक भाग यहीं पूरा होने लग जाएगा । 


६४. विदेशी मुद्राः--द्वितीय योजना में सिंचाई और बिजली के जो काम करने की बात 
सोची गई है उनमें से विजली के कामों के लिए अगले पांच वर्षों में लगभग १५० करोड़ 
० और सिंचाई के कामों के लिए लगभग २० करोड़ रु० की विदेश्षी मुद्रा की आवश्यकता 
'पड़ेगी । परन्तु विदेशी मुद्रा का व्यय घटाने की अनिवार्य आवश्यकता है, इसलिए योजना कार्य 
अ्रधिकारियों को चाहिए कि वे विदेशी भशीनों का प्रयोग जितना टाला जा सके उतना टालने 
का प्रयत्न करें । 


६५. कार्यकर्ता श्रीर रोजगारः--ह्वितीय योजना के निर्माण कार्यो को पूरा करने के 
लिए टेक्नीकल कार्यकर्ताश्रों को श्रारम्भ में ही आवश्यकता पड़ेगी और वह प्रथम योजना 
की तुलना में ५० प्रतिशत अधिक होगी । उचित रूप से प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की ग्रावश्यकता 
का अनुभव प्रथम योजना काल में भी पग-पग पर हुआ था । १६५४ में सिंचाई और विजली 
मंत्रालय ने एक नदी घाटी योजना टेकनीकल कर्मचारी समिति इसलिए नियुक्त की थी कि वह 
जांच करके बतलावे कि आगामी वर्षो में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने मिल 
सकेंगे और कर्मचारियों को आवश्यक संख्या में प्रशिक्षित करने के लिए क्‍या व्यवस्था करनी 
होगी । इस समित्ति ने वतलाया था कि ट्विंतीय योजना के आरम्भिक काल में टेकनीकल 
कर्मचारियों की वहुत कमी रहेगी । इस समिति का विचार क्षेत्र क्योंकि केवल नदी घाटी 
योजनाम्रों तक ही सीमित था, इसलिए योजना आयोग ने श्रधिक विचार के पश्चात, एक अ्रधिक 
वड़ी इंजीनियरी कमेंचारी समिति नियुक्त की ताकि वह उद्योगों, रेलों श्नौर सड़कों श्रादि सभी 
विकास कार्यों के लिए इंजीनियर कर्मचारियों की आवश्यकता का अ्न्दाजा लगावे । इस समिति 
का अन्दाजा है कि सिंचाई और बिजली के योजना कार्यों के लिए श्रतिरिक्त इंजीनियरों और 
सुपरवाइजरों की झावश्यकता इस प्रकार होगी :-- * 








पक नागरिक बिजली और 
झा : (सिविल) यान्त्रिक 
इंजीनियर ग्रेज्युएट .... 528. ५ २,१०० १,६०० 
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ड््र्८ द्वितोय पंचवर्योष योजना 


योजेना के लिए इतने इंजीनियर केम॑चारी प्रशिक्षित करने के लिए सरकार को 
आवश्यक व्यवस्था करनी पंडेगी । नए इंजीनियरों को विशिष्ट प्रशिक्षण देने, काम करते 
हुए इंजीनियरों को अ्म्यासाथे दोबारा प्रशिक्षित करने और काम में लेगे हुए श्रांपरेटरों और 
मिकेनिकों आदि को मौके पर ही सिखाने के लिए सरकार ने सीमित मात्रा में कार्यक्रम ओरंम्म 
भी कर दिए हैं। इस कार्यक्रम को आंगे बढ़ाने के लिए, यंदि सिंचाई और विजली के विभाग 
विभिन्न प्रकार के देकनीकल कर्मचारियों के विद्िष्ट प्रशिक्षणाथे, कारखानों में ही निर्मित 
प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ कर दें, तो वंह वहुत उपयोगी होगा । 


६६. अनुमान है कि आगामी पांच वर्षों में सिचाई और विजली योजना के विर्भाण 








कार्यों में जितने लोगों को निरन्तर काम मिलेगा उनकी संख्या का अंदाजा इस प्रकार 
हल्के ह 
न-+ सिंचाई और वाढ़ विजली योग 
नियंत्रण 
प्रशासन न्ड ४३5 ८,००० छ,००० १५,००० 
टेकनीकल (निरीक्षण विषयक ) प्र १५,००० १०,००० २५,००० 
कुशल  प्त ३०,००० ३०,००० ६०,००० 
अकुशल के न+... १,5०,००० १,००,००० . २,८५०,००० 
योग * >>. २,३३,००० १,४७,००० ३,४०,००० 





द्वितीय योजना में सम्मिलित कार्यों के पुरा हो चुकने पर, सव स्तरों पर मिलाकर ५०,००० 
अतिरिक्त कर्मेचारियों को (३५,००० को विजली में और १५,००० को सिचाई में) स्थायी 
काम मिल जाएगा । सिंचाई और विजली के इन कार्यो के कारण जिन लोगों को परोल रूप से 
काम मिलेगा, उनकी संख्या इस गणना में शामिल नहीं की गई है । 


€७. नदी घाटी योजनाओं के निर्माण कार्यों में मशीनों का प्रयोग करने से पूर्व यहू विचार 
कर लेना चाहिए “कि इस देश में कितना विशाल जन-बल पड़ा हुआ है और उसे ठुरत्त ही 
कोई कांम देने की कितनी आवश्यकता है । मशीनों का अंवाधुन्ध और सर्वत्र प्रयोग करने 
से देश के विदेशी मुद्रा कोश पर भी भारी बोझ पड़ता है। आश्ञा है कि राज्य सरकार 
और योजना अधिकारी इस समस्या पर अधिकतम घध्यान देंगे और मितव्ययिता तथा शीत 
फल प्राप्ति की उपेक्षा न करते हुए निर्माण कार्य में मशीनों का न्यूनतम भ्योग करेंगे । 


६८. संगठन:--सिंचाई और विजलो की योजनाओं को पूरा करने का प्राथमिक 
उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है | कुछ राज्यों में, विशेषतः उनमें जिनमें कि विगत कुछ 
दशकों से विकास कार्य किए जा रहे हैं, किसी हद तक टेकनीकल और प्रशासनिक कुशलता 
था भी गई है। अन्य राज्यों को बड़े-बड़े कार्यक्रम हाथ में लेने से पहले अपने वर्तेमान संगठन 
दृढ़ बताने पड़ेंगे। जिन राज्यों को आवश्यकता है उनकी टेकनीकल सहायता केन्द्रीय जल 
और विजली आयोग कर भी रहा है। सिंचाई और विजली कार्यक्रमों की सफलतापूर्वक 
क्रियान्विति के लिए यह आवश्यक है कि राज्यों के संगठन और केन्द्रीय जल और बिजली आये 
धृनिष्ठ सहयोग से कार्य करें । 


सिंचाई और विजली इ्र्६ 


६६. नदी घाटी योजनाओं का प्रवन्ध करने श्र उन्हें कार्यान्विर्त करने के लिए कैसा 
संगठन सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा, यह प्रइन बड़े महत्व का है । राज्यों के सिंचाई तथा विजली 
विभागों ने कई मामलों में आवश्यकतानुसार कार्य नहीं किया | लक्ष्य यह है कि काम शीघ्र भी 
हो और मितव्ययिता से भी, इसलिए प्रवन्ध संगठन को इतने पर्याप्त अधिकार होना चाहिए 
कि वह किसी भी प्रइन का निर्णय झीघ्ता से कर सके । अव बड़े योजना कार्यों का अभ्रधिकतर 
व्यय केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता लेकर पूरा किया जाता है । इसलिए इन योजना कार्यों 
के कुंशलता तथा मितव्ययिता से पूरा होने में केन्द्रीय सरकार की सीधी दिलचस्पी है और 
इसीलिए यह मान लिया गया है कि नीति का निदवचय करने और योजना कार्यो की पूर्ति का 
साधारण निरीक्षण करने के लिए केन्द्रीय और सम्बद्ध राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों का एक 
उच्च अधिकारों से सम्पन्न वोर्ड उपयुक्त संगठन का काम दे सकेगा । विगत कुछ वर्षों में, 
भाखड़ा-नंगल, हीराकुड, रिहन्द, चम्बल, कोयना, कोसी, नागार्जुनसागर और तुंगभद्गा नदी घाटी 
योजना कार्यो के लिए नियंत्रक बोर्ड बनाए जा चुके हैं । केवल दामोदर घाटी निगम ही ऐसी 
योजना है जो कई राज्यों में फैली होने के कारण उसके लिए कानून हारा एक 
पृथक निगम संगठित किया गया है। अव तक का अनुभव बतलाता है कि वड़ी-बड़ी 
नदी [घाटी योजनाओं को पूरा करते के लिए उक्त प्रकार के बोर्ड हो सर्वाधिक उपयुक्त 
संगठन हैं । 


१००, अधिकतर राज्य सरकारें अपने विजली प्रतिप्ठानों का प्रवन्ध अपन सरकारी 
निर्माण विभागों के द्वारा कर रही हैं। परन्तु मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बम्बई, दिल्ली 
ओझौर सौराप्ट्र नें बिजली उपलब्धि अधिनियम के अनुसार पृथक राजकीय विजली वोडों 
का संगठन कर दिया है। आशा है कि निकट भविष्य में अन्य कुछ राज्य भी विजली वोर्डों का 
संगठन कर देंगे। इन वोर्डो को स्वशासन के आधे श्रधिकार प्राप्त होते हैं, इसलिए विजली की 
मध्यम तथा छोटी योजनाओं का निर्माण और संचालन करने के लिए ये उपयुक्त हैं परन्तु 
बड़ी-बड़ी योजनाओं का निर्माण कार्य, ऊपर के परे में वणित विधि से, विशिष्ट संगठनों के 
सुपुर्दे किया जा सकता है । 


१०१, सिंचाई और बिजली के विकास के जो कार्यक्रम देशभर में पूरे किए जाएंगे 
वे बहुत बड़े है, और देश के पिछड़े हुए भागों पर तुरन्त ही विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, 
इसलिए सिंचाई और बिजली की महत्वपूर्ण योजनाञ्ं को कार्यान्वित करने और उन्हें श्रागे 
बढ़ाने में केन्द्र और राज्य सरकारों को मिलकर अधिक सहयोग से कार्य करना चाहिए । इसीलिए 
यह नितान्त आवश्यक है कि इंजीनियरों की भरती झौर प्रशिक्षण सामान्य आधार पर किए जाएं । 
उनकी योग्यता का स्तर एक-सा हो और वे यह समझें कि हमारी नौकरी सब सरकारों के लिए 
सामान्य तथा महत्वपूर्ण है। इस सवर्के लिए इंजीनियरों का एक कुशल और सुसंगठित कर्मचारी 
वर्ग शीघ्र ही तैयार किए जाने की आवश्यकता है। इस कर्मचारी वर्ग में ही ऐसे इंजीनियरों 
की एके श्रेणी तैयार हो जाएगी, जिन्हें विशेष कार्यों का अनुभव होगा और जो श्रवाश्यकता 
पड़ने पर नए योजना कार्यो का काम आरम्भ करने के लिए भेजे जा सकंगे । राज्य पुनर्गठन 
आयोग ने भी इंजीनियरों का एक अखिल भारतीय कमंचारी वर्ग संगठित करने की सिफारिश 
की थी । योजना आयोग की सिफारिश है कि राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार के साथ 
मिलकरे इसे प्रकार के कर्मचारी वर्ग का संगठन यथाज्ञी प्र कर लेना चाहिए । 


द 


ह्वितीय पंचवर्षीय योजना - : 


- “परिशिष्ट - है 


- विवरण १ - । 


सिचाई के प्रधान कार्यक्रमों की सूची 


: ( इस अध्याय के पैरा ५ के अनुसार) 


कार्यक्रम का नाम 


(१) 
आन्ध्र--- ४२ 
रोम्पेरू जल-प्रणाली - + 

तंंगरभद्रा 
गोदावरी डेल्टा जल प्रणाली 
कृष्णा डेल्टा 
रलला पाड 

विहार-- 
सोन नह।रें 
तरिवेणी नहर विस्तार 

. बस्वई--- 
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द्वितीय योजना की सुख्य-मुख्य सिंचाई योजनाएं . 
( इस अध्याय के पैरा १६ के अनुसार)... 
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१. भाखड़ा-नंयल (पंजाव-पेप्सू 


और राजस्थान ) १६,०००. शेपर३. ३,६०४... २,२४७ 
२. दामोदर घाटी (पश्चिम ेु ह 
बंगाल और विहार) ... 5,६०० ६६३ १,१४१ ७५० 


३. हीराकुड (प्रथम चरण) 

महानदी के डेल्टा को 

मिलाकर (उड़ीसा)... 5/शणछणू. २,१६४ १,७८५ १,२८८ 
४. चम्वल (प्रथम चरण) ४ 

(राजस्थान और मब्य 

भारत) न्न्न ४,८०३ २,१०५ १,१०० ४८० 
५. तुंगभद्रा (हैदरावाद, आंध्र ॥ 

और मैसूर ) हि ६,०० ण्पूं प््प० छ०० ३७० 
६. मयूराक्षी (परिचम 

बंगाल) ऋू.. अइइशन र्श्र ६०० ६०० 
७. भद्रा (मैसूर) जज. शए७छशा १,१०२ २२४. १७६ 
८ कीसी (विहार) बज. डे,एह्र्‌ १,७०० १,६०० न 
६. नागार्जुनसागर (प्रथम 

चरण) (आन्ध्र और 

हँदरावाद ) -+. ७,ए०८ ३,४०० १,६१० न 

*१०. तुंगभद्रा (ऊंची सतह की हि 
नहर) (आंध्र और मैसूर ) १,८६६ इर्‌० इं८० र्‌ड 
११. काकड़ापार नहर (निचली 
तापती) (बम्बई) ». १,१०१ इ८६ प्र्घ२ ३०६ 





[इसमें विजली के लिए किया हुआ व्यय भी सम्मिलित है । 
#ये अंक अभी अन्तिम रूप से नहीं माने गए । 





सिंचाई और बिजली ३३७ 
समस्त व्यय द्वितीय प्राप्त लाम 
| (लगभग)... योजना में (हजार एकड़ों में ) 
योजना और राज्य का नाम (लाख ०) घिचाई पर ८५ 
व्यय ' पूरा होने द्वितीय 
(लाख र० पर योजना के 
समय 
१ . २ ३ ४ प्‌ 
नई योजनाएं 
+ १, उकाई (वम्बई) ६,००० ६५० ६१४ 55 
#२. तवा (मध्य प्रदेश्ष ) १,८१६न ७११ ५६० रे 
३. पूर्णा (हैदराबाद ) ७७छशेप ५०० १५७ ६० 
#४, वंशधारा (आन्धत्र) १,२५६ १०० रे०६ ना 
५. नमेंदा (वम्बई) २,५०० ४०० १,१५७ न 
#६, बनास (वम्बई) ७३७ * ३०० १२० ता 
७. मूला (वम्बई) घरे६ ३५० २०४ बह 
८. गिरना (वम्बई) घण्फ ५४० (८४८ २० 
&. खब्गवासला (वम्बई) १,१८२ ड०० २०४ नह 
१०. न्यू कट्टालाई (मद्रास ) श्ड६ श्थंप र्१्‌ श्र 
११. सलन्दी (उड़ीसा) ४४५ ४२५ ३५३ १७२ 
१२. गुड़गांव नहर (पंजाब). २३० १५४ १०६ ५७ 
#१३., कंस बादी (प० 
बंगाल ) र२शरंष .. ४०० €५० हल 
१४. चन्द्रकेशर (मव्य भारत ) ७५ छ्प्र १५ १४ 
१५. काविनी (मंसूर) २५० २५० ३० ६ 
#१६. बनास (राजस्थान ) डेप० रृ८० २५० ६० 
१७. भादर (सौराषप्ट्र) ४०० १०६ ६० पा 
१८. वृथायंकेदू (तिरुवांकुर- 
कोचीन ) ॥ ड्र्डे८ झ्ड५ ६३ झ्२ 
१६. लिदर नहर (जम्मू व 
कद्मीर ) जज ध्घ १४ डरे 
#२०. बरणा या कोलार 
(भोपाल) ४००/५०व् २३० २५० ना 
२१, लब्मनतीर्थ (छुगं) २५ २५ ३ रे 
२२. कसयारी [विन्ध्य प्रदेश) १६६० २५ ४० क्वः 
२३. विदुर (पांडिचेरी भौर 
मद्रास) ६१ 8१. हा ड़ 


*ये अंक अभी अन्तिम रूप से नहीं माने गए । 
त॑इसमें विजली के लिए किया हुआ व्यय भी सम्मिलित है । 
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३४०- हितीय पंचवर्षीय योजना 


विवरण ५ 
द्वितीय योजना के बिजली उत्पादन के मुख्य कार्यक्रम 
(इस अव्याय के पैरा ३३ और ४१ के अनुसार) 
(१) सरकारी क्षेत्र 





द्वितीय योजना प्राप्त लाभ 
समस्त व्यय में बिजली के हजार किलोवाट में 
कार्यक्रम और राज्य का नाम लाख रु० में लिए किया >> 


कप द्वितीय  ) 
हुआ व्यय पूर्ण हो द्वेतीय 
(लाख रु० में) चुकने पर - योजना के 





समय में 
१ र्‌ डे ड़ ५ 
जारी योजनाएं 
१. तुंगभद्रा (आन्त्र, हैदरावाद हि के 
और मैसूर) ६,००० ७६५ भ््ड पड 
२. भाचडानगल (पंजाब, 
पेप्सू और राजस्थान ) ६,००० २,छ६६ - .- एशषथ - भ्र४द्‌ 
३. हीराकुंड (प्रथम चरण) | 
(उड़ीसा) ८5,५७० पण्रे १२३ १२३ 
४. दामोदर घाटी निग्रम 
(बंगाल और विहार) 5घ,६००*. १,०६२ रध्ढध.. १०० 
प्‌. चम्बल, (प्रथम चरण) (मध्य- - 
भारत और राजस्थान ) ४,८०३. १,३३० घ६ ६६ 
६. मच्छकुण्ड (त्रान्ध्र और 
उड़ीसा ) रण्र्२ ६११ प्‌ भर 
७.. उम्त्रू (असम ) श्ध्र्८ भ़्रे छाप: छाप 
८. कोयना (वम्बई) ३े,शे२२ २,६०० र्‌४ड० २४० 
६. परियार (मद्रास) १,०४८ छज्ह्य | शृ०प््‌ शृ०५ 
१०. मद्रास, तापीय विजलीवर का है 
विस्तार (मद्रास) १,०४३ २७१ ६० १० 
११. रिहन्द (उत्तर प्रदेश ) ४,५२६ २,६०० २१०... ६६० 
१२. रामगुण्डम (हैदराबाद) ड०६ श्र द्दे८ 22 
३. तापीय दिजलीघर (राजस्थान) ३१० २१६ श्डे. ३४ 
१४. ने्यामंगलन (तिखवांकुर- 
कोचीन) २६० २६० डए्‌ ९ 22 
१४. पोरियलकुय (तिल्वांकुर- 5 
कोचीन ) ड्टेडद ३२० . डर डरे 
न किट पननम न न अन्न “सफल पते -मपनी"कित लत लि नि नन चलन न फचयय पट व _ 
; #इस व्यय में सिंचाई के लिए किया यया व्यय भी झामिल है । 0 25) 


सिचाई और विजली 








| ३४१ 
है. द्‌ ट है प्र 
नई योजनाएं 
१. उकाई (बम्बई)+ ६,०००हैं न्‍्न्ः १६० स5 
२. तवा (भव्य प्रदेद् ) १,पर३े६१* ्प् ३० आस 
३. पूर्णा (हैदराबाद ) छछ३ २१८ १० १७० 
४. चम्बल (द्वितीय चरण) 
(मध्य भारत और राजस्थान) १,३५६* प्रू०० धर रे 
श. सिलेरू (झाान्श्र) २,४५३ पूछ ७५ स् 
६. मच्छक्रुण्ड का विस्तार (पांच 
और उड़ीसा ) श्प० २५० १७ १७ 
७. तुंगभद्ठा, नेल्लोर योजना 
(आन्त्र और मैसूर) ७७० ७२५ ६६ ६दर 
5. उम्ब्ू, (द्वितीय चरण) (असम) १०० 2१०० भर भर 
६. चरापूंजी भाप बिजलीघर 
(असम ) ७० ६० प्र प्र 
२१०. बरीनी भाष विजलीवर 
(विहार) पोर्ट 24 २० २० 
३११. दक्षिणी गुजरात विजली का , 
ग्रिड (द्वितीय चरण ) (वस्बई). ४५० ४०० ४५ प्‌ 
२२. कोरवा तायीय बिजलीघर ; 
(मध्य प्रदेश) १,२३४ १,१७६ ६० ६० 
२३, दक्षिणी ग्रिड का विस्तार 
(मध्य प्रदेश ) ७७७ ७3७ ८० अत 
१४. कटनी का विजलीघर 
(मध्य प्रदेश ) २७० २७० २० 2 
२१४५. कुण्ठा (मद्रास) ३,४४४ २,३०० १८० श्थ५्‌ 
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#इस व्यय में सिचाई के लिए किया हुआ व्यय भी शामिल है । 


नये अंक अभी तक अन्तिम रूप में नहीं माने गए । 
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अ्रध्याय १८ मु 
खनिज साधनों का विकास 


प्रथम योजना में प्रगति 


प्रवम योजना में इस बात की व्यवस्था वी गई घी कि देश में महत्वपूर्ण सानिज पदापों 
को निधि का उसके गुण श्रौर परिमाण के प्रनुसार लेसा-जोसा करने के लिए ब्योरेपार पौर 
प्रयालीवद्ध जांच-पड़ताल की जाए । यह कार्य भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सान 
विभाग श्रौर राष्ट्रीय प्रयोगशालागों के जिम्मे रखा गया। भारतीय भूगर्न सर्वेक्षण विभाग प्रौर 
भारतीय खान विभाग के विस्तार के लिए १ करोड़ झपए की रकम भी मियत वी गई थी जो 
बाद में बढ़ाकर २९५ करोड़ कर दी गई, ताकि विस्तार का काम ब्रधिक शी घ्रता से हो सरे 
पोजना म कुछ विशेष सिफारिशों की गई थीं, जिनमें ये बातें शामिल थीं :-- 


(क) फोयला : 

१. धातुकर्मक कोयले के संरक्षण के लिए उपाय करना, उत्पादन का निमंध्रण करना, 
धुलाई और मिश्रण लागू करना झौर संरक्षण के लिए ठीक-ठीक बिनाई करना; 

२. महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्रों के व्योरिवार नवशे बनाना श्रौर ठाकझ चिनाई के योग्य माल 
की निधि का लेखा-जोखा करना; 

३. कोयले के कलरी मान, राख, नमी, श्रौर कोक तत्व की मात्रा के अनुसार उसना 

वैज्ञानिक वर्गकिरण निश्चित करना; 

४. फुटकर कोयला क्षेत्रों का उत्तादन बढ़ाना , हि 

५. कोयले की घुलाई, मिश्रण शोर कार्वतीकरण पर सोज कार्य करना, 

६. संरक्षण के लिए ठीक चिनाई, कोयले की धुजाई, मिश्रण पश्लोर उपकरों हः 
समन्वय आदि के लिए व्यदस्था करना और कोयसे सम्बन्धी सभी समस्याद्रों शो 
समन्वित ढंग से निपटाने के लिए एक व्यवस्था करना, और 

७. गोवर को खाद इत्यादि कामों के लिए बचाने के उद्देश्य से सलायम साप्ट कौता बग 
प्रयोग घरेलू कामों में बट़ाना । 


(ख) श्रन्य सनिज पदावय॑ : 
१. खनिज लोहे, खनिज मैंगनीज, क्रोमाइट, समिज तावा, बावसाइट, जिससे पौर 


पाइराइट जज 225 श्र £ि धदा महत्व सग व 5 नत्त ध्ज क्का उसदे ० ंः करन रिम को 
इराइट के और अधिक महत्वयूर्ण निश्लेप, झा उसके गुघ: झौर' परिमाथ रू 


ग्रनसार दीक-ठदीक लेसा-जे जोसा करने के लिए ब्योरिदार जांच करना; शौर 
सार ठाक-छावा लखानजाया करते के लिए ब्यान्त्ार जाच इब्ता; क।* 


पा चरेसा डा 


२. निचली कोटि की सनिज घातुझों, विशेषकर सनिज और मंगनीय शोमारद छो 
सुधारने की दिया में जांच करना; और 


३. प्रणालीवद्ध तरीकों से खुदाई कराना । 


७ 


हर 


झ्ड८ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


(क) कोयला: ; 

१. घातुकर्मक कोयले के संरक्षण के लिए कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अवि- 
नियम, १६५२ पास किया गया जो कि इस दिशा में एक निश्चित कदम था । इस 
अधिनियम के अंतर्गत मिली शक्तियों के आवार पर कच्चा कोयला देने दाले 
कोयले का उत्पादन १६५२ से सीमित कर दिया गया। शुरू में यह अधितियम क 
ओर ख कोटियों पर ही लागू किया गया लेकिन १६४३ में १ और २ कोटियों 
के कोक कोयले पर भी लागू किया गया | इस अधिनियम में संरक्षण के लिए ठीक 
चिनाई और कोयले की बुलाई के वारे में भी अधिकार प्राप्त कर लिए गए 


ड़ न न 


गत चार वर्षों में कोक़ कोयले के उत्पादन की निर्धारित सीमाएं और वाह्तविक 
उत्पादन का ब्योरा नीचे दिया जा रहा है :-- 


(आंकड़ें लाख टन में) 








हु कोटी १ और २ 
निर्वारित सीमा उत्पादन निर्धारिना सीमा उत्पादन 
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रानागज झस्यिा 

करणपुर कोबला क्षेत्र की दुवारा पड़ताल से, जो शअ्रभी हो 
की कई नई जयहों का पता लगा है। कहा जाता है कि झिलीमिल्ली 
में कोक् कोयला है | उत्तकी अच्छी तरह छानवीन हो रही है । दंगाल- 


पी पा आम कितना माल 


वाले ममागों में ठीक चिनाई योस्य कितना माल उपलब्ध 
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लिए एक समिति बनाई 
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- परितायथ साचक सस्या का एक दार्मात--5स खंदिज इधन अननसाया समित्ति-- 


्े पे ट, जो 
से कायल का सास्ताय माचके सामान्य वंबाकरण सत्तावदा तेथार किया हुज 
स्वाक्कार ।कएु ज्ञाव के लए सत्त्वा के विचाराबीन ह्‌ः 





४, सिनरेनी की को कोयला दी गया है। मध्य 
४, लिनरेनी की कोयला खानों का उत्पादन लाख टन हवा नया हू मध्य 
भारत की भी कई कोयला खानों में उत्पादन बढ़ाने की गंजाइश है, लेकिन 

+ 0७० 


पारवहच नामित हाय का वजह से उत्पादन बढ़ाया यहा जा सकता; 





५. ईवन अनुसंधानशाला ने कोवले की घुलाई, मिश्रण और कार्ववीकरण के दारे में 
प्रयोगब्ाला में जो अव्यवन कार्य किया है उसके अच्छे परिणाम निकले हैं। यह 
नवीन एक मार्यदशेक संबंत्र की तहायता से जारी रहेंगी; 








[अनुभानत उतल्लादन । 
(क) उत्पादन १६४५२ की मात्रा घर निर्वारित कर दिया गया था 


पनों दा खिशाम 


हल |! 


कक 
क 
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६, कोबला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम, १६४४ हेखीय सरण्यर को 
संसक्षण सम्बन्धी उपाय लागू करने वेग श्रध्रिार 

स्थापित किया गया है जिसके लिए कई सलाहकार 

के अनुभाग १७ के अ्रधीन नियम जारी किए गे है 

७. ईंधन के रूप में सापट कोक कया महत्व माना तो 

बाठिनाइयों के कारण उस दिया में विस्तार सीमित रफ 

३. हालांकि कोयले के उत्पादन का कोई सद्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था. फिर भी 

ग्राशा यह थी कि प्रयम योजना में द्विए विकास बार्यकमों ये फलस्वरप हू मात मांग में जो बृ्धि ईगी 

उसके हिंसाव से उत्पादन १६५० के ३ कारों २६११ लाये दत से बदतर १६४५-४६ में २ मारो 

६० लाख टन हो जाएया। सिर्फ १६४३ में निर्यात के लिए मांस में कमी है छाने की दजह़ मे 

जो भंडार इफटा हो गया था उसी से उत्पादन कुछ गिर गया था । उसको छोड़रर उत्यदन 

१९५१ से लगातार बढ़ता ही द्ाया है श्रौर १९५४ में ३ छरोड ८२* २ साय दने हो गया। नींद 











जप 


१९५० से १६४४ तक कोयले के उत्पादन में वृद्धि, भेजे हार माल गी माया धौद निर्यात सम्सन्धी 
प्रांकडे दिए जा रहे हैं :--- 
(आंवदे खास उस में) 














वर्ष उत्पादन में वृद्धि. भेजे हुए माल की 


मादा 








, १६५० रेश्इ १ दरष्घा० ("४० 
१६५१ इृ८३ ० २६१० म्जाद्ग 
१६३३२ डरे 0 ३१०० मर ६८ 
१६५२ ३५६७ ३०६१० हद 
१६४४ ३६७७ ३१६" ४ २०२०५ 
१६५५ इंघ२ २ ईेग६ 5 १५४४ 








छानवीय 

भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण च्ौर भारतीय साथ दिभाग का बिख्यादर गायावूरप भीछश, 

विशेषकर योजना के प्रथम वर्ष में, ने हो सका । कारण यहा गरठ्मा हि देशमीएल 
कर्मचारियों फी भरती और साज-सामान जुटाने में देरी हुए थी । फ्चरव्शप 
सका वह निर्धारित काम से कम ही लेकिन फिर भी जो नी ठामगारी 
उपलब्ध थे, उनकी सीमागों को देखते हाए लाथदायक दाम तो हुग्ला # # । 


बस्तार में सर्च हैगा है था भोचे दिया रा रत  : 
के विस्तार में सर्च जिस हिसाव से हमा ६ बह नोचे दिया णा शा | 

















पर पछाआएर, हाथ पधऋ 
० भार भार भा० भाग भार भार भार 
खाने भेण शाम अनु खान जल ग्स्य 
५० झू०ण 6 रह वि% जल ८ 
योजना ६३० २२६ हृशर३ ६१ (धर मल दाइश एृपाइन ए० १५ इग्एुए मघ ०2० 
वास्तविक १०६ ल७र२ह डउट हूह०. एइल्इाहिट एडडईशए४ र०८ ४० १२६: 











हितीय पंचदर्पीय योजना 


श्ता 
नैप 
० 


५. भूयर्भ सर्वक्षण विभाग ने नियमित रूप से उन्नतिशील खनिज खानों के भूयर्भ सम्बन्धी 
नक्दे बनाने और व्योरेवार छानवीन करने के अलावा मव्य प्रदेश की खनिज मैंगनीज की पट्टी पर 
विशेष ध्यान दिया । इस क्षेत्र के नक्शे की जो बड़े पैमाने पर तैयारी हुई, उससे पता चला कि 
यहां खनिज मैंगनीज की निधि जितनी पहले आंकी जाती थीं उससे कहीं ज्यादा है| इसी प्रकार 
जवबर सीसा जस्ता निशक्षेप के बारे में भी जांच हो रही है। भूनर्भ सर्वेक्षण विभाग के भू-भौतिकी 
अनुभाग का काम काफी वढ़ गया है । विशेष रूप से इन भू-भौतिक जांचों की चर्चा की जा 
सकती है : (क) कैम्वे के उत्तर-पश्चिम में सम्भावित तेल धारक आगारों के स्थान, (ख) चीचें 
गहराई में खनिज घातुशालाशं के स्थान के लिए मब्य प्रदेश की खनिज मैंगनीज पट्टी; भौर 

(ग) सिंहभूम (विहार) एवं चित्रदुर्य (मैसूर) में खनिज सल्फाइड का विस्तार निदिचत करने 
के लिए सल्फाइट शालाएं । इस भू-सधौतिकी जांच के वाद चित्रदुर्ग क्षेत्र में विस्तार से भू-छेदन 
कार्य (ड्रिलिग) शुरू किया गया। अमजोर पाइराइट संचय की जो खोज-खुदाई की गई 


उससे निक्षेप के एक छोटे-से हिस्से में से ही, जिसकी जांच की गई थी, लगभग ७५,००० टन 
निल्लेप का पता लगा हैं । 





६. भारतीय खान विभाग ने खनिज मैंगनीज, क्रोमाइट और अवरक की अधिकांश प्रमुख 
चालू खानों का निरीक्षण करके उनके कामों के वारे में महत्वपूर्ण आंकड़े इकट्ठो किए हैं । 
खुदाई के ऐसे तरीकों को जिनमें वरवादी होती है, ठीक करने के लिए उपाय किए जा रहें हैं । 
निम्नलिखित खनिज निधियों की सविस्तर जांच हुई है---अंडमान में जिप्सम, आन्ध्र में अस्वेस्टास, 
शिमला में पाइराइट, पन्ना में हीरे, आंध्र और मैसूर में क्रोमाइट और लद्दाख में गंवक । इसके 
अलावा यह विभाग भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्रों के लिए जरूरी कच्चा माल ढूंढने के 
चारे में जांच पड़ताल कर रहा है | 


निचली कोटि की खनिज मेंगनीज को काम के लायक बनाने के वारे में जो प्रारम्मिक 
जांच हुई थी उससे अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं और अव यह जांच आदि संयंत्र के आधार पर की 
जानी है । मध्य प्रदेशीय खनिज मैंगनीज सिंडिकेट द्वारा गुढ्तर माध्यमी विभाजक संयंत्र का 
लगाया जाना खनिज मैंगनीज का उपयोग करने की दिश्ञा में महत्वपूर्ण कदम होगा । कम्पनी 
जल्दी ही एक और घुलाई संयंत्र लगवाने का विचार कर रही है । 


७. केन्द्रीय कांच और मृच्छिल्प (सिरेमिक) अनुसन्धानशाला ने भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण 
पविभाग के सहयोग से चिकनी मिट्टी के कच्चे सामान के विषय में सविस्तर जांच की है । वेकार 
अवरक की उपयोगिता के सम्बन्ध में भी जांच की गई है, जिसके परिणाम अच्छे रहे हैं । 


८. राष्ट्रीय घातुकर्मक प्रयोगशाला के खनिज घातु परिप्कार अनुभाग ने क्रोमाइट, 
खनिज मँँगनीज और क्यानाइट पर सुवार परीक्षण किए हैं । परिणाम उत्साहवर्घक रहे हैं और 
नौरजावाद की कोयला खानों के कोयला धोने से पाइराइट निकालने के वारे में की गई 
जांच भी सफल रही है । इसके अलावा इस प्रयोगशाला ने देशी रेत को लेकर तमाम परीक्षण 
इसलिए किए हैं कि भट्टियों में सांचों द्वारा ढलाई के काम योग्य रेत की उपयोगिता निश्चित 
की जा सके । 


६. पश्चिम वंगाल में पैट्रोलियम की खोज करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने र्टेन्डर्ड 


9 


चैक्यूम आयल कम्पनी लिमिटेड से एक करार किया है । इसके अलावा राजस्थान के 


खनिज साधनों का विकास ३५१ 


जसलमेर इलाके में तेल की विभागीय खोज १६५५-५६ में शुरू की गई थी झोर प्राकृतिक 
साधन श्रौर वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय ने एक तेल ओर प्राकृतिक गैस विभाग स्थापित 
किया था जो इस दिशा में विस्तृत खोज करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस के एक झलग 
निदेशालय का रूप ग्रहण कर चुका है । 
खनिज उत्पादन 
१०. योजना के पहले तीन वर्षो में खनिज उत्पादन मात्रा और मूल्य दोनों दृष्टियों से 
सामान्य रूप से बढ़ा, लेकिन खनिज मैंगनीज और अवरक के बाजार में एकाएक मन्दी झा जाने 
की वजह से १६५४ में उसकी मात्रा और मूल्य काफी गिर गए | श्रधिक महत्वपूर्ण खनिज 
पद्भार्थों के उत्पादन अंक नीचे दिए जा रहे हैं : 
१६५० १६५१ १६५२ १६५३ १६५४ 
कोयला ००० टन ३२,३०७ ३४,४३२ ३६,३०४ ३५,६८० २६,८८० 
लाख रुपया ४६६८ ४५,०४५ ५३६२ ५४,२७६ ५,३६० 
खनिज लोहा ०००टन २,६६४ ३,६५७ ३,६२६ १,५५५ ४३०८ 
लाख रुपया १५४ २१० श्ष्८ र्‌८१ र्‌प€ 
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इ्सरी 
११, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 
परिणामस्वरूप खनिज विकास के कार्यक्रमों पर 
इन्गोट की सात्रा ६० लाख टन बढ़ा देते लिए 


ड्ू या 
नो जे ओऔद्योगिक विकास पर बज जिले गया न ये. बिक. मे 
ना में जो औद्योगिक विकास पर जोर दियां गया है उसके 


विज्येप रूप से ध्यान देना पड़ेगा । इस्पात 
होगा कि खनिज लोहें, कोयले, चना 


जता के कार्यक्रम 


3 


पत्वर और डालोमाइट तथा ऊप्मसह पदार्थों का उत्पादन बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाए! 
अस्यूमिनियम उद्योय के विकास से वाक्साइट की और सीमेंट उद्योग के विकास से चूना पत्थर, 


च्द 
-जिप्सम और चिकनी मिट्टी की मांग वढ़ेगी। हालांकि आने वाले वर्षों में जो औद्योगिक विकास 
होना है उसके प्रसंग में खनिज प्रदेशों का सर्वेक्षण किया जा चुका है और मुख्य-मुल्य खनिज क्षेत्र 
निर्धारित हो गए हैं, फिर भी देश की खनिज सम्पत्ति कसी और कितनी है---इस वारे में और 
सर्विच्तर जानकारी पा लेना जरूरी है इसके लिए नियमानसार सकक्‍्शें वनाना और जहां आवश्यक 
हों, वहां बड़े पैमाने पर नक्शे वनावा, खनिज खोज के लिए भू-मौतिक और भू-स्सायनिक तरीकों 
का और ज्यादा अपनाना दया पड़ताल के लिए रुछ भू-छेंदन कार्य करना आवश्यक होगा । 





कोयला 
१२. कोयले पर हमारा ध्याद सबसे पहले जाना चाहिए क्योंकि एक तो यह मूलतः 
अवेक उद्योगों के लिए ईंवन के रूप में आवश्यक है और दूसरे, लोहा और इस्पात कोयले के 
कार्बनीकरण ज॑से उद्योगों के लिए कच्च माल के रूप म जरूरा हु 


१३. १९४४ में का उत्पादन ३ करोड़ ८० लाख टन तक पहुंच गया था। उसके 
वर्तमान उत्पादव का अधिकांश भाग निजी क्षेत्र की खानों से ही आता है, सार्वजनिक क्षेत्र. 
से तो सिफे ४४ लाख वन ही है । दूसरी योजना में रखे गए औद्योगिक लक्ष्यों और तापीय 
बिजली शक्ति उत्पादन के कार्यक्रमों तथा रेलवे के विकास के आवार पर दूसरी योजना के शअ्रंद 
तक- कोयले की मांग ६ करोड़ टन हो जाएगी । 

इसका मतलव यह हुआ कि १६४४५ में जो उत्पादन पर 
की और १६५४ के उत्पादन परः २ करोड़ ३ की जाए और इसके लिए 
विद्येप रूप से प्रवत्न भी करने पड़ेंगे । आजकल जितनी खानों में काम हो रहा है, उनमें कुछ 
वृद्धि अवश्य की जा सकती हैं लेकिन इतनी वृद्धि के लिए कई नए कोयला ज्ैत्रों में काम' शुरू 


करना पडेगा 
करना पड़गा । 
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रकरांड २० लांस वन 
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१४. १६४८ के आ्नौद्योगिक दीति प्रस्ताव में उल्लिखित था कि कोयले के सम्बन्ध में जो 
सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अतंयत हाथ, लेकिन जहां सरकार राप्ट्राय ह्ति 

को देखते हुए निजी क्षेत्र का सहयोग पाना चाहे वहां ऐसा न होगा । इस चीति के अनुसार पिछले 
सालों में कुछ छूटे दे दी गई थीं, लेकिद तय हुआ है कि भविष्य में कोयले के नए क्षेत्रों को सावे- 
अन्तर्गत रखने की नीति पर सल्ती से अमल होगा और दूसरी योजना की बढ़ी 


जाविक 
ब्ज्ज्म माँसों पड टर्रप्नक पूरा बदुाल्‍गनन के. 2 अय» हि 3-33 «« कब अधिक मात्रा स्ट 
हुई माया का पूरा करत के वाीक्त कायल का बव्रातारकत उत्तादन आवक से आवके मात्र सर 
लद्द ह्ागा 
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जोर करोंड २० लाख ठन कोयले की मांग में वद्धि होगी, उसका १ करोंड २० लास टन सा्वे- 
झाएगा वर्तमान कोयला क्षेत्रों से हो चाहे नए खोले यए कोयला क्षेत्रों से, 

झौर उनके सन्निकठ कोयता क्षेत्रों से निकाला जाएगा। उत्पादन 
बढ़ाने के लिए कोबले की नई खानें सार्वजनिक क्षेत्र में ही चाल की जाएंगी । सार्वजनिक 
में अतिरिक्त उत्पादन कुछ इतत प्रकार होगा : नो से २०लाख टन जिसमें 











खनिज साधनों का विकास ३४३ 


५ लाख टन मुख्यतया वोकारो की मौजूदा खानों से ही होगा, सिंगरेनी की खानों से १५लाख 
टन और प्रस्ताव है कि कोरबा कोयला क्षेत्रों का विकास करके ४० लाख टन प्राप्त किया 
जाए। वाकी ६० लाख टन किन क्षेत्रों से आएगा, इसके वारे में भी मोटे तौर पर निर्णय 
कर लिया गया है, लेकिन किस क्षेत्र से कितना रखा जाए, इसके व्योरे तय किए जा रहे हैं 
इसमें सवसे अधिक विचार इस वात का रखा गया है कि दूरस्थ क्षेत्रों में ही नई खानों का 
विकास हो । राजकीय क्षेत्र में १ करोड़ २० लाख टन अतिरिक्त कोयला निकालने के लिए 
कुल खर्च अ्नुमानतः ६० करोड़ रु० आएगा जिसमें १३ करोड़ आवास के लिए भी झामिल 
है । फिलहाल इसके लिए ४० करोड़ रुपया रखा गया है । 


सार्वजनिक क्षेत्र में कोयले का उत्पादन करना आवश्यक होगा ही, इसलिए सरकार ने 
कोयला उत्पादन तथा विकास कमिश्नर के अधीन एक संगठन स्थापित किया है जो 
राज्यों की वर्तमान खानों और योजना काल में खोली जाने वाली नई खानों का प्रमुख प्रबंधक 
अधिकारी होगा । कोयले का नियंत्रण, जो कोयला खान नियंत्रण आदेश के अंतर्गत वितरण, 
मूल्य.इत्यादि क॑ बारे में होगा, और निजी उद्योग का नियंत्रण कोयला नियंत्रक नामक एक अलग 
अधिकारी के हाथ में रहेगा । 


राज्यों की कोयला खानों का प्रशासन श्रभी तो विभाग के हाथ में है, लेकिन प्रस्ताव 
है कि इन खानों श्रौर योजना काल में खोली गई नई खानों का स्वामित्व और उनका प्रवन्ध करने 
के लिए एक कम्पनी वना दी जाए । 


कोयले के उत्पादन में वृद्धि के लिए आवश्यक टेकनीकल कर्मचारियों के प्रशिक्षण के सिल- 
सिले में पहले कदम के रूप में चार प्रशिक्षण केन्द्र करगली, गिरडीह, तलचर झौर कुरसिया 
में खोले जाएंगे जो माध्यमिक और निचली श्रेणी के टेकनीकल कर्मचारियों जैसे पर्यवेक्षक, 
श्रोवरसियर, विद्युत और मशीनी श्रवीनस्थ कर्मचारी इत्यादि प्रशिक्षित करेंगे । योजना काल में 
टेकनीकल कर्मचारियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए और भी केन्द्र खोले जाएंगे । 

१५. कोयले की ढुलाई रेलवे के ऊपर बड़ा भारी भार है, क्योंकि कोयले की मांग तो देश 
भर में होती है परन्तु यह कोयला पश्चिम वंगाल और विहार राज्यों में ही निकाला जाता है । 
कोयला भेजने में रेलवे में वैज्ञानिकन तो हुआ है, लेकिन मांग में इतनी अधिक वृद्धि को देखते 
हुए उत्पादन में भी वैज्ञानिकन की आवश्यकता है। भिन्न-भिन्न राज्यों में कोयला खानों 
के विकास के लिए कोयला उत्पादन के कार्यक्रम बनाए गए हैं । नीचे दिए गए विवरण में दूसरी 
योजना के अन्त में कोयले के उत्पादन का संम्भावित वितरण १६५४ के वितरण के साथ 
दिया जा रहा है:-- 


(आंकड़े लाख टन में) 











१६५४ में उत्पादव १६६०-६१ में वृद्धि 
उत्पादन 
असम प्रः० प्र*० ह्ज्ज्ड 
पश्चिम बंगाल 
दाजिलिग ०३ ०३ नम 
रानीगंज ११२'२ १८१९६ ५६४ 
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हेर४ट - द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


प्रवेहार 
झरिया ह ... ईएइशाशइआ| १६६६ ३५४० 
करनपुर . + शेड ६०१० डरा 
वोकारो | र३ाया स्षाद प्र्न्णः 
ग्रिरडीह २६ रद | 
विहार के अन्य छोटे क्षेत्र श्न्ड ४ 5 ्ज्र 
सध्य प्रदेश 
छिदवाड़ा और चंडा २२५ २२५ शल 
कोरवा न ०*० ४०१० 
सस्ती हे ०७9 ०७ नि 
मध्य भारत की कोयला खाने २३* १ प्र्३ १ ३०१० 
जड़ीता प्र प्र ब््ड्र 
हैदराबाद 
सिंगरेनी १४८३ २६-३ १५० 
राजत्थान हु 
वीकानेर . ७-३ ०३ +<८ 
योग ३६७७ प्र€७*७ २३० 








१६. ६ करोड़ ठन के लक्ष्य में लोहा और इस्पात उद्योग तथा अन्य आवश्यक उप- 
भोक्ताओं के लिए कच्चा कोयला देने वाले कोवले की जरूरत भी शामिल है । इस प्रकार के 
कोयले का उत्पादन १ करोड़ ४० लाख टन निर्वारित कर दिया गया है और वास्तविक उत्पादन 
इससे कुछ ही कम है । इसके विपरीत आवश्यक उपभोक्ताओं की मांग सिर्फ करीव ३५ लाख 
“टन है । वाकी कोयला रेलवे और उद्योगों के काम आता है। थोड़े कोयले का निर्यात भी होता 
है। दूसरी योजना में इस्पात उत्पादन में वृद्धि के लिए ६७१ ३ लाख दन कोक कोयले की जरूरत 
होगी, जबकि अन्य झावश्यक उपभोक्ताओं की मांग का अनुमान १६८ लाख टन है। इस प्रकार 

१ करोड़ १४१ लाख टन घुला हुआ साफ या करीब १ करोड़ ६५ लाख टव कच्चा कोबला कुल 
मात्रा में जरूरी होगा, जबकि वर्तमान उत्पादन लगमय १ करोड़ २५ लाख टन है । १६६०-६१ 
तक आवश्यक उपभोक्ताओं की मांग काफी बढ़ जाएगी । उसको पूरा करने के लिए इस प्रकार 
के कोयले का उत्पादन धीरे-वीरे बढ़ाना होगा और सीमित निधियों के संसक्षण के उद्देश्य से धीरे- 
घीरे इस वात के लिए भी उपाय करने पड़ेंगे कि रेलवे जैसे अनावश्यक उपभोक्ताओं के लिए 
'कोक कोबले की जगह उपयुक्त गैर-कोंक कोयला दिया जाए। रेलवे ने इस उद्देश्य से एक 
कार्यक्रम का सुझाव दिया है । 





१७. संरक्षण की दृष्टि स और इस्पात उद्योग को एक समान कोटि का कोयला देने की 
आवश्यकता को भी देखते हुए धातुकर्मक कोयलें की धुजाई जरूरी हो जाती है । सरकार ने 
कोबला घुलाईखाना समिति.वनाई थी ) उसने भारतीय कोयले के धोने और घुलाईखाने 
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स्थांपित करने के सवाल पर विचार किया था । इस समिति की रिपोर्ट और उस पर कोयला 
ख्ोर्ड की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने ये निर्णय किए हैं :-- 

(१) सामान्य रूप से कोती-कोती तक के धातुकरंक कोयले की घुलाई हो; 

(२) मौजूदा और प्रस्तावित इस्पात संयंत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 
निजी कोयला खानों को घुलाईखाने स्थापित करने का विकल्प दे दिया जाए । 
अगर निजी कोयला खानों हारा स्थापित धुलाईखानों से अ्रवेक्षित परिमाण 
में धुला कोयला नहीं मिल पाता, तो सरकार स्वयं सब जरूरतों के हिसाव से 
बुलाईखाने स्थापित करेगी; और 


(३) घुलाई की श्रोसत लागत कोयला खानों की कीमतों में परिवर्तन करके य। घुले 
> कोयलें के लिए तय कीमत द्वारा, या उचित उत्पादान द्वारा जैसा भी उपयुक्त 
अवस्था पर ठीक समझा जाए, पूरी कर दी जाएगी । 


जमदोीवा, पश्चिमी वोकारो और लोडना कोयला खानों के निजी क्षेत्र में तीन धुलाईखाने 
पहले से ही काम कर रहें हैं। ये कोयला खानें टाठा लोहा और इस्पात कम्पनी और भारतीय 
लोहा और इस्पात कम्पनी को धुला कोयला प्रदान कर रही हैं | वोकारो/करगली में प्रति 
वर्ष २२ लाख टन कोयले की धुलाई करने की क्षमता वाला एक घुलाई संयंत्र लगाने का निर्णय 
किया जा चुका है | इस धुलाईखाने से धुला कोयला राउरकेला और भिलाई संयंत्रों को दिया 
जाएगा । एक जापानी फर्म को इस घुलाई संयंत्र के वनाने और लगाने के लिए आर्डर दिया 
जा चुका है। दूसरा घुलाईखाना दुर्गापुर में बनाने का प्रस्ताव है । इस्पात संयंत्रों की 
जरूरतों को पूरा करने के लिए श्रोर धुलाईखाने खोलने के प्रस्तावों पर श्रभी विचार किया जा 
रहा है । योजना में कोयले के घुलाईखाने खोलने के लिए ६ करोड़ को रकम रखी गई है । 


१८. जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है, परिवहन की सीमाओं की वजह से घरेलू 
कामों में कच्चे कोक का उपभोग ज्यादा नहीं बढ़ा है। १६५० में इसका उपभोग ११ लाख 
टन था, जो १६५४५ में वढ़कर लगभग १६ लाख टन हो गया, हालांकि १६५४ में अभ्रतिरिक्त 
उपभोग के लिए १० लाख टन का लक्ष्य रखा गया था। दूसरी योजना के अन्त में होने वाली 
कोयले की जरूरतों का श्रनुमान करने में यह मान लिया गया था कि राज्य के अयवा 'जैड' श्रेणी 
के उपभोक्ताओं के लिए ३५ लाख टन कोयले की जरूरत होगी, जिसका श्रधिकांश कच्चा कोक 
तैयार करने के लिए होगा । इस समय अ्रधिकांश कच्चा कोक झरिया की कोयला खानों में 
निचली कोटि के धातुकर्मक कोयले से तैयार किया जाता है श्रौर खोज कार्य से यह पता 
बलगा है कि यह कोयला धातुकर्मक कार्यो के लिए सुधारां जा सकता है। लेंकिन' जब तक 
गैर-कोक कोयले के लिए आधुनिक ढंग के बड़े पैमाने के निम्नतापीय कार्वबनीकरण यूनिट 
स्थापित नहीं हो जाते, कच्चे कोक के लिए उत्पादन में जो वृद्धि निदिष्ट है उसे मौजूदा तरीके 
से ही पूरा करना पड़ेगा । इसमें घातुकर्मक कोयले को लेकर विकेन्द्रित रूप में उत्पादन किया 
जा रहा है, हालांकि इससे बचा जा सकता है । 

दक्षिण अर्काट लिगनाइट योजना कार्य के सम्बन्ध में प्रस्ताव यह है कि ७,१४,००० 
टन कोयले के चूरे की छोटी-छोटी ईटें बनाने के लिए एक संयंत्र लगाया जाए। इन इईंटों 
के कार्वनीकरण से ३,८०,० ०० टन अ्ंकोक प्राप्त होगा । 


३५६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


साप्ट कोक के महत्व के विचार से योजना को संशोधित करते समय अथवा .तीसरी 
योजना में इस उद्योग को उच्च प्राथमिकता-दी-जानी चाहिए-। 
छानबीन के कार्यक्रम 
१६. द्वितीय पंचवर्षीव योजना के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों की आवश्यकताओं को 
व्यान में रखते हुए कुछ अधिक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के उत्पादन के लक्ष्य नीचे दिये गए 
हैं। इन लक्ष्यों में देश की अपनी जरूरतों के साथ कहीं-कहीं निर्यात की आवश्यकताओं का भी 
समावेश है ! 





खनिज मात्रा उत्पादन निर्यात 
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२०. दूसरी योजना में खनिज सम्पत्ति की जांच और सर्वेक्षण को और अधिक परिश्रम 
के साथ आगे वढ़ाना होगा | सरकारी क्षेत्र में कोयले के उत्पादन में जो वृद्धि बड़े पैमाने पर 
होती है वह नए क्षेत्रों से ही होनी है और उसके लिए चुनते हुए कोयला क्षेत्रों में व्यापक 
कोयला खोज पर शज्षीघ्र ही ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार चूंकि राज्यों का 
हिस्सा लोहा और इस्पात जैसे मूल उद्योगों में बढ़ता ही जा रहा है, इससे कच्चे खनिज माल 
जैसे खनिज लोहा, खनिज मैंगनीज, चूना पत्थर और ऊष्मसह खनिजों के निक्षेप की व्योरेवार 
जांच करनी आवश्यक होगी । इसका अर्थ यह है कि भारतीय भूयर्म सर्वेक्षण विभाग श्रौर 
भारतीय खान विभाग का काफी वित्त्तार किया जाए और इस काम के लिए उपयुक्त साज- 
सामान में भी वृद्धि की जाए । दूसरी पंचवर्षीय योजना की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते 
हुए श्रन्तरिम शस्तावों को १६५५ के पूर्वा्ध में स्वीकार कर लिया गया था। विस्तार सम्बन्बी 
अन्य प्रस्तावों पर श्रभी विचार किया जा रहा है। फिलहांल अनुमान से ५ करोड़ रुपया भूगभ 
सर्वेक्षण विभाग के लिए और १ करोड़ रुपया खान विभाग के लिंए जरूरी होगा । 

२१. सारतीय भूयर्भ सर्वेक्षण विभाग के प्रस्तावों में ये बातें हैं : 
(१) भूगर्म सम्बन्धी नक्‍झों बनाने के लिए सुविवात्रों में विस्तार किया जाए ताकि 
नक्यों के अन्तर्गत मूल क्षेत्र को शी त्र ही बढ़ाया जा सके । (खनिज पदार्थों का 
पृये आंकड़े इन खनिजों 
आधारित हैं । इनमें 
आंकड़े उपलब्ध नहीं 





का उपभोग करने वाले उद्योगों की निर्वारित क्षमता पर 
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आकलन ओर विकास पूर्ण और सही नकों होने पर ही निर्भर करता है; 
इसलिए उसके अन्तर्गत क्षेत्र को यथाज्मी प्र बढ़ाने की जरूरत है । अब तक १ इंच 
१ मील के पैमाने के हिसाव से देश के सिर्फ पांचवें हिस्से का ही नवणा बनाया 
जा सका है ।) 

२) आर्थिक भू गर्म , भूभौतिकी, इंजीनियरी और भूगर्भस्थ जल प्रभागों का विस्तार 
और उनका संवर्धन किया जाए। भूगर्भ और भूमौतिकी ढंगों से महत्वपूर्ण 
ख़निजों की सविस्तर जांच के अलावा यह विभाग नदियों के मैदानों में 
विधिपूर्वक जलगति विज्ञान सम्बन्धी परिस्थितियों का भी अध्ययन करेगा । 
प्रस्ताव है कि शुरुआत गंगा और गोदावरी-कृष्णा नदियों के मैदानों से की जाए । 
देश की जल सम्पत्ति का लाभ उठाने के लिए जलग्रति विज्ञान सम्बन्धी इस 
प्रकार की व्योरेवार जानकारी आवश्यक है । 


(३) अच्छी तरह साज सामान से युक्त भू-छेदन प्रभाग का संगठन किया जाए जिससे 
खनिज पदार्थों की जांच का काम अश्रव तक जितना संभव था उससे एक अवस्था 
और आगे बढ़ाया जा सके | क्षेत्रीय श्राधार पर निश्षेपों का अ्रध्ययन करने 
के अश्रलावा जमीन के अन्दर गहराई में भी उनके वारे में जांच की जाएगी 
ताकि निधि का गुण और परिमाण दोनों दुष्टियों से अधिक सही लेखा- 
जोखा हो सके । 

जहां तक भारतीय खान विभाग का सवाल है, अनुसन्धान, खनिज खोज, खान खुदाई 
और भू-छेदन प्रभागों को मजबूत करने की जरूरत है ताकि यह विभाग चुने हुए क्षेत्रीं में 
व्यापक अन्वेपण के श्रतिरिक्त उनमें कुछ को खुदाई के लिए उपयुक्त सिद्ध करने के लिए 
उनकी आरम्भिक खुदाई का काम कर सके । 


२२. भूगर्भ सर्वेक्षण और खान विभाग के कार्यत्रमों के अन्तर्गत क्षेत्र प्रधान भर श्रम 
प्रधान दोंतों प्रकार की जांचें आती हैं । इनमें जो मर्दे शामिल हैं जिनमें से प्रमुख यहां दी जा 
रही हैं :-- 

कोयला--कोरवा, दक्षिणी करनपुरा, रानीगंज, चिरमिरी, रामगढ़, सिलीमिल्ली, 
और उत्तरी करनपुरा (राजकीय क्षेत्र में कोयले के उत्पादन के सम्बन्ध में) ओर कोटा, 
सिंगरौली, उमरिया, सोहागपुर, कनहन और पेंच घाटियां, हैदरावाद, तलचर, गोदावरी 
घाटी और असम की कोयला खानों (गुण और परिमाण के श्राकलन के लिए) के भू-छेदन कार्य 
के साथ सविस्तर भूगर्भ जांचें । 

तांवा--खेन्ी, दरिवो (राजस्थान) के तांबे क॑ निक्षेपों के व्योरेवार नकोें बनाना 
तथा अन्वेषण और आन्ध्र के कुर्नूल जिले में मनी की पुरानी खानों की व्योरेवार पड़ताल । 

मैंगनीज--मध्य प्रदेश की खनिज मैंगनीज पट्टी में भू-छेदन कार्य और उसके साथ ही 
व्योरेवार नक्शे बनाने का काम जारी रखना । 

ऋमाइट--दक्षिणी मैसूर के क्रोमाइट क्षेत्रों और उड़ीसा में नौसाई के क्रोमाइट निन्षपों 
की: व्योरेवार जांच । 

जिप्सम--नागपुर (जोधपुर) और वोकानेर (राजस्थान) में जिप्सम निक्षेपों की भ-छेदन 
द्वारा व्योरेवार पड़ताल । 


इ्श््८ द्वितीय पंचवर्षीय योजना : न्‍ः 
सीसा-जत्ता--जवार (राजस्थान) के सीसा-जस्ता निद्षेप की भू-छेदन द्वारा पड़ताल । 
टीन--विहार क ज्ञात्त स्थानों की व्योरेवार पड़ताल । 


दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह प्रस्ताव है कि ये संगठन अन्य कई जांच-पड़तालों का काम 
शुद्ध करेंगे । इनमें कई अचात्वीय खनिज निलेपों, जैसे चूना पत्वर, डालोमाइट, संगमरमर, 
कांच, रेत, ग्रेफाइट, ग्रेह्र, चिकनी मिट्टी, फुलर मिट्टी, साबुन, पत्थर, जिप्सम इत्यादि 
की ब्योरेवार परीक्षा भी शामिल होगी । ये निश्लेप सारे भारत में हैं और इनके लिए जो पढ़तालें 
की जाएंगी, वे कुछ अंझों में प्रादेशिक स्तर पर और कुछ अंझों में एक-एक निर्कषेप को लेकर 
होंगी । * 

ऊपर दिए गए कार्यक्रम के अतिरिक्त, जिसे केन्द्र कार्यान्वित करेगा, योजना में 
खनिज विकास योजनाञ्रों के लिए २ करोड़ रुपए की व्यवस्था है जिसे राज्य सरकारें कार्यान्वित 
करेंगी । राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं में से प्रमुख हैदराबाद की हड्ी 
सोना खानों का विकास है, जिसके लिए फिलहाल ५० लाख रु० की रकम रखी गई है । 


,. २३. देझ्ष के औद्योगिक विकास में खनिजों के महत्वपूर्ण योंग को देखते हुए ऐसा 
विचार है कि राज्य ही उनकी खुदाई का काम करेगा । जिन खनिज पदार्थों का विकास भविष्य 
में केवल सावंजनिक क्षेत्र में ही होगा, वे हैं कोयला और खनिज तेल । लेकिन औद्योगिक नीति 
सम्बन्धी नए प्रस्ताव के अनुसार कई और महत्वपूर्ण खनिज सूची (देखों अव्याय २ का 
परिशषिष्ट) में जोड़े जा रहे हैं। इस नीति के परिणामस्वरूप योजना काल में सार्वजनिक क्षेत्र 
के अन्तर्गत हीरे की खुदाई और तांवे की एक खान चालू करने की योजनाएं प्राकृतिक सावन 
और वैज्ञानिक अनुत्तंवान मंत्रालय में वनाई जा रही हैं। इन योजनाओं के लिए आवश्यक 
वित्त के विपय में उचित व्यवस्था करने पर विचार किया जाएगा । 
े र्‌४. देश के तेल साधनों का अन्वेषण और उनके विकास का काम नी दूसरी पंचवर्षीय 
योजना में महत्वपूर्ण स्थाव रखता है। सरकार ने जैसलमेर इलाके में जो खोज का काम पहले 
शुरू किया था वह जारी रहेगा और उसमें जमीन का भूयर्भीय सर्वेक्षण, नूमौततिकी पड़तालें 
और अन्वेपक भू-छेदन कार्य के साथ ही वातचुम्वकीय सर्वेक्षण भी शामिल होगा । इसके अलावा 
एकत्र किए बए प्रारम्निक आंकड़ों के आधार पर ज्वालामुखी और केम्वें में तेल मिलने की 
सम्भावनाएं हैँ । इसलिए कैम्वे में उल्लेल्य भू-छेदन और ज्वालामुखी में परीक्षार्थ भू-छेदन का: 
काम किया जाएगा । ऊँचलमेर के वातचुम्वकीय सर्वेक्षण के लिए इस काम के अति विश्विप्ट 
होने तथा देश्ष में सुविधाएं न होने के कारण, कोलम्बो बोजना के अन्तर्गत कैनेंडा से चह्ययता ली 
गई थी। सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है और वातचुम्वकीय आंकड़ों के आधार पर जमीन की 

पड़ताल और अच्छी तरह की जाएगी। कैनेंडा और अधिक क्षेत्रों के वातचुम्बकीय सर्वेक्षण 
के लिए सहायता देने को तैयार हो गया है और इस सहायता का उपयोग पंजाव, उत्तर प्रदेश 
और विहार के कुछ हिस्सों के सर्वेक्षण में किया जाएगा । 








२५. दूसरी योजना में तेल की खोज के बढ़े हुए कार्यक्रम को देखकर पैट्रोलियम की 
खोज के सम्बन्ध में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए भी उपाय किए गए हैं। योजना 
के अनुसार तेल की खोज के लिए अपेक्षित भिन्न-भिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को विदेज्ञों 


[3 


में तथा देंद में वाहर से वुलाए बए टेकनीकल परामर्शदाताओं और विज्ञेपज्ञों की सहायता 
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से प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम भी है। खान झभौर व्यावहारिक भगर्भश्ास्त्र विद्यालय भारत 


में तैल टेकनोलौजी और भू-छेदन का विश्येप पाठ्यक्रम चालू करने के बारे में ग्रभी विचार किया 
जा रहा है । 


२६. फिलहाल तेल की खोज के लिए ११-४५ करोड़ रुपया रखा गया है जो जैसलमेर 
मे अब तक आयोजित कार्यचालन, कंम्बें और ज्वालामखी में भ-छेदन कार्य तथा टेकनीकल 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए है। तेल की खोज के लिए और भी प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हूँ 
ओर समय-समय पर कार्यक्रमों के अनुमोदन के साथ ही श्रतिरिवत घन भी दिया जाएगा । 


सरकार खुद तो तेल की खोज करेगी ही, साथ ही वह स्टैण्डड वैक्यूम झायल कम्पनी के 
साथ पश्चिम बंगाल के मैदान में भी तेल खोजने का कार्य करेगी । इसके अलावा इस प्रस्ताव पर 
भी विचार हो रहा है कि असम भ्रायल कम्पनी के साझे में असम क्षेत्र में मिलकर तेल खोजने का 
काम किया जाए। कम्पनी इस वात पर राजी हो गई है कि वह सरकार के साथ काम करेगी 
और इस सिलसिले में नाहरकटिया के झ्रासपास, जहां १६५३ में तेल मिकाला गया था, 
कुछ इलाकों के लिए खोज लाइसेन्स कम्पनी को दे दिए गए हैं । निजी फर्मो के साथ मिलकर 
काम करने में सरकार की लागत क्या होगी, यह श्रभी निश्चित नहीं किया जा सका है। 
उचित मौके पर इसके लिए धन की व्यवस्था की जाएगी । 


भारतोय सर्वेक्षण विभाग 


२७. यद्यपि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का काम अनेक क्षेत्रों में फला हुआ है, तथापि 
खनिज सम्पत्ति के विकास में भी उसका बहुत महत्व है। खनिजों, खनिज तैलों भौर इंजीनियरी 
के तलजल तथा भूगर्भ पक्षों भ्रादि सव की भूगर्भीय और भूभौतिकी पड़त ले करने के लिए नवदी 
जरूरी होते हैं । उनकी जरूरत वन सम्पत्ति, रेलों और सड़कों, सिंचाई, विजली के योजना कार्यों 
के विकास जैसे कामों के लिए भी पड़ती है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार का बहुत 
पुराना विभाग है, पर पिछले महायुद्ध के समय में उसका कार्य बहुत अस्तन्यस्त हो गया 
था । इसी के फलस्वरूप तमाम काम वाकी पड़ा हुआ है । युद्धोत्तर वर्षों में इसी संगठन 
पर कई अतिरिक्त कामों का वोझ पड़ा | इस स्थिति में उसके विस्तार और मशीनी- 
करण के एक कार्यक्रम को १६५३ में स्वीकार किया गया । मशीनीकरण का कार्यत्रम तो प्रा 
होने वाला है । दूसरी योजना काल में आने वाले काम के भार को ध्यान में रखते हुए १ करोड़ 
४० लाख लागत की विस्तार और मदथ्ीनीकरण की एक योजना श्रनुमोदित की गई । भारतीय 
सर्वेक्षण विभाग की ज्यामिति तथा अ्न्वेषण शाखा के पुनर्गेठन की भी व्यवस्था है। यह झाखा 
समतलन और त्रिकोण मापन कार्य और चुम्बकीय सूचना संग्रह कार्य करती है झौर वेलीय 
(ठटाइडल) तथा भूम्याकर्पण (ग्रेविटी) सर्वेक्षण भी करती रहती है । 


अध्याय १६ 
औद्योगिक विकास का कार्यक्रम 


प्रथम योजना में प्रगति 


अगर ओऔद्योगिक उत्पादन के देशनांकों को ही देखा जाए तो प्रथम योजना के दौरान 
में उद्योग की जो उन्नति हुई है वह सन्तोपप्रद प्रतीत होती है, लेकिन प्रथम योजना बनातें समय 
रखें गए विभिन्न उद्योगों के ध्येयों, प्रायमिकताओं और क्षमता व उत्पादन के स्तरों की पृष्ठ-- 
भूमि में वह उन्नति समान रूप से सन्तोपप्रद नहीं मालूम होगी। १६५५-५६ के श्रन्त में हमारे 
सामने आने वाले रूप का विवरण नीचे दिया जा रहा है । - 


सावंजनिक क्षेत्र में प्रगति 


२. सिन्दरी खाद कारखाना, चित्तरंजन इंजन कारखाना, भारतीय टेलीफोन उद्योग, 
इंटीगरल कोच फैक्टरी, केवल फैक्टरी और पेनीसिलीन फैक्टरी के उत्पादन और उनकी 
क्षमता वृद्धि के बारे में कहा जा सकता है कि प्रगति सन्तोपप्रद है। इसके अलावा 
कुछ केन्द्रीय और राज्यीय योजनाञ्रों की प्रगति कुछ पिछड़ गई है । उनके पूरे होने 
में और उत्पादन शुरू करने में भी अनुमानित समय से ज्यादा समय लगा है। यह वात मशीनी 
ओऔजार कारखाना, उ० भ्र० सीमेन्ट कारखाना, नेपा कारखाना और विहार सुपरफास्फेट कारखाने 
के बारे में लागू होती है। लोहे और इस्पात के लिए एक नया संयंत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा: लगाया 
जाना था जिसके द्वारा १९५५-५६ तक ३,५०,००० टन कच्चा लोहा मिलने की आशा थी । इसके 
अतिरिक्त लोहा और इस्पात कारखाने का विस्तार करके ६०,००० टन और अधिक तैयार इस्पात 
पाने की उम्मीद थी | प्रथम योजना के अन्त तक इन लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो सकी । परन्तु प्रथम 
योजना की अवधि में ही १० लाख टन इन्गाट तैयार करने वाले तीन इस्पात कारखातों 
के प्रारम्भिक काम पूरे हो चुके हैं और अगले वर्षों में होने वाली लोहा और इस्पात उद्योग 
की उन्नति की नींव डाली जा चुकी है। योजना के अन्तिम वर्षों में एक भारी विद्युत्संयंत् 
स्थापित करने के सुझाव को कार्यान्वित करने का भी प्रयत्न किया गया और अधिकांश समय 
उसकी जरूरतों का अनुमान लगाने तथा सरकारी और निजी क्षेत्रों के लिए उत्पादन के क्षेत्र 
निर्वारित करने में ही लग गया, इसलिए योजना काल में इस योजना कार्य पर कोई उल्लेख- 
नीय खर्च नहीं किया गया । फिर भी वहुत-सा प्रारम्मिक काम हो चुका है और इस योजना 
कार्य के कार्यान्वित होने के लिए एसोशियेटेड एलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड से करार भी किया 
जा चुका है । 


३. सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक योजना कार्यों पर £४ करोड़ रुपया खर्च करने का 
विचार था परन्तु लगता ह कि त्रव इस क्षेत्र म ५७ करोड़ रु० व्यय होगा | शुरू-शुरू में 
रखें गए उत्पादन के लक्ष्यों और १६५५-५६ के लिए अनुमानित उत्पादन के आंकड़े नीचे 
दिए जा रहे हैं :- 
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१६५४-५६ 
प्रथम योजना के... वर्तमान झनुमान के 
* अन्तर्गत लक्ष्य ग्रनुतार सम्मावितत 
उत्पादन 
(क) कच्चा लोहा (क्षमता) टन ३,५०,००० कुछ नहीं 
(ख) तैयार इस्पात (क्षमता) टन १,००,००० ३५,००० 
(गे) ईंजन संख्या ६२ १२५ 
(घ) रेलगाड़ी के जोड़हीन डिब्बे... संख्या ० २० 
(च) समुद्री जहाज जी० झार० टी० २० +००० १३,००० 
(छ) डी० डी० दी० ट्न ७०० श्पट 
(ज) पेनीसिलीन लाख मेंगा थघ ६६ 
यूनिट 

(झ) रासायनिक खाद द 

(१) अश्रमोनियम सल्फेट ठ्न ३,१५४५,००० ३,२६,०००४ 

(२) सुपरफास्फेट (विहार 

सरकार का कारखाना) टन १६,५०० कुद् नहीं 
(2) अखबारी कागज ट्न ३०,००० ४,२०० 
(5) केवल मील ४७० ५२५ 
(ड) टेलीफोन संख्या २५,००० १०,००० 
( प्०,००० ) | 
(ढ) एक्सचेंज लाइनें संख्या २०,००० २५,००० 
(३५,०००)॥ 

(त) सीमेंट (उत्तर प्रदेश सरकार 

का सीमेंट कारखाना ) ट्न २,००,००० १,5०,००० 
(थ) मशीनी औजार खरादें १,६०० १२ 

(२००) 





लोहे और इस्पात के योजना कार्यो पर अमल किए जाने में जो देरी हुई उससे बचना 

मुश्किल ही था, क्योंकि एक तो वे जटिल थे, दूसरे उनके लिए बहुत अधिक धन की जरूरत 
थी और टेकनीकल तथा वित्तीय सहायता के लिए विदेशों से वातचीत की जा रही थी । 

निजी क्षेत्र में विनियोग 

४. यह समझा गया था कि पहली योजना के दौरान में निजी क्षेत्र के विस्तार सम्बन्धी 

कार्यक्रमों के लिए २३३ करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे ! बहुत-से ऐस उद्योग जिनका पिछला छास 

+सिन्दरी में हाल ही में खोला गया कोक भद्ठी कारखाना, जो खाद कारखाने का एक 

अभिन्‍न भाग हैं। इसमें २,००,००० टन कोक अमानिया सिशेश्चिस ओर कोयला 

कार्बवीकरण के उप-उत्पादों का उत्पादन किया जाएगा । 
[संशोधित अनुमान ) 


इ६२- द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


बहुत बड़ी मात्रा में पूरा किया जाना था, उनके संयंत्रों और मशीनों को बदलने और आधुनिक 
बनाने में अनुमान किया गया था कि २३० करोड़ रुपए का खर्चे आएगा, जिसमें से लगभग 
८० करोड़ रुपया इस वात के लिए था कि वह आरम्मिक वर्षों की अपेक्षा योजना की अवधि में 
संबंत्रों और मशीनों आदि की बढ़ी हुई कीमत के कारण खर्चे होगा । इस प्रकार इस योजना" 
में नए योजना कार्यों, मशीनों की अदला-बदली और उन्तको आधुनिक बनाने में कुल ख़्चे 
४६३ करोड़ रखा गया था। इसके विपरीत, अब अनुमान किया जाता है कि योजना की अवधि 
में निजी क्षेत्र की नियत पूंजी में कुल ३४० करोड़ रुपया लगा हुआ था | संवसे अधिक घन 
इसमें लगा रहा : सूती वस्त्र (८० करोड़ रु०), पेट्रोलियम सफाई (४५ करोड़ रु० ), लोहा 
और इस्पात (४६ करोड़ रु०), भारी और हलके इंजीनियरी उद्योग (२५ करोड़ रु० ), रसायन,. 
खादें, औपधियां, रंगाई सामान और प्लास्टिक (१५ करोड़ रु०), सीमेंट और ऊप्मसह ईंटे 
(१८ करोड़ रु०), कागज और गत्ता (११ करोड़ रु०), चीनी (१५ करोड़ रु०), विद्युत 
शक्ति जनन (३२ करोड़ रु०), जूट के वस्त्र (१५ करोड़ रु०), रेयत और स्टैपल.- तत्तु 
(८ करोड़ रु०) और अन्य (२७ करोड़ रु०) । अब तक प्राप्त सामग्री के अनुसार नए यूनिठोंः 
और विस्तार पर १६५१-५३ में ५३ करोड़ रु, १६५३-५४ में '४ड४॑ करोड़ रु०, १६५४-५५ 
में ५० करोड़ रु) और १६५५-५६ में ८५ करोड़ रु० लगाया गया था। १६५५-५६ के विनि- 
योग अनुमानों में इस्पात कार्यक्रमों के लिए २२ करोड़, ट्राम्बे और विजली की अच्य 
योजनाओं के लिए ११ करोड़, सूती वस्त्र उद्योग के लिए ७ करोड़, सीमेंट और ऊष्मसह 
ईंटों के लिए ५'५ करोड़ तथा चीनी योजना कार्यों के लिए ५ करोड़ प्रत्याशित खर्चे भी 
शामिल हैं । 


५. कुछ उद्योगों में विनियोग की कमी पड़ जाने के मुख्य कारण ये थे : 
(क) थोजना के पहले दो वर्षों में कुछ अनुपयुक्त परिस्थितियों का पैदा हो जाना; 
(ख) विश्ञाखापत्तमम के काल्टेक्स तेल-शोधन कारखाने के संयंत्र के आकार और निर्माण तिथि 
में परिवर्तत होना; (ग) योजना में निर्धारित एफ० ए० सी० दी०, एल्यूमीनियम, जिप्सम-सल्फर 
और रासायनिक गूदे सम्बन्धी योजनाओं के सम्बन्ध में देरी होना । मोटे तौर पर निजी क्षेत्र में 
रुपया लगाने में यह देरी उन्हीं उद्योगों में हुई है जिनके लिए'अधिक पूंजी की जरूरत थी और 
लाभ अपेक्षाकृत कम था ।, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना अभी १६५४-५४ में 
ही हुई । १६५४ में तत्सम्बन्धी विधान के दुहराए जानें के पहले तक, भारत का औद्योगिक 
वित्त निगम ५० लाख र० से अधिक कर्ज उद्योगों को नहीं दे सकता था। फिर भी नई 
यूनिठों में और विस्तार में लगी हुई पूंजी २३३ करोड़ रु० के करीब है और सूती वस्त्र और 
विजली उत्पादन जैसे क्षेत्र में अनुमान से भी अधिक रुपया लगाया जा चुका हैं । 





६. मशीनों को बदलने और उनको आधुनिक बनाने के कार्यक्रमों में चीनी उद्योग 
को छोड़कर प्रगति सन्‍्तोपप्रद रही है, लेकिन उसे आवश्यकताओं के अनुरूप किसी भी तरह नहीं 
कहा जा सकता पुराने उद्योगों के लिए भी अगर वे चाहें कि अगले कुछ सालों में प्रतियोगिता 
में ठहर जाएं तो तमाम मशीनें वदलनी पड़ेंगी॥ वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय ने हाल 
ही में जो पड़ताल की उसके अनुसार यह पता चला है कि इंजीनियरी प्रतिष्ठानों में मशीनी 
औजारों की वदली कितनी मात्ना में होना वाकी है | चीनी, सूत्ती वस्त्र और जूठ उद्योगों 
के ठेकनीकल साज-सामान की भी हाल में की गई पड़ताल से मालूम हुआ है कि इनमें भी यह 
बदली बहुत अधिक मात्रा में होनी चाहिए । 


औद्योगिक विकास का कार्यक्रम 


+फ 
नि 
कप 


विभिन्‍न उद्योगों में उत्पादन का स्तर 


७, योजना में इस वात पर वल दिया गया था कि मौजूदा सामथ्य का परिथ्म के साथ 
उपयोग करके उत्पादन के स्तर को बढ़ाया जाए। यह लक्ष्य मोटे तौर पर पूरा हो चुका है 
श्रौर सूती वस्त्र (मिल क्षेत्र), चीनी और वनस्पति तैलों के उत्पादन लक्ष्यों तक पहुंच चुके है । 
सीमेंट, कागज, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा और श्रन्य रसायन, रेयन, साइकिल और कुछ प्रन्य 
उद्योगों मे अप्रयुक्त सामर्थ्य तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए जो विस्तार किया गया था, उसकी 
सहायता से उत्पादन लगभग निर्धारित लक्ष्यों तक बढ़ गया है । इसके विपरीत निजी क्षेत्र 
में विनियोग कार्यक्रम पूरा न ही पाने के कारण अल्यूमीनियम झौर नाइट्रोजनीय खादों के उत्पादन 
लक्ष्यों से पीछे रह गए हैँ । उद्योगों का एक समूह तो ऐसा था जिनका उत्पादन घरेल कामों 
में काफी मांग न होने के कारण कम हो गया। उन्हीं के अन्तर्गत कुछ हलके इंजीनियरी 
उद्योग, जैसे डीज़ल इंजन और पम्प, रेडियो, बैटरियां, विजली के लैम्प और लालटेने श्राती 
हैं । कुछ उद्योगों का उत्पादन इसलिए कम रहा कि उनकी (जूट की वस्वुएं) निर्यात मांग 
धट गई या देशीय उद्योग जो निर्यात सम्बन्धी चीजें (चाय वक्‍्सों की प्लाईवुड) देते है उनकी 
माँग कम रही । सुपर-फास्फेट का उत्पादन आयोजित स्तर से लगभग ५० प्रतिग्यत बढ़ गया । 
व्यापक रूप से कहा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के परिणाम सन्तोपप्रद रहे है । 
इस सफलता के मुख्य कारण हैं, कृषि कार्यक्रमों का सफल होना, कच्चा माल पाने में सुधार, 
श्र समय-समय पर नवजात उद्योगों का संरक्षण, आयात और निर्यात शुल्क में संघोधन 
इत्यादि के अवसर पर आवश्यकतानुसार राज्य द्वारा की गई उचित वित्तीय और अन्य 
बातों की सहायता । 


८. भिन्न-भिन्न खनिजों और कृपि के कच्चे माल के उपयोग सम्बन्धी पहले रखे गए 
श्रनुमान की तुलना से यह श्राश्चा है कि योजना के आखिरी साल में प्रकृत (कूठ) पेट्रोलियम 
की श्रसल जरूरत काफी ज्यादा हो जाएगी ब्योंकि पेट्रोलियम साफ करने के कारसानों ने अपने 
काम अनुमानित समय से पहले प्रारम्भ कर दिए थे। जहां तक संघात (राक) फास्फेंद, जूट, 
खनिज लोहा, और कांच रेत (ग्लास सैंड) का सम्बन्ध है, चूंकि उपभोक्ता उद्योगों में इनवंग 
उत्पादन कम रहा है इसलिए इनकी खपत भी जितना अनुमान किया गया था उससे काम 
ही रहेगी । 


औद्योगिक संयंत्र, मशीनें श्रीर पूंजीगत सामान 


६. प्रथम योजना के दौरान में श्रौद्योगिक संयंत्र और मशीनों की निर्माण तथा पूंजी 
माल के उत्पादन की दिशा में जो अनुभव और जानकारी प्राप्त हुई है वह बहुमूल्य है। भारतीय 
उद्योग ने एक नई फुंकवा भदठी झऔर एक सम्पर्क सल्पयूरिक अम्ल संबंत्र का पूरायूरा डिजाइन 
तैयार करके उसका निर्माण किया है । औद्योगिक मशीनों के निर्माण में प्रगति के व्िपय 
में अनमान किया गया है कि भारत में वस्त्र उद्योग की मशीनों की भिन्न-भिन्न वस्तुओं के उत्पादन 
की कीमत १६४६-४० के '४ करोड़ रुपये से वढ़कर १६५१-५६ में लगभग १६१ करोड़ रुपये हो 

है। सीमेंट सम्बन्धी मशीनों आदि के निर्माण को दिश्ला में उद्योग के लिए आवश्यक कुछ चीजों 
के उत्पादन की शुरुआत हो गई है । जूठ मिल की मणीनों के लिए एक इंजीनियरी का रसाने ने 
हाल ही में कातने की मशीन का विकास किया है । विजली के सामान में दो जरूरी मदा, लेंस 
बिजली की मोटरों और ट्रान्सफार्मरों के उत्पादन का मूल्य १६५०-५१ के १ करोट् ५० लार 


बेद्ड हितीव- पंचवर्षीय योजना 


'रुपए से बढ़कर १६५५-५६ में-४ करोड़ ५० लाख रुपए हो गया है । पहली योजना के शुरू में 
आाब: नयण्य संख्या से वढ़कर निजी क्षेत्र में इंजनों का उत्पादन १६५५-५६ में ५० तक हो 
जाएगा, जिसका मूल्य लगभग ३ करोड़ रुपए होगा । देशी मशीनी औजार उद्योगों का उत्पादन 
१६५०-५१ के ४० लाख के मूल्य से बढ़कर लगभग १ करोड़ का हो जाएगा । नए प्रकार के 
मशीनी औजार भी निकाले गए हैं। पूंजीगत सामान क्षेत्र के लिए कह सकते हैं कि वह अपने 
विकास की आरम्भिक अवस्था से युजर चुका है और उसे इतना अनुभव हो चुका है कि दूसरी 
योजना में काफी काम करे । इस उद्देश्य से कुछ फर्मों ने योजनाएं वनाई हैं जिससे वे संयंत्र और 
मशीनों आदि जैसी अपेक्षाकृत अधिक जटिल चीजों का विकास विदेशी फर्मों के टेकनीकल 
सहयोग से कर सके । 





उद्योगों का नियमन 

१०. योजना में जो लक्ष्य रखे गए थे उनके अनुरूप उद्योगों का विकास करने के लिए 
उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम, १६५१ ने दो प्रमुख अधिकार दिए हैँ; एक है अलग- 
अलग उद्योगों को लाइसेंस देने का और दूसरा है उनके लिए विकास परिपदों का संगठन करने. 
का। १६५३ में. इसकी अनुसूची में अधिक उद्योगों को शामिल करने की दृष्टि से इस 
अधिनियम का संशोधन भी किया गया था । इस अधिनियम-न्हे उपवन्धों के अनुसार जो लाइसेंस 
देने वाली समिति बनाई जाती है वह अनुसूचित उद्योगों की नई यूनिटों और विस्तार सम्बन्धी 
आवेदनपत्रों की जांच करने के काम में वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय के सलाहकारी निकाय 
के.रूप में काम करती है । अनुमोदित्त योजना कार्यों पर जो काम किया नया है, उसकी समीक्षा 
से यह निष्कर्ष निकला है कि 'प्रभावकारी उपायों' की--जो कि लाइसेंसग्राही को पेशगी बताए 
समय के भीतर करने चाहिएं--कोई अच्छी परिभाषा की जानी चाहिए । 

११. १६५२ से अब तक इन १० उद्योगों के लिए विकास परिपदें स्थापित हुई हैं: भारी 
रसायन (अम्ल और खादें), भारी रसायन (क्षार), अन्तर्दाही इंजब और पम्प, साइकिल, 
चीनी, भारी विद्युत उद्योग, हलके विद्युत उद्योग, औपच द्रव्य और औपधियां, कृत्रिम रेशम - 
और ऊनी सामान | इन परिपदों को दूसरी पंचवर्षीय योजना के विकास कार्यक्रम की तैयारी में 
भी लगाया गया है | 

इसरी योजना के कार्यक्रम 

१२. प्रथम योजना को निश्चित रूप से देश में वड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास की 
तैयारी का समय समझा गया था। भारी उद्योगों की स्थापना के लिए तमाम प्रारम्मिक 
काम की, तथा वाजारों, कच्चे सामान और ईवन की प्राप्ति, तरीकों का चुनाव, उत्पादन की 


लेदर 


लागत तथा भिन्न-भिन्न अवस्थात्रों पर उद्योगों को चलाने के लिए आवश्यक टेकनीकल और 
अवन्ध सम्बन्धी अनुभव जुटाना इत्यादि वातों से सम्बन्धित सवालों के विस्तारपूर्वक अ्रव्यवन 
की आवश्यकता होती है। वहुत-से औद्योगिक योजना कार्यों के विकास के लिए विदेशी 
टेकनीकल सहावता की जरूरत पड़ती है। अन्त में इत सभी आरम्भिक सवालों पर विचार 
करते समय इस वात का निश्चय करना जरूरी होता है कि इन योजना कार्यों के लिए इंतने 
अधिक घन का प्रवन्व कैसे होगा । जहां तक दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बड़े-बड़े योजना 
कार्यों का सवाल है, उनके वारे में जितने भी आरम्मिक काम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र 
में समझे जा सकते थे पूरे किए जा चुके हैं। इस प्रकार अब आशा है कि अगले पांच वर्षों में 
ओऔद्योगिक क्षेत्र में काफी प्रगति होगी । 
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प्रीद्योगीकरण के असंग में विचारार्थ महत्वपूर्ण प्रथन ये हैं: (१) सार्वजनिक झौर निजी 
क्षेत्रों के लिए नियमों का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए ग्रौद्योगिक नीति, श्रौर (०) झ्रौद्योगिक 
प्रायमिकताएं । 

श्रीद्योगिक नोति 

१३. आठ साल पहले ६ अप्रैल, १६४८ के प्रस्ताव में भारत सरकार ने अपनी ग्रौद्यागिक: 
नीति घोषित की थी। उसके पश्चात्त कुछ आधारभूत अधिकारों की गारंटी देते हुए तथा 
राज्य नीति के निदेशात्मक सिद्धान्त निर्धारित करते हुए भारत का संविधान लाग हृग्मा भौर 
संसद ने लक्ष्य के रूप में समाज के समाजवादी रूप को स्वीकार किया है । इन बातो के घटित 
हो जानें से आवश्यकता इस बात की उठी है कि संविधान में निहित सिद्धान्तों तथा समाजवाद 
के लक्ष्यों के अनुरूप नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जाए। इसका अर्थ यह होता है कि 
श्रव राज्य की देश के भावी औद्योगिक विकास के लिए पहले से अधिक सेतन्र पर अपनी सीधी 
जिम्मेदारी मानती चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे सीमित करने वाले तत्व भी हैं जिनकी वजह 
से जिन क्षेत्रों में राज्य की पूरी जिम्मेदारी होगी अथवा उसका प्रमुख योग होगा, उसका 
स्पष्ट कर देना इस अवस्था में जरूरी हो गया है। इस प्रकार सभी संगत बातों पर विचार 
करके भारत सरकार ने ३० अप्रैल, १६५६ को नई नीति की घोषणा की है। यह नीति झ्रौद्योगी- 
करण और विशेषकर भारी उद्योगों और मशीन निर्माण उद्योगों को गति देने, सरकारी छ्षेत् 
को बढ़ाने और एक बड़ा सहकारी क्षेत्र तैयार करने के काम में सहायक होगी। इस संणोधित 
नीति के अनुसार अनुसूची 'क' में दिए हुए उद्योगों के लिए राज्य पूरी तरह जिम्मेदार होंगे श्रौर 
प्रनुसूची 'ख' में वे उद्योग है जो क्रमिक रूप से राज्याधीन होंगे, लेकिन धनमें निजी उद्यंग से भी 
श्राश्ा की जाएगी कि वह राज्य के प्रयत्नों से सहयोग करे | लेकिश जो उद्योग इन अनुसूचियों 
से बाहर हैं उनका भविष्य श्राम तीर पर निजी क्षेत्र के प्रयत्तों और उद्यम पर ही निर्भर करेगा । 
हालांकि ये विभाजन रेखाएं खींच दी गई हैं, लेकिन अगर राज्य चाहे तो किसी भी प्रकार के 
उद्योग का उत्पादन कार्य स्वयं कर सकता है। संशोधित नीति के झ्न्तर्गत इन सभी तथा प्रन्‍्य भ्रौर 
पहलओों पर श्रध्याय २ में काफी विस्तार से चर्चा की गई है । अन्य अनुसूलियों दो साथ नीति 
का विवरण भी अध्याय २ के परिशिप्ट में दिया हुआ है । 


श्रौद्योगिक प्रायमिकताएं 
१४. नीति सम्बन्धी जो ढांचा ऊपर दिया गया है, उसके अनुसार झद्योगिक सामर्थ्य 
के विस्तार का अगला कदम इन प्राथमिकताओं को रखते हुए उठाना होगा : 

(१) लोहा, इस्पात और नाइडट्रोजनीय खादों के साथ भारी रसायनों के उत्पादन 
में वृद्धि, भारी इंजीनियरी तथा मशीन निर्माण उद्योगों का विकास; 

(२) विकास सम्बन्धी अन्य वस्तुओं तथा उत्पादन माल जैसे ग्त्यूमिनियम, सोमेंट 
रासायनिक मूदा, रंगाई सामान और फास्फेटी सादें तथा श्रावध्यक प्रौपध 
द्रव्यों की सामर्थ्थ का विस्तार; 

(३) उन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्योगों का आधुनिकीकरण झौर उनको उन साद्ध 
सामान से यवत करना जो पहले से स्थापित हैं, जैसे जूट, सूती वस्त्र शौर घोनी 

(४) उद्योगों में वर्तमान स्थापित सामथ्ये का और अधिक उपयोग जहां उनकी 
सामर्थ्य और उनके उत्पादन में अधिक भन्तर हो; और 


६६ द्विंतीयं पंचवर्षीय योजनों 
(५) उत्पादन के सामान्य कार्यक्रमों की जरूरतों और उद्योग के विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के 
उत्पादन लक्ष्यों का ध्यान रखते हुएं उपभीग वस्तुओं की सामर्थ्य का विस्तार । 
इन प्राथमिकताओं के निर्धारण में जो वातें हूँ वे और विस्तार से नीचे दी जा रही हैं। 


१५. लोहा और इस्पात उद्योग को भ्रत्यक्ष ही सवसे अधिक प्राथमिकता दी गई है 
क्योंकि दूसरे औद्योगिक उत्पादनों की अपेक्षा इनके उत्पादन के स्तर से ही देश की 
आशिक प्रगति का रूप निश्चित होता है। भारत में ऐसी परिस्थितियां हैं. कि अधिकांश 
“दूसरे देशों की तुलना में यहां कम लागत पर ही लोहे और इस्पात का उत्पादन उन्हीं स्तरों तक 
हो सकता है । 


१६. भारी इंजीनियरी उद्योग लोहे और इस्पात कारखानों पर स्वाभाविक रूप से 
आश्रित होते हैं। इन चीजों को जो उच्च प्राथमिकता दी गई है वह इसलिए किवे देश के 
भीतर ही अनेक प्रकार की औद्योगिक मशीनें आदि और पूंजीगत सामान, जैसे रेल के इंजन 
'तथा विद्युत जनन के लिए विद्युत संयंत्र जुटा सकेंगे । अगर उनका निर्माण यहां न हो तो 
देश की विकासशील अर्थ-व्यवस्था के लिए उनको विदेश्यों से मंगाना ही पड़ेगा जिसमें 
-कठिनाइयां तो हैं ही, साथ ही कोई वात निश्चित भी नहीं रहती । इस्पात तैयार करने के लिए 
संयंत्र के तमाम पुर्जों और अच्य मदों के उत्पादन के लिए सुविवाएं द्वेने के लिए अनेक संस्थानों 
में निर्माण के तमाम तरह के सुभीते जुटाने ही पड़ेंगे । दूसरे छब्दों में, इस्पात, संयंत्र, खाद 
'फैक्टरियां इत्यादि बनाने जैसे काम उठाने के लिए देश के भारी इंजीनियरी उद्योगों और 
नकारखानों को सामान्य रूप से सुदृढ़ वनाना पड़ेगा । इसी प्रसंग में कुछ वुनियादी सहूलियतों, 
जैसे भारी फाउन्ड्रियों, भट्ठियों और संरचना कारखानों की स्थापना भी अत्यन्त आवश्यक 
:है । इसीलिए ऐसा प्रस्ताव है कि इन सुभीतों के जुटाने का काम, जो कि देद में भारी औद्योगिक 
ख्मश्ीनों के निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक है, जल्दी से जल्दी किया जाए । इसको इस्पात 
उद्योग के विस्तार के वाद ही स्थान दिया गया है। 


भारी औद्योगिक मशीनों के उत्पादन के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण वात यह है 
पके भारी उद्योगों के लिए आवश्यक साजसामान और संयंत्रों के डिजाइन बनाने के लिए 
संगठनों की स्थापना की जाए। -खाद उद्योग के लिए संगठन की स्थापना के लिए शुरुआत 
-कर दी गई है । इन सुभीतों को आम तौर पर जुटाने के लिए जो भी दूसरी कारंवाइयां की 
जाएं, उनके अलावा यह जरूरी है कि भारतीय कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र के योजना कार्यों 
से सम्बन्धित विकास कार्य के सभी पहलुओं से अवगत होना चाहिए, ताकि जितनी भी जल्दी 
हो सके देश में डिजाइन बनाने और निर्माण का काम शुरू किया जा सके । 

१७. नाइट्रोजनीय खादों के उत्पादन की सामर्थ्य की विस्तार को प्राथमिकता इसलिए दी 
गई है कि कृपि-के कार्यक्रमों के लिए खाद की मांग बढ़ती ही जा रही है और ये कृषि कार्यक्रम 
देश के आथिक विकास के लिए बुनियादी महत्व रखते हैं । 

१८. विकास सम्बन्धी उस्तुआओं में लोहे और इस्पात के वाद सीमेंट का नम्बर आता 
है, इसलिये इसको भी प्राथमिकता दी गई है। 

१६. जुट और सूती वस्त्र मिलों को आवुनिक बनाने तथा उन्हें और भी साजसमान से 
युवत करने के काम में कुछ प्रयति प्रथम योजना में हो चकी है । लेकिन इनमें मशीनों आदि की 


औद्योगिक विकास का कार्यक्रम ३५७३ 


चदलाई की दिल्ला में बहुते कुछ किया जाने को है। देश की अव॑ं-व्यवस्था तया विदेशी मुद्रा 
कमाने की दृष्टि से इन दोनों उद्योगों का महत्व किसी प्रकार घटाया नहीं जा सकता । दन दोनों 
उद्योगों में भारत में हाल ही में जो विकास हुआ है श्रौर विदेशों में जो प्रगति हुई है, इन दोनों दृष्टियों 
से प्रतियोगिता के होते हुए जो निर्यात का वाजार दिन पर दिन बद्सा जा रहा है, उसे बनाए 
रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, श्रगर नवीकरण के कार्यक्रमों को मेहनत के साथ लागू न 
किया गया | इन परिस्थितियों में जूट श्र नूती वस्त्र उद्योगों को आधुनिक बनाने के कार्यक्रम 
को उच्च प्राथमिकता दी गई है । 


२०. कुछ प्रमुख उद्योगों में स्थापित सामर्थ्य के उपयोग के स्तर के विपय में पहले 
ही संकेत किया जा चुका है। आयोजित विकास का यह एक बुनियादी सिद्धांत है कि 
ऐसे पूंजीगत साधनों की, जो प्रतियोगिता की मांग के अनुपात में कम हों, रक्षा की 
जाए श्रीर उस सामर्थ्य का जो कि सक्रिय नहीं है उपयोग करके उत्पादन अ्रधिका में अधिवा 
बढ़ाया जाए। इस तत्व को जितनी सम्भव हो महत्ता दी ही जानी चाहिए, परन्तु उपलब्ध 
सामर्थ्य का लेखा-जोखा करने के लिए जिन टेकनोलौजीकल और आधिक सवालों से उलझना 
पड़ता हो, उनको अलग-अलग उद्योगों के प्रसंग में ध्यानपूर्वक देख लेना चाहिए । 

२१. जहां भी संगत तत्वों, जैसे घरेलू मांग, निर्यात की सम्भावनाएं, कच्चे माल की 
प्राप्ति इत्यादि को देखते हुए उपभोग वस्तुप्रों की सामर्थ्य विस्तार की आवश्यकता अ्रबवा 
गुजाइद हो, वहां श्रावश्यक विकास कार्यो के लिए अ्रनुमति ही नहीं बल्कि उनको बढ़ावा भी दिया 
जाना चाहिए । लेकिन रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके प्रदान करने के हित में यह भी 
जरूरी है कि अनेक बड़े पैमाने के उपयोगी माल उद्योगों की सामर्थ्य के विस्तार को सामान्य 
उत्पादन कार्यक्रमों तथा उद्योग के विकेद्द्रित क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्यों के प्रवाण में निध्चित 
किया जाए । 

सार्वजनिक क्षेत्र फे कार्यक्रम 

२२. लोहा और इस्पात--जिस प्रकार लोहे और इस्पात वो प्रायमिद्ता दी गई 
है, उसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में दूसरी पंचवर्षीय योजना में १० लाख टन इन्गाठ बाले तीन 
इस्पात संयंत्र बनाने को कहा गया है और इनमें से एक में ३,५०,००० टन फाउन्ट्रो श्रेणी का 
'कच्चा लोहा तैयार करने की सुविधाएं होंगी । 


राउरकंला में जो संयंत्र लगाया जाएगा, उसमें १६५६-६१ की अवधि मे लगभग १४८ 
करोड़ रुपए* लागत भाएगी और ७,२०,००० टन ठंडा और गर्म बेह्लित चपटा इस्पाती 
सामान तैयार किया जाएगा। यह एल० डी० प्रभम (इस्पात के उत्तादन में घावसीजन देना) 
के योग्य बनाया जा रहा है और इसमें प्रकृत वेनजोल, कोलतार औद अ्मोनिया निदगलने 
का सामान भी होगा। प्रस्ताव यह है कि रायरकेला में कोक-मट्ठी गैसों में से हाइट्रोडन भौर 
द्रव-वायू संयंत्र की नाइट्रोजन को नाइट्रो-चूने की मसाले की खादें बनाने के काम लाया जाएगा । 
इस काम में एल० डी० तरीका भ्रहण करने से जो कोक-मद्‌ठी गैस उपलब्ध होने की झाशा है, ' 
उसका फायदा उठाया जाएगा । ह 


दूसरा संयंत्र मध्यप्रदेश में भिलाई में होगा जिस पर लगनय ११० झरोड़ रपएक लागत 
प्राएमी । उससे झ्ाश्षा है कि ७,७०,००० टन विक्रय योग्य इस्पात, भारी घोर मध्यम उद्यादित 
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असंयंत्र की अनुमानित लागत मात्र । 


नर 


दर्द ' “ट्वितीय - पंचवर्षीय योजना 
वस्तुएं मिल सकेगी, जिनमें अनुवेल्लन (रि-रोलिंग) उद्योग के लिए १,४०,००० ठन गढ़े 
पिडक (विलेंट) भी झामिल हैं । है 


तीसरा संयंत्र दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में स्थापित होगा । आशा है उस पर ११४५ 
करोड़ रुपए* लागत आएगी । इसमें इतने सामान का प्रवन्ध होगा कि साल में ७,६०,००० टन 
हलके और मध्यम इस्पात के अनुखण्ड और गढ़े पिण्डक (विलेट) तैयार हो सकेंगे । 

२३. इस्पात संयंत्रों के भिन्न-भिन्न अनुभागों की सामर्थ्य इस प्रकार है :--- 

या पा न कर तप कक सा वापस वि सनक नननन्सस 
इस्पात कारखाने कोयला कार्वतीकरण कच्चा इस्पात तैयार विक्रीके विद्युत 
पा लोहा इन्याट इस्पात लिए कारखाने 








कार्वेनी- उत्पादित अतिरिक्त (किलोवाट 
क्षत कोक कच्चा. में) 
कोयला लोहा 
१ हु ३ ४ प्‌ द्‌ ७ छ 
लाख दलों में 
राउरकेला १६१०० १०४५ &६डेशू १० ७२० ०३२० ७५,००० 
भिलाई १६7५० ११४५ ११११० १० ७७० द'०० २४,००० 
दुर्गापुर श्यार५ शशेएिंड शशाएश १० छा६० रेए० १५,००० 


“२४. तलडीह और बल्ली राज्लर के खनिज लोहें का विकास राउरकेला और भिलाई 
योजना कार्यों का ही एक निजी अंग समझा जाता है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिए खनिज लोहा 
पाने के वारे में सुज्ञाव है कि निजी उद्यम की साझीदारी में गुआ के निक्षेप की खुदाई कराई जाए। 
मैसूर के लोहा और इस्पात कारखाने की ही तरह भिलाई इस्पात संयंत्र में भी एक ऐसे सामूहिक 
संयंत्र की स्थापना की व्यवस्था है जो महीन खनिज लोहे का उपयोग कच्चे लोहे के उत्पादन 
“मेंकर लेगा । इसी तरह का दूसरा संयंत्र राउरकेला में-भी खोले जाने की ततम्भावना है, पर यह 
वात तलडीह के खनिज लोहें पर निर्भर करती है । - 


२५४. इन इस्पात संयंत्रों को कोयला पहुंचाने के लिए प्रस्ताव यह है कि दुर्गापुर में कोयले 
का एक घुलाई कारखाना स्थापित किया जाए जिसकी ्रति घण्टा -सामर्थ्य ३६० टन हो। इससे 
कोयले का राख -वाला हिस्सा घटकर १४५ प्रतिशत रह जाएगा । राउरकेला-ओऔर भिलाई-म 
उपयोग म आने वाले कोयले की घुलाई के लिए दूसरा घुलाई कारखाना बोकारो में -स्थापित 
किया जाएगा । इस्पात संयंत्र के लिए आवश्यक राख -वाले -धातुकर्मक कोयले -की -जरूरतों -का 
पूरा करने के लिए इसी प्रकार के अन्य धुलाई-कारखाने निजी क्षेत्र नम खोलने के लिए 
विचार किया -जा रहा है । 


२६. हर इस्पात संयंत्र की फुकर्वां भट्‌ठी की दैनिक क्षमता १,००० टन कच्चा लोहा 

होगी। प्रस्ताव है कि इनमें से कुछ में उत्पादन बढ़ाने के लिए ऊपरी दवाव तथा संयंत्र के 

. डिजाइन म अन्य -नई विशेषताओं का उपयोग किया जाए। इस्पात के उत्पादन की योजना 
'कुछ ऐसी है कि -कच्चे लोहे के साथ संयंत्र में जो खूरचन निकले उसका भी उपयोग हो जाए । 





असंयेत्र की अनुमानित लागत मात्र । 


आऔद्योगिक विकास का कायक्रम ३६६ 


राउरकेला क॑ इस्पात कारखाने के परिवतंकों में शावमीजन पुछाई पद्धति वा प्रयोग दिया 
जाएगा जिससे उनकी वापिक क्षमता ७,१०,००० टन होगी । 
राउरकेला में एल० डी० पद्धति भी अपनाने छा निर्णय किया गया है. पर इसके पहले 
दिनों जर्मनी, कंनेंडा, श्रौर अमेरिका में जो संयंत्र इस पद्धति से का रहे हैं, उनया 
अच्छी प्रकार अध्ययन कर लिया गया है । 


२७. सरकारी क्षेत्र में इन तीनों संयंत्रों की बनावट आदि बी योजनाओं में उनके 
आगामी विकास की सम्भावता को भी ध्यान में रखा गया है। इस प्रकार, भिलाई संयध 





में २५ लास दस इन्गाट प्रत्ति वर्ष तक के विस्तार की और राउस्वीला प्रौर दर्गापर सवतीं मे 
से हर एक में लगगग १२५ लाख ठन के विस्तार की व्यवस्था है। इस्पात उत्तादन मं कार्म- 
क्रम में सिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संबंधी के लिए लगगग १.४०,००० दस गे पिदसो 


अर इस्पात अ्द्धंक रखे गए हैं | इससे अ्रनन-उत्पादकों शोर भनवेब्लदों के लिए आ्रावश्यया मघ्से 
माल की भी व्यवस्था कर दी गई है । 





२८. सामर्थ्य के अ्रनुसार श्रधिकतम उत्पादन के लिए खितता खनिज सम्बन्धी कच्चा 
माल लगेगा, उसका अनुमान नीचे दिया जा रहा है :-- 











(लास दन) 
राउरकंला भिलाई दुर्गापुर 
कोयला 2६९०० १७६० १८६३० 
खनिज लोहा १७७०० १६-४० 5६*४० 
खनिज मभंगनीज १ श्र ०३३ ० धद 
चूना पत्थर थ्र'श्३ घ ५१ ६६५७ 
डौलोमाइट ०्श्द ३०६ 6४२ 





२६. इसकी भी व्यवस्था कर दी गई है कि मैसूर लोहा ओर इस्यात कयरसाने कग 
इस्पात उत्पादन १६६०-६१ तक बढ़कर १ लाख टन हो जाए । अनुमान है कि जब ये पोज 

कार्य पूरे हो जाएंगे तो सरकारी क्षेत्र में आज जो इस्पात का उत्पादन १ करोड़ ग्यए मृल्य था 
ही होता है तब तक चढ़कर १२० करोड़ गम० का हो जाएगा । इसके श्रलावा लगनन | लास 
टन इस्पात निर्वात के लिए भी बच रहेगा। दूसरी योजना में केन्द्रीय सरगगर फ॑ सीनों 
इस्पात योजना कार्यो और मैसूर लोहा इस्पात ठारसाने के विस्तार के खिए फ्रमशं: ३५० 
करोड़ रबए और ६ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बोजना के ग्रातीर तक इन संयत्नों से 
संबंधित नगरों के निर्माण के लिए भी कुछ और धन को आावश्यवता पहुगी। इस सयधों के 
लिए कुल विदेशी सहायता ७५ करोड़ रूपए मित्र रही है जी पूजी में संगत झौर मधीनों के लिए 


समय-समय पर दी जाने वाली रताम श्र कं के अन्य मपों में होगी । सा्दजनिदा छत में जो 


संयंत्र हैं, आणा है कि उनसे १६६०-६१ में ठुख मिलाकर लगभग २० छारा दन सैयार 
इस्पात मिलेगा । 

३०, भायी फाउंडियों, भट्टियों और संरचना कारयानों तथा औदयोगिश मंगीनों मं; 
निर्माण की सविधाएं :--चवित्तरंजन रेल इंजन कारपने ने इंजन उत्पादन को खामर्णा १२७ 
से बढ़ाकर ३०० बारने की योजना बनाई है । उसके विदास झार्यप्रम में गुर भारी इशगन 


दावण्यदा दली हाई भारी गोजें केश के 


फाउंडी की स्थापना भी शामिल है, ताकि रेलवे के लिए द्ावप्यदा दर्ल 
जि?6०&9--24 


३७० द्वितीय पंचवर्धीय योजना 


भीतर ही मिल जाया करें | इसी प्रकार राष्ट्रीय औद्योगिक विकास नियम ने दी गई रकम में 
से १४५ करोड़ भारी रुपए फ्राउंडियों, मट्ठी कारखानों और भारी संरचना कारखानों के लिए 
निकालकर अलग रख दिए हैं । यह पहले ही वताया जा चुका है कि दूसरी योजना के अधीन 
मशीन निर्माण के कार्यक्रमों की पूरा करने के लिए ये विकास कार्य वहुत ही आवश्यक हैँ 
३१. दूसरी योजना के सार्वजनिक क्षेत्र में भारी मशीनों आदि के ये उद्योग शामिल्र हैं : 
१६५६-६१ के लिए व्यवस्था 


विजली के साज-सामान का निर्माण... मे .... २० करोड़ रु० 
(२५ करोड़ रु० 
पूरे होने के लिए) 
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का विस्तार... ४ -»... २ करोड़ रु० 
ओऔद्योगिक मशीनों और मशीनी 
ओऔजारों का निर्माण... 5 ...... १० करोड़ रु० 


इनके अलावा गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक फैक्टरी, बंगलौर क विस्तार के लिए १*२ करोड़ रुपए 
की व्यवस्था की गई है । इस समूह के अन्तर्गत जो अन्य उद्योग श्राते हैं, उनमें हवाई इंजन 
योजना कार्य और इलेक्ट्रानिक श्ौर वेतार के सामान के योजना कार्य का उल्लेख किया जा 
सकता है । 

३२. बिजली का भारी विद्युत सामान निर्माण करने की योजना के विकास के लिए ब्रिटेत 
की एसोशिएटेड इलेक्ट्रिकल इप्डस्ट्रीज लिमिटेड के साथ एक परामर्श करार हो चुका है । निश्चय 
हुआ है कि संयंत्र भोपाल में लगाया जाए। इस योजना कार्य के पूरे होने में सात या आठ साल 
लगेंगे श्रौर अनुमान है कि लगभग २५ करोड़ रुपया ख्े आएगा। संयंत्र के कुछ हिस्से १६६० 
तक उत्पादन शुरू कर देंगे । भारी ट्रान्सफार्मर, औद्योगिक मोटर और स्विच गियर 
दूसरी योजना के अन्त तक तैयार होने लगेंगे और हाइड्रालिक टरवाइन जैनरेटर तथा 
डीजल सेटों के जैनरेटर जैसे अन्य वुनयादी सामाव का उत्पादन तीसरी योजना के आरंभिक 
वर्षों में शुरू होगा । 

३३. हिन्दुस्तान मशीन टल्स लिमिटेड के विकास और विस्तार के कार्यक्रम का उद्देश्य 
बड़ी संख्या में और अधिक प्रकार की नापों तथा किस्मों के मशीनी औजार तैयार करना है । 
इस कार्यक्रम के अधीन ८३“ वाली अधिक गति की खरादों का उत्पादन ४०० तक बढ़ा दिया 
जाएगा और इससे भी बड़े नाप की खरादों और पिसाई मशीनों तथा भू-छेदन मशीनों के निर्माण 
का काम भी शुरू किया जाएगा। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की दूसरी योजना के लिए 
२ करोड़ र० की व्यवस्था की गई है। सरकार ने अभी एक समिति बनाई है जो इस विकास 
कार्यक्रम का श्रव्ययत मशीनी झ्ौजार उद्योग के समस्त विकास के एक हिस्से के रूप में कर रही 
हैं। इस समिति की सिफारिशों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है | 

३४. राष्ट्रीय श्रौद्योगिक विकास निगम भारी औद्योगिक मशीनों के विकास को विशेष 
रूप से बढ़ावा देगा । भारी फाउंड़ियों, भट्ठियों और संरचवा कारखानों में जो विकात सम्भव 
होगा, ऐसा सोचा जाता है कि उसके आधार पर औद्योगिक मशीनों के उत्पादन में दूसरी योजना 
के दौरान में सनन्‍्तीपप्रद प्रगति होगी । ः 

३४. दक्षिण अर्काट लिंगनाइट योजना कार्य:--दक्षिण भारत में कोयले के निक्षेप में कमी 
होने की वजह से नैवेली के वहुमुखी दक्षिण अर्काट लियनाइट योजना कार्य के विकास पर ज्यादा 
से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है । फिलहाल रखे गए अनुमानों के झाघार पर इस योजना कार्य 


ओौद्योगिक विकास का कार्यक्रम ३७१ 


में कुल ६८८ करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। इस विकास कार्यक्रम में हर साल ३५ लाख टन 
लिगनाइट लिकालना भी शामिल है । यह लिगनाइट इन कामों में आएगा : 


(क) २,११,००० कि० वा० सामर्थ्य के स्टेशन में विजली पैदा करना, 


(ख) लगभग ७,००,००० टन कच्चा कोयला चूर्ण ढोकों की वापिक सामर्थ्य वाले 
कार्वनीकरण संयंत्र द्वारा कार्वनीकृत कोयला चूर्ण ढोकों का उत्पादन (कार्बनी- 
कृत कोयला चूर्ण ढोकों की सामर्ब्य ३,८०,००० टन वापिक होगी ), और 


(ग) गूरिया और सल्फेट नाइट्रेट के रूप में ७०,००० टन स्थिर नाइट्रोजज का 
उत्पादन । 


इस योजना कार्य के लिए योजना में ५२ करोड़ रुपए की व्यवस्था है । इस बहुमुखी 
योजना कार्य के भिन्न-भिन्न हिस्सों के पूरे होने के बारे में निश्चित कार्यक्रम तो तभी 
बनाया जा सकेगा जब जल पम्प करने के परीक्षण, जो इन दिनों किए जा रहे हैं, पूरे हो जाएंगे । 
इसके लिए अगर और सावनों की आवश्यकता होगी तो उनकी व्यवस्था इस योजना कार्य 
को कार्यरूप देने की प्रगति की वापिक समीक्षा के आधार पर की जाएगी । 


३६. खाद उत्पादन :---अनुमान है कि स्थिर नाइट्रोजन के रूप में नाइट्रोजतीय खादों का 
उपयोग १६६०-६१ तक ३,७०,००० टन हो जाएगा । इस समय वापिक सामर्थ्य ८५,००० ठने 
है। इस प्रकार वर्तमान सामर्थ्य और प्रत्याशित आवश्यकताओं के बीच काफी श्रन्तर है । 
प्रथम योजना में ही खाद उत्पादन को ४७,००० ठन स्थिर नाइट्रोजन (यूरिया और नाइट्रेड 
सल्फेट के रूप में ) बढ़ाने के लिए प्रयत्व किए गए थे । इसके लिए सिन्दरी खाद कारखाने को 
उसकी कोक-भट्ठी की गैस के उपयोग द्वारा विस्तृत किया गया था । दूसरी योजना में प्रस्ताव यह 
है कि खाद उत्पादन समिति की सिफारिशों के आधार पर दक्षिण श्रर्काट लिगनाइट योजना कार्य 
के अन्तर्गत स्थापित यूनिट के अलावा दो श्र खाद फँक्टरियां स्थापित की जाएं । इनमें से एक 
संयंत्र नंगल (पंजाब) में होगा जो ७०,००० टन स्थिर नाइट्रोजन से मिश्रित 
अमोनियम नाइट्रेट तैयार करेगा। इस संयंत्र में भारी जल तैयार करने का प्रबन्ध भी किया 
जाएगा । इसमें १,६०,००० किलोवाट विजली खर्चे होगी । तीसरा कारखाना राउरकेला 
में चनेगा जो प्रतिवर्ष ४०,००० टव स्थिर नाइट्रोजन के वरावर नाइट्रो-चूना 
यत्थर का उत्पादन करने के लिए होगा | इस योजना कार्य के लिए फिलहाल ८ करोड़ रुपए की 
व्यवस्था की गई है । इसके लिए उपयुक्त समय पर पूरक व्यवस्था भी करनी पड़ेगी | 


३७. भारी इंजीनियरी उद्योग :--योजना में हिन्दुस्तान शिपयार्ड और चित्तरंजन लोको- 
मोटिव फक्टरी को और अधिक विस्तृत करने की व्यवस्था रखी गई है । इन विस्तार कार्यों का 
परिणाम यह होगा कि विशाखापत्तनम में पहले पुराने प्रकार के जलवानों की उत्पादन दर 
६ या नए प्रकार के जलयानों की उत्पादन दर ४ तक हो जाएगी। चित्तरंजव लोको- 
मोटिव फैक्टरी के बारे में पहले ही कहा जा चुका है कि रेल के इंजनों का उत्पादन दूसरी 
योजना के अन्त तक ३०० प्रतिवर्ष हो जाएगा । जलयान निर्माण उद्योग के विकास कार्यक्रम 
में यह भी अन्चमिहित है कि विज्ञाखापत्तनम में एक शुप्क योदी वनाई जाए और एक दूसरे 
जलयाम क्षैत्र के निर्माण के प्रारम्भिक कार्य, जैसे जगह का चुनाव और प्रशिक्षण सुविधाओं 
की व्यवस्था आदि के लिए ७५ लाख रु० की भी उसमें व्यवस्था है । भारी समुद्रीय डीजल 


इछ२ हितोय पंचवर्षीय योजना 
इंजन बनाने के वारे में भी विचार किया जा रहा हैं जिसके लिए आशिक व्यवस्था उचित 
सौके पर की जाएगी । 

एक अवस्थागत निर्माण कार्यक्रम के अनुसार १६५६ के वाद से ३५० डिब्चे तैयार करने 


के आधार पर पेराम्बूर की इंटैगरल कोच फैक्टरी में जो वाकी काम होगा- वह दूसरी 
योजना के आखीर तक पूरा कर लिया जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 
रेल योजना के अन्तर्गत छोटी लाइन के डिब्वे तैयार करने का कारखना स्थापित करने के 
लिए ८५ करोड़ रुपए की और फालतुृ पुर्जे वनाने के निमित्त दो इंजीनियरी कारखानों के 
लिए ७-० करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । 

रे८- सरकारी क्षेत्र के हलके और मध्यम उद्योगों में मौजूदा डी० डी० टी० और 
कीटाणुनाशक फैक्टरियों के विस्तार और तिदुवांछुर-कोचीन में एक नई डी० डी० टी० 
फैक्टरी की स्थापना के लिए योजना में व्यवस्था है । हिन्दुस्तान एंटीवायोटिक्स 
लिमिटेड के विस्तार कार्यक्रम में पेनीसिलीच की उत्पादन सामर्थ्ये बढ़ानें के लिए 


स्ट्रेण्टोमाइसीन जैसी कीटनाशक ओपधियों का उत्पादन बढ़ाने की योजनाएं भी झामिल.हैं । 
आरम्भिक कच्चे पदार्थों से वुनियादी दवाएं तैयार करने के सवाल पर भी विचार किया जा 
रहा हैं! इसी प्रकार हिन्दुस्तान केवल्स लिमिटेड, नेशनल इंस्ट्र मेंट्स फैक्टरी और इंडियन 


टेलीफोन इंडस्ट्रीज का भी विस्तार किया जाएगा | दूसरी पंचवर्षीय योजना में जमानती 
कागज की एक मिल की स्थापना भी झामिल है जिनसे हम लोग देश भर के लिए जमानती 
और वांड कागज का उत्पादन यहीं कर सके। दत्तरी योजना के छझरू के सालों में 
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रजत झोवशाला का भी उत्पादन शुरू हो जाएगा । यह शोधशाला अभी तैयार की जा रही है । 

३९. राज्य सरकारों के आ्नौद्योगिक योजना कार्यो में मैसूर लोहा और इस्पात कारखाने 
के विस्तार कार्यक्रम का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है । एक अन्य महत्वपूर्ण योजना के 
अन्तर्गत दुर्गापुर में पश्चिम बंगाल सरकार फाउंड्री-कोक, कोयला कार्वेनीकरण 
के उप-उत्पादन और वेकार गैसों के आधार पर विजली पैदा करने का आयोजन करेगी । 
राज्यों में जिन मबव्यम आकार वाले उद्योगों का विकास होना है उनमें मैसूर और 
विहार राज्यों में पोसिलेन के विद्युत इन्चुलेटरों का निर्माण, हँदरावाद में प्राग औज़ार फेक्टरी 
का पुनर्गठन, साथ ही वायु दावकों के निर्माण, आन्ध्र की कागज मिल का विस्तार और उत्तर 
प्रदेश सीमट फैक्टरी और विहार सुपरफास्फेट फैक्टरी की सामथ्ये में वृद्धि का उल्लेख विशेष 
रूप से किया जा सकता है। दूसरी योजना के अन्तर्गत केन्द्र और राज्य सरकारों के 
औद्योगिक योजना कार्यों का ब्योरा परिशिप्ट १ में दे दिया गया है। 

४०. भारी रासायनिक तथा उप-उत्पाद विधायन योजना कार्य :---इस्पात संयंत्रों को कोक 
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भट्ठी गैसों से अमोनिया निकालने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल की वहुत अधिक मात्रा में जरूरत 
होंगी। दुर्गापुर और भिलाई इस्पात संयंत्रों से कुल मिलाकर लगभग ३५,००० टन अमोनिवम 
सल्फेट प्रति वर्ष निकलेगा | अमोनियम सल्फेट के उत्पादन तथा कारखाने की और दूसरी 
सांगों के लिए आवश्यक सल्फ्यूरिक अम्ल की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से दो सम्पक 
सल्फ्यूरिक अम्ल संयंत्रों के लगाए जाने का प्रस्ताव है, जिनकी दैनिक सामर्थ्य ५० टन होगी। 
ऐसा प्रस्ताव हैं कि राउरकेला इस्पात संयंत्र में उप-उत्पाद अमोनिया को द्रव अमोनिया के रूप 
में निकाला जाए। इस फैवटरी में इस्पात मार्जक क्रियाओं में जो सल्फ्यूरिक अम्ल लगेगा 
उसको वाहरी साधनों से प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए सल्फ्यूरिक अम्ल संयंत्र लगाने 
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काकोई विचार नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार के दुर्गापुर कोक चुूल्हा संबंत्र में उप-उत्वादों 
के निकालने का जो प्रस्ताव है, उसी में ३,३०० उन सल्पयूरिक झम्ल और १,५०० ठन झमोनिया 
के वापिक उत्पादन की भी व्यवस्था है । 


४१, ओऔपधियों, प्लास्टिक और रंगाई पदार्थ के उद्योगों का विकास अभी सके रुका 


लीन, नेफ्थालीन, फिनाइल और ऐस्थासीन जैसे प्रारम्मिक आरगेनिक रसायनों का कम मात्रा 
में मिलना | जैसा कि इस अध्याय में आगे बताया गया है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में इन क्षेत्रों 
में विस्तृत रूप से विकास की व्यवस्था की गई है। इस बात को पवका करने के लिए कि इन 
उद्योगों के लिए कच्चा माल देश के भीतर ही मिल जाया करेगा, यह व्यवस्था की गई है कि 
इस्पात संयंत्रों, दक्षिण श्र्काट लिगनाइट योजना कार्य और दुर्गापुर कोक-भट्ठी योजना कार्य 
की कोक-भदठी गँसों से प्रकृत वेननोल निकाला जा सके । भिलाई और दुर्गापुर में वेनजीन, 
दोलीन, जाइलीन और अन्य जलीय कार्बन तत्वों के उत्पादन के लिए प्रकृत बेनजीन को तोड़ने 
की व्यवस्था रखी गई है । भिलाई में और दुर्गापुर कोक-भट्ठी योजना कार्य में कोलतार के 
आसवन के लिए संयंत्र लगाए जाने की भी व्यवस्था की गई है । इसी प्रकार के कार्य राउरकेला 
में भी किए जाने पर विचार किया जा रहा है। कार्वनीकरण संयंत्रों के उप-उत्पादों के द्वारा इस 
प्रकार रासायनिक कच्चा सामान प्राप्त करने की इन योजनाओं से इतना जरूर होगा कि 
कुछ रासायनिक ओर फलित उद्योगों के शीकत्ष विकास के लिए पक्‍की नींव मिल जाएगी। 
अब तक अन्तिम रूप दी गई योजनाओं के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र में कोलतार का आसवन 
६२,५०० ठन प्रतिवर्ष हो जाएगा । लगभग ५० लाख गैलन वेनजीन श्ौर १४ लाख गैलन 
टोलीन के उत्पादन की सुविधाश्रों के अलावा क्रमश: १,5०० तथा ३,४०० टन फिनोल और 
सैक्थालीन प्रतिवर्ष की सामर्थ्य भी उसी प्रकार पैदा कर ली जाएगी । इन संयंत्रों के लिए लगने 
वाले धन की व्यवस्था उन प्रमुख योजना कार्यो के साथ की गई है जिनसे ये सम्बद्ध है । 
टेकनीकल जनशक्ति की समस्या 

४२. दूसरी योजना के अन्तर्गत सावंजनिक और निजी क्षेत्रों में जो श्रौद्योगिक विकास की 
प्रगति और तैयार उत्पादों और विधयनों में जो विभिन्नता रखी गई है उसके लिए भ्राम तौर से 
देश में इस समय जितने भी प्रशिक्षित टेकतीकल आदमी मिल सकते हैं उनसे कहीं अधिक 
मात्रा में भिन्न-भिन्न स्तरों पर उनकी आवश्यकता होगी । अ्रभी-अभी तीनों इस्पात संयंत्रों की 
आवश्यकताश्रों का जो लेखा-जोंखा तैयार किया गया है, उसके अनुसार उत्पादन शुरू होने पर 
फोरमैन श्रेणी से नीचे के लगभग १५,००० दक्ष कामगारों और फोरमेन श्रेणी से ऊपर के लग- 
भग २,१६६ टेक्नीशियनों की जरूरत होगी । इन टेक्नीशियनों में से ज्यादातर अनुभवप्राप्त 
आदमी होने चाहिएं । इस समस्या को सुलझाने के लिए जर्मनी, सोवियत दस, ब्रिटेन और 
आस्ट्रेलिया में चुने हुए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए कारंवाई की जा रही है। अन्य 
श्रेणी के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की योजना बनाने के लिए लोहा और इस्पात मंत्रालय ने 
एक समिति बनाई है जो वर्तमान सुविधाओं की जांच-पड़ताल करेगी ओर उपयुक्त उपायों 
की सिफारिश करेगी । 

भारी विद्युत संयंत्र योजना कार्य ही ऐसी दूसरी योजना है कि उपलब्ध टेक्तीकल आद- 
मियों की एक वह़ी संख्या उसी में खप जाएगी। टेक्‍्नीकल सलाहकारों की रिपोर्ट में 
भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लिए आवश्यकताओं के ये अनुमान दिए गए हैं: प्रशासकीय ७३५, सुपर- 


झ््ज्ड द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


वाइजर या प्रशिक्षित टेक्नीकल ७१४५, दक्ष टेक्नीकल ४,५५० और तअचघे दक्ष तथा अदक्ष ६,२०० । 
इस रिपोर्ट में कुछ और बातें भी शामिल हैँ, जैसे वर्तमान कारखानों में प्रशिक्षण के लिए प्राप्त 
सुविधाओं के आधार पर भारतीय कर्मचारियों के प्रशिलण की योजना वनाना तथा एक प्रशिक्षण 
केंद्र खोलने के विपय में सलाह देना । 

सिन्दरी खाद कारखाने में प्रशिक्षण की चुविधाओं का प्रवन्च कर देने से सरकारी क्षेत्र 
में खाद कारखानों के लिए प्रशिक्षित आदम्ियों की आवश्यकताएं कुछ हद तक पूरी हो जाएंगी । 

मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि टेक्नीकल प्रश्चिक्षण-प्राप्त आदमियों की आवश्यकता 
बहुत अधिक महत्व की है और इसीलिए सार्वजनिक क्षीत्र में योजना कार्यों में टदेक्‍नीकल सह- 
योग के लिए विदेशों से जो करार हुए हैं उनमें कर्मचारियों के प्रशिल्षण के सम्बन्ध में विद्येप रूप 
से व्यवस्था की गई है । इंजीनियरी कर्मचारी समिति ने इस विषय पर व्यापक दृष्टिकोण से 
विचार किया है । +- 

४३. केंद्रीय सरकार के औद्योगिक बोजना कार्यों पर (राष्ट्रीय औद्योगिक विकास नियम 
के लिए निर्धारित धन को छोड़कर) दूसरी योजना की अवधि में नया विनियोग ५०२ करोड़ 
रुपये का होगा ( देखिये परिशिप्ट १ ) । राज्यों में औद्योगिक योजना कार्यों के लिए ३२ करोड़ 
रुपये की व्यवस्था की गई है। इसमें भिन्न-भिन्न राज्यों में सहकारी चीनी कारखानों की स्थापना 
के लिए ५ करोड़ रुपये की सहायता भी झामिल है । इसमें अत्तम और पांडीचेरी जैते क्षेत्रों के 
कुछ उद्योगों के विकास के लिए सहायता की भी व्यवस्था की गई है । 

राष्ट्रीय आद्योगिक विकास निगम 

४४. उद्योगों को सीवे सहायता देने और इंडियन एक्स्प्लोसिव्ज लिमिटेड की पूंजी में 
साज्ञा करने के लिए जिनके लिए भारत सरकार वायदा कर चुकी है, तथा राष्ट्रीय औद्योगिक 
विकास निगम के कार्यो के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की योजना में ६० से 
६५ करोड़ रुपये तक की व्यवस्था की गई है । रा० औ० वि० निगम के कार्यकलापों के लिए 
एध करोड़ रुपये की व्यवस्था है । इस राशि का एक भाग (फिलहाल लगभग २०-२५ करोड़ 
रुपये ) सूती और जूट वस्त्र उद्योगों को आधुनिक बनाने में सहायता देने के लिए है। इन उद्योगों 
को जिन कारणों से प्रायमिकता दी गई है वे पहले दताए जा चुके हैं। रा० औ०' वि० निगम के 
लिए दी गई राशि का शेष भाग, लगभग ३५ करोड़, नए बुनियादी और भारी उद्योगों को चलाने 
के लिए होगा | रा० औ० वि० निगम ने जिन योजना कार्यों की जांच-पड़ताल की है उनमें 


पर 


फाउन्ड्री और भट्ठी के कारखानें, तामीरी ढांचे, ऊप्मसह इंटें, रेयन के लिए रासायनिक लुगदी, 
अखवारी कागज इत्यादि, तया रंगाई पदार्थों और दवाओं के लिए माव्यम, कार्वन ब्लैक इत्यादि 
शामिल हैं। आशा है कि इन योजना कार्यो के अलावा रा० औ० वि० निगम अल्यूमीनियम 
उद्योग और मिट्टी हटाने और खान खोदने इत्यादि के लिए मारी सामान के निर्माण और लोह 
और अलौह उद्योगों के लिए आवश्यक वेललन और वेल्लन मिल के साज-सामाव के लिए एक 
नई यूनिट स्थापित करने की दिद्ा में प्रयत्न करेगा । वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में 
एक समिति नियुक्त की है जो दूसरी बोजना में श्ल्यूमीनियम उद्योग के लिए निर्वारित 
३०,००० ठन की सामय्ये के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक नए अल्यूमीनिवम प्रद्रावक 





*वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की योजनाओं के लिए कूल ७० करोड़ रुपए की 


व्यवस्था है । इसमें से ५ से १० करोड़ रुपए उन योजनाओं के लिए हैं जो निर्माण उद्योगों 
हर 
हे 


१7 





अदिठयों और संरचना कारखानों के योजना कार्यो नी लिए रिपोर्ट तैयार करने की ठैयारी कीं 
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(स्मेल्टर) स्थापित करते की लिए उपयुक्त स्थान के बारे में सलाहि देगी । भारी फाउन्द्ियों, 


० 5 
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जा रही हैं। शो है कि इन योजना कार्यों के सम्बन्ध मे डिजाइनों और विकास काये नी 


गया हैं, हो सकता है उससे ज्यादा की जरूरत पड़ । वास्तव में आवश्यक धन और इस समय प्रस्तावित 
॑िधि में अन्तर दो बातों से पड़ेगा : एक तो धन देने का अपनाया हंसी तरीका और दूसरे विभिन्न 
गोजना कार्यो में लगी हुई पूरी पूंजी में सरकार का भाग । अगर वित्तीय साधनों की कमी की वजह 
से रा० औ० दबि० निगम के योजना कार्यो को कार्य रूप देने में प्राथमिकता निर्धारित करने की 
सवाल आता हैं, तो सर्वोच्च प्राथमिकता योजनाओं 

मशीनों आदि अथवा तत्सम्वन्धी मशीनों आदि के निर्माण से इस दप्टि से हो कि तीसरी योजनों के 
3025 भारी मशीनें आ्रादि देश के भीतर ही तैयार करने के लिए परिस्थितियां पैदा क्की 
जा । 


वि० निगम और निजी क्षेत्र [खान खोदना, बिजली उत्पादन भ्रीर वितरण, 
| > अन्तर्गत दूसरी योजना में निर्धारित समूचे विकास 





जज 
४. नई मर्दे 
भर. के लिए उपलब्ध आंतरिक सम्पत्ति 
(नई यूनिदों में तथा बदलाई के लिए) १५० ३०० 
मन बल अवन्ध एजेन्टों से पेशगी ई० पी० दी» प्रत्यपण 
इत्यादि जैसे अन्‍य स्रोत ६१ से ६४ च्च० 








32 अप के के 


यह नहीं कहा जा सकता कि ऊपर दिए गए अनुमान एकदम सही ही होंगे, क्योंक्रि 
ये कई ऐसी वातों पर निर्भर हैं जिनका अभी से कुछ अंदाजा लगा सकना कठिन हैं | 


४६. अनुवन्ध २ में दिए गए विकास कार्यक्रमों में दूसरी पंचवर्षीय योजना के 
१६६०-६१ तक पूरे किए जाने वाले लक्ष्य बताए गए हूँ । इन लब्ष्यीं को निश्चित करते समय 
इन वाता का ध्यान म रखा गया थी :-+- 

(क) २३ उद्योगों के कार्यक्रमों और नोतियों पर विचार करने के लिए १६५४५ में योजना 
आयोग दारा आयोजित समाझों में भिन्न-भिन्न लोगों द्वारा प्रयट किए गए मत 

(ख) वाणिज्य और उद्योय तथा खाद्य और कृषि: मंत्रालयों के अधीन काम करने वाली 
विकास परिपदों की सिफारिशों और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 
की सिफारिशों - 

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना में वित्त विनियोग की वास्तविक दर; और 

(घ) भिन्न-भिन्न उद्योगों के सामर्थ्य सम्बन्धी प्रस्ताव जिनका सरकार ने पहली योजना 
के अन्त में अनुमोदन किया था । 

इनमें से कुछ लक्ष्यों को विल्कुल सही या अंतिम नहीं मान लेना चाहिए । वे अगले पांच वर्षो 
में होने वाली मांगों के वर्तमान अनुमानों के आधार पर विकास के उस स्तर की ओर संकेत करते 
हैं जो वांछनीय हैं । वे स्थिर या अचल नहीं हैं । इससे भी कम संभावना यह है कि उनको भिन्न 
उद्योगों के विकास का एक स्थिर विन्दु मान लिया जाए | अगर मांग में वृद्धि हो जाए तो औद्योगिक 
विकास भी काफी सुभीते के साथ और ऊंचे स्तर तक हो सकता है। लेकिन झर्त यंह है कि 
विजली और रेल परिवहन जैसी सुविधाएं मिलती जाएं । इसलिए इन पांच वर्षों में लक्ष्यों 
की हमेशा जांच करते रहना होगा । या 

नीचे के पैरों में विकास कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातों की रूपरेखा दी जा रही है 

. निजी क्षेत्र में विकास के रूप 


४७, सार्वजनिक क्षेत्र की तरह निजी क्षेत्र के औद्योगिक बोजना कार्यो में लोहा 

और इस्पात भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस क्षेत्र में ११५ करोड़ रु० लगाने के 
लिए रखे गए हैं । पहली योजना में निजी क्षेत्र के अधीन लोहा और इस्पात के विस्तार में तथा 
दूसरी योजना में किए गए विस्तारों में जो पूंजी लगी है या लगाई जाएगी उसके फल १६४८ के 
मध्य से उस समय से मिलने प्रारम्भ हो जाएंगे जब कि टाटा आवरन एंड स्टील कम्पनी (टिस्को) 
आर इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी (इसको) की संयुक्त सामथ्य द्तेमान १३९५ लाख 
उन से वढ़कर २३ लाख टन हो जाएगी । आाद्या है कि माध्यमिक उत्पादकों में .दो नई 


कम्पनियां मैसर्से कलिय दयव्स लिमिटेड और इंडियन ट्यूब कम्पनी से ई० आर० डव्ल्य ट्यूबों 


और विना जोड़ की ट्यूवों के साथ ही साथ ट्यूबों और पाइयों के उत्पादन को बढ़ाएंगी । 


८ 





॥| 


श्र 


४८. जहां तक इन इस्पात विस्तार कार्यक्रमों के लिए घन का सवाल है, १६५४ में 
. उत्पादकों के लिए मल्य एक समान रखने के उद्देश्य से जो निर्णय किया गया है उत्तमें आशा 


विकास कार्यों के लिए प्राप्य धन में वृद्धि हो जाएगी । इंडियन आवरन एंड स्टील कम्पनी 


है 
लगभग १३-४५ कराड़ रुपए तक का कंज झन्तराप्ट्राव से लगा | अब तक उसमंस 


अनुमानत: १ करोड़ रुपया काम में लावा जा चुका हैं । टिस्को के विस्तार कार्वक्रम के लिए 
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3) 


बह 


औद्योगिक विकास का कार्यक्रम ३३७ 


सादा है कवि विदेशी बंक्षिग संगठतों से कर्ज मिल जाएगा। ये दोनों इस्पात काम्पनियां 
अपने लिए आवश्यक घन का एक भाग घरेलू सामान की बिक्री से प्राप्त करेंगी । इससे अलावा 


इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 3. ६ करोड़ गपए के कर्ज 
का बचा हुआ मान भी मिल जाएगा। इस स्थिति में भारत सरकार ने कम्पनी के सचासकों के 
बोर्ड में अपना प्रतिनिधित्व रखने का प्रवन्ध किया है । 

४६. दूसरी योजना की अवधि में जिन धातुकर्मी उद्योगों का पर्याप्त मात्रा में विस्तार 
होना है, उनमें से अल्यूमीनियम और लौह मैंगनीज़ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। राणा है कि अल्यू- 
मीनियम की मांग और चीजों के साथ विद्युत संचारण के लिए ए० सी० एस० आर० केवनों को 
अत्यधिक प्रयोग के कारण बढ़ जाएगी | इसलिए ३०,००० ठन सामर्थ्य का लक्ष्य रया गया है । 


जहां तक लौह मंगनीज़ का सवाल है, श्रनुमान है कि घरेलू उपभोग और निर्वात के क्षेत्र में इसकी 


काफी मांग बढ़ जाएगी । इसलिए इसके उत्पादन के लिए १,६०,००० दस का लक्ष्य रखा गया है। 


५०, सीमेंट और ऊप्मसह ईटें:--अयले पांच वर्षो में भिन्न-भिन्न छेत्रों में काम की ग्रधिकता 
से सीमेंट की मांग काफी बढ़ेगी । इसलिए आशा है कि इसका भी काफी विकास होगा। प्रस्ताव 
यह है कि सामर्थ्य का विस्तार १ करोड़ ६० लाख ठन* और उत्पादन १ करोड़ ३० लाख 
डन* तक कर दिया जाए । 


उप्मसह ईटों के उद्योग का विकास कार्यक्रम, लोहा और इस्पात उद्योग के विकास 
से मुख्य रूप से सम्बन्धित है शलौर इसके लिए १६६०-६१ तक जो ८ लाख टन का उत्पादन 
लक्ष्य रखा गया है, उसके भीत्तर ही आवश्यक समानुपात से सिलिका, आग माटी, (फायर बले ) 
मैगनेंसाइट और क्रोमाइट उप्मसह ईटों का निर्माण भी होगा । इस उद्योग के लिए सामर्य्य लक्ष्य 
१० लाख टन रखा गया है । 


५१. लोहा और इस्पात उद्योग के विस्तार से यह स्वाभाविक ही है कि भारी श्रीर हलके 
इंजीनियरी उद्योगों का भी पर्याप्त मात्रा में विस्तार हो । मारत में इंजीनियरी उद्योगों के उत्पादों 
की जरूरतें भ्रव भी बाहर से श्रायात द्वारा पूरी की जा रही है। ये उत्पाद दूसरी योजना में 
काफी मात्रा में आवश्यक होंगे, श्रत: विकास कार्यक्रम में इन उद्योगों को महत्वपूर्ण स्थान दिया 
गया है । जिन मदों के लिए ऊंचे पैमाने पर उत्पादन रखा गया है उनमें इस्पात का निर्माण, 
आटोमोवाइल, रेल डिब्बे आदि सामान, ढली चीजें, गढ़ी चीजें, औद्योगिक मणीनें आदि, 
साइकिलें, सिलाई मगोनें, मोटर और ट्रान्सफार्मर आदि मुख्य हैं । योजना ऐसी है कि इनमें 
कुछ उद्योग एक दशक के भीतर और अन्य कुछ कम समय में आत्म-निर्मर हो जाएंगे । पहले झ्स 
बात का संकेत किया ही जा चुका है कि इन क्षेत्रों में अगले वर्षों में बड़े पैमाने पर विस्तार करने के 
लिए जिस मूलभूत अनुभव की जरूरत होगी वह प्रथम योजना में प्राप्त हो ही चुका है । 


५२. रेल डिब्ये आदि के कार्यक्रम के अन्तर्गत ठाठा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग 

०० >>. ड्ड् गई 5 आगा प्र फ्िल 

कम्पनी में रेल इंजनों के निर्माण में विस्तार करने की व्यवस्था की गई है । झागा है कि 
रेल इंजनों के वर्तमान उत्पादन को दुगना करके १०० कर देने के लिए १ करोड़ दाए की राधि 
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फाउंन्टी 


दी जाएगी । कम्पती को भारी इस्पात की भारी चीजें ढालने की एक फाउस्ट्री स्थावित्त करने से 
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अड्समें सार्वजनिक क्षेत्र रद प्र लाख टन भी मामिल ह 


इ७छ८ हितीय पंचवर्षीय योजना 


इस कार्यक्रम को तथा प्रतिवर्ध ६,००० डीजल गाड़ियां बनाने के प्रस्ताव को भी काफी 
सहायता मिलेगी। झाटदोमोवाइल उद्योग के विकास कार्यक्रम में ट्रकों के उत्पादन पर भी विशेष 
रूप से जोर दिया गया है । इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि इन गाड़ियों में लगी हुई मारतीय 
वस्तुओं की मात्रा बढ़ाकर ८० प्रतिशत कर दी जाए । इस कार्यक्रम में ये चीजें शामिल हैं :--- 


१६६०-६१ के लक्ष्य 





कारें १२,००० 
ट्र्क ४०,००० 
जीप और स्टेशन वैंगन ५,००० 

प्र७,००० 


५३. ओद्योगिक मशीनें आदि :--- निजी क्षेत्र की योजना में औद्योगिक मश्ञीनों आदि के 
उत्पादन के विस्तार की भी व्यवस्था की गई है। दूसरी योजना की अवधि में जितना वन लगाए 
जाने की और कुछ विद्येप दिशाओं में उत्पादन बढ़ने वाले जिस स्तर की आशा की गई है, वह नीचे 
दिया जा रहा है :-- 


विनियोग उत्पादन का मूल्य (करोड़ २०) 
0024 या । आ अउपअाधिदंाआ2, 


करोड़ रु० १६५५-५६ १६६०-६१ 
सूती कपड़ा उद्योग की मशीनें ४ भू ४० १७०: 
जूट उद्योग की मशीनें १३ ००६ २५ 
(१६५४) 
चीनी उद्योग की मशीनें २१० ० रश्८ २५ 
(१६४५४) 
कागज उद्योग की मशीनें १९३ नगण्य ४० 
सीमेंट उद्योग की मशीर्ने १९० ०४५६ २१० 
(१६५४) 
बिजली के मोटर २०० हार्स पावर 
और उससे कम (०००हा०पा०).. र्‌४० ६०० 
बिजली ट्रांसफार्मर (००० कें०- 
वी० ए०--३३ के० वी० सेकम)... प्४ड० १,३६० 





जिन दूसरी विश्याओ्रों में प्रयति होनी है वे हैं: चाय की मशीनों, डेरी का सामान, 

कृषि की मशीनों जैसे ट्रैक्टरों इत्यादि के ट्रेलर और डीजल चालित सड़क कूटने के इंजनों सहित 

सड़क वनाने की मशीनों आदि का निर्माण । इस वात का भी प्रवन्ध किया गया है कि पहले से जो 

कारखाने बने हुए हैं उनमें अधिक रफ्तार वाले इंजनों, जैसे भारी डीजल इंजनों और विद्युत 
#इसमें सार्वजनिक श्षेत्र के संयंत्रों का उत्पादन भी सम्मिलित है । 
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श्रौद्योगिक विकास का कार्यक्रम छ६ 
चालित उपरिवाही श्र जहाजघाट के क्रेनों का निर्माण किया जाए। इन उद्योगों में से अधिकांश 
के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता है, और उसके लिए उचित प्रवन्ध किया जा रहा ह। 

५४. रासायनिक उद्योग के विकास की दिशा में निजी क्षेत्र के कार्यक्रम में सोडा ऐश, 
कास्टिक सोडा, फास्फेटीय खादें, औद्योगिक विस्फोटक, रंगाई पदार्थ और अन्लर्वर्ती उत्पाद 
महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । इसमें जहां भी आवश्यक है परिमाण की दृष्टि से विस्तार और 
श्रेणी के अनुसार उत्पादन में विभिन्नता लाना, ये दोनों बातें झामिल हैं। रंगाई पदार्थ 
अन्तवतियों का उत्पादन प्रयोग के तौर पर रख लिया गया है। उसमें बलोरो-वेंजीन 
समूह, नाइट्रो-बेंजीन समूह, टोलीन समूह, नैष्यालीन समूह और ऐन्याक्विनोन समूह ब्राते 
हैं । सोडा ऐश ओऔर कास्टिक सोडा के उत्पादन में तिगुनी या चौगूनी वृद्धि की योजना 
बनाई गई है । सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन का विस्तार भी मुख्य रूप से लोहा और इस्पात, 
खानों, रेयन ओर स्टैपल तस्तु उद्योगों से सम्बन्धित है । रबड़ के सामान के उद्योग के 
लिए श्रत्यन्त आवश्यक कच्चे माल कार्वन ब्लैक के निर्माण का भी विकास राण्ट्रीय औद्योगिक 
विकास निगम की ओर से ही होगा । इस बुनियादी रसायन के घरेलू कामों के लिए उपलब्ध 
हो जाने से औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण पक्ष को बड़ा बल मिल जाएगा । 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस चीज के उत्पादन की सामर्थ्य ६,००० टन रखी गई है । 

५५. खनिज तेल:---विशाखापत्तनम में काल्टेक्स रिफाइनरी १६५७ तक बनकर तैयार 
हो जाएगी । उस पर सारा खर्च अनुमान से १२५ करोड़ आएगा, जिसमें से २९५ करोड़ 
पहली पंचवर्षोय योजना में ही लग चुका है । पेट्रोलियम साफ करने के इन तीन कारखानों 
के लिए जो विधियां और प्रकृत पदार्थ चुनें गए हैं, उनमें देश की ओद्योगिक श्रर्थ-व्यवस्था 
के लिए पर्याप्त महत्व रखने वाले लुब्नीकेटिंग तेलों और पेट्रोलियम कोक के उत्पादन की 
व्यवस्था नहीं है । इस उद्योग के सम्बन्ध में और अधिक विकास की योजना बनाते समय 
खनिज तेल उद्योग के ढांचे में जो कमी रह गई है, उसे पूरा करना होगा । 

५६. बिजली और ओद्योगिक श्रल्कोहल:--चीनी उद्योग के विकास से, जिसका कि ग्रागे 
उल्लेख होगा, सीरे के उत्पादन की मात्रा भी बढ़ेगी । इसको अच्छे ढंग से खपाने के लिए बिजली 
पैदा करने और औद्योगिक अल्कोहल की सामर्थ्य (१६५५-४६ के २ करोड़ ७० लाख गैलन से 
बढ़कर ३ करोड़ ६० लाख गैलन) भी काफी मात्रा में बढ़ाने का प्रस्ताव है । अल्कोहल बग बढ़े 
पैमाने पर भ्ौद्योगिक उपभोग बढ़ाने के लिए योजनाएं वनाई जा रही हैं। यह अ्रत्कोहल ढी० 
डी० टी० के उत्पादन के विस्तार, पोलीविनिल क्लोराइड ओर बूठाडीन के निर्माण को 
स्थायित्व देने जैसी दिश्ाम्ं में ही वड़े पैमाने पर खप सकेया । इस सम्बन्ध में रा० और० वि० 
निगम संइलेपणात्मक (सिथेटिक) रबड़ के निर्माण की एक योजना पर विचार कर रहा है । 

५७. प्लास्टिक और सिंथेटिक सामान बनाने का चूर्ण:--प्रथम योजना में तैयार प्लास्टिक 
का सामान वनानें वालों की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए फेनोल फार्मेल्टिहाइड सिये- 
टिक सामान बनाने का चूर्ण बनाने की दिशा में कुछ प्रगति हुई थी। अन्य सिंवेटिक सामान चूणों 
(जैसे पोलीविनिल क्लोराइड, सेल्यूलोज एसीटेट और पोलीस्टिरीन और पोलीइबीलीन ) की भी 
मांग थी, लेकिन अभी उनका उत्पादन होना शुरू नहीं हुआ । दूसरी योजना में इस क्षेत्र में 
काफी प्रगति की जाएगी । झाशा है कि आयात होने वाले मोनोमर के आधार पर पोलीस्तिरीन का 
उत्पादन १६५६-५७ में शुरू कर दिया जाएगा । थोड़े दिन पहले ही सल्यूलोज एसीटेट, पोलइ- 
थीलीन, पोलीविनील क्‍लोराइड और यूरिया फार्मेल्डिहाइड तैयार करने के बारे में कई योजनाएं 


प० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
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हैं और इस विश्वास पर कि इसको कार्यान्वित किया जाएवा, सियेटिक सामान 
बनाने के चूर्णों के उत्तादन की सामर्थ्य १६५५-५६ के १,१८० टन से बढ़कर ११,४०० दन 
वार्पिक हो जाएगी । पोलीविनील क्लोराइड का निर्माण कैल्शियम कार्वाइड से निकले हुए एसी- 
टिलीन पर निर्भर करता है, और इस बुनियादी रसायन के लिए जो कुल लक्ष्य रखा गया 


४. 


है उससे प्लास्टिक उद्योग की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी । 


| खि 


/ 


५८. उपभोग वस्तुएं:--उपभोग वस्तुओं में कागज और गत्ते का उत्पादन लगभग १०० 
प्रतिशत वढ़ जाएगा । चीनी का उत्पादन १६५५-५६ के १६७ लाख टच से बढ़कर १६६०-६१ 
में २२-४५ लाख टन हो जाते की आशा है । उत्पादन की इस वृद्धि में सहकारी चीनी मिलों का 
भाय अनुमान से ३,५०,००० टन वापिक होगा । इस उत्पादन लक्ष्य की पूर्ति के लिए २५ लाख 
टन की सामथ्य रखी जाने की योजना है । वनस्पति तेलों का उत्पादन १८ लाख टन से बढ़कर 
२१ लाख टन हो जाएगा । विकास कार्यक्रम में विचौले के तेल और घोलक निस्सरण विवायन 
छारा खली से तेल निकाले जाने पर जोर दिया गया है । १६६०-६१ में कपड़े श्र यूत के उत्पादन 
लक्ष्य क्र से १५० करोड़ गज और १६४ करोड़ पौंड रखे गए हैं। इस उत्पादन का कितना हिस्सा 
मिलों और विकेन्द्रित क्षेत्र (कपड़े के लिए हवकरघे और विद्युत करवे और सूत के लिए अम्बर 
चरखा) के लिए रखा जाए, इसका तभी निदचय नहीं किया गया । वास्तव में जितने भी तकुंवे 
पहले से लगे हुए हैं और जितनों को लाइसेंस दिए गए हैं वे १६५ करीड़ पौंड सूत तैयार करने 
के लिए काफी होंगे । 

.._ ५६. औपधियां:--उपभोग वस्तुओं के क्षेत्र में श्रौपध उद्योग की विशेष रूप से चर्चा की 
जानी चाहिए । जहां तक सियेटिक औपधियां, जैसे सैकरीन, क्‍्लोरामीन-ठी, एसिटिल सैली- 
सिलिक अम्ल और शुल्वनी, (सल्फा) श्रौपधियों का सम्बन्ध है, उत्पादन बढ़ाने की दिल्ला में 
प्रबत्त किया ही जाएगा। साथ ही उपान्तिम (पेनअ्रल्ट्मिट) उत्पादों पर आधारित वर्तेमाव 
क्रियात्रों के स्थान पर बुनियादी प्राथमिक आरगैनिक रसायन रसायनों और माध्यम उत्पादों 
के आधार पर विकास कार्य भी किया जाएगा। रंगाई पदार्थ माध्यमों के निर्माण को 
विकसित करने के लिए जो प्रयत्त किए गए हैं, उनसे भी इस उद्योग को काफी लाभ 
पहुंचने की आशा है, क्योंकि इससे उसे कई तरह का कच्चा माल मिल जाएगा । विटामिनों 
की दिख्ा में देशी कच्चे माल जैसे निम्बुधास तेल से विटामिन ए के उत्पादन की सम्भावना 
पर अभी परीक्षा की जा रही है। जहां तक कीटागुनाशकों का सवाल है, सार्वजनिक क्षेत्र में 
आयोजित विकास के अलावा निजी क्षेत्र में पेनीसिलीन का उत्पादन सुदृढ़ करने की दिला में जो 
प्रयत्व किए यए हैं उसके भी अच्छे परिणाम होंगे । इसके अलावा आशा है कि इस क्षेत्र की 
वर्तमात इकाइयों से आज मुख्य रूप से जिन क्रियाओं को वास्तविक निर्माण का रूप दिया जा 
रहा है, उस दिद्या में दे काफी प्रगति करेंगी । औपव उद्योग के अन्तर्गत अनेक उत्पाद आते हैं। 
लेकिन विकास के लक्ष्यों में कुछ अधिक आवश्यक उत्पादन भी शामिल हैं। आज्ञा है कि औपव 
उद्योग में निजी क्षेत्र से लगभग ३ करोड़ रुपया लगाया जाएगा । - 


उ्च््ञल ता जना ०० पिक्क प्रमति ४... का मल्य ध्य्च््य् 

इूसरः बचजना मे कझोद्य ग्रिक प्रमति क पल्याकत 
६०. सामर्थ्य और उत्पादन के विकास के स्तरः--सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के जिन 
कतियय प्रमुख लक्ष्यों का विवरण नीचे दिया जा रहा है, उससे यह पता चलता है कि दूसरी 
रु हक ०5 5 लिप आर उद्योग मर. 7 द्व्शिा कल वहमखी .) प्रयत्न 
योजना के लिए अत्यधिक क्रम की आवइयकता होगी आर उद्योग की दिशा मे बहुमुखाी अयत्त 


ऋरता हाभा । 


ग्रौद्योगिक विकास का कार्यक्रम या 


कुछ प्रमुख उद्योगों के राष्ट्रीय लक्ष्य 
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उद्याग इकाई घलमता उत्तादन क्षमता इतादइन 


(अनुमानित) (अनुमानित ) 





१. लोहा और इस्पात--- 
(क) तैयार इस्पात 
(मुख्य उत्पादक) ००० टन १,३०० १,३०० ४,६८० ४,३०० 
(ख) छबलाई कार- 
खानों के लिए 


कच्चा लोहा 7००० टन डे८ष० शेघ० ह्घ्० 3३५० 
श्तामीरी ढांचा 
सामान टन २,२६,००० १,४घ०,०००  ५,००,०००७  ५,००,००० 


३, भारी ढलाई व 
फोर्जिंग दूकानें-- 
(क) इस्पात ढलाई- 


खाने टन न ्ः 2५,००० १५,००० 
(ख) फोजिंग दूकानें टन +४ 2 १२,०००. १२,००० 
(ग) लौह सांचों के 
ढलाईखाने टन न है. 2-5 १०,००० १०,००० 
४. फेरो मैंगनीज़ टन... २८,००० श्रप्राप्प.. १,७१,5००  १,६०,००७ 
५० अल्यूमीनियम टच 3,५०० ७,३०० ३०,००० २५,००० 
६. इंजन संख्या १७० १७५ ४०० ४०० 
७, बाइल संख्या ३८,००० २५,००० इं८,००७० ५७,००० 
८. भोरी रसायन-- 
(क) सल्पयूरिक ००० टन ४२ १७० ५०० ४७० 


(ख) सोडा ऐश ठन. ६०,०००. ८०,००० २,५३,००० शे।ई 
(ग) कास्टिक सोडा. ठवे.. ४४,३००. ३६,००० १,४०,४००  श३४/४०० 
€. खाद -- 

(क) नाइट्रोजन (नि- 


श्चित नाइट्रोजन ) टन घ,००० छ७,००० ३२ै,८२,००० २,€०,००० 

(ख) फास्फेंटिक द्न ३४,००० २०,००० १,२०,००० £१,२०,००० 

१०. जहाज निर्माण जी-आर>जटी 42 ५०,००० हक ६०,००० 

(५१-५६) (५६-६१) 

११. सीमेंट 7७०० टन ४,६३० ड,र्‌८० 5६,००० ५३,००० 

१२. उप्मसह ्ड्टे टव ४४,००० २,८०,००० १०,००,००० ८६,००,९००९ 
१३. पेट्रोलियम 

की सफाई लाख ठन ३६२५ ३६ ८३१ ४३ 


इनसे सकल उत्पादन का बोब होता है । चूंकि रुछ उत्पादन को उपयोग 
कारखानों में ही अन्य उत्पादन के लिए होगा, इसलिए विक्की के लिए १,5५,००० टन सोडा 


ऐश और १,०६,६०० टन कास्टिक सोडा उपलब्ध होगा । 


ड्घर हितीय पंचवर्षीय योजना 
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उद्योग इकाई. क्षमता उत्पादन क्षमता. उत्पादन 

(अनुमानित) (अनुमानित) 

१४, कागज और बत्ता *०००टन.. २१० २०० ४५० ३५० 
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६१. संयंत्र सामरव्य और उत्पादत की लागत :---चूंकि १६५० से संयंत्रों और मश्नीनों आदि 
के दाम बहुत ऊंचे रहे हैं, इसलिए भिन्न-भिन्न उद्योगों के उत्पादन की लायत उचित रूप से घटाने 
का एक मात्र यही ढंग हो सकता है कि उत्पादन खर्च को और विस्तृत उत्पादन पर फैला दिया 
जाए। दूसरे शब्दों में, संबंत्र सामर्थ्य का आयोजन अब की अपेला अधिक बड़े पैमाने पर करना 
पड़ेगा । भिन्न-भिन्न उद्योगों के लिए जिन यूनिटों के स्थापित किए जाने के प्रस्ताव हैं, उनके व्योरेवार 
अव्ययन से यह स्पप्ट होता है कि वे इतने अधिक होंगे कि पूंजीकरण की जो अधिक लायत 
हो चह बंद जाए। इस्पात संबंत्रों की फुंकवा भट्ठियों और कौक भट्टियों के आकार १,००० दन 
आर उससे ऊपर की दैनिक सामर्थ्य वाले हैं । नए सल्फ्यूरिक असल संयंत्रों की दैनिक सामर्थ्य 
२५ टन और उससे ऊपर की होगी । एक नए संयंत्र की दैनिक सामरथ्य १५० टन होगी, 
जवकि अब तक जितने भी संयंत्र लगाए गए हैँ उनमें से अधिकांश की दैनिक सामय्ये 
१० टन ही रही है और किसी भी संयंत्र की दैनिक सामर्थ्व ७५ टन से अधिक नहीं रही है । इसी 
अकार मारी रसायन (क्षार) विकास परिषद ने सिफारिश की है कि इलेक्ट्रोलिटिक कास्टिक 
सोडे के छोटे से छोटे आकार के ऐसे संयंत्र लगाए जाएं जिनकी दैनिक सामर्थ्य २० टन हो । 
आशझा है कि कागज मिलों के लिए दूसरी बोजना के अन्त तक उनकी सामर्थ्य कम से कम २५ 
से ५० टन प्रतिदिन की हो जाएगी । सीमेंट संयंत्रों की कम से कम सामथ्यें सामान्य रूप से २ लाख 
टन वार्पिक होगी | इस उद्योग में वितरण के खर्चे में किफायत इस तरह की जाएगी कि जहां 
भी संभव हों माल को बड़ी मात्रा में लाने-ले जाने की नीति प्रहण की जाएं। इस काम को और 
अधिक आसान बनाने के लिए रेल योजना में उन टेक डिब्बों की संख्या विशेषकर उस प्रकार के 

अआशा है कि विकेन्द्रित क्षेत्र में २५०,००० वाइसिकिलों का उत्पादन होगा औद 
इस प्रकार कूल मिलाकर १२,५०,००० वाइसिकिलों का उत्पादन होगा । 





र्न् 
» ६॥ 


औद्योगिक विकास का कार्यक्रम द्र्घ३ 


डिब्दों की जो क्लोरीन और अमोनिया के परिवहन के लिए आदब्यक है, बढाने वी व्यवस्था 
की गई है । 

६२. टेकनोलीजिकल प्रगति:---नए लगाए जाने वाले प्रस्तावित संयंत्रों में नवीनतर टेक्‍्नीकों 
के प्रयोग किए जाने की दिल्ला में काफी प्रगति होगी । इस्पात विस्तार कार्यक्रमों के प्रधीन जिन नई 
टैक्नीकों श्रौर डिजाइनों के प्रस्ताव हैं, उनकी चर्चा पहले की जा चुको है । दुर्भापु र कोक नदी 
संयंत्र में कोक भट्ठो गैसों से गंघक का निकाला जाना, ठिस्को कारयाने में प्रदुकत सल्ययरिक 
श्रम्ल के स्थान पर बचे हुए मार्जक (पिकलिंग) द्रव का प्रयोग करके कोक भट्ठो सैसों से श्रमोनियम 
सल्फेट, और श्रन्य उप-उत्पादों का निकाला जाना, ये दोनों उप-उत्पाद निष्कासन प्रिय्राग्रों के छ्ेत्र 
में भ्राघुनिक टेक्‍्नीकों का विकास ही सिद्ध होंगे । पिम्परी में कीटाणुनाथक झ्ौपधियों के 
उत्पादन में फर्मेटेशन टेक्नीकों का उपयोग भी काफी अधिक किया जाएगा । 

६३. दाशमिक प्रणाली और विधायनों तथा उत्पादों का मानकीकरण :--सरकार ने जो 
ऋ्रमिक रूप से दाशमिक प्रणाली अपनाने का निश्चय किया है उसके प्रनुसार घाणिज्य श्रौर 
उद्योग मंत्रालय में एक स्थायी समिति बनाकर कारंवाई शुरू कर दी गई है। झ्रगर सम्भव हुआ 
तो इन नए संयंत्रों में ही दाशमिक प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा । 

विधायनों श्रौर उत्पादों के मानकीकरण के क्षेत्र में यह समझा जाता है कि भारतीय मानक - 
संस्था ने १६५४ में प्रथम योजना के अन्तर्गत इस्पात मितव्यय का जो कार्यक्रम शुरू किया था 
वह समाप्त हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप इस्पात का उपभोग पर्याप्त मात्रा में वैज्ञानिक ढंग से 
होने लगेगा । दूसरी योजना में घरेलू कामों के लिए इस्पात बी बहुत-सी चीजों का उत्पादन बढ़े 
पैमाने पर होने लगेगा, इसलिए इस क्षेत्र में मानकीकरण से देश शोर विदेश दोनों के थाजारों में 
संभरणकर्ताश्ों और खरीदारों के वीच अधिक सूसवन्ञ और विश्वास उत्पन्न होगा | दूसरी योजना 
में भारतीय मानक संस्था के लिए ६०"६ लाख रुपए की व्यवस्था की गई है ) उत्पादनों के परीक्षण 
के लिए काफी सुविधाएं होने पर ही मानकों को अ्रमल में लाने में सफलता मिलेगी । पूंजीयत माल 
और उपभोग बस्तुग्रों का जहां तक सवाल है, इन सुविधाओं की बदौलत उनके काम सम्बन्धी 
मूल्यांकन विवरण भी तैयार होंगे । दूसरी योजना में सरकारी परीक्षणशाला (टेस्ट हाउस) 
के विकास से इस दिशा में और अधिक सुविधाएं हो जाएंगी । एक झोघ केन्द्र खोलने के प्रस्ताव पर 
भी विचार किया जा रहा है। यह केन्द्र भारी विद्युत संयंत्र और सामान के परीक्षण और विकास 
के सम्बन्ध में सुविधाएं प्रदाव करेगा । 

कच्चे माल का विकास 

६४, दूसरी योजना की अवधि में संगठित, उद्योगों के क्षेत्र में प्राथमिक सनिज और कृषि 
सम्बन्धी कच्चे माल की खपत काफी बढ़ जाएगी । देश में उपलब्ध खनिजों की स्थिति का विवरण 
खनिजों के विकास सम्बन्धी अध्याय में दिया गया है । 

आयात किए गए कुछ खनिजों, जैसे पेट्रोलियम, गंघक झौर राक फास्फेदर की खपत इस 
प्रकार होगी :-- 








१६५५-५६ १६६०-६१ 


राक फास्फेट (हजार दनों में) ५५ ४०० 
गंधक (हजार टवों में) ७४ २१० 
प्रकृत पेट्रोलियम (लाख टर्दो में) +" लै- ३६४ 


ककेवल आयात । 





इपघोड हितीय पंचवर्षीय योजना 


६४. औद्योगिक कार्यक्रम भी कृषि सम्वन्दी कच्चे माल, जैसे कच्चा जूट, रूई, ईख, तिलहन 
लकड़ी, वांस और सवाई घास पर काफी मात्रा में निर्भर करेंगे। रासायनिक गदे और अखबारी 
कागज के उत्पादन के लिए रखें गए लक्ष्यों के अनुसार लकड़ी की मांग बढ़ेगी, परन्तु दियासलाई 
और प्लाईवुड के अधिक उत्पादन के लिए लकड़ी की जितनी मांग बढ़ेगी वह अपेक्षाकृत कम होगी। 
तेलों के उत्पादन लक्ष्यों के अनुसार लगभग्र ३,००,००० टच बिनौला और ८,० ०,००० टन खली 
की जरूरत पड़ेगी, जवकि इनकी वर्तेमान खपत का अनुमान क्रमश: १,००,० ०० और ६०,००० टन 
है । कागज उद्योग और अखवारी कागज के उत्पादन के विस्तार के कारण बांस और सवाई घास 
की भी जरूरत पड़ेगी । इस समय यह ठीक-ठीक कहना कि चांस की जरूरत कितनी होगी मुश्किल 
है क्योंकि सवाई घास, फोक और कुछ अर्व कठोर काप्ठ जैसे पदार्य मिल ही सकते हैं । कंपि और 
खाद्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक समिति इस बात की खोज-बीच कर रही है कि दूसरी योजना की 
भ्रवंधि में कोजाध्विक (सेल्यूलौसिक) कच्चे पदार्थ कितनी मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगे । कपास 


ओर ईख की मांगों का अनुमान इस प्रकांर हैं :-- 


१६५०५-२६ १६६०-६१ 
कपास (लाख गांठ) प्र्छ ५६ 
गन्ना (लाख टन) १६७ २२५ 





६६. निर्वात लक्ष्य :--हुंछ क्षेत्रों में उत्पादन लक्ष्य विदेशी विनिमय मुद्रा कमाने और 
निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से नियत किए गए हैं। इस लक्यों की पूर्ति के लिए निभित माल का मानकी- 
करण, आवात थुल्क्रों में कटौती हारा निर्यातवर्यक नीति का अपनाना और मुख्य उद्योगों के लिए 
निर्यातवर्धक परिपदों की स्थापना जैसे काम किए जा चुके हैँ । वस्तु-स्थिति को देखते हुए निर्यात 
के सम्बन्ध में पक्की और लम्बे असे के लिए कोई नीति निश्चित कर सकना कठिन हैँ और 
परिस्थितियों के अनुरूप ही नीतियां और तरीके अपनाने होंगे । १६६०-६१ के लिए मुख्य 
निर्यात लक्ष्य ये 


सूती कपड़ा १०,००० से ११,००० लाख गज 
जूट उत्पादन ६,००,००० टन 
नकली रेशम का कपड़ा १ करोड़ गज 
विक्री योग्य इस्पात २,००,००० से ३,००,००० टन 
फेरो मैंगनीज २,००,००० टंस 
वाइसिकिलें (संख्या) १,५०,००० 
वाइसिकिलों के अतिरिक्त इंजीनियरी - 
सामान मृत्य--३ से ५० करोड़ रुपए 
टाइटेनियम डाई-आवसाइड १,००० से १,२०० टन 
कोक ३०,७०० टन 
नमक ३,००,००० टने 
वनस्पति तेल २,१४,००० टन 
स्टाचे १०,००० टंस 
वनस्पति हि २०,००० से २५,००० टने 


६७. विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार :--बुनियादी उद्योगों में प्रगति औद्योगिक विकास का मुख्य 
संकेत है । पहली योजना में सिन्दरी खाद कारखाना, चित्तरं॑जन रेल इंजन कारखाना, टाटा लोको 
इंजन और इंजीनियरी कारखाना, पेट्रोलियम शोबशालाएं और वस्त्र उद्योग संबंबी मशीनों के 
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ग्रौद्योगिक विकाय का कार्यक्रम घर 
कारखानों की स्थापना के माध्यम से इस दिशा में कुछ प्रगति की जा चुकी है। दूसरी योजना में 
उद्योगों पर और प्रधिक जोर दिया गया है, इसलिए आ्राया है कि अगले पांच दर्पों में उन्नति और 
तेजी के साथ होगी। लोहा और इस्पात, मशीन निर्माण और भ्न्‍्य वुनियादी उद्योगों के विकसित 
ही जाने से अर्थ-व्यवस्था और पक्‍क्री हो जाएगी। मोटे तौर पर इन पांच वर्षों में पूंजी भौर 
अत्पादक माल के क्षेत्रीं में उन्नति होगी, जी कि इन क्षेत्रों में श्रव तक जितना घने लगाया गया 
है उसकी अपेक्षा काफी अ्रधिक होगी। नीचे जो विवरण दिया जा रहा है, उससे इस बात वा 
संकेत मिलेगा कि इन पांच वर्षों में प्रौद्योगिक उन्नति का स्वरूप क्या होगा :--- 
१६५६-६१ के बीच बढ़े प॑माने के उद्योगों में लगे हुए प्रत्याशित घन का विभाजन 











करोड़ र० 
सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र योग 
रा० औ० बि० 
नियम के नए 
बिनियोगों सहित 
उत्पादक माल ४६६ | ३६६ ५५६. 
औद्योगिक मथीनें और पूजी माल घोट ञर्‌ १५६ 
उपभोग वस्तुएं १२ १६७ १३६ 
५५६ प्रद४ा 2,0०4 





अनुमान है कि दूसरी योजना की अन्त तक औद्योगिक उत्पादन का देशनांक (१६५१-१०० 
१६५५-५६ के १३० बढ़कर १६४ हो जाएया। क्षेत्रानुयार उत्पादन के विस्तार पर विचार करने 
पर १६६०-६१ तक यह आशा की जाती है कि उत्पादक माल का उत्पादन देशनांक जो १६५४० 
५६ में १३२ था, ७३ प्रतिशत बढ़ जाएगा। इसकी तुलना में फैबटरियों में तैयार होने बाली 
उपभोग वस्तुओं के क्षेत्र में जो १६५५-५६ में १२८ था १८ प्रतिशत की वृद्धि हीगी। 





के बीच एक के वाद एक बोजनाञों हारा पर्याप्त मात्रा में संतुलव लाना आवश्यक होगा। दूसरी 
योजना में इस दिशा में शुरुआत हो जाएगी । इसमें जो प्रमुख योजना कार्य शामिल हैं, वे उड़ीसा 
झौर मध्य प्रदेश के अ्रपेक्षाइत कम समुन्नत क्षेत्रों में खोले जाएंगे । उद्योग विस्तार को झ्धिक 
से अधिक क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए दीवेकालीन महत्व वाले प्रयत्न झामिल किए गए हूँ, दया छोर 
घुरे वाली फुकवां भट्ठियों में कच्चे लोहे के उत्पादन की मार्नदर्णक योजना, जो यदि सफल हो गई 
तो उससे देश के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले निम्न श्रेणी के कोयले के आधार पर लोहा गौर 
इस्पात उद्योग का विकास किया जा सकता हैं । नए क्षेत्रों में किए गए खनिज निलेप के सर्वेक्षणों 
से भी ऐसे ही परिणाम होंगे । दूसरी योजना में यह भी स्पप्ट है कि राष्ट्रीय प्रयोगशाला,ं 


रे 


और निजी संस्थात्रों में नए सामान और विधायनों में तथा स्थानापन्न वस्तुओं के विकास के लिए 
खोज कार्य पर और अधिक परिश्रम किया जाए, हालांकि इन दिनों भिन्न-भिन्न इलाकों में पाई 
जाने वाली अरसंतुलित वृद्धि की समस्या का कोई हल दूसरी योजना में नहीं है । फिर भी यह 
समस्या विचाराधीन है भर खोज कार्य, खनिज सर्वेक्षण और उत्तादन के विकेस्धीकरण पर विशेष: 
कर कृषि विधायनों के सम्बन्ध में जोर देकर बिवगस की सही प्रवृत्तियां उत्तक्न की जा रहो # । 





कुछ योजनाञ्रों के संबंध में जिनमें कि शाप्ट्रीय झ्रौद्योगिक विकास निगम हे सापथन 
लगे है, ध्रभी यह निर्णय होना है कि वे सार्वजनिक क्षत्र में होंगे था निजी से 
326506:8--25 
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अध्याय २० 


ग्रामोद्योग और लघु उद्योग 


ग्राम और लघू उद्योग अपने विभिन्न पहलुओं में आधिक व्यवस्या और राष्ट्रीय आयोजन की 
व्यवस्था के अभिन्न तथा निरन्तर रहने वाले अंग हैं । देहाती क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विस्तार 
का पहला उद्देदय है रोजगार के अवसर, आमदनी और रहन-सहन का स्तर बढ़ाना तथा ग्रामीण 
अर्थ-व्यवस्था को संतुलित एवं संगठित रूप देना । इस दृष्टि से पीढ़ियों से चले आते हुए उद्योगों 
पर अवद्य ही तुरन्त घ्यान देता पड़ेगा । ग्रामीण त्र्थ-व्यवस्था में परिवर्तन होने के साथ ही विभिन्न 
छ्षेत्रों में टेकबीकल परिवर्तव भी होंगे और उसी के साथ देहातों में औद्योगीकरण का स्वरूप भी 
बदलेगा । तब वह आरम्भिक जरूरतों को पूरा करने वाले शिल्पों के स्तर से उठकर लघु उद्योगों 
के स्तर तक पहुंचेगा। लघु उद्योग दिन पर दिन उन्नतिशील देकनीकों और अपेक्षाकृत 
अधिक समुन्नत प्रकार की आवश्यकताञओं की पूर्ति पर ही आवारित होंगे । ये विकास दीरघेकाल में 
करने होंगे और इसी बीच ग्राम अ्रथ॑-व्यवस्था की वृद्धि और स्थायित्व के लिए यह भी आवश्यक 
होगा कि गांव के मौजूदा उद्योगों को कानून ओर संगठन वनाकर सहारा तथा सहावता 
दी जाए । इस प्रकार ग्रामीण और लघू उद्योगों के क्षेत्र को अर्य-व्यवस्था के स्थायी अंग के रुप में 
न समझकर एक प्रगतिशील और सुयोग्य विकेन्द्रित क्षेत्र के रूप में लेना चाहिए, जिसका एक 
ओर कृषि से और दूसरी ओर बड़े पैमाने के उद्योग से घनिप्ठ सम्बन्ध है । ग्रामीण और 
औद्योगिक विकास कार्यक्रमों में ग्रामोद्योगों और लघू उद्योगों को जिन कारणों से प्राथमिकता 
दी गई है वे प्रथम पंचवर्षीय योजना में विस्तार से दिए गए हैँ । पिछले तीन वर्षो में जो 
विशेष प्रकार के संगठन बने हैं, उन्होंने अधिक ऊंचे स्तर पर कार्यक्रमों के लिए जमीन तैयार 
कर दी है । 





प्रथम योजना में प्रगति 

२. प्रयम योजना की अवधि में दो महत्वपूर्ण कार्य किए गए । एक तो केन्द्रीय सरकार ने 
ग्राम और लघू उद्योगों के लिए पर्याप्त वव निकालकर रखा, और दूसरे, हथकरवा उद्योगों, 
खादी और बआआमोद्योगों , दस्तकारियों, छोटे पैमाने के उद्योगों, रेशम के कीड़े पालने तथा नारियल 
जदा उद्योगों की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय वोर्डो का एक जालन्सा 
विछा दिया । केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा इस ओर दिए गए ध्यान और अखिल भारतीय 
बोर्डों के कार्यों का परिणाम यह हुआ है कि वहुत-से उद्योगों में उत्पादन और रोजगार दोनों की वृद्धि 
हुई है। योजना की शुत्आत में हथकरघा उद्योग की जो खराब हालत थी, अब उसे काफी सहारा 
मिल गया है । हथकरघा कपड़े का उत्पादन १६५०-५१ में ७४ करोड़ २० लाख गज से बढ़कर 
२६५४-५५ में १३५ करोड़ ४० लाख गज हो गया है और आज्या है कि १६५५-५६ तक १४४ करोड़ 
गज हो जाएगा । खादी वोडों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर स्पप्ट है कि खादी का मूल्य १६५०- 
५१ के १:३ करोड़ से वढ़कर १६५५-५६ में ५ करोड़ हो गया, वह भी तव जब कि उसका कुंड 
उत्पादन ३ करोड़ ४० लाख वर्ग गज था । वाकी कई उद्योगों में आरम्भिक खर्च काफी मात्रा में 
खोज कार्य, हाट-ध्यवस्था, संगठन इत्यादि पर किया जा चुका है। चार लघु उद्योग सेवा संस्वाशं 
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झौर उनके साथ ही जो कई शाखाएं स्थापित की गई हैं, उनसे भी भविष्य में भ्रच्छी टेकनीकल सेवा, 
सलाह झौर सहायता मिलने की आजा है । श्रखिल भारतीय खादी और पग्रामोद्योय बोर्ड मे 
ग्रामोद्योगों के लिए एक टेकनोलौजिकल संस्था तथा फामगारों के प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय झौर 
प्रादेशिक संस्थाओ्रों की स्थापना की है। अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड ने नए ठिजाइनों, 
नमूनों भर विकसित विधायनों भ्रादि पर खोज कार्य में सहायता दी है भौर हस्तशित्प की वस्तुप्रों 
की हाट-व्यवस्था का सर्वेक्षण और देदा तथा विदेश दोनों में इन चीजों की प्रदर्शनियां संगठित 
की हैं । नारियल जटा बोड ने रेशे इकट्टे करने भर धागे के उत्पादन और संभरण को सहकारी 
संस्था स्थापित करके काफी बढ़ावा दिया है । बारह राज्य वित्त निगम बना दिए गए हैं भर 
उद्योगों को राजकीय सहायता ग्रधिनियम के शासन सम्बन्धी क्रियान्वयन झौर प्रक्रियाओं को 
ओर ढीला कर दिया गया है । 


३. इस दिशा में एक और प्रयत्न यह हुआ है कि सरकार ने स्टोर क्रय समिति की इस 
सिफारिश को सिद्धान्त रूप में मान लिया है कि कुछ श्रेणी की चीजों की खरीद सिर्फ ग्राम और लधु 
उद्योगों से ही की जाए तथा बड़े पैमाने के उद्योगों के उत्पादनों श्रौर इनके मूल्यों के बीच जो फर्क 
हो, कुछ हृद तक उसे बाबा न माना जाए। संभरण झौर निपटान महानिदेशालय ने कुटीर तथा 
छोटे पैमाने के उद्योगों से जहां १६५२-५३ में ६६ लाख की खरीद की थी, वहां १६५४-५४ में 
१ करोड़ ५ लाख की खरीद की है । पहली योजना में हथकरघे, दस्तकारी तथा ग्रामोद्योगों 
की अनेक बड़ी दुकानें तथा विक्री केन्द्र खोले गए हैं । छोटे पैमाने की चीजों की विन्नी को राष्ट्रीय 
लघु उद्योग निगम की स्थापना से भी काफी सहायता मिलेगी । इस निगम का मुख्य काम होगा 
सरकारी ऋयादेशों के लिए उत्पादन का प्रवन्ध करना, छोटी यूनिटों में हिस्सों श्रौर पर्जों के निर्माण 
को सहायता देना, ताकि उन्हीं चीजों की बड़ी यूनिटों के उत्पादन के साथ उनका मेल बैठ जाए, 
और किस्तों पर मूल्य चुकाने की पद्धति से मशीनों की खरीदारी करना । 


४. प्रथम पंचवर्षीय योजना में छोटे पैमाने और बड़े पैमाने के उद्योगों से सम्बन्धित एाया णे 
उत्पादन कार्यक्रमों के सिद्धान्तों की सिफारिश की गई है । इस साधारण उत्पादन कार्यक्रम के 
सम्भावित तत्व ये हैं : उत्पादन के क्षेत्रों को निश्चित कर देना, बढ़े पैमाने के उद्योग में सामर्थ्य 
का विस्तार न क रना, बड़े पैमाने के उद्योगों के उत्पादनों पर उपकर या उत्पादन शुल्क लगाना 
श्रौर छोटी यूनिटों के लिए कच्चे माल, साज-सामान, और टेकबीकल श्र वित्तीय सहायता के 
लिए निश्चित उपाय करना ! इनमें से एक या कई बातों के आधार पर पनेक छोटे उद्योगों को 
बढ़ावा और सहायता देना स्वीकार किया गया है। कुछ प्रकार के कपड़ों का उत्पादन हथकरपा 
उद्योग के लिए सुरक्षित कर दिया गया है और बड़ी मिलों के उत्पादन पर उत्पादन शुल्क लगाया 
गया है, जिससे हथकरघा और खादी उद्योगों को वित्तीय सहाया देने के लिए एक निधि इकद्ठो 
हो जाए | चमड़े के जूते वनाने और चमड़ा कमाई उद्योग की वर्तमोन बड़ी यूनिटों के विस्तार 
प्रथवा नवीन बड़ी यूनिटों की स्थापना के लिए जो भी आवेदन पत्र श्ाते हैं उनकी जांच कुटीर 
और छोटे पैमाने के क्षेत्र पर पड़ने वाले सम्भावित प्रभाव के आधार पर की जाती है । बट़े पैमाने 
पर जूते बनाने के उद्योग पर भी उत्पादन शुल्क लगाया गया है। दियासलाई उद्योग में डी' दर्जे की 
फैबटरियों की एक नई श्रेणी बनाई गई है, और इन फैवटरियों को उत्वादन शुल्क पर मिलने 
वाली कटौती भी बढ़ा दी गई है । कपड़े की छपाई करने वाली मिलों के लिए यह सौमा 
निर्धारित की गई है कि १६४६-५४ के वीच जिस वर्ष सबसे अच्छा उत्पादन हुआ हो, उससे 
अधिक उत्पादन न किया जाए, झौर सिले कपड़े तैयार करने वाली बड़ी यूनिटों की सामर्च्य बढ़ाने 


डन्य द्वितीय पंचवर्षीय योजनां 


प्र भी नियंत्रण लगा दिया गया है । कपड़ा घोने वाले साबुन के उद्योग पर भी उत्पादन शुल्क 
लगाया गया है जो परिस्थितियों के अनुसार घट-बढ़ सकता है और साबुन वनाने में प्रयुक्त नीम॑ 
तथा अन्य अखाद्य तेलों के उद्योगों को आधिक सहायता दी गई है। कई अन्य उद्योगों की छोटी 
यूनिटों के उत्पादन में विस्तार की भी व्यवस्था रखी गई है । इन उद्योगों में कुछ प्रकार के खेती 
के औजार, फर्नीचर, खेल-कूद का सामान, स्लेदें, पेंसिलें, वीड़ियां, लिखने की स्याही, रूड़िया, 
रंगीन पेंसिलें और मोमवत्तियां बनाना झामिल है । 


५. पहली पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक सहकारी संस्थाएं बनाने के महत्व पर दो दृष्टियों 

से जोर दिया गया था : वे एक तो ग्रामोद्योगों का विकास करेंगी, और दूसरे, गांव के कारीबरों 
, की वित्तीय सहायता देने का एक आवद्यक माध्यम सिद्ध होंगी । भिन्न-भिन्न उद्योगों के वीच और 
भिन्न-भिन्न प्रदेशों के वीच उन्नति एक समान नहीं रही है, फिर भी हथकरघा उद्योग में, जैसे 


कि पहले कहा जा चुका है, उत्साहजनक प्रगति हुई है । 


दूसरी बोजना के उद्देशय और दुनियादी नीतियां 


ब् 


६. ग्राम और लघु उद्योग समित्ति :-पहली योजना की अपेक्षा दूसरी योजना के अन्तर्गत 
ग्राम ओर लघधू उद्योगों का कार्यक्रम काफी बड़ा है । दूसरी योजना के कार्यक्रमों और उनके क्रिया- 
ल्वयन सम्बन्धी समस्यात्रों पर हाल ही में एक समिति--ग्राम और लघु उद्योग (दूसरी पंचवर्षीय 
योजना) समिति--ते विचार किया है । इस समिति को साधारणतया कर्वे समिति कहा जाता है। 
इसे योजना आयोग ने जून १६५५ में नियुक्त किया था। इस समिति के लिए प्रस्ताव करते 
समय इन तील प्रमुख उद्देदयों को ब्यान में रखा गया :--- 





(१) दूसरी योजना की अ्रवधि में इस प्रकार की और अधिक टेकनोलीजिकल वेरोज- 
गारी से बचना, जो विशेषकर परम्परागत ग्रामीण उद्योगों में होती है; 

(२) योजना की अवधि में जहां तक सम्भव हो सके, निनश्न-भिन्न ग्राम और लघु उद्योगों 
के हारा रोजगार की वृद्धि करना; और 

(३) आवश्यक रूप से विकेन्द्रित समाज के ढांचे के लिए एक आधार तैयार करना 
और यथाश्षीघ्र आर्थिक विकास करना । 


समिति ने फिर भी यह कहा है कि परम्परागत ग्रामोद्योगों में भी इस समय जितना सम्भव हो, 
टेकनीकल दृष्टि से सुधार कियां जाना चाहिए और भविष्य में अधिक अच्छी टेकनीकों को अपनाने 
के बारे में एक नियमित किन्तु कमिक कार्यक्रम होना चाहिए । इसके साथ ही नई पूंजी समुन्नत 
साज-सामान पर लगाई जानी चाहिए । यहां समुन्नत का अर्थ मौजूदा साज-सामान को बढ़ाने या 
उसको ठीक-ठाक करने से है । 


७. यह आवश्यक नहीं है कि विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था की घारणा किसी निश्चित टेकनीक 
या चालन-प्रणाली से सम्बन्ध रखती ही हो । इसका अर्थ यही है कि टेकबीकल सुवार उसी ढंग से 
और उसी सीमा तक किए जाएंगे जितने कि देश भर में विखरी या फैली हुई अपेलाकृत छोटी यूनिटों 
के लिए आर्थिक कार्यो की दृष्टि से सम्भव हो सकेंगे । इस दृष्टि से गांव के लोग समुन्नत उद्यीन के 
रूप में जो कुछ ग्रहण कर सकते हों, उत्तका संगठन यांव के ही आधार पर किया जाया चाहिए । 
इस ससिति का कहता था कि ग्रामोद्योगों का क्रमिर्क विस्तार और आवुनिकीकरण करने का 


ग्रामोद्योग और लघु उद्योग ०९ 


ल जि जज 


सबसे अच्छा ढंग यही है कि देश भर में गांवों और छोटे-छोटे कस्यों में ग्रावशयक सेवाएं स्थापित 
करने के साथ-साथ छोटी त्रौद्योगिक यूनिदें भी स्थापित की जाएं । अगर बट़े-बड़े नगरों को सीमा 
पर श्रौद्योगिक विस्तार किया जाए तो यह मुश्किल से कहा जा सकता है कि इससे उद्योग विकेन्द्रित 
हो सकेगा । इसलिए झौद्योगिक क्रिया-कलाप के ऐसे स्वरुप की आवश्यकता है जिसमें गांवों का 
एक समूह अपने झौद्योगिक और शहरी केन्द्र पर सहज रूप से इस प्रकार आधारित हो फि उसे 
एक यूनिट की संज्ञा दी जा सके अबबा, समित्ति के घब्दों में, यों कहा जा सके छि यह प्रगतिगील 
ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर व्यापक रूप से आधारित एक पिसामिदं बन गया है । इस समृह 
का हर एक गांव अपने प्राकृतिक औद्योगिक और नागरिक केन्द्र पर ही निर्भर करेगा। छोटी 


यूनिटों के लिए, गांव के सामुदायिक कार्य केन्द्रों की ही भांति, संगठित सहवंगरी कामों के द्वारा 
जिस पैमाने पर उन्हें काम करना है तथा जैसा उनका संगठन होना है उसके सम्बन्ध में सिब्चय 


हो जाना चाहिए । 


८. ३० अप्रैल, १६५६ के श्रौद्योगिक नीति प्रस्ताव में कुटीर और ग्राम समा लघु उद्योगों 
की सहायता की चर्चा की गई है जिसका पालन राज्य या तो बढ़े उद्योगों पर उत्पादन नियन्नण 
तथा पार्थक्य शुल्क लगाकर कर रहा है या लघु उद्योगों को सीधी ध्राधिक सहायता देझार । 
कहा यह जाता है कि वीच-बीच में जब कभी जरूरत पड़ेगी ये कार्रवाइया तो की ही जाएगी 
परन्तु राज्य की नीति का उद्देश्य यह देखना होगा कि विकेन्द्रित छषेन्र में आ्ात्म-निर्भर होने की 
काफी सामर्थ्य आए श्रीर उसका विकास भी बड़े पैमाने की उद्योगों के साथ ही हो। इसलिए 
राज्य अपना सारा ध्यान उन्हीं बातों पर लगा देगा जिनसे छोटे पैमाने दे उद्चोगों की प्रतियोगी 
घव्ति बढ़े । इसके लिए यह आ्रावश्यक है कि उत्पादन की टेकनीक में हमेशा सुधार जाया जाए 
तथा उसको आवुनिक बताया जाए, परन्तु इस परिवित्तंत बग नियमन कुछ इस प्रकार हो छिः 
टेकनोलौजिकल लोग बेरोजगार न हो जाएं । टेकनीक श्रौर वित्तीम सहायता का अभाव, दाम 
करने के लिए उपयुवत स्थान का न होना, और मरम्मत और रख-रखाव की सुविधान्रो वा दगफी 
न होना, छोटे पैमाने के उत्पादकों के रास्ते में यही बड़ी बाधाएं है । इस सम्बन्ध में प्रस्ताव में यहा 
गया है कि भौद्योगिक वस्तियों और ग्रामीण सामुदायिक कार्य केन्द्रों की स्थापना दास इन कमियों 
को पूरा करने की दिशा में प्रयत्त शुरू हो गए हैं । गांवों में विजली पहुचाना बौर कामगरारों पी 
सामशथ्ये के भीतर दरों पर उनको विजली देता, इसी से काफी मदद मिलेगी। प्रस्ताव में प्रोद्योगिक 
सहकारी संस्थाओं की स्थापना पर जोर दिया गया है, वर्योकि इनसे छोटे पैमाने के उद्योगों 
के अनेक कार्यो को बहुत सहायता मिलती है । इस प्रकार की संस्थाओं को हर प्रकार से बढ़ावा 
दिया जाना चाहिए तथा राज्य को कुटीर, ग्राम श्र छोटे पैमाने के उद्योगों के घिकास वा हरदम 
खयाल रखना चाहिए । 


&, शामास्य उत्पादन कार्यक्रम:-प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामान्य उत्पादन बार्यप्रम', 
शब्द इस बात का बोध कराने के लिए जोड़ दिए गए थे कि उद्योग की विभिन्न शासाझों के विगगस 
कार्यक्रम तैयार करते हुए यह विचार करने की आवश्यकता है कि छोटी और बड़ी सूसिदे 
समाज की कुल आवश्यकताशों को कहां तक पूरा करने में योग दे सकती है तथा छोटे पैमानों 
के उद्योगों को उनके लिए नियत लक्ष्य पुरा करने योग्य बनाने के लिए जो उपाय किए जासे चाहिए 
उन पर विचार करने की आवश्कता है। ये उपाय मुख्य रुप से दो वर्गो में बांटे जा सदते है -- 

(१) वे उपाय जिनका मन्तव्य छोटी यूनियों को कुछ तरडीहू दिलाना नवा बादाड 
तैयार करना है; तथा 


४१० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


( २ ) वे उपाय जिनसे कच्चे माल, ठेकनीकल मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, 
खोज कार्य, वाजार का संगठन इत्यादि के द्वारा निश्चित सहायता मिल सकती है। 
पहली योजना में यह व्यवस्था की गई थी कि सामान्य उत्पादन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के 
लिए इन तीन उपायों में से एक था अधिक की आवश्यकता पड़ेगी : 
(१) उत्पादन के क्षेत्र की सीमा निर्वारित कर देना अथवा उस छेत्र. को केवल उसी 
के लिए सुरक्षित कर देना; 
(२) बड़े पैमाने के उद्योगों की सामथ्ये में विस्तार न करता; और 
(३) बड़े पैमाने के उद्योगों पर उपकर लगाना । 


हि 


ये प्रस्ताव परम्परागत ग्रामोद्योगीं के लिए, जिनका भविष्य व्यापक नीतियों के संचालन 
की रीति पर ही निर्भर करता है, वड़े महत्व के हैं । उत्पादन के क्षेत्र की सीमा निर्वारित कर 
देना अथवा उस क्षेत्र को केवल उसी के लिए सुरक्षित कर देना छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए 
विश्येप रूप से सहायक हो सकता हैं। पहली योजना में इन यूनिटों का वर्गीकरण निम्नलिखित 
तीन श्रेणियों में कर दिया गया था : 


बड़े पैमाने के उद्योगों का काफी असर नहीं पड़ता; 

(२) वे यूनिदें जिनमें छोटे पैमाने के उद्योगों का सम्बन्ध ऐसे पुर्जों के बनाने अबवा 
उत्पादन की ऐसी अवस्थाश्ं से होता है जिनमें प्रमुख योग बड़े पैमाने के उद्योगों 
का ही है; और 

(३) वे यूनिदें जिनमें छोटे पैमाने के उद्योग को तत्सम्वन्धी बड़े पैमाने 
साथ प्रतियोगिता करनी पड़ती है । 


(१) वे यूनिर्टे जिनमें छोटे पैमाने पर उत्पादव करने के कुछ फायदे हैं और जिन प्र 
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आधुनिक उद्योग में टेकनीकल सम्भावनाओं की सीमाओं के भीतर ही विकेन्द्रित क्षेत्र को 
वल देने के लिए यह जरूरी है कि जो छोटी यूनिर्टे या तो बड़े उद्योगों से होड़ ले रही हों अबवा जो 


उत्पादन की अवस्था विद्येप या सहायक पुर्जों के निर्माण की दृष्टि से बड़े उद्योगों के साथ मिला 
दी जानी चाहिएं, उनके लिए क्षेत्र निर्वार्ण काफी सहायक सावित होगा । यह चीज उपयुच्त' 


१०. बड़े पैमाने के उद्योगों का विस्तार न किए जाने के प्रस्ताव पर दो दृष्टिकोणों से 
विचार किया जा सकता है | पहला यह कि इस उपाय हारा छोटी यूनिटों के लिए वाजार कहां तक है 
बढ़ सकेगा । कभी-कभी ऐसा होता है कि संगठन की कमी या कुछ और कारणों से उपलब्ध वाजार 
का भी पूरा-पूरा फायदा नहीं उठाया जाता । दूसरा पहलू यह हूँ कि अर्थ-त््यवस्था के अन्तगंत 
किसी वस्तु के कितने उत्तादव की आवश्यकता होगी, इस सम्बन्ध में विकास की ऐसी अवधि 
में जिसमें कि सार्वजनिक और निजी पूंजी काफी मात्रा में लगेगी, भावी मांग का 
स्वरूप बड़ा महत्वपूर्ण हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों की सामर्थ्य सीमित की जाए अयवा 
नहीं, या किस सीमा तक की जाए, इस वात का निर्णय दो बातों से होगा | एक तो यह हैं. 
कि माल की कमी ने होने पाए, और दूसरे, अधिक उपलब्ध वाजार का फायदा 
उठाने के लिए एक हुद तक छोटी यूनिटों में उत्पादन का संगठन करने की आवश्यकता है । 
इन दोनों वातूं को ध्यान में रखते हुए जनता के लाभ के साथ संतुलन बैठाकर ही इस विपय 
में निर्गेय किया जा सकता है । इस नीति को लागू करने के लिए समय-समय पर बदलती 
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हुई अर्थ-व्यवस्था के प्रकाश में उसकी समीक्षा करते रहने की आवश्यकता है । इसलिए यह 
ग्रावश्यक है कि उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम की झनसची में दिए गह उद्योगों पर 

लागू होने वाली उद्योग लाइसेंसिंग व्यवस्था घान की कुटाई जैसे कृषि कार्यों पर भी लाग कर 
दी जाए । इसके लिए उपयुक्त कानून भी बनाया जाना चाहिए । 


११. जैसा कि ग्राम और लघु उद्योग समिति ने संकेत दिया है, बड़े उद्योगों के उत्तादन पर 
उपकर या उत्पादन थुल्क्र लगाने के उद्देग्य ये हैं कि एक तो किसी उत्पादन विशेष के 
उपभोक्ताओं से धन इकट्ठा किया जाए; दूसरे, बड़ी यूनियों की सामथ्य या उत्पादन पर 
कोई एक सीमा लगाने के फलस्वरूप जो उन्हें अतिरिक्त लाभ होता हो उसका एक 
हिस्सा हस्तमत किया जाए; और तीसरे, छोटी यूनिटों के हित में मामूली मृत्य अन्तर 
को नजरअन्दाज़ करने की व्यवस्था की जाए। उपयुक्त स्थितियों में उपकर या उत्पादन 
घुल्क लगाना एक सर्वमान्य वित्तीय उपाय है, लेकिन हर उद्योग पर उसकी परिस्थितियों को 
देखकर विचार करना पड़ेगा । कभी-क्मी राज-सहायता देने का प्रस्ताव भी रखा जाता है, 
लेकिन इससे दूसरे प्रकार के प्रश्न उठ खड़े होते हैं। ग्राम और लघु उद्योग समिति ने सामान्य रूप से 
उत्पादन पर राज-सहायता या बिक्री पर कटौती देने की बरुआत करने के लिए नए उपायों का 
समर्थन नहीं किया । उसका खयाल था कि किसी भी उद्योग की रक्षण योजनाओं की लागत आसानी 
से कृती जाने योग्य होनी चाहिए और किसी साधारण आधिक उद्योग की रक्षण योजनाग्रों 
का निर्माण कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि उन्हें उच्चित समय के भीतर बन्द भी किया जा सके 
समिति ने कुछ सीमित अपवाद भी बताए हैं, जैसे हाथ से घान कूटने के उन्नत लामान के लिए 

छू राज-सहायता । ग्राम और लघु उद्योग समिति ने जितने भी ब्रामोद्योगों को लिया है, उसने 
सबमें उत्पादन पर राज-सहायता कुल मिलाकर लगभग ८ करोड़ रभपा आकी गई है । हवकरधा 
ओर परम्परागत खादी की बिक्री पर कटौती में अ्मुमान से क्रमश: २० करोड़ और ७ करोड़ का 
खर्च आएगा । 
१२. ऊपर सामान्य उत्पादन कार्यक्रमों की पूत्ति के लिए जिन उपायों की चर्चा की गई है 
ग्रामीण और लघ उद्योगों के विकास के लिए किए जाने बाले उपायों का एक छोटा-सा भाग 
। वास्तव में उनका मन्तव्य यह है कि ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्र को अपने आप विकमित 
होने के लिए आवश्यक सामर्थ्य प्राप्त करने का अवसर और समय दिया जाए । जहा भी सम्भव 
हो सके राज्य के साझे वाले सहकारी संगठनों के द्वारा सामान्य वाजार का प्रवस्ध करके उनकी 
सहायता की जानी चाहिए। संगठन और सहायता के उपायों को सफल बनाने को लिए 
अविलम्ब ध्यान दिया जाना चाहिए । हु 


१३. श्रीद्ञोगिक सहकारी संगठन और संस्याएं:-बहू तो बड़ी सामान्य मी वास है कि 
ग्रामोद्योयों और लघु उद्योगों में सहकारी संस्याओ्रों का अधिकतम विकास किया जाना चाहिए 
जुलाहों की सहकारी संस्थाएं बनाने के काम को बढ़ावा देने में हवकरवा वोड़ का जो प्रनुनद 
प्राप्त हुआ उसके आवार पर पता चलता है कि लघु उद्योग में सहयोग वृद्धि की दूछ परिस्यिनिस्ग 
पाई जाती हैं। सहकारी संस्थाओं में झ्ञामिल हवकरवों की संख्या १६५०-५१ के ६,२६,१ १६ से 

बढ़कर १६५३-४४ में ७,८८,६६४ और १६५४-५५ में 5,७८,६८४ हो गई और थ्रागा थी * 
योजना के अन्त तक १० लाख हो जाएगी। सहकारी संस्थाएं बनाने के लिए हथकरघा बोड 
जुलाहों को हिस्सा पूंजी भर कार्यचालन पूंजी में सहायता दी है। हिल्सों के मूल्य का ७५ 
८७॥। प्रतिशत तक भाग सरकार कर्ज के रूप में देती है और शेष जुलाहा स्वयं जुटाता # | बा 


जप हा हे 


श्प| 


$॥ है। 


हा हे 
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र्श्प 


चालन चालू पूंजी २०० रुपए प्रति सूती कपड़े के लिए और ५००-रुपए प्रति रेंश्मी कपड़े के करे 
के लिए दी जाएगी। इन जुलाहों के सहकारी संगठनों के संघों से एजेंसियां बनाई जाती हैं । दो 
कच्चा माल पहुंचाने, टेकनीकल सलाह देने, सहकारो स्रोतों से कजे का प्रवन्च करने और हाट- 
व्यवस्था की अच्छी सुविधा जुटाने आदि का काम करती हैं । नारियल जटा उद्योग के लिए १२० 
प्रायमिक नारियल जटा हाट्-व्यवस्था संस्थाएं, २९ छाल सहकारी संस्थाएं और २ नारियल जटा 
हाट-व्यवस्था सहकारी संस्थाएं वनाई गई हैं । कुछ राज्यों में, जैसे वम्बई, उत्तर प्रदेश और पंजाव 


हि 


में कर्मचारियों और चमड़े का सामान वनाने वालों तथा मद्रास में ताड़ खजूर का युड़ बनाने वालों 
में श्रेणी विशेष के कारीगरों में वृद्धि हुई है । | 

१४. औद्योगिक सहकारी संस्थाएं स्थापित करने, उनकी वनाए रखने और उनके विकास 
'के लिए एक साथ कई बातों की आवश्यकता होती है । लगभग सब ग्राम और लघु उद्योगों में संभरण 
और हाट-व्यवस्था की सहकारी संस्थाओं को अपना-अपना क्षेत्र मिल जाता है। उत्पादक सहकारी 
संस्थात्रों के लिए अ्रवश्य ही कुछ क्षेत्रों में काफी अधिक सम्भावनाएं हैं। संभरण और हाट-व्यवस्था 
की सहकारी संस्थाएं स्वयं ही छोटी यूनिटों की सहायता करने और गुण नियंत्रण, भावी मांग 
लिए स्टाक रखने तथा कर्जे देने आदि के साथ-साथ टेकचीकों में क्रमिक रूप से विकास करने 
लिए एक महत्वपूर्ण साथन हैं । दो में से अगर किसी भी प्रकार की सहकारी संस्थानों की स्थापना 
हो जाए तो लघु उद्योग सरकार और संस्थाओं से मिलने वाली वित्तीय सहायता और टेकनीकल 
सेवा संस्थात्रों, प्रशिक्षण केन्द्रों तथा चल टेकनीकल सेवाह्ों से मिलते वाले मार्ग-दर्शन का और भी 
अच्छी तरह उपयोग कर सकेंगे | छोटे पैमाने के उद्योगों के और विज्ञेषकर उनके लिए जिनका 
संचालन छोटे-छोटे उद्यमकर्ताशओं के हाथ में हैँ, संगठन का सामान्य रुप यही हो सकता है कि वे 
या तो कच्चे माल की खरीद या तैयार माल की विक्री अथदा दोनों के लिए व्यापार संघ बना लें | 
यह सम्भव है कि इस तरह के संघों के सदस्य ही किसी विद्येप उद्देघ्य के लिए एक निश्चित समय 
तक काम करने के वाद सहकारी संस्यात्रों के रूप में दंध जाना पसन्द्र कर लें । इस प्रकार ये व्यापार 
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आवश्यक होगा कि योजना की अवधि में लक्ष्यों की पूति कर ली जाए । 

१५. संभरण और हाट्-व्यवस्था सहकारी संस्थाओं तथा सहकारी उत्पादक संस्थाओं 
के संगठन के लिए यह आवश्यक है कि राज्यों के उद्योग विभाग ऐसे विकास संगठन कार्यक्रम बनाएँ 
जिनकी पहुंच प्रमुख नागरिक केन्द्रों और ग्राम समूहों के कारीगरों तक हो सके । ऐसे देहाती 
इलाकों के लिए इन विकात संगठनों की विद्येप आवश्यकता है, जहां कारीगरों की सहकारी 
संस्था बनाने की उपयुक्‍त परिस्थितियां हों । इसके लिए सामुदायिक उत्पादन और सामुदायिक 
मांग में घनिष्ठ सम्बन्ध होना ही चाहिए । राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 
के अन्तर्गत चुने हुए २५ मार्नदर्शक क्षेत्रों में इस दिज्ला में शुदक्मात कर दी गई है । 

१६. अगर प्राम और लघु उद्योग समिति के मतानुसार हाट-व्यवस्था निश्चित करने 
की योजना को आजमाना हो, तो संभरण और हाट-व्यवस्वा के लिए सहकारी औद्योगिक संस्याएं- 
आवश्यक होंगी । इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि पूर्व निश्चित माव पर अथवा कच्चे माल 
और तैयार उत्पादन के दामों के वीच कारीगर की मजदूरी के लिए काफी भाग छोड़ चुने हुए 
उत्पादनों या किस्मों के सम्पूर्ण माल को खरीद कर उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा दी जाए। समिति 
ने यह सुझाव दिया था कि यह योजना पहले, प्रयोग के रूप में, हृयकरघा कपड़े के कुछ चुनें हुए 
केच्रों और कुछ चुनी हुई किस्मों के लिए लागू की जाए । इसकी कार्यप्रणाली इस प्रकार होगी कि 
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किसी वस्तु विशेष की समस्ल मांग के अनुमानों को देश के भिन्न-भिन्न प्रदेशों और केंस्दों के उत्पादन 
की श्रावश्यकताओों के ब्रनुसार विभाजित कर दिया ज्ञाग और इसी आधार पर उत्पादकों 
कन्चा माल देने और उनका सारा उत्पादन लेने का प्रबन्ध कर दिया जाई । ये सहकारी संस्थाएँ 
भी राज्य की ओर से तैयार उत्पादनों को खरीद लेंगी और इस प्रकार सरोदा हत्या माल विश्ी 
के: समय तक स्टांक में रखा जाएगा | राज्य ही उनके मूल्य और विश्ली के नियम तथ करेगा ग्रौर 
इन सहकारी संस्थाओं को यदि कोई हानि होती है तो बह मो पूरी कर दी जाएगी पर यह सभी 
होगा जब कि बह हानि व्यापार में सामान्य रूप से होने वाली हानि से ज्यादा हो । चाहे इस 
योजना को किसी ग्राम या लघु उद्योग के उत्पादन के सम्बन्ध में प्रयोग के रूप में ही लागू करना 
हो, फिर भी इसके व्योरे तैयार करने पड़ेंगे और कुछ विशेष परिस्थितियों में कतिपय उद्योगों के 
लिए वर्तमान नियत कटौती वाली प्रणाली पर बह कुछ ने छुछ सुधार ही सिद्ध होगी। यह 
वांछनीय है कि एक या दो ऐसे क्षेत्रों के चुने हुए केंद्रों में इस योजना को चलाकर बनुभव प्राप्त 
किया जाए, जिससे संभाव्य नुवसान वर्तमान कटौती पर आने बाले सर्च से बहुत ज्यादा ने हो सके । 
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१७, औद्योगिक सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कच्चे माल की खरीदारी और तैयार 
उत्पादनों की बिक्री से जो अनेक क्रियाएं सम्बन्धित है उनकी व्यवस्था के लिए स्टाक रखने के 
उपयुक्त प्रवन्धों के साथ-साथ बढ़े पैमाने पर संयठन करने की भी आवश्यकता है। कृषि उत्पादों 
के सम्बन्ध में सहकारी हाट-व्यवस्था और माल संग्रहण की एक योजना तैयार की जा चुकी £ गौर 
इसके लिए आवश्यक कार्यतन्त्र की स्थापना के लिए विधान तैयार किया जा रहा है। कृषि 
उत्पादकों और श्रौद्योगिक सहकारी संस्थाओं को एक ही योजना के बरधीन लाने के नाम में कुछ 
अधिक कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन फिर भी उसमें पारस्परिक सहायता थे लिए जगह रहेगी 
ही | कृषि उत्पादनों के संग्रह और गोदामों के लिए संगठित की गई सुविधाशं का ग्रामीण भ्रौर 
लघु उद्योगों के उत्पादनों के लिए उपयोग कर लेवा कुछ हद तक संभव हो सकता है। 

१८. छोटी यूलिटों की आवश्यकताओं का ध्यान रखकर माल सरीदने के लिए ग्रहण की 
गई नीति का विकंद्धित क्षेत्र के कार्यक्रमों के पूरे होने में काफी अधिक हाथ होगा । जहां भी झ्ाव- 
श्यक हो, खरीद की प्रक्रियात्रों को बदलना आवश्यक होगा, जिससे कि सरवागरी सरीद के आधार 
पर छोटी बूनिटों के लिए सुझ्रवसरों की प्राप्ति निश्चित हो सके और वे अपनी सक्षम सामर्थ्य का 
उपयोग कर सके । 

१६. हाट्ज्यवस्था खोज कार्य के आधार पर ही विभिन्न उद्योगों के उत्लादन दार्यश्रमों 
की रूपरेखा बनाने और उनके नवीकरण के सम्बन्ध में ज्ञान और सूचना प्राप्त हो सकेगी । यह 
खोज कार्य या तो तदर्थ संगठित जांच-पड़तालों के द्वारा सम्पन्न हो सवाता है अथबा उसे सोज 
कार्य अयवा हाट-व्यवस्था की योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है । इन दोनों हालतों में उद्देध्य 
यही होगा कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं गौर रुचियों, प्रतियोगी उत्पादनों और व्यवस्पाओं 
के प्रति उपभोक्ताओं के रवैये, मूल्यों में परिवर्तत और मांग पर उसके असर इत्यादि कग नली 
प्रकार अध्ययन किया जाए । यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ब्रमी बहुत अ्रधिदा कार्य नहीं किया 
गया है। प्रस्ताव यह है कि ग्राम और लघु उद्योगों के अधिक महत्वपूर्ण उत्पादनों की हाट- 
व्यवस्था के सम्बन्ध में ये अध्ययन किए जाएं और प्राप्य परिणामों के आधार पर हाट््यवस्था 
सम्बन्धी अध्ययनों की गुंजाइश धीरे-धीरे वढ़ाई जाए । 

२०. छोटे कस्बों और गांवों में विजली के विस्तार के साथ काफी संस्या में लघु उद्योग 
विद्युत चालित हो जाएंगे और समुन्नत टेकनीकों बाग अपनाना भी प्रासान हो जाएगा सिंचाई 
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और विजली के अध्याय में छोटे कस्वों और गांवों में विजली के विस्तार के पहलुओं पर थोड़े 
विस्तार के साथ विचार किया गया है । दूसरी योजना की अवधि में १०,००० से कम आबादी 
वाली जितनी जगहों में बिजली पहुंचेगी, उनकी संख्या ६,५०० से वढ़कर १६,५५६ हो जाएगी । 
'पहले-पहल ऐसे गांवों में विजली ले जाने का काम अत्यधिक आसानी से किया जा सकेगा जो या तो 
नागरिक क्षेत्रों के नजदीक वसे हैं या ट्रांसमिशन केच्र की ऐसी लाइनों के रास्ते पर हैं जहां से 
छोटी-छोटी लाइनें निकाली जा सकती हैं। सिफारिश यह है कि नागरिक और देहाती क्षेत्रों में 
बिजली लें जाने की योजनाएं कुछ इस प्रकार मिले-जुले ढंग से लागू की जाएं कि नागरिक और 
औद्योगिक उपभोक्ताओं से वसूल किए गए राजस्व का बचा हुआ भाग देहाती उपभोक्ताओं के 
लिए दरें घटाने के काम में लाया जा सके । इस बात पर भी जोर दिया गया है कि विद्युत विस्तार 
के वर्तमान कार्यक्रम के द्वारा अगर इस योजना का देहाती क्षेत्रों में संगठित और सहकारी ढंग 
से उपयोग किया जाए तो अभी जितने गांवों में विजली पहुंचाने का प्रस्ताव है उससे कहीं अधिक 
गांवों में विजली पहुँचाई जा सकती है । इसके अलावा यह सुझाव है कि जहां कहीं विजली का 
उपयोग कृषि और छोटे उद्योगों के लिए किया जा सकता हो वहां डीजल चालित विजलीघरों वा 
'पनविजलीधरों के रूप में स्थानीय योजनाएं शुरू की जा सकती हैं। वायुशक्ति के विकास के लिए 
काम करने वाली कुछ छोटी यूनिर्टे बनाई जाने की भी आशा हैं) 

२१. कारीगरों के लिए मकानों की व्यवस्था:---अक्सर कारीगर का घर ही उसके काम 
करने की जगह होती हैं। इसलिए उसके घर की स्थिति में सुधार करना भी विकेन्द्रित क्षेत्र के 
कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए । जहां त्तक सम्भव हुआ है हर उद्योग के लिए निर्िचत 
रकम में ही इसकी भी व्यवस्था कर दी गई है, परन्तु कुटीर, ग्राम और लघु उद्योगों में लगे सारे 
कारीगरों की जरूरतों को देखते हुए पूरक अनुदानों की श्रावरयकता पड़ेगी ही । इसलिए गांवों के 
लिए मकान निर्माण करने के कार्यक्रम में गांव के कारीगरों की जरूरतों पर विशेष रूप से 
व्यान रखना पड़ेगा । 

२२. ऋण और वित्त--प्रामोद्योय और लघु उद्योगों के विकास कार्यक्रम में वित्त सम्बन्धी 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संतोपषप्रद प्रवन्ध करना बड़ा महत्व रखता है । वित्त की जरूरत 
कच्चे माल की खरीद और संग्रह, तथा तैयार माल के संग्रह के लिए तो पड़ती ही है, उसकी जरूरत 
कारीयरों को सहकारी संस्थाओं की हिस्सा पंजी अदा करने, औजारों और सामान की खरीद और 
जमीन, घर, मशीनों तथा अन्य सामान में रुपए लगाने में उनकी सहायता करने के लिए भी पड़ती 
है। छोटे पैमाने के उद्योगों (जिनमें से कई छोटे-छोटे उद्यमकर्ताओं के हाथ में है) की हिस्सा 
पूंजी के लिए कर्जों की उतनी जरूरत तो नहीं पड़ेगी जितनी कि आमोद्योगों में, जहां सहकारी 
संगठन का अत्यधिक महत्व है । सब ग्राम और लवु उद्योगों के लिए कार्यकारी पूंजी तथा 
मव्यकालीन और दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता होती है, हालांकि जिन उद्योगों में अच्छी 
डेकनीकों और अच्छे साज-सामान का प्रयोग होता है, और जिन्हें विशेषरूप से बनी हुई इमारतें. 
चाहिएं, उन्हें दीर्भकालीन वित्त की आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक पड़ेगी । 

२३. इस समय वित्त जुटाने के लिए जो प्रवन्ध हैं, वे संतोषप्रद नहीं कहे जा सकते | उसका 
कुछ भाग राज्य सरकारें उद्योगों को राजकीय सहायता अधिनियम के अबीन देती हैं। राज्य वित्त 
निगमों की ओर से भी एक त्तीमित हद तक औसत और लम्बे समय के लिए वन दिया जाने लगा है । 
वैंकिय स्रोतों से सहकारी संस्थाओं को कुछ कार्यकारी पूंजी प्राप्त हो जाती है । ग्राम और लघु 
उद्योगों के लिए बनाई गई वित्त सम्बन्धी किसी भी सुगठित योजना में भारतीय रिजर्व बैंक और 
स्टेट चैंक का बहुत वड़ा भाग होगा । उद्योगों को राजकीय सहायता अधिनियम के अधीन दी 
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जाने वाली सहायता थोड़ी और बढ़ा दी गई है श्रोर स्थानीय ग्धिकारियों को मंजूरी के प्रौर 
अधिक अधिकार दिए जा रहे हैँ, लेकिन इस साधन से भी घोटा ही घन मिलता है । इसमें संदेह 
नहीं हैं कि अगर ग्राम ओर लघु उद्योगों की कर्ज सम्बन्धी आवश्यकताएं काफी गाता में पूरी की 
जाती हैं तो सामान्य बैकिंग और संस्थायत एजेंसियों का अ्रव की अपेसा प्रौर प्रधिद उपयोग 
बैंकों के वीच सहयोग पर आधारित एक समन्वित नीति को आवश्यकता है । चने हुए केस्ों के 
छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए प्राप्य कर्ज सम्बन्धी सुविधाप्रों की वृद्धि श्रीर समस्यय सम्बन्धी 
आदर योजनाएं इसी दिशा में शुरू की गई हैं । ये योजनाएं भारतीय स्टेट बैवः के भ्रधीन बनेंगी 
ओर उनका पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण स्वानीय समन्वय समित्तियों के हाथ में होगा । तैयार की गई 
समन्वय योजनाएं, राज्य सरकारों को सहकारी ऋणदाता एजेंसिया, राजकीय घिस निगम प्रौर 
भारतीय स्टेट बैंक, सव साथ मिलकर काम करेंगे। हर एजेंसी ऋणदान सम्बन्धी विधेंष प्राव- 
चयकताओ्ं की पूर्ति करेगी और साथ ही उनके काम का एक-दूसरे से टकराव भी ने हो पाएगा । 
इन शभ्रादर्श योजनाओं हारा प्राप्त अनुभव के झाधार पर ग्रामीण घोर लघु उद्योगों के हर समूह के 
लिए उसकी विशेष आवश्यकताओं के संदर्भ में इसी प्रकार की सुगठित योजनाएं तैयार की जाएंगी, 
जैसे कुछ क्षेत्रों में हयकरघा जुलाहों की सहुकारी संस्वाग्रों की तरह हिस्सा पूजी के निए वित्त 
व्यवस्था को सर्वीच्चि प्राथमिकता दी गई है। ग्राम ऋण व्यवस्था सर्वेक्षण समित्ति ने श्रपनी रिपोर्ट 
में इस वात पर जोर दिया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक को औद्योगिक सहकारी संस्याह्रों के लिए 
अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्वा करने में सक्रिय भाग लेना चाहिए। इसके लिए ग्रावध्यक विधान 
भी तैयार हो चुका हैं । 


ग्राम भौर लघु उद्योगों पर व्यय 


२४. नीचे की तालिका में प्रथम पंचवर्षीय योजना की भ्रवधि में ग्राम प्लौर लघु उद्योगों 
के विकास में किया गया खर्च दिखाया जा रहा है :--- 


प्रथम योजना में ग्राम भ्रौर लधु उद्योगों पर व्यय 
(करोड़ रु० 
१६११-५५ १६५५-५६ १६५१-५५ 
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४१६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 

२५. विभिन्न वाड और रॉज्य स॒कारा ने दसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए 
वोजनाओं के जो मतों तैयार किए, उन पर ब्रामऔर लधु उच्चोग समिति ने विचार किया । ड््स 
समिति को उद्योग नें, और जहाँ भी सम्भव हआ।, राज्यों ने इस दृष्टि से प्रस्ताव तैयार करने का 
काम सौंपा कि ब्र्म और लघु उद्योगा ९ विकास के लिए दसरी योजना की अवधि में प्रास्‍्त 
हो सकते वाले सावना का उपयोग कैसे किया जाए । समिति ने लगभग ०६० करोड़ दुपए की 
कुल लागत हैं कार्यक्रमों की सिफारिश की है. जिनमें चालू पूजा की भी व्यवस्था हैं 
जो अनुमान से लगभन ६५ करोड़ दपए होगी १ सूत, रेशम और ऊन सहित हथकरपा उद्योगों के 
लिए फ८ दीन रूपए, ऊच की कंता३ और खादा का बुनाई के लिए २ ० करोड़ रूपए, विरकेन्द्रित 
सूती कताई और खादी के लिए २३ कराई छुपए, विर्भिने प्रामी्ण उद्योगों के लिए ४४ ४ करोड़ 
रुपए दस्तकारिया के लिए ११ कराड़े रोड रुपए, लघु उद्योगों के (लए. ६५ कार्ड रुपए, रेशम कीट 
उद्योग के लिए करोड़ रुपए, नारियल जटा की कताई और बुनाई * लिए र॒करोड़ सपए और 
सामान्य योजनाओं के (लए. १५ करोड़ रुपए की व्यवस्था करने के जी प्रस्ताव हैं । जे कि नीचे 

बताया गया कं योजना में चले पुंजी का आवश्यकताओं के अलावा २०१९ करोड़ रुपए 





चमड़े के जूते और खुमड़ा कर्मोई (गाँव में) 


गुड़ और खांडसारी - 5 ७० 

दियासलाई (घरेलू उद्योग में) “ हि न्‍ट हा ११ 
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इस २०० करोड़ की रकम में अम्बर चरसे के कार्यक्रम के लिए कोर व्यवस्था विधेदर रुप 
में नहीं की गई है । इस पर आगे विचार तव किया जाएगा जब किए जाने वाले परीक्षणों के परि- 
णाम दात हो जाएंगे । सरकार अनेक ग्राम और लघ उद्योगों के विकास के लिए चालू पू्णी की 
व्यवस्था योजना वी अवधि के शुरू में ही करेगी, अर्थात जब तक चालू पूजी के सामान्य 
रूप से बैंकों अयवा संस्थाओं के माध्यम से मिलने का पूरा प्रबन्ध ने हो जाएगा । चालू पूर्जी की 
यह व्यवस्था योजना द्वारा की गई २०० करोड़ स्पए की व्यवस्था के अतिरिनत होगी । विभिन्न 
ग्राम और लघु उद्योगों के विकास से सम्बन्धित बोर्ड श्रौर राज्य सरकारें चालू पूजी को बारे में 
अपनी आवश्यकताओं का अनुमान योजना के पहले दो या तीन वर्षों में ही कर लेंगी, और इन 
उद्योगों के दिए ब्योगेबार कार्यक्रम बनाते समय उनका उल्लेस अलग-प्रलग दिया जाएगा । 
अग्रखिल भारतीय खादी ओर ग्रामोद्योग बोर्ड को पूरी योजना के लिए चाल पृज्री प्रनुमान से 
लगभग र८'५ करोड़ सपए होगी जिसमें से ७ करोड़ रपया खादी थे लिए धर शेप ग्रामोयरोगों 
के लिए है | यह कहा गया है कि आवश्यक चालू पूंजी का श्रधिकांध सहकारी संस्थाप्रों तथा 
अन्य बैंकिंग एजेंसियों से जल्दी प्राप्त होगा । 


२६, योजना में २०० करोड़ रुपए के व्यय की जो व्यवस्था है, उसमें उन योजनाग्रों बी 
लागत शामिल होगी जिन्हें केन्द्र स्वयं पूरा करेगा । इसके अतिरिवत राज्यों वी वे बोजनाएं 
भी जिनमें केन्द्र सहायता देगा, केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त योजनाएं जिनमें राज्यों का योग होगा 
और वह व्यय भी इस रकम में शामिल होगा जो राज्य उन योजनाओं पर अपने साथनों से 
खर्च करेगा जिनको केन्द्रीय महायता प्राप्त न होगी । इस ध्यवस्था के ग्रलावा विस्थापितत 
लोगों के पुनर्वास कार्यक्रम में कुटीर और माध्यमिक उद्योगों और श्रौद्योगिक कर्जो के लिए 
११ करोड़ रूपए तथा व्यावसायिक और टेकनीकल प्रशिक्षण के लिए ७ करोड़ रपा की 
व्यवस्था की गई है । पिछड़े वर्गों के ह्वित के कार्यक्रमों में भी व्यावसाधिक ग्लौर टेक्‍्नोकल 
प्रशिक्षण के लिए तथा चुने हुए ग्राम और लघु उद्योगों के लिए भी दुछ व्यवस्था है। 
सामुद।यिक विकास खण्डों के कार्यक्रम बजट में भी गांव की कलाडों प्रोर दस्ततास्यों में: 
लिए लगमग ४ करोड रूपए की व्यवस्था की गई है । 


२७. ग्राम और लघु उद्योगों के कार्यक्रम के एक भाग पर प्रत्यक्ष रुप से केन्द्रीय शं्रारय 
अथवा उन्हीं के अधीन काम करते हुए अम्रिल भारतोय बोर्ड प्रमल करेगे । शेघ गद्य त्म पर राजद 
सरकारें मंत्रालयों और बो्डों की सलाह दो अनुसार अमल करेंगी । नोचे दी गई व्यय साथिया 
केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित को जाने वाली योजरादों री सागत बताती है :--- 
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द्वितीय योजना में ग्राम और लघु उद्योगों पर व्यय 





(करोड़ रु०) 
उद्योग केन्द्र राज्य 
(१) (२) हल) 
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इनमें से अधिकांश योजनाओं पर राज्य सरकारें ग्रमल करेंगी | खादी तथा ग्रामोद्योगों की 
योजनाओं पर राज्य बोर्ड और राज्यों में काम करने वाली रजिस्टरशुदा संस्थाएं श्रमल करेंगी। 
केन्द्रीय सरकार प्रायः जिन योजनाओं पर भ्रमल करेगी वे वही होंगी जो एक तो अखिल 
भारतीय हों और दूसरे जिनका सबसे अ्रच्छा संचालन केन्द्र द्वारा ही सम्भव है । ऐसी योजनाओं 
का सम्बन्ध केन्द्रीय संगठनों की व्यवस्था, प्रचार, प्रशिक्षण और खोज कार्य, प्रदर्शनियां और 
मेले, मशीनों आदि का किस्तों की प्रणाली से खरीदना और राष्ट्रीय लधु उद्योग निगम जैसी 
विद्येप संस्थाओं के काम आदि के पहलुओं से है । इन योजनाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन 
इसी अध्याय में आगे दिया गया है । 

२८. राज्यों की संशोधित योजनाओं में ग्राम और लघ्‌ उद्योगों के लिए लगभग १२० 
करोड़ रुपए की कुल रकम व्यय के लिए निश्चित की गई है । एक समय के वाद इन रकमों की 
भी इस दृष्टि से दुहराया जाएगा कि ग्राम और लघु उद्योग समिति की रिपोर्ट में दिए गए वित्तरण 
के साथ इनका मेल अधिक से अधिक बैठ जाए। केद्धीय मंत्रालयों और अ्रखिल भारतीय बोडों ने 
भी उद्योगों के लिए प्रस्तावित रकमों का राज्यों के बीच अस्थायी तौर पर वितरण कर दिया है । 
राज्यों की रकमों को दुहराने के सम्बन्ध में विचार करते समय इनका ध्यान रखा जाएगा । जिन 
सामान्य योजनाओं के लिए १५ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, उनका सम्बन्ध एक से अधिक 
उद्योगों अबवा उद्योगों के समूहों से है--जैसे उत्पादन एवं प्रशिक्षण केर्द्र, अनुसंधान संस्थाएं, 
एम्पोरियम और विक्रय केन्द्र । १५ करोड़ रुपए की व्यवस्था में से ६ करोड़ रुपए की रकम 
श्रखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग वोर्ड की सामान्‍य योजनाओं के लिए अलग कर दी गई है, 
जिनमें भूमि के श्रम प्रधान विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम और टेकनीकल खोज कार्य भी झामिल हैं । 
राज्यीय उद्योग विभागों में श्रमिकों की भरती के लिए भी ३ करोड़ रुपए की रकम रखी गई 
है । वाकी बचे हुए ६ करोड़ में से खोज काये, प्रशिक्षण, एम्पोरियम, इत्यादि ऐसी योजनाश्रों 
पर व्यय किया जाएगा जिनमें से अधिकांश पर राज्य सरकारों को काम करना होगा । ग्राम और 
लघु उद्योग कार्यक्रमों को कार्यलूप देने की सामान्य क्रिया यह है कि राज्य के प्रस्तावों पर केच्रीय 
सरकार द्वारा अनुमोदन मिलने के पहले तत्सम्बन्धी अखिल भारतीय बोर्ड विचार करें । 


प्रामोद्योग श्रौर लघु उ्योग श्र 


खादी और पग्रासोद्योगों मे सम्बन्ध रुसने बाली थोजनाएँ प्र॑य श्रेणी के प्रनस्दस घानों 


हैं वयोकि इन योजनाओं के प्रस्ताव प्राय: पहलें-पहल घरिल भारगीय घौर साप्य स्मदी 
तथा ग्रामोद्योग बो्टों से आए है श्ौर उन योदनाओं पर कार्य उन्ही को हजिस्टर्र झपण सास्यन- 
प्राप्त संस्थाओं और संघों द्वारा मृस्य रूप में होना है । पिछले सीन या चार सालो में घिसीय सयगण्ता 


हक 
संग जो स्वरष निर्धारित किया गया है, उसम दूसरी पंचदर्धोय गोहुना के कार्यक्रमों को सस्बन्य 
में संशोधन करने की आवश्यकता है । 
विकास कार्यक्रम 
हयकरघा उद्योग : 

२६. उद्योग की भिन्न-भिन्न शासाओों--मिल्ल, विश्वन करपा, कघकरथा घोर 
खादी--क उत्पादन कार्यक्रम दूसरी प्रसर्षोध बोजना की ग्वधि मो लिए पाभो 
निश्चित नहीं किए गए क्योंकि कई पहलुओं पर शव भी विचार किया जा रश है। सेफिन यह 
निश्चित है कि दूसरी योजना की प्रदधि में हवकरपा उद्योग को पिछले एव भा दो यों मो 
बनिस्वत बहुत बड़ी मात्रा म उत्पादन बढ़ाना होगा । 

ग्राम और लघु उद्योग समिति के अनुमानों के अनुसार दूसरी योजना के प्र समा वाघ- 
'करपों द्वारा बनाए हुए अतिरिक्त कपड़े का उत्पादन १७० करोड़ गज तक हो जाएगा । प्रगयादित 
उत्पादन वृद्धि को पूरा करने के लिए संगठन सम्बन्धी बंगफी कार्य की ध्रावध्यगला होगी । इंससा 
मतलब यह होगा कि जो हथकरे वेवगर पट है उनको साल में उ्यादा दिनों तह गाम में लाया 
जाए और प्रति करवा उत्पादन बढ़ाया जाए। हथकरथा उद्योग के विकास कार्यप्रस से मुस्य रुप 
मे ऐसे हथकरवों की सहायता के लिए व्यवस्था की गई है जो सहगारी स्ेत के प्रन्तर्गत था जाते 
है । सहकारी संस्थाओं में कार्य करने वाले जुलाहों को रवतः दगम करने याले झुलाहो को प्रयेश्ा 


डे 


काफी सहायता दी जा सकती है। प्रस्ताव यह है कि सहकारी छेत्र के हथ्हार्घों वी ससया १० 
लाख से बढ़ाकर १४ ५ लाख कर दी जाए । यह नी प्रस्ताव है कि देकनीकल प्रौर दूसरे प्रसार 
फे सुधार लागू करके उत्पादन प्रति यूनिट ४ गज से बढ़ाकर ६ से ८ गज प्रति दिन छर दियय छाए । 
इस प्रकार साल के लगभग ३०० दिनों का श्रीसत प्रति दिन ६ गज़ पूरा कार खिय्या झागगा। 
जुलाहों को सहकारी मंस्थाओ्री के सदस्य बनने में सहायता देने के लिए गर्ज द्विए जाएसे श्रौर 
उनके लिए चालू पूंजी का भी प्रवन्ध किया जाएगा | 


विकेएडिद्रत फताई श्रौर पादी : 

३०. अगर हथकरथघों के लिए आवश्यक कोड़ि बाला मूल वि्ेश्धित प्राधार पर 
गांवों में ही तैयार कर लिया जा सके तो गांवों में रोजगार वी गुंडाशश काफी बंद जाएगी । 
विस्तृत पैमाने पर विकेन्द्रित कलाई करने का प्रमस उद्देंग्य यही है झि उसके द्वारा एसइन्पों 
की प्रावश्यकताएं पूरी की जा सके जिन्हें कि मिल के सूतत पर निर्भर रहना पह़सा है । 
इस उद्देश्य को ध्यान में रसकर टेकनीकल तौर पर मजबूत धौर झूम लासन वाले घर्सों 
के निर्माण के लिए कई सालों तक लगानार प्रबल किया गया ताकि हम्कारपों में उार्मगन 
सूत काफी मात्रा में तैयार किया जा सके । भ्राजकल अम्बर चरते पर टेवनीकल दृष्टि मे परीक्षण 
किए जा रहे है। भम्वर चरसा एक तीन यूनिट बाला दाताई सेट है, डिसमें एनाई मशीन, शिचाई 
मशीन और चार तकवों वाला कताई पहिया होता है और सबद्ी खागन लगनग १०० सपा तो 
है। खादी और ग्रामोद्योग बो्द ने अनी एक प्रारम्भिक योजना चलाई डिसमें प्रशिष्षाय मेंस, 


शोडना मो ग्रतिण 


उत्पादन केन्द्र और अम्बर चरला निर्माय गेल्द्र शामिल है। इस प्रारश्भिद सोडना 
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रूप अव मिलने ही वाला है| इसमें ६,००० तकुवे देश भर में फैले १०० से भी अधिक केन्द्रों में 
होंगे । परीक्षण और प्रयोग के कार्यक्रम के विस्तार के लिए १०,००० अतिरिक्त कताई सेट 
स्वीकृत किए गए हैं। कताई सेट के आथिक और टेकनीकल पहलुओं पर, जिनमें उत्पादकता, उत्पा- 
दन लागत, आवश्यक सहायता और हथकरघधों के लिए सूत की स्वीकृति शामिल हैं, एक समिति 
विचार कर रही है जिसकी रिपोर्ट जल्दी ही निकलने वाली हैं । 

आजकल एक तकुवे वाले अनेक प्रकार के चरखों पर कुछ हाथ का कता सूत तैयार 
किया जा रहा है। निस्‍्संदेह सामान्य रूप से खादी विस्तार कार्यक्रम के अनुसार इस 
सूत की जगह अम्बर चरखे से कता हुआ सूत चलने लगेगा। देक्ष में बढ़ती हुई कपड़े की मांग 
को विकेन्द्रित रूप से पूरा करने के लिए अम्वर चरखा और कई तकुवे वाले चरखों के प्रयोग 
के बड़े कार्यक्रम पर तब विचार किया जाएगा जब ऊपर कहे गए परीक्षण और जांच- 
पड़ताल के काम खत्म हो जाएंगे | इस बड़े कार्यक्रम को ध्यान में रखकर खादी और ग्रामोद्योग 
बोर्ड ने ५ साल में २५ लाख कई तकुवे वाले चरखों का निर्माण और प्रचार करने के लिए 
प्रीक्षार्थ एक कार्यक्रम वनाया है जिसमें लगभग ५० लाख आदमियों -को पूर्णकालिक और 
अंशकालिक रोजगार भिलेगा । 

३१. खादी (सृती और ऊनी )---सूती खादी जो अभी तक परम्परागत चरखों के सूत से 
तैयार की जाती थी, अब भविष्य में अम्बर चरखे के सूृत से बहुत अधिक मात्रा में तैयार हुआ 
करेगी | गांव और स्थानीय क्षेत्र की खपत के लिए परम्परागत खादी का उत्पादन चाल रहेया। 
खादी कार्यक्रम पर और पहले पैरे में वत्ताए गए तत्सम्बन्धी अ्रन्य पहलओों पर साथ ही साथ 
विचार करके उनको अन्तिम रूप दिया जाएगा। परम्परागत खादी का“उत्पादन ३ करोड़ 
४० लाख गज (जिसमें ५० लाख गज आत्मनिर्भरता के आवार पर उत्पादित खादी भी झञामिल 
हैं) से वढ़ाकर दूसरी योजना की अवधि में ६ करोड़ गज कर दिया जाएगा (इसमें २ करोड़ 
गज आत्मनिर्भरता के आवार पर उत्पादित भी शामिल हैं) । इसमें चाल पूंजी सहित २१ करोड़ 
रुपए खर्च आएगा, लेकिन हो सकता है कि अम्बर खादी कार्यक्रम के साथ इसका समन्वय 
स्थापित करने के लिए इस कार्यक्रम में संशोवन करना पड़े 

३२. ऊनी खादी के (हाथ से कते हुए ऊनी थागे द्वारा) विकास कार्यक्रम का उद्देश्य इन 
उत्पादनों में वृद्धि करना है : कम्बल का कपड़ा १६५६-५७ के २,५०,००० गज से १६६०-६१ 
में १० लाख गज, स्टेंडर्ड से नीचा कपड़ा ५ लाख गज से १० लाख़ गज और दूसरी किस्मों 
का कपड़ा १,२५,००० गज से १५ लाख गज कर देने का लक्ष्य है । इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए 
प्रमुख ऊन उत्पादक क्षेत्रों में उत्पादन केर्द्रों का संगठन किया जाएगा, फिनिशिंग और रंगाई 
संयंत्रों की स्थापना की जाएगी और समुन्नत चरखों और करघों के प्रशिक्षण केन्र.खोले जाएंगे। 


ग्रामोद्योग : 

३३. दूसरों पोजना में इन प्रमुख ग्रामोद्योगों का विकास किया जाएगा--हाथ हारा 
धान की कुटाई, वनस्पति तेल, चमड़े के जूते और चमड़ा कमाई, गुड़ और खांड्सारी 
और कुटीर दियासलाइयां । हाथ के वने कागज, ताड़-खजूर का यूड़, सावुन, सथुमक्खी पालन- 
और मिट्टी के वर्तत जैसे उद्योगों की विकास योजनाएं बड़े पैमाने पर लागू की जाएंगी और 
गांवों में मिट्टी के वर्तन, रेशे और बांस इत्यादि के लिए विकास कार्य भी आरम्भ किए जाएंगे । 

३४. हाय द्वारा घान की कुटाई---इस उद्योय की विकास सम्बन्धी समस्याझ्रों पर हाल ही में 
घान कुठाई समिति ने विचार किया है। ग्राम और लघु उद्योग समिति ने भी इस उद्योय के कार्यक्रम 


ग्रामोद्योग शोर लबु उद्योग धन 


के सम्बन्ध में सिकारियें की हैं । इन सबको ध्यान में रखकर यह प्रस्ताव है कि विययुत चाहित 
सभी बान की चविकयों पर लाइसेंस लगा दिया जाना चाहिए झौर जहां विशेष स्थिदियों में सादे- 
जनिक हित के लिए परम आवदब्यक न हो वहां ने तो नए मिल खोलने की गौर न वर्लमान 
मिलों की सामर्थ्य में ही विस्तार करने की प्रात देनी चाहिए। गोलियों छो समाप्त करने दे 
सवाल पर बाद में रोजगार को स्थिति को देखते हुए विचार किया जा सकता है । मिफान्थि है 
कि हाथ से कूटे हुए घान पर ६ थाना प्रत्ति मन की औसत दर से दी जाने वालो राजसहायता चाल 
रखी जाए और हाथ-कुठाई कंद्धों में कुटे हुए और लादी घोई हारा प्रमाणित चादल पर बिएी 
कर न लगाया जाए । चक्‍्की-बनकी, समृन्नन (असम) धनकियों, और प्रोलाई पंणों थे: निर्माण 
और विवरण की योजनाओं पर भ्रमल किए जाने से एक तो ठेदनीकल कार्यक्षमता का स्तर बढ़ेगा 
और दूसरे हाथ से कुटे हुए सामान का उत्पादन अधिक होगा । नाग्ररिक क्षेत्रों को हाथ से गुदा 
हुआ चावल नियमित रूप से पहुंचाने के लिए हाट-ध्यवस्था सेल्द्र स्थापित करने होंगे सौर हाथ 
से कूटे हुए चावल के उपभोग को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे । 


३५. बनस्त्रति तेल (घानी )--इस उद्योग से सम्बन्धित समस्याग्रों पर एक विशेष समिति ने 
अभी दाल में विचार किया है। उसकी सिफास्धिं जल्दी ही मिल जाएंगी। वनस्पति तेल (पानी ) 
का विकास कुछ अंश में तो इस बात की सम्भावना पर निर्भर करता है कि साद्य तिनहनों के 
अधिकतर भाग को घानी के लिए दिया जाए ब्यौर तेल मिलों से ज्यादातर बिनीलों 
का उपयोग करने को कहा जाए। कर्बे समिति ने यह प्रस्ताव किया है कि सिल्‍ली, काला 
तिल, और कर्दी की मिलों द्वारा पिटाई को प्रोत्साहित ने करने और जहा आवश्यक हो प्रादेशिक 
आधार पर इस पर नियंत्रण लगाने के लिए कदम उठाए जाएं। चूकि घानीबालों को सहकारी 
संस्थाग्रों में संगठित होने पर भी तिलहन पाने में बड़ी कठिनाइयां होती है, इसलिए उससे: लिए 
सौसम पर काफी लिलहन का प्रवन्ध करने के लिए हाट-व्यवस्था सम्बन्धी व्यवस्था करना जगरी हो 
जाता हैं । यह भी प्रस्ताव है कि सिर्फ उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां तिलहन की पिटाई धौर किसी 
अकार नहीं हो सवतती, वहां नई मिलें खोलने की भी आजा नहीं दी जानी चाहिए श्रौर वतेमान 
मिलों पर जो उपकर द्वारा निधि एकन्न हो उसका उपयोग टेकनीवल सामान और हाट्यवस्था 
संबंधी सुविधाएं बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। यह भी प्रस्ताव है कि गाव के तैसियों को 
बिना ब्याज के कर्म दिए जाने चाहिएं ताकि वे सहकारी संस्थाग्रों के हिस्सेदार वन सर्व । बढ़ा जाता 
है कि गांवों में तेल उद्योग के क्षेत्र में विद्युत चालित सामान के प्रयोग करने के लिए परिरियतियां 
अनुकूल हैं, लेकिन शर्त बहू है कि इनका चलन विकेन्द्रित श्राधार पर सिर्फ उन्हीं लोगों के हाथ में रहे 
जो स्वयं इस सामान को चला सके और साथ ही इन्हें इस्तेमाल बरने से बेकारी ने फीद । दूसरी 
योजना को अवधि में खादी बोड के कार्यक्रम की मुख्य बातें ये है : वर्तमान घानियों को सुधारसा, 
५०,००० धानियों की जगह नई सुधरी हुई घानियां या वर्धा घानियां लगाना झौर देश भर में 
ऐसे ४०० उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र खलोलना जिनमें हर एक में दो घानियां प्रौद एक छुपा प्रेस 
हो । भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति ने जो ग्रामोण तिलहन उद्योग के बिदगास में भी सहादता 
करतो आ रही है, प्रस्ताव रखा है कि वह जो प्रदर्णन यूनियें सामुदायिनः योजना क्षेत्रों में रप्रापित 
कर रही है तथा चला रही हे, उनमें वर्चा पानियों की संख्या बढ़ा दी जाए । 

३६. झुटीर उद्योग के चमड़े के जूते--वमट्े के जूतों के उद्योग के मंदर्गत देश भर में फँची 
हुई घूनि्टे , तथा कुछ शहरों जैसे कलकत्ता आगरा और इम्बई में संगठित दुदोर यू 

प्रस्ताव यह है कि बड़ी यू निटों की सामथ्य बड़ाने की ब्राज्ा न देने की तीवि के दूससे 
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प्रनेक गांवों में मधुमक्ली पालन को सहायता दी जागगी सबा मधमयर्त 
गैर क्षेत्र कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित छिया जारगा । आदर्श मघमक्सी केंसों की मंस्या थी 
बढ़ाई जाएगी | 





ताइ-बजूर के गुड़ के विकास कार्यक्रम हे अस्तवर्सत बढ़ ब्यदग्मा है हि पेहो 
चारा चुआने वाला का योग्यताओं के उपय्रक्त विभिन्न प्रकार की उत्वादन इकाइया स्णापित 
को जाए । इसके झलावा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के चुआने वालों को सहायता भी दी जाएगी | इस 
कार्यक्रम को एक महत्वपूर्ण बात बह है कि सहकारी संस्थाग्रों और सहकारी मंस्थाग्ों के संघों को 
ताड़-खजूर गुड़, ताइ-खजर पत्ते और अन्य तत्मम्बन्धी उत्पादों के निर्माण जैगी उत्पादन 
की नई दिखाएं प्रारम्भ करने में सहायता दी जाए। आशा है कि झग्िल भारतीय खादी प्रो 
ग्रामोद्योग बोई के संशोधित कार्यक्रम ने अनुसार विकास व्यय १६५६-५७ के ५६ सारा 
से बढ़कर १६६०-६१ तक ८६ लाख हो जाएगा। सारी योजना पर कूल ५ बासेड रुपया 
खर्च होगा | हु 


प्रस्ताव है कि हाथ से वने कागज का उन्पादन १६६०-६१ तक बद्धाकार ४,४०० टन कर 
देया जाए | इसके लिए 5८० फैक्टरी बुनिटें, ४०० कुटीर बुनिदे श्ौर ४०० स्एल यूनिदे 
स्थापित की जाएंगी । अखाद्य तेलों द्वारा सावन का उत्पादन बढ़ाने के लिए तीन प्रतगर के 
अलग-अलग केद्ध--तेल उत्पादन केन्द्र, तेल एवं सावन उत्पादन केंद्र भ्ौर मिश्रित उतादन 
यूनिट गहन क्षेत्रों में खोले जाएंगे । 


मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग की सहायता के लिए अधिक ग्रच्छे चाका की व्यवस्था को 
जाएगी, नालियों श्रोर खपरलों इत्यादि के अ्रच्छे साचे तैयार किए जाएंगे भौर प्रच्छी भद्वियों 
की व्यवस्था को जाएगी । अन्य परम्परागत उद्योगों, जैसे रस्मी बटाई भौर टोकरी दुनाई को 
भी सहायता दी जाएगी । 


४१. खादी और प्रामोद्योमों के लिए गहन क्षेत्र तया हाद-ब्यवस्था योजनाएँ- प्रसिल 


है । इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण थ्र्थ-ब्यवस्था के भ्रभिन्न भाग हे. रूप में ग्रामोद्योगों रा 

विकास करने की दृष्टि से चुने हुए २०,००० से ३०,००० तक की भ्राबादी वाले समीपस्भथ सेशों का 
सुगठित रूप से आधिक विकास करना । बोर्ड के संशोधित कार्य कम के प्रनुसार दूसरी घोजना के 
अन्त तक कुल २७७ करोड़ रुपए के खर्च से इन गहन क्षेत्रों की संस्या १६५५-५६ में ३५ मे 
बढ़ाकर २०० कर दी जाएगी । खादी और ग्रामोद्रोग बोर्ड का यह भी प्रस्ताव है कि गांव के 
कारोगरों को कच्चा माल, उत्पादन के ग्रोजार और तैयार माल की बिग्ी की सुविधाएं दिलाने 
में सहायता करने के उद्देश्य से व्यापक हाट-व्यवस्था संगदन बनाए जाएं। एक पिस्तरीय संगदन 
बनाने का भी प्रस्ताव है जिसमें प्रादेशिक हाट-्यवस्था केसर, प्रादेशिर हाटन्य्यवस्था केन्द्रों मे 
ग्रधोन काम करने वाले विशेष केन्द्र और उपकेन्धों के अधीन काम करने बाली फूटकर दिए के 
दकानें शामिल होंगी । यह भी प्रस्ताव है कि बोर्ट के केन्द्रीय दफ्तर से सम्बद्ध एड केस्रीय हाट 
व्यवस्था सम्उन्ध सूचना केस्द्र सोला जाए जिसका छाम प्रादेशिक हाट-व्यवस्मा ऊें ट्री के शा्मों 
में समन्वय स्थापित करना और कच्चे माल तथा उन्पादन के घौजार ग्रादि की पहले से सासेदारी 
करने के बारे में सलाह देना होगा । 


डर * हितीय पंचवर्षोग योजना 


> 


दस्तकारियां : 
४२. दस्तकारी की चीजें अपने कलात्मक डिज़ाइनों के कारण ही उपभोक्ताओं का मन 
आकपित करती हैं। यह शिल्पर हमको अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है और इसके विकास के लिए 
हाल में किए नए प्रयत्नों को अच्छी सफलता मिली है। दूसरी योजना की अवधि में डिज़ाइनों की 
उन्नति करने तथा प्रादेशिक डिजाइन केन्द्र स्थापति करने की दिल्या में योजनाएं शुरू की जाएंगी । 
इसकी अलावा कला स्कूलों को डिज़ाइनों विषयक विकास अनुभाग खोलने में सहायता दी जाएगी 
तथा काम करने वाले कारीगरों को समुन्नत शिल्प डिजाइन कार्य में प्रशिक्षण देने के लिए वजीफे 
दिए जाएंगे । कारीगरों को अच्छा सामान दिया जाएगा ताकि वे अच्छी-अच्छी टेकतीकों का 
उपयोग कर सर्के । देश में उनकी विक्री बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक केन्द्रों में नए एम्पोरियम और 
विक्री केन्द्र तथा शिल्प संग्रहालय खोले जाएंगे । देहाती वाजारों और मेलों में घिक्री के लिए 
गाड़ियां रखी जाएंगी, पर्यटकों के आकर्षण स्थलों में स्टेशनों तथा हवाई अड्डों इत्यादि पर बिक्री 
की दुकानों और झो केसों की व्यवस्था की जाएगी । दस्तकारियों की चीजों की बिक्री के लिए 
सहकारी संगठन स्थापित करने की ओर ध्यान दिया जा रहा है। अन्‍्तर्राप्ट्रीय प्रदर्शिनियों और 
झ्रौद्योगिक मेलों आदि में भाग लेकर प्रचार इत्यादि द्वारा विदेशों में भी वाजार वनाए जा रहे हैं । 
परम्परागत और नए शिल्पों के विकास के लिए दस्तकारी बोर्ड की सलाह से राज्यों को 
सहायता दी गई है । अनेक दस्तकारियों, यथा कलात्मक धातुकृतियां, खिलौने, ताल-पत्र और 
रेशें, पत्थर और संगममर पर पच्चीकारी, लेकर का काम, फीते और कज्ीदाकारी, वांस की 
चीजें, दरियां, चमड़े का बढ़िया सामान, उमकदार मिट्टी की चीजें आदि के लिए राज्यों में 
ब्रशिक्षण अथवा प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र खोले जाएंगे । विशिष्ट दस्तकारियों के विकास के 
लिए भी कई योजनाएं हैं। इनके अंतर्गत उत्तर प्रदेश की सींग, सोने-चांदी के सामान, हाथीदांत, 
विदरी, लकड़ी के खिलौने, वेंत और वांस की चीजें, पश्चिम बंगाल की कलात्मक मिट्टी के 
बर्तन, माल्दा शिल्प और चटाइयां हेदराबाद की लाख की चूड़ियां, हिमरू, दरियां भौर ऊनी 
फर्श, चांदी की फिगरी, रंगीन पत्थर और सलीमझ्ाही तथा अप्पाशाही जूते, मब्य मारत के 
चमड़े के खिलौने, घास की चटाइयां, कीमखाब के काम, पीतल के नक्‍काशीदार बर्तन और 
पेपियर मैशी के काम और दूसरे राज्यों की अन्य स्थानीय दस्तकारियां आती हैं । 
छोटे पेमाने के उद्योग : * 

४३. इस ज्रेंणी के अ्रन्तर्गेत विविध प्रकार के उद्योग आ जाते हैं किन्तु उनकी सामान्य 
विद्येयताएं हैं उवकी नागरिक अथवा अर्ध-नायरिक स्थिति और मशीनों, विजली तथा आधुनिक 
टेकनीकों का प्रयोग । ये उद्योग छोटे-छोटे उद्यमकर्ताओं या आत्मनिर्नर कामगारों और कहीं: 
कहीं सहकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं । इस क्षेत्र की कुछ यूनिटें, उदाहरणार्थ साइकिल के 


च्च 
पुर्जे या सिलाई मशीनों के पुर्जे बनाने वाले बड़े-बड़े उद्योगों के सहायक हो सकते हैं, लेकिन वे उनसे 


आड्डरों की सप्लाई भर करते हैं। कामकाज के लिए रखी गई परिभाषा के आधार पर लघु उद्योग 
वोड्ड ने छोटे पैमाने के उद्यानों' के अन्तर्गत उन सभी यूनिटों को रख दिया है जिन पर ५ लाख से 
कम पूंजी लगी हुई है और विजली का प्रयोग करने पर जिसमें ५० से कम आदमी काम करते हैं । 
इस क्षेत्र में विकास के लिए मूल्य आवश्यकताएं हैं समुन्नत औजारों, मशीनों और नई टेकनीकों 
को अपनाने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण और टेकदीकल सलाह देना, उचित दरों पर कच्चा सामान 
भौर विजलो देना, उचित शर्तों पर पर्याप्त वित्त देना, मशीनों के आयात और उनकी खरीद के 


ग्रामोद्योग और लघु उद्योग डर५ 


लिए सुविधाएं देता और उत्पादनों को विक्रो में सहायता देना | लव॒ उद्योगों का बड़े उद्योगों के 
सहायकों के रूप में जितना विकास किया जाता है उतनी ही हाट-व्यवस्था की समस्याएं आसान हो 
जाती हूं। उद्योग के दो क्षेत्रों के बीच इस प्रकार के समन्वय के लिए यह आवश्यक है कि (क) बड़ी 
यूनिटों के उत्पादन कार्यक्रमों की योजना बनाते समय चीजों या पूर्जों की खरीद की व्यवस्था 
विशज्ेप रूप से हो; और (ख्र) लघु उद्योगों का स्तर' इतना हो जाए कि वे वांछित मानक झौर 
विवरणों के अनुसार उत्पादनों की सप्लाई बनाए रख सके । किसी बड़े उद्योग की स्थापना के सिए 
लाइसेंस देते समय या उसका विस्तार करते समय उचित छर्ते और आरक्षण लगाने की प्रथा 

दाल ही में शुरू की गई है ताकि तत्सम्वन्धी लघु उद्योगों के उत्तादनों के लिए गंंजाइश हो सके । 


४४. लघु उद्योग सेवा संस्वान--केद्रीय सरकार १० करोड़ रुपए की लागत से जो 
कायक्रम स्वयं शुरू करेगी उसके अन्तर्गत लव उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा देकनीकल सेवाओं का 
और अधिक विस्तार तथा एक औद्योगिक विकास सेवा कौ स्थापना, मशीनें आदि किस्तों पर 
खरीदने की एक योजना, एक हाट-च्यवस्था सेवा को स्थापना श्र चने हुए केंद्रों तथा 
उद्यागा में आदश योजना की जुरुआ्नात आदि कार्य आते है। प्रस्ताव यह है कि लघु उद्योग 
सवा संस्थानों को संख्या ४ से बढ़ाकर २० कर दी जाए ताकि हर राज्य के हिस्से में 
(कैम से कम एक संस्थान झा जाए । ये संस्थान समन्नत प्रकार की मणीनों, साज-सामान 
और विधायनों, कच्चे माल के प्रयोग और लागत घटाने के तरीकों के वारे में की गई 
सामान्य पूछ-ताछ पर टेकनीकल सलाह ही नहीं देंगे वल्कि उनके टेकनीकल कर्मचारी छोटी 
यूनिटों से सम्पर्क स्थापित करके उनकी समस्याओं पर सलाह देंगे और इस प्रकार शक 
उपयोगी विकास सेवा की व्यवस्था हो जाएगी । ये संस्थान अपने निजी कारजानों के संस्थानों 
के बाहर स्थापित केंद्रों के आदर्श कारखानों और ट्रकों पर लगे हुए चलने-फिरने वाले 
कारखानों के द्वारा समुन्नत में कनीकल सेवाओं आर मशीनों के प्रयोग के सम्बन्ध में प्रदर्शन किया 
करेंगे । इसके अलावा वे उद्योगपतियों को छोटी-छोटी मशीनें और साज-सामान विस्तों 
पर खरीदने की प्रणाली पर देने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की ओर से भी काम 
करेंगे। वे छोटे उद्योगों को वर्तमान और भावी बाजार के तथा अपने उत्पादन को ऐसे बाजार 
के अनुरूप बनाने के बारे में सलाह और सूचना देकर उनके लिए हाट-ब्यवस्था भी करेंगे । मणीन 
और साज-सामान की किस्त-खरीद और हाट-ब्यवस्था की योजनाएं झ्रौद्योगिक विकास सेवा 
के स्वाभाविक अंग हैं। इस समय सामान्य कामों की मशीनों की किस्त-खरीद की शर्ते 

प्रारम्भिक अदायगी के रूप में सामान्य मशीनों के लिए २० प्रतिशत और विश्विप्द मशीनों के 
लिए ४० प्रतिशत और ब्याज की दर ४१ प्रतिशत है, लेकिन झ्रावश्यकतानुसार ये शर्ते 
घट-बढ़ भी सकती हैं । 


हाट-व्यवस्था सेवा तीन दिश्ञाओं में शुरू की जाएगी । प्रथम कुछ चीजों के लिए, जैसे 
आगरे के जूतों, अलीगढ़ के तालों के लिए तत्सम्वन्धी केन्द्रों में थोक बिक्री केन्द्र खोले जाएंगे भ्रीर 
राष्ट्रीय लघु उद्योग नियम इस सामान को निश्चित मानकों के आधार पर खरीदेगा भौर झास- 
पास के फूटकर विक्रेताओं को बवेचेगा । दूर के क्षेत्रों तथा चुनी हुई फूटकर बिक्री की दुकानों में 
बिक्री के लिए चलती-फिरती विक्री गाड़ियों की व्यवस्था की जाएगी जिनमें यह सामान बाजार 
भाव पर बेचा जाएगा । दूसरे, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम संभरण और निमरदान महानिदेशक 
से यह तय करेगा कि इन लघु उद्योगों से सामान आदि की खरीद की जाए। तोसर, हथु 


रद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


न 


उद्योग सेवा संस्थान अपने एक पूर्णकालिक अफसर द्वारा बड़ी यनिटों से ऐसी चीजों के आडईर 
पाने की संभावना पर खोज-वीन करवाएंगे जिन्हें लघु उच्योग तैयार कर सकते हैं ! 


पक 


न 


जसे-नेसे हाट-अ्यवस्था सेवा और मशीनों आदि की किस्त-खरीद प्रणाली का बड़े पैमाने पर 
विस्तार होता जाएगा, वसे-वैसे राष्ट्रीय लव उद्योग निगम के सहायक निगमों की स्थायना आ्रावइयक 
होती जाएगी । प्रस्ताव है कि वम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में चार ऐस निगम स्थापित 
किए जाएं । हो सकता है कि ये निगम ऐसे छोटे उद्योगों के उपयोग के लिए आवश्यक लोहा- 
इस्पात तथा दूसरा कच्चा माल इकट्ठा करें और सप्लाई करें जिनको सरकार वड़ी यूनिटों के 
सहायक तथा अन्य ऐसे ही विकास कार्यों के लिए बढ़ावा देना चाहती है। केन्रीय सरकार के 
टेकनीकल सेवा कार्यक्रम के एक भाग के रूप में जूते, शल्य चिकित्सा सम्बन्बी औजार, ताले, 
नर्वेलण और ड्राइंग के औजार और इलेक्ट्रोप्लेटिय और गाल्वनाइजिग जैसे कुछ चने हुए. 
उद्योगों के लिए विदेशी विश्येपज्ञों की सेवाएं प्राप्त की गई हैं । 

४५. औद्योगिक वस्तियां--दूसरी पंचवर्षीय योजना में काम करने के अनुरूप स्थितियां 
पैदा करने, उत्पादन के स्तर एक-से वनाए रखने और माल तया साज-सामान का किफायत्ारी 
में उपयोग करने को द॒ष्टि से औद्योगिक वस्तियां स्थापित करने के लिए १० करोड़ रुपए 
की व्यवस्था की गई है । मुख्य उद्देश्य यह है कि लबु उद्योग की कई यूनिट 
सामान्य सेवाओं और अन्य चुविधाओं, जैसे अच्छा स्थान, बिजली, पाती, गैस, भाष, 
कम्प्रेस्ड हवा, रेल साइईडिग और वाच एण्ड वाई इत्यादि के फायदे उठा सके । कुछ यूनिर्दे 
एक-दूसरे के नजदीक स्थित होने की वजह से दूसरों की सेवाओं और माल का लाभ 
अधिक आसानों से उठा सकेगी । इस प्रकार वे अन्योन्वाध्ित और पूरक वन सरकेंगी। दो प्रकार की 
आद्योगिक बस्तियां स्थापित किए जाते की आया है : एक तो बड़ी वस्तियां जिन पर लागत ४० से 
५० लाख रुपए तक और दूसरे, छोटी वस्तियां जिन पर २० से २५ लाख रुपए तक आएगी । 
प्रस्ताव यह है कि इनके निर्माण और प्रवन्ध की सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर हो 
और केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को इन वस्तियों को पुरी लागत कर्ज के रूप में दे । राज्य 
सरकारें इनका संचालन निगमों अ्रयवा ऐसी एजेंसियों द्वारा करेंगी जिन्हें वें स्वापित करना चाहें । 

बस्तियों की जमोने झ्ौद्योगिक यनिटों को सीधे बेच दी जाएंगी या किस्त-खरीद झा 
पर दे दी जाएंगी । कहीं-कहीं इमारतें वताकर अववा किराया चुकाते-चुकाते मल्कियत 
प्राप्त करते के आधार पर दे दी जाएंगी ग्थवा अगर जरूरी हुआ तो सीधे बेच दी जाएंगी । 
राजकोट, दिल्ली, मद्रास, पश्चिम बंगाल, मैसूर, तिरुवांकुर-कोचीन और उत्तर प्रदेश के लिए 
१० ऐसो बड़ो औद्योगिक वस्तियां बताने की स्त्रीकृति दी जा चुकी हैं। लघु उद्योग बस्तियों 
के लिए फिलहाल श्राठ क्षेत्र चुने गए हैं । 


उरी 


४ ॥ 


ग्राम और लव उद्योग समित्ति ने यह मत प्रकट किया था कि औद्योगिक वस्तियां कुछ ऐसे 

स्थानों पर होनी चाहिएं जहां कि वे नागरिक केन्द्रों में और अधिक आबादी वढ़ाने में बॉग न दे | 

इन चल्तियों, विशेषकर छोटो बस्तियों के स्थानों का निर्णय करते समव इस वात का ध्यान रखा 
जाना चाहिए कि उनका विकास निश्चित रूप से अपेक्षाकृत छोटे कस्वों के निकठ ही हो । 

४६. राज्योय योजनाओं के अत्तगेत छोटी योजनाएं---केन्ध की टेकनीकल सेवा योजनाएँ 

और औद्योगिक बस्तियों की योजनाएं छोटे पैमाने के उद्योगों की विकास गति और उनकी 

दिशा पर प्रभाव अवद्य डालेंगी, परन्तु इन उद्योगों के विकास का स्वरूप राज्यों में बनाई 


ग्रामोद्योय और लघु उद्योग ४२७१ 


जाने वाली और चलाई जाने वाली विभिन्न योजनागों को गति से निर्बारित होगा । राज्यों की 
योजनाएं मोर तौर पर चार प्रकार की हैं, जैसे--- 


(क) टेकनोकल सेवा और खोज योजनाएं, उदाहरणार्थ प्रशिक्षण एवं उत्पादन 
या प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र और पोवोटेकनोक विद्यालय ; 

(ख) विभागों द्वारा शुरू की हुई प्रारम्भिक योजनाएं, जिन्हें श्रौद्योगिक सहकारी 
संस्थाओं या निजी उद्यमों में वदल दिया जाएगा ; 

(ग) वाणिज्य से सम्बन्धित उत्पादन योजनाएं और उद्योगों को राजकीय सहायता 
अधिनियम के आधीन निजी कम्पनियों को कर्जे, और 

(ध) बिजली देने की योजना । 


४७. राज्यों के प्रशिक्षण और टेकनीकल सेवा के कार्यक्रम, केन्द्र के उस कार्यक्रम के 
परिपूरक होंगे जिसको लबु उद्योग सेवा संस्थान पूरा करेंगे । इस मामले तथा विकास के श्रन्य 
क्रिया-कलाप में और लघु उद्योग सेवा संस्थानों और राज्यों के उद्योग विभागों के वीच समन्वय 
स्थापित करने की आवश्यकता मानी जा चुकी है और उन दोनों कार्यो के विशिष्ट क्षेत्र तथा अपने 
कार्यों में समन्वय लाने की रीति निर्वारित करने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हूँ । ये संस्थान 
मूलतः: टेकनीकल सेवा एजेंसियों के रूप में काम करेंगे और राज्यों के उद्योग विभाग उद्योग 
शुरू करने, उद्योगों के लिए वित्तीय तथा अन्य प्रकार की आवद्यक सहायता प्राप्त करने, श्रौद्योगिक * 
सहकारी संस्थाओं का संगठन करने इत्यादि से सम्बन्ध रखने वाले मामलों को निपटाएगे। कंन्द्रीय 
सरकार की प्रार्ट- भक योजनाओं, जैसे नमूने क॑ कारखाने, टेकनीकल विश्येपज्नों की सेवाओं का 
प्रवन्ध करना और भिन्न-भिन्न प्रदेशों क॑ लिए उपयुक्त उद्योगों की सृचियां तैयार कन्ना आदि 
मामलों में सलाह-मशरत्रिरा किया जाएगा । लघु उद्योग विकास आयुक्त के दफ्तर ने कुछ 
उद्योगों के लिए नमूवे की योजनाएं तैयार की है । 

४८. भिन्न-भिन्न लथु उद्योगों की विकास योजनाएं बनाने का प्रस्ताव करने के पहले 
मांग, कच्चे माल की प्राप्ति, सम्बन्धित परिस्थितियों तथा अन्य बातों पर ध्यानपूर्वक विचार करना 
होगा । भिन्न-भिन्न प्रदेशों के लिए उन उद्योगों का चुनना लाभग्रद होगा जिनके लिए वह/ उपयुक्त 
परिस्थितियां विद्यम्तान हों, और इसीलिए इनको विशेष रूप से बढ़ाता तथा सहायता दी जानी 
चाहिए। चुने हुए उद्योगों की सूचियों से विभागीय योजनाएं बनाने और गैर-सरकारी लोगों से कर्ज 
तथा अन्य सहायता पाने के लिए झ्राई श्रजियों पर विचार करने में काफी सहायता मिल रूकती हैं । 
इन योजनाओं के बनाने के लिए और वदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उनमें सघोवन करन 
के लिए सर्वेक्षों की और साथ ही परिश्रम के साथ हर चोज का अन्वेसणात्मक अ्र्ययन 
करने की ग्रावश्यकता है । लघु उद्योग बोर्ड ने जांच-पड़ताल का कायक्रम पहले से हा शुरू 
कर दिया है और एक दल ने उत्तरी क्षेत्र के चार उद्योगों, अर्यात खेल-कूद का सामान, सिलाई 
मशीनें और पुर्जे साइकिलें और पुर्जे, चमड़े के जूते, और एक अखिल भारतीय उद्योग, अर्थात 

उत्तरी क्षेत्र के लिए स्वचल वैटरियों पर अपनी रिपोर्ट पुरी कर लो है। इस श्रकार के दल 
पूर्वी, दक्षिणी तथा पश्चिमी क्षेत्रों के लिए भी काम कर रहे हैं। इन अव्यवता के हर हाव तक 
राज्य के उद्योग विभाग अपने चुनाव और सूझ के आधार पर स्वयं ही उद्योगों की सूचियां 
फिलहाल बना सकते हैं ताकि इस क्षेत्र में विकास के लिए निश्चित मात्रा में दिय्या-संकेत्त तथा 
मार्ग-दर्शन किया जा सके । 


शश्८ द्वितीय पंचवर्धोय योजना 


रेशन कीट पालन : 


४६. रेशम कीट पालन उद्योग में रोजगार प्रदाव करने की बहुत सम्मावनाएं 
और इसने देहात के वहत-से कृटम्वों को री 


णिफ 





कपड़ा उद्योग की अन्य वस्त्र उद्योगों स होड़ लेनी है, इसलिए इस उद्योग में विस्तार तथा 








स्यायित्व लेनी आ सकेगा जद सा उन्नति हो तया द्दचत पड द्ः ज्द्र्ट् उत्ाजर 
स्थायित्व तमी आ नकेगा जद उसकी किस्म में उन्नति हा दया लाबत कन हा। शहतूता नट 


और हि >> रेशम लत संवार श्र योजनाएं पहली योजना 5 २२5 
(र पन्न्महतुता स्क्मम दाना के सुधार आन वरकास का योजनाएं पहली योजना की अव। वे 





से हो चल नही हैं। लेक्षित दसरी योजना में हर दिया में 
कार्वक्रम का अधिकांग राज्यों में कार्यान्वित होया, केन्द्रीय 
००... 0७. # ७ # 


भारतोव अनुसंधान केन्द्रों तक सीमित रहेंगी । झहतूृती रेशम के सम्बन्ध में विक्रास 
कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण बात वह हैं कि वरसाती और सिंचाई वाले दोनों प्रकार के इलाकों 


में बाहतृत के वर्तमान पेड़ों में कलमें बांधकर काफी मात्रा में पत्ती पैदा करके, अधिक 


पत्तियां 26: कमल कह डहत: हा किस्मिं पैदा अंक अर, आर 97० मी की गीकों अकबर 2०-*-ब 

त्तथां दने वाले चाहततों को नई-नई किसमें पंद्ा करके और चखंती के तरीकों, खाद आदि में 
सवार ड्र्ड््ज्ज् अहतत लागत कर 2७ न्‍-यअ) 8&>- “की नम अं ककर: लि 

४ करके गशहतूत का पत्तियों की लागत घटाई जाएगी । क्ष ह्तूत काओा मे सुवार लान मे 


जप 


इस तथा अन्य उपायों के साथ-साथ रेशम लिपटाई के आवनिकी करण, देशी चरखों के साय 


५४ 





लगाने 


विलमचियां लगाने और लिपटाई यंत्रों (किलेचर्स) को भी समृन्नत किया जाएगा, वेहाती चरलतों 
की जयह समृन्नत छिलमचियों का चलन कराया जाएगा और चिलमचियों को अनेक तारों दाली 


घखिलमचियों में बदलने और केन्द्रीय तापन प्रगाली और प्रभीतक कोप्ठों का चलन करने दृत्यादि 
के लिए नी उपाय किए जाएंगे। बे रेशम उद्योग में निकलने वाले उप-उत्पादनों का उपग्रोग 





किया लाना लिपटाई उद्योग के हित में वड़ा आवश्यक है | बे रेशम उद्योग को फिर से 
जमाने और उसके विकास के लिए भी पयत्त किए जाएंगे । पहली और दूसरी अवस्यात्रों के कीझें 


को साथ-साथ जुटाने के लिए प्रयोग के रूप में सहकारी संस्याएं स्वापित की जाएंगी और कोग्रों 
का परीक्षण और उनका श्रेणी-विभाजन किया जाएगा, साथ ही वास्तविक उपज के आधार पर 











ऋागा के दाम झदी करन का रात चलाइ जाएगा । कलकत्ता, बंगलार आर बरहामपर स्वचन 
के अनकलन गहों पर अधिक काम किया जाएगा। राज्यों के रेशम कीट पालन विभागों के करमे- 
आरियों के प्रशिक्षण के लिए दो प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे । 


जहां तक गैर-बहतूती रेशम का सवाल है. विकास कार्यक्रम में वागान और एड़ी, मूंगा और 
ट्सर के मूल वीज के कोओों के उत्पादन में सुधार की व्यवस्था की ्ड 











पर ; हैं । घहनूती रेशान उद्योग 
की ही भांति वीज की सप्लाई का संगठन, कताई और लिपटाई क्रिया में खुदार, हाव्-आ्यवस्वा, 
अधिन्नग ज्ल््ज नी प्रति जाएंगे 
चिन्न खोज कार्य आदि नी किए जाएंगे । 


सारियल ऊटा उद्योग : 








उच्चोग की दो मख्य शाखाएं है : छिलके से सत तैयार करना और नारियल न 
५०. इस उद्योग की दो मुख्य दालाए हैं : छिलके से सूत तंथार कन्ना आर ना ज्वद के (7 
ष् 
से चटाइयां, मैटिंग, द त्थां और कम्बल जैसी चीजें बताना । दूसरी बोजवा के विकास कार्यक्रम 
से चदबदिया, मांटय, दर और कम्बल जसी ची ने बचाना दुसरे बाजदा के विकास कायकााय 
का उद्देश्य सुख्य रूप से इस उद्योग की एक प्रमुख समस्या, अर्वात्र सहकारी संस्थाएं वचाकर 
हर है ् इज नल सफज औ ०.“ 2... 
पादकों की स्थिति सुवारते की समस्या को हल ऋरना होगा । छि्रकों की इकट्ठा करन बाद 


उनओ प्रायमिक सहकारी संस्वात्रों को बांद देने के लिए ठोंडू (छिलका) सहकारी संस्याऋा का 
आन 

पगाए हुए छिलकों को नारियल 

तैयार करने के लिए, सदस्यों में वितरण के लिए तथा यूत के संग्रह के लिए प्रावामक सहकारा 
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ग्रामोद्योग और लघु उद्योग प्ध्ड 


संस्थाओं का संगठन किया जाएगा। प्राथमिक संस्थाओं से आए हुए सूत की बिक्री के लिए 
नारियल जटा हाइ-व्यवस्था संस्थाएं भी बनाई जाएंगी । पहली योजना में सहकारी संगठन की 
दिशा में अच्छी शुरुआत हो चुकी है श्रौर दूसरी योजना के लिए काफी बढ़ा कार्यक्रम बनाया 
गया हूँ । प्राथमिक संस्थाओ्रों का पर्यवेक्षण करने और उन पर नियंत्रण रखने के लिए संघों की 
स्थापना की जाएगी । सहकारी संस्थाओं को उनके स्थापन व्यय के लिए अनुदान और कार्येचालन 
पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करे दिए जाएंगे । 


नारियल जटा के सामान के निर्माण संबंधी विकास कार्यक्रम का मुख्य काम है कुछ छोटो 
फेक्टरियों और अलग-ग्रलग निर्माताओं की चटाई और मैटिग सहकारी संस्थाएं बनाना तथा 
केद्रीय नारियल जटा उत्पादन हाट-व्यवस्था संस्थाम्रों को स्थापना करना । नारियल जटा की 
मशीनों हारा वुनाई किए जाने पर प्रयोग किए जांते रहेंगे और उनका आगे भी विकास किया 
जाएगा, और प्रस्ताव है कि एक केन्द्रीय नारियल जटा अनुसंघान संस्था और एक प्रारम्भिक 
संयंध की भी स्थापना की जाए। विदेक्षों में प्रदर्शन कक्षों और माल गृहों को स्थापना करके 
तथा दूसरे देक्षों में व्यापारिक शिप्टमंडल भेजकर नारियल और उसके उत्पादनों को विदेशों में 
और अधिक बिक्री की जाएगी । 


प्रशासन, प्रशिक्षण भर खोज कार्य 


५१. ग्राम और लघु उद्योगों के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से इन कार्यों को 
उच्च प्राथमिकता दी जाएगी : राज्य के उद्योग विभागों के मुख्यालयों और क्षेत्र दोनों जगहों में 
वृद्धि की जाएगी, क्षेत्र कर्मचारियों और कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, कारीगरों की 
सहकारी संस्थाएं बनाई जाएंगी और उद्योगों के उत्पादनीं की हाट-व्यवस्या के लिए उचित प्रवन्ध 
किया जाएगा । उद्योग विभागों की वृद्धि के लिए योजना में सामान्य योजनाशों' की व्यवस्था 
रखी गई है। छोटे पैमाने के उद्योगों में लगे हुए कर्मचारियों की तनखाही और भत्तों के लिए 
१६४५-५६ से लेकर तीन साल तक कुल खर्च का ५० प्रतिशत देना शुरू कर दिया है। क्षैत्र 
स्तर पर अर्थात जिला उद्योग और उससे नीचे के कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस बात को 
त्तरजीह दी जाएगी कि समस्त ग्राम समूह और लघु उद्योगों के लिए एक ही कर्मचारी 
बे हो । 

ग्राम और लघु उद्योगों के विकास सम्बन्धी संगठन का अधिकांश काम राज्यों में ही होता 
है । हर राज्य में ग्राम और लघु उद्योगों के कार्यक्रम को सुध्यवस्थित संगठनों द्वारा कार्यान्वित 
किया जाना है । इस संगठत में टेकनीकल और विकास स्तरों के लिए तथा सहवारी एजेंसियों 
के सहयोग वाले कारखानों के लिए काफी कर्मचारी होंगे । पर्याप्त सलाह और पय-प्रदर्भन के 
अलावा प्रत्येक राज्य के संगठन कार्य की मोटी-मोटी दो श्रेणियां हें : (क) कारीगरों और छोटे 
उद्यमकर्ताओं के सहयोग से नागरिक क्षेत्रों या विकसित केन्द्रों के काम, और (ख) रोजगार की 
कमी को दूर करने के लिए ग्राम विकास कार्यक्रमों के साथ काम | इन दोनों के लिए ऐसे प्रशिक्षण 
विकास कार्यकर्ताओं की जरूरत है जो एक तो विश्वेपज्ञों से निदेश प्राप्त कर सकें, दूसरे, संख्या 
में इतने पर्याप्त हों कि एक-एक कारीगर और सहकारी संस्था तक पहुंचकर उनको आवश्यक 
सहायता दे सकें । थोड़े समय में कारीगरों के संगठन का काम सहकारी संस्थाओं के हाथ में भरा 
जाएगा और पदाधिकारियों का थ्रभी जो इतना अधिक योग है वह भी धीरे-बीरे लत्म होता: 
जाएगा, लेकिन यह स्थिति लाने के लिए वहुत-सा रचनात्मक कार्य करना होगा । 


"ड३० द्वितीय पंचवर्षीय यीजना 


कर्वे समिति ने विकंद्धित क्षेत्र में कामों, नीति और वित्त के वीच समन्चय स्थापित करने 
की आवश्यकता पर जोर दिया था | इस समिति ने यह भी सिफारिश की थी क्रि केन् में ग्राम 
आर लघ॒ उद्योगों के लिए एक मंत्रालय तथा अखिल भारतीय वोडों के अब्यक्षों की एक 
समन्वय समिति वनाई जाए | 


५२. दूसरी योजना के लिए अखिल भारतीय बोर्डों और राज्य सरकारों ने अपने प्रस्तावों 
में प्रशिलण तथा अनुसंबान की अनेक योजनाएं रखी है । हवकरवा उद्याग मे जलाहा का उत्पादन 
की समन्नत टेकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। देशी रंगों पर 
अनुसंघान करने की भी व्यवस्था की गई है। खादी और ग्राम उद्योगों के लिए एक सुयठित प्रशिक्षण 
"कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें ४ केन्द्रीय संस्थाएं और २७० प्रादेशिक विद्यालय तथा साथ ही भिन्न- 
भिन्न ग्रामोद्योगों का सविस्तर प्रशिक्षण देने वाली अनेक प्रशिजण संस्थाएं होंगी। अम्वर चरखा 
कार्यक्रम की शुरुआत १६५४-५६ में तमी हो गई थी जब प्रशिक्षण और खोज कार्य के लिए ३ 
लाख रुपया स्वीकृत किया गया था । ग्रामीचोग में खोज कार्य के लिए एक केन्द्रीय देंकनोलोजिकल 
स्‍संस्था वर्षा में खोली गई है | दस्तकारियों के प्रशिक्षण और खोज कार्यक्रम में ये बातें शामिल 
.हैं :--कन्द्रीय दस्तकारी विकास केन्र की स्थापना, टेकनीकल खोज कार्य संस्थाओं को दस्तकारी 
“की टेकनीकों पर विज्िप्ट खोज कार्य करने के लिए सहायता, वर्तमान प्रद्चिलषण कन्नाओं को 
विस्तार केन्द्रों में बदलना और नए केन्द्रों की स्थापना तथा प्रशिक्षण के लिए काम करने वाले 
:कारीगरों के लिए वज्ीफे देना । लघु उद्योगों के लिए प्रच्चिक्षण एवं प्रदर्शन और प्रशिक्षण एवं 
उत्पादन केन्द्र अधिकांद् राज्यों में खोले जाएंगे। वहत-से राज्यों ने भिन्न-भिन्न उद्योगों में प्रशिक्षण 
“देने के लिए पोलीटेकनीक विद्यालय खोलने के प्रस्ताव तैयार किये हैं | ये पोलीटेकतीक विद्यालय 
लघु उद्योग सेवा संस्थानों और आदर्श और चल कारखानों के अलावा होंगे । रेशम कौट पालन 
के लिए २ प्रशिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के अलावा प्रस्ताव यह है कि उच्चतर 
प्रशिक्षण के लिए टेकनीकल कर्मचारियों को विदेश्षों में भी भेजा जाए। रेशम कीट पालन में 
अनुसंवान की सुविधाएं वरहामपुर और मद्रास की अनुसंवान संस्थाश्ं में उनका विस्तार करके 
अदान की जाएंगी । नारियल जटा उद्योग के कार्वक्रम में ये कार्य झामिल हूँ : वम्बई में ३ 
अशिक्षण स्कूलों की स्थापना, तिव्वांकुर-कोचीन में एक केन्द्रीय अनुसंवानशाला और उप्तकी एक 
अनुसंवान शाखा की कलकत्ता में स्थापता तथा मशीनों द्वारा नारियल जठटा की बुनाई 
“करने के लिए प्रारमिभ्निक संयंत्रों की संस्थापना । औद्योगिक सहकारी संस्थाओं में कर्मचारियों को 
जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वह सहकारी प्रशिक्षण की केन्द्रीय समिति के निदेशन में संगठित किए 
जाने वाले प्रश्षिक्षण के एक भाग के रूप में होगा । त्ामुद्थिक बोजना प्रशासन नें भी सामुदायिक 
स्पोजना क्षेत्रों के लिए अनेक खण्ड विकास अफसरों (उद्योग विषयक) के प्रशिक्षण का प्रवन्ध 
किया है. 





अध्याय २९ 
परिवहन 
विपय-प्रवेश 


* आर्थिक विकास की किसी भी योजना की सफलता के लिए, जिसमें दतगति से औद्योगीकरण 
'पर ध्यान दिया गया हो, परिवहन और संचार की सुविकसित और समर्थ व्यवस्था वहुत जरूरी है । 
'पहले, देश के परिवहन और संचार साथनों का विकास करने में मुख्य विचार, व्यापार और 
प्रशासन की आवश्यकताओं का रखा जाया करता था । द्वितीय विश्व युद्ध के समय से परिवहन 
'के साधनों का संगठन श्रौद्योगिक विकास की आवश्यकताएं ग्रधिकाधिक पूरी करने की दृष्टि से 
“किया जाने लगा । द्वितीय योजना में इस प्रक्रिया को और भी आगे बढ़ाया जाएगा । इस योजना में 
'परिवहन और संचार साधनों की उन्नति के लिए १,३८५ करोड़ रुपए की राणि रखी गई 
है, जो योजना के सरकारी भाग के समस्त व्यय का २६ प्रतिशत है। आगे चलकर देश 
के परिवहन और संचार साधनों पर जो भारी बोझ पड़ने की सम्भावना हैं, उसका विचार करें 
'तो ऐसा महसूस होता है कि जो राशि इस कार्य के लिए अ्रव नियत की गई है उससे अधिक का 
व्यय किया जाता तो राष्ट्र की अ्र्थ-व्यवस्था को और भी लाभ हो धकता था । परन्तु उपलब्ध 
साधनों पर अन्य बड़ी-वड़ी आवश्यकताओं का भी दवाव था, इसलिए इस राशि को सोमित कर 
देना पड़ा । परिवहन और संचार के लिए रखी गई १,३८५ करोड़ रुपए की समस्त राधि में से, 
६०० करोड़ रुपए रेलों पर, २६६ करोड़ रुपए सड़कों, सड़क परिवहन और पर्यटन पर, 
१०० करोड़ रुपए जहाजरानी, वन्दरों व वन्दरगाहों, प्रकाश-स्तम्भों और आ्रान्तरिक जल मार्गों 
'पर, ४३ करोड़ रुपए नागरिक वायु परिवहत पर, और ७६ करोड़ रुपए संचार साधनों तथा 
प्रसारण पर व्यय किए जाएंगे । 


२. प्रथम पंचवर्षीय योजना में परिवहन कं क्षेत्र में प्रधान कार्य उन स्थायी १रिवहन 
साधनों के यथाशवित पुनस्संस्थापन करने का था जिन पर विगत दस वर्षो में काम वा अभूतपूर्व 
दवाव पड़ा था। रेलों के पुनस्संस्थापन का कार्य विशेष रूप से भारी था, परन्तु जहाजों, बन्दरों, 
वन्दरगाहों, प्रकाश-स्तम्भों और नागरिक वायु परिवहन पर भी बड़ी-बेड़ो राधियां व्यय करनी 
'पड़ी थीं! प्रथम योजना के समय ज्यों-ज्यों कृषि और उद्योगों का उत्पादन बढ़ता गया त्यों-त्यों, 
'विशेषपत: योजना के तृतीय वर्ष से, परिवहन के साधनों पर बढ़ता हुआ दवाव श्रनुभव होने लगा। 
'इसका सामना करने के लिए रेलों, सड़कों, जहाजों, और नदी तथा वायु मार्गो द्वारा परिवहन मेः 
लिए अ्रतिरिक्त घन जुटाया गया और इनके कार्यक्रमों को अधिक बढ़ा दिया गया। रेलों के लिए इंजन 
और डिब्बे आदि प्राप्त करने के कार्यक्रम की गति तीढ़ करके, रेल मार्ग के अधिक कठिन भागों 
ने परिवहन के सब साधनों का समन्वित विकास करने के प्रइनों पर विचार किया। सड़कों के 
परिवहन पर उसने विश्येप ध्यान दिया, क्योंकि कुछ समय से वह बढ़ती हुई आवश्यकताएं पूरी करने 
में सफल नहीं हो रहा था । नए लाइसेंस देने की नीति उदार कर दी गई, श्रौर योजना के निजी 
भाग में जिन कारणों से सड़क परिवहन फा विकास होने में रुकावर्ट पड़ रही थीं, उन्हें टूर करने 
जे उपाय किए गए । भारतीय जहाजरानी की सहायता के लिए भी कदम उठाएं गए हूं । 


डर हितीय पंचवर्षीय योजना 


३. पुतनिर्माण का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी द्वितीय योजना में देश के परिवहन 
साधनों का प्रभूत विस्तार करने का कार्यक्रम हैं, विशेषत: रेलों का, व्वोकि यादायात का सर्वा- 
बविक्र भार उन पर ही रहेगा । रेल विस्तार का कार्य औद्योगिक विकास कं, विज्ेपतः लोहा, 
कोयला और सीमेंट जैसे बड़े उद्योगों के कार्यक्रम के साथ समन्वित करके करना होगा । द्वितीय 
बोलना में परिवहत के विभिन्न सावनों में अधिक अच्छा तालमेल रखने का भी ध्यान रखा जाएगा 
योजना के सरकारी विभान में सड़क परिवहन के कायों में रेलों से सहायता 
ली जाए । एक ओर रलों और समुद्र-तट की जहाजरानी में और दूसरी ओर रेलों और आन्तरिक 
जल मार्यों के परिवहन में समचय की समस्याओं पर भी व्यान दिया जा नहा है। इस प्रकार योजना 
क्रा लक्ष्य यह हैँ कि देश के सभी महत्वपूर्ण परिवहन सावनों का बवासम्भव अधिकतम विकास 
हो जाए, श्लर उनमें उचित समन्वय तथा सहयोग नहे, जिससे जो सावन जिस कार्य को करने के लिए 
सर्वाधिक उपयुक्त है उसे वही कार्य सौपा जा सके । सारांच बह है कि आगामी मे 
परिवहन सावनों पर भारी बोझ पड़ने की सम्भावना है। इसलिए विचार 
संचार के कार्यक्रमों की पर्यालोचना प्रतिवर्ष की जाती रहें, जिससे कि 
ही वहां ऋतिरिक्त उपाय करके मार्गन्की बावाओं को दूर कर दिया जाए 


कायक्रमा का घूति ते मे दिध्च ने पड्ड ॥ 
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भारतीय ज्त्ः लगभग ६७४ करोड रूपए स््प् जी लगी ्््द 
. भारतीय नलों में सव मिलाकर लगभग ६७४ करोड़ रुपए की पू जी लगी हुई है 

दर देग का घदसे बड़ा राष्टीय ४ उद्योग कक ड इसमें सच्देड > 223 यह रार्प्ट य अर्ध्यवस् 
देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्योग हैं । इसमें सन्देह नहीं कि यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 
पी ड़ 
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हूं। रल जा सदा अदान कर रहा हूं उच्तका सुराक्षत, कुशल 
कम ३ 
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ह्‌ पुराक्षत, 
। रेनों के लिए यह भी झ्ावश्यक हैं कि वे अपना कार्य करते हुए नवीनतम 
लाभ उठाती रहें। व्यय घटाने और कुशलता बढ़ाने के लिए 
का ताकत का, उन्नत प्रकार के भाप के इजना का, माल होने और 
बैठने के बढ़िया डिब्बों का, और सिगनल देने तथा दूर संचार के लिए नए सुबरे हुए यन्त्रों का 
अधिकाधिक माता में प्रयोग करना होगा । छित्रीय योजना में इन सब विश्ाओं में सुवार किया 
जाएगा और उसका फल यह होगा कि रेलगाड़ियां अधिक लम्बी, भारी और आवश्यकतानुसार 
अधिक द्रुतगामी की जा सकेंगी । इससे विछी हुई लाइनों की सामर्थ्य और इंजनों व डिब्बों आदि 
का पूरा उपयोग हो सकेगा । देश के जिन भागों रेल अच्छी तरह नहीं आती जाती 
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प्रथम योजना में हुई प्रगति. _ 3 
. प्रथम पंचवर्षीय योजना के पहले एक दक्षक से भी अधिक समय-से-रेलों पर काम का 
अत्यधिक भारी बोझ पड़ता रहा था। इसलिए प्रथम योजना का प्रधान लक्ष्य इंजनों व डिब्यों और 


नदीकरण योजना 


स्थायी साथनों का पनस्संसथापन तवा नदीकरण करना था। इस योजना के अन्य लक्ष्य थे : 
उत्पादन और विकास के कार्यक्रमों की यूति के कारण जो नई ऋवश्यकताएं हों उनको पुरा करने- 
लिए यवासम्भव नए सावन मुहैया करना, यात्रियों को अधिक सुख-तुविधाएं पहुंचाना और 
इल कर्मचारियों के लिए अच्छे मकानों तथा कल्याण कार्यों का प्रवन्च करना । प्रथम योजना काल 
इन सब्र लक्ष्या का पूरा करन का मिरन्तन प्रधत्त किया जाता रहा | इस योजना के पांचों वर्षो म॑ 
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रलों के सव कार्यत्रमों पर व्यय करने के लिए पहले ४०० करोड़ रुपए रखे गए ये । इनमें, १५०८ 
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डइ४ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


माल डिव्वे और अधिक मंगाने का निश्चय कर लिया गया। आशा है कि प्रथम योजना की 
समाप्ति के समय तक नीचे उल्लिखित सामान आ चुका होगा : 








भारत में निभित. - विदेश्षों से मंगाया _ योग 
इंजन हे 2 ६६ १,०६३ १,श८६ 
सवारी डिब्ते डे डे ४३,५१ ४८६ ड,पघ३७ 
माल डिब्वें बा. 5 ड१,१६२ २०,५२१ ६१,७१३ 





बोजना के समय जो नया सामाव आया उसका कुछ भाग उंस बहुत पुराने सामान को 
बदलने के काम आ गया जो कि आगे काम नहीं दे सकता था| प्रथम योजना की समाप्ति पर 
६,२६२ इंजन, २३,७७६ सवारी डिब्बे, और २६६,०४६ माल डिब्बे रेलवें लाइनों पर चल रहे 
होंगे । इनमें से २८१३ इंजनों, ६,३०५ सवारी डब्बों और ४६,५६८ माल डवब्यों की आयु पूरी 
होकर उन्हें वदल डालने की आवश्यकता होगी । इस प्रकार हाल के वर्षो में इतना अधिक नया 
माल खरीदने पर भी पुराना माल बडी मात्रा में वदल देने की आवश्यकता रहेगी, और उसे द्वितीय 
योजना काल में पूरा करना पड़ेगा । इजनों और डिब्चों के मामले में और अधिक स्वावलम्वी बनने 
के लिए बहुत प्रयत्न किया गया है। स्वदेश में १६५१-५२ में ३,७०७ माल डिब्चे बने थे, 
और १६५५-५६ में १३,५२६ वने । १६५१-५२ में सवारी डिब्बे ६७३ बने और १६५५-५६ 
में १,१६० । चित्तरंजन के इंजन कारखाने ने प्रथम योजना के समय में ३३७ इंजन बनाए, 
जबकि पहले यह लक्ष्य २६८ रखा गया था । मीटर नाप की छोटी लाइच के इंजन, टाटा लोको- 
मोटिव एण्ड इंजिनीयरिय कम्पनी ने १६५१-५२ में केवल १० बनाए थे, १६५५-५६ में ५० 
बनाए । पेराम्वूर (मद्रास) की इन्टीग्रल कोच फैक्टरी योजना काल में ही स्थापित हुई और 
अक्तृवर १६५५ से उत्पादन करने लगी । 

८. नई लाइयनें, उख़ाड़ी हुई लाइनों का दोचारा घिछाया जाना और गाड़ियों का विजली से 
संचालन--योजना काल में युद्ध के समय उखाड़ी हुई ४३० मील लम्बी लाइनें दोवारा विदाई 
गईं; ३८० मील लम्बी नई लाइयें बनाई गईं, और ४६ मील लम्बी लाइनें सकरी लाइनों (छोटी 
लाइनों) में बदली गईं | प्रथम योजना की समाप्ति के समय ४५४ मील लम्बी नई लाइनें वन 
रही थीं और ५२ मील सकरी लाइनों को वड़ी लाइनों में वदला जा रहा था.। कलकत्ता 
के उपनग गैय क्षेत्र में विजली से गाड़ियां चलाने के लिए विजली लगवाने का काम प्रथम योजना 
के समय आरम्भ कर दिया गया था और उसका प्रथम चरण १६४८ तक पूरा हो जाने की 
आशा है । 

पुरानी बेकार लाइनों को वदलने का काम माल की कमी के कारण मन्द गति से ही क्या 
जा सका है । पटरियों की खराबी के कारण जिन रास्तों पर गाड़ियां धीमी चाल से चलानी पड़ती 
थीं, उनकी लम्बाई १६५०-५१ में ३,००० मील थी। योजना की समाप्ति पर वह घटकंर १,७८४ 
मील रह गया था । ड 

६. संरचना और इंजीनियरिंग के काम--हाल के वरस्नों में लाइनों की सामर्थ्य 
बढ़ाने पर विज्ञेप ध्यान दिया गया है। इस कार्यक्रम में प्राथमिकता लाइन के उन 
भागों को दी गई जहां आवश्यकता उपलब्ध सामर्थ्य से अधिक थी और सामर्थ्य बढ़ाने 
के लिए दीघंकालिक और अल्पकालिक दोनों प्रकार के उपायों का अवलम्बन किया गया। 
इन उपायों में अधिक लम्बी माल गाड़ियां चला सकने के लिए ऋ्रांसिय लूप को लम्बा कर 
देने, कांसिंग लूप और स्टेशनों की संख्या बढ़ा देने, जंक्शन स्टेशनों के याडों में अधिक 
सुविधाएं प्रदान कर देने, एक लाइन से दूसरी लाइन को मेजने वाले याडों का विस्तार करने और 


् 
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सिगनल व्यवस्था सुधारने के उपाय भी सम्मिलित थे । इन उपायों का फल यह निझूला ई कि 


रेलवे लाइन के कई हिस्सों पर काम की सामर्थ्य बढ़ गई है। उनमें से उल्लेखनीय ये 
सद्राम-विजयवाड़ा, खड़गपुर-वाल्‍्टेयर, झाज्ा-्यगल सराय, इलाहाबाद-कानपुर 
मुसावल-यूरत, अहमदाबाद-कालोल और सौनी-गोम्हडिया । एक गाड़ी से निकालकर 
गाड़ी में माल लादने की सहुलियत, मण्डआडीह, सवाई माधोपुर, सावरमती, बीरगांव, पोटपुरी 
सण्टकल, बंगलौर और आकोणम स्टेशनों पर बढ़ा दी गई है। कई बढ़े स्टेशनों के यारड़ों 
का प्रवन्ध नए ढंग से कर दिया गया है । इनमें विज़बयदाड़ा और श्तलाम का नाम 
उल्लेखनीय है । 
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द्वितीय योजना के लक्ष्य 
१०. रेलों की चल और अचन दोनों प्रकार की सम्पत्ति के पुननिर्माण और आधुनिफी- 
करण का काम द्वितीय योजना के समय भी जारी रखना पड़ेगा, जिससे कि जो सामान पुराना हो 
जाने पर भी काम में लाया जा रहा है उसका श्रन॒पात घट जाए और लाइन की सराची के कारण 
जहां गाड़ियों की चाल पर पावन्दी लगाई हुई है वहां उसे उठाया जा सके | साथ ही, लाइनों और 
इंजनों व डिब्बों वी सामर्थ्यं बढ़ाने की योजना बनानी पड़ेगी, जिससे कि योजना के विभिन्न अंगों 
की पूर्ति से उत्पादन बढ़ जाने पर रेल द्वारा दुलाई की जो मांग बढ़ेगी, उसे पूरा किया जा सती 
पिछले श्रच्यायों में बतलाया जा चुका है कि कृषि, कोयले, खनिज, कच्ची धातुओं, लोहे व इस्पात, 
सीमेंट, रासायनिक खाद, बड़ी और छोटी मणीनों श्र उपभोग्य वस्लुग्रों के उत्पादन लक्ष्य बया- 
क्या रखे गए हैं। रेलों के विकास की योजना इन लक्ष्यों को ध्यान से रखकर ही बनाई गई है, फिर 
भी इस पर निरन्तर पुनविचार श्रीर आ्रावष्यकतानुसार परिवर्तन करे रहना पड़ेगा, जिससे 
राष्ट्रीय योजना के विभिन्न अंग पूरे हो जाने पर जो नई परिस्थितियां उत्पन्न हों उसकी साथ 
रेलों का मेल रह सके । 
११. द्वितीय योजना के उत्पादन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अन्दाजा लगाया गया है कि 
माल की अतिरिक्त दुलाई निम्न प्रकार करनी पड़ेगी :- 
अतिरिक्त ढुलाई 
(लाख टवनों में) 


कोयला ... * है २००,०० 
इस्पात और इस्पात के कारखानों सर 
के लिए कच्चा माल रे १८०, ००. (कच्चे लोहे और इस्पात के 
उत्पादन में ५० लाख टन 
वृद्धि होने की सम्मावना है ) 
सीमेंट मर बडे मर #99 ०0 
विशिष्ट वृद्धियों का योग ड३०,००७ 


विविध हलाइयों में वृद्धि, ५ प्रतिशत प्रति 
चर्ष के हिसाव से, अर्थात ५ वर्षों में २५ 
प्रतिशत ८ हर श्छ्घ ०० 
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अमीमेंट उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य बढ़ा दिया गया है| नए कारयाने के लिए स्थान 
चुनते समय रेल परिवहन का ध्यान रखना होगा। कुछ सीमेंट की दुलाई तटवर्ती जहाजरानी 
और सड़कों के द्वारा भी संभव है ) 


४३६ हितीय पंचवर्षीय योजना 


१६५५-५६ में करीव १२ करोड़ टन माल ढोंए जाने की आवश्यकता पड़ेगी । आशा 
हैँ कि रेलें उसमें से ११०५ करोड़ टन ढो सकेंगी। ५० लाख टन की- कमी रह जाएगी। 
आजा है कि वह भी उन उपायों द्वारा पूरी कर दी जाएगी जिनका अवलम्बन पहले से 
किया जा रहा है ! द्वितीय योजना के अन्त तक अतिरिक्त ढुलाई ६ करोड़ ८ लाख टन बढ़ जाने * 
की सम्भावना. है । इस प्रकार १६६०-६१ तक सारी ढुलाई का योग १८ करोड़ ८ लाख टन हो 
जाएगा। रेलों के विकास के लिए अब तक जो धनराशियां रखी गई हैं उनसे रेलों के यह सब 
माल ढोने में समर्थ हो सकने की सम्भावना नहीं है । वें माल ढोने की जितनी सुविधा दे 
सकेगी, उसमें अन्दाज़न १० प्रतिशत कमी तो इंजनों और डिब्बों में और ५ प्रतिशत लाइनों की 
सामर्थ्य में रह जाएगी । परन्तु कुछ सहायता उन इंजनों और डिब्बों से मिल जाने की आशा है जो 
तब तक बदल तो दिए जाएंगे, परन्तु जो शायद तब काम-चलाऊ अवस्था में रहें। इस सारी 
परिस्थिति पर निरन्तर विचार किया जाता रहेगा, और योजना के अन्य अंगों में विकास की जैसी 
कुछ स्थिति होगी उसे सामने रखकर रेलों की योजना में आवश्यक प्रिवर्तन किया जाता रहेगा । 

१२. यात्रियों के यातायात में द्वितीय योजना में प्रतिवर्ष ३ प्रतिशत अर्थात पांच वर्षों में. 
१४ प्रतिशत बुद्धि करने की व्यवस्था की गई है। यदि यात्रियों का यातायात वर्तमान गति से ही 
बढ़ता रहा तो उससे रेलों में भीड़ कम करने में कोई मदद नहीं मिलेगी । द्वितीय योज॑ना के समय 
माल ढोने की आवश्यकता की पूर्ति का ध्यान अधिक रखना पड़ेगा, इसलिए यात्रियों की भीड़-भाड़ 
की कठिनाई किसी हद तक सहनी ही पड़ेगी । इस सम्बन्ध में एक सम्भावना यह अ्रवश्य है कि यात्रियों 
की बहुत वड़ी संख्या सड़क परिचहन का उपयोग करने लगेगी | ॥ हु 

१३. कोश सीमित होने के कारण, देश के ऐसे भागों में नई पटरियां विछाने के लिए 
योजना में व्यवस्था नहीं है जहां श्राजकल रेल नहीं जाती । केवल उन्हीं नई पटरियों के लिए 
योजना में व्यवस्था है जो कि संचालन-कार्यों तथा नए श्ौद्योगिक योजना कार्यों के लिए 
आवश्यक हैं । जा 

द्वितोय योजना में व्यय 

१४. रेलवे मूल्यह्वास कोश में अन्दाज़न २२५ करोड़ रुपए जमा करवाने के अतिरिक्त, 
द्वितीय योजना में रेलों के विकास पर ६०० करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे । आशा है कि इनमें से 
१५० करोड़ रुपए तो रेलें ही अपनी आय में से विकास योजनाझों पर व्यय कर सकेंगी, शेष ७५० 
करोड़ रु० का प्रवन्ध सामान्य राजस्व खाते से करना पड़ेगा । द्वितीय योजना में रेलों के कार्यक्रमों. 
पर जो घन जत्यय किया जाएगा, उसके परिसाण का विचार वहुत सावधानीपूर्वक कर लिंया गया 
है । रेलवे मंत्रालय ने विकास की जो रूपरेखा योजना के अन्य भागों के विकास कार्यों को सामने 
रखकर तैयार की थी, उसके व्यय का परिमाण १,४८० करोड़ रुपए था। पीछे विदेशी मुद्रा की 
अन्य आवद्यकताओं, इस्पात मिल सकने की अनिश्चित अवस्था, रेलवे योजना की प्राथमिक- 
तान्नों, और योजना के अन्य भागों के दावों का विचार करके व्यय के उक्त परिमाण को बहुत 
घटा दिया गया। रेलों की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताञ्रों का निर्णय करते हुए मुख्य व्यान माल, * 
ढोने की बढ़ती हुई आवश्यकताओं का रखा गया है । माल ढोने की वढ़ती हुई आवश्यकता पूरी करने 
में रेलों की सामथ्व वढ़ाने के लिए कार्यक्रम में उपयुक्त परिवर्तन कर दिए गए हैं और यह व्यान 
रखा गया है कि पूंजी का विभियोग यथाशक्ति कम करना पड़े। इसी प्रयोजन से यह मान लिया 
गया कि कुछ लाइनों पर गाड़ियां विजली की जगह डीजल तेल से चलाई जाएं । इसी प्रकार, 
कुछ चुने हुए भागों में यातायात के चरम सीमा तक पहुंच जाने पर भी सारी लाइन-को डबल 
न करके केवल कुछ हिस्से को डवल किया जाएगा । पुरानी लाइनों को फिर से बनाने और अपनी 
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आयु बिता चुके हुए इंजनों और डिब्बों को बदल डालने के कार्यक्षम को कम बारके सोचा घट गया 
है कि-बदले हुए इंजनों आदि में से जो काम चलाने लायक हों, उनसे बाम लिया जाता 
प्रकार रेलों के लिए जो सीमित घनराशि रखी गई है उससे योजना के र 
त्तम प्रयोजन सिद्ध किया जा सकेगा। अब रेलों की योजना में, १,६०७ भील लाइन को 
डबल करने, २६५ मील मीटर नाप की छोटी लाइन को बड़ी साइन में बदलने, ८२५ 

मील लम्बी लाइन पर कई भागों में गाड़ियां विजली से और १,२६३ मील लम्बी लाइन पर टीजल 
से चलाने, म४२ मील नई लाइन बनाने, ८,००० मील पुरानी लाइन को नया करने, और २,२५८ 
इंजन, ११३६४ सवारी डिब्बे और १०७,२४७ माल डिब्बे खरीदते के कार्यक्रम है। निम्न 
तालिका में विभिन्न कार्यों के लिए १,१२५ करोड़ रपए वी वितरण व्यवस्था दिसलाई गई है :- 
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१५. स्टोर में सामान ... ५० 
2६. झ्रायात किए हुए इस्पात के लिए अतिरिवत घनराशि ४ ४० 
योय नल १२४ 


१५. रेलों के लिए निश्चित सारी राशि में से ४२५ करोट रुपए विदेशी मद्रा के रुप में व्यय 
करने पड़ेंगे। किस कार्यक्रम के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की घ्रावश्यकता होगी. यह नीचे देगिए :- 


(फरा [2 २० में) 
इजन घ्ा 
डिब्बे आदि अ्रन्य गाड़ियां घर 

ग्रन्य सामान धर « 
श्स्पात £२१% 
योग ४२५ 


“यह इस्पात रेजों द्वारा समीवरण निधि' से दाहर मंगाग्य झाएयाो 


हट द्वितीय पंचवर्षीय योजना: 


विदेक्षी मुद्रा की आवश्कयता, विजली और डीजल तेल के इंजनों और विशेष माल डिब्यों 
आदि खास-खास वस्तुओं के लिए पड़ेगी । प्रयत्त यह किया जाएगा कि इंजन और डिब्बों की 
अधिकतम आवश्यकताएं ययाशक्िति देश में ही पूरी कर ली जाएं । 


१६. इंजनों और डब्बों का कार्यक्रम--इंजनों और डिव्यों के लिए जो ३८० करोड़ रुपए 
रखें गए हैं, उनमें से १८३ करोड़ रुपए विकास पर और १६७ करोड़ रुपए पुननिर्माण कार्यक्रम 
पर व्यय किए जाएंगे । सव मिलाकर २,२५८ इंजन, ११,३६४ सवारी डिब्वे और १०७,२४७ 


माल डिब्बे लेने का विचार है । नीचे की तालिका में पुनरनिर्माण और विकास की आवश्यकताएं 
विस्तारपूर्वक पुृथक-पृथक दिखलाई गई 








इंजन माल डिब्चे सवारी डिब्बे 
5 छोटी | सकरी | बड़ी । छोटी | सकरी बड़ी | छोटी [सकरी 
लाइन | लाइन | लाइन | लाइन । लाइन | लाइन | लाइन [लाइन लाइन 
विकास शेर३ रेछ३ .-+ इ६,श७५ १६,८२० २,१४६ २,७६८ 


पुर्ननिर्माण १,०६२ २०६ ८१. १४,पघ७६ ४,६४२ ४,०२१ ४,३६२ १,४२२ ६३३ 


योग ... १,श६५ शएु८घए ८5१ झश्४श४ २१,७७२ ४,०२१ ६,५४१ ४,१६० ६३३ 


१७. विचार यह है कि पुननिर्माण का कार्यक्रम पूरा करते हुए जिन इंजनों और माल 
डिब्बों की आयु १६६०-६१ तक '४०-४५ चर्ष हो जाएगी, उन सबको काम में लाया जाता रहे । 
जिन इंजनों और माल-डिव्चों की श्रायु ४५ वर्ष से ऊपर हो जाएगी, उनमें से उतनी संख्या में तो 
चलते ही रहेंगे जितनी संख्या में माचे १६५६ में चल रहें होंगे । ऐसा करने में पूरी से ऊपर आयु 
वाले इंजनों और डिब्बों का अनुपात काफी घट जाएगा। यह नीचे की तालिका में दिखाया गया 
है | पूरी से ऊपर आयु वाले सवारी डिब्बों का अनुपात द्वितीय योजना के अन्त तक घटाते-घदाते 
लगभग १० प्रतिशत रहने देने का विचार है । 


' चालू इंजनों और डिब्बों में श्रधिक आयु वालों का प्रतिशत 


३१ मार्च की इंजन | माल डिब्वे ; सवारी डिब्ते 
स्थिति लत 


(++++-+ +++++४७++०+५ 
बड़ी लाइन छोटी लाइन [वड़ी लाइन छोटी लाइन। वड़ी लाइन छोटी लाइन 


श्९ध५१. २३:०० ३१००. १३१३. र&४डे. २६१५ ४५४० 
श्५६. ३२५ शर६*०.. १६४५ १७४४७ २४०. २६४ 
१६६१ १६२ शरशा५ू ६६ १११६ १०० ६५ 





१८. कारखाने, संयंत्र और मसल्ीनें--इंजनों और डिब्बों की संख्या वढ़ जाने पर 
उन सबकी मरम्मत आदि करने के लिए वर्तमान कारखानों और इंजन घरों में 
से कइयों में सुधार और विस्तार कर दिया जाएगा और कुछ नए कारखाने भी खोले 
जाएंगे। योजना का कार्यक्रम यह है कि छः वए कारखाने खोले जाएं, एक नया कारखाना' 
छोटी लाइन के सवारी डिब्बे बनाने के लिए स्थापित किया जाए और विना जोड़वाले 
सवारी डिब्बों के कारखाने में एक विभाग डिब्बों की फर्निशिंग का बढ़ा 


परिवहन ४३६ 


दिया जाए । चित्तरंजन के इंजन बनाने के कारताने का और भी विस्तार किया जाएगा। 
इस खाते के लिए रखे गए ६५ करोड़ रुपए इस प्रकार व्यय किए जाएंगे :-- 


ब्यय करोड (रुपए में) 





१. वर्तमान कारखानों में सुधार और नए मरम्मत कारखाने ्; स्पा प्‌ 
२. फालतू पुर्जे बनाने के लिए दो नए कारखाने ल्‍ हे ७० 
३. छोटी लाइन के सवारी डिब्बे का नया कारखाना और बिना 
जोड़ के सवारी डिब्बों के कारखाने का विस्तार... हा १०६० 
४. चित्तरंजन के इंजन कारखाने का विस्तार ४२ हि प्र*० 
५. सिविल इंजीनीयरी के कारखाने रु ५ ६० 
६. इंजन घरों का सुधार हर ५५ ० 
योग ६५१० 





आशा है कि इस कार्यक्रम के पूरा हो चुकने पर इंजनों और डिच्चों की मरम्मत करने की 
सामर्थ्य में सव मिलाकर वापिक वृद्धि इस प्रकार हो जाएगी :--- 








वर्तमान +पवित कार्यक्रम वृद्धि का 
दामर्थ्य. यों हो जानें पर प्रतिशत 
सम्भावित सामर्थ्य 
१. इंजन 
बड़ी लाइन के १,८२३ २,३४७ २६ 
छोटी औरसकरी लाइनों के १,२३७ २,०५२ ६६ 
२. सवारी डिब्से 
बड़ी लाइन के १२,५१४ २२,३६० ७६ 
छोटी और सकरी लाइनों के ७,३७३ १८,४४३ १५० 
३. माल डिब्बे 
बड़ी लाइन के ४८,०१४ ६०,३११ प्प 
छोटी और सकरी लाइनों के. १४,०७७ ३४,३७२ १४४ 





तेल की ढुलाई करने वाले माल डिब्बों और बिजली के इंजनों तथा सवारी डिब्बों की मरम्मत 
करने और उन्हें नया जैसा बना देने की सामर्थ्ये बढ़ा देने का भी विचार है । आ्रागा है कि चित्तरंजन 
के इंजन कारखाने की उत्पादन सामथ्यें बढ़कर श्ौसत नाप के ३०० इंजन प्रतिवर्ष बना सकने 
तक पहुंच जाएगी । पेराम्बूर में स्थित विना जोड़ के डिब्बे बनाने के कारखाने की सामथ्यं योजना 
के प्रारम्भिक काल में २०० डिव्चे प्रतिवर्ष तक पहुंच जाने की आशा है जो भन्तत: बड़ी लाइन 
के ३५० गैर-फर्निदड डिब्बों तक पहुंच जाएगी । 


१६. कारखानों का विस्तार और सुधार करने के कार्यक्रम बनाने के भतिरिक्त, उनका 
अधिकतम उपयोग करने के लिए भी विशेष उपायों पर विचार किया गया है । इनमें उत्पादन का 


डड० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


नियन्त्रण करने के लिए आवश्यक संगठन की स्थापना करना और कारखानों के कुछ हिस्सों में 


काम की कई पालियां चलाना भी झामिल है । हितीय योजना काल में इंजनों, डिब्बों और 
रेलों के अन्य सामान के लिए आत्म-निर्मर हो जाने का प्रयत्न भी जारी रखा जाएगा। योजना में 
पमिजी भाग के उद्योगों का कार्यक्रम तैयार करते हुए इस उद्देश्य को भी ध्यान में रखा गया है । 

आशा है कि ठाटदा का इंजन कारखाना अपना उत्पादन १०० इंजंन प्रतिवर्ष तक बढ़ा 
सकेगा। उसे और चित्तरंजन के कारखाने को मिलाकर विस्तार के पश्चात प्रतिवर्ष ४०० इंजन 

बनाने में समर्य हो जाना चाहिए । इनमें से २०० इंजन बड़ी लाइन के और १०० छोटी लाइव 

के होंगे । सवारी डब्चों का उत्पादन, द्वितीय योजना के अन्त तक, १,२६४ प्रतिवर्ष से बढ़कर 
१,८०० प्रति वर्ष, और माल डिब्बों का १३,५२६ प्रति वर्ष से बढ़कर २५,००० प्रतिवर्ष हो जाने. 
की आशा है। रेलों के अन्य सामान और इंजनों और डिब्बों के निर्माण की देश्ष की सामश्येका 

और अधिक विकास करने के सुझावों पर एक विशेष समिति विचार कर रही है । 








२०. लाइनों का नवीकरण--रेल मार्ग के जिन भागों की लाइनें पुरादी पड़ चुकी हैं, 
उनमें गाड़ियों की, चाल पर पावन्दियां लया देनी यड़ती हैं, जिससे लाइनों की सामर्थ्य घट 
जाती है और गाड़ियों की गति मन्द हो जाती है। प्रवम योजना के श्रन्त में लगभग 
७,००० मील हरुम्बे रेल मार्ग पर लाइन नहीं बदली जा सकी थी। प्रथम योजना श्रारम्भ 
होने के समय ३,००० मील लम्बे मार्ग पर लाइन खराब होने के कारण गाड़ियों की चाल 
घर पावन्दियां लगानी पड़ती थीं। मार्च १६५६ तक यह दूरी घटकर १,७८४ मील रह 
जई होगी । प्रथम योजना से वच्री हुई और हितीय योजना के समय वदलने योग्य 
जाने वाली लाइनों की लम्बाई मिलकर लगमय १३,००० मील हो जाएगी। इसमें से 
४,५०० मील बड़ी लाइन की और ४, १०० मील छोटी लाइन की लम्बाई रेलों के मुल्य मार्यो पर 
पढ़ती है । शेष सारी लम्बाई शाखा लाइनों पर पड़ती है, परन्तु उसके भी कई भाग महत्वयूज हैं। 
द्वितीय योजना में प्रतिवर्ष १,६०० मील अबवा पांचों वर्षों में 5,००० मील लम्बी लाइनें 
खदलने की व्यवस्था है । 


।] 
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२१. लाइनों की सामर्च्य बढ़ाने के काम--हदवितीय योजना काल में रेल परिवहन का जो 
काम बढ़ेगा, उसे पूरा करने के लिए रेलवे लाइनों की वर्तेमान सामथ्य में लगभग ४० प्रतिश्नत 
बुद्धि कर देनी होगी। इसके लिए १,६०७ मील लम्बी लाइन तो दोहरी कर देने और २६५ मील 
छोटी लाइन को वड़ी लाइन में परिवर्तित कर देने की योजना वनाई गई है । इसके अतिरिक्त, 
आमने-सामने से आती हुई याड़ियों को एक दूसरे की बगल में से गृजारने की व्यवस्था 
वाले स्टेदनों और “लप” अर्थात घृूमकर जाने वाली लाइनों की संख्या बढ़ा देने, बहुत- 


०. र कप > 


से स्टेशनों पर लूप लाइनों का विस्तार कर देने और वहुत-से बड़े स्टेशनों के यार्डों को सुधार 


हा क्षण 


ऋर उनका पूनरगंठन इज अल सील उप योजनाएं >- भी खत सिम्नलिखित स्टेशनों नी बीच स्तर लाइन 
कर उनका पुलंगठन कर दरने का बाजनाए भी हूं । निम्नलि।खत स्वटानां के वाच मे बलव लाइ 
दाहरा कर दा जाएगी :- 
लक ० +# 
माल चउत्या 
#- न कण 
पद रलत 
2 
वबाकाराल्ंड्काकाना 55 
अण्डाल-उखड़ा छ 


््र्‌ 
वी 


कक 


चक्षिण-पूर्व रेलवे 
मनोहरपुर-राउरकेला 


राउरकेला-नागपुर 
गढ़्रुवेश्वर-ज्योचण्डीपहाड़ 
सीनी-गोम्हडिया 
सीनी-कन्द्रा 


राजस रसवान-बड़ाजमदा ... 


नरणुण्डी-खुर्दा रोड 
खड़गपुर-टाटानगरई 


अध्य रेलवे: 
दिल्ली-आ्रागरा* 
कटनी-जबलपुर 
जबलपुर-इटारसी* 


दक्षिण रेलवे ५ 

*.. आझार्कोणम-जोलारपेंट 
वाल्टेयर-राजामुच्धी * 
विजयवाड़ा-गुदूर 
जोलारपेट-इरोड* 
आरकोणम-रेनीगुण्टा 


उत्तर रेलवे 
इलाहाबाद-कानपुर 
कानपुर-लखनऊ 
रेबाड़ी-दिल्ली* 


मुरादावाद-सहारनपुर* 


पश्चिम रेलवे 


गोघरा-रतलाम 
- वड़ीदा-आनन्द 
रतलाम-नागदा 


#इन स्टेशनों के बीच में लाइन का केवल कुछ भाग दाहरा 


दूरी मीलों में दे दी गई है । 








परिवहन 


योग 
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४४२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
मील संच्या 
उत्तर-पूर्व रेलवे 
कटिहार-बरसोई हर ५ अर रा श्ड 
मानसी-खगरिया न्‍्ड रे हा प़ू 
र्६ 
योग १६०७ 
छोटी लाइन पर इन भागों को बड़ी लाइन में बदलने का विचार हैं :-- 
दक्षिण रेलवे मील संख्या 
भीमावरम्‌-गुडीवाड़ा-विजयवाड़ा-गुप्ट्र. ... ४५ १११ 
कुरुन्दुबवाडी-मिरज-कोल्हापुर-सांगली'. ... न श्प्र्ड 
योग श्र 


२२. सिगनलों में सुधार और सुरक्षा के काम---रेलगाड़ियों के संचालन में चुरक्षा की 
व्यवस्था करने और अधिक यातायात वाले भागों में लाइन की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सुधरे हुए 
सिग्नल लगाने की योजना वनाई गई है। इसमें ये काम शामिल हैं :--- 


(१) 


(४) 


(५) 


(६) 


मथुरा-वड़ौदा, वर्बा-विजयवाड़ा और दिल्ली-अम्बाला-कालका आदि मुल्य मार्गों 
पर लाइनों के इन्टरलाकिग स्टेण्डड अधिक ऊँचा कर देना, जिससे कि गाड़ियों 
की चाल अधिक तेज की जा सके; है 


जिन भागों में अभी तक सिगनलों का इंटरलाकिग नहीं हुआ है, परन्तु यातायात 
बढ़ गया है, उनमें भी और बड़े तथा महत्वपूर्ण स्टेशनों के याड्डों में भी 
इंटरलाकिंग कर देना; 

अधिक काम-काज वाले स्टेबनों के यार्डों में और कुरला जंकशन, दिल्‍ली, लखनऊ: 
डालीगंज, सियालदा और मद्रास आदि क्षेत्रों में विजली के आवुनिक सिगनल 
लगाना; 


दिल्‍ली-गाजियावाद, मुगलसराव-वनारस, इलाहावाद-छेठकी, सच्च्रागाद्यी- 
टिकियापाड़ा, और कुरला-बाना आदि अधिक यातायात वाले भागों में स्वचालित 
सिगनल लगाना; 


मुगलसराय पर हम्प या के लिए आवुनिक ढंग की सियनल व्यवस्था करना 
जिसमें गाड़ियों आदि के लिए स्वचालित प्वाइंट्स और रिटार्ड्स की व्यवस्था 
सम्मिलित हैं; और 


छोटी लाइन और बड़ी लाइन के एक-एक विभाग पर केन्द्रीकृत यातायात नियलत्रण 
करना । 


परिवहन डड३ 


सुरक्षा के कामों में यह व्यवस्थाएं भो सम्मिलित है : दृहरी लाइनों पर लाक झौर ब्लाक 
यंत्रों की, इकहरी लाइनों पर 'टोकन' यंत्र को, महत्वपूर्ण यार्डों में हुक सक्रिट!! को झौर 
लेवल ऋतिय', 'कैच साइडिंग' और 'स्लिप साइडिंग' पर इंटरलाकिय की व्यवस्था । दूर संचार 
की सुविधाएँ बढ़ाने के लिए ये काम किए जाएंगे : थोड़े और बड़े फासले के और अधिक वायरनैस 
लिक लगाए जाएंगे, मार्शलिग याडों पर बहुत अधिक शक्तिशाली उपकरण लगाए जाएंगे प्रौर नार 
विभाग नियन्त्रक सक्रिट खोले जाएंगे । 

२३. गाड़ियों को बिजली से चलाना--जहां लाइनों की सामर्थ्य अपनी चरम सीमा 
पर पहुंच चुकी है, वहां गाड़ियों को विजली से चलाने की योजना बनाई गई है जिससे कि काम 
अधिक कुशलतापूर्वक हो झ्लौर सामथ्यं का विकास मितव्ययिता से किया जा सके | इस योजना 
के अनुसार इन भागों में ६२६ मौल लम्बी लाइनों पर गाड़ियां बिजली से चलाई जाएंगी 

मोल संरया 
पूर्वी रेलवे 
कलकत्ता क्षेत्र (नगर के चारों और की रेल छोड़कर) 
अर्थात हावड़ा-वर्दवान चोर्ड, वैण्डल-नाइहाटी, सियाल्दा 





डिवीजन-रानाघाट तज, दक्षिणी भाग दांकुती-दमदम ... ३४६ 
वर्दवान-आसनसोल कर शक हि ड् 
आसनसोल-गोमोह न पा *« * डंछ 
| छ३३ 
दक्षिण-पूर्व रेलवे 
हावड़ा-खड़गपुर हा पर हट ७२ 
६ 
भध्य रेलदे 
इगतपुरी-भुसावल #5,. “हे चआद 2) १६१ 
१६१ 
दक्षिणो रेलवे 
मद्रास-ताम्वरम-विल्लुपुरम क्य हा १०० 
योग घ२६ 





२४. गाड़ियों का डीजल तेल से संचालन--गाड़ियों का संचालन भ्रधिक मितव्यथिता 
और कुशलता से करने के लिए बड़ी लाइन के १,०२० मील झौर छोटी लाइन के २७३ मील में 


परीक्षण स्वरूप गाड़ियां डीजल तेल से चलाकर देखने का विचार है । जिन भागों में यह परीलण 
करके देखा जाएगा उनके नाम ये है : 


मील संख्या 
प्पर्वी रेलवे 
गोमो-मुग़लसराय ने न डे २३२ 
] टन पल 
ग्रे 
दक्षिण-पूर्वा रेलवे 
आसनसोल-राजखस्सवान न न+ रे ६७ 
राजखरसवान-झरसनगुडा हि हर १३८ 
राजखरसवान-बड़ाडमदा + ४८ ही ६० 
8 समनननि नर 
२६१ 
सध्य रेलवे 
काजीपेट.. ४४ 2४ हि . १४६ 
का्जीपेट-सिंकन्दरावाद ४ हि कह पर 
जिम 53 
२२७ 
दक्षिण रेलवे 
विजयवाड़ा-मद्रास ४ ८४ हि दर 
पूना-मिराज ् हे ५ श्प्र्प 
हिना 
डर 
पश्चिम रेलवे 
अ्रहमदावाद-आवू रोड ही हि :् ११५ 
॒ _ 
११४७ 


२५४. पुल--गंगा के अत पर आरमिमिक कार्य ६९+ _५४ में शुरू किया ग॒या था । दिंतीय 
योजना में इसके लिए ६ करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह पुल छ४ फूट लम्बी होगा । इसके ऊपर एक 
आधनिक ढंग की चौड़ी सडक रहेगी और वाए तट पर एक बड़ा आधुर्तिक ट्रांचिपमेंट या रहेगा, 
जिसमें प्रतिदिन वीं लाइन के ३४० से ४०० तक माल डि्वों से माल लादा-उतारा जो सकेगा । 
इस पुल पर सेव मिलाकर ४ करोड़ रुपए व्यव होने का अन्दाजा : औरआशा हैं कि यह १९५९ 
के झरू में ही वतकर पूरा हो जाएगा । श्त्य कार्यों में शत कार्य ब्रह्मपुत्र, यम और गेंण्डक 


# 


८५ 


कार्य आरम्न का देने दायेप्रस 


योजना काल मे एक-एुदा पुल बनान के है 
पुलों का पुरर्तिमासि बस यवापूद 


नदियों पर भी इसी वाट 
अतिरिक्त, दिवीय योजना काल में एु 


इखा गया है। रे 

होता रहेगा । 

२६. नि लाइनें--ईर्सी योजना काल में ८८९२ मील लम्बी ने: साइन बिद्धाई जाएंगी । 

हफ्हें बनाने की दी प्रयोजन हैं । पके तो संचालन की बहुत जरूरी झावशध्यवताली को पूरा 
विस्तार में सहायदः होना । मी 


करना और दूसरा लोहा और इस्पात तथा कोयला उरद्योगी के 


लाइनें बनाई जाएंगी उनके नाम ये है. | 
मील संख्या 


पूर्व रेलवे 
बड़सेट-बसिस्हाट हा ध ! ८ 
__++ 
१8 
दक्षिण-पूर्व रेलवे 
बड़काखाना-बी रमिलरकु के ५०२८ 
शाउरकेला-तालडीह-इमारा ५ | ' ३० 
नोआमण्डी-बनसापानी ४ ह श्द 
सिलाई-डल्ली राज्षादा. * हर मर ६० 
गना-मनोहरफपुर ३ हर है ३३० 
करनपुरा-रामग़ ५ पद के (4 
सेण्टल इण्डिया कोलफील्ड्स हा है ५२५ 
ऋएरवा एक्सटेन्शन हि ५ भू 
८६७ 
मध्य रेलवे 
गूना-उज्जैन हे हे मु शा १७५. 
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१७४ 
उत्तर रेलवे 
राव सगंजनाढ्वा रोड. ४ २४ . १०० 
4१०० 
उत्तर-पर्व रेलवे 
मजपफरपुरूदरमंगा कर] दे डे ६24 
शरामशाई-विन्नागुल 2 ल्‍ २१ 
पद 
५ >> नमननल नल 
घः८-, 


योग 


ह्वितीय पंचवर्षीय योजना 


तर 
९ 
हि 


२७. कर्सचारो कल्याण कार्य--मारतीय रेलें देश में सबसे अधिक लोगों को काम 
सो देती ही हैं, उनकी योजनाओं में अपने कर्मचारियों के लिए कल्याण कार्यों को भी ऊंची 
प्राथमिकता दी जाती है। द्वितीय योजना में कर्मचारियों के मकानों और कल्याण कार्यो पर 
अथापूर्व विद्येप ध्यान दिया जाता रहेगा । रेलों का काम बढ़ जाने के कारण कर्मचारियों 
की संख्या भी वढ़ा देनी पड़ेगी, और इसीलिए उनके मकानों और अन्य कल्याण कार्यो 
पर किया जाने वाला व्यय भी खासा वढ़ा देना होगा। इस योजना में ३५ करोड़ रुपए 
मकानों पर और १५ करोड़ ठपए अन्य सुविधाओं पर व्यय करनें के लिए रखे गए हैं। 
आशा है कि लगभग ६६,००० नए मकान बनाए जाएंगे । इनमें वे मकान भी ज्ामित् 
हैं जो नए कारखानों के आसपास वसाई जाने वाली वस्तियों में वनाए जाएंगे । द्वितीय योजना में 
कर्मचारियों के कल्याणार्थ अन्य जो काम किए जाएंगे, उनमें १३ चिकित्सालयों और ७५ औपचा- 
लयों का खोलना भी सम्मिलित है । चिकित्सालयों में लयभग १,६०० रोगी शैयात्रों की व्यवस्था 
की जाएगी । > 

२८. रेलों का उपयोग करने वालों के लिए सुविवाएं---यात्रियों के लिए जो सुविधा 
उपलब्ध की जाएंगी उनमें स्टेशनों को सुघार कर बनाना भी शामिल है। विश्वाम-कन्ष, 
जलपान गूहों और दुकानों का निर्माण, प्रतीक्षालयों का विस्तार, प्लैटफार्मों को ऊंचा, 

चौड़ा तथा लम्बा करना, और लाइन पार करने के लिए पुलों का वनाना आदि भी इन 
सुधारों में सम्मिलित हैँ । इनके अतिरिक्त स्टेशनों पर सुधरे हुए झचाल्य बनाने, स्ताव की 
सुविधा और पानी मिलने की व्यवस्था करने, प्रतीक्षा गृहों में बिजली की रोशनी और 
पंखे लगवाने और वर्तमान यात्री याड़ियों को अधिक आरामदेह बनाने पर भी व्यान दिया 
जाएगा । इन सुविधाओं के अधिक विवरण और इन्हें पूरा करने के क्रम का निश्चय, रेल उपयो- 
अकर्ता सलाहकार समितियों के साथ विचार-विनिमय करके किया जाएगा । उपलब्ध कीश के 
सीमित होने के कारण जो कार्यक्रम बनाए जाएंगे वे मितव्यथिता के आवार पर ही बनाने 


पहेंगे ॥ 





२६. सामान को उचंत्ती में एकत्र रखने का खाता--कोई भी काम समय पर और पर्याप्त 
मात्रा में सामान न मिल सकने के कारण न रुके, इसलिए यह विचार किया गया है कि उपयुक्त 
स्थानों पर तामीरी सामान के डिपो खोलकर, उनमें सामान का संग्रह तुरन्त उपलब्ध होते योग्य 
अवस्था में रखा जाए। इसका फल यह होगा कि किसी भी समय सामान पर्वाप्त मात्रा में संयृहदीत 
रहेगा, और आशा है कि द्वितीय योजना की समाप्ति पर लगभग २४ करोड़ रुपए का सामान 
“विद्यमान होगा। इस सामान में इंटरलाकिंग तथा सिननल करने की चीजें और माल डिब्ते 
बनाने के लिए खास किस्म का इस्पात भी शामिल रहेगा। संग्रह में इस समय बचे हुए सामान 
का मूल्य लगभग ५६ करोड़ रुपए है। रेलों के विस्तार का कार्यक्रम बढ़ जाने के कारण उसमें 
कोई २५ करोड़ रुपए मूल्य तक के सामान की और वृद्धि कर देनी पड़ेगी । 





३०. प्रशिक्षण कार्यक्र--रेलों की विकास योजनाओं की पूर्ति के लिए कर्मचारियों 
“की संख्या भी बहुत बढ़ानी पड़ेगी । अन्दाजा लगाया गया है कि बढ़े हुए यातायात को संभालने 
और नए साधनों को ठीक रखने के लिए १६५,००० नए कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी । 
“इन नए भरती किए हुए कर्मचारियों को आरम्भ में कुछ प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा, इसलिए 
द्वितीय योजना में नई भरती के साथ-साथ कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी रखी गई है। 
खसके लिए वर्तमान प्रशिक्षण व्यवस्था को दृढ़ करने के अतिरिक्त नी नए प्रशिक्षण स्कूल भी खोले 


हम 
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परिवहन ८८ 


जाएंगे। रेलवे मंत्रालय इस विस्ताद कार्यक्रम की पूर्ति के लिए प्रस्थायी प्रधियारियों गौर 
कर्मचारियों की मरती पहले ही आरम्भ कर चुका है । 


परिवहन साधनों में समन्वय 

३१. रेलों की योजना बनाते हुए परिवहन के अन्य साधनों, अर्थात सदकों, आत्तरिश 
जल मार्गों, समुद्री और हवाई यातायात के विकास का भी ध्यान रुसना पहना है । एफने बस 
पर दोहरे व्यय से बचने के लिए आवश्यक है कि सव परिवहन साधन कार्यो की उपयोगिता 
को समझकर उनमें सफल समन्वय कर लिया जाए । दाष्ट्रीयक्रत सड़क परिवहन का विकास 
करने के लिए श्रव तक साधारण नीति यह रही है कि सड़क परिवहन निगम प्रधिनियम, १६५० 
के अनुसार निगमों का संगठन होने दिया जाए, क्योंकि यह कानून इन निम्मों के साथ 
रैलों को भी सहयोग करने की इजाजत देता है । इन नियमों का संगठन हो जाने पर हेलो 
श्रीर सड़कों के परिवहन में समन्वय होकर दोनों मिलकर काम कर सकेंगे, जोकि देश रहे 
लिए अ्रधिकतम लामदायक सिद्ध होगा । सडक परिवहन के अतिरिक्त समस्या रेल परिवहन 
और झान्तरिक जल मार्गों के परिवहन में समन्वय करने की भी है । इसका देश के उत्तरस्यूवी 
'माग में विश्ञेप महत्व है, वर्योकि वहां ज्वाएंट स्टीमर कम्पनियां नदी मार्गों से माल और यात्रियों 
के यातायात के एक बड़े अंश का प्रबंध करती हैं। इसी प्रकार रेलों, भर समृद्र-तट पर चलने 
वाले जहाजो के परिवहन में भी समन्वय करने की समस्या है । इन दोनों का विकास भी सहयोग- 
पूर्वक होने की आवश्यकता है । इस समस्या पर विशेषज्ञों की एक समिति विचार कर रही है । 
समन्वय की इन तथा अन्य समस्यात्रों पर निरन्तर विचार करने रहना होगा, जिससे 
समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तत किया जा सके । 


नीति श्रीर संगठन 


३२. भारतीय रेलों का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वे उपलब्ध इंजनों, ठिव्यों और 
लाइनों की सामर्थ्य का अधिक से अधिक अच्छा उपयोग करें, जिससे कार्य-कुशलता श्रौर मित- 
व्ययिता में निरन्तर वृद्धि होती रहे । इसके लिए श्रायोजित शोर संगठित प्रयत्न करने की ग्रावश्य- 
कता है, जिससे कि गाड़ियों को आवश्यक रूप से चक्कर काट कर जाना नपड़े झौर जहा दे 
गाड़ियों का मेल होता हो, वहां उन्हें देर न लगे। इस प्रकार अ्रनावध्यक व्यय से बचकर हो 
कुशलता का स्तर ऊंचा किया जा सकता है। इनमें से प्रथम उद्देश्य की सिद्धि तो श्रायकल 
किसी हद तक इस कारण हो रही है कि सीमेंट, लोहा और इस्पात, कोबला, कपड़ा, चीनी भौर 
नमक आदि कुछ वस्तुओं को रेल द्वारा ढोने के लिए श्नावश्यक व्यय से बचकर चलने वी एक 
पद्धति अपना ली गई है। इस पर झायद द्वितीय योजना के समय विधमान परिस्थितियों मे: 
अनुसार पुनविचार करना पड़े। रेलों की कुशलता बढ़ाने के लिए श्रावश्यक होगा कि प्रतिवर्ष की 
योजनाओं में संचालन कुझलता के विशिष्द लक्ष्य पहले से निर्धारित कर दिए जाएं, झौर वर्ष की 
समाप्ति पर देखा जाए फि वें लक्ष्य कहां तक पूरे हुए । वापिक योजनाओं का बसाना प्रौर 
उनकी पू्ति करना रेलवे बोर्ड वा एक श्रम-साव्य उत्तरदायित्व होगा । विभिन्न कार्यक्रमों का 
समय निश्चित करके, उसके भीतर ही उन्हें पूरा कर देते के लिए झ्ावश्यक होगा कि उस 
समय तथा गति आ्रादि का मेल अति सावधानीपूर्वक विठाया जाए, लिससे कि व्यय में तो 
हो जाए और साथनों की वरबादी न हो । इसके लिए इस्पात, सीमेंट, कोबला घौद प्रस्य 
सामग्रियों की उपलब्धि की योजना भी पहले से ही बनाकर चलना होगा । 


४४८ ट्वितीय पंचवर्षीय योजना 


तप 


३३. ये काम बहुत भारी हैं। इन्हें पूरा करने के लिए संगठन और प्रशासन की व्यवस्थाड्रों: 
का बहुत ऊंचे स्तर का होना आवश्यक है । सम्भव है कि व्यव की वचत करने और योजना: 


जाएं। संगठन का कार्य ठीक प्रकार होने पर ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्वारित किए गए: 
भारतीय रेलों के लक्ष्यों और कार्यक्रमों को पूरा किया जा सकता है। ; 
... रेल कर्मचारियों का काम 5 
४. रेलें इन कार्यों को कहां तक पुरा कर सकती हैं, यह अन्ततोगत्वा दस लाख से ऊपर 
रेल कर्मचारियों के प्रयत्त पर निर्भर करता है । वे इस महान राष्ट्रीय कार्य में भागीदार हैं, और 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकास कार्य के भार का एक महत्वपूर्ण भाग उन्हें ही उठाना पड़ेगा । 
इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि रेल कारखानों के प्रवन्ध और संचालन में रेल कर्मचारियों 
का भाग अधिकाधिक बढ़ता जाए । - 


न्प्प 


३५. इस योजना की पृति में व्यय भारी मात्रा में होगा, इस कारण सव प्रकार के अपव्यय 
से बचने का प्रयत्न भी सवको मिल-जुलकर करता पड़ेगा । इस प्रयत्त की सफलता रेल कर्मचारियों 
की ईमानदारी पर ही निर्भर करती हैं । इसलिए रेलवे बोर्ड पहले से ही रेल अ्रप्टाचार जांच: 
समिति की सिफारिशों पर अमल करने का प्रयत्त कर रहा हैं । 

२- सड़कें 


३६. युद्ध के पश्चात सड़कों का विकास करने की नागपुर योजना १६४३ में तैयार की- 
गई थी। उसमें देश की सड़कों का विकास करने के कुछ प्रधान लक्ष्य बतला दिए गए थे । उसमें : 
अब तक २० वर्षों का पयविलोकन करके सुझाया गया था कि सुविकसित कृषि के किसी भी क्षेत्र 
में कोई भी ग्राम मुख्य सड़क से पांच मील से अधिक दूर नहीं रहना चाहिए । विभाजन के पश्चात - 
देश की राजनीतिक एकता सम्पन्न हो जाने पर सड़कों के विकास का विचार अधिक व्यापक - 
दृष्टि से करना आवश्यक हो गया---विशेषत: ख और ग भागों के राज्यों तथा विभाजन से प्रभावित - 
राज्यों की आवश्यकताओं की दृष्टि से देश के इन भागों का सम्बन्ध, दोष देश के साथ अधिक- 
निकट्ता से जोड़ने पर व्यान देना आवश्यक हो गया | यह कार्य वर्तमान सड़कों को सुबारकर - 
और वीच-बीच में विच्छिन्न मार्ग खण्डों और पुलों को वनाकर पुरा किया गया । यह विद्येप कार्य - 
प्राय: पूरा हो चुका है। प्रथम पंचवर्षीय योजना आरम्भ होने के समय भारत में कोलतार की - 
पक्की सड़कें ६७,००० मील और कच्ची सड़कें लगभग १,४७,००० मील थीं । प्रथम योजना के - 
समय लगभग १०,००० मील कोलतार की पक्की सड़कें और लगभग २०,००० मील कच्ची सड़कें : 
नई बन गई होंगी और १०,००० मील पुरानी सड़कों को सुधार दिया यया । विगत पांच बर्षों- 
में सड़कों पर समस्त व्यय कोई १५४५ करोड़ रुपए हो गया होगा । इसमें केन्द्रीय सड़क कोश का- 
अनुदान भी सम्मिलित है । १६४७ से १६५१ तक सड़कों पर ४झ करोड़ रुपए व्यय किए गए ।. 
इस प्रकार विभाजन के पश्चात सड़कों के विकास पर समस्त पूंजी विनियोग लगभग २०० करोड़: 
रुपए का हुआ । 

३७. द्वितीय योजना में सड़कों के विकास पर, केन्द्र और राज्यों की योजनाओं को मिला- 
कर, समस्त व्यय लगभग २४६ करोड़ रुपए किया जाएगा । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सड़क कोद- 
२५ करोड़ वपए देगा। अन्दाजा है कि इतना व्यय कर देने पर नागपुर योजना में सड़कों के विकास- 
का जो लक्ष्य रखा गया था वह १६६०-६१ तक प्रायः पूरा हो जाएगा । 


परिवहन ड्टर्‌ 


फेसद्रीय सझइकों फे फार्यफरण 
३८, प्रवम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय मुख्य सड़कें बनाने वा लिए २८ करोड़ गरए की 
शराभि रखी गई थी। इनमें जम्मू व कब्मीर की दनिह्ाल सुरंग भी शामिल थी । द्वितोद योजना 
में काम को किफायत से करने ओर लगातार जारी रखने की दृष्टि के जो कार्यत्रम हाथ में लिया 
जा चुका है उस सब पर अन्दाजन ५७ करोड़ रुपए व्यव होंगे। इसमें १,२५० मोल कै विच्छित्त 
मार्ग खण्डों श्रौर ७५ बढ़े पुलों का निर्माण और ६,००० मौल की वर्तमान सटुकों झा सुघार भी 
सम्मिलित है । आशा है कि प्रवम योजना काल में ६४० मील के विच्छिन्त मार्य सफ्ट तेया ४० 
बड़े पुल वन चुके होंगे और २,५०० मौल की पहले से बनी हुई सड़कों का सुधार हो गया होगा । 
पुलों के सिवाय, ये सब काम ब्रिल्कुल पूरे हो चुके होंगे, केवल पुलों में कुछ कमी हो सउतो है । 
सड़कों के सुधार का काम आरम्भ में सोचे गए काम से लगमग दुगुना हो गया होगा । प्रयम योजना 
की समाप्ति पर लगभग ६५० मील के विच्छिप्त सार्ग खूण्डों और ३५ बड़े पुर्लो के निर्माण का, 
पहले से विद्यमान राष्ट्रीय मार्गों के ३,००० मील में सुघार करने तया प्रस्काल्ट दिछाने का, 
और लगभग ३०० मील में गाड़ियों के आने-जाने के लिए सहुके चौड़ी करने का काम चल रहा 
होगा । प्रथम योजना की तरह, द्वितीय योजना में भी प्रधान वार्य विच्छिन्न मार्ग गष्डों घोर 
बड़े पुलों को बनाने और पहले से विद्यमान सड़कों को सुधारने का रहेगा। द्वितोय मोजना में प्रारम्भ 
करिए गए कामों पर होने वाले व्यय का अन्दाजा ८७५ करोड़ रुपए है और उसका विवरण 
निम्न है : 
(फरोट रुपए) 


प्रथम योजना के समय से चालू काम, इसमें बनिदह्ाल सुरंग भी है... ३०१० 
विच्छिन्न मार्ग खण्ड और घुमावदार मार्ग (६०० मील ) -.. १०५ 
बढ़े पुत (६०) -- ही | न्‍ २०० 
छोटे घुल कि ० ध ब हे श््० 
वर्तमान सड़कों में सुधार (१,७०० मील ) |] छ० 

गाड़ियों के चलने का रास्ता १३ फुट से बढ़ाकर २२ फुट चोड़ा करना 
([ ३०० मील) लि ० श जा 8 १५७० 
प्प्का प्र 


इन कामों पर द्वितीय योजना में वास्तविक व्यय लगभग ५५ करोड़ रुपए होने की प्राण है । 
३६. केन्द्रीय सरकार ने प्रथम योजना के समय राष्ट्रीय मार्गों के अतिरिपत, कुद्ध प्रन्य 
महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण भी हाथ में ले लिया था। इनका काम द्वितीय योजन में भी जारी 
रखा जाएगा । इन पर इस गोजना के समय लगभग € करोड़ स्पए व्यय होने की सम्नावना है । 
इन कामों में, पासी-बदरपुर रोड, पश्चिमी घाट की सड़क भौर पठानकोट और ऊपमपुर के बीच 
में एक और सड़क वनाने का काम भी छामिल है। परासी-दस्पुर रोड़ बन तो प्रथम योजना रत 
समय ही गईं थी, उस पर मसाला विछाने और पवऊे पुल बनाने झा काम दितीय गोजना ऐ 
समय किया जोएगा । पठानकोट से ऊघमपुर तक दूसरी सड़क नी द्वितीय योजना वाल में ही 
बनाई जाएगी । परिचमी घाट की सड़क का तीन-चौयाई काम ड्ितीय योजना के बनते सह पूरा 
हो जाने की झा है । राव मिलाकर, इस कार्यक्रम में लगभग १५० मोल सकें तो सर बताई 
जाएंगी श्लौर ५०० मील से ऊपर सुधारी जाएंगी । 
5260406:8--29 
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१६५४ में अन्तर-राज्य और आर्थिक महत्व की सड़कों का एक विशेष कार्यक्रम 
आरम्न किया गया था, और उसके सिए ऋर््ाय सरकार ने १० कराड़ च्यए का अनुदान स्वीक्षत 
किया था । इसे द्वितीय योजना काल में जारी रखा जाएगा । इस पर सव मिलाकर १८ करोड़ 
रूपए व्यय होने की सम्भावदा है। इसमें से लगभग तीन-चौदाई उन कामों पर व्यय होगा जो प्रथम 
योजना के समय आरम्न किए नए थे । इस्त कार्यक्रम में अन्तर-राज्य सड़कें, सीमाओं और पहाड़ों 
की सड़कें और देश का अ्रमण करने वालों के लिए उपयोगी सड़कें सम्मिलित हैं । इन सब सड़कों 
की लम्बाई मिलकर लगभग १,००० मील हो जाएगी | 





| 


राज्यों में सड़कें दनाने के कार्यक्रम 
४९. राज्यों में सड़कों का विकास करने के लिए प्रवम योजना में ६३२ करोड़ रुपए 
गए थे। द्वित्तीव योजना में सब मिलाकर १६४ करोड़ रुपए की व्यवस्या की जा रही है। 
कि द्वितौय योजना काल में लगभग १८,००० मील विना कोलतार की पक्की सड़के 
जाएंगी। यह काम करते हुए उन पिछड़े हुए इलाकों की आवदयकताओं का विद्येष व्यान रख जाएगा 
जिन पर प्रवम योजना में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा सका था। कुछ रकम उन कच्ची या 
की सड़कों को सुधारने के लिए भी रखी गई है, जो कि प्रचम योजना के समय देहात सु 
कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाई गई थीं | आजा है कि द्वितीय योजना में राष्ट्रीय विस्तार के तया 
अन्य क्षेत्रों में देहाती सड़कों के विकास का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाएगा, परन्तु इसके लक्ष्यों 
को पहले से निर्वारित कर लेना सरल नहीं है और इसलिए अभी सम्भावित लम्बाई का मीलों में 
ग्रन्दाजा नहीं लगाया जा सकता । फिर भी, देहाती सड़कों को बनाने, उनकी मरम्मत करने, 
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झौर विविध संगयनों दारा उनके लिए किए जा रहे कार्मो में समन्वय रखने पर प्रत्येक राज्य 
के विकास 


विश्ञेष ध्यान देगा, और उसे अपनी सड़कों से की योजना का अंग समझेगा । 
३- सड़क परिवहन 


४२. प्रयम योजना में राज्यों के राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन कार्यक्रमों के लिए लगभग 
१२ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। आशय है कि उसमें से १० करोड़ रुपए योजना की अवधि 
में व्यय हो गए होंगे । द्वितीय योजना में इस कार्य के लिए १३-५ करोड़ रुपए की राशि स्वीकार कर 
राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे-१६५० के सड़क परिवहन निगम अधिनियम के 
अनुसार निम्रमों का संगठन कर लें । रेलवे योजना में भी १० करोड़ रुपए इसलिए रखे गए हूँ कि 
रेलें इन निगमों के कार्य में भाग ले सकें । इसके अतिरिक्त ३ करोड़ रुपए परिवहन मंत्रालय 
की योजना में दिल्ली ट्रान्स्पोटं सविस के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इस प्रकार अन्दाजा है कि 
द्वितीय योजना में राष्ट्रीयकुत सड़क परिवहन के लिए सब मिलाकर २७ करोड़ ठपए की पूंजी 
लग जाएगी | खबाल है कि इस सबका परिणाम यह होया कि लगमय ५,००० अतिरिक्त गाड़ियां 
निश्चित रास्तों पर चलने लग जाएंगी और उनकी सरम्मत आदि के लिए आवश्यक वारखादें 
खुल जाएंगे । 


ढ़ 


5 


।] 
४३. १६५४ की अन्तिम तिमाही में सड़कों पर अन्दाजन ३,५३,००० गाड़ियां चल रही थीं । 
यह संख्या यद्यपि प्रथम योजना का आरम्म होने के समय की संख्या, अर्थात २,६४,७२७ की अपेक्षा 
बड़ी थीं, परन्तु देश की विद्यालता, सड़कों की लम्बाई और आवादी की दृष्टि से बहुत कम 
थी । हाल के वर्षों में देश में आधिक काम-काज वहुत बढ़ गया है और रेलें बातायात की सब 
श्रावश्यकताएं पूरी करने में असमर्थ हैं। इसलिए सड़क परिवहन के विस्तार की गुंजाइश 
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परन्तु यह विस्तार अच तक हुआ नहीं है । इस समय सड़कों दाता होने वाली माल का दुलाइ श्राव 
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परिवहन ४५7 


सबकी सब और यात्रियों का यातायात कोई तीन-चौथाई, निजी मोटर चालकों के हाथ में है । 
द्वितीय योजना में सरकार द्वारा सड़क परिवहन का काफी विस्तार कर दिए जाने पर भी, उसका 
एक बड़ा भाग निजी चालकों के ही हाथ में रहेगा । हाल के वर्षो में सड़क परिवहन का विस्तार 
अपर्याप्त रहने के अनेक कारण बताए जाते हैं। इनमें मे जिनकी चर्चा बहुधा होती रहती है वे ये 
हैं : राष्ट्रीकरण का भय, मीटर परिवहन पर करों की ऊँची दरें, अन्तर-राज्य यातायात और 
दूर की छुलाई पर कोड आफ प्रिन्सिपल्स एण्ड प्रैक्टिस! के अनुसार लगाई गई पावन्दियां, और 
कुछ राज्यों में कानून दारा निर्धारित तीन से पांच वर्ष तक की मियाद के स्थान पर परमिटों 
(अश्रनुमति पत्रों) का थोड़ी मियाद के लिए दिया जाना | ये सभी कारण सड़का परिवहन 
के विस्तार में थोड़े-बहुत वाधक रहे होंगे, परन्तु साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि अधिकतर 
मोटर चालक निजी गाड़ियों के अकेले-अकेले मालिक हैं । उनके पास इतने सावन नहीं है कि 
ले श्रपने काम का विस्तार व्यापारिक ढंग से ओर विश्वसनीय आधार पर कर सके । 

४४. योजना आयोग ने परिवहन मंत्रालव की सलाह से सड़क परिवहन की समस्यात्रों 
पर कुछ विभिष्ट जानकार व्यक्तियों से विचार करवाया था। उसे देखकर आयोग ने सिफारिण 
की है कि सड़कों द्वारा माल की छुलाई का द्वितीय योजना काल में राष्ट्रीकरण ने किया जाए 
और निजी मोटर चालकों को टिक सकने लायक बड़ी इकाइयों में संगठित हो जाने में 
सहायता दी जाए । यात्री परिवहन के सम्बन्ध में आयोग की सिफारिश यह है कि राष्ट्रीयक्रत 
सेवाओं के विस्तार का कार्यक्रम सोच-समझकर वनाया जाए और जहां-जहां राज्य सरकारें 
सड़क परिवहन का काम स्वयं ने करना चाहें वहां निजी चालकों को परमिट उदार 
शर्तों पर दिए जाएं। अब विश्विप्ट जानकारों की सिफारिशों के अनुसार, लाइसेन्स देने की 
कठोर नीतियों को उदार कर देने और विभिन्न राज्यों के बीच में चलने वाली मोटर गाड़ियों 
से डबल टैक्स वसूल न करने के लिए श्रावश्यक कारंवाई की जा रही है । केन्द्रीय सरकार का 
इरादा है कि वह अन्तर-राज्य सड़क परिवहन को नियन्त्रित करने का अधिकार अपने हाथ 
में ले ले। आशा है कि इन सब उपायों से द्वितीय योजना के समय सड़क परिवहन का विकास 
करने में सहायता मिलेगी । 

४५. वैलगाड़ियां अभी बहुत समय तक देश की अ्रव॑-व्यवस्था में महत्वपूर्ण भाग लेती 
रहेंगी, इसलिए उन्हें सुधारने के उपायों पर विचार किया जा रहा है | कुछ वर्ष हुए, एक ऐमा 
चहिया बनाया गया था जिसका ठायर तो लोहे का था परन्तु वह चौड़ा अधिक था। इसके कारण 
गाड़ी को खींचने में जोर कम लगता था और सड़कों को भी नुकसान कम पहुंचता था। इस पहिए 
का चलन बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान प्रतिप्ठान बैलगाड़ियों के 
लिए कई ऐसी नामें वनाकर देख रहा है जिनका आरों के साथ मेल आपन-से-ग्राप बैठ 
जाए । हाल में परिवहन सलाहकार परिषद ने निश्चय किया था कि परीक्षण के लिए एक ऐसी 
योजना आरम्भ की जाए जिससे कि रवर के टायर लगी हुई वैलगाड़ियों की बोझ ढोने की सामर्थ्य 
की जांच की जा सके । यदि आवश्यकता होगी तो केन्द्रीय सड़क कोच से भी इस काम को वित्तीय 
सहायता दे दी जाएगी । 

४. पर्यटन 

४६. केन्द्र और याई राज्यों की सरकारों की योजनाओं में पर्यटन का विकास करना 

भी सम्मिलित है। इस कार्यक्रम का मुख्य काम ठहरने के स्थान में परिवद्न और महत्वपूर्ण यात्रा 
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केन्द्रों में मनोरंजन की सुविधाओं का प्रवन्ध करना है--विद्येपतः उन स्थानों पर जो चलते मार्गों 


४२ | द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


से दूर हों । मोटी दृष्टि से इसके दो भाग हैं : (क) ऐसे स्थानों पर सुविधाश्रों का प्रवन्च करना 
जहां विदेशी, पर्यटक वहुत्त जाते हैं, और (ख) निम्न और मब्य वित्त वर्ग के स्वदेशी यात्रियों के 
लिए कुछ ऐसे स्थानों पर सुविधाओं की व्यवस्था करना जो स्थानीय और प्रादेशिक महत्व के 
हों। प्रथम भाग से सम्बद्ध कामों को केन्रीय सरकार और द्वितीब से सम्बद्ध को राज्य सरकारें 
करेंगी। उनकी कुछ सहायता इस काम में केद्रीय सरकार भी कर देगी । इस कार्वेक्ष्म में 
पर्यटक संघों और राज्यों अथवा स्थानीय स्वश्ञासन संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यालयों को 
सहायता देना और स्वदेज् में पर्यटन की प्रद॒त्ति को प्रोत्साहित करने के लिए प्रादेशिक भाषाओं में 


प्रचार कार्य करना भी सम्मिलित है । 
५. जहाजरानी 


४७. १६४७ में जहाजरानी नीति निर्वारक समिति ने सिफारिश की थी कि देश को यह 
लक्ष्य रख लेना चाहिए कि ५-७ वर्ष में उसके पास २० लाख टन के जहाज हो जाएं। १६५० 
में केद्धीय सरकार ने यह नीति अपना ली कि तटवर्ती व्यापार केवल भारतीय जहाजों के लिए 
सुरक्षित कर दिया जांए और व्यापारिक जहाजों के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का 
उत्तरदायित्व भी सरकार अपने ऊपर ले। भारतीय जहाजों की भारवहन क्षमता मन्द गति 
से ही बढ़ पाई है और युद्धोत्तर काल में भाखहन क्षमता में वृद्धि कर लेने के अवसर का भारत 
ने पूरा-पुरा लाभ नहीं उठाया है। प्रथम योजना आरम्भ होने के समय रजिस्टर्ड भारतीय 
जहाजों की कुल भारत्हन क्षमता ३,६०,७०७ जी० आर० टी० थी। प्रथम योजना 
में लक्ष्य यह रखा गया कि उसमें २,१५,००० जी० आर० टी० की वृद्धि कर दी जाए। 
खयाल था कि यदि इस अवधि में लगभग ६०,००० जी० आर० टी० क्षमता के जहाज 
पुराने और बेकार हो गए, तो भी रजिस्टर्ड जहाजों की कुल क्षमता ६,००,००० जी० 
, आर० टी० से ऊपर जा पहुंचेगी । इस लक्ष्य के पूरा हो जाने की सम्भावना है। हां, कुछ नए 
जहाजों से काम लेने में समय लगेगा । द्वितीय योजना काल में अनुमानत: ६०,००० जी० आर० 
टी० क्षमता के जहाज पुराने और वेकार हो जाने की गुंजाइश रखकर, लगभग ३,००,००० 
जी० आर० दी० क्षमता के चए जहाज बढ़ा दिए जाएं। इस प्रकार, ह्ितीय योजना के अन्त में सव 
रजिस्टर्ड जहाजों की कुल भारवहन क्षमता ६,००,००० जी० आर० टी० हो जाएगी '_ 


४८. इस योजना के मोटे-मोटे लक्ष्य ये हैं : 
(क) तट्वर्ती व्यापार की सव आवश्यकताएं पुरी तरह अच्छी कर देता। इस सम्भावना 
का भी घ्यान रखा जाए कि रेलों का कुछ याताबात तटवर्ती जहाजों के चुपुर्द 
कर दिया जाएगा, * 
(ख) भारत के तमुद्र-पार के व्यापार का अधिकाधिक भाग भारतीय जहानों को 
दिलवाता, और | 


22, 


' (ग) तेल ढोने वाले वेड़े की नींव डाल देना । 





इस समय भारत के समुद्र-पार के व्यापार का केवल ५ प्रतिग्षत और अड़ोस-पड़ोस के देशों 
के साथ ४० प्रतिशत भारतोय जहाजों द्ारा होता है। ऊपर निर्दिष्ट लक्ष्य पूरे हो जाने पर 
इन दोनों प्रकार के व्यापारों में भारतीय जहाजों का भाग क्रमशः १४से १५ओऔर ५० 


परिवहन ट्श्ड 


अतिदत हो जाने की आशा है। निम्न तालिका में प्रथम श्र हदितीय योजनाएं पूरी होने के 
समय, भारतीय जहाजों की कुल भारवहन क्षमता की तुलना वरके दिखाई गई है :-- 


नि 


( सवाल रजिस्द्ड द्र्ने) 











थम योजना प्रथम योजना हितीय बोजना 
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४६. प्रथम योजना में १६५ करोड़ रूपए की राशि जहां के लिए रखी गई थी, जो 
बाद में बढ़ाकर २६३ करोड़ रुपए कर दी गई। परन्तु इस योजना की अवधि में बास्तविक 
व्यय लगभग १८ करोड़ रुपए हुआ होगा । श्रव जहाजों की उन्नति के लिए ४५ करोड़ रूपए वी 
राशि रखी गई है, परन्तु चूंकि लगभय ८ करोड़ रुपए प्रथम योजना से बचे हुए ई इसलिए 
द्वितीय योजना के समय कोई ३७ करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी । इसके भ्रतिरिदत १ 
करोड़ रुपया इसलिए रखा गया है कि भ्रण्डमान तथा निकोबार दीप-समृह की उन्नति के लिए 
एक जहाज खरीदकर उसे भारत से इन द्वीपों तक चलाया जाए श्रौर तीन नए सांच इन द्वीपों 
के बीच चलाने के लिए खरीदे जाएं । आशा है कि जहाजी कम्पनियां अपने विस्तार के लिए १० 
करोड़ दपए का प्रवन्ध स्वयं कर लेंगी । योजना में निर्धारित समस्त शशि में से २० झरोट्र रुपए 
तो सीचे ही ईस्टर्स शिपिग कार्पोरेशन में और एक अन्य जहाजी निमम में फारस की खाड़ी 
और लाल सागर आदि में जहाज चलाने के लिए लग जाएंगे | थेंप राशि से निजी कम्पनियों को 
अपने विस्तार कार्यक्रम पूरे करने में सहायता दी जाएगी । अभी अन्दाजा ऐसा है कि हितीय 
योजना में जो धनराशि रखी गई है वह योजना काल में ही अतिरिक्त ३ लाख टन का लध्य पूरा 
करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी । कितनी अतिरिवत राधि की आवश्यकता पड़ेगी, इस प्र क 
उत्तर धन्य अनेक बातों के अलावा इन बातों पर भी निर्भर करता है कि जहाजों के बाजार में 
खरीद के समय 'भाव वया होंगे, श्रपवे विस्तार कार्यक्रम को पूरा करने के लिए विदेशों 
पुराने जहाज कितने मिल सकेंगे, और निजी जहाजी कम्पनियां स्वयं कितनी रकम का अबनः 
कर सकेंगी । सारी स्थिति पर निरन्तर नजर रखी जाएगी, जिससे दि अपना कार्यभम पूर्णतया 
यूरा करने के लिए भ्रावश्वतानुसार अतिरिक्त उपायों का अवसम्बन किया जा सके । यह दार्यत्रम 
साधारण हो है और निम्नतम लद्य को प्रकट करता है ! 


9०. इस समय जहाजों के कार्यक्रम सम्बन्धी कई महत्वपूर्ण प्रध्नों पर बिचार किया जा 
रहा है । भारत सरकार सोच रही हैँ कि अब तक जहाजी कम्पनियों को वित्तीय सहायता लिन 


डप्रड द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


घर्तो पर दी जाती है उन्हें उदार कर दिया जाए। कम्पनियों ने ये झर्तें तीन॑ प्रकार से नरम कर देने 
की प्रार्थना की है : एक तो व्याज की दर घटा दी जाए, दूसरे अदायगी का समय बढ़ा दिया जाए, 
और तोसरे जहाज खरीदने के लिए ऋण की मात्रा बढ़ा.दी जाए। हिन्दुस्तान शिपयार्ड (जहाजी 
कारखाने ) में वने हुए जहाजों को सस्ता बेचने के लिए सरकार जो सहायता देती है उसके आधार 
पर भी पुनविचार किया जा रहा है | आजा है कि ज्ञीत्र ही यह निश्चय हो जाएगा कि विधासा- 
पत्तनम में बने हुए जहाजों का विक्रब-मूल्य किस आवार पर तय किया जाए । भारत के समुद्र- 
पार के व्यापार में भारतीय जहाजी कम्पनियों को उचित भाग दिलाने में नी सहायता दी जाएगी। 
प्रथम योजना के समय ऐसे उपाय किए गए थे कि जिस माल पर सरकार का नियन्त्रण हो उसे 
ढोने के लिए यवाशक्ति भारतीय जहाजों का ही प्रयोग किया जाए । अब ऐसे उपाय सोचे जा रहे 
हैं कि सरकारी और अ्-सरकारी संगठनों द्वारा ढोये जाने वाले माल के लिए एक समन्वित नीति 
बनाई जाए । तट्वर्ती व्यापार केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित क्रिया जा चुका 
अब एक विदेपज्ञ समिति यह विचार कर रही हैं कि इस व्यापार का भुगतान करने के लिए 
रेलों और तटवर्ती जहाजों में निकट सहयोग किस प्रकार हो सकता है । 


घर 
45 


बडे 


५१, केन्द्रीय सरकार ने सिद्धान्तत: यह स्वीकार कर लिया है कि पाल से चलने वाली 
नौकाओं के उद्योग की सहायता करनी चाहिए और इन नौकाओं के जो मालिक अपनी नौकाओं 
को यन्त्र चालित बनाना चाहें उनकी ऋण अथवा नकदी की सहायता देनी चाहिए । इसके लिए 
४० लाख रुपए की राशि रखी गई है । 

श२., व्यायारिक जहाजों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रथम योजना में 
लगभग १ करोड़ १२ लाख ठुपए की व्यवस्था थी । यह राशि कलकत्ता में एक मैरीन इंजीनियरिंग 
कालेज खोलने और नाविकों को प्रशिक्षित करने की अन्य योजनाओं पर व्यय की जाने वाली यी। 
सम्भावना है कि प्रवम योजना के समय इन कार्यों पर ६५ लाख रुपए व्यय हो गए होंगे । ह्वितीय 
योजना में इसके लिए ७५ लाख रुपए रखे गए हैं जिसमें ७० लाख रुपए तो वम्बई के नाटिकल 
एण्ड इंजीनिवरिय कालेज की नई इमारत के लिए और ५ लाख कलकत्ता कालेज में कुछ इमारतें 


० लक री 
बढ़ाने के लिए है । 


६. बन्दर और वन्दरगाहें 

५६३. भारत में समुद्री वन्दर दो प्रकार के हैं : (१) बड़े वन्दर, जिनका प्रवन्व केंद्रीय 
सरकार करती है, और (२) छोटे वन्दर, जिनका प्रवन्ध राज्य सरकारें करती हैं | विभाजन के 
पच्चात भारत में बड़े वन्दर पांच रह गए थे : कलकत्ता, वम्बई, मद्रास, कोचीन और विशाखा- 
पत्तनम । प्रथम योजना आरम्भ होने के समय से पांचों बन्दर मिलकर प्रतिवर्ष लगभग दो 
करोड़ टन के जहाजों को संभाल लेते थे और इनकी सामथ्ये भी इतनी ही थी। प्रथम योजना में 
बड़े-बड़े काम ये थे :- ः 

(क) कंडला में एक वड़ा वन्दर बनाना, जो उस जहाजी यातायात को संभाल 

सके जो पहले कराची से हुआ करता था, 
समुद्री मार्ग से आने वाले तेल का वम्वई में घाट बनावा, 
वर्तमान सब वन्दरों का पुतनिर्माण और आवुनिकीकरण, 
कलकत्ता, कोचीन और मद्रास में अतिरिक्त घाट और जहाज छड़े होने के स्थान 
बनाना, और 





नल. टन 
| 
० अक आ 


॥ 
्ध 


परिवहन ४५५ 
(४) छोटे बन्दरों में उपलब्ध सुविधाओं की नाप-जोख करना और उनमें से कुछ चने 


सके । 


४४. प्रथम योजना में बन्दरों के विकास का जो कार्यक्रम आरम्भ किया गया था उसदग 
व्यय ६२ करोड़ रुपए कूता गया था । इस कार्यक्रम के विवरण को अन्तिम रूप योजना के वाद के 
वर्षों में दिया गया था, शौर उसके लिए ४५ करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई थी। उसमें 
में अब तक ३१ करोड़ रुपए व्यय हुए है। कंडला में वन्दर श्रीर तेलवाही जहाजों को खड़ा करने के 
स्थान पर काम होने लगा है | बम्बई में भी तेलवाही जहाजों को खड़ा करने के तीन एसे स्थान 
तैयार किए जा चुके हैं जहां बड़े से वड़ा तेलवाही खट्टा हो सकता है। वहां से मुस्य मूमि तक तेल 
लाने के लिए समुद्र के भीतर नल भी लगाए जा चुके हैं। पिन्सेज और विवदोरिया डाक (शहाजों 
के लंगर डालने के स्थान) में माल उतारने-चढ़ाने के बड़े शेडों का पुननिर्माण भर एलेक्ड्रेप्ट्र 
डाक के फ्रेत को विजली से चलाने के लिए उसमें बिजली लगाने का काम करीव-करीब पुरा हो चुका 
है | कलकत्ता में हुगली नठी को नियन्त्रित करने के लिए अकरा नामक स्थान पर एक ठोकर 
बनाई गई शरीर सोनाई नामक याई्ड में खनिज कच्ची बातुएं एकत्र करने के लिए एक केन्द्रीय डिपो 
और ४,००७ कर्मचारियों के रहने के लिए एक बड़ी वस्ती तैयार हो चुकी है । जो काम चल रहे 
है, उनमें खिदिरिपुर डाक के रेलवे यार्ड का सुधार, किय जार्ज डाक में भारी सामान उठाने के लिए 
२०० टन के फ्रेन से युवत या का निर्माण, माल-जहाज खड़े करने के दो अतिरिक्त घाट, और 
एक बढ़े ड्रेजर (मिट्टी कीचड़ खोदकर हटाने वाला यन्त्र) का निर्माण भी शामिल है। मद्रास 
में जो काम चल रहे हैं उनमें दो मुख्य हैं : एक तो जहाज खड़े करने के नए स्थान बनाने के लिए 
एक जलाशय (वेट डाक) का निर्माण, और दूसरा रेत का जमाव रोकने की व्यवस्था । कोचीन में 
तेलबाही श्रौर कोयला-वाही जहाजों से माल उतारने के नए घाट बनकर तैयार हो गए हैं। घाटों 
पर जहाज खड़े करने के चार नए स्थान वन रहे हैं। इन सव सुधारों का लाभ यह हुया है कि बड़े 
बच्दर अब लगभग २९५ करोड़ टन के जहाजों को संभाल सकेंगे । 


५५. द्वितीय योजना का प्रधान लक्ष्य यह है कि जो काम प्रथम योजना में झ्रारम्म किए 
गए थे उन्हें पूरा कर लिया जाए और बन्दरों में डाकों को ऐसा आधुनिक और सावन-सम्पन्न बना 
दिया जाए कि वे देश के श्राथिक तया ओद्योगिक विकास के कारण उत्पन्न हुई नई श्रावश्यवत्ताओं 
को पूरा कर सके । इसलिए द्वितीय योजना में बड़े दन्दरों के सब कार्यश्रम पूरे करने के लिए ४० 
करोड़ स्पए की व्यवस्था कर दी गई है। जो काम शुरू किए जाएंगे उन पर, प्रथम योजना से बचे 
हुए कामों को मिलाकर, ७६ करोड़ रुपए व्यय हो जाने की सम्भावना हैं। योजना में जो ४० फरोट 
रुपए रखे गए उनके अतिरिक्त कुछ राशियां बन्दरों के अपने साधनों से भी मित्र सकती है । 
जो घनराधि रखी गई है उसका उपयोग सरकार द्वारा कंडला में प्रत्यशा विनियोग करने प्रौर 
योजना में पोर्ट टृस्टों की प्रवन्धकर्ती संस्थाओ्रों को सहायता देने के लिए किया जाएगा । इस 
समय पोर्ट ट्स्टों को जिन रियायती शर्तों पर ऋण दिए जाते है उन्ही शर्तों पर द्वितीय योडना 
में भी दिए जाते रहेंगे । 

५६, द्वितीय योजना में बड़े वन्‍्दरों के विकास के लिए जो राधियां व्यय की जाएंगी उनमें 
में कलकत्ता पर १६, € करोड़ रुपए, बम्बई पर २६३ करोड़ रुपए, मद्रास पर ("२ करोड़ रपए. 
अहोचीन पर ४ करोड़ मपए और कान्दला पर १४ करोड़ रुपए व्यय होंगे । 


8 द्वितीय पंचदर्षीय घोजना 


प्रछ. वम्बई के बन्दरगाहु का विकास करने के लिए जो काम किए गए या किए 
जा रहे हैं उनमें मुल्य ये हूँ 


हैं उनमें म्‌: हैँ : प्रिन्तेज़ और विक्टोरिया डाक के विकास का न्यूनतम कार्यक्रम 
(१० करोड़ व्पए ), वन्दरगाह की मुच्य घारा को गहरा करना (८ करोड़ रुपए), प्रिन्देश् और 
विक्दोरिया ढाक में मरम्मत घरों का निर्माण (२२५ करोड़ रुपए ) , एलेक्जेण्ड्रा डाक में कैसों 
को विजली से चलाने की व्यवस्था करना (१६ करोड़ रुपए ), तैरता कऋापट ( १४४ करोड़ रुपए ) 


और कर्मचारियों के मकान (२:२६ करोड़ रुपए)। प्रिन्सेत् और विक्टोरिया डक के विकास 
के न्यूनतम कार्यक्रम के कुछ काम ये हैं : जहाजों के भीतर वाहर दाने-आने के लिए एक ऐसे 'लाक 
अर्थात प्रवेश द्वार का निर्माण जो डाक में पाती भर और निकाल सक्के । इस 'लाक' में ऐसे सरकसने 
वाले केइसन' (पिजरे) लगे होंगे जिनमें पानी रहने पर भी आदमी काम कर सकें; पानी मसने 
और निकालने के पम्प लगाना; प्रिन्सेज़ श्नौर विक्टोरिया डाक के मव्यवर्ती रास्ते छो चौड़ा 
करना; शोर विज्लोरिया डाक की वर्धो (जहाज खड़ा करने की जगहों) का विस्तार करना । इस 

कार्यक्रम आदि के विवरण पर विचार किया जा रहा हैं। इसका उद्देश्य इन डाकों को ऐसा 
आधुनिक बना देना है कि ज्वार की अवस्था का विचार किए विना भी जहाज जब चाहें तद आ- 
जा सकें | वम्बई के वन्दरगाह में बहुत समय से गाद इकद्ठी होती जा रही है, इसलिए उच्की 
“खुदाई करना ग्रावश्यक हो गया है। वम्बई के बन्दर में जहाजों की मरम्मत के लिए भी 
अतिरिक्त वर्ण! इनाए जाएंगे । 


है 


ँ 





। 
| 
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प्र८. कलकत्ता के वन्‍्दर का विकास करने के लिए जो काम किए जाएंगे गे उनमें 





नमन सुह्यप-मुन 
ये हैं-डाकों और बयों का सुधार (५:१४ करोड़ रुपए), नदी का नियन्त्रण (२६१ करोड़ 


क्लप्क. > 
| 


डी 


डपए ) * पैरता क्राफ्ट [ ४ करोड़ रूपए ) ओर कर्मचारियों के लिए मकान 


पाए) । किदरपुर डाकों में घाट की दीवारों को सुवारा और मजबूत बनाया जाएगा 


हा किते जाने ओर खिद्िरपुर डाकों में सब प्रकार का माल लादनें-उत्तारने का एंड दंध बचने 
और पुराने वर्थो को सुघारा जाएगा। फुल्टा पाइण्ड रीच में नदी को नियन्त्रित करने के लिए 


जो दाम किया जाएगा उसका उटंब्य हुंगला नदी म जहाजा। के याताबात भे सघार करना ना हे द्व्। 
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2६. मद्वास्त के वन्‍्दर को सुधारने के लिए जो काम किए जाएंगे उनमें एक काम 'देट डाक 
बा बनाना भी हैं । द्वितीय योजना में इसके निर्माण की पहली मंजिल पूरी की जाएगी, भौर उस 
पर ७ करोंड रुपए व्यय होंगे। इसका सम्बन्ध दतंमाव वन्दरगाह के साथ जोड़कर इनमें तार - 
नए वर्थ बना दिए जाएंगे, लिससे इस बन्दर में अधिक माल लादा-उतारा झा सके । इसके 
अतिरिक्त यहां एक आवल डाक (तेलवाही जहाज खड़े करने का उलाघयय, लागत 2५ लाख 


ख्पए इझापट तैरता कक लाख रूपए क्र 
रुपए) आर एक फ्लोटिय छाप (सेरत घाट, लानत ६५ लाख रुपए ) खबनाया ऊाशगाड 


वन्‍्दर पर अन्य यन्त्र ([लासत >४ लाख रूपए ) लगाए जाएंगे । 


६०. कोचीन के बन्दर में कोयले का एक बर्थ, फोर्ट-कीचीन में एक नया दर्ध छोर एक 
या धक्तेलने दाले जहाज) के लिए बनाया जाएगा । चार अतिरिक्त 
से वन रहे हैं, पूरे कर दिये जाएंगे; इन स्व कानों पर 

१ करोड़ ५२ लाख रुपए व्यय हो जाने का अन्दाजा है । इस बन्दर के अन्य काम हैं: प्रकाश की 
सुविधाएं प्रदान करता (३ रुपए), बन्दर के यन्त्रादि का प्रबंच करना (४० लाख रुपए) 
और कर्मचारियों के मकान बनाना (२४ लाख बपए) । 
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६१. कइला में माल उतारने की चार जेटियां बनाई जा रहो हैं। दो तो प्रबनुवर 


० 


१६५६ पब्रौर दो सा १६५७ में पूरी हो जाएंगी। द्वितीय योजना के समय ६ करोए्ट ४६ लाख रुपाः 

की लागत से दो और जैटियां (खनिज) कच्ची धातुओं के लिए वनाई जाएंगी । ३-१२ छतेट 
रपणु गास्वीधास मगर का विकास करने के लिए रखे गए हैं । 

..._ ६२. छोटे बन्दर --भारत में छोटे वन्दरगाह १५० से ऊपर हैं, परन्तु इनमें से १८ प्रधिक 
महत्व के हैं श्रौर उनका विकास करने पर विद्ेष ध्यान देने की आवश्यकता है । प्रथम 
योजना में इनका विकास करने के लिए २"४१ करोड़ रुपए रखे गए थे । इनमें से १ करोट रुपया तो 
केचद्रीय ऋण से मिलने वाला था और दोप राशि का प्रवन्ध इन बन्दरों के अ्रधिकारी स्वयं करने बाते 
थे। द्वितीय योजना में छोटे वन्दरों को उन्नति के लिए ५ करोड़ रुपए रखे गए हैं । इनमें से ३ फरोड़ 
रुपए इन यन्दरों के सुधार पर व्यय किए जाएंगे, श्रौर १ करोड़ रुपए से तीन ड्रेडर (समुद्र में ुदाई 
करने वाले यन्त्र) मंगवाकर दो को पश्चिमी तट पर और एक को पूर्वी तट पर रखा झाएगा । 
ये तट उन सब छोटे बन्दरों की जरूरत पूरी किया करेंगे जिन पर ग्व तक श्रावरयक ध्यान नही 
दिया बया । छोटे बन्दरों की नाप-जोख करने की भी श्रावश्यकता है। केवल इसी काम के लिए 
जल सेना की एक नौका को सर्वे नौका में वदल दिया जाएगा श्र उस पर ३६ लाख दुपा व्यय होंगे । 
शेष राशि परादीप, मंगलौर और मालपे बन्दरों को सब ऋतुओं के योग्य वन्‍्दर्याह बनाने फे दिए 
अनुसन्धान करने, और सेतृसमुद्रम्‌ तया तूतीकोरिन के विकास के लिए थ्रायश्यक श्रारम्मिर 
कार्रवाहयां करने में व्यय किया जाएगा। समुद्र तद-वर्ती राज्यों को अपने छोटे बन्दरों फो उक्तति 
करने के लिए केन्द्रीय सरकार जिस प्रकार प्रथम योजना काल में ऋण देती रही थी, उसी प्रदार 
द्वितीय योजना काल में भी देती रहेगी । 

६३. प्रकाद स्तम्भ --प्रकाश स्तम्भों का विकास करने के लिए द्वितीय योजना में 
४ करोड़ रुपए रखे गए हैं। श्न्दाजा हैं कि 5० लाख रुपए तो लाइटहाउस रिजर्व फरड (प्रकाश 
स्तृम्न सुरक्षित कोश) से मिल जाएंगे श्रौर शेप ३२ करोड़ शुपए का सरकार से ऋण लिया 
जाएगा। इस कार्यक्रम में नए प्रकाश स्तम्मों का निर्माण करना और पुरानों को श्रावश्यक सामग्री 
से सम्पन्न करके उन्हें उचित स्तर तक ले झ्ाना भी सम्मिलित है। प्रथम योजना में सुझाव दिया 
गया था कि सब प्रकाश स्तम्भों की तालिका एक केन्द्रीय पंजिका में बनाकर, उर्ें धीरे-घोरे केस्द्रीय 
सरकार अपने श्रधिकार में ले ले । इस पर कुछ अमल किया गया है, और द्वितीय योजना के समय 
भी किया जाता रहेगा । १६५३ में एक प्रकाश स्तम्भ अधिनियम बनाकर प्रकाश स्तम्मों की र्ग 
श्झाना प्रति टन से बद्ाकर ४ आना प्रति टन कर दी गई थी । 
७. आन्तरिक जल मार्ग परिवहन 
“६४, उम्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक भारत की परिवहन व्यवस्था में झान्‍्तरिक जल सागों 
का महत्वपूर्ण भाग हुआ करला था। उसके पश्चात अनेक कारणों से जल मार्गों का निरन्तर छास 
होता गया। इनमें दो बड़े कारण थे, रेलों का विस्तार ओर नदियों के ऊपरी भागों में सिचाई के 
लिए बढ़ी मात्रा में पानी का खींच लिया जाना । परन्तु देश के उत्तर-पूर्वी भागों में जत मागों 
का महत्व भ्रव भी बहुत है । भन्दाजा लगाया गया है कि भारत की नदियों में ५,००० मोल हे 
जल मार्ग ध्राधुनिक यन्त्र-चालित नौकाओं के चलने योग्य बनाए जा सकते है । इस समय भारतीय 
नदियों में यन्म-्वालित देशी नौकाएं १,५४७ मील तक झौर बड़ी देशी नाथें २,५८७ मील तदझ 
चल सकती हैं। नदियों की उयली धाराओं में नोका-चालन के तीन उपाय हू--धाराों की गहरा 
कर देना, उन्हें नियन्त्रित कर देना, नहरें बनाना और खोदकर गहरा कर देना, भौर विशेष रुप 
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से उथली धाराओं में चलने योग्य नौकाओं का प्रयोग करना । प्रथम दो उपायों के लिए भारी मात्रा 
में पूंजी लगावी पड़ेगी और खुदाई का काम निरन्तर करते रहना पड़ेगा । इसलिए इस समय लक्ष्य 
प्रवानतया विशिष्ट प्रकार की नौकाओं पर केन्द्रित किया जा रहा हैँ । प्रथम योजना काल में 
एक गंगा-ब्रह्मपुत्न बोर्ड बनाया गया था । वह तीन स्थानों पर परीक्षण करके देख रहा है । इनमें 
से दो परीक्षण तो ऊपरी गंगा और असम की सहायक नदियों में, और तीसरा असम में ब्रह्मपुत्र 
नदी पर यात्रियों और माल को उत्तारने का किया जा रहा है। ऊपरी गंगा में चलने योग्य नौकाओं 
का प्रयोग द्वितीय योजना के आरम्भ में होने वाला था । शेष दो स्थानों पर चलने योग्य नौकाओं 
की विद्येपताओं का निर्वारण किया जा रहा है। द्वितीय योजना काल में गंगा-बहपुत्र प्रदेश का 
विकास कार्य पूरा कर लेनें का विचार है। इसमें महत्वपूर्ण जल बाराओं को गहूरा करना 
नौका संचालन में रेडियो टेलीफोन तथा स्वयं चालित दूर से ज्योतियां आदि लगवाकर सहायता 
पहुंचाना और चुने हुए स्थानों पर घाट वन्दर आदि वनवाना सम्मिलिति है । इस योजना में वकिघम 
नहर को सुधारने तथा उसे मद्रास बन्दरगाह के साथ मिलाने और पश्चिमी तट की नहरों को 

खुवारने का कार्यक्रम भी रखा गया है । ह 

६४. आन्तरिक जल परिवहन को सुधारने के लिए द्वितीय योजना में ३ करोड़ रुपए रखे 

गए हैं । इनमें से १ करोड़ १५ लाख रुपए वकिधम नहर को और ४३ लाख रुपए पश्चिमी तट की 
नहरों को सुधारने के लिए हैं। शेष राशि गंगा-हह्मपुत्र बोर्ड हारा अपने कामों पर व्यय की जाएगी। 
इसके अतिरिक्त, इस बोर्ड को कुछ सहायता राज्य सरकारें भी दिया करेंगी। यह तय किया 
गया है कि गंगा-ब्रह्मपुत्र प्रदेश के विकास कार्यों के लिए वर्तमान वित्तीय व्यवस्था को बना. रहने 
दिया जाएगा । इस बोर्ड की पूंजी-विनियोग की सारी आवश्यकता ती केद्रीय सरकार पूरी करती 
ही है, साथ ही वोर्ड के चालू खातों में जितना व्यय होता है उतना ही उसे वह अनुदान के रूप में 
दे देती हैं। वकिघम नहर कई राज्यों में से गुजरती है, इसलिए यदि अनुसन्वान के पदचात यह 
प्रतीत हुआ कि इसके सुधार पर पूजी का व्यय कर देना उचित होगा, तो इस कार्य के लिए 
जितनी पूंजी की आवश्यकता होगी उतनी दे देने के बारे में केद्रीय सरकार विचार करेगी । गंगा 
और ब्रह्मपुत्र के जल मार्गों की सब योजनाएं गंगा-ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा ही क्रियान्वित की जाएंगी । 

दक्षिण में पृषक बोर्ड ल बनाकर सब काम सम्बद्ध राज्य सरकारों हारा करवा लिए जाएंगे । 

बदि आवश्यकता हुई तो उनमें समन्वय की व्यवस्था कर दी जाएंगी । 
क ८. नागरिक वायु परिवहन 


६६. नागरिक विभानन--गत पद्धह वर्षों में नागरिक विमानन ने द्रुत गति से प्रवति कीहै। 
भारत सरकार ने पहले-पहल १६२० में वस्वई-कलकत्ता और कलक॒त्ता-रंगून के वायु मार्गे खोलते 
और आवश्यक हवाई अहें बनाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लैने और उन्हें अन्य सामग्रियों 
तथा सुविधाओं से सम्पन्न करने का निस्वय किया था परल्तु सरकार ने नागरिक विमानन का 
आरम्भ १६२४-२४ में किया और द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने तक उनकी प्रगति मन्द ही रही । 
देश के विभाजन के पश्चात नागरिक विमानन पर व्यय धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है । १६४७ से 
लेकर प्रथम योजना आरम्भ होने तक इन कामों पर लगभग ६६ करोड़ रुपए व्यय हो गए होंगे झौर 
आज्ञा है कि प्रथम योजना काल में ८ करोड़ दपए और मी व्यय किए गए होंगे । द्वितीय योजना 
काल में आशा है कि १८ करोड़ रुपए के नए काम आरम्भ किए जाएंगे। योजना में उनके लिए 
लगभग १३४ करोड़ रुपए रखे गए हैं। हाल- में जो नई प्रौद्योगिक उन्नेतियां हुई हैं, उनके कारण 
तो नई जरूरतों को पूरा करने की मांग होगी ही, अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन के समझौते के 


परिवहन थ्प्र्र्‌ 


* अनुसार भी भारत पर अपने हवाई ग्रष्टों में उक्त समझौते हारा निर्धास्ति सुविधाएँ पहुंचाने 
का जो उत्तरदायित्व आएगा उसका निर्वाह करने के लिए भी नया व्यय करता पड़ेगा । 
नायरिक विमानन के कार्यक्रम में ६८३ करोड़ रुपए, दर-संचार के यस्पों दे लिए २४८४ करेंट रुपए. 
वायू मार्यो और हवाई अड्डों के सामान के लिए ७० लाख रुपए, प्रधिक्षण और सिक्षण 
की सामग्री के लिए ५० लाख रुपए, अनुसन्धान और विकास कार्यों की सामग्रों के लिए 
१६ लाख रूपए, और हवाई निरीक्षण के सामान के लिए ३"८ लाख सपा रखे गा है। 
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६७. इस समय नागरिक विमानन विभाग ८१ हवाई श्रहों की देस-नाल और संचालन 
करता है| प्रथम योजना के समय € नए हवाई अड़े बनाए गए थे, शरीर दो. १६५६ के अन्त 
तक तेयार हो जाएंगे । इस विभाग ने कुछ भड़े प्रतिरक्षा मंत्रालय से भी लिए है। साधारग लक्ष्य 
यह रखा गया है कि सब राज्यों की राजबानियां और देश के बढ़े नगरो में हवाई प्र्टों की 
व्यवस्था रहे । उसकी पूर्ति के लिए आशा है कि द्वितीय योजना काल में ८ नए हवाई झठे और 
गलाइडर ड्रोम बना दिए जाएंगे। हवाई श्र्ठों पर तामीर के जो काम किए जाएंगे उनमें 
हवाई जहाजों के उड़ने तथा उतरने के मार्ग, मोटरों के मार्ग, हवाई जहाज घर, उनके सामने के 
पवके स्थान, किराया घर, कर्मचारियों के निवास गह और अन्य प्रौद्योगिक भवन आदि शामिल 

। इसके अतिरिवत, कुछ हवाई अड्ठों की भूमि पर प्रकाण की भी स्थायी ध्यवस्था की जाएगी । 

६५८. दूरसंचार के यन्त्र ओर हवाई मार्गों तथा हवाई अड्डी पर अन्य बन्त्र लगाने के कार्य जम 
यह मानकर बनाए जा रहे हैं कि द्वितीय योजना को समाप्ति पर जितने हवाई अठे नागरिक 
विमानन विभाग के नियन्त्रण में होंगे, उनमें से कम से कम ५० पर प्रकाश की और लगभग ७४ 
पर दूरक्षेपी ज्योतियों की स्थायी व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिससे कि रात्रि के समय भी वहां हथाई 
जहाज उतर सके । हवाई उड़ान और दूर-संचार के कोई भी सन्च लगाते हुए द्वत झौचातिया 
उन्नति के कारण होने वाली अनिश्चितताओं का सामता करना ही पड़ता है । 


६६. प्रथम-योजना काल में शिक्षण और प्रशिक्षण की प्रमति मन्द रही थी। हवाई सिसो 
की उत्कृष्टता के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण और प्रयुक्त यन्त्र-सामग्री के मानदंड ऊंचे होने 
आवदयक हैं । सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति की सिफारियों के अनुसार निमरय किया गया 
है कि प्रशिक्षण का क्र इलाहाबाद को बना दिया जाए झर व्यापारिक वायु चालकों के प्रशिक्षण 
का स्तर ऊंचा उठाया जाए । “ग्लाइडिग' को प्रोत्साहित करने और हवाई वलवों की ठोस ग्राधार 
पर संगठित करने के उपाय करने का भी विचार है | द्वितीव योजना काल में १० नर स्लाइदिय 
केद्ध और ५ नई हवाई वलवें कायम करने का प्रस्ताव हैं। द्वितीय यीजना में अनुसस्थान वी सुचि- 
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बाओों का विस्तार करने और अतिरिक्त यस्त्र-सामग्री मंगाने की भी व्यवस्था रखी ग्रई हैं 

७०. एवर कारपोरेशव--हवाई सर्विसों का राष्ट्रीयकरण प्रथम योजना फाल में पूल 
करके, अगस्त १६४५३ में एयर इण्डिया इण्टनेंशनल का अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए और 
इण्डियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन का देश के भीतर की याघात्रों के लिए दो एयर कार्परेणनों 
(हवाई कम्पनियों) का संगठन कर दिया गया था । ये कार्पोरेशन रशन अपनी हवाई स्विसों को संगठित 
करने और अपने संगठन को बलवान बनाने का यत्न करते रहे है । इन्होंने झुछ विस्तार कार्यक्रम 
भी आरम्भ किए हैं। इण्डियन एयरलाइन्स के पाव इस समय ६२ हवाई जहाज है--इन्मे 
६६ डकोटा, १९ वाइकिंग, ६ स्काइमास्टर और ८ हिरोन हैं जो देश के प्रधिकतर बड़े नगरों 
में चलते हैं, और इनके नियमित मार्यो की सम्बाई १६,६८५ मील है । एयर इप्टिया इस्द्नेशनल 


२४६७ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
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के पास € वायुयान हैं, जिनमें ५ सुपर-कानस्टेलेशन, ३ कानस्टेलेशन और १ डकोटा है। 
थे १४ देशों में आते-जाते हैं और इनके मार्गों की लम्बाई २३,४८३ मील हैं । प्रथम योजना में 
इन दोनों कार्पोरिशनों के लिए आरम्भ में €५ करोड़ रुपए रखे गए थे, परन्तु सम्भावना है 
कि इन पर वस्तुत: १५“३ करोड़ रुपए व्यय हो गए होंगे । 
७१. द्वितीय योजना में इन दोनों के लिए ३०५ करोड़ रुपए की राशि रखी गई है-- 
१६ करोड़ रुपए इण्डियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के लिए और १४५ करोड़ रुपए एयर इण्डिया 
ण्टर्नेशनल के लिए । व्यय की मोटी-सोंटी मर्दे ये हैं :- 





रे (करोड़ रुपए) 
मुआवजे को अदायगी ही नल ० न . अर 
डहइुवाई जहाजों की खरीद ध ही से रे 2फ ३४ 
इण्डियन एयरलाइन्स के संचालन में हानि ... मा ग ०० 
कार्यालय और निवास गुह (इण्डियन एयरलाइन्स) ... 3 0०" ५० 
एयर इषण्डिया इण्टर्नेशनल के कारखानों का विस्तार... 3३ १६५ 

डण्डिय्रन एयरलाइन्स के लिए यन्त्रादि की खरीद ल्‍्् 5 244 
शयर इण्डिया इण्टर्नेशनल के डिवेंचरों की वापसी हर ४४ "9०६ 
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७२. इण्डियन एयरलाइन्स के वायुयानों के बेड़े के आधुनिकीकरण की भी व्यवस 
की जा रही है । प्रथम योजना काल में ५ वाइकाउण्ट वायुयानों के लिए आर दिया गया था 
और उनके १६५७ के मध्य तक झा जाने की आशा थी। द्वितीय योजना काल में कौन-से वायुवान 
मंगाए जाएं, इसका विचार किया जा रहा है। एयर इण्डिया इण्ट्नेशनल के लिए कुछ टर्वप्रिप 
अथवा जेट! किस्म के वायुयान खरीदने की वात सोची जा रहीं हैं, जिससे वर्तमान स्विसों की 
बढ़ती हुई मांग पूरी की जा सके और नई स्विसें जारी की जा सके । स्विसों' का विस्तार करते 
हुए अनेक वातों का विचार करना पड़ता हैं, जैसे वायुयान किस प्रकार के खरीदे जाएं, संचालन 
व्यय क्या पड़ेगा, किराए और भाड़े क्या हैं, संगठन की कुशलता कैसी है, संभावित हानियों को कैसे 
रोका जाए, सर्विसें सुरक्षित कैसे रहेंगी, और देश के सव भागों को एक-दूसरे के साथ सम्बद्ध 
किस प्रक्मर किया जा सकेगा, इत्यादि । । 


अध्याय २२ 


संचार और प्रसारण 
विपय-प्रवेदा 


संचार संवाग्रों में डाक, तार और टेलीफोन, वैदेशिक संचार और ऋतु विज्ञान आदि 
सेवाएं सम्मिलित हू । संचार संबंधी इस अध्याय में प्रसारण का भी वर्णन है, जैसा कि प्रायः होता 
आराया है । संचार और प्रसारण की वृद्धि देश की झाधिक और देवनोलौजिकल उन्नति का एक 
परिपुरक तत्व है और शौद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधि का विस्तार, जीवन स्तर की उन्नति 
साक्षरता की वृद्धि तथा सामाजिक जीवन के परिवर्तन आदि का असर इन सेवाओों के विकास की गनि 
पर पड़ता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में संचार और प्रसारण के विकास के वार्यक्रम 
दूसरे क्षेत्रों में परिकल्पित विकास कार्यों को ध्यान में रखकर ही वनाए गए है । योजना में इन 
कार्यक्रमों के लिए ७६ करोड़ मपए की व्यवस्था है जिसमें से ६३ फरोट गपए टाव-तार प्रौर 
टेलीफोन सेवाओं पर, ५० लाख रुपए भारतीय टेलीफोन उद्योग पर, २ करोड सपा वैदेशिक संचार 
पर, १४ करोड़ रुपए ऋतु विज्ञान पर और ६ करोड़ रुपए प्रसारण पर खर्च होंगे । इसके भति- 
रिक्त जैसा प्रायः होता रहा है, डाक-्तार विभाग योजना की अवधि में भ्रपने राजस्व वा १७ 
करोड़ रुपया लगाकर नये डाकधर खोलेगा। संचार विकास के कार्यक्रम में, दूसरे कार्यों के 
अतिरिकत, २०,००० डाकघर, १,४०० तारघर और १,२०० सार्वजनिक टेलीफोन घर भौर 
१,६०,००० टेलीफोन लगाए जाएंगे। इस कार्यक्रम का प्रतिवर्ष पर्यालोचन भी होगा, जिससे 
यह देखा जा सके कि संचार व्यवस्था का विकास इस गति से हो कि उससे उद्योग तथा व्यवश्नाय 
और दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय हाथ में लिए हुए दूसरे विकास बायों की मांग पूरी 
होती है । 


हाफ व तार 


२. प्रथम योजना में डाक-तार विभाग के लिए ५० करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी । 
इस योजना की अवधि में वास्तविक व्यय ४१ करोड़ रुपए होने की आगा हूँ । दूसरी योजना में 
डाक और तार के लिए ६३ करोड़ रुपए की व्यवस्था है, जिसका वितरण निम्न प्रकार हैं : 


(करोड़ रुपए) 

स्थानीय ठेलीफोन सेवा २६-७० 
सार्वजनिक टेलीफोन घर रू 
खुले तार के टुक तथा उसके प्रेषक तार इक 
ट्रंक तार और उसके प्रेयक तार छा ५ 
ट्रंकं एक्सचेंज 94 
तार सेवा र० 
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७. दूसरी योजना के लिए खुले तार मार्गों और भूमिगत तारों के विस्तार था कार्येतम 


र्‌ मन 
मार्यो पर तार बिछाना और वर्तमान मार्गों पर अतिहिदत तार लगाना दोनों सम्मिलित है 
इस कार्मक्रम के भ्रन्तर्गत विभिन्न प्रकार की २२६ खुली तार प्रेषक प्रद्तियों की ब्यवस्था वे 
गई है। भूमिगत तारों के सम्बन्ध में बनाई गई योजना में वस्बई-दिल्ली-कलकला, दिल्‍्दी-प्रमृतसर, 
अम्बाला-शिमला औौर थाना-पूना के मध्य लम्बे नूमिगन ट्रंक तार विद्धाने का कार्यक्रम है । इन 
भूमिगत तारों में ऐसी तारबाहक व्यवस्थाएं होंगी कि टेलीफोन, संगीत श्रौर बी० एफ दो 
चुनल लगाये जा सकें । इस सारी व्यवस्था पर ११ करोड़ स्पए व्यय होंगे । 


८. तार सेवा->पहली योजना से पूर्व ३,५६२ तारघर थे । पहली योजना की पग्रवधि में 
१,३२० नए तारघर खोले गए । ट्रंक एक्सचेंजों की भांति तारबरों के विकास कार्यक्रम बंप सामारय 
उद्देश्य यही है कि देश के प्रत्येक स्थान मे नियत दूरी तक, जैसे कि ५ मील के भीतर, तार सेवा उपलब्ध 
हो सके । एक साधारण तार को तारघर में लेने और उसको ठिकाने पर पहुंचाने में जो समय लगता 
है उसको घटाकर कम से कम करना है | इसके लिए यह आवश्यक है कि तारो के बार-बार के 
आदान-प्रदान से बचने के लिए टेलीप्रिटर (दूर मुद्रक) श्रौर टेप प्रसारण पद्धति का व्यापक प्रयोग 
किया जाए और मोर्स क्रिया प्रणाली को क्रमश: हटा दिया जाएं। दूसरी योजना में कार्य क्रम वग 
लक्ष्य यह है कि तहसील ओर थानों में, जहां इस समय तारघर नहीं है, तथा दूसरे प्रशासनिक 
कैन्द्रों में ७०० तारघर, तथा ५,००० या इससे पभ्रधिक जनसंझया के नयरों में ४०० नए तारपर 
खोले जाएं। विकास कार्यक्रम की सुविधा की दृष्टि से हर एक केन्द्र की प्रतिवर्ष औसतन हानि को 
सीमा को ५०० रुपए से बढ़ाकर १,००० ग़पए करना होगा । उन स्थानों पर जहां कि आधिशझ 
लाभ होने की सम्भावना है तवा कुछ अन्य चुने हुए स्थानों पर भी तारघर खोले जाएंगे। प्राशा है 
कि दूसरी योजना की अवधि में लगभग १,४०० तारघर स्थापित हो जाएंगे। तार पद्धति को 
आधुनिक स्तर पर लाने के लिए कई टेकनीकल सुधार भी किए जाएंगे । इन मसुघारों में दूसरे 
सुधारों के अतिरिक्त ७० हजार से ८० हजार चैनल मील वी ० एफ० टी० वाहक पद्धतिया, वम्वई, 
कलकत्ता, दिल्‍ली और मद्रास में टेप प्रसारण पद्धति चधा कलकत्ता, दिल्‍ली धौर मद्रास में टेसी- 
प्रिटरों का लगाना तथा प्रतिलिपि (फंसिमिली) कार्य पद्धति का प्रारम्भ भी सम्मिलित 
हँ। 

६. डाक सुविधाश्नों फा वित्तार--पहली योजना से पूर्व ३६,००० डाकपर थे श्रौर 
योजना की झवधि में १८,६०० डाकघर नए बनाए गए । पहली योजना वग उद्देश्य था कि तहसील, 
ताल्लुका, थाना आदि सभी प्रशासनिक केंद्रों के अतिरिवित चारों ओर दाो मोल तझ के छत 
में २,००० जनसंख्या वाले प्रत्येक ग्राम-समूह में एक टाकखाना हो, बदतें झि बापिक हानि ७४५० 
रुपए से श्रधिक न हो और ३ मील तक कोई डाकघर ने हो । दूसरी योजना का सझ्य यह होगा कि 
४ मोल के घेरे में स्थित २,००० तक की जनमंस्या के प्रत्येक प्राम-समूह में डाकपर हो । इसरे 
ग्रतिरिक्त, दूसरी योजना की अवधि में सभी दाप्ट्रीय विक्तार और सामदाग्रिद्ध योजना छोगो 
के सदर मुकामों में भी डाकघर खोले जाएंगे, यदि वहां वापिक हानि झीर वर्तमान डाकपर से दूरी 
की बत्ें पूरी हो जाएं । दूसरी योजना की प्रवधि में कुल मिलाकर खगभग २९ गडार टादपद 
खुलने की आ्रानञ्ना है । 


थ्द्ड द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


१०. विस्तार कार्यक्रम के साथ-साथ डाक के ज्ीघ्रतर पहुंचाने के उपाय भी किए जाएंगे 
जिन मार्गों पर विमान सेवाएं उपलब्ध हैं, वहां हवाईंडाक का प्रवन्ध करने का विचार है 
यह भी सुझाव दिया गया है कि लगभग १८ देशों को, जहां अभी तक हवाई पाल भेजने व्‌ 
व्यवस्था नहीं है, हवाई पार्सल भेजने की व्यवस्था की जाए । कुछ अतिरिक्त रेलवे मेल गाडिय 
और १०० नई मेल मोटरों की भी व्यवस्था की गई है । डाक व्यवस्था में मशीनों का प्रयोग शर 
करने का कार्यक्रम भी वनाया गया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्मत बड़ें-वड़े डाकघरों में डाक ः 
थत्रों को लाने-ले जाने और उठाने के यंत्र, कम्टोमीटर, कार्ड-लिफाफे बेचने की मशीनें, टिकट प॑ 

मुहर लगाने की मशीनें, पार्सल लेवल देने की मशीनें आ्रादि लगाई जाएंगी । आज्ञा - है कि इ- 
सब उपायों से डाकघरों की कार्यकुशलता काफी कुछ बढ़ जाएगी । 


११. अ्रन्य कार्य क्म---डाक-तार विभाग की योजनाओं में टेलीप्रिटर कारखाने, माईयार 
की डाक-तार वर्क्ाप, वर्तमान तार वर्कशापों के विकास और झोव एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापन 
का उल्लेख किया जा सकता है | इस विभाग के भवन निर्माण कार्यक्रम में कार्यालय भवनों वे 
निर्माण के अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए वहुत-से क्वार्टर भी वनाए जाएंगे । योजना में सरकार 
विभागों और निजी व्यक्तियों की टेलीफोन सम्बन्धी आवश्यकताओं को भी ध्यान सें रखा गय 
कै हे 


भारतीय टेलोफोन उद्योग 


१२. टेलीफोन सेवा के द्रुततर विकास के लिए आवश्यक है कि देलीफोन यंत्र देश में ही बनाए 
जाएं । इस उद्देश्य से ही १६४८ में भारतीय टेलीफोन उद्योग योजना चालू की गई थी । कारखाने 
के विकास के लिए पहली योजना में १ करोड़ ३० लाख रुपए की व्यवस्था थी । बाद में यह राशि 
बढ़ाकर ३ करोड़ ४६ लाख कर दी गई । योजना की अवधि में वास्तविक व्यय २ करोड़ ६१ लाख 
रुपए होने का अनुमान है । कारखाने की क्षमता ३५ हजार एक्सचेंज लाइनें' और ५० हजार 
देलीफोन यंत्र प्रतिवर्ष तैयार करने की हो गई है । इस कारखाने का आरम्भ विदेशों से आयात 
किए गए टेलीफीन यंत्रावयवों को एकत्र कर यंत्र तैयार करने के काम से किया गया था, परन्तु 
अब अवयव बनाने का काम भी सन्‍्तोपजनक प्रगति पर है । अब यह कारखाना ठेलीफोन के ५३६ 
अवयवों में से ५२० स्वयं तैयार कर लेता है, शेष १६ में से १७ दूसरे भारतीय कारखानों में तैयार 
हो जाते हैं, और केवल २ अ्रवयव विदेश से मंगवाए जाते हैं। एक्सचेंज लाइन के यंत्रों के सम्बन्ध 
में भी भारतीय टेलीफोन उद्योग आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की कोशिश में है। आशा है कि दूसरी 
योजना की अ्रवधि में एक्सचेंज लाइन यंत्र के लिए अपेक्षित अवयवों में से ८५ प्रतिशत अ्रवयव 
इसी कारखाने में ही तैयार होने लगेंगे । 

१३. दूसरी योजना की अवधि में ४० हजार एक्सचेंज लाइनों और ६५० हजार टेलीफोन 
यंत्रों के अतिवर्ष निर्माण किये जाने का अभीष्ट कार्यक्रम. है । परन्तु इस स्तर पर यह उत्पादन 
तभी पहुंचेगा जब कि निर्यात व्यापार के लिए वाजार मिल सकेगा। भारतीय टेलीफोन उद्योग के 
लिए योजना में ५० लाख रुपए की व्यवस्था है। यदि आवश्यक हुआ तो यह उद्चोग अपने विकास 
के लिए स्वयं कुछ घन दे सकेगा । 

समुद्रपार संचार सेवा 

१४. विदेशों से अपना सम्पर्क बढ़ाने और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए भारत को 

एक सुविकसित समुद्रपार संचार पद्धति की अपेक्षा है । समुद्रपार संचार सेवा का उद्देश्य सब महत्व- 


संचार और असारण है हक 


पूर्ण देशों के साथ बेतार-तार, टेलीफोन और रेडियो-फोटो रब्बन्ध स्थापित झरना है। पहली 
योजना से पूर्व भारत का ६ देशों--ब्रिटेन, अमेरिका, ग्रास्ट्रेलिया, चोन, प्रफगानिस्तान पौर 
जापान के साथ सीधा रेडियो सम्बन्ध था। शेष संसार से सम्पर्क स्थायित मारने के लिए उसे लन्दन 
की केवल एण्ड वायरलैस लिमिट्रेड' संचार पद्धति पर निर्भर रहना होता था। दूसरी योजना दे 
भर किये जाने के समय तक यह श्राण्षा की जाती है कि मारत का १४ देशों मे रेडियो-तार सम्दन्ध, 
१६ देशों से रेडियो-टेलीफोन सम्बन्ध और ५ देशों से रेडियो-फोटो सम्बन्ध स्थापित हो चुरेंगा। 
इसके अ्तिरिवत समुद्रपार संचार सेवा विदेशस्थ भारतीय राजदूताबासों गौर वाजिण्यिक निकायो 


के लिए संयुक्त प्रसारण व समाचार-पत्रों के लिए समाचार प्रसारण की भी व्यवस्था झरती है । 


विदेशों से यद्द मांग बढ़ती जा रही है कि द्रततर सुदृरगामी संचार साधनों वी प्रतिरितत सुविधाएँ 
मिलें । कुछ अवस्याओं में उपलब्ध यंत्रों द्वारा अस्थायी व्यवस्था कर दी गई है। दूसरी योजना 
की श्रवधि में सबसे पहले उपयुक्त उपकरणों दारा विद्यमान सकिटों को सुदृढ़ किया झाशगा। 
जहां तक सम्मव होगा, विद्यमान उपकरणों में आधुनिक टेकनीकों का उपयोग कर सन्देश प्रादान- 
प्रदान की क्षमता को बढ़ाया जाएगा । योजना के अ्रनुसार कई नए सकिटों की भी रखापना होगी । 
ग्राशा है कि दूसरी योजना की अवधि में २५ और देशों के साथ सीधा रेडियोनलार, रेडियो-फोन 
और रेडियो-फोटो सम्बन्ध स्थापित हो जाएगा । इसके अतिरिवत, योजना फे प्रनुमार रेडियो- 
टेलीफोन मार्गों पर एक उच्च गोपनीयता पद्धति, समाचार-पत्रों में समाचार प्रसार के लिए विभेद 
सुविधाएं, विदेश मंत्रालय के अथीन समाचार प्रसारण कार्यक्रम का श्रपेशाकूत विस्तृत प्रसारण 
और उहूयन कम्पनियों एवं व्यापार संस्थाग्रों के लाभ के लिए पट्टे पर लिए जा सकने वाले घनेक 
सकिटों की भी व्यवस्था की जाएगी । इन सकिटों की रचना ऐसी होगी कि भारत फे समुद्रपार 
संचार के चारों फेन्द्रों से इन्हें काम में लाया जा सके और योजना का लब्य यह है कि सब केदों 
में उपलब्ध सेवाएं परस्पर संगठित हों, जिससे किसी एक केन्ध के विगट जाने पर भी दूसरे शेस्द्र 
द्वारा बाह्य संसार से सम्पर्क बनाए रखा जा सके । दूसरी योजना की ग्रवधि में एस कार्यगम सें 
कुल व्यय २ करोड़ रुपए होने का प्रतुमान है । 
ऋतु विज्ञान 

१६. पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रमुष हवाई अटटी की वेबशालाओं में यंत्रों 
के आवुनिकोकरण के लिए यत्न किया गया था । शिलांग में स्थित केद्रीय सिस्मोलाशिकल 
(मूचाल दर्शक) वेघशाला और कोडाई-कनाल वेधशाला तथा विभाग की प्रयोगभातामों 
के लिए नए यंत्रों की व्यवस्था की गई थी। वेबशालाझों के लिए अपेक्षित बहुतन्से प्रौजारो 
के निर्माण से लिए आरम्मिक कार्य शुरू कर दिया गया। कोसी, नर्मदा, ताप्ती प्रादि कुछ 
मदियों के जलखवण क्षेत्रों में जल मापक संस्थाओं का ढांचा भी बना लिया बया, तामि हल 
परिमाण सम्बन्धी तब्य एकत्र किये जा सकें और बाढ़ नियन्त्रण रोजना के लिए इसका प्रधयन 
किया जा सके | कार्यालयों, वेघशालाओं और कर्मचारियों के वतादरों के लिए भवन निर्माण 
के कार्य में सन्‍्तोषजनक प्रगति हुई। सुझाव है कि दूसरी योजना की ग्रवधि में महत्यपृर्थे हवाई 
अड्डा वेघशालाओं के यंत्रों का और अधिक आधुनिकीकरण किया जार, दिनानीय कास्यानों 
ग्रौर प्रयोगशालाडों का विस्तार किया जाय तथा जलवायु विज्ञान प्रौर हृपि सम्बन्धी फल 
विज्ञान के विकास के लिए भी कार्य किया जाए। शिलांग स्थित केखीय शचाल दर्शदा बंघगाला 
और भलीवाग स्थित मैग्लेटिक वेघशालाओं के कार्यो का भी विस्तार किया छाशंया । गवहा३- 
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है: द्वितोय पंचवर्षीय योडतसा 


० डे 


कनाल ० वबेघनशाला न अम+ अन्कालय वन दिनान, ०००. स्डियो ज्योति ००» ०१४ जज दसरी 4०3 वदिात्रों 
कनाल वेबशाला को नलत्र विज्ञान, राडया ज्योततिवज्ञान व दूसरी नई विद्यात्रों में काम करने 





जम 


लिए नए यत्रा स आर आवक विकसित किया जाएगा। इस वेबसाला के विकास कांयक्रम ०] 





जिन कामों द्र् ना दिचार मम इ्ज्न््स्ल्िजिनजजल मदीन 
ऊन कामा के करन का विचार टू उन एक चच्मा का कारखाना और दनसरा मज्नीन कारखाना 





जुदा का अवदाध म कनन्‍्द्राय ज्यात्तावनज्ञान वधदाला आर ना सदा सम्बन्धी 
० निर्माण हक करने, किया 


च्य 
वेबशाला, इन दो नई वेबद्ालाओं का निर्माण शुरू किया जाएगा। योजना में कार्यालय, वेबगाला 


कक लिए भवन, कारखाने और प्रयोगशालातं के विस्तार और कर्मचारियों के लिए इवार्टर बनाने की 





भी-य्यवस्था हैं। इन सव कार्यो के लिए योजना में १ करोड़ ५० लाख सर्पए की व्यवस्था की गई है। 























के चौथे वर्ष में यह राधि वढ़ाकंर ४ करोड़ ६४ लाख रुपए कर दी गई । रेडियो के कार्यक्रम कितने 
स्ेत्र में सुने जाएंगे और उन्हें कितनी जनता चुन सकेगी, इस सम्बन्ध में योजना के मूल रूप में जो 
लक्ष्य रखें गए थे वे बहुत कुछ पूरे हो गए हैँ । बम्बई, वेंगलौर, अहमदाबाद, लखनऊ, जालन्धर 
और कलकत्ता में ५० किलोबांट मीडियम वेव के छः सम्पेंपण यंत्र लगाये जा चुके हैं । इन्द्र, 
मद्रास और अजमेर में २० किलोंवाट मीडियम बेव सम्प्रेषण यंत्र लगा दिये गए हैं तथा पर्टना, कटक 


विजयवाड़ा, त्रिचर और दिल्‍ली में २० किलोवाट मीडियम वेव सम्प्रेपण यंत्र लगाने का काम 
१६५६ के अन्त तक पूरा हो जाएगा । इन 

दृष्टि से की गई है । नायपुर और गोहादी के रेडियो स्टेगनों में तथा पुना, राजकोट और जयपुर 
में जो नए स्टेशन बनाए गए हैं उनमें कम शक्ति के मीडियम वेव सम्प्रेपण यंत्र लगाने का कार्यक्रम 
पहली योजना के अन्तर्गत नहीं हुआ हैं । कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और असम आदि दे के कुछ 
अदेक्षों में मूमि की बनावट और प्रादेशिक आवश्यकंताओं को व्यान में रखते हुए चार्ट बेंव सम्प्रेषण 








थंत्र लगाने का कार्य १६५६ के अन्त तक सम्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार पहली योजना में पंत्येक 


आपा के छ्षेत्र में कम से कम एक सम्प्रेपण केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था की गई है और देन 
के लगभग सभी कछेत्रों को प्रसारण पट्टी 
सेवा सम्बन्धी जो कार्यक्रम रखा गया है उसका वड़ा नाय १६५६ के अन्त तक पुरा हो जाएगा । 





१८. दूसरी योजना का प्रवान लक्ष्य नए केन्द्रों की स्थापना करना नहीं है वल्कि यह है 
कि सब भाषात्रों के लिए उपलब्ध सेवाओं को अधिक से अधिक क्षेत्रों में विस्तत किया जाए । 
इसलिए दूसरी योजना में सम्प्रेषण केन्रों के खोलने की व्यवस्था इस प्रकार की गई है जिससे 
कि उन क्षेत्रों को प्रसारण समय थे सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। स्थानीय 


जप 


मीडियम वेव और हार्ट वेव॑ के उचित 
संयोजन “५० किलोवाट मीडियम वेव सम्प्रेपण यंत्र लगाकर 
तमित्र भाषा भापी क्षेत्र में प्रखारण का विस्तार किया जाएगा और वम्वई तथा कलकत्ता की 





शक 
हि 
हि! 
कि ह। 














3 
वायुमण्डलाय कालाहल रहता हू 
आार 


जनसस्या बहते वबिखनी हुई 


वस्तियां दूर-दूर हूं अबबा जहां अनेक वोलियां बोला 
जे ज्ञप्ः अड का प्रयोग 5 जाएगा पा पृ पहाड़ी 2५ 
जाती हैं, वहां प्रछारण की सफलता के लिए झार्ट वेव क निकया लाएगा | इसके लए पहाड़ा 








प्रदेशों में, शिमला, लखनऊ और योहादी में, मच्य प्रदेश और उसके आस-पास की आदिवासी 
वस्तियों में, राजस्थान और मराठी तथा तेलग क्षेत्रों में आर्ट बेव सम्प्रेषण बंचों के प्रयोग की 


व्यवस्था दी गई है । * 


संचार धर प्रसास्णय 


कर 
१ 


2 


4६. टाप्ट्रीय दार्यक्रमों वी बदती हुई मांग और राफ्रीय कार्यफ्रमों के देशब्यरी प्रसान्य 
की आवश्यकता को देखते हुए बढ़ विचार है कि दिल्‍ली में १०० किलोबाट शार्द वेब घोर १०० 
किलोबाट मीडियम बैव के सम्प्रेषण यंत्र लगाए जाए। कलकता, दस्दई घर मदास में ५० शिदी 
वाट मीडियम बेव सम्प्रेषण लगाकर टन स्थानों की प्रसारण सेवाएं समस्त भारत के लिए उपज 
की जाएंगी । इन सम्प्रेषण यंत्रों वा उपयोग वैदेशिक प्रसारण सेवाम्रों को अधिवदा सशक्त इनाने 
में भी किया जाएगा । भारत के विदेशों से बढ़ते हुए सम्पर्क: के कारण बैदेधिक प्रसारण सेयाधो 
के विस्तार की झावध्यकता बढ़ रही है । दिल्‍ली में २०० किलोबाट के दो घार्ट बेव सम्पेषण थे 
लगाए जाएंगे जिनमे यह आवश्यकता पूरी की जा सकेगी । 

२०, टेलीविजन के ल्षेत्र में भी कार्य शुरू करने का प्रस्तान है । 

२१, देहातों में रेडियो कार्यक्रम सुनने की सुविधाएं बहुत बढ़ाई जाएंगी ताकि गायों में रहने 
वाले उस प्रसारण व्यवस्था से लान उठा सके जिसकी व्यवस्था पहली योजना में की राई कह घोर 


सब गांवों में पंचायती रेडियों लगा दिये जाएं । इस योजना की झ्वधि में ठुल मिलादर लगनग 
७२,००० रेडियो लगाने का प्रस्ताव 
२२. योजना में रखी गई घधनराधि का शेष भाग अदलानंदली करने, कुछ ऊेस्टरों में 
स्थायी स्टूडियो की व्यवस्था करने और प्रतिलिपि, शोब एवं प्रशिक्षण को सुविधाप्रो को सशवत 
बनाने के लिए है । विकास कार्यक्रम को पूरा करने के लिए थाल इंडिया रेडियो को प्रधिर 
कार्यकर्ताओं की श्रावश्यकाता होगी । इसके लिए भी योजना में व्यवस्था कर दी गई है । इनमें 
६७४८ रेडियो इंजीनियर भी होंगे । 
योजना में प्रसारण के लिए € करोंडे मपए की व्यवस्था है, जिसका वितरण इस 
अवार है :++ 


(लाग गययों में) 
2. सम्प्रेणण यंत्र 


ग्रन्तदेंशीय सेवाएं... की ४ म्गह ६६ 
बैदेधिक सेवाएं खः ४8% सी ०. ईम्ड 6६ 
२. स्टूडियो की स्थापना और अतिरिक्त कायलिय_ ... ब*. “६७ #£ 
३. टेलीविजन बे हक २०६ के म्क दक 6० 





४. पंचायती रेडियों .. 23 बे ४53 +६« ३५ 6० 
५, सम्पत्ति की श्रदलानवदली ... ज्ड्क ब्लड 7 3 
६. शोध विभाग .. बे 3३2) ० ०५० हर ६ 
७, प्रतिलिपि सेवा ट्रासत्रिस्भन संविस ... ५४७ मम श्र ०० 
८. कर्मचारी प्रशिक्षण विद्यालय, .. न गा र ४४६ ०6 
६. कर्चारी आवास यूहू. #..- ४२६ ९४६ ४ २० 

१०. छेत्रगवित और भूमि परिवहन, पर्यवेक्षण, खलसी-फिरनी 

अभिलेसन (सिकाडिय) गाठड़िया, प्रोडो-्द्राआर घूनिद प्रादि 
दुसरे कार्यक्रम... ४ मा पे ६ दुद्ा 52 
2₹. स्वायचना दल... कक का 22 «३४ म्श्‌ ०6 
जोड़ स्‍्डे फ्ः ००८6 





अध्याय २३ 
शिक्षा 


विपय-प्रवेज् 
आधथिऋकऋ >> £->> अआञीर 3 पाल अकता कल ॥ उपर “हम उभ+ लाभ उठाए जा दल रह 
आाधक जनात जम्त ता से का सकता हू आर उस्स जा दाम उठए जा सकत हूं, 


रण 


उसका निदचय करने में शिक्षा पद्धति का विश्येष मह्त्त हाता हू । आथिक विकास स्वाभाविक रूप से 
न बह 5 
श्र एक लोकतान्तरिक व्यवस्था में हु एस मल्या तथा मान्य- 


ताओों को जगा देता हैं जिनके विर्मात्र में झिल्ला एक महत्वदर्ण तत्व होती है । समाजवादी ढंग 
कू समाज का ऋय यह कि विभिन्न स्तरों पर प्रत्येक कार्य में जनता क सहयाग आर रचनात्मक 
नतृत्व हु परन्तु सरपुर विकास के कार्यकाल में आविक और सामाजिक विकास की योजनाओं 
को बनाते हुए जिन कठिनाइवों का सामना करना पड़ता है उनके अन्तर्गत एक यह भी समस्या है 
कि शिक्षा और उसके लक्ष्यों को पूरा करव के लिए साथतों का आवंदन केसे किया जाए पशु । पिछले 


वर्षो में झिल्रा के ढांचे के सम्बन्ध में बहुत कुछ विचार-विमर्श हुआ हूं आर बहुतन्स विषयों पर 


3 


रिवितत ब्ले घिल्ता शास्त्री ने + >> विद्वविद्यालय 
परिवर्तत के लिए थित्ला झास्त्री कुछ विशेष प्रस्तावों पर सहमत हो चुके हैं, जैसा कि विद्वविद्याल 


आबोग, माव्यमिक शिक्षा आयोग तथा अन्य कई ऐसी समित्तियों के प्रतिवेदनों से प्रकट है, जिन्होंने 
शिक्षा सम्बन्धी समत्यात्रों पर विचार किया है। केंद्र और राज्य सरकारों ने छितीय पंचवदर्पीय 


के 








मसानवाद सावना का माय करता 


480 





थोजना के कार्यक्रमों ्ड््थ निश्चित जटस अस्साः 55 लिए गिक्षा न जा अलथोड | *. ध्भता 
योजना के कार्यक्रमों क॑ निध्चित करने के लिए शिक्षा के विभिन्न ज्लेत्रों में हुई उनच्चात कंग 
चसिहावलोकन तऊ्थो++ किया कक ज+ कॉय्कर्य न बनाए गए के अत मल्य नभागों पुर ग्रव्याय +44 प्राय 
संहावलाकत किया हूं। जा कायक्रम वनाए गए हू उनके मुख्य नागा पर इस अव्याय मे त्रक्ताई 


शव हितीय पंचवर्षीय बोजना में बुनियादी शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार माध्यमिक 
शिक्षा के हूप-परिवर्तन, कालेज और विश्वविद्यालय के शिक्षा-ल्तर में सुवार, प्रौद्योगिक 
तथा व्यावहारिक शिक्षा के लिए सुवियात्रों के विस्तार और सामाजिक शिक्षा तथा सांस्कृतिक 
विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने पर अधिक जोर दिया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना 
में शिक्षा के विकास के लिए १६६ करोड़ रुपए---४४ करोड़ रुपए केद्रीय सरकार द्वारा और १२५४ 
करोड़ स्पए राज्य सरकारों द्वारा--रले गये थे । दूसरी योजना में ३०७ करोड़ रुपयों की व्यवस्था 





है जिसमें से ६५ करोड़ केद्रीय सरकार और २१२ करोड़ रुपए राज्य सरकारों द्वारा व्यय होने हूँ । 
जा प्र: योजना दा शिता ्ट- विविध क्र पर चर्च का जो भाजन रखा गया न 
पहली और दूसरी योदवा में शिक्षा के विविध खेत्रों पर खर्च का जो विभाजन रखा गया हैं वह 


इस अकार हू : 
पहली योजना दूसरी योजना 
(करोड़ रुपयों में) 














है. हि कप 
प्रारम्भिक शिक्षा कसर हे 22५ ६३२ अं 
माध्यमिक्र कक, बिका कप 
ध्यमिक्र शिक्षक लक 2 कप ग्र फ्र्र्‌ 
विश्वविद्यालयिक् किन थर्ड विजन. मिसा 
वेदबविद्यालयिक झिला ... कम हर श्श्‌ श््छ 
प्रौद्योगिकि और व्यावसायिक दिक्षा  ... 2 श्३ डक 
सामाजिक झिल्ला 
दामाऊक हाट अल कक 342 न * 
अदासन रे आर विविध 
शासन आर दिवत मे कप 223 ५१ भछ 
योग मद दर इ्०७छ 
छ डट्थ 


चिक्षा हा 


/ 


पहली योजना के लिए रखी गई धनराशि का कुछ भाग झिल्ता के विकास के लिए 
योजना से पूर्व निमित योजनाडं को चालू रखने पर भी खर्च होना था। परन्तु दूसरी योजना 
में पहली योजना की अवधि में स्थापित संस्याओं पर होने वाले खर्च को तो समाविष्ट खर्च मान 
लिया गया है और योजना के लिए जो धनराशि रखी गई है वह नई संस्थाओं की स्थापना, 
वर्तमान संस्थाओ्रों के विस्तार अथवा विकास के लिए ही हैं । ऊपर जिस व्यवस्था का उल्लेख 
किया गया है, उसके अतिरिक्त दूसरी योजना की अ्रवधि में राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामु- 
दायिक विकास क्षेत्रों के शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम में सामान्य शिक्षा पर १२ करोड़ तथा सामा- 
जिक शिक्षा पर १० करोड़ रुपए की व्यवस्था विद्यमान है । विकास के विभिन्न क्षेत्रों--कृपि, 
स्वास्थ्य, पिछड़े वर्यों का कल्याण, विस्थापित व अन्य व्यक्तियों का पुनर्वास आदि कार्यक्रमों के 
अन्तर्गत भी शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार के लिए काफी घनराशि रखी गई है 

३. नीचे दिये गये विवरण से ज्ञात होगा कि पहली योजना की अवधि में शिक्षा के 
विविध क्षेत्रों में कितनी उन्नति हो सकी है और दूसरी योजना का क्‍या लक्ष्य है। प्रत्येक लेत्र 
की पृथक-पृथक प्रगति का सिद्दावलोकन आगे किया गया हैँ । 





इकाई. १६५०-५१ १६५५-५६ १६६०-६१ 


््लडडडर ससआओ छा तन न जे ८5: 





२. विभिन्न बय वर्ग के बच्चों 
के लिए शिक्षा सुविधाएं 


(क) ६-११ छात्र १,८5६,घ०,०००.. २,४५,१२,०००  ३,२५,४०,००० 
वय वर्ग का प्रतिशत. संख्या ४२-०० ५१०० ६२७ 
(ख) ११-१४ गा डे३,७०,००० ५०,६५,००० ६३,८७,००० 
बय वर्ग का प्रतिशत १३६ श्र २२५ 
(ग) १४-१७ पे 2४,५०,००० २२,०२,००० २०,७०,००० 
वय वर्ग का प्रतिशत दर्द ६४ ११७ 
२. संस्थाएं 
(क) प्राथमिक/निम्न स्कूल २,०६,६७१ २,७४,० ३८ ३,२६,८०० 
बुनियादी संख्या 
) निम्न बुनियादी ० १,४०० ८,३६० ३३,८०० 
(ग) मिडिल/उच्च कि १३,५६६ २६,२७० २२,७२५ 
बुनियादी 
(घ) उच्च बुनियादी. , ३५१ १,६४५ ४,५७१ 
(७) हाई/हायर हु ७,एप८ १०,६०० १२,१२५ 
पकण्डरी 
(च) वहूदेश्यीय स्कूल. » न २५० 2१,१८७ 
(छ) हायर सैकण्डरी स्कूल 
बना दिये जाने वाले 
हाई स्कूल पक ४ १,१६७ 
(ज) विश्वविद्यालय २६ ३१ श्द 
३. इंजीनियरी 
(क) संस्थाएं-- 
(१) डिग्री देने वाली १ है 44 भव 


(२) ड्प्लोमा देने वाली द्ड झदे 2०४ 
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बा १६५०-५१ १६५५-५६ १६६०-६१ 
. (ख) प्रतिफल-- 
(१) डिग्री लेने वाले १,७०० 





३,००० प्,४८० 
हा (२) डिप्लोमा लेने वाले २,१४६ ३,५६० ८,००७ 
४. टेकनोलौजी ह | 
(क) संस्थाएं--- हि 
(१) डिग्री देने वाली श्र २५ श्पः 
(२) डिप्लोमा देने वालो दर्द इ््द हर 
(ख) प्रतिफल--- 
(१) डिग्री लेने वाले है द्ह्द छ०० ८०० 
(२) डिप्लोमा लेने वाले ३३२ 5. ह३० ४प्७० 


४. इस विवरण से ज्ञात होता है कि पहली योजना की अवधि में किए गए और दूसरी . 
योजना के लिए निर्वारित प्रयत्न किसी भी प्रकार थोड़े नहीं हैं। तथापि, सारी समस्या के आकार-- 
प्रकार की दृष्टि से इन्हें देखना होगा । हाल के वर्षो में कई क्षेत्रों में स्पप्ट उन्नति हुई है, फिर भी 
कुछ भारी काम ऐसे हैं जो अभी करने वाकी हैं । उदाहरण के लिए संविवान के एक निर्देशक 

सिद्धान्त के अनुसार राष्ट्र का प्रयत्न होना चाहिए कि संविधान लागू होने से १० वर्ष के भीतर १४ 
वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो । पहली योजता 
लायू होते से पूर्व ६-१४ वयवर्ग के बच्चों में से ३२ प्रतिशत के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी । 

प्रतिशत पहली योजना की अवधि के अन्त में ४० प्रतिशत और दूसरी योजना की अ्रवधि में 
केबल ४६ प्रतिशत तक पहुंचने की आशा है । 
प्रारम्भिक शिक्षा 
५. प्रारम्भिक शिक्षा की मुख्यतः दो समस्याएं हैं : वर्तमान सुविधाओं का विस्तार 
और बुनियादी शिक्षा पद्धति के आवार पर शिक्षा पद्धति का नवीकरण । सामाजिक और आधिक 
विकास के लिए दोनों ही कार्य तात्कालिक एवं आवश्यक हैं 

६. शिक्षा के विस्तार के लेत्र में जो लक्ष्य पुरे किए गए और दूसरी योजना के लिए जो 

लक्ष्य नियत किए गए हूँ, वे इस प्रकार हूँ : ॥ 





विभिन्न वर्गो के कुल वालकों की प्रतिशत विद्यार्थी संख्या 





स्तर १६५०-५१ १९५५-५६ १६६०-६१ 
के अनमाच के लक्ष्य 
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लड़के लड़कियां कुल लड़के लड़कियां कुल लड़के लड़कियां कुल 
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शित्षा ४७१ 


इस विवरण से स्पप्ट है कि निःशुल्क, अनिवायें और सबके लिए शिक्षा का जो सक्ष्य संविधान 
में निदिष्ट हैं वह तो अभी बहुत दूर है । इस विवरण में दिए गए अंक समूचे भारत के प्रंक हैं 
परन्तु राज्य की शिक्षा सम्बन्धी स्थिति में बहुत अन्तर है। कई राज्यों में ये झ्रांकड़े अखिल भारतीय 
आंकड़ों से कहीं नीचे हैं, तथापि यह आवश्यक है कि संविधान के निदेश को आग्रामी दस-पन्द्रह 
वर्षों में पूरा कर दिया जाए । 


७. शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार की समस्या कुछ जटिल है और इसके विभिन्न 
, पहलुओं पर विचार करना होगा । विवरण से स्पप्ट है कि ६-११ वय वर्ग के लड़कों के सम्बन्ध 
में तो प्रगति सन्‍्तोषजनक है परन्तु ११-१४ व्य वर्ग के लड़कों की प्रगति अपेक्षाकृत बहुत धीमी हुई 
है । दोनों ही वय वर्मो में लड़कियों की शिक्षा वहुत ही पिछड़ी हुई है । परिस्यिति का बहुत ही 
चिन्ताजनक पहलू “क्रमिक ह्वाम्न” है : प्रायमिक स्तर पर यह ५४० प्रतिशत से भी अधिक है । स्कूल 
की पहली कक्षा में प्रविष्ट होने वाले १०० लड़कों में से ५० चौयी कक्षा में पहुंच पाते है, शेप लड़के 
इन चार वर्षो की समाप्ति से पूर्व ही स्कूल छोड़ देते हैं । लड़कियों के मामले में यह छास और, 
भी अ्रधिक है । हास की समस्या से मिलती-जुलती समस्या गतिरोव की होती है । 
शिक्षा के विस्तार की समस्याओ्रों का राज्यों में और एक हो राज्य के विभिन्न भागों में 
विभिन्न होना सम्भव है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक इलाके में अपेक्षित उपयों का 
निश्चय क'*ने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण किया जाए । राज्य सरकारों के साथ मिलकर केन्द्रीय 
शिक्षा मन्त्रालय यह सर्वेक्षण करवा रहा है | तथ्यों पर मोटे तौर पर विचार करने के बाद 
स्थिति सुधार के हेतु कुछ सामान्य सुझाव दिए जा सकते हैं । 


८. हास को रोकने के लिए अनिवार्य शिक्षा का आरम्भ करना जरूरी है । यदि किसानों 
के अधिक काम के दिन यथासम्भव स्कूलों की छुट्टियों के साथ-साथ पड़ें तो अनिवार्य शिक्षा का 
पालन कराना अपेक्षाकृत सरल हो जाएगा । फिर, विशेषकर देहातों में शिक्षा को व्यावहारिक 
रूप देने का यथासम्भव प्रयत्त होना चाहिए। गतिरोध दूर करने का मुख्य उपाय यह है कि ब्रव्यापक 
योग्य हों एवं भ्रव्यापन विधि में जिसमें मानव सम्बन्धों और व्यक्तित्व की समस्याएं सम्मिलित 
हैं, सुधार किया जाए । 


६. लड़कियों की शिक्षा की समस्या सवसे अधिक आवश्यक हैं । लड़कियों की शिक्षा के 
सम्बन्ध में देश के प्रत्येक भाग में जन-मत एक-सा जाग्रत नहीं है । माता-पिताओं को सिखलाने 
झौर शिक्षा को कन्याओं की झ्रावश्यकताम्रों से शऔर भ्रधिक सम्बद्ध करने का विशेष यत्न करने 
की आवश्यकता है । हर क्षेत्र की परिस्थिति का अलग-अलग अध्ययन करना आवश्यक होगा । 
जहां सहशिक्षा स्वीकार करने में वावाएं हैं, वहां के लिए दूसरे उपायों को खोजना होगा। कुछ क्षेत्रों 
में पृथक स्कूल ही खोलने पड़ेंगे और कुछ में श्रन्तरिम उपाय के रूप में पारी पद्धति को अपनाना 
सम्भव होगा । एक पारी में लड़कों की और दूसरी पारी में लड़कियों की पढ़ाई होंगी । 


स्त्री शिक्षा की प्रगति में एक वड़ी बाबा अध्यापिकाओं को कमी भी हैं । १६५३-५४ में 
अध्यापिकाओं की संख्या, प्राथमिक और सैकंण्डरी स्कूलों में नियुकत सब अध्यापकों की सख्या 
के जोड़ की १७ प्रतिशत थी। अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण कार्य को अविलस्व्य मानकर 
चलना होगा, विशेषकर इसलिए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रायमिक शिक्षा 
के विस्तार की समस्या अधिकतर स्त्री शिक्षा से सम्बद्ध होगी । अध्यापिकाओं के लिए गांवों में 
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आवास सुविधाओं की व्यवस्था करना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पत्र बढ़ाना होगा । अध्यापन 
वृत्ति के अल्पसामयिक होने के कारण,विवाहित स्त्रियों का श्रध्यापन वृत्ति की ओर आक्ृष्ट होना 
सम्भव है । 


१०. ११-१४ बय वर्ग के उन बच्चों के लिए जो पारिवारिक आय में अपना भाग 
दते हैं, निरन्तर खुले रहने वाले स्कूल वहुत-से विद्याथियों को स्कूली धिक्षण देने में सहायक 
हो सकते 

११. उपलब्ध भवनों तथा अन्य सुविधाओं को अधिकाधिक प्रभावशाली बनाने की भी 
काफी जरूरत है । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने १६५६ की पिछली बैठक 
में बुनियादी तथा गैर-बुनियादी दोनों प्रकार के स्कूलों में पारी पद्धति चलाने की सिफारिश 
की है | इस योजना से पूरा लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा को क्रमशः अनिवार्य 
किया जाए और इस लक्ष्य से स्कूलों में प्रवेश संख्या की वृद्धि के लिए पर्याप्त प्रचार का आश्षव 
लिया जाए । पारी पद्धति का परीक्षण अभी तिरुवांकुर-कोचीन और वम्बई राज्य में ही किया गया 
है, शेष देश के लिए यह पद्धति श्रभी नई है । सुझाव यह है कि आरम्भ में इसको केवल दो कक्षाओं 
तक सीमित रखा जाए और इससे प्राप्त अनुभव का वीच-बीच में सिहाचलोकन होता रहे । 
पारी पद्धति की सिफारिश आदर पद्धति के रूप में नहीं, श्रपितु कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को 
दूर करने के लिए है । पढ़ाई के घण्ठों में कमी हो जाने से पाठ्यक्रम और स्कूल के अन्दर तथा स्कूल. 
से बाहर दोनों समय के कार्य की योजना का पुनर्ववीकरण करना पड़ेगा । 


१२. स्कूल भवनों के सम्बन्ध में अभी तो मितव्ययिता के मानदण्ड को अपनाना होगा । 
स्कूल का बहुत-सा काम तो मकान से बाहर किया जा सकता हूँ श्रौर न्यूनतम आवश्यक स्थान 
की व्यवस्था स्थानीयं समाज जन-अधिका रियों की थोंडी सहायता से कर सकेगा । स्कूल भवनों 
के लिए सस्ते नक्शों के परीक्षण किए जाने चाहिएं । किसी गांव में स्कूल खोलने के लिए किसी 
स्वीकृत मानदण्ड को पूरा करने की शर्ते आवश्यक नहीं होनी चाहिए। किसी स्थान में तत्काल 
जो भी व्यवस्था सम्भव हो उसी के अधीन स्कूल खोला जा सकता है और गांव का मन्दिर, 
पंचायत घर आदि सार्वजनिक भवनों का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है । एक बार 
स्कूल काम करना शुरू कर दे तो फिर ज्यों ही परिस्थिति अनुकूल हो और स्थानीय चन्दा एकत्र 
हो जाए, स्कूल का भवन बनना शुरू हो जाएगा । 


१३. १४ वर्ष की आयू तक के वच्चों की निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा के बारे 
में संविधान के निदेश को पूरा करने के लिए सरकारी साधनों के साथ-साथ स्थानीय समाज 
को भी काफी प्रयत्त करना होगा । बहुत-से दशों में प्रारम्मिक शिक्षा की मुख्य जिम्मेदारी 
स्थानीय समाज पर होती है। उचित अनुदान देकर राज्य के अधिकारी स्थानीय प्रयत्न 
को प्रोत्साहित करते हैं । भारत में भी शताव्दियों तक यही प्रथा रही है कि शिक्षा का अधिकांश 
व्यय जनसमाज ही करता था। पिछले वर्षों में भी स्थानीय समाज ने स्कूल भवनों के 
लिए बड़ी उदारता से भूमि, श्रम और घन दिया है । अव इसके साथ-साथ यह भी अपेक्षित 
है कि स्कूल चलाते रहने के लिए घन की व्यवस्था हो । कुछ घन स्थायी रूप में मिलें और कुछ 
नियमित हप से बाद में मिलता रहे, केवल एक वार के लिए या प्रासंगिक न हो । इस कार्य में निहित 
सतत उत्तरदायित्व को किसी सीमा तक कन्या देने योग्य बनाने के लिए राज्य को चाहिए कि वह 
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सेसे अधिनियम बनाए जिनसे कि गांव पंचायत आदि के स्थानीय अधिका री थिक्षा के लिए कर लगा 
सकें । इस कर को स्थानीय रूप से उगाहने का फल यह होगा कि समदाय विशेष की जिम्मेदारी 
ज्यादा अच्छी तरह समझी जाने लगेगी और जनता को बोघ हो जाएगा कि जो कुछ भी वे देने 
उसका उपयोग उनके लाभ के लिए ही होता है । ऐसा विधेयक काफी लचकीला रहना चाहिए 
जिससे प्रगतिशील तथा दूरदर्शी समुदायों का उदाहरण ऐसे कार्य में दसरे समदायों का प्रेरक बन 
सके । इस शिक्षा कर का मालगुजारी, सम्पस्ति कर आदि उचित राज्य तथा स्थानीय करो से 
शुसा सम्बन्ध हो कि समुदाय के विभिन्न हिस्से अपना भाग देने योग्य रहें । 


बुनियादी शिक्षा 
१४. शीघ्र विकसित होने के लिए देश में बुनियादी शिक्षा के महत्व को अब भलौ-भाति 
स्वीकार किया जा चुका है । पहले-पहल प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में हो बनियादी 
शिक्षा के कार्यक्रमों पर अमल शुरू हुआ । वनियादी शिक्षा की प्रगति भ्रौर दसरी योजना में इस 
के निर्धारित लक्ष्य का विवरण इस प्रकार है :- 
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विभिन्न राज्यों में स्थिति बहुत भिन्न है। सब मिलाकर प्रगति पर्याप्त द्रुत प्रतीत होती है 
परन्तु जब देखते हैं कि प्रारम्भिक शिक्षा का बुनियादी पद्धति के आधार पर आमूल नवीकरण 
किया जाना है, तब प्रक्रिया अभी तक बहुत झ्रागे घढ़ी प्रतीत नहीं होती । १६५०-५१ में बुनियादी 
स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, प्रारम्भिक अवस्था के सब बच्चों की संख्या के १ प्रतिशत 
से भी कम थी। पहली योजना की भ्रवधि की समाप्ति तक यह अनुपात लगभग ४ प्रतिशत हो 
गया। आशा है कि १६६०-६१ के अन्त तक यह अनुपात ११ प्रतिशत हो जाएगा। बुनियादी 
अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधाएं देने में अ्रधिक प्रगति हुई है । स्कूलों को बुनियादी पद्धति के 
लिए तैयार करने के लिए दस्तकारी तथा दूसरे छात्रोपयोगी कार्यो का अधिक माना में समावेश 
किया जा रहा है । 


१५. बुनियादी शिक्षा के फैलाव की दृष्टि से कुछ प्रशासकीय समस्याश्रों पर विचार 
करना होगा । प्रशास्तकीय दृष्टि से यह आवश्यक है कि शिक्षा सम्बन्धी प्रशासन से सम्बद व्यवित 
सए कार्यक्रम और उसकी पूर्ति के लिए अपेक्षित परिस्थितियों से पूर्णतया परिचित हों । विद्यमान 
कर्मचारी मण्डल को प्रशिक्षित करना होगा । लक्ष्य यह होना चाहिए कि नई शिक्षा सम्बन्धी 
सेवाओं में नए भर्ती हुए व्यक्ति बुनियादी शिक्षा में प्रशिक्षण ले चुके हों । स्कूल और स्थानीय 
समाज को अधिकतम प्रेरणा देने के लिए प्रथामकीय रीति-नीतियों को संशोधित करना होगा । 


६. वरनियादी शिक्षकों के प्रश्षिक्षण की व्यवस्था के लिए ग्रध्यापन के मानदण्ड की उच्चता 
की गारंटी महत्वपूर्ण है। गोप्ठियों, प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रमों और अन्तव्‌ त्ति (इनन्‍सविस ) अ्भिक्षण 
शोजनाओं का संगठन किया जाना चाहिए भ्रीर स्नातकोत्तर वनियादी प्रशिक्षण कालेज 


घट द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत हों, जिससे इनमें प्रशिक्षित हुए स्नातक उच्चतर व्यावसायिक 
प्रशिक्षण के लिए ऊपर जाने के अधिकारी हों । इस प्रयोजन से विविव विंश्वविद्यांलयों से 

वातचीत करनी होगी । बुनियादी संस्थाओं के लिए साहित्य निर्माण और व॒नियादी शिक्षा पर 
प्रभाव डालने वाली विविध समस्यात्रों के अनुसन्धान भी अपेक्षित हैं। पिछले दिनों स्थापित 
बुनियादी शिक्षा की राष्ट्रीय संस्था इन कार्यों पर ध्यान देगी । 


१७. वुनियादी शिक्षा के विस्तार में एक बड़ी कठिनाई जो प्राय: अनुभव होती है यह 
है कि दूसरे प्रारम्भिक स्कलों की शिक्षा की अपेक्षा यह महंगी पड़ती है । हाल के वर्षों में हुए अतृभव 
के आधार पर कुछ सुझाव देना अप्रासंगिक न होगा । किसी भी नए कार्यक्रम में मितव्ययिता 
की आवश्यकता स्पष्ट है । बुनियादी शिक्षा के उत्पादक पहलू को शिक्षा की आवश्यकताओं 
के विरुद्ध न होने की सीमा तक मान्यता दी जानी चाहिए और उसे व॒नियादी शिक्षा पद्धति के 
आवश्यक भाग के रूप में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । जो सीमित अनुभव अभी तक हुआ हैः 
उससे प्रकट है कि जहां कहीं पर्याप्त सन्तोपजनक परिस्थितियों की व्यवस्था कर दी गई वहां 
बुनियादी शिक्षा के परिणाम उत्साहजनक रहे, तथापि इस वात पर सव सहमत हैं कि सर्वोत्तम 
परिणाम तभी प्राप्त होंगे जब कि वहुत-से राज्यों में आजकल चलने वाले पंचवर्षीय स्कूलों 
के स्थान पर सर्वागपूर्ण अप्टवर्पीय स्कूल अथवा एक केन्द्रीय अप्टवर्षीय स्कूल को भरनें वाले 
अनेक पंचवर्षीय स्कूल स्थापित हों । स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने के लिए कई उपाय करने आवश्यक 
हैं । स्कूल के लिए भूमि और सामान प्राप्त करने के लिए स्थानीय समाज के चन्दे को अधिकतम 
मात्रा में उगाहना चाहिए । अनेक वार, जब कृषि भूमि की चकवन्दी की जाती है या झंषि 
सहकारी समितियों का निर्माण होता है अथवा कहीं से ग्राम समाज के अधिकार में भूमि का कोई 
टुकड़ा आता है, तो ग्राम विद्यालय को उसके कार्यो के लिए तथा पूरक आय का एक निवमित' 
सावन प्रदान करने के लिए कुछ भूमि दी जा सकती है। निर्मित वस्तुओं की किस्म पर विशेष 
बल देना आवश्यक हैं । इससे उनको खपाने में सुममता होगी । स्कूल अयवा समाज के- उपयोग 
में बचे माल की खपत में स्थानीय सहकारी समितियों की सहायता लेनी चाहिए । दस्तकारी के 

उपकरणों की रचना में विद्याथियों को यथासम्भवर्शहिस्सा लेना चाहिए । 


कृषि, ग्राम तथा लघु उद्योग, सहकारिता विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा आदि सम्बद्ध 
कार्यक्रमों से सम्बन्ध स्थापित करके और इस प्रकार हर एक जिले और ब्लाक की विकास योजना' 
में बुनियादी शिक्षा देने वाली संस्वाश्नों का एक सुनिश्चित स्थान बनाकर बुनियादी शिक्षा के 
व्यावहारिक मान और आर्थिक लाभ को भी वढ़ाया जा सकता है। यह इस बात में भी सहायक 
होगा कि बुनियादी शिक्षा विकास के अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताञ्रों के साथ-साथ चल सके। 
ऐसे समन्वय के लिए यह आवश्यक है कि बुनियादी शिक्षा की परामर्णदात्री समितियों में विकास 
कार्य की विविध शाखाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित रहें । 
१८. सामुदायिक विकास में ग्राम स्कूलों, विशेषत: बुनियादी पद्धति के स्कूलों का प्रमुख 
। है । इस प्रकार स्कूल में जिन विचारों का सूत्रपात होता है वे बच्चों के साथ अध्यापकों 
सामान्य सम्पर्क द्वारा समुदाय के जीवन में प्रविष्ट होते हैं । जो ग्राम निवासी स्थानीय स्कूल 
में जाते हैं और वहां होते हुए कार्य को देखते हैँ, वे नए सुझावों को ग्रहण कर लेते हैं। एक स्कूल 
समुदाय की उन्नति में जो कुछ योग दे सकता है, उसके महत्व को वढ़ाने के लिए यह सुझाव 
दिया गया है कि सव उच्च बुनियादी स्कलों के पास एक खेत और उससे सम्बद्ध एक कारखाना ही 6 | 
साधारणतया लोग उद्यरतापूर्वक दान देकर ऐसे कार्यो को सहायता देने के लिए तैयार रहते हैं । 
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१६. ऊपर के वर्णन से यह स्पप्ट है कि प्रारम्मिक शिक्षा एक मौलिक महत्व का छत है 
जिसमें पर्याप्त समय तक नए विचारों के परीक्षण, मार्गे-दर्मक ग्ध्ययनों का प्रारम्भ, 
परिणामीं की जांच, और निर्णीत विधियों को वहुसंख्या में कार्यान्वित करने की त्वरित विधियों 
का विकास करना आवश्यक होगा । प्रणासकीय रीति-नीति, भर्तो के नियम, पदवर्द्धि की विधियों 
श्रादि में बड़े-बड़े नए मार्ग निकालने आवश्यक होंगे । इन कार्यो और इस अध्याय में वणित 
अन्य कार्यों को करने के लिए शिक्षा मन्त्रालय एक बुनियादी तथा प्रारम्भिक शिक्षा परिषद की 
स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है । 

माध्यमिक शिक्षा 


२०. माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी समस्याह्रों पर विचार- 
विमर्श किया और १६४५३ में अ्रपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । आयोग ने विद्यमान माध्यमिय 
स्कूलों की भ्रुटियों पर विचार किया और कहा कि तत्कालीन पाठ्यक्रम और अ्ध्यापन की 
परम्परागत रीति विद्यार्थियों के अपने चारों ओर के संसार का ग्न्तदर्णन नहीं करा पाती और 
विद्यार्थियों के समूचे व्यक्तित्व को विकसित करने में श्रसफल रहती है । पहले अंग्रेजी भाषा के 
अ्रव्ययन पर अधिक बल दिया जाने के कारण बहुत-से दूसरे विपयों की उपेक्षा की जाने लगी 
थी। कक्षाओं में विद्याथियों की संख्या बहुत अ्रधिक हो जाने के कारण अध्यापकों और विद्याधियों 
का व्यक्तिगत सम्पर्क कम हो गया और अनुआासन तथा चरित्र-निर्माण पर पर्याप्त बल नहीं दिया 
जा सका । जब-तव आंशिक सुधार आरम्भ किए गए परन्तु आवश्यकता इस बात की थी कि 
माध्यमिक शिक्षा पद्धति का आमूल नवीकरण हो । इसलिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 
दिक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रमों में अपेक्षाकृत अधिक विविधता और व्यापकता लाने और 
अ्रधिक सर्वांगपूर्ण पाठ्यक्रमों की--जिनमें सामान्य और व्यावश्नायिक दोनों प्रकार के विपय 
सम्मिलित हों--व्यवस्था करने के प्रस्ताव रखे । उनका यह विचार नहीं है कि सामान्य 
या सॉंस्कृतिक' शिक्षा और व्यावहारिक, व्यवसायात्मक' अथवा टेकतीकल' शिक्षा में कोई 
वनावटी विभाग क्रम विद्यमान है । आयोग ने जिस प्रशासन सम्बन्धी आदर्श की सिफारिश 
की है उसमें यह सुझाव विद्यमान है कि प्रारम्भिक या निम्न बुनियादी शिक्षा के चार-पांच साल 
के अन्तर के बाद तीन बर्ष-की एक मिडिल अथवा उच्च जूनियर अबवा निम्न या माध्यमिक 
ग्रवस्था और चार वर्ष की उच्च माध्यमिक अवस्था होनी चाहिए । उसके बाद पहला डिग्री 
पादयक्रम तीन वर्ष का होना चाहिए । झ्रायोग ने वहुद्देशयीय स्कूलों, पृथक या बहुद्ेशयीय स्कूलों 
के अ्ंगभूत औद्योगिक स्कूलों की स्थापना और देहातों में कृषि शिक्षा के लिए विशेष सुविधा देने 
की सिफारिश की । सध माध्यमिक स्कूलों में भाषा, सामान्य विनाव, सामाजिक विज्ञान, और 
एक समान अंग के रूप में किसी एक दस्तकारी को पाठ्यक्रमों में सामान्यतवा अपनाने की 
व्यवस्था का प्रस्ताव किया । इन सिफारिशों के आधार पर ही केन्द्र और ल्‍ज्य सगकारों ने दूगरों 
पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यक्रमों का निर्धारण किया है। आधुनिक रीति से आधथिक विकास 
के लिए ऐसी निर्दोष माध्यमिक शिक्षा पद्धति को आधार बनाना आवश्यक है जो वहुत-सी विभिन्न 
दिशाओं में प्रवेश करा सके। आंशिक रूप से इसलिए कि माध्यमिक शिक्षा का रूप पहले ही एक 
रखात्मक रहा है, मैट्रिक पास लोगों में पहले ही वेकारी बहुत बढ़ी हुई है, झार्ट कालेज अतिसंकुल 
डोते दिखाई देते हैं और इस पद्धति से नतो समाज को ही उचित लाभ पहुंचा है न व्यवित को ही । 


२१. उरी पंचवर्यीय योजना के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए बहुत बड़ी 
संख्या में ऐसे विज्ञ कार्यकर्ताओं, ठेकतीशियनों और विशेषज्ञों की आवश्यवता है जिन्होंने 


४७६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


आरम्मिक या माध्यमिक शिक्षा के वाद किसी विशद्येप व्यवसाय की प्रौद्योगिक और 
व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण की हुईं हो । इस प्रकार अव्यापकों, राष्ट्रीय विस्तार सामुदायिक 
योजना क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं, सहकारिता कर्मचारियों, राजस्व प्रशासकों, उद्योग-बन्चों, कृषि 
च विकास के दूसरे क्षेत्रों में प्रौद्योगिक तथा अवीक्षक कर्मचारियों की पूति मुख्यतया 
१४-१७ वय वर्ग में से करती है । इस वय वर्ग में इस समय छास और कुनिर्देश की मात्रा 
चहुत अधिक है, जैसा कि इस तथ्य से स्पप्ट है कि मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष दूसरी परीक्षा 
देने वाले विद्यार्थियों में से ५० प्रतिशत से अधिक अनुत्तीर्ण हो जाते हैं । इस बात पर तो सभी 
सहमत हैं कि शिक्षा के माव्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों की विविधता वर्धमान होती रहनी 
चाहिए जिससे विद्यार्थियों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार विपयों में प्रशिक्षण लेने के 
निदेश दिए जा सकें और उनका पथप्रदर्दन किया जा सके । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रस्ताव 
यह है कि दस्तकारियों और विविध पाठ्यक्रमों का समावेश हो, विज्ञान के अध्यापन के लिए 
अपेक्षाकृत उत्तम सुविधाओं की व्यवस्था हो, वहुद्देश्यीय स्कूल और जूनियर टेकनीकल स्कूल खोले 
जाएं, साथ ही हाई स्कूलों को ऊंचा दर्जा देकर उच्चतर माव्यमिक स्कूल वना दिया जाए। 


२२. माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन का जो आदर्श प्रस्तुत किया 
था उसको कार्यान्वित करने के लिए पिछले दो वर्षो से कार्य हो रहा है । पहली योजना में इसके 
लिए २२ करोड़ रुपए की व्यवस्था थी, दूसरी योजना में ५१ करोड़ रुपए की व्यवस्था है। इससे 
आशा है कि माव्यमिक शिक्षा के नवीकरण का कार्यक्रम कुछ झागे बढ़ेगा | अन्य कार्यक्रमों के 
अतिरिक्त वर्तमान हाई स्कूलों में. से कुछ को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और बहुद्देश्यीय स्कूलों 
में परिणत करना है । पहली योजना की अवधि में लगभग २५० बहुद्देश्यीय हृद्देश्यीय स्कूलों की स्थापना 
की गई थी, दूसरी योजना की अवधि में इनकी संख्या बढ़ाकर १,१८७ की जाएगी । हाई और 
उच्चतर माध्यमिक स्कूलों (जिनमें सामान्यतया मिडिल कक्षाएं भी होती हैं) की संख्या १०,६०० 
से बढ़कर दूसरी योजना के अन्त तक १२,००० हो जाएगी । दूसरी योजना की अवधि तक 


आशा है कि १,१५० हाई स्कूल भी उच्चतर माव्यमिक स्कूल वन जाएंगे। इस प्रकार उच्चतर : 


माध्यमिक स्कूलों की संख्या लगभग २,८०० हो जाएगी। देहातों में माध्यमिक स्तर पर कपि 
शिक्षा के विकास के लिए विचार यह है कि देहाती माध्यमिक स्कूलों में २०० अतिरिक्‍त कृषि 
पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाए । दूसरी योजना काल में माध्यमिक स्तर के स्कूलों में विद्याथियों 
की संख्या २३ लाख से बढ़कर ३१ लाख हो जाएगी । 


माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति पर विद्यार्थियों को अर्व-प्रशिक्षित कमंचारियों के रूप में 
किसी बच्चे में लगने अथवा अपना कोई छोटा-मोटा धन्धा शुरू करने योग्य बनाने के लिए दूसरी 
योजना में ६० जनियर टेकनीकल सकल खोलने का प्रस्ताव है। इन स्कूलों में १४-१७ वद्य वर्ग के 
लड़कों को तीन वर्ष तक सामान्य और टेकनीकल शिक्षा तथा कारखाना- सम्बन्धी प्रशिक्षण 
पिया जाएगा । 


२३. पहली योजना के अन्त में माध्यमिक स्कूलों के कर्मचारी वर्ग में प्रशिक्षित शिक्षकों 
का अनुपात ६० प्रतिशत था। राज्यों की योजनाओं के अनुसार आगामी पांच वर्षों में प्रशिलित 
शिक्षकों का यह अनुपात बढ़कर ६८ प्रतिशत हो जाने की आशा है । व्यावसायिक पाठ्यक्रम के 
लिए माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण पर वहुत ध्यान देना होगा । शिक्षा पद्धति के पुनन्निर्माण 
की दिशा में प्रारम्भिक और माध्यमिक स्कूलों में दस्तकारी की शिक्षा देना एक आवश्यक अंग है, 


कक सं 


शिक्षा ट््र्ब 


तर जी 


परन्तु प्रशिक्षित अश्यापकों के अभाव में ऐसे पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की प्रगति धीमी है । शिक्षा 

मन्त्रालय के एक कार्यक्रम के अनुसार ५०० डिग्री वाले और १,००० डिप्लोमा बाले घिक्षकों 
को बहुद्देशयीय और जूनियर टेंकवीकल स्कूलों के लिए प्रशिक्षण देने को योजना है । राज्यों के 
योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा के नवीकरण के लिए करोड़ रुपए की व्यवस्था है । उनकी 
योजनाओं में हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूल बनाने, प्रयोगशालागों और पुस्तकालयों 
का सुधार करने, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने तथा शिक्षण के मानदण्ड में वद्धि करने, अध्यापकों 
का वेतन बढ़ाने और शिक्षा तथा व्यवसाय सम्बन्धी परयप्रदर्शन करने की आवश्यकता है । 


२४. माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई दया में है । इस समय 
१४-१७ वय वर्ग की लड़कियों की कुल १ करोड़ २० लाख संख्या में से लगभग ३ प्रतिशत 
पड़ने जाती हैं! राज्यों की योजनाओं में लड़कियों की शिक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, वर्योदि: 
लड़कियों के हाई स्कूलों की संख्या १,५०० से बढ़कर दूसरी योजना की समाप्ति तक केवल १,७०० 
होने की झ्राशा है। जिन क्षेत्रों में श्रमी प्रवेश खुला है श्रोर श्रधिक हो जाने की झ्राशा है (जैसे 
ग्राम सेविका, उपचारिका, स्वास्थ्य निरीक्षक, शिक्षक श्रादि) उन धन्धों को झपनाने योग्य बनाने 
के लिए लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्तियों की सिफारिश की गई है | इस दिशा में लट॒कियों 
की दिक्षा को विशेष प्रीत्साहन की अपेक्षा है । 


२५. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर एक सवाल, जिस पर अब कंन्द्रीय शिक्षा परामरंदात्री 
परिषद की एक समिति विचार कर रहो है, यह है कि बुनियादी शिक्षा श्रौर माध्यमिक शिक्षा 
सुधार की योजना का आपस में क्‍या सम्बन्ध है ? प्रारम्मिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में 
परिवतित करने का कार्यक्रम चालू कर ही दिया गया है । जैसे-जैसे यह वार्पफ्रम प्रागे बढ़ेगा, 
उच्च बुनियादी और मिडिल स्कूल जी अगले स्तर के प्रतिनिधि है, भ्रपनी पद्वतियों ध्ोर पहुंच 
की दृष्टि से एक-दूसरे के निकट्तर होते जाएंगे। ऐसा सोचा जा रहा है क्वि उच्च दुनियादो 
स्तर के बाद एक बुनियादी पदचात स्तर हो । बुनियादी पश्चात प्रशिक्षण देने वाली संस्याम्रों 
की संस्या भ्रभी बहुत थोड़ी है। इस कारण शिक्षा मन्त्रालय ने बुनियादी पश्चात स्कूलों बे: विकास 
की सहायता के लिए आथिक व्यवस्था की है । राज्यों में माध्यमिक शिक्षा के नवीकरण का 
कार्यक्रम ज्यों-ज्यों कार्यान्वित होता जाएगा त्यों-त्यों यहू वांछित होता जाएगा कि बुनियादी 
पच्चात दिक्षा और भ्रव विकसित होने वाले माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में निकट समन्वय स्थापित 
करने के उपाय सोचे जाएं | 

२६, शिक्षा पद्धत्ति के पुनर्गठन के साथ-साथ, जो ग्ब प्रगति पर है, शिक्षा के माध्यमिवर 
स्तर पर हिन्दी तथा दूसरी प्रादेशिक भाषाओं के अव्ययन का महत्व अधिक बढ़ जाता है । इस 

सम्बन्ध में एक समस्या, जिस पर ध्यान गया है, यह है कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी भ्रध्ययन 
की सुविधाओं की व्यवस्था हो और हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के अतिरिवत अन्य भापाशों के 
अव्ययन की व्यवस्था ही । इस विषय में मुख्य कठिनाई विशिष्ट भाषाओं में प्रशिक्षित प्रध्यापकों 
की कमी की है । इस कमी को दूर करने के लिए शिक्षा मन्प्रालय ने ग्रहिन्दी भाषी क्षेत्रों के 
माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों और हिन्दी भायो क्षेत्रों के माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी 
के अतिरिवत अन्य भाषाओं के अध्यापकों की व्यवस्था के लिए कोप का प्रबन्ध कर दिया है । 
विश्वचिद्यालय शिक्षा 

२७. हाल के वर्षो में विश्वविद्यालयों और कालेजों में विद्यायियों की मंग्या की दत्त वृद्धि 

का शिक्षा के मानदण्ड पर गहरा असर हुआ है। पांच वर्ष पहले विद्याधियीं दी संरया ४,२०,००० 


डछथ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


-थीं; पहली योजना को अवधि के अन्त में यह लगभग ७,२०,००० हो गई है । कला और विज्ञान 
डिग्री तथा उच्च परीक्षाएं पास करने वाले विद्यार्थियों की संल्या इस अन्तर में प्रति वर्ष ४१,००० 
से ५८,००० हो गई है । विश्वविद्यालय और कालेज की शिक्षा को उन्नत करने ठथा ह्वास एवं 
उत्तीर्ण होने में असमर्थ विद्याथियों के गतिरोवब को कम करने के लिए विश्वविद्यालय अनदान 
आयोग कई उपाय कर रहा है। उदाहरणार्व, कुछ उपाय इस प्रकार हैं :- त्रि-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम 
की स्थापना, प्रवचनों और गोप्ठियों का संगठन, भवनों, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं में 
सुधार, छात्रावासों की सुविधा की व्यवस्था, बुणी छात्रों के लिए वजीफ और झोव के लिए 
छात्रवृत्तियों की व्यवस्था और विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन में वृद्धि । दूसरी पंचवर्षीय्र 
योजना की अवधि में सात नए विद्वविद्यालय स्थापित होंगे ॥ 


२८. विश्वविद्यालय की चिल्ला पर असर डालने वाली कई महत्वपूर्ण समस्याएं विचारा- - 
'घीन हैं। इनमें से दी का विद्येप उल्लेख किया गया है । माध्यमिक स्तर पर विविवतायुक्त पाठ्य- 
नम की प्रवर्तन से शायद आर्ट कालेजों में छात्रों की भीड़-भाड़ किसी सीमा तक घट जाए। केन्द्रीय 
सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति इस विपय पर विचार कर रही है कि सार्वजनिक सेवाश्रों में भर्ती 
-के लिए डिग्री पर निर्भर किया जाए या नहीं, यदि किया जाए तो कहां तक । वहुत-से स्वीकृत 
संयुक्त कालेजों के शिक्षा के वर्तमान मानदण्ड असन्तोषजनक होना एक दूसरी समस्या है, जिस 
पर ध्यान दिया जा रहा है । यह आवश्यक है कि माव्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा 
के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई से और सार्वजनिक सेवाओं के लिए की जाने वाली भर्ती की झतों 
और पद्धत्ति में किए नए उचित परिवर्तन से विश्वविद्यालय की शिक्षा को ध्येय और दिशा की 
दप्टि से ऊंचा बनाया जाए और इस प्रकार वह आथिक तथा सामाजिक विकास की योजनाओं 
के अधिक अनुकूल हो सके 


२६. दूसरी पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय-की शिक्षा के लिए कुल ५७ करोड़ रुपए 
की व्यवस्था है; इसमें से २२ करोड़ ५० लाख रुपए की व्यवस्था राज्यों की योजनाओं में और ३४ 
करोड़ ४० लाख की व्यवस्था केद्धीय सरकार की योजना में है, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग के हिस्से के २७ करोड़ रुपए भी सम्मिलित हैं। इस व्यय का अधिकांदा- विश्वविद्यालयों 
में टेकनीकल तथा वैज्ञानिक शिक्षा की अधिक अच्छी व्यवस्वया और संगठन के लिए है। इसके 
अतिरिक्त टेकनीकल शिक्षा के कार्यक्रम में १३ करोड़ रुपए विश्वविद्यालय की तथा उच्चतर 
उ्तरों पर इंजीनिबरी तथा टेकनीकल शिक्षा के लिए सुरक्षित हैं और १० करोड़ रुपए छात्रवृत्तियों 
के लिए रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय तथा उच्चतर स्तर पर ४ करोड़ ६० लाख 
' ऋपए कृषि शिक्षा के लिए और १० करोड़ व्यए स्वास्थ्य शिक्षा के लिए उन क्षेत्रों के कार्यक्रमों 
के लिए रखें गए हूँ । वैग्लानिक और औद्योगिक अनुसंधान परियद के कार्यक्रम तथा अन्य सम्बद्ध 
कार्यक्रमों में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंबान के लिए रखें गए २० करोड़ रुपए इनके 
अतिरिक्त हैं । 


देकनीकल शिक्षा 
३०. विकास के पत्वेक क्षेत्र में टेकनीकल कर्मचारियों की निरन्तर अधिकाधिक संख्या में 
आवश्यकता होगी । डाक्टरों, कृषि तथा पशुपालन विद्येपज्ञों तथा अन्य लोगों के प्रशिन्षण की 
आविवातओं में वद्धि करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनका वर्णन उचित अध्यायों में किया 


शया है | पहली योजना की अवधि में कुछ उच्चति होने पर भी इंजीनियरों तथा टेकदीकल कर्म- 


धित्ता ड9६ 


खारियों की आवश्यकता की पूर्ति करना वर्तमान संस्याझं की क्षमता से वाहर की बात होगी । 
दूसरी योजना की अवधि में टेकवीकल शिक्षा के विकास की यह प्रमुख समस्झा है । 


३१. टेकनीकल शिक्षा के क्षेत्र में दीवकालीन आयोजन करना पड़ा है । प्रथम योजना 
की अ्रवध्षि में टेकनीकल शिक्षा के विकास में महत्वप्रू्ण उन्नति हुई । कुछ वर्ष पहले टेकनीकल 
शिक्षा की अखिल भारतीय परिपद ने जिन उच्च टेकनीकल संस्थानों की ज्थापना की सिफा- 
परिश की थी, उनमें से पहले इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेकनोलीजी खड़गपुर में रघापित हो गया । 
इस इंस्टिट्यट में योजना के अनसार १,२०० छात्रों के लिए प्राक-स्नातक शिक्षण, और ६०० 

छात्रों के लिए स्नातकोत्तर एवं दोथ की व्यवस्था की जाएगी । यहां विषयों की दृष्टि से वहत 
व्यापक विपयों क॑ प्रशिक्षण की सुविधाएं हैं, जैसे जलपोत निर्माण, शित्प श्ौर मामुद्रिक 
इंजीनियरी, ईवन और ज्वलन ईंजीनियरी, उत्पादन टेकनीलौजी, पदार्थों का यान्निफ प्रणयन, 
कृषि इंजीनियरी, भू-मौतिकी, नगर व प्रादेशिक निर्माण योजना भौर निर्माण दिल्प--थे विपय 
अपेक्षाकृत नए हैं और टेकनीकल कर्मचारियों की आवयश्कता की दृष्टि से रसे गए है। बंगलोर 
में इंडियन इंस्टिट्यूट आफ साइन्स नामक संस्था का विकास वायु एवं जल सेना इंजीनियरी, धवित 
इंजीनियरी, आन्तरिक ज्वलन इंजीनियरी, धातु विज्ञान ओर विद्युत इंजीनियरिंग विषयक शोध 
और टेकनीकल शिक्षा के लिए किया गया है । डिग्री और डिप्लोमा परादयक्रमों के लिए 
देश भर में कई टेकनीकल संस्थाझों का विकास किया गया है, और विभिन्न राज्यों की आवश्यकता 
की पूर्ति के लिए नई संस्थाएं स्थापित की गई हैं। पहली योजना के आरम्भ श्र अन्त में टेकनीव्ल 
शिक्षा की स्थिति का विवरण इस प्रकार है :--- 


इंजीनियरों और देकनोलौजी 


१६४६-५० १६५५-५६ 
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संस्थाओं > संस्थाओं 

2 प्रवेश प्रतिफल _- प्रवेश प्र: 

की संख्या श॒ प्रतिफल मी संस्या तफल 
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और 

अनुसन्धान सुवियाएं दर १३६ ६१ श्द २७०. १६० 

डिग्री अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम ३३ ४,१२० २,२०० ६० ६,०५० र,३० 
डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्‌ ५,६०० रे.्पघ०ण... १०८ ८5,७०० ३,६ 








३२. इस विवरण से स्पप्ठ है कि संस्थाओं में छात्रों की प्रवेश संख्या और स्नान हों की 
प्रतिफल संख्या में १६४६-५० की अपेक्षा ५० प्रतियत वृद्धि हुई है । १६४७ की ब्रक्षा तो यह 
बुद्धि तिगुनी है। वर्तमान प्रवेश संस्या के आधार पर १६५८-५६ में और इसके पद्चान ४5,६०७ 
स्नातक और ५,२२० डिप्लोमा लेने वाले इन संस्थाओं से प्राप्त होने लगेंगे । १६५७ दे; प्रंकों 
से ये अंक दगने हैं । संख्या वृद्धि के साथ-साथ प्रशिक्षण के मानदण्ड की उत्कृप्टता ता में उन्नति 
का भी ध्यान रखा गया है । घिक्षा में उत्कृप्टता की समस्या वी कठिन कोर शिक्षा संस्यात्रों मे 
योग्यतर कर्मचारियों, श्रेप्ठठर साज-सामान ओर झधिक सुविधाजनक आवास स्थान पा द्ीना 
है । टेकनीकल शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद और उसकी प्रादेशिक समितियों ने देश न्नकी 
विभिन्न संस्थाओं की स्थिति का, उनकी कमियों, पाठ्यक्रमों, मानदण्डों सौर ग्रावश्यक सुधारों 


डय० . ट्वितीय पंचवर्षीय योजना 


का व्यापक अध्ययन श्ञ्ज्ज परिषद जे प्रतिवेदनों न्न्च्फ आधार पर >> केन्द्रीय सरकार ३ #> 
का व्यापक अव्ययन किया है । परियद के प्रतिवेदनों के आवार पर केन्द्रीय सरकार ने संस्वात्रों 
अलग-अलग पर्याप्त असनदान १-3] 

का अलय-अलग पयाप्त अनुदान दिए हैं । 


. विश्निप्द क्षेत्रों में सुविवाश्रों के विकास पर विद्येप ध्यान दिया गया है। प्रवन्च शिक्षा 
और प्रशिक्षण की एक योजना को, जिसमें आरौद्योगिक इंजीनियरी, औद्योगिक प्रश्ञासन, और 
व्यावत्तायिक प्रवन्ध सम्मिलित हूं, सात चुन हुए कन्द्रा मे कार्यान्वित किया गया हद और उद्योग 
व व्यापार संक्याओं के साथ मिलकर इन विपयों के प्रशिक्षण के समन्वित विकास के लिए एक 
प्रबन्ध प्रशिक्षण बोई की स्थापना की गई है । हैदराबाद में एक प्रशासनिक कर्मचारी कालेज 
और वेजन्नानिक प्रवन्ध को उन्नत करने के लिए एक संस्था की स्थापना का कार्य पर्याप्त आगे 
चुका है । मद्रास, कलकत्ता, वम्बई और इलाहाबाद में मुद्रण कला के लिए चार प्रादेशिक स्कूल 


७ 


बोले जा रहे हैं; ऐसे पांचवे स्कूल की योजना दिल्‍ली के लिए है । इंस्टिट्यूट आफ टाउन प्लेनर्स 
साथ मिलकर दिल्ली में नगर व ग्राम आयोजन का एक सकल खोला जा रहा है। 
संस्थाओं को छात्रावासों के निर्माण के लिए व्याज रहित ऋण देने की योजना भी कार्यान्वित 
की जा रही है । इस योजना के पूरा हो जाने पर सात हजार छात्रों के लिए आवास की सुविवा हो 
जाएगी । जो दात्र विज्ञान, इंजीनियरी या टेकनोलौजी में अनुसन्वान करना चाहते हैं, उनके लिए 
२०० रुपए मासिक की ५०० से अधिक अनुसन्धान छात्रवृत्तियों की स्थापना की गई है। 
अधिक उन्नत वैज्ञानिक अनुसन्धान को प्रोत्साहित करने के लिए एक अनसन्धान वृत्ति योजना 
बनाई -गई है । 


ब्रा 
लत 


५- 
। 
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३४. प्रथम पंचवर्षीय योजना में किए गए उपायों के अतिरिक्त. भविष्य में टेकदीकल 
कर्मचार्यों की बढ़ती हुई मांग के कारण टेकनीकल शिक्षा का विस्तार करना अर आवश्यक है 
पिछले दो-तीन वर्षों में जनशक्ति के आयोजन की ओर विशेय ध्यान दिया गया है। सामान्यतया: 
वर्तमान संस्थाओं में से अधिकांश की क्षमता से यह बाहर की बात है कि वे प्रशिक्षण के लिए 
वर्तमान से अधिक संख्या में छात्रों को प्रवेश दे सके और साव-साय उचित मानदण्ड को भी स्थापित 
रुख सके | 


दूसरी पंचवर्षीय बोजना में टेकवीकल शिक्षा के लिए ४८ करोड़ रुपए की व्यवस्था को 

गई है | इसका एक भाग प्रधम योजना में आरम्म की गई योजनाओं के लिए है, शेष नई संस्थात्रा 
और नए पाद्यक्रमों को जारी रखने के लिए रखा गया है । दूसरी योजना की अवधि में इंडियन 
इंस्टिद्यूट आफ टेकनोलौजी, खड़मपुर को स्नातक तथा स्नातकोत्तर अच्ययन के लिए पूरी तरह 
विकसित कर दिया जाएगा । दूसरे चुने हुए केन्द्रों में मी स्तातकोत्तरकालीन पाठ्यक्रमों और 
इंजीनियरी तथा टेकनोलौजी में अनुसन्वान की व्यवस्था की जाएगी । व्ंमान संस्याओ्रों को 
डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए विकसित करने की जो योजना कुछ वर्ष पहले 
आरम्म की गई थी उसे पूरा किया जाएगा । 


दूसरी योजना की अवधि में जो नए प्रयोग झूरू किए जाएंये, उनमें देश के पश्चिमी, उत्तरी 
और दक्षिणी प्रदेशों में उच्चतर टेकनीकल संस्याओं की स्थापना के प्रयोग सी हैं । इनमें से दो 
वम्बई और कानपुर में स्थापित होंगी, तीसरी संस्था का स्थान विचाराबीन है । प्रत्येक संस्था 
में, जब वह पूरी तरह विकसित हो जाएगी, १,२०० प्राकू-स्नातक और ६०० स्वातकाचर 





शिक्षा धघर 


३४५. दिल्‍ली पोलीटंकनीक मसंसस्‍्या में विपयों को ब्यापकता की दष्टि से प्रशिक्षण को 
सुविधाओं के विस्तार का प्रस्ताव हैं | ईजीनियरी और टेकनोलौजी के प्रथम डिग्री घौर डि्दोमा 
पाठ्यक्रमों की उचित सुविधा की व्यवस्था के लिए € संस्थाएं डिग्री स्तर की घर २१ संस्थाएं 
डिप्लोमा स्तर की स्थापित करने का विचार है । फोरमैनों के प्रशिक्षण की यो जना कोने 
काम करने श्रौर प्रशिक्षण के अन्तर पारीयारी से बदलते हैं---उद्योग संस्था्रीं के सहयोग से 
कार्यास्वित क्रिया जाएगा। ६० जूनियर टेकनीकल स्कूल खोलने की योजना का उक्लेय किया 
जा चुका है। प्रत्येक स्तर पर टेकनीकल शिक्षा को गुणों को दृष्टि से उन्नत करने के लिए देख: 
नीकल शिक्षकों के लिए प्रत्यास्मरण तथा ग्रन्य पाठ्यक्रमों के प्रबन्ध किए जाने का प्रस्ताव किया 
गया है। छात्रवृत्तियों की संख्या ६३३ से बढ़ाकर ८०० कर दी जाएगी झौर छाव्रवृत्तियों नणय 
टेकमीकल अध्ययन के लिए कुछ निःशुल्क स्थानों की पर्याप्त व्यवस्था रसी गई है । १६,००० 
टेकनीकल विद्यार्थियों और जनियर देकनीकल स्कूलों के ३,३०० छात्रों के लिए अतिर्वित छाजावास 
निर्मित किए जाएँगे। मुद्रण शिल्प विज्ञान के लिए भी एक कैद्धीय संस्था की योजना बनाई जा 
चुकी है भर घनवाद के इंडियन स्कूल आफ माइन्स एण्ड अप्लाइट ज्योत्तोजी का विस्तार किया 
जाएगा जिससे खान इंजीनियरी तथा उससे सम्बद्ध विषयों म॑ प्रशिक्षण की सुविधाए प्राप्त हो 
सकेंगी । ऊपर उल्लिखित विकास का परिणाम यह होगा कि विभिन्न स्तरों पर टेकनीवल पाठ्य- 
अमों में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे लिखे दंग से बढ़ जाएगी :-- 


१६६०-६१ तक ग्नु- 
मानित प्रवेश संस्या 


स्नातकोत्तर पाद्यक्रम और अनुसन्धान कार्य ५७० 
प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम 3,५५० 
डिप्लोमा पाठ्यक्रम (इसमें फोरमनों के प्रशिक्षण के पादयक्रम 

सम्मिलित हैं) ११,३०० 
जूनियर टेकनीकल सकल ५,८०० 








इन अंकों का अर्थ यह है कि १६६०-६१ तक प्रति वर्ष ५,७०० स्नातक और ६,६०० 
डिप्लोमाधारी प्राप्त हुआ करेंगे, अर्थात्‌ पहली योजना के अन्त में प्राप्त होने वाले स्नासकों की 
संख्या से दुगने स्नातक और तिगुने डिप्लोमाधारी होंगे । 


३६, योजना आयोग द्वारा नियकत इंजीनियरिंग कर्मचारी समिति ने इस बात की 
जांच कर ली है कि उल्लिखित प्रशिक्षण सुविधाएं पर्याप्त होंगी या नहीं। इस समितति की सिक्रा- 
दिखें भी हाल हो में मिली हैं। समिति इस परिणाम पर पहुंची है कि इसरी योजना में इंजीनियर 
प्रशिक्षण की प्रस्तावित सुविधाओं के अलावा, कुछ भ्रतिरिवत इंजीनियर स्नातकों को सायरित 
यांत्रिक, वैदुतिक तार-संचार सम्बन्धी, घातु विज्ञान सम्बन्धी श्रौर सान इंजीनियरी सम्दस्धी 
सेवाप्रों के प्रशिक्षण की और नागस्कि, यांत्रिक तवा विद्युत इंजीनीयरिय ल्षेत्र में ६,२२५ सिप्तोमा 
धारियों को प्रशिक्षण की और अ्रधिक सुविवाएं प्रदान करनी होंगी । यदि वियेषर उपाय दे 
किए गए तो दूसरी योजना की अवधि के बाद वाले वर्षों में श्रौर तीसरी योजना में मामचार 
वर्ग की कमी श्रधिक बढ़ जाएगी । समिति की सिफारिम है कि वर्तमान संस्यामों का समता 
में स्नातक प्रशिक्षण में २० प्रतिभत और डिप्लोमा प्रशिक्षण में २५ प्रतिशत की बुद्धि पी जाए । 
यह भी सुझाव है कि देश के विभिन्न भागों में १८ इंजीनियरी कालेज तवा ६२ इंजीनियरी खाल 
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थंघर ' द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


और स्थापित किए जाएं । इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए, जिन पर लगभग १० 
करोड़ रुपया व्यय होगा, विचार हो रहा है । 


३७. भ्रवीण मजदूरों, फोरमैनों तथा अन्य निरीक्षक कर्मचारियों की बढ़ती हुई मांग को भी 
दूसरी योजना की अवधि में पुरा करना होगा । श्रम मच्त्रालय का एक कार्यक्रम शिल्पियों की 
संख्या को प्रतिवर्ष २०,००० वढ्ा देने का है, और दस्तकारी प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए दो 
संस्थाएं स्थापित की जा रही हैं। अप्रेंटिसों के प्रशिक्षण की सुविवाश्रों को बड़े पैमाने पर विकसित 
करना पड़ेगा और इस क्षेत्र में एक अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण कर्तव्य अधिक संगठित निजी धन्चों 
ओर सार्वजनिक उद्योगों के व्यवस्थापकों पर है । लोहा तथा इस्पात मन्तरालय ने एक प्रशिक्षण 
निर्देशालय की स्थापना की है। इसका काम इस्पात के कारखानों के कर्मचारियों की जद्रत का 
समन्चय करना और आवद्यक प्रशिक्षण सुविधात्रों की व्यवस्था करना है । रेलवे मच्चालय को 
नी जो बड़े कार्यक्रम शुरू करने हैं, उनको दृष्टि में रखते हुए कई नए टेकनीकल स्कूलों की स्थापना 


. 


करने का विचार किया गया है । 
समाज शिक्षा 


इंथ. १६५१ की जनगणना से ज्ञात हुआ था कि आवादी के १६-६ प्रतिश्षत व्यक्ति साक्षर 
भी अनपात २० 
£ प्रतिशत) 


यु 


हैं। यदि इसमें से १० वर्ष से कम बच्चों की संख्या निकाल भी दी जाए तो 

प्रतिशत तक पहुंचता है । साक्षरता के इस अनुपात के अलावा पुरुषों (२ 

और स्त्रियों (७-६ प्रतिद्यत) में तथा शहरी आवादी (३४६ प्रतिशत) और देहाती आवादी 
(१२१ प्रतिशत) की साक्षरता के मध्य बहुत विपमता है। लोकतांत्रिक पद्धति पर द्वुत 
सामाजिक और आशिक प्रगति का मेल व्यापक निरक्षरता के साथ नहीं बैठता 
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३६. शिक्षा पद्धतियों में प्रस्तावित सुधारों को कार्यान्वित करने के साय-साव 
निरन्तर जारी रहने वाली कक्षातओ्रों और विभिन्न स्तरों पर समाज शिक्षा कक्षाओं का विस्तार 
होता जाएगा । राज्यों की योजनाञओों में साक्षरता तथा समाज शिक्षा केद्धों के उद्घाटन, समाज 
शिक्षा कार्यकर्ताओं तथा संगठनकर्ताओं के प्रशिलण, पुस्तकालय, साहित्य प्रकाशन, दृश्य- 
श्रव्य शिक्षा की व्यवस्था और जनता कालेजों की स्वापता के कार्यक्रम सम्मिलित हैं। योजना में 
समाज शिक्षा के हिस्से में कुल रुपया लगभग १५ करोड़ है | इसमें १० करोड़ रुपया वह भी 
सम्मिलित है जो राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम में दिखाया गया है । शिक्षा 
मन्त्रालय समाज शिक्षा के संगठनकर्तातओं के प्रशिक्षण और समाज तया बुनियादी शिक्षा से सम्बद् 
समस्याओं पर शोध एवं अध्ययन जारी रखने के लिए एक प्रधान शिक्षा केचद्र लोलना चाहता है । 


यद्यपि साक्षरता निस्सन्देह महत्वपूृण है, दयापि यह माचना पड़ेगा कि समाज शिक्षा के 
वृहत्तर विचार क्षेत्र का यह एक अंग है। समाज शिक्षा के अन्तर्गत मुख्यतया समाज की अपनी गति- 
विधि द्वारा अपनी समस्याओं के समाधान का व्यापक मार्ग विद्यमान है । साक्षरता के अलावा 
इसमें स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा पारिवारिक जीवन, आर्थिक गतिविधि, और नागरिकता प्रशिक्षण 
भी सम्मिलित हैं। समूचा केन्धीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम, समाज कल्याण 
विस्तार योजनाएं, जनता के सहयोग से सरकारी प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा संचालित देहाती 
कार्यक्रम, सर्वे सेवा संघ, भारत सेवक समाज आदि संस्थाओं के कार्यक्रम, सहयोग आन्दोलन, 
ग्राम पंचायतें आदि सब देश में इस समय वर्तमान समाज शिक्षा और देहात सुधार की दिद्ला 


शिन्ना ४८६ 


में राष्ट्रव्यापी प्रवत्न के विभिन्न रूप हैं। इस दृष्टिकोण से देखें तो समाज घिक्षा के शेर को विभेष- 
तया केवल इस विवरण में वर्णित आशिक व्यवस्थाशं से ही मापना ठीढ नहीं होगा । तथापि 
चिप्विप्ट प्रयोजन से एक संगठित और सुव्यवस्थित गतिविधि के रूप में समाज घिक्षा एक नया 
कार्यक्षेत्र है । बहुत बड़ी संस्या में विकास संस्थाएं समाज शिक्षा के एक-एक कार्य में संलस्त 
हैं। उचित विश्ेयज्ञों हाय उनके कार्य की पूवि कराना प्रभोष्द है। इसलिए सशाप्ट्रोय 
विस्तार तथा सामुदायिक विकास योजनाम्ं के क्षेत्रों में इस घोर जो कदम बद्ाया 
गया है उसका बहुत्त बड़ा महत्व है । कुछ समय तक सावधानी से पर्येवेक्षण करने से यह निश्चय 
दीं जाएगा कि इस छेन्न के शहरी और देहाती दोनों इलाकों में कैसी विशेषज्ञ संस्थाप्रो, 
पद्धतियों और चातुरी की आवश्यकता है । 
उच्चत्तर प्राम शिक्षा 

४०, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपने दो वर्ष पहले के प्रतिवेदन में छच्चनर स्तर पर 
ग्राम दिक्षा के विकास के सम्बन्ध में कई सुदृरगामी प्रस्ताव रसे थे । हाल ही में उल्चतर ग्राम 
शिक्षा समिति ने इस समस्या पर नए सिरे से विचार किया है और ग्रास संस्थाओं की स्थापना 
की सिफारिय की है। इन संस्थाओं का कार्य ग्राम समाज के लिए विश्निन्न कार्य करना भौर 
विशेषतः इस कार्यो की व्यवस्था करना होगा : (क) बुनियादोष्चात अ्रथवा हायर 
सैकण्डरी श्रध्ययन पूरा कर सेने वाले छात्रों को उच्चतर भ्रध्ययन की सुविधाएं प्रदान करना, 
(ख) ग्राम स्वास्थ्य, कृपि और ग्राम ईंजीनियरी तथा अन्य लपुतर पाठ्यक्रमों के प्रमाण पत्रीय 
पादयक्रमों की व्यवस्था करना, और (ग) अ्रध्यापन शोध विस्तार के व्यापदः कार्यक्रमों की 
व्यवस्था करना । ऐसा खयाल है कि ग्राम संस्थाएं सांस्कृतिक तथा प्रशिक्षण केन्द्रों भौर देहात 
में विकास योजना के केन्द्रों का काम करेंगी । शिक्षा मन्त्नालय का विचार दूसरी पंचवर्षीय योजना 
में १० ग्राम संस्थाएं स्थापित करने का है । इस काम के लिए उसने २ फोड़ रपया रखा 
है । इन संस्थाओं के स्थान के लिए पहले से ही ग्राम कार्य में संलग्न सेन्‍्द्रों में से प्रमुस केस्द्र चुन 
लिए गए हैं। कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने ग्राम उच्चत्तर शिक्षा 
परिषद का निर्माण पहले ही कर दिया है । 


भ्रप्पापपः 


४१. भ्रध्यापक सदा ही शिक्षा प्रणाली के चक्र में घुरी स्थान पर रहे हैं। बुनियादी परि- 
बर्तन और नवीकरण के संक्मण काल में यह और भी अधिक सच है । इस बात पर सामान्यतया 
सब सहमत हैं कि आजकल प्ध्यापन कार्य पर्याप्त संख्या में ऐसे लोगों को प्रपनी प्लोर प्राफपित 
नहीं करता जो अव्यापन को धन्‍्धे के रुप में स्वीकार करें प्रौर इस रूप में बहुत-से लोग घोड़े फाल 
के लिए प्रध्यापन कार्य को अपनातें है भ्ौर बाद में दूसरे घन्यों में लग जाते हैं । इसलिए शिक्षा वे 
प्रयति के लिए महत्वपूर्ण बात अभी प्ट अध्यापकों की स्थिति में सुधार करना है ) यो सुधार प्रावश्यवः 
है ये चाहे प्रशस्ततर प्रशिक्षण के रूप में हों या अधिक वेतन व अच्छी सेवा की घर्तों के रूर में 
हों, भ्रध्यापकों की संख्या श्रति बहुल होने के कारण रुके रह सकते है । पहली योजना से पहले 
अध्यापकों की संख्या ७ लाख ३० हजार थी, १६५५-५६ में वह बढ़कर १० सार २४ हजार हो 
गई है तथा १६६०-६१ तक बढ़कर १३ लाख ५६ हजार हो जानें वी सम्मावता है । 


४२. पहली योजना के शुरू होने से पहले प्राथमिक स्कूलों के ५६ प्रतिशत प्रस्याउक प्रौर 
मैकेण्डरी स्कूलों के ५४ प्रतिशत प्रध्यापक प्रशिक्षित प्रध्यापक थे। प्रझम योजना के प्रन्त तक ये 


पड द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


अंक ऋ्रमशः ६४ और ५६ प्रतिशत हो गए हैँ । अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण सुविवाश्रों की वृद्धि के 
लिए दूसरी योजना में १७ करोड़ रुपए की व्यवस्था है और वर्तमान संस्थाओं को विकसित करने 
के अतिरिक्त २३१ प्रशिक्षण विद्यालय और ३० प्रशिक्षण कालेज नए स्थापित करने का विचार 
है । आशय यह है कि योजना की समाप्ति पर प्रशिक्षण अव्यापकों का अनुपात, प्रायमिक और 
माध्यमिक स्कूलों में वढ़कर ऋ्रशः ७६ और ६८ प्रतिश्षत हो जाए। बुनियादी प्रशिक्षण 
कालेजों की संख्या ३३ से ७१ और बुनियादी प्रशिक्षण स्कूलों की संख्या ४४६ से ७२६ पहुंच 
जाएगी। अनुसन्धान केन्द्र के रूप में बुनियादी शिक्षा की एक राष्ट्रीय संस्था स्थापित की 
जा रही है । 

४३. पिछले कुछ समय से अव्यापकों की वेतनवृद्धि का प्रइन विचाराधीन रहता आया 
है | यह स्वीकार किया जा चुका है कि शिक्षा पद्धति को प्रभावशाली ढंग से पुनर्गठित करने के 
लिए अध्यापकों के लिए सनन्‍्तोषजनक वेतन की व्यवस्था एक आवश्यक उपाय है। पिछले कुछ 
वर्षों में कई राज्यों में अध्यापकों की वेतनवृद्धि के उपाय किए जा चुके हैं। स्वाभाविक बात 
यह है कि अध्यापकों के वेतन स्थानीय वेतन ढांचे के स्तर पर स्थिर करने होंगे ताकि उचित 
रूप में प्रशिक्षित व्यक्ति अध्यापन वृत्ति की ओर आकपित हो सकें और इसमें टिक सके । इसलिए 
विभिन्न राज्यों में इस समस्या का एक ही रूप नहीं है । अध्यापकों के वेतन की वृद्धि के प्रश्न 
के महत्व को स्वीकार करते हुए भी केन्द्रीय सरकार समझती है कि इस सम्बन्ध में अतिरिक्त 
व्यय उठाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, आगामी वित्त आयोग के प्रस्तावों के 
आने तक अस्थायी उपाय के रूप में केन्द्रीय सरकार ने राज्यों की सहायता के लिए उस अतिरिक्त 
व्यय का ५० प्रतिशत देना स्वीकार कर लिया है जो प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों का वेतन 
स्थानीय स्थितियों के अनुसार बढ़ाने में खर्च होगा। यह भी सुझाया गया है कि माध्यमिक स्कूलों 
के अध्यापकों की वेतनवृद्धि पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों को 
चाहिए कि वे स्कूलों की इमारतें बनाने पर किए जाने वाले खर्च में यथ्रासम्भव कमी करने की 
सम्मावना को देखें । उन्होंने यह भी प्रस्ताव किया है कि विभिन्न राज्य एक विशेष शिक्षा उपकर 
लगायें जिससे कि वे वेतन त्रम में वृद्धि करने में समर्थ हो सके । 

४४. यह तथ्य कि अध्यापक राज्य सरकारों, नगरपालिकाओं, जिला वोर्डो और निजी 
संस्थाओं आदि द्वारा नियुक्त हैं, एक ही राज्य में अध्यापकों के वेतनों, मानदण्डों, काम करने की 
अवस्थाओं व उन्नति और संभावनाओं में विविवता का एक महत्वपूर्ण कारण है । यह सिफारिश 
की गई है कि प्रत्येक राज्य इस वात पर विचार करे कि वह प्रायमिक स्कूल के अव्यापकों को 
उचित वर्मों में अपनी सेवा में ले आवे । जब अव्यापकों की सेवाएं उनके अपने सम्बद्ध वर्ग में 
स्थानीय संस्थाओं या निजी संस्थाओं को सौंप दी जाएंगी, तो उनकी नियुक्ति की शर्तें पूरी की 
जाती रहेंगी | इस प्रकार राज्य सरकारें अव्यापकों को,वे पूरी सहूलियतें देने में समर्थ हो सकेंगी 
जिनमें सुरक्षा, पेंशन, भविष्य निधि में अंज्दान, तरक्की तथा ऊंचे ग्रेड में जाने के अवसरों और 
अन्य उचित सुख-सुविवाओं की व्यवस्था सम्मिलित हैं । 

; छात्रवृत्तियां 
४५. दिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षाकुत अधिक अच्छे अवसर प्रदान करने और योग्व छात्रों को 
शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं देने के लिए पहली योजना की अवधि में छात्रवृत्तियों के कुछ कार्यक्रम 
चालू किए गए थे । दूसरी पंचवर्षीय योजना में छात्रवृत्तियों के लिए लगभग १२ करोड़ रुपए 
रखें गए है । यह घनराशि उत् राशि के अतिरिक्त है जो उन छात्रवृत्ति योजनाओं के जारी रखने 





धिन्ना श्धा 


मे व्यय होगी, जो इस योजना छी प्रंग नहीं है । प्रन्य छात्रों के घ्रतावा प्रनुदुचित क्रादिस जातियों, 
प्रतुमुचित जातियों तया अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए छा्वृत्तियों को व्यवस्था को गई 
है। एस कार्यक्रम में मंद्रिक के वाद की छात्रवृत्तियां, शोध छात्रवुस्तियां, समुद्रपार दी 
छाव्रवृत्तियां तथा भारत में एशियाई, प्रकीकी आदि विदेशी छात्रों के घख्ययन हें लिए 
सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां भी सम्मिलित हैं । 

४६. छात्रवृत्तियों के प्रमुख वर्ग इस प्रकार है :-- 


दात्रदृत्तिमों, 
बडीफो प्रादि 


की संस्या 








(क) केन्रीय सरकार--पहले से जारी योजनाएं : 
१. अनुसूचित जातियों, ्रनुयूचित ग्रादिम जातियों श्रौर ग्रन्य पिछटे 
वर्गों के लिए १,५५,००० 
>. विदेशों में अ्रन्ययन के लिए ३६१ 
३. विदेशी छात्रों के भारत में अध्ययन के लिए २,४८० 
४, अन्य इ्प्र्र्‌ 


(ख) फेसद्रीय सरकार--दृसरी पंचवर्षोष योजना फे भ्रन्तर्गत 
» अनुसूचित जातियों, अनुसूलित ग्रादिम जातियों व अन्य पिछटे 

वर्गों के लिए ३४,४०० 
२. मानव विज्ञान सम्बन्धी शोच कार्य के लिए प्र्०्ल 
३. विविध क्षेत्रों में नए कलाकारों के लिए ४०० 
४. विदेशों में प्रध्यपन के लिए ४६५ 
५. विदेशी छात्रों के भारत में अध्ययन के लिए ६१० 
* अन्य १,५९० 
(ग) राज्य सरकारें--(पहुले से जारी योजनाएं व दूसरों 

पंचवर्षोय योजना के प्रन्तर्गत) : 

- आरम्मिक स्तर पर २,५०० 
« माध्यमिक स्तर पर १२,००० 
- विश्वविद्यालय स्तर पर (मानव विज्ञात्र मंयंसी) ६,५०० 
४. टेकनीकल झिक्षा १,२०० 
५. अन्य 2६,००० 


४७. व्यावसायिक और झ्रौद्योगिक शिक्षा के लिए दिए जाने वाले दडीफों गग समावेश 
राज्यों में श्रम व उद्योग विभागों द्वारा तया केन्द्र में श्रम मख्ालय हारा कर लिया गया है । 
उच्च वज्ञानिक भर देकनीलोजिकल शोध के लिए प्राह्धतिक साधन घौर देशानिक घनुरंधान 
मस्त्रालय ने, कृषि प्रनुसन्धान के लिए कृषि मस्यालय ने, झौर मेडल शो को लिए 
स्वास्थ्य मंत्रालय ने वृत्तियों की व्यवस्था ही है। यहू बदनां सर्वथा संगत होगा दि 


हे 


नदी 


न्प >छ 


नज्ए 


9-६ द्द ् 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


दूसरी योजना के काल में योग्यता और प्रवृत्ति रखने वाले अधिकांश विद्यार्थी, जो उच्च सिश्ना 


>> चआट 


नीरज चर ऑऔ. ही थे कक: 
और जझोव कार्य में लगना चाहते हैँ, राज्य से उपयुक्त और व्यावह्मरिक सहायता लेने में समर्थ 


हो सर्केंगे । 


सांस्कृतिक व शअ्रन्य कार्यक्रम 


ने सांस्कृतिक विकास व अन्य संगठन के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम 
४८. शिल्ा मन्त्रालय ने सांस्कृतिक विकास व अन्य संगठन के लिए कई मह स्वपूण कायक्र 


दतलाए 5 इनका संध् >अ नच्चरण न इस ग्रकार 2. अ 
चनाए #; इनका साक्षप्त वचरण इस प्रकार हूँ :+- 


(क) 


(ज्) 


पु 


बोजना में हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं के विकास की व्यवस्वा है। हिन्दी 
सम्बन्धी कार्यक्रम में हिन्दी विध्वकोप बनाना, प्रामाणिक पाठ्य पुस्तकों भर 
आरम्मिक रीडरों की रचना, हिन्दी भाषा की शिक्षा व विकास में संलग्न संस्यात्रों 
को अनुदान देना और अहिन्दी भाया भाषी क्षेत्रों के प्राथियों को उच्च हिन्दी 
थिल्ना के लिए छात्रवृत्तियां देना सम्मिलित है। केच्वस्थ व्यवस्थाओं के अतिरिक्त, 
राज्यीय योजनात्ं में प्रादेशिक भाषाओ्रों के विकास के कार्यक्रम सम्मिलित 
हँऔर हिन्दी नापा के प्रसार की भी व्यवस्था की गई है। साहित्य अकादेमी 
ने भी विविध भापातञ्रों और देश के साहित्य के विकास की योजनाएं वनाई 
माध्यम से बयासम्भव अधिक से अधिक परिमाण में उपलब्ध बनाने के 
दृष्टि से प्रकाशित करने के लिए एक राष्ट्रोय पुस्तक न्यास (नेशचल बुक द्वस्ट) की 
स्वापना की जा रही है | दक्षिण भारतीय पुस्तक न्यास्त की स्थापना हारा इस्र 
दिल्ला में काम आरम्भ कर दिया गया है। कुरुक्षेत्र और वाराणसी में एक संस्कृत 
विद्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था भी योजना में विद्यमाद है और एक 
प्रस्ताव यह किया गया है कि देश में संस्क्त शिक्षा की वर्तमान दद्या के अनुसन्वान 
और इसके आगे विकास के सम्बन्ध में निदेश देने के लिए एक आयोग की 


नियुक्ति की जाए । 


थर्ड 


हैं। सब भाषाओं की अच्छी पुस्तकों को कम मूल्य पर भारतीय प्रकाचक्रों के 
की 


कलाओं के विकास के लिए साहित्य अकादेमी, नृत्य-चाटक और संगीत 
अकादेमी और ललित कला अकादेगी के कार्यक्रम वनाए गए हैं और उनके लिए 
योजना में व्यवस्था की गई है | योजना में राष्ट्रीय रंगमंच के लिए भचन 
निर्माण, राष्ट्रीय वाल संग्रहालय और अन्य संग्रहालयों के विकास व पुनर्गेव्न, 
आवुनिक कला की राष्ट्रीय वीधिका के विकास, वाल भवन की स्थापना, 
कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय ग्रन्चालय के विकास, दिल्‍ली में केद्रीय उद्धरण 
पुस्तकालय की स्वापना और रास्ट्रीब केन्द्रीय उद्धरण पुस्तकालय दया राष्ट्रीय 
अ्न्धानुक्रमणिका के प्रकाशन की व्यदस्था की गई है ॥ 





कप 


योजना में पुरातत्व विभाग, भारत के राष्ट्रीय अभिलेख मवत और मानव विज्ञान 
विभाग के विकास की व्यवस्था है । भारतीय इतिहास विज्ञान का एक केन्रीय 
संस्थान स्थापित किया जाएगा और विविध राज्योंव जिले के गज्जेटियरों 
संज्ोधित किए जाएंगे । स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास की तैबारी 
का काम बोजना की अवधि में पूरा किया जाना है । न्‍ 


घिन्ना डह्द 


हर 


(घ) ओद्योगीकरण के सामाडिया प्रभाव पर दक्षिण शत्िया के लिए गुर गोप रेप 
की भी योजना में व्यवस्था है । इस कैस्द्र की स्यापना भारत सरशर हे सागयोग 
मे यूनेस्को ने की है । 


दूसरी घोजना की अवधि के लिए मियत शिक्षा सम्बन्धी झामप्रमों को एसारे एस 
सर्वेक्षण से स्पप्ट है कि प्रत्येक श्षेत्र में राष्ट्र के भविष्य के लिए बहत भारी कायों को सम्पन्न 
किया जाना है। यदि स्थानीय सार्वजनिक अधिकारी भौर प्रस्येकः स्थानीय उनसमदाय शिक्षा ग 
लिए बड़े-बड़े साथनों को उपलब्ध करा सके तो श्रधिक सफलता मिल सदते 
अभी दूरस्थ प्रतीत होते हैँ, वे भी क्रतर सम्पन्न किए जा सकते हैं। प्राधिक बिद्ास शो पूरी वर 
जनता को भलाई का साधन बनाने के लिए शिक्षा को कार्यक्रमों को प्राथिक योडनायरों 
पहले स्थान दिया जाना चाहिए । इसलिए एसे उपाय किए जाने चाहिएं जिनसे शिक्षा मे छत में 
किए गए प्रयत्नों द्वारा वर्तमान बाधाओं पर विजय प्राप्त की जा सके । शिक्षा पदनि के एससेंडलस 
की समस्या के कई व्यावहारिक तथ्य भी है--जैसे, जिनके लिए शिक्षा की संविधाएं उदय 
हैं उनवी संख्या में वृद्धि, लड़कियों और सामान्यतः स्प्रियों के लिए अधिक ग्रदसरोीं की व्यवस्था 
साध्यमिक स्तर पर शिक्षा वी विविधता, परसम्पशगत प्रारम्भिदा शिक्षा के रथान पर दनियादी 
शिक्षा पद्धति का प्रचलन, समाज शिक्षा का विवास, टेकनीवल शरीर व्यायसामिद शिक्षा भी 
उचित व्यवस्था और विश्वविद्यालयों वी शिक्षा में सुधार । इन कार्यों के पीछे घधिक मुलनुत उद्देश्य 
विद्यमान हैं। इस पिछड़ेपन को दूर करके सेजी से झागे बढ़ने के लिए राष्ट्र रो एक्ला, सब छेतों 
में सहयोग और तीजतम प्रयत्नों की श्रावश्यकता है । प्राधुनिदा ग्राधिक विकास के लिए यह प्रवेक्षित 
है कि जनता की मनोदशा अधिक वैज्ञानिक हों, ्रम के प्रति ब्ादर भाष हो, सेवाग्रों में प्रनुशामन 
भावना हो और जनता की आवश्यकता दी अनुसार नए टेबनीक भर नंग शान मसाज 
ही स्वीकार किए जाएं । दैनिक जीवन में इन मान्यताओं श्रौर मानसिया गो उससा ही 
स्‍स्वीवागर किया जाएगा जितना कि वें शिक्षा सम्दन्धी भाद्शों श्रीर ब्यवहारों में प्रसाद तिए 
जाएंगे । 





अध्याय २४ 
वेज्ञानिक और टेकनोलौजिकल अनुसन्धान 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय प्रयोगशालायों तथा अन्य शोव संस्थानों के निर्माण 
की ओर मुख्य रूप से व्यान दिया गया था । परन्तु दूसरी योजना का प्रमुख उद्देश्य यह है कि 
वर्तेमान सुविधाओं को विकसित किया जाए और राष्ट्रीय प्रयोगशालाझों में काम करने वाले 
* दैज्लानिकों और विश्वविद्यालयों तथा श्रन्य केन्द्रों में अनुसन्धान करने वाले व्यक्तियों के कार्य 
का राष्ट्रीय विकास के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं के साथ अधिकाधिक सम्बन्ध स्थापित किया 
जाए । ३३ विश्वविद्यालयों के अनुसन्धान विभागों के अतिरिक्त, भारत में आज वैज्ञानिक और 
ओऔद्योगिक अनुसन्धाव परिषद के अवीन १४ राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, ८८ अनुसन्धान संस्थाएं 
एवं अनुसन्धान केच्र और वैज्ञानिक एवं टदेकबोलोजिकल अनुसन्वान के क्षेत्र में कार्य करने वाले 
५४ संगठन विद्यमान हैं | परमाणु झक्तित विभाग अपने अनुसन्धान कर्मचारियों द्वारा और टाटा 
के मूलभूत अनुसन्धान संस्थान आदि कई अन्य झोव संस्थाओं द्वारा महत्वपूर्ण अनुसन्धान कार्य 
कर रहा है। केन्द्रीय सरकार का लक्ष्य वर्तमान अनुसन्धान संस्थानों को सुदृढ़ करना, अनुसन्धान 
के लिए सुविधाओं का विस्तार करना और सुजनात्मक वैज्ञानिक कार्य के लिए अधिकाधिक अवसर 
प्रदान करना रहा है ! प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्थानों तथा प्रादेशिक और राज्यों की संस्वाश्रों 
के कार्यो में समन्वय स्थापित करने का प्रवत्व किया जाता है। कृषि, पशु पालन और मछली पालन, 
वन और भूमि संरक्षण, सिंचाई और विजली, खनिज सावनों का विकास और स्वास्थ्य 
संबंधी अध्यायों में उन विभिन्न विभागों के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल में अभीष्ड खोज 
और अनुसन्धान कार्यक्रम का विवरण दिया गया है।इस अव्याय का उद्देश्य यह बताना है कि 
प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में वैज्ञानिक और टेकनोलौजिकल अनुसन्धान के क्षेत्र में कितनी 
उन्नति हुई हैं और दूसरी योजना की अवधि में उसको कितना आगे बढ़ाने का विचार है । 





२. देश की औद्योगिक और टेकनोलौजिकल उन्नति में दूसरी योजना एक महत्वपूर्ण कदम 
है । विकास के हर क्षेत्र में वहुत-सी प्रवल समस्याएं हैं जिनके हल करने के लिए वैज्ञानिक अच्यवन, 


खोज और अनुसन्वान के परिणामों को कार्बान्वित करने की आवश्यकता है । इसलिए यह विश्वेप 
रूप से महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों और दूसरे संस्थानों में हो रहें 
अनुसन्धान कार्यक्रमों का समन्वय टाप्ट्रीय विकास बोजना की आवश्यकताओं के साथ हो । इसे 


कार्य में योजना आयोग की सहायता के लिए एक वैज्ञानिक मंडल बनाया गया है । 


३. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान की उन्नति, पश्रप्रदर्शंव तथा समन्वध और 
बैज्ञानिक अनुसन्धान योजनाओं के लिए घन की व्यवस्था करना, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक 
अनुसन्धान परिपद के प्रमुख कार्यों में से हैं। परिपद की स्थापना १६४२ में हुई ॥ परन्तु 
इसकी गतिविधि का क्षेत्र १६४७ के वाद वहुत बढ़ गया । परिपद का प्रश्चासवाधिकार एक प्रवन्च- 
कर्वी सभा को मिला हुआ है । इसके अव्यक्ष प्रवान मंत्री और उपाध्यक्ष प्राकृतिक सावन और 
वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय के मंत्री हैं। परियद की दो स्थायी परामशंदात्री संस्थाएं हैं -- 


डंथप 


वैज्ञानिक और टेकनोलौजिकल अ्रनसन्धान डंप€ 


वैज्ञानिक तथा ओऔद्योगिक अनुसन्धान वोर्ड और इंजीनियरी अनुसन्धान बोर्ड । वैज्ञानिक तथा 
आद्योगिक अनुसन्धान बोर्ड परिषद की प्रवन्धक सभा को इन चार विपयों से सम्बद्ध प्रस्तावों पर 
परामर्श देता है : (१) विशिप्ट अनुसन्धान थोजनाएं, (२) विविध संस्थानों में पृुथक-पुथक 
उद्यागा को समस्याग्रों का वैज्ञानिक अव्ययन, (३) स्वदेशी साधनों के सर्वेक्षण और चिशिप्ट 
अध्ययन, और (४) नई अनुसन्धान संस्थाओं की स्थापना । बोर्ड की सहायता ग़यता के लिए कई 
अनुसन्धान समितियां हैं, जैसे रासायनिक अनृसन्बान समिति, भौतिक अ्रनसन्धान समित्ति बात 
अनुसन्धान समिति, रेडियो अनुसन्धान समिति, अंक-संकलन समिति, प्रतिमान और गण नियन्बण 
समिति आदि | परिपद के अधीन अनसन्धान कार्य उसकी अपनी प्रयोगशालाग्रों तथा विदव- 
विद्यालयों एवं अन्य अनुसन्धान केन्द्रों में भी किया जाता है। सब राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं सम्मिलित 
काय और पथप्रदर्शन अथवा परीक्षणात्मक अनुसन्धान की सुविधाएं प्रदान करती हैं । परिषद 
द्वारा दिए गए अनुदानों से देश के विविध केद्धों में काम करने वाले बहत-से वैज्ञानिकों क्का 
कार्य भी समन्वित झोधकार्य की परिकल्पना का अंग वन सका है । 


४. हाल के वर्षों में ज्यों-ज्यों वैज्ञानिक कार्य विस्तृत हुआ है, वैज्ञानिक जनशवित को पर्याप्त 
संख्या में प्रशिक्षण देने और उपलब्ध कर्मचारियों को देश के सर्वोत्तम लाभ के लिए प्रयक्त करने 
कं समस्याएं तात्कालिक हो गई है । सात वर्ष पूर्व वैज्ञानिक जनशक्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन 
प्रस्तुत किया था । तव से वैज्ञानिक जनशक्ति सम्बन्धी समस्याओं के विपय में कोई व्यापक छानवीन 
नहीं हुई, यद्यपि उसक बाद वहुत-सी महत्वपूर्ण वातें हो चुकी हैं और दूसरी पंचवर्षीय योजना की 
अवधि में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, परमाणु शक्ति विभाग, विश्वविद्यालयों और अ्रमेक अनुसन्धान 
संस्याओ्रों द्वारा शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों को दृष्टि में रखते हुए वैजानिक जनदक्ति का फिर 
से पयवक्षण करना आवश्यक प्रतीत होगा । भावी कार्यो से सम्बन्धित कई बातों पर विचार करना 
होगा, जैसे विविध क्षेत्रों की आवश्यकताशों के अनसार कर्मचारियों की संख्याएं समुन्नत करना 
विशिष्टीकरण के क्षेत्र जिनमें प्रशिक्षण की व्यवस्था देश अथवा विदेश में करनी होगी, उन क्षेत्रों 
का निश्चय करना जिनकी ओर आगामी पांच वर्षो में अनसन्धान कर्मेचारियों का व्यान विशेष 
रूप से आकपित करना है और वैज्ञानिक जनशक्ति के विकास से सम्बद्ध अन्य समस्याएं । 


». प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद 
ने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, धातु कर्म विज्ञान, ईंधन, कांच और मृच्छिल्प (सिरे- 
मिक्‍स ), खाद्य टेकनोलौजी, औपधियां, विद्युत रसायन, सड़क अनुसन्धान, चमड़ा और भवन 
निर्माण अनुसन्धान क्षेत्र में काम करने वाली राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ स्थापित करने का काम 
पूरा किया । पिलानी में इलेक्ट्रोनिक्स शोब संस्था स्थापित की जा रही है और लखनऊ में एक 
राष्ट्रीय वनस्पति वाटिका बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है । राष्ट्रीय प्रयोग- 
शालाओं में मूल और व्यावहारिक शोव का काम किया जा रहा है और ये अपने-अपने क्षेत्र के 
उद्योगों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देती हैं। औद्योगिक प्रतिमानीकरण से सम्बद्ध विकास 
कार्य से इन सब प्रयोगशालाओं का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है । हर एक प्रयोगनाला का अपना 
अपना विस्तृत कार्यक्रम है, जिसे विशेषज्ञ समितियां बनाती हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय भौतिकी 
प्रयोगग्ाला में इलैक्ट्रोन के तापीयक्षरण तापायेनोग्दिरण (थरमियोनिक एमीशन आफ 
इलेवट्रोन्स ), पर पारस्वानिकी (अल्ट्रास्नीनिक्स ) पर, और अतिन्‍्यून तापमान पर पदार्थों के गुणों 
के सम्दस्ध में मूलभूत अनुसन्धान के साथ-साथ, औद्योगिक प्रतिमानों के भ्रध्ययन, उद्योगों के लिए 
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और निर्माण का काम भी किया जाता है। इंघन अनुसंधान संस्यान देक्ष में उपलब्ध कोयले के 
भौतिक तथा रासायनिक यू णों के विस्तृत पर्यवेक्षण का काम जारी रखेगा और छानवीन के अन्य 
कार्मो के अतिरिक्त विविध प्रकार के कोयलों के न्यून तापमान पर कार्वनीकरण, गर-कोक और 
कोंक कोयले के मिश्रण और लिगनाइट के उपयोग के सम्बन्ध में परीक्षणात्मक संयंत्र कार्य भी 
करता रहेंगा | कांच और म॒च्छिल्प अनसन्धान संस्थान, म॒च्छिल्प उत्पादों के स्तर के उत्कर्ष, 
कांचीय वाल तथा मत्तिका की कांच एवं म॒च्छिल्प उद्योग सम्बन्धी उपयोगिता के अध्ययन और 
चीनी मिट्टी, पोसिलेन और झाग-कांच (ग्लास-फोम) आदि के निर्माण की विधियों पर शोव 
कार्य जारी रखेगा। छोटे पेमाने पर चदमों के शीर्शे भी बनाए जाएंगे। चमड़ा अनुसन्धान 
संस्थान भारतीय कच्ची खालों और चमड़े के विकृत होने के कारणों और उसके निरोबक 
उपायों, चमड़े की किस्म की वृद्धि की प्रक्रिओों और चमड़ा कमाई की नई वानस्पतिक तथा 
संश्लेषणात्मक वस्तुओं के निर्माण का अव्ययत करेगा । राष्ट्रीय घातुकर्म विज्ञान प्रयोगशाता, 
घात्वीय खनिजों के अभिशोवन, (वैनीफिकेशन आफ मैटलिक मिनरल्स) नए इस्पातों के 
विकास, उन दुर्लभ बातुओं के निप्कर्पण (एक्सट्रेवशन) तथा उपयोग जो कि खनिज रूप में 
भारत में पाई जाती हैं, स्वदेशी संसावनों के उप्मसह प्रसाधनों के विकास आदि कार्यों की चालू 
रखेंगी । विद्युत रसायन अनुसन्धान संस्थान ने कच्चे मेंगनीज़ से परीक्षण के स्तर पर विद्युदंशिक 
(इलेक्ट्रोलिटिक) मैंगनीज़ के उत्पादन का विकास कर लिया है । अन्य प्रयोगशालाओं से भी 
उद्योगों के विकास पर गंहरा असर करने वाले ऐसे ही कार्यक्रम चलाए जा रहें हैं । 
परमाण शक्ति का विकास 


परमाण शक्तित के लेत्र में मुख्य उद्देश्य आणविक शक्ति से विद्युत झविति का उत्पादन 
और आणविक विन्नान का कृषि, उद्योग, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य में प्रयोग करना है । परमाणु 
शक्ति आयोग का संगठत १६४८ में भारत में परमाणु शक्ति के विकास की आवार शझिला रखने 
और परमाणु शक्ति से सम्बद्ध विज्ञान के विविध क्षेत्रों के वैज्ञानिकों के दलों के संगठन के लिए 
किया गया था । इस कार्य में टाटा के मूलभूत अनुसन्धान संस्थान ने, जो १६४४ में स्थापना 
काल से ही आणविक भौतिक विज्ञान तथा सम्बद्ध प्रयोगात्मक विधियों में वैज्ञानिकों के एक दल 
को प्रशिक्षित कर चुका था, आयोग को सहायता दी । आयोग की क्रियाशीलता का यह परिणाम 
है किअव व्यापक परिमाण में शोध तथा औद्योगिक योजना कार्यों को शुरू किया जा सका है और 
इस क्षेत्र के विकास कार्य को संमालने के लिए १६५४ में एक परमाणु दाक्ति विभाग की 
स्थापना की गई | १६५४ में ट्राम्वे में एक परमाणु शक्ति संस्थान की स्थापना का कार्य शुरू किया 
गया। इस संस्थान में भौतिक विज्ञान, रसावन विज्ञान और इंजीनियरी अनुसन्वान के लिए दौन 
मुख्य विभाग हैं । अपनी प्रयोगशालाझों और अपने शोव तथा प्रोटोटाइप रिएक्टरों (भदिव्यों) 
को स्थापित करने के अतिरिक्त संस्थान में परीक्षण के स्तर पर प्रयोगों की भी उचित सुविधाएं 
रहेगी । १६५५ में इस संस्थान के वेज्ञानिक कर्मचारियों की संख्या २०० थी, १६५६ तक यह सल्या 
बढ़ाकर ८०० कर देने की योजना है। संस्थान के कर्मचारियों द्वारा ट्राम्वें में आयोजित एवं निर्मित 
एक स्विमिंग पूल रिएक्टर आशा है कि १६५६ के मध्य तक चालू हो जाएगा। यह श्राणि विज्ञान 
सम्बन्धी, चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी तथा औद्योगिक अनुसन्वान के लिए आइसोटोप ( सस्यानी ) 
का उत्पादन करेगा जिसे आगामी योजना कार्यों के लिए इंजीनियरों के प्रशिक्षण में प्रयुक्त किया 
जाएगा । कोलम्वो योजना के अघीन कैनेडा से प्राप्त एक उच्च शक्ति, उच्च कोटि परिमाणु भले 
(हाई पावर हाई फ्लक्स रिएक्टर) आज्ञा हैं १६५८ में चालू हो जाएगी। यह कंवेंडा-मारत 
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भद्ठी पदार्य-जांच के लिए. तथा उच्च शक्ति भटिव्यों से सम्बद्ध इंजीनियरी अनुसन्धान के 
लिए एक गवितिशानी उपकरण है + 


७. भारतीय परमाणु शक्ति कार्यक्रम को सन्तुलित रुप से कार्यान्वित करने के लिए प्रस्ताव 
यह है कि देश आवश्यक पदार्थों और प्रक्रियात्मक पद्धतियों में आत्मनिर्भर हो। इसलिए 
इस दिशा में यह विभाग जो कार्य कर रहा है, उनका संक्षिप्त संकेत यहां किया जा सकता 
है । परमाणु शक्ति कार्य के लिए आवश्यक पदार्य यूरेनियम, योरियम, भारी पानी, ग्रेफाइट, 
जिरकोनियम और वेराइल हैं । भूगर्भ और भूमौतिकी सम्बन्धी व्यापक सर्वेक्षण तथा जरूरी 
खनिज पदार्थों के पता लगाने का काम आगे बढ़ रहा है । तिरुवांकुर-कोचीन के मोनेजाइट निकेपों 
में थोरियम, यू रेनियम तथा जिरकोनियम विद्यमान हैं, और राजस्थान में प्राप्य पैगामठाइट में 
वेराइल जथा विविध रेडियमधर्मी खनिज विद्यमान हैं। इनके अतिरिक्त विहार, उदयपुर, जिला 
नैल्लोर तथा भारत के अन्य भागों में हाल ही में ऐसे नि्लेप ढूंढे गए हैं जिनमें कोलम्बाइट, टेन्टालाइट 
और विविध यूरेनियमवाही खनिज विद्यमान हैं। इस विभाग के श्रौद्योगिक योजना कार्य 
इस दृष्टि से विकसित किए जा रहे हूँ कि इन पदार्थों में देश की सव आवश्यकताएं शी ध्रातिनी 
पूरी की जा सकें । इनमें नीचे लिखें कार्य सम्मिलित हैं :-- 


(१) अलवाये में स्थित मोनेज़ाइट विधायन कारखाने ने १६५२ में उत्पादन आरम्भ 
किया था। १६५६-६१ तक इसकी विधायन क्षमता दुगनी, अर्थात ३,००० टन 
मोनेजाइट प्रत्ति वर्ष हो जाएगी । यह कारखाना थोरियम यूरेनियम युक्त अव- 
शिप्ट पिंड के अलावा, दुर्लभ मृत्तिका (रेश्वर अर्थ उत्पादों) और ट्विसोडियम 
फास्फ्रेंट के उत्पादन का कार्य भी करता है । 


जी 
न्प 
जी 


ट्राम्त्रे स्थित थोरियम-यूरेनियम कारखाने ने १६५५ में उत्पादद आरम्भ कर 
दिया था; वह अब अलवाये कारखाने में संगृहीत अवशिप्ट थोरियम-यूरेनियम 
पिंड का विवायन और थोरियम नाइट्रेट तथा यूरेनियम का उत्पादन कर रहा 
है । इसका ईबन मान प्रतिवर्ष लगभग एक अरव टन कोयले के बरावर है । 


८. आयोजन अथवा जांच-पड़ताल की उन्नत अवस्था में स्थित अन्य योजना कार्य, जो 
सम्भवतः १६६१ तक चालू हो जाएंगे, इस प्रकार हैं :- 


(१) भारतोंय ताम्र निगम के कारखाने की कतरनों से प्राप्त यूरेनियम कच्ची धातुओं 
के उद्धार तथा दूसरी निम्न वर्ग की यूरेनियम कच्ची धातु से लाभ उठाने के लिए 
एक परीक्षणात्मक मार्गदर्शक कारखाना । यह कारखाना घाटशिला में स्थापित 
होगा और इसकी विधायन क्षमत्ता २०० टन प्रति दिन होगी । 


१६५७ तक तैयार हो जाने की आज्ञा से ट्राम्वे में एक यूरेनियम शुद्धिकरण संयंत्र 
बनाया जा रहा है जो मोनेज़ाइट से निष्कासित अशुद्ध यूरेनियम को भदूटी 
में प्रयुक्त होने योग्य आणविक शुद्धता की यूरेनियम घातु में परिवर्तित कर देने 
.का कार्य करेगा । 


नी 
ल्‍्प् 
नी 


(३) पंजाब स्थित नंगल में अवस्थित नए उर्वरक कारखानों में से एक में भारी जल 
तथा नाइट्रोजनीय उर्वरक का संयुक्त उत्पादन । 


डअहए - द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


(४) उद्योगों में प्रयोग के लिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के उत्पादन से सम्बद्ध आणविक चुद्ध 
ग्रेफाइट के उत्पादन का कारखाना | « 

(५) खनिज बेराइल के विधायन का एक संयंत्र जो बेराइलियम श्रोक्साइड तैयार 
करेगा। 

(६) परदिचमी तट पर खनिज पदार्थों को रेणुका से पृथक करने के उद्योग के संगठन 
तथा उसके वैज्ञानिकन के लिए एक निगम की स्थापना । . 

(७) रूटाइल और इल्मेंनाइट रेत से टाइटेनियम स्पंज घातु निकालने के लिए परीक्षण 
स्तर का एक मार्गदर्शक संयंत्र; और 

(८) ज़िरकोनियम धातु के उत्पादन के लिए एक संयंत्र । 

वैज्ञानिक अनुसन्धान का कार्यक्रम 


९. १६५३ के अन्त में भारत सरकार ने राष्ट्रीय शोव विकास निगम की स्थापना की थी। 
इस निगम का काम अनुसन्धान और विकास के मच्य सम्पर्क स्थापित करना तथा बह प्रयत्त करना 
था कि अनुसन्धान के परिणामों का उद्योगों में अधिक से अधिक व्यावहारिक उपयोग होता रहें । 
उक्त निगम उद्योगों के सहयोग से पूर्ण हुए विधायकों के परीजषणात्मकर उत्पादन का काम करता है 
ओर अपने एकस्वों और अन्वेषणों की अनुनप्तियां प्रदान करता है । अब तक १७७ अच्चेषणों के 

विकसित किए जाने का समाचार प्राप्त हुआ्ा है 


१०. विश्वविद्यालयों के विज्ञान विभागों को शिक्षा मन्त्रालय तथा विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग से अपनी-अपनी प्रयोगशालाडं तथा प्रुस्तकालयों में उपकरणों की पूर्ति तथा 
निर्माण कार्यक्रमों में और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिपद से विशिष्ट झ्षोध कार्य- 
क्रमों व योजना कार्यों में सहायता मिली है। रसायन शास्त्र, रेडियो तथा आणविक भौतिकी विज्ञान,. 
ब्रह्माण्ड रश्मि तथा अन्य कई विशिष्ट क्षेत्रों म॒ कई विश्वविद्यालयों के अनुसन्धान केन्द्रों में वहु 
मुल्य कार्य किया जा रहा है । योग्य तथा प्रशिक्षित वैज्ञानिक कार्यकर्ताश्रों की प्राप्ति के लिए 
विश्वविद्यालयों के अनुसन्धान केच्रों के महत्व को भली-भांत्ति माना जा रहा है । दूसरी पंचवर्षीय 
योजना की अवधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आशा है कि वह विश्वविद्यालय में अनु- 
सन्वान सुविधाओं को बढ़ाने तथा उच्चतर श्रौद्योगिक शिक्षा के लिए १७ करोड़ की राशि दे सकेगा । 


११. भारतीय विज्ञान संस्थान, वंगलौर, ठाठा का मुलभूत अनुसन्धान केन्द्र धम्बई, 
भारतीय आणविक भौतिकी विज्ञान संस्थान, कलकत्ता, वोस अनुसन्धान संस्थान, कलकत्ता 
भारतीय विज्ञान संवर्बक संस्थान, कलकत्ता, वीरवल साहनी पुरावनस्पति संस्थान, लखनऊ, और 
श्रीराम औद्योगिक झोघ संस्थान, दिल्ली आदि अनुसन्धान संस्थानों के अपने-अपने महत्ववूण 
अनुसन्धान कार्यक्रम हैं। इस संस्थाओं में शोव की सुविधाएं बढ़ाने के लिए योजना में धन कं 
व्यवस्था की गई है । 

१२. वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार के कार्य में संलग्न संस्याओं में से भारतीय विज्ञान कांग्रेस 
एसोसिएशन, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, नई दिल्‍ली और वंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान अकादमी 
उल्लेखनीय हैं। ये संस्थाएं पत्रिकाएं प्रकाशित करती हैं और वैज्ञानिक विचार-विमर्श व वाद- 
विवाद के लिए गोप्ठियों का आयोजन करती हैं। आवुनिक विज्ञान की विविध शाखाओं का 
प्रतिनिधित्व करने वाला भारतीय मौतिक विज्ञान संस्थान और भारतीय रत्तायन विज्ञान संत्थान 


८. 


हि 
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भी ऐसे ही कार्य कर रहें हैं। इन में से कई संस्थानों को सरकार ने या तो सीधे या 
बंगलौर स्थित भारतीय वैज्ञानिक संस्थान हारा अपनी-अपनी गतिविधि के विकास के लिए 
अनुदान दिए हैं । 


१३. दूसरी पंचवर्षीय योजना में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनसन्वान परिपद के विद्यमान 
कार्यक्रमों को चालू करने के लिए घन की व्यवस्था करने के अतिरिक्त, विकास कार्यक्रमों के लिए 
२० करोड रुपए की व्यवस्था की गई है। परिषद ने हैदराबाद में स्थित वैधानिक एवं झ्रौद्योगिक 
अनुसन्धान की केन्द्रीय प्रयोगशालाओं और कलकत्ता में स्थित चिकित्सा शोव भारतीय संस्थान 
को, जिसका नाम श्र भारतीय जीव रसायन और परीक्षणात्मक ओपघ संस्थान रख दिया गया 
है, अपने हाथ में ले लिया है । जो नए संस्थान वनाए जाएंगे उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं :- 
अनवाद में खान अनुसन्धान केन्द्र, कलकत्ता के समीप किसी स्थान पर केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी 
संस्थान, एक राष्ट्रीय प्राणि विज्ञान प्रयोगशाला, कलकत्ता में एक वैज्ञानिक और औद्योगिक 
संग्रहालय तथा अ्रसम में एक प्रादेशिक प्रयोगशाला । सांभर (राजस्थान) में उपलब्ध कटु 
क्षारीय द्रवों को उपयोगी बनाने की दृष्टि से वहां एक नमक अनुसन्धान केन्द्र स्वापित किया जाना 
है। यह भी प्रस्ताव हैं कि वंगलौर स्थित वैज्ञानिक संस्थान में गैस टर्वाइन अनुसन्धान के लिए, 
नई दिल्‍ली में वर्षा और बादलों सम्बन्धी भौतिक विज्ञान अनुसन्धान के लिए, पूना, देहरादून, 
कानपुर और बंगलौर में गंघयुक्त तेलों के अनुसन्धान के लिए, पवन-शक्ति के विकास के लिए, 
भारतीय जड़ी-बूटियों और जीव-भौतिकीय अनुसन्धान के लिए केन्द्र स्थापित किए जाएं। 
कोक कोयले के भण्डार को सुरक्षित रखने की दृष्टि से खनिज लोहे को पिघलाकर शुद्ध करने में 
कोक कोयले के स्थान पर गर-कोक कोयले के प्रयोग के लिए परीक्षणात्मक खोज आरम्भ की 
जाएगी। परिपद की अनुसन्धान समितियों ने वैज्ञानिक और टेकनोलोजिकल क्षेत्रों में इंजीनियरी 
की विविध शाखाओं में तथा जीवन विज्ञान सम्बन्धी विषयों में अनुसन्धान करने के विपय में 
व्यापक कार्यक्रम तैयार किए हैं । 


१४. भारतीय वनस्पति विज्ञान तथा प्राणि विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण संस्थाओं ने दूसरी 
पंचवर्षीय योजना की अवधि में किए जाने वाले अपने विकास कार्यक्रम बनाए हैं तथा राष्ट्रीय 
एटलस की तैयारी का कार्यक्रम प्रमति पर है । 


१५. अहमदाबाद वस्त्रोद्योग अनुसन्धान संस्था, भारतीय जूट उद्योग अनुसन्धान संस्था 
और रेशम तथा नकली रेशम उद्योग अनुसन्धान संस्था आदि प्रमुख अपवादों को छोड़कर पृथक- 
पृथक उद्योगों में विशिष्ट अ्नसन्धान संस्थाएं बहुत कम हैं । इन संस्थाओं के निर्माण और 
उनको चाल रखने में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिपद ने सहायता की है । 


६. विश्वविद्यालयों तथा अनुसन्धान संस्थाओं में अनुसन्धान सम्बन्धी फैलोशिप तथा 
छात्रवृत्तियों की एक योजना, वैज्ञानिक जनशक्ति समिति की सिफारिश पर कुछ वर्ष पहले झारम्म 
की गईं थी । शिक्षा मस्त्रालय और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद अनुसन्धान 


कार्य रत छात्रों को बहुत-सी छात्रवृत्तियां प्रदान करतें रहते हूं 
१७. विज्ञान मन्दिर के नाम से तीन देहाती वैज्ञानिक अनुरान्धान केन्र खोले गए हैँ 


और इनसे प्राप्त अनुभव के आधार पर ऐसे ६० से १०० तक केन्द्र दूसरी पंचवर्षीय योजना को 
अवधि में खोले जाने का विचार है। विज्ञान मन्दिर पद्धति का लक्ष्य ग्रामवासियों की भलाई से 


जम हिल मर 
डह ४ द्वितावथ प्रचदपाध बाजना 

ग्रे सहायता व परामर्भ देना और उन्हें वैज्लानिक सीतियां 
सम्बद्ध आवध्यक विययों में उनको सहायता व परामथ देना और उन्हें वन्ञानिक रीतियां सिसाना 
डक सफाई ० आदि दे कार्यक्रमों -> आर आदत लाभ बदल हक 
द्द ताकिये कृषि स्वास्थ्य, सफाइ आदि के कांयक्रमा से आर का चक्र लान उठा उक्त विज्ञान मन्दिर 
सामृदाधिक विकास योजना क्षेत्रों में खोले जाएंगे और देहाती लोगों में द्वितकर वैज्ञानिक 


सचदाओा का अचार कन्ाे । क्ंपि और सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सरल साहित्य उपलब्ध 


0) 


ऋचदया जाएगा. चनस्पति रोगों और क्रंमियों के अदशक उदाहरण आर उसके नमन प्रदशव के तिए 








सूराक्षद रख जाएंगे आर दाम दाघ्क तथा कवक्षमार (फंगीसाइड दवाई छिड़कने के लिए ह्व 
>> >5 £2...5 जाएंगी परामथंद्ातवरी समिति की सहायता 

से चलन नाला मशान ग्रामवात्तया का इच्चाइ जाएगा । छुक परुमशद्वात्रा साम्ाद् का सहायतत 
न ब्रा हज 


से, जिसमें कई मंत्रालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, इस योजना को कार्यान्द्रित किया जा रहा । 


मीदरिक प्रणाली 


स्वीकृति 


ने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया हैं और उसे संसद की स्दीकृति मिल 








१८, सारत सरकार 
अकी क्र डा सजा 5 जेतत चचता से सदी आधार पर नाप: झजतः | मानक 
चुके है। वह निर्णय यह है कि देश मर में मीटरिक प्रणाली के आवार पर नाप-तोल के मानक 
$+++ निश्चित जाएं यउ इस समय ये >> विछि प्रयोग रे 
साश्चत किए जाए। इस समय दश के विान्न्न साया म्‌ प्रयाग रे आन दाल वसापचाल के 
अतिमानों जज से भिन्नता ड् >> विभिन्न जद नतोलों >> नहीं मल अपिद 
आत्तमावा म बहुत (मन्नता हूं। कंबल वानन्न जक्षत्रा के हा वाउन्ताला म मद नहा हूं, अपितु 
पक्ष ही ग्रे ०: क्स्तओं बल जाप लऊऋडतत उ॥+ इकाइयों न्‍्ज्ष्च जे अन्तर  -+>> >-ण तय अन्‍पर 
छक हा क्षेत्र की विभिन्न वस्तुआ के नापलाल का इकंाइवा न सा अन्तर हूं, ऊद्त चर का नाप 
वि प्न्न लत अलगनअलग स्््प््लजजः 3 प्रधक्त भार और >> नाप िन् प्रतिमानों ००4 ऐसी 
विभिन्न क्षेत्रों में अलय-अलग है। देनिक व्यवहार में प्रचुक्त मार और नाप के प्रतिमानों मेँ ऐसी 
भ्ज् >> कठिनाई >> होती >> बाप विपमता ते अतिरिक्त जप 
वान्नन्नता से क्रम आर काठनाई उत्पन्न हाता हूं।। इस विषनता के आताचर्द्त बा हा 

में उठ अवेजानिक नाप: श्रस्ल्न्ल 5 हर ८. प्रचलित पद्धत्तियों श् गणना प्लस 
प्रचलन मे आए दया श्राव: अवज्ञांचक चाप-ठताल का इन अचालत्न पद्धतिया पना का जा 


दिपमताएं < हे * 3 
वेषमताएं हूँ वह एक और अखुविवा हैँ हि 
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००4 ६.०. मीटरिक 3 ० ही ः पी के पर 
१६ नाप-तोल की मीटरिक प्रगाली स्वीकार कर लेने से राष्ट्रीय व अन्तराप्ट्रीय स्तर पर 
एक प्रतिमानित पद्धति का विकास होगा और इससे दावा प्रकार की गणनाएं चुनम हो जाएगा । 


इस प्रकार के सुधार को औद्योगीकरण की आरम्मिक अवस्था में हाथ में लेना सर्वोत्तन 


घ् ३ हे हि | 


होगा। ऐसा करने से इस पर न्यूनतम व्यय और कम से कम गड़बड़ होगी क्योंकि देर करने 
कठिनाइयां बढ़ती हैं । इसलिए निश्चय किया यया है कि एक नियत कार्यक्रम के अनुसार 


सुचार की तत्काल आरम्म किया जाए । इस कार्यक्रम को १०-१२ वर्षा में फेलाया जाएगा ऋौर 
इस अवधि के अन्त में आज्ञा हैं कि मीटरिक प्रणाली पर आश्ित नाप-तोल को इकाइयां 
देक्ष भर में सार्वजनिक रूप से प्रचलित हो जाएंगी ॥ 

२०. मीटरिक प्रणाली को सुनमत्ता से अपनाने की दृष्टि से निश्चय किया यया हैं कि दूसरी 
पंचवर्षीय योजना की अवधि में दाशमिक समुद्र पद्धति चालू की जाएं। इसके लिए आवश्यक 
अधिनियम वन चुका है और ज्यों ही टकसालें अपेक्षित संख्या में सिक्के ढालने लगेंगी त्वाँ हा 
नए सिक्के चालू कर दिए जाएंगे । उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक स्थायी मीटरिक समिति 
का निर्माण किया जा चुका है। केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, उनके अधीनस्थ कई विभागों 
और अविकांध राज्य सरकारों ने अपनी-अपनी सीटरिक समितियां नियुक्त की हैं जो नई 
पद्धति को अपनाने के लिए कार्वक्रम बनाएगी और संक्रमण काल में आने वाली 

समस्याओं की ओर सतत ध्यान देंगी । स्थायी मीटरिक समिति का यह दावित्व है कि वह 
परिवर्तन की रीति और उसके रूप के सम्बन्ध में परामझ दे, विभिन्न विनागों के ग्रे समन्वित 
ओर चुवार के क्रियान्वित होने की प्रथति की देखभाल करे । आगामी पांच वर्षो के लिए तात्का 
लिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में उठने दाली टेंकनीकल कठिनाइयों के समाधान के सम्बन्ध में मंत्रालयों 





क्राया 
व्क 





वैज्ञानिक और टेकनोलौजिकल अनुसन्धान ४६५ 


और राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए एक टेकनीकल उप-समिति भी नियुवत कर दी गई 
है शिक्षा और प्रचार के लिए एक अन्य उप-समिति हैँं। स्थायी मीटरिक समिति के निर्णय 
केन्द्रीय सरकार के सब मंत्रालयों, राज्य सरकारों और व्यापार उद्योग से सम्बद्ध सत्र संस्थाओं 
को भेजे जाते हैं । एक महत्वपूर्ण निर्णय इस समिति ने यह किया है कि जब कभी किसी नए संयंत्र 
अ्रथवा नई मशीन का क्रयादेश दिया जाए अ्यवा उत्पादन की कोई नई शाखा स्थापित की जाए 
तो यह ध्यान रखा जाए कि जो उपकरण मंगाया गया हैं वह और उत्पादन की जिस नई दिशा को 
स्थापित किया गया है उसका आवार मीटरिक प्रणाली ही हो, ताकि इनके सम्बन्ध में भविष्य 
में कोई संक्रणकालीन कठिनाई खड़ी न हो । | 


२१. नाप-तोल की मीटठरिक प्रणाली की स्थापना के लिए एक अधिनियम बनाया 
जा चुका है। आशा है कि इस वर्ष यह संसद के सामने विचाराथ प्रस्तुत होगा | सुधार को पूरा 
होने में तो १०-१२ वर्ष लगेंगे पर आशा है कि अगले पांच वर्षों में भी कई दिशाओं में महत्वपूर्ण 
प्रगति हो सकेगी । वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के लिए यह सुधार मौलिक महत्व रखता है, 
अतएव इसे श्ञीत्र गति से कार्यान्वित करना चाहिए। मीटरिक प्रणाली के विपय में तथा जनता की 
इससे होने वाले लाभों के सम्बन्ध में भरपूर प्रचार होना चाहिए | देहाती और गहरी जनता में 
मीटरिक प्रणाली को सर्वप्रिय बनाने के कार्य को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और इसके विभिन्न 
साधनों का उपयोग होना चाहिए । राष्ट्रीय विस्तार सेवा, जिसका देहात से घना सम्पर्क रहता है, 
देहातियों को मीटरिक प्रणाली के लाभ समझाने का वहुत-सा काम कर सकती है, और ऐसा वात- 
वरण उत्पन्न कर सकती है जिसमें गांव वाले समझ-बूझकर सुधारों को स्वीकार करें । 


अध्याय रश 


ह स्वास्थ्य 
दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों का सामान्य उद्देश्य वर्तः 
मान स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना तंथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य के स्तर में ऋमणश: चुवार करना है 
ताकि इनसे सभी लोगों को लाभ मिल सके । विशेष उद्देश्य इस प्रकार हैं :--- 
(१) ऐसी संस्थाएं स्थापित करना जो स्थानीय लोगों की और आस-पास के इलाकों के 
लोगों की सेवा का आधार वन सकें; 
(२) उचित प्रशिक्षण द्वारा टेकनीकल कार्यकर्ता तैयार करना और प्रशिक्षित व्यक्तियों 
को काम पर लगाना; 
(३) सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार की दिशा में पहले कदम के नाते ऐसी संचारी 
बीमारियों को रोकने के उपाय करना जो किसी वर्ग में व्यापक रूप से विद्यमान हैं; 
(४) रहने की जगहों और वातावरण की सफाई का सक्रिय प्रयत्त करता; और 
(५) लोगों के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाने के लिए परिवार नियोजन तथा अन्य 
सहायक कार्यक्रम बनाना । 


चिकित्सालय सम्बन्धी सुविधाएं 


२. चिकित्सालय सम्बन्धी सुविधाओं का प्रवन्ध करते हुए इन बातों का ध्यान रखा 
जाएगा--परिमाण, वितरण, समन्वय और किस्म । इसमें प्रभावशाली आंचलिक पद्धति के 
आधार पर मृख्य रूप सेचार प्रकार के चिकित्सालय होंगे, अर्थात अव्यापन चिकित्सालय, जिला 
चिकित्सालय, तहसील चिकित्सालय और एक स्वास्थ्य इकाई से सम्बद्ध ग्राम चिकित्सा केचद्ध । 
इस पद्धति में ये चारों प्रशासनिक दृष्टि से एक-दूसरे से सम्बद्ध होंगे । इस तरह की समन्वित 
चिकित्सा व्यवस्था से, जिसमें चिकित्सा सेवाओं और रोगियों का अवाघ प्रवाह रहेगा, शहरी और 
देहाती दोनों इलाकों में चिकित्सा की सनन्‍्तोपषजनक सुविवा रहेंगी । 

३. चिकित्सालय सम्बन्धी सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत तो है, परन्तु इन सुविधाओं पर 
होने वाले भारी व्यय को ध्यान में रखते हुए यह भी उतना ही जरूरी है कि वर्तमान चिकित्सा 
संस्थाओं को सुधारा जाए और उन्हें कार्यकुशल एवं मित्तव्ययी वनाया जाए । वर्तमान चिकित्सा- 
लयों में कर्मचारी, स्थान, सावन तथा अन्य सामग्रियों की वृद्धि की ओर विशेष ध्यान देना भी 
आवश्यक है । 

इसके अतिरिक्त निम्न तरीकों से एक सुदूरगामी कार्यक्रम बनाया जाना है. :--- 

(१) चिकित्सालयों की कार्यप्रणाली में समन्वय लाना; 
(२) क्लिनिक, पारिवारिक चिकित्सा संस्थाओं तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाञ्रों के 
कार्यों को चिकित्सालयों के कार्यों से मिलाना; 


डह्‌ 


न्प्ी 
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(६३) जहां सम्भव हो वहां रोगियों के निवास की औसत अवधि को कम करके चिकित्सा- 
लयों में प्राप्य स्थानों को शझीघ्रातिशीत्र उपलब्ध कराना; 

(४) दारुण संचारी रोगों के रोगियों के लिए पृथक स्थान की व्यवस्था करना: 
क्योंकि वर्तमान सामान्य चिकित्सालयों में ऐसे रोगियों को वहत अधिक स्थान 
देना पड़ता है; हे है 

(५) पुराने रोगों के रोगियों के लिए सस्ती दवाओं, सम्ती सेवा-्सुश्रपा सथा अधिक 
स्थान देने की व्यवस्था करना; और ग 

(६) रासायनिक चिकित्सा पद्धति और वहुत-सी बीमारियों के निरोधक उपायों में 
आवुनिक उन्नति के कारण क्लिनिक तथा पारिवारिक चिकित्सा सेवाएं अधिक 
प्रभावजनक हो गई हैँ, अतणव चिकित्सालयों में रोगी स्थानों की बुद्धि की अपेक्षा 
इन सेवाओं के विस्तार पर ध्यान देना । 

४. अनुमान लगाया गया है कि १६५१ में देश में ५,६०० चिकित्सा संस्थाएं थीं, जिनमें 
चीमारों के लिए रोगी शैयाश्रों की संख्या १,१३,००० थी। १६५५-५६ में चिकित्सा संस्थाएं 
१०,००० और दैया संख्या १,२५,००० हो गई । इस प्रकार प्रथम घोजना की अवधि में 
चिकित्सा संस्थाओ्रों में १६ प्रतिशत की और रोगी शैया संख्या में १० प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
प्वितीय योजना की समाप्ति पर संस्थाओं की संख्या १,२६,०० ओर रोगी शया संख्या 
१,५५,००० हो जाने का अनुमान है । इस प्रकार संस्थाओं की संख्या में २६ प्रतिशत और 
“रोगी शैया संख्या में २४ प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है । योजना में नए चिकित्सालय बनाने 
और कर्मचारी, स्थान, साधन तथा दूसरे सामान को वृद्धि कर वर्तमान चिकित्सालयों के सुधार 
के लिए लगभग ४३ करोड़ रुपए की व्यवस्था है । 


स्वास्थ्य इकाइयां 


५. दूसरी योजना की अवधि में सदसे अधिक जरूरी काम देहाती आबादी की स्वास्थ्य रक्षा 
का उचित प्रवन्च करना है । देश के सारे देहाती इलाके में राष्ट्रीय विस्तार योजना के अधीन 
काम शुरू करने का जो कार्यक्रम है, उसे व्यान में रखकर ययासम्भव अधिक विकास खण्डों में 
प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयां बनाना जरूरी है, ताकि देहातों के निवासियों के लिए सम्पूर्ण निरो- 
'घात्मक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था हो सके । स्वास्थ्य इकाई में कर्मचारियों की 
प्रस्तावित संख्या यद्यपि एक औसत दर्जे के विकास खण्ड की समग्र जनता की सेवा के लिए पर्बाप्त 
न होगी, तथापि इस योजना की अवधि में देश भर में श्रारंभिक तरह के स्वास्थ्य संगठन तो 
स्थापित हो ही जाएंगे । आगामी योजनाओं की अवश्नि में स्वास्थ्य इकाइयों द्वारा परिकल्वित 
चिकित्सा पद्धति में क्रमशः सुबार किए जा सकते हैं । 

६. स्वास्थ्य इकाई कार्यक्रम की अन्तिम सफलता इस बात में है कि अपेक्षित सेवाएं 

कितनी मात्रा में उपलब्ध होती हैं | ये सेवाएं निम्न हैं -- 

(१) संस्थागत और पारिवारिक चिकित्सा व्यवस्था, जिसमें रोग के निरोधात्मक नाग 
पर समुचित ध्यान दिया जाए और माता तथा वालक का स्वास्थ्य, स्कूल एवं 
संक्रामक रोग नियन्त्रण आदि विपय सम्मिलित हों 

(२) निवास स्थान तथा आस-पास के वातावरण की स्वच्छता, 
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(३) स्वास्थ्य शिक्षा, 

(४) जीवन और स्वास्थ्य सम्बन्धी आंकड़ों में सुधार, और 

(५) परिवार नियोजन ।- 
जुरू-शुरू में मलेरिया, फाईलेरिया, तपेदिक, गुप्तांग रोग और कोढ़ के नियन्‍्नण आदि के 
कार्य भले ही विशेप कर्मचारी करते रहें, परन्तु समुचित नियन्त्रण हो जाने के पश्चात ऐसी 
सेवाएं भी सामान्य स्वास्थ्य इकाई की गतिविधि का एक भांग बना दी जानी चाहिएं । यदि दूसरी 
योजना की अवधि में ऐसी विशिष्ट सेवा संस्थाओं और स्वास्थ्य इकाइयों की सतिविधियों में 
परस्पर पूरा सम्बन्ध हो सके तो इसमें वहुत सुविवा होगी । हर एक स्वास्थ्य इकाई में नियुक्त 
कर्मचारी ऐसे होने चाहिएं ताकि वह इकाई आधारभूत सेवाओं के साथ-साथ मलेरिया तथा अन्य 
रोगों से सम्बद्ध विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने में भी समर्थ हो सके । एक स्वास्थ्य इकाई अपने सारे 
इलाके में इन सेवाओं को पहुंचा सके, इसके लिए परिवहन का पर्याप्त व्यावहारिक महत्व है । 
इससे यह दुविधा भी होगी कि हालत ज्यादा खराव होने पर रोगियों को अविलम्ब चिकित्सालयों 
में पहुंचाया जा सकेया । अच्छा तो यह है कि स्वास्थ्य इकाई की रचना और उसके कार्यों का एक 

आदर्श रूप ऐसा हो जो कि उदार और देश भर के लिए एक-सा हो । बघासम्मव नए औपधघालय 


पुराने ढंग के न खोले जाएं और वर्तमान औपबालयों को स्वास्थ्य इकाइयों में वदल दिया जाए। 

७. देहातों के लिए और दसरे स्वास्थ्य कर्मचारी न मिलने का कारण प्रशिक्षित 
कर्मचारी वर्ग की कमी तो है ही, परन्तु डाक्टर तो विशेष रूप से इसलिए वहां जाने को तैयार 
नहीं होते कि वहां मकान, बच्चों की शिक्षा व अन्य चुविवाएं सन्‍्तोषजनक नहीं हैं स्वास्थ्य 
कर्मचारियों को देहात की ओर आराकृप्ट करने के लिए यह अपेक्षित है कि इन इलाकों में सेवा 
लिए वातावरण अधिक आकर्षक वना दिया जाए । 


८. पहली योजना की अवधि में ७२५ स्वास्थ्य इकाइयां स्थापित की गई थीं; दूसरी योजना 
की अवधि में राष्ट्रीय विस्तार योजना तथा सामुदायिक योजना क्षेत्रों तथा दूसरे इलाकों में 
३,००० से अधिक स्वास्थ्य इकाइयां बनाने का विचार है । राज्य सरकारों का भी विचार है कि 

१ वर्तमान औपघालयों को प्रारम्भिक स्वास्थ्य इकाइवां और कुछ को माध्यमिक स्वास्थ्य इका- 
इया बना दिया जाए। इस काम के लिए योजना में २३ करोड़ र्पए की व्यवस्था कर दी गई है । 


डावदरी शिक्षा 


- १६५०-५१ में ३० चिकित्सा कालेज थे । १६५४-५५ में इनकी संख्या वढ़कर -३४ 
५६ में ४२ हो गई। १६५०-५१ में हर वर्ष लगभग २,५०० विद्यार्थी प्रवेश पाते थे, 
परन्तु १६५५ तक लगभग ३,५०० विद्यार्थियों के प्रवेश की व्यवस्था हो गई | प्रशिक्षण की वर्तमान 
सुविधाओं के अनुसार दूसरी योजना में हर वर्ष लगभग २,५०० डाक्टर मिल सकेंगे । इस समय देश 
में ७० हजार डावटर हैं । दूसरी योजना की अवधि में इस प्रगति के अनुसार १२,५०० डाक्टर और 
बन सकेंगे, फिर भी ९०,००० डाक्टरों की जरूरत रहेगी । इस कमी को पूरा करने के लिए यह सोचा 
गया है कि दूसरी योजना की अवधि में प्रशिक्षण की सुविवात्रों को बढ़ाया जाए जिससे डाक्टरों 
वी कमी शीघ्र पूरी हो सके । 
१०. नए चिकित्सा कालेजों को पुरी तरह काम करने की अवस्या में लाने में तो कुछ देरी 
लगेगी, अतएव वर्तमान कालेजों के विस्तार को प्राथमिकता दी जाएगी । चिकित्सा कालेजों और 
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स्वास्थ्य डद६ 


उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों के विस्तार के लिए, चिकित्सा कालेजों के निरोधात्मक आौपध- 
विभाग और मनोरोग विभाग खोलने के लिए, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान की पृत्ति 
के लिए और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण व अनुसन्धानार्थ चिकित्सा कालेजों के कुछ विभागों का दर्जा 


बढ़ाने के लिए योजना में २० करोड़ रुपए की व्यवस्था है । इन विस्तार व्यवस्थाओं के कारण 


वापिक प्रवेश की संख्या में ४०० की वृद्धि होने का अनुमान है परन्तु इस प्रकार डावटरों की कमी 

का एक छोटा-सा अंश ही पूरा होगा । इसलिए दूसरी योजना की अवधि में कुछ नए कालेजों 

का खोलना आवश्यक होगा । नए चिकित्सा कालेज खोलने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना 
५ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । 

- ११. भारत के चिकित्सा कालेजों के अध्यापकों को इस समय निजी प्रेनिदस 
करने की इजाजत है। श्रव्यापन के स्तर के निम्नकोटि का होने और चिकित्सा सम्बन्धी अनुसन्धान 
की ओर बहुत कम व्यान होने का एक विद्येप कारण यह भी है।इस परिस्थिति के सुधार के लिए 
भारतीय चिकित्सा परिपद ने सिफारिश की है कि चिकित्सा कालेज के हर विभाग में पूरे समय 
काम करने वाले अध्यापक नियुक्त किए जाएं। उपस्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के 
स्तर को उन्नत करने के लिए एवं अनुसन्धान कार्य के विकास के लिए यह अपेक्षित है कि पूरे समय 
काम करने वाले अध्यापक नियुक्त करके चिकित्सा कालेजों को सुदृढ़ बनाया जाए । इस वार्य के 


. लिए प्रत्येक कालेज को लगभग २ लाख रुपए प्रति वर्ष अधिक खर्च करने पड़ेंगे। भ्रतएवं दूसरी 


योजना की अवधि में इस काम के लिए ३५ चिकित्सा कालेजों के लिए ३५ करोड़ रुपए की 
व्यवस्था आवश्यक है । 
दनन्‍्त चिकित्सा शिक्षा और सेवाएं 

१२. देश्ष में बोग्यताप्राप्त दन्‍त चिकित्सकों की कुल संख्या केवल ६०० से ७०० तक 
है | इस प्रकार देश में जरूरत के लिहाज से बहुत कम दन्त चिकित्सक हैं। अतएव दन्‍्त चिकित्सकों 
के प्रशिक्षण की सुविधा में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता स्पप्ट है।इस समय देश 
कंबल ६ दनन्‍्त चिकित्सा कालेज हैं। इनमें भी कमंचारी, साधन और भवन की व्यवस्था समुचित 

। पहला कदम यह होगा कि वर्तमान दन्‍्त चिकित्सा कालेजों की कार्यप्रणाली को अपेक्षित 
स्वर तक ऊंचा उठाया जाए और उसमें प्रवेश संख्या को दुगुना कर दिया जाए । वम्बई राज्य में दो 
तथा पंजाब, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल और मद्रास में एक-एक दन्त चिकित्सा कालेज है। एक 
दन्‍्त चिकित्सा कालेज अखिल भारतीय चिकित्सा विन्ान संस्थान दिल्ली में खोला जाएगा । 
दूनरी योजना की अवधि में आंध्र, विहार, मध्यप्रदेश और पेप्सू में नए दन्त चिकित्सा कालेज 
खोलने का विचार है और पश्चिम बंगाल तथा पंजाब के वर्तमान कालेजों का विस्तार भी किया 
जाएगा। दन्‍्त चिकित्सा की शिक्षा के लिए योजना में २ करोड़ रुपए की व्यवस्था है । 

2३. दन्त चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए यह सुझाव है कि देहाती औपधालयों में 
नियक्त चिकित्सकों को चिकित्सा के लिए प्रशिक्षित किया जाए। दनन्‍्त चिकित्सकों के रजिस्टर 
ब्र' भाग में अंकित दन्‍त चिकित्सकों की संख्या ६,००० से ७,००० तदा है। इनको और अधिक 
प्रशिक्षण मिलना चाहिए । इस बारे में दन्त स्वास्थ्य निरीक्षकों, दन्त वैज्ञानिकों, नानिकों, दांत सम्बन्धी 
मश्ञीनों का ज्ञान तथा दन्त सम्बन्धी टेक्नीकल प्रशिक्षण की व्यवस्था करना आवश्यक है। ये 
लोग इस समय उपलब्ध सीमित दन्त चिकित्सा सेवान्नों की कुछलता में वृद्धि कर सकेंगे। दूसरी 
योजना की अ्रवधि में कई जिला सदर मुकामों के चिकित्सालयों में दन्‍्त चिकित्सक विलनिक 
स्थापित किये जाएंगे । 





भ्रूछ० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


उयचार त्तथा अच्य प्रशिक्षण कार्यक्रम 
१४. डाक्टरों की अपेक्षा अन्य कर्मचारियों की भी बहुत कमी है और ऐसी सम्भावना है 


कि इन कर्मचारियों की कमी डाक्टरों की अपेला ज्यादा समय तक बनी रहेंगी । १६५४ के अन्त में 
इस प्रकार के कर्मचारियों की संख्या विभिन्न राज्यों में इस प्रकार थी---२०,७६३ उपचारिकाएं 
(नस ), २४,२६० प्रसाविकाएं (मिड-वाइफें), ७५६ स्वास्थ्य निरीक्षक, ४,४६८ दाइयां और 
६४६ उपचारिका-दाइयां | लक्ष्य यह है कि १,००० जनसंख्या के लिए एक चिकित्सालय हो 
५,००० जनसंख्या के लिए एक उपचारिका तथा एक प्रसाविका हो और २०,००० जनसंख्या के 
लिए एक स्वास्थ्य निरीक्षक और एक सफाई निरीक्षक हो। नीचे दी गई तालिका के अन्तिम 
कोष्ठक में सहायक कर्मचारियों के सम्बन्ध में दिए गए अंक अभी कुछ दूर के ही है, तथापि उनसे 
वर्तमान कमी का आभास मिलता है और वोध होता है कि सभी लोगों के लिए आरम्भिक स्वास्थ्य 
सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए किस द्रत गति से और लगातार प्रयत्न करना होगा । तालिका 
निम्न प्रकार 


१६५०-५१ १६५५-५६ १६६०-६१ आवश्यक संख्या 

'हावटर 2८ न. 7६,००० छ०,००० ८२,५०० ६०,००० 
उपचारिकाएं (सहायक उपचा- 8 

रिका दाइयों सहित). -+ - १७,००० २२,००० ३१,००० ८०,००० 
प्रसाविकाएं (मिड-वाइफ) -». १८,००० २६,००० २२,००० ८०,००० 
स्वास्थ्य निरीक्षक कि ६०० घ०० २,५००. २०,००० 
उपचारिका-दाइयां और दाइयां ४,००० ६,०००. ४१,०००. ८०,००० 
स्वास्थ्य सहायक और सफाई न्‍ 

निरीक्षक - नक ३,५०० ४,००० 8,००० २०,००० 





दूसरी योजना की अवधि में चिकित्सा कालेजों और उन बड़े चिकित्सालयों में जहां शिल्ा की 
व्यवस्था नहीं है और अधिक संख्या में उपचारिकाओं, प्रसाविकाओं, फार्मेसिस्टों, सफाई निरीक्षकों 
और अन्य देकनीकल लोगों के प्रशिक्षण का प्रवन्ध किया जा रहा है । प्रशिन्षण के इन कार्यक्रमों 
के लिए ६ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । 


१५. उपचारिकाएं---इस समय विभिन्न प्रकार की और विभिन्न स्तर पर उपचार्स्कि 
शिक्षा दी जा रही है । यह आवश्यक है कि शिक्षा एक नियत स्तर की हो, जिससे प्रशिक्षण की वर्तमान 
और नई सुविधाओं से अधिकतम लाभ उठाया जा सके । उपचारिकाओं के दो वर्तमान कालेज, जो 

उपचारिकाओं को बी ० एस० सी० डिग्री तक की शिक्षा देते हैं, इसी प्रकार शिक्षा देते रहें आर 
उच्च श्रेणी की उपचारिका बनाने का प्रशिलण कार्य करते रहें । आजकल जो ३ वर्ष का 
आवारभूत उपचारिका पाठ्यक्रम नियत है, जिसमें सामान्यतः ६ मास या १ वर्ष का प्रसाविका 
प्रशिनण भी जोड़ दिया जाता है, उसमें चिस्तार की वहुत आवश्यकता है। उपचारिका सेवाओं का 
विकास भी इसी पर निर्मर है। वर्तमान उपचारिका प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की संल्याजों को 
बढ़ाना होगा और प्रत्येक वड़े चिकित्सालय का उपयोग प्रशिक्षण केंद्र के रूप में करता होगा । 
आवधारमत प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में उपचरण के सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार निबोजव 
संबंधी पहलुओं की ओर झुकाव होना चाहिए । 


स्््स्थ्य ५०२ 


१६. सहायक उपचारिका-प्रसाविकाएं--जब देश भर में बड़े-बड़े विकास कार्मक्रम हाथ 
में लिए जा रहे हैँ तो सहायक उपचारिका-प्रसाविकाओं की एक बड़ी संस्या अपेक्षित है । इनका 
पाठ्यक्रम उपचारिकाओं के पाद्यक्रम से छोटा होगा । इस प्रकार के प्रशिक्षण को सुविधात्रों को 
बढ़ाना होगा और चिकित्सालय की सुविधाओं का उपयोग करना होगा । सुझाव है कि प्रसा- 
बिकाओं क॑ प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त वर्तमान संस्थाओं को बढ़ाकर सहायक उपचारिका-प्रसाविका 
प्रशिक्षण केंद्र वदा दिया जाए और जिले के सदर चिकित्सालयों व उन दूसरे चिकित्सालयों को 
जहाँ ५० था ४० से अ्विक रोगी-कषयाएं है, इस प्रशिक्षण के लिए प्रयुवतत किया जाए । 


ट्प 


१७. होता यह चाहिए क्ि प्रत्येक प्रकार की उपचारिका- को अपने से ऊंचे प्रकार की 
उपचारिका का प्रशिक्षण क्रमण: मिले और वह चाहे तो इस प्रकार उपचान्किा कार्य में स्नानक वन 
सके । उपलब्ध उपचारिका कर्मचारियों का अधिक से अधिक उपयोग प्राप्त करने की विधि यह 
है कि पूरे समय काम करने वाली उपचारिकाशों के अतिरिक्‍त अल्यकालीन कार्यकर्ताओं को भी 
नियुक्त किया जाए। यदि पूरे समय काम करने की थर्त लगाई जाए तो विवाह के पश्चात उपचा- 
रिकाएं प्रायः इस बन्धे को छोड़ देती हैं। वहुत-्सी व्रिवाहिता उपचारिकाएं अ्रल्पकालीन सेवा 
करने को तैयार हो सकती हैं, यदि उन्हें अपना स्थान न छोड़ना पड़े । यदि स्थानीय प्रारथियों को 
प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें फिर किसी दूर स्थान पर न भेजकर उनके ही इलाकों में नियवत 
कर दिया जाए तो उपचारिका कार्य के लिए और भी बहुत-से प्रार्थी मिल सकते है । 


१८. दाइयां--जिन इलाकों में दाइयों की अ्विलम्ब, आवश्यकता है, उनमें दाइयों को 
प्रशिक्षित करना चाहिए । इस सम्बन्ध में चुनाव करते हुए दाई-बर्ग की स्त्रियों को प्रायमिकता 
देनी होगी । पाठ्यक्रम ६ मान का होना चाहिए और इनके प्रशिक्षण का कार्य सार्वजनिक स्वास्थ्य 
उपचारिकाशों अथवा योग्यताप्राप्त प्रसाविका स्वास्थ्य निरीक्षकों के सुपुदे होना चाहिए। 


१६. स्वास्थ्य निरीक्षक--स्वास्थ्य निरीक्षकों के पाठ्यक्रम में प्राथियों की इस समय बहुत 
कमी है। स्वास्थ्य निरीक्षक के पाठ्यक्रम के लिए प्रसाविका प्रशिक्षण अपेक्षित है, परन्तु इसके लिए 
समुचित व्यवस्था का न होना उपर्युक्त कमी का एक कारण है । इस कमी का दूसरा कारण नह 
, है कि जिन स्वास्थ्य निरीक्षकों के पास सामान्य उपचारिका का प्रमाणपत्र नहीं है, उनके लिए आगे 
बढ़ने का कोई मार्ग नहीं है । अवीक्षण और अध्यापन के पद इतने कम हैं कि उच्च योग्यता वाले 
स्वास्थ्य निरीक्षकों को भी अपने क्षेत्र में उन्नति करने का अवसर नहीं है । छोटे शहरों और देहातों में 
काम करने के लिए स्वास्थ्य निरीक्षकों का मिलना इसलिए कठिन है कि चिकित्सालय से ग्रसम्वद्ध 
स्थानों में रहने के लिए मकानों की व्यवस्था प्रायः नहीं होती | एक झौर बाधा यह है कि सेवा के 
लागभों म समानता नहीं है, भोजन, पोशाक और बुलाई के भत्ते स्वास्थ्य निरीक्षकों को नहीं 
मिलते । 


२०. यदि सब प्रकार के कर्मचारी (उपचारिकाएं, प्रमाविकाएं और स्वास्थ्य निरीदाक) 
एक ही सेवा वर्ग के हों, तो बहुत-से लाभ होंगे । इस समय सार्वजनिक स्वास्थ्य उपचारिवाएं, 
स्वास्थ्य निरीक्षक और घरों में जाकर काम करने वाली प्रमाविकाएं सदा एक सुगठित परिचारिका 
मण्डल के अंग नहीं मानी जाती । सुगठित संवर्ग दनाने के लिए कुछ सीमा त्तक सेब कर्मचारियों के 
लिए एक हो आावारमूत प्रशिक्षण फा होना आवश्यक है । यह मान्यता लगातार बढ़ रही है कि 


विकित्सालयों और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लि- +रिचर्या सेवा संस्थाओं को एक संवर्ग में गठित 


ला 


द्विती 


भ्र्ण्य्‌ इेतीय पंचवर्षीय योजना 

करना चाहिए और सव उपचारिकाओं व प्रसाविकाओं को भी सार्वजनिक स्वास्थ्य का तथा घरों 
में जाकर कार्य करने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए । इसका परिणाम यह होगा कि आगे चलकर 
स्वास्थ्य निरीक्षक के लिए पुथक प्रशिक्षण की आवश्यकता न रहेंगी । यद्यपि सुदूर्वर्ती उद्देश्य यही 
होगा कि स्वास्थ्य निरीक्षकों का स्थान सा्वंजनिक स्वास्थ्य में भी प्रशिक्षित उपचारिकाएं प्रहण 
करें और प्रसाविकाओं को स्थान सहायक उपचारिका-दाइयां लें, तथापि अभी स्वास्थ्य निरीककों 
की भारी कमी को इंखते हुए बह उचित नहीं है कि स्वास्थ्य निरीक्षक प्रशिक्षण को समाप्त किया 
जाए। इसलिए यह अपेक्षित है कि इस प्रकार के कर्मचारियों के प्रश्चितण की वर्तमान सुविवात्रों 
को अधिक सथ्वक्त वनाया जाए और समुचित रूप से विस्तृत किया जाए ताकि वर्तमान जरूरतों को 
भली-मांतिं पूरा किया जासके और परिवर्तन सुविधा से हो । 





२१.' सहायक कर्मचारी मंडल--सहायक कर्मचारी मण्डल के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 
ध्यान रखता होगा कि प्रशिक्षित लोगों को प्रशिक्षण के पदचात शी त्रातिज्ञी त्र काम पर लगाया 


| #&॥ 


सहायक स्वास्थ्य कर्मचारियों का काम यह है कि वे डाक्टरों तथा दूसरे उच्च प्रशिनलित कर्म- 
चआरियों के उस काम में सहायक हों जो वे निरोधात्मक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा के सम्बन्ध 


में करते हों । सहायक कर्मचारियों के प्रशिक्षण और भर्ती का मुल्य उद्देश्य यह है कि जनता की 





स्वास्थ्य संरक्षण शी घ्रतापूर्वक और अपेलाकृत नस्ता प्राप्त हो सके | अधिकतर हालतों में प्रत्येक 
मुख्य वर्ग के पूर्ण प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ एक सहायक कर्मचारी की अपेला है । 
इस प्रकार सकाई निरीक्षक सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियर क्रा सहायक कर्मचारी है 
रेडियोग्राफर रेडियोलोजिस्ट का, और प्रयोगद्याला का टेकवीशियन प्रवोगणाला के प्रशिक्षित 
अनुसन्धान कार्यकर्ता का सहायक है। इसी प्रकार जो डाक्टर निरोवात्मक एवं उपचारात्मक 
चिकित्सा में संलग्न है, उसके लिए ऐसा सहायक कर्मचारी सचमुच सहायक हो सकता है जो विभिन्न 
निरोबात्मक कार्रवाइयों को कर सके और साथ ही प्रारम्भिक प्रकार के उपचार कर सके। स्वास्थ्य 
संरलण और चिकित्सा की उत्तम व्यवस्या के लिए यह अपेलित है कि सहायक कर्मचारी मण्डल 


श 
कंमचारी 


४ 5०»... ४ ७ 8 ० हल ४००७ 5 प्रत्येक घंकारे ५-8 सहायक ५. 
पूर्ण प्रशिक्षित पेशेवर लोगों की देख-रेख में काम करे। प्र॒त्वेक प्रकार के सहायक कर्मचार्री 
(5. 


कार्य 57 आर सनिरूपित न व होना चाहिए स््टर कर्मचारियों का नर 25 3 तन 22% का मख्य निद्धांत 
कार्य विशिप्ट और पुलिह्पत हाना चाहुए। एस कमचार॒वा के तदार करच का मुल्य नद्धात 
कप 8५ जे ० अपने निद्चित 2० कील कार्यलेच फ- लक ० ० योग्यता 5०. क काम 3 आप न ्र७-.. 
होना चाहिए कि कर्मचारी अप इचत कार्यक्षेत्र में पूरी योग्यता से काम कर सके । 
&«- -६ क्ः 5 ० ०. ्ट 
श्रभिष्राय नहीं है कि सहायक कर्मचारी ऐसा वन जाए कि उसे विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य कार्यो 


ऊपरी ज्ञान करा दिया जाए और वह किसी में भी प्रवीण न हो । 
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२२. प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आवार देश भर में छुछन्यूनतम मान आप्त करना होगा । 
भारत की चिकित्सा, दन्‍्त चिकित्सा, उपचारिका और फार्मेसी परियद्दे अपने-अपने व्यावसाबिक 
प्रश्चिक्षण क्षेत्रों में इस मान पर पहुंचने का प्रयत्न करती हैं। सफाई निरीक्षकों, स्वास्थ्य सहायकों और 
कई दूसरे प्रकार के कार्यकर्ताओं, जँसे प्रयोगशाला देकनीशियनों के लिए ऐसी समन्वय करने वाली 
संस्थाएं इस समय नहीं हैं, जो एक समान न्यूनतम मान की प्राप्ति के लिए अपेक्षित अधिकार रखती 
हों। यह भी जरूरी है कि विभिन्न प्रकार के सहायक कर्मचारियों को अपने-अपने विभाय में उच्चतर 
ध्यावसायिक और प्रशासनिक पदों पर पहुंचने का अवसर मिले । इसलिए उन्हें आगे, सामन्य 
एव व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने का अवसर देना आवश्यक है । ; 


स्वास्थ्य भूल३ 


चिकित्सा सम्बन्धी अनुसन्धान 


२३. दस वर्ष पढले चिकित्सा सम्बन्धी अनुसन्धान के समग्र लेत्र का पर्यालोचन स्वास्थ्य 
सर्वेक्षण और विकास समिति ने किया था । समिति ने चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं में अनुसन्धान 
कार्य के अभाव की ओर घ्यान आ्रकपित किया था और इस बात पर चिन्ता प्रयाद्ध की थो 
कि अनुसन्धान संस्थाओं में शोध को विकास के स्थान पर प्राणियार्त्र सम्बन्धी वस्लओों के निर्माण 
सथा नित्य के कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है । समिति की यह भी सम्मति थी कि झन- 
सन्यान संस्थाओं को अतिरिवत कर्मचारी, सामान और साधनों की आवश्यकता हे . इस निश्राए 
के प्राप्स होने के पद्चात भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है । 


२४. पिछले वर्षों में चिकित्सा सम्बन्धी अनुसन्धान के लिए बहत-सी अनसन्धान संस्थाएं 
बनी है । अव देश में एक संस्था श्रौषधि अनुसन्धान के लिए है और वक्ष रोगो, कृप्द, बैसर झौर 
मानसिक स्वास्थ्य का अनुसन्धान करने के लिए भी संस्थाएं है । इस संस्थाओं के लिए समुचित 
सुविधाओं और घन की व्यवस्था होनी चाहिए । अनुसन्धान संस्थान्रों को चिकित्सा विज्ञान के 
विशिप्र क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का महत्वपूर्ण काम भी करना है । इस उद्देश्य पते 
यूति के लिए अनुसन्धान संस्थाओं को विश्वविद्यालयों के घनिष्ठ सम्पर्क में लाना होगा । 


२४. चिकित्सा सम्बन्धी अनुसन्थान को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे पहली आवश्यकता 
इस वात की है कि इस कार्य के लिए योग्य अनुसन्धानकर्ता पर्याप्त संख्या में मिल सके । चिकित्सा 
विज्ञान में शोध करने योग्य कर्मचारी मुख्य रूप से चिकित्सा कालेजों से हो मिल सकते हैं, 
इसलिए इन संस्थाओं में अनुसन्धान का वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है। भ्रव्यापन के 
साथ शोध न होने से अव्यापन का स्तर उठेगा और चिकित्सा विन्नान के विद्याियों प्रें भोध 
की प्रवृत्ति बढ़ेगी और उनमें से वहुत-से झोव को व्यवसाय के रुप में ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होंगे । 
१६४६ में स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति ने इस वात की झोर घ्यान आकृप्ट किया था कि 
“चिकित्सा कालेजों के विभिन्न विभागों में संगठित चिकित्सा अनुसन्धान का प्रायः पूर्ण अभाव 
ही है।' इस असन्तोपजनक स्थिति के अनेक कारण थे, जैसे अव्यापन का अत्यधिक भार, प्रशिक्षित 
कर्मचारी मण्डल की कमी, चिकित्सा कालेजों के विभिन्न विभागों में परस्पर संगद्धित दगय 
प्रणाली पद्धति का अभाव और अनुपयुकक्‍त साधन । पिछले कुछ वर्षों में भारतीव चिकित्सा 
अ्रनुसन्धान परिषद ने चिकित्सा कालेजों में मोब कार्य को पर्याप्त सहारा दिया है । परिषद दी 
दृष्टि में अब निम्नलिखित कार्यक्रम है :-- 


(क) अनुसन्धान कार्य में लगे व्यवितयों को अधिक संख्या में अनुदान देला 

(ख) चिकित्सा कालेजों के विभिन्न विभागों में सहयोगी अनुसन्धान कार्य के प्रीत्ताइन 
के लिए विशिप्ट निधियों की स्थापना करना 

(ग) चिकित्सा कालेज के कुछ विभागों, विशेपतया विलनिक से पहले के विभागों 
को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे चिकित्सा विज्ञान के विभिन्न सेत्रो 
के लिए एक समन्वित कार्यक्रम बनाकर उसमें भाग लें, 

(ध) जब उपर्युक्त कर्मचारी मण्डल उपलब्ध हो, तव चिकित्सा विमान के विशिष्ट 
क्षेत्रों में गोध के सतत कार्यक्रम वे लिए लगभग अ्धस्थिर आधार पर विशिष्ट 
अनुसन्धान इकाइयों की स्पापना करना, और 


प्ाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


(8) हर संस्था में विशेष निवियां स्थापित करके जूनियर कर्मचारियों को प्रारम्भिक 
रूप में अपने विचारों को क्रिया रूप देंने का अवसर देना । 


२६. चिकित्सा कालंजों में अनुसन्धान का वातावरण तैयार करने के वाद नवबुवक और 
प्रतिभा सम्पन्न स्तातकों को अनुसन्धान की रीतियों के प्रशिल्षण के अवसर प्रदान करना हैं 
चिकित्सा कालेजों के गर-क्लिनिकल और क्लिनिकल विभागों के जनियर अध्यापकों को अध्यापन 

और अनुसन्धान की रीतियों का प्रशिक्षण देने का विचार है । चिकित्सा प्रशासन में एक प्रमग्र 
समस्या ऐसे यवकों और प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों को इस ओर आक्ृप्द करने और इस वात के 
लिए तैयार करने की है कि वे अनुसन्धान को अपनी जीविका का साधन बनाने को तैयार हों ॥ 
अतएव भारतीय चिकित्सा अनुसच्चान परिषद ने अनुसन्धान संवर्ग वनाने के प्रस्ताव तैयार 
किए हैं । 


२७. इससे पूर्व कि किसी एक विपय पर एक नया संस्थान खोलने का विचार किया जाए, 
विश्वविद्यालय के विभागों में योग्यतम कर्मचार्यिों के माध्यम द्वारा अनुसन्धान इकाइयों को 
सहायता देकर देक्ष में उस विपय के प्रति विशाल आवार बनाना आवश्यक है । भारतीय औपचि 
अनुसन्धान परिपद ने विभिन्न संस्थानों में कुछ विश्धिप्ट क्षेत्रों के लिए £ अनुसन्धान इकाइयां 
कायम की हैं। भूतकाल में कवक विज्ञान (माइकोलौजी), परजीवि (रोग) विनान 
(पैरासाइटौलौजी ), पाएडियाट्रिक आदि रोगों के अव्ययन पर पर्याप्त व्याव नहीं दिया गया है, 
अतः हित्तीय पंचवर्षीय योजना में इनके लिए नई अनुसन्धान इक्राइयों का विकास किया जाएगा । 
कुछ क्षेत्रों में नए संस्थानों की भी आवश्यकता है। इसी के अनुसार जीव विन्नान के लिए एक 
संस्थान स्थापित करने और व्यावसायिक स्वास्थ्य के लिए एक अनुसन्धान केंन्र खोलने की भी, 
व्यवस्था की गई है तथा वर्तमान विरस अनुसन्धान कंन्द्र को एक पूर्ण विकसित विरस अनुसन्धान 
संस्थान का रूप भी दिया जाना हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में कतिपय विशिष्ट 
योजनाओं के क्रियान्वय की भी व्यवस्था की गई है । इनमें आहार पोंपण, औपधि अनुसन्धान, 
औद्योगिक स्वास्थ्य, माता और शिशु स्वास्थ्य, क्षय और पास-पड़ोस के वातावरण की सफाई के. 
क्षेत्र आ जाते हैं । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में डाक्टरी अनुसन्धान कार्यक्रम के लिए ४ करोड़ रुपए 
से भी अधिक की व्यवस्था की गई है । 


२८. स्वास्थ्य प्रचन्ध में, क्लिनिकल तथा जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की सुविधाएं 
देने का महत्व बढ़ता जा रहा हैं । जहां कहीं इनकी आवश्यकता है, वहां इनकी स्थापना के लिए 
तथा राज्यों में वर्तमान प्रयोगशालाओं को हर दृष्टि से विकसित करने के लिए लगभग २५ 
करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । ये प्रयोगशालाएं रोगों की रोकथाम के साथ-साथ खाद्यान्नों 
और औपधियों में होते वाली मिलावट को भी रोकेंगी । 


२६. स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस समय योग्यता प्राप्त अंक-संकलन विश्येपज्ञों की बड़ी भारी कमी 
“है | कुछ डाक्टरी संस्थाओं में स्वास्थ्य अंक-संकलन सम्बन्धी लघु पाठ्यक्रम की व्यवस्था रखी 
है। सिफारिश की गई है कि पढ़ाने वाली सभी डाक्टरी संस्थाओं में इस तरह का पाद्य 
क्रम रखा जाना चाहिए | अंक-संकलन में उच्च प्रशिक्षित लोगों की वहुत अधिक आवश्यकता 
है, चिशेपकर स्वास्थ्य अंक-संकलन में । इस वारे में आवश्यक व्यवस्था की जा रही है । 


स्वास्थ्य 


आओपधि की देशी प्रणाली 

२०. देंगी औपशियों की प्रणाली के विक्रास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में ३४-४५ 
लाख रूपए की व्यवस्था की गई थी, जबकि दूसरी प्रवर्षीय बोजना में इसके लिए 
केंद्रीय सरकार द्वारा १ करोड़ और शगज्य सरकारों द्वारा ५६ ५ करोड सपया खर्च किया 
जाएगा । जामनगर स्थित स्लातकोत्तर संस्था, अनुसन्धान कंर्द्र के विकास, पाच 
आायुरवेदिक कालेजों के उद्धाटन, १६ चालू कालेजों के विस्तार, १,१०० आयदेंदिक 
ऑपधालयों, जड़ी-बूटी संग्रहालयों और दवाखानों को प्रारम्भ करने तथा २५५ चाल औपधालयों 
को मुधारने की भी इस योजना में व्यवस्था की गई है । गाता है यह योजना गरयवतेंदिक 
संस्थाओं की क्षमता बढ़ा देगी जिससे वे अ्रनुमस्थान का कार्य कर सर्दी । 

संचारी रोगों की रोकथाम 
३१. प्रथम पंचवर्षीय योजना में संचारी रोगी की रोकथाम की दिया में कुछ प्रगति हुई थी । 
इन रोगों में मलेरिया, काइलेरियासिस, क्षय, कुप्ठ और गुप्तांग सम्बन्धी रोग मुख्य है । इन सभी 
रोगों से आक्रान्त स्थानों में इनकी रोकयाम के लिए, हाप्ट्रव्यापी कार्यन्नाम बनाया जाना आवध्यक 
है | इन रोगों की रोकथाम के लिए प्रश्मम पंचवर्षीय योजना में २२ करोड़ रुपए की व्यवस्था की 
गई थी, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इनकी रोकथाम के लिए ५८ करोड़ रुपा की व्यवस्था 
रखी गई है । 

३०, सलेरिया निरयत्रण--पहली पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य कार्यक्रमों में मलेरिया 
नियंत्रण कार्यक्रम प्रमुख था। मलेरिया-स्स्त क्षेत्रीं में भव तक स्थापित १६० इकाइयों में से ८८ 
इकाइयां तीन वर्षों से श्रपना कार्य कर रही हैं। इन इकाइयों द्वारा जिन मलेरिया-प्रस्त्त क्षेत्रों 
में रोकथाम की गई श्री उनमें ६ करोड़ व्यवित मलेरिया से पड़ित थे, परन्तु पहले वर्ष वी रोख- 
थाम के बाद ही मलेरिया-ग्रस्त रोगियों की संख्या में ? करोड़ व्यवितयों की कमी हो गई। 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मलेरिया निरोधक कार्यक्रम के जों प्रस्ताव है. उनकी मुलभूत 
बातें ये है :--- 

(१) मूल सक्रिय दौर की तीन वर्ष की अवधि को बढ़ाकर पांच वर्ष कर देना चाहिए । 
(२) देश में मलेरिया से पीड़ित होने वाली कुल अनुमानित जनसंस्या को लाभ पहुंचाने 
के लिए इकाइयों की संख्या बढ़ाकर २०० कर दी जानी चाहिए । 
) पांच वर्ष बीतने पर जब कि प्रत्येक इकाई मलेरिया नियंत्रण के श्रनुरक्षण दौर में 
पहुंच जाएगी, कीटाणुनाशक पदार्थों की आवश्यकता काफी घट जानी चाहिए ! 
सामान्य अनुभव यह रहा हैं कि सक्रिय कार्यत्रण के पूर्ण: सफल होदे में तीन बर्य का समय लगता 
हैं । इसके बाद दो वर्ष तक और निरोखात्मा कार्य इसी प्रकार चलता चाहिए । 
३३. अब सवाल यह उठता है कि मूल सत्रिय कार्यक्रम वे कहां पद सत्म माना जाएं, 


( 


न्श्णे 


अनुरक्षण दौर कहां आररम्भ हो और बाद वाले समय में कार्रवाय्यां किस स्तरपर की जाएं । 
सक्रिय कार्यक्रम की समाप्ति की मापदंड ये माने गए हैं :- 

(१) स्थानीय मलेरिया प्रसार क्षेत्रों में प्राकृतिक संक्रमण वा अभाव : 

(२) बच्चों का संक्रमण से छुटबंगरा, और 

(३) स्थानीय मलेग्यि पीड़ित लोगों का अभाव । 


प्०६ द्वितीय पंचवर्यीय योजना 


जिस हृदतक ऊपर दी गई बातें पूरी होंगी, उसी हद तक यह स्थिर किया जा सकेगा 


मलेरिया नियंत्रण के अनुरक्षण दौर में क्या कारंवाइयां की जाएंगी । यदि उपरोक्त बातें पूरी हुईं 
तो तीन सम्भावनाएं हो सकती हैँ :--- 


(१) छिड़काव को एकदम वन्द कर देना, 


(२) कीटनाशक द्रव्य का उपयोग यदि उतनी ही वार करना हो तो उसकी मात्रा 
घटा देना, अथवा 


(३) यदि मात्रा उतनी ही रखनी हो तो उपयोग उतनी वार न करना । 


उपरोक्त वातों में से एक या अधिक को काफी बड़े इलाके में परिणाम जानने के लिए लागू 
किया जा सकता है और यदि कोई दुप्परिणाम दिखाई न दें तो छिड़काव रोक दिया जाना चाहिए । 


३४. इस देश में अभी तक इस वात का कोई संकेत नहीं मिला कि एनोफिलीन्स जाति के 
मच्छर डी० डी० टी० का अवरोध कर पाते हों परन्तु क्यूलिसीन्स जाति के मच्छरों पर उसका 
कम घातक प्रभाव होने की कुछ खबरें मिली हैं । तथापि अन्य देशों के अनुभव के आवार पर 
यह कहा जा सकता है कि कीटनाशक द्रव्यों के प्रति एनोफिलीन्स और क्यूलिसीन्स दोनों जातियों 
के मच्छरों का अवरोध कुछ बढ़ गया है, लेकिन देखा यह गया है कि मलेरिया नियंत्रण में जितना 
समय लगता हैँ उससे अधिक समय अवरोब के विकास में लगता है। इसलिए नियंत्रण के 
पर्याप्त उपाय समूचे राष्ट्र में लागू करने चाहिएं और उन्हें जारी रखना चाहिए ताकि एनोफिलीन्स 
मच्छरों में अवरोध शक्ति उत्पन्न न होने पाए | मच्छरों पर कीटनाशक द्रव्यों के घातक प्रभाव में 
कमी का सक्रिय निरीक्षण देश भर की प्रयोगशालाओं और मलेरिया पीड़ित क्षेत्रों में किया जा 

रहा हूँ । सक्तिय दौर समाप्त करके अनुरक्षण दौर आरम्भ करते समय स्थिति का मूल्यांकन ही 
आवश्यक नहीं अपितु निरन्तर सतर्कता वनाए रखना भी आवश्यक है और यह सतरकंता समूचे 
अनुरक्षण दौर में जारी रहनी चाहिए । प्रत्येक मलेरिया अवरोध इकाई के सदस्यों द्वारा नियमित 
छान्र-वीन के अलावा यह भी जरूरी समझा जा रहा हैं कि समय-समय पर कुछ विशिष्ट 
योग्य कर्मचारी दल उपर्युक्त कार्यों की परीक्षणात्मक जांच करते रहें। मूल्यांकन के परिणाम का 
आधार बाकायदा एकत्र किए हुए मलेरिया विद्येपन्नों द्वारा स्वीकृत मलेरिया विस्तार सम्बन्धी 
सूचना ही होनी चाहिए । इतका संग्रह और अध्ययन इकाई और राज्य स्तर पर होना चाहिए 
और समूचे देश के लिए यह कार्य मलेरिया संस्थान में सम्पन्न होना चाहिए । योजना में मलेरिया 
नियंत्रण के लिए २८ करोड़ रुपए की व्यवस्था हैं । 


३५. फाइलेरिया नियन्त्रण--उड़ीसा राज्य में फाइलेरियासिस के परीक्षणात्मक अवरोबष 
के लिए (क) औयधि प्रयोग, (ख) मिश्रणों हारा मच्छरों का निवारण, और (ग) डिभावस्था 
में ही कीड़ों के निवारण के उपाय चार वर्ष तक किए गए थे । इन उपायों से जो भी 
परिणाम निकले हैं उनसे यह स्पष्ट हैं कि कोई भी एक उपाय इस रोग के पूर्णतः अवरोब में 
सफलता प्राप्त नहीं कर सका, यद्यपि कीड़ों को डिभावस्था में ही नप्ठ करने के उपाय से दूसरे वर्ष 
के अन्त में रोग के फैलाव में कमी दिखाई देने लगी, जब कि मिश्रण द्वारा मच्छरों के उन्मूलन 
की प्रक्रिया से रोग के फैलाब में कमी कहीं वाद को जाकर दृप्टिगोचर हुई। झषधि द्वार 
रोग के उपचार में प्रथम दो वर्षो में रोग के फैलाव की मात्रा में पर्याप्त कमी आ गई, किन्तु इसके 
बाद मात्रा में वृद्धि हो गई | इसलिए आशा है कि इन कार्यक्रमों को मिला देनेससे थोड़े ही दिनों 


स्वास्थ्य प्र७5ड 
में काफी अच्छा परिणाम निकलेगा । द्वितीय योजना में इस कार्यक्रम के लिए मिम्न योजनाए 
रखी गई हैं :-- 
(क) सभी क्षेत्रों में हेद्राजज का उपचार, 


(ख) थहरी क्षेत्रों में मच्छरों की वृद्धि के अवरोध के लिए मिश्रण का छिड़काब तथा 
इसी तरह के तीन छिड़काव देहाती क्षेत्रों में, और 


(ग) शहरी क्षेत्रों में डिभावस्था में ही कीड़ों को रोकने का उपाय । 


्ा 


योजना इस श्ावार पर वनाई गई है कि देश के ढाई करोड़ व्यवित इस रोग हे 
.खतर से बच जाएं । इस रोग के खिलाफ जो सक्रिय आन्दोलन किया जाएगा उद्त्के 
लिए देश के विभिन्न भागों में जो सर्वेक्षण इकाइयां काम कर रहीं हैँ वे निश्चय 
ही अधिक पक्की सूचना देंगी । योजना में इस बात की भी व्यवस्था हैं कि 
मलेरिया तथा फाइलेरियासिस वीमारियां जिन देहातों में अधिकता से फैली हुई ह 
यहां दोहरे प्रयत्त न किए जाएं। भारत में इब्ल्यू वेनक्राफ्टी सावारणतः अधिक फैलता 
हैं भर इसका ज्यादातर जोर शहरी इलाकों में होता है। शहरी क्षेत्रों में जहा 
फाइलेरियासिस स्वास्थ्य की समस्या बना हुआ है, वहां चूंकि सी० फैटिगन्स प्रसारक है भ्रौर 
इस प्रसारक को स्थायी त्तौर से रोकने का एकमात्र उपाय भूमिगत नालियों की व्यवस्था 
करना होगा, इसलिए इन क्षेत्रों में भूमिगत नालियों की व्यवस्था को प्राथमिकता देनी 
चाहिए । यह विशेष रुप से महत्वपूर्ण हैं कि ऐसे क्षेत्रों में पानी को सप्लाई की व्यवस्था 
के साथ-साथ भूमिगत नालियों की व्यवस्था भी को जानी चाहिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना 
में स्थापित १३ निरोध इकाइयों के जारी रखने के लिए और ६५ नई निरोध इवाउया 
कायम करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में & करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । 
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३६. क्षय रोग--क्षय रोग नियंत्रण का कार्यक्रम निम्नलिखित प्राथमिकताओं के झ्राधार 
पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में आरम्भ किया गया था । इस कार्यक्रम में सर्वाधिक महत्व क्षय 
निवारण का है । 

(१) बी० सी० जी० के टीके, 

(२) उपचारालय की दवा देने की और रोगियों को रखने की सेवाएं, 
(३) प्रशिक्षण और प्रदर्शन केन्द्र 

(४) रोगियों के पृथक्करण के लिए शैयाओं ओर इलाज की व्यवस्था, 
(५) उपचार के बाद रक्षा और पुनर्वास । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना की भ्रवधि में क्षय निरोध कार्यक्रम को शाप्ट्रव्यापी कार्यक्रम के 
आधार पर विस्तृत करने की व्यवस्था की गई है । 


३७. द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में स्वंसाधारण में बी० सी० जी० की टीके 
लगाने के आन्दोलन को कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिए राज्यों को अपनी निश्चित योजनाए 
बनाने की सूचना दे दी गई है, जिसमें जनसंख्या के झाकार का विचार, इस कार्य के 
लिए आवश्यक दलों की संख्या और इसमें होने वाला खर्च भी आ जाता हैं। राज्यों में बी० सी० 
जी० के टीके लगाने का कार्य जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के भन्तर्गत किया जाता है, इसलिए सार्वजनिक 


ज़्ल्य हु द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


आन्दोलन के समाप्स होने पर भी वी० सी० जी० के काये में लगे हुए कुछ व्यक्तियों को राज्य 
सरकारों के जन स्वास्थ्य विभाग में स्थायी रूप से रख लेना चाहिए | प्रथम पंचवर्षोय योजना की 
समाप्ति पर ७ करोड़ व्यक्तितवों का क्षय-परीक्षण हो जाएगा और - लगभग २ करोड़ ४५ लाख 
व्यक्तियों को बी० मी ० जी० के टीके लग जाएंगे । दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य आन्दोलन 


की पहली पारी में २५ वर्ष से कम आयु के सभी संदेहास्पद लोगों की जांच पूरी कर लेना हैँ । 
इ८. नई रोगाण्‌ नाश्षक (एन्टीवायटिक्स) औपधि से क्षय के रोगियों का इलाज घर में 

ही होना संभव हो गया है, इससे उपचारालयों का महत्व भी बढ़ गया है । साधारणतः: उपचारालय 

नैदानिक परामशंदाता और निरोब इकाइयों के रूप में कार्य करने वाले समझे जाते हैं और वे कुछ 
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इलाज 


ज की व्यवस्था के भी योग्य होते हैं। उपचारालय त्तव तक अपना उद्देश्य सफलतापूर्वक - 
पूरा नहीं कर सकते, जब तक उनकी संख्या पर्वाप्त न हो और उन में निश्चित न्यूनतम क्षमता नहो। 
अधिकतर कार्यरत उपचारालयों की क्षमता वहुत कम है; इनमें से कुछ ही निरोध कार्य या वास्तविक 
स्थानीय सेवाओं को पूरा करने के लिए साधन सम्पन्न अथवा पूरे कर्मचारियों से युक्त हैं। प्रथम 
पंचवर्षीय योजना में १६६ उपचारालय खोले गए थे, जबकि द्वितीय योजना में २०० उपचारालयों 
की स्थापना और दिस्तार की व्यवस्था की गई है । उद्देश्य यह है कि हर जिले के मुख्यालय में 
कम से कम एक उपचारालय हो । इन उपचारालयों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए यह आवश्यक 
है कि इनमें क्षेत्रों की संख्या और सेवा प्राप्त करने वाली जनता की संख्या के अनुपात से पूरे 
समय काम करने वाले डाक्टर रखे जाने चाहिए, जिनके साथ स्वास्थ्य निरीक्षक तथा अन्य 
कर्मचारी भी हों । जहां तक सम्भव हो इन उपचारालबों में इन डाकटरों की व्यवस्था में वा सीजे 
उनसे सम्बन्धित अर्थवा समीपस्थ किसी संस्था में रोचियों के पृथवकरण और इलाज के विस्तरों 
की भी व्यवस्था हो जहां ऐसे वीमारों को रखा जाए जिनका इलाज भीड़-भाड़ या अस्वास्थ्यकर 
अवस्थाओ्ं के कारण बरों में नहीं किया जा सकता | 
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३६. ऐसे अनेक आदर्भ क्षय केन्द्रों की स्थापना करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो शिक्षा 
और प्रदर्शन के लिए उपयोगी होंगे, क्योंकि इस समय क्षय निरोच सम्बन्धी सेवागं का नियंत्रण 
करने वाले व्यक्तियों का अत्यन्त अभाव है। इन केन्द्रों को मेडिकल कालेजों से सम्बन्धित करना 
और भी अधिक अच्छा होगा और निम्न चार विभागों से इन्हें संपन्न कर देंना चाहिए : 
जनसावारण के लिए एक रोगव्यापिकीय (एपीडेमियोलौजिकल) क्रित्रा को बताने व एक्सरे 
सर्वेक्षण और बी ० सी ० जी के टीके लगाने वाला विभाग, एक नैदानिक और इलाज उपचारालय 
विभाग, एक वैक्टीरियोलौजिकल विभाग और जन स्वास्थ्य परिचारिका के निदेशन में चलने 
च्ाला एक स्थानीय सेवा विभाग । इन सभी विभागों का कार्ये समन्‍्वयात्मक होना चाहिए और . 
इन सबको क्षय निरोव कार्यो पर अधिक वल देना चाहिए। इस समय ऐसे तीन केन्द्र नई दिल्‍ली, 
पटता और तिवेच्धम में हैं, और निकठ भविष्य में शीच्न ही मद्रास तथा नागपुर में दो और खोले 
जाने वाले हैं | ऐसे ही अनेक केच्धों के खोले जाने की आवश्यकता है । इसलिए हितीय पंचवर्षीय 
बोजना की अवधि में ऐसे दस केन्द्रों के खोले जाने की व्यवस्था की गई है । 


४०. संक्रामक रोगियों को अलग रखने के लिए सादगी पूर्ण और सस्ती बनी हुई संस्थाओं 
की स्थापना पर जोर देना होगा, विद्येपतः ऐसे रोगियों के बारे में जिनकी घर में अलय रखना या 
जिनका इलाज करना सम्भव नहीं है । ऐसी संस्थाएं बनाते में उन स्थानों को प्रायमिकत्ता दी जानी 
चाहिए जहां घनी आवादी में क्षय फैल रहा हो। जिन क्षय रोगियों को शल्य चिकित्सा की 
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आवद्यकता हो, उन्हें ऐसी संस्थाओं में मेज देता चाहिए जहां सभी तरह की सविधाए हो। 
द्वितीय ेजनावधि में लगभग ४,००० रोगी अयाप्रों की वृद्धि होगी । 


४१. क्षय पीड़ित लोगों के उपचार के बाद सेवा के लिए बस्ती बसाना और उनके पुनर्वास 
केद्र खोलने के महत्व पर वल देने की आवश्यकता नहीं है । मदनापल्ली में ऐसी ही एक बस्ती 
है) गत ३० वर्षो से कार्य कर रही है और जिसमें क्षय के ४० पूर्व रोगी कर्मचारियों को रूप में लगे 
हुए हैं । पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि से पूर्व ऐसी सुव्रिधारं शायद ही किसी दूसरे स्थान - 
पर हों। कुछ केन्द्र प्रथम पंचवर्षीय योजना के ममय में स्थापित किए गए । द्वितीय पंचवर्षीय यो जना 
की श्रवधि में ऐसे लगभग दस केन्धों की स्थापना की व्यवस्था है जिनमें क्षय से मुवित्त पाए हाए 
लोगों को ऐसी उपयुक्त दस्तक/रियां सिखाने की सुविधाएं दी जाएंगी जिन्हें वे अपने घरों ने 
कुटीर उद्योगों के रूप में चला सकेंगे । 


४२. द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में क्षय निरोध कार्यक्रम के लिए कुल १४ करोड 
रुपए की व्यवस्था की गई है । 


४३. कुष्ठ--१६५३ में भारत सरकार द्वारा जो कुप्ठ निवंत्ण समिति नियुक्त की गई थी, 
उसकी रिपोर्ट के अ्रनुसार १५ लाख व्यवित से कम लोग कुप्ठ रोग से पीड़ित नहीं होंगे । इस रोय 
का प्रकोप प्रदेश-प्रदेश में विभिन्न है श्रीर २ से ४ प्रतिशत के बीच है, लेकिन किसी-किसी 
जिले में १० प्रतिशत तक है ओर कुछ गांवों में इसका प्रतिशत १५ से २० तक पहुंच गया हू । 
इस रोग के उच्चतम प्रकोप के इलाके में सारा पूर्वी किनारा और दक्षिण प्रायद्वीप के साथ पश्चिम 
चंगाज़, दक्षिण विहार, उड़ीसा, मद्रास, तिव्वांकुर-कोचीन, हँदरावाद और भध्य प्रदेश नी 
थ्रा जाता है । कुप्ठ रोग की रोकथाम में चुनियादी कदम बच्चों में संक्रमण को रोकना, इसका इलाज 
करना और इसे बढ़ने न देना है। इस समय कुप्छ रोगियों के इलाज के लिए उपचारालयों, प्रौप- 
धालयों और कुप्ठालयों की संख्या भ्रपर्याप्त है। इस क्षेत्र में कार्य करने बाली जितनी विभिन्न 
एजेंसियां हैं, उनमें भी समन्वय की कमी है । जहां त्तक संभव हो घरों और गांवों में इस समय 
इलाज की सहुलियत देने की समस्या है । कुप्ठ उन्मूलन के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को लिए आवाज 
उठाने की भी आवश्यकता है। 

४४. प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस रोग के प्रतिरोध के लिए दो मुल्य कदम उठाए भा 
थे। पहला मद्रास के चिंगलपेट में कुप्ठ कर्मचारियों के प्रशिक्षण और कुप्ठ से सम्बन्धित समस्याग्रों 
यो अनुसस्थान के लिए एक केन्द्रीय कुप्ठ प्रशिक्षण और प्रनुसन्धान संस्था खोलना था | दूसरा 
कदम कुप्ठ नियंत्रण कार्यक्रम को प्रारम्भ करना था । कुप्ठ रोगियों को विशेष कुप्ठघरों में अलग 
करने की क्रिया की, जो स्थानिक क्षेत्रों में भूतकाल में रोकयाम के प्रमुख उपाय के तौर पर की 
गई थी व्यर्थता अब प्रमाणित हो चुकी हू । सल्फोन थेरेपी (शुल्ता द्वारा रोग की आशिक 
चिकित्सा ) के अनुसंचान से कुप्ठ रोग के निरोब के लिए एक नया उपाय मिल गया है। इस योजना 
का उद्देश्य यह है कि इस व्याधि से पीड़ित समूचे क्षेत्र में सभी छुप्ठ रोगियों का इलाज किया 
जाए और वाद में भी उन पर दृष्टि रक्खी जाएं। इसके अतिरिक्त इस रोग से पीडिस 
लोगों का पता लगाया जाए और रोकथाम तथा शिक्षा संबंधी कावे। कि भाएँ । 
उपचार सम्बन्धी सुधार के अलावा सत्फोन थेरेपी रोमियों में संक्रामकता छा ऋमिक क्लास 
लाती हूँ । सामूहिक स्तर पर-एक ही साथ सल्फोन बेरेपी का इलाज देश के सारे कुप्ड पीड़ित 
खेत्रों में करना सम्भव नहीं हैं, इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में दो तरह की निरोध 
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इकाइयों का सूत्रपात किया गया था, जिनके नाम हैं, अव्ययन और इलाज केन्द्र जिनमें अनुसन्धान 
तथा मूल्यांकन किया जाएगा और सहायक केद्ध जिनमें सर्वेक्षण तथा इलाज होगा । पहली पंच- 
वर्षीय योजना में चार इलाज और अध्ययन केन्द्र तथा ३६ सहायक केच्र अनुमोदित किए गए थे । 
इन सभी कार्यरत इलाज और अध्ययन केन्द्रों तथा सहायक केन्द्रों को जारी रखने के साथ-साथ 
लगभग ८८ नए सहायक केन्द्र खोलने की भी अव व्यवस्था की गई हैं । विकट कुंप्ठ रोगियों के 
पृथक्करण के लिए शीयाओ्रों की स्थापना करने, कुप्ठ की विरूपताओं को दूर करने और पुनर्वास 
केन्द्रों की स्थापना करने की भी व्यवस्था की गई हैँ । द्वितीय योजना में कुप्ठ निरोब कार्यक्रम के 
लिए लगभग ४ करोड़ रुपया रखा गया हैं । 


४५. गुप्त यौन रोग--भूतकाल में देश भर में गुप्त रोगों की समस्या पर, विशेषत: 
सिफलिस पर, जनता की मांग होने परं भी न तो श्ञासकों ने और न चिकित्सकों 
ने ही ध्यान दिया, यद्यपि उस समय इसके त्वरित निदान और इलाज के लिए प्रभाव- 
झाली औजार मौजूद थे।अ्रव सिफलिस के त्वरित इलाज के लिए उपाय हैं और अन्य प्रमुख 
गुप्त रोगों को भी सफलतापूर्वक दूर किया जा सकता है, यदि गृप्त रोगों की रोकथाम के कार्यक्रम 
में जनता को कुछ जन स्वास्थ्य की टेकनीक का उपयोग बताया जाए । गुप्त रोगों पर शैक्षणिक, 
रोग व्यापिकीय और चिकित्सात्मक, इन तीन मो्चों से आक्रमण करंना है । जनता में इस रोग के 
फैलने के सम्बन्ध में कोई निश्चित आंकड़े नहीं हैं। जो सूचना उपलब्ध हैँ वह मद्रास औरे 
कलकत्ता आदि कुछ निश्चित स्थानों पंर . किए गए सर्वेक्षणों से प्राप्त हुई है। मातृ तथा 
शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों में गर्भिणी माताओं की लासिकी स्क्रीनिय से यह पता चलता है. कि वयस्क 
जनसंख्या में सिफलिस की वीमारी का अनुपात ४ से ८प्रतिशत तक है । देहातों की अपेक्षा इसका 
प्रकोप नगरों में अधिक हैं । तो भी इसके इलाज केन्द्रों की कार्य रीति निर्धारण करनी है, जो 
पर्याप्त रोगियों को आकर्षित करेगी । गुप्त रोगों के सफलतापूर्वक मिरोघ कार्यक्रम में ऐसे केद्धों 
ने कहां तक सहायता दी, इसका कोई संकेत नहीं है । इसके लिए एँक 'उपयेक्त कार्यक्रम तेयार 
करना चाहिए, जिसमें रोग व्यापिकीय जांच, रोगियों तथा उनके आश्रितों की शिक्षा और 

-बीमारों को खोजने का कार्य भी सम्मिलित हो । प्रत्येक गर्भिणी स्त्री की लांसिकीयं स्क्रीनिंग के 
पश्चात यदि कहीं पर सिफलिस के चिह्न पाए जाएं तो उसके 'निरोधात्मक इलाज द्वारा वंक्षानुगत 
सिफलिस की बीमारी को रोकने पर पूरा वल दिया जाना चाहिए । 


४६. देहाती क्षेत्रों में बसावट दूर-दूर होने और अ्रपर्याप्त स्वास्थ्य कर्मचारियों के कारण 
गुप्त रोगों के संतोषजनक निरोध आन्दोलन के संगठन में श्रधिक कठिनाई होती है । यह सिफारिश 
की गई है कि स्वास्थ्य इकाइयों को अपने कार्यालयों में गुप्त रोग निरोव कार्यक्रम शुरू कर देना 
चाहिए और स्वास्थ्य इकाइयों के कार्यक्षेत्र में जब अधिक घनराशि और प्रशिक्षित कार्यकर्ता 
सुलम हो जाएं, तब निरोध कार्यक्रम को निश्चित अवधि में और अधिक बढ़ा दिया जाए । 
हिमालय की तराई में देहाती क्षेत्र का एक ऐसा घेरा है जिसमें गुप्त रोग विशेषतः सिफलिस 


अधिकता से फैलता हैं । इसलिए इन क्षेत्रों में गुप्त रोगों के शीघ्र उन्‍्मलन के लिए भरपूर 


प्रयत्व किए जाने चाहिएं 
जल और स्वच्छता प्रवन्ध 


४७. जल से होने वाली बीमारियों तथा इसी तरह की अन्य वीमारियों से समाज में 
कितनी ही मौतें होती हैं और अस्वस्थता रहती है । जल प्राप्ति के समुचित प्रवन्ध भर मलोत्सर्ग 
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करने की स्वच्छतापूर्ण विधि द्वारा इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 
के अन्तर्गत राज्यों द्वार नगरों तथा देहातों में पानी की सप्लाई और स्वच्छता प्रवन्ध के लिए 
लगभग २४ करोड़ रुपया रखा गया था । १६५४ के अन्त में केन्द्रीय सरवगर ने पानी की सप्ताई 
और स्वच्छता प्रवन्ध का एक कार्यक्रम बनाया था, जिसके अनुसार १० करोद रुपया कार्ज वे रूप 
में नगरों में पानी की सप्लाई के लिए और ६ करोड़ रुपया देहातों में पानी वी सप्लाई के लिए 
सहायता के रूप में देने की व्यवस्था की गई थी। द्वितोष योजना में नगरों में पानी की 
सप्लाई और स्वच्छता प्रबन्ध के लिए ५३ करोड़ रुपए की अस्थावी व्यवस्था की गई है, थ्रोर 
देहातों में पानी की सप्लाई के लिए २८ करोड़ रुपए की व्यवस्था है । एक विधेष व्यवस्था २० 
करोड़ रुपए वी उन नगरों के लिए की गई है जहां नगर निगम विद्यमान 


राज्यों में सामग्री की कमी, परिवहन की अपर्याप्त सुविधा और जन स्वास्थ्य ४ंजी- 
नियरी के ऐसे कर्मचारियों के अभाव में जो योजताओं के कार्यक्रम वनावर उन्हें प्रा कर सकते 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में उपरोवत कामों की संतोपजनक प्रगति नहीं हो सक्ठी । इसके देहाती 
कार्य विभिन्न एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित हो चुके हुँ किनत थे निर्माण योजना कार्य मात्र होकझर 
गहू गए है और स्वच्छता की सुविधाओं की आवश्यकता और उनके उपयोग के विषय में गाव बालो 
को किसी प्रकार की शिक्षा नहीं मिल पाई । तवापि गांवों की बहुत बड़ी संख्या ने अपने लिए जल 
की गनस्था को स्थानीय विकास कार्यो और राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों 
द्वारा सुधार लिया है। 


४६. पानी की सप्लाई के कार्यक्रमों की प्रगति अधिकतर पाइप, पम्त झ्रौर प्रन्य साधनों 
की प्राप्ति पर ही निर्भर है । प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्राखिरी वर्ष में शहरों में पानी की सप्ताई 
के लिए जितने कच्चे लोहे तथा जस्ता-मिश्रित लोहे की क्रावश्यकता थी, उसकी संस्या लगभग 
१,००,००० टन थी जो द्वितीय योजना में बढ़कर लगभग १,२५,००० टन प्रतिवर्ष हो 
जाएगी । इसका वर्तेमान उत्पादन ६०,००० दन दो आसपास है, जिनमें से ५०,००० टन पानी 
की सप्लाई वाले नलों के लिए है । 


५०. पहली योजना की अवधि में केन्द्र तथा राज्यों में जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग संगठनों 
की स्थापना की गई थी, परन्तु इनमें से अधिकांश में कर्मचारी पर्याप्त नहीं हैं । जन स्वास्थ्य 
इंजीनियरिंग संगठनों की सभी राज्यों में आवश्यकता हैँ और इनमें जन स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों में 
विशिष्ट प्रशिक्षित कर्मचारी होने चाहिएं । जन स्वास्थ्य इंजीनियर, ओवरसीयर, सेनेटरो 
इंस्पैवटर आदि के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की पूरी तरह वृद्धि कर देनी हैं । इसीलिए इस हेतु 
दूसरी योजना में ५० लाख रुपया रखा गया है । 


झाहार पोषण 


५१. स्वास्थ्य की रक्षा के लिए श्राहमर पोषण अत्यन्त आवश्यक हैं । पहली योजना 
में अनाजों के उत्पादन में सघार पर जोर दिया गया था । अव दूध, भंटा, मछली, मास, फते स्‍्ौर 
हसी साग-भाजी जैसे पोषक भोज्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने पर अधिक चल दिया जाएगा। 
चंकि प्रत्येक व्यक्ति को बांद्धित आहार पोषण देना सम्भव नहीं है, इसलिए आहार प्रोषण के 
सुधार में समाज के निर्वल अंगों, यथा गर्भिणी स्त्रियों शोर शिशुत्रों वाली ती मात्ताग्रों, शिश्षप्तों 
लड़खडाते बच्चों, स्कूल न जाने योग्य छोटे बच्चों और स्कूल में जादे दाल बच्चा आदि को ही 
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आशथमिकता दी जाएगी । यह सर्चविदित हैं कि छोटी आयु में आहार पोपण के अन्नाव में या 
' अपर्याप्त आहार से जो ज्षारीरिक वृद्धि रुक जाती हैं, वह वड़ी आयु में अधिक आहार पोषण देने के 
'पर्चात भी पूर्णतः: अच्छी नहीं वनाई जा सकती । आहार पोषण के और विस्तार के लिए दूध 
का पाउडर और खाद्य-पूरक पदार्थ, जैसे कि.मछली का तेल तथा पोषक तत्व भी वितरण के 
लिए मिल सकते हैं, इसलिए इनकी ओर भी विद्येप ध्यान देना चाहिए । स्कूल जाने वाले बच्चों 
को दोपहर का भोजन देते के लिए भी प्रयत्न किए जाने चाहिएं । योजना में आहार पोषण 
के अनुसन्धान कार्य के लिए योजनाओं की व्यवस्था भी की गई है, जिनमें राप्ट्रीय विस्तार और 
सामुदायिक विकास क्षेत्रों में आहार पोषण सम्बन्धी सर्वेक्षण, सिकित्सालयों में आहार के लिए 
रसोईघर, आहार पोषण सम्बन्धी प्रयोगशालाग्रों तथा संग्रहालयों की स्थापना सम्मिलित हैं ) 
भारतीय चिकित्सा गवेपणा परिषद द्वारा कुछ महत्वपूर्ण आहार पोषण सम्बन्धी समस्याझों का 
अव्ययन शुरू कर दिया गया है । वे ये हैं : -- 


(१) प्रोटीन के अपर्याप्त पोपण का सर्वेक्षण और निरोधात्मक उपाय, 
(२) बच्चों का शारीरिक विकास और उन्नति, 


(३) अ्रपर्याप्त पोषक आहार और खुराक से उत्पन्न होने वाली गल ग्ण्ड (गोयटर), 
श्रिपुट रोग (लेथिरिज्म), फ्लूश्लोरोसिस आ्रादि बीमारियों का निरोध, और 


(४) आहार पोषण का अनुसन्धान । 
मातू और शिशु स्वास्थ्य 


५२. मातृ और शिक्षु स्वास्थ्य के लगभग २, १०० केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्यों को 
लगभग तीन करोड़ रुपया दिया गया है । इन केद्धों को प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई सेवाओं से सम्पन्न 
किया जाएगा । मातु और शिक्षु स्वास्थ्य सेवाओं में लगाए जाने वाले भैपजिक और 
स्थानीय कर्मचारियों की उचित प्रद्चिक्षण आवश्यकता को अव मांस लिया गया है और 
घइसलिए योजना में इसकी आवश्यक व्यवस्था की गई है । 


५३. इस समय मात्‌ और शिक्षु स्वास्थ्य सेवाओं में कमजोर कड़ी पियाडिएट्रिक्स है । 
यह आवश्यक है कि मैडिकल कालेजों के पियाडिएट्रिक्स विभागों में मात और शिक्षु स्वास्थ्य केन्दों 
के कर्मचारियों के लिए पियाडिएट्रिक्स प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए और उन्हें कर्मचारियों 
व साधनों से युक्त किया जाए। प्रत्येक पियाडिएट्रिक्स विभाग छः कार्यरत मातू और 
'शिक्षु स्वास्थ्य केन्द्रों को चुन लेगा और प्रत्येक में पियाडिएट्रिक्स प्रशिक्षित एक डाक्टर, 
जन स्वास्थ्य परिचारिका और अन्य सहायक कर्मचारियों को लगा देगा । इनका कार्य बच्चों 
में पियाडिएट्रिक्स की रोकथआम और इलाज करना तथा क्षेत्र के प्राथमिक स्कूलों के वच्चों की 
स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल करने के साथ-साथ स्त्रियों के जच्चा बनते से पूर्व की और प्रस्ताविक 
सेवाओं को भी देखना होगा । प्रत्येक केन्द्र में पोषक प्रोटीन भोजन, आवश्यक दवाएं और रोग 
निरोधक टीके लगाने की सुविधा दी जाएगी। आरम्भ में कम से कम ५ पियाडिएट्रिक 
अशिक्षण केन्द्र खोले जाने की व्यवस्था की गई है। ये केन्द्र मातु और शिक्षु स्वास्थ्य 


कर्मेचारियों के नियमित प्रशिक्षण का प्रवन्ध करेंगे और नियतकालिक प्रत्यास्मरण पाद्यक्रम 
*ी देंगे । - 


स्वास्थ्य ५१३ 


परिवार नियोजन 
है ५४, राष्ट्रीय कल्याण और नियोजन के लिए भारत की जनसंस्था को झाकार भौर 


गुण दोनों दृष्टिकोणों से नियमित करने की समस्या अत्यन्त महत्वपूर्ण हैँ। प्रथम पचवर्षोय 
योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वे ये है :-- 
(१) उन बातों की सही जानकारी प्राप्त करना जिनके कारण जनसंस्या की शीघ्र 
वृद्धि होती है, 
(२) मानव की प्रजनन शक्ति के विपय में जानकारी प्राप्त करता और उसके नियमन 
के उपाय ढूंढना, 
३) जनता को शीघ्र शिक्षित करने के उपाय निकालना, और 


चिकित्सालयों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवार नियोजन की सलाह और सेवाग्रों 
को चिकित्सा सेवाओं का आवश्यक अंग बनाना । 


परिवार तियोजन कार्यक्रम का मूल उद्देश्य जनता में परिवार नियोजन के पक्ष में सभिय सहानुभूति 
उत्पन्न करना और वर्तमान ज्ञान के आधार पर परिवार नियोजन की सलाह तथा सेवाह्रों फो 
बढ़ानां था। इसी के साथ जनांकिकी (डेपोग्राफिक), भेपजिक और जीव विज्ञान का श्रध्ययन 
भी शुरू कर दिया गया था । जीव विज्ञान और जनांकिकी सम्बन्धी समस्याप्रों दो लिए राज्यों, 
स्थानीय अधिकारियों, स्वयंसेवी संगठनों और वैज्ञानिक संस्थाओं दो लगभग ११५ परिवार 
नियोजन उपचारालयों तथा १६ अनुसन्धान योजनाओं के निमित्त आ्थिक अनुदान के रूप में 
सहायता दी गई | द्वितीय योजना में इन कार्यक्रमों के विकास की व्यवस्था की गई है । 


५५. परिवार नियोजन का कार्य इतना आ्रागे बढ़ चुका हैं कि ग्रव उसके व्यवस्थित विकास 
की आवश्यकता हो गई हैं । इस सिलसिले में जनसंख्या सम्बन्धी समस्याझों कया निरल्तर प्रध्ययन 
होना चाहिए और परिवार नियोजन तथा जनसंसया सम्बन्धी समस्याओं के लिए एक समुचित 
फ्रेन्द्रीय बोडे होता चाहिए | यह बोई अपने कार्य में काफी हद तक स्वायत्त होना चाहिए। 
केन्द्रीय बोर्ड के कार्यक्रम के मुख्य अंग ये होंगे :-- 


(१) परिवार नियोजन सम्बन्धी सलाह और सेचाओं का विस्तार करना, 


(२) कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए काफी संस्या में केन्रों की स्थापना करना पोर 
उन्हें चालू रखना, 
(३) पारिवारिक जीवन के विषय में शिक्षा कार्यक्रम को विशाल आधार पर विकसित 


करना, जिसमें यौन शिक्षा, विवाह संबंधी सलाह-मशविद श्र बच्चों का 
लालन-पालन भी सम्मितित हो, 

(४) प्रजनन और जनसंख्या समस्याओ्रों के जीव विज्ञान सम्बन्धी तया भैपजिक पहनुप्नो 
के सम्बन्ध में अनुसन्धान करना. 

(५) जनांकिकी अनुसन्धान करना जिसमें परिवार परिसीमन थे प्रयोजन दी जांच- 
पड़ताल के साव-साय सांसगिक तरीकों का अध्ययन सम्मिलित है 

(६) विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों दारा किए गए दार्य नी जांच व 


परीक्षण करना जिन्हें क्ेन्रोय बोर्ट प्राथिक सहायता देता है, 
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(७) प्रगति का मूल्यांकन और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, और 
(८) एक अच्छे साधन सम्पन्न केन्द्रीय संगठन की स्थापना करना ॥ 


५६. ५०,००० जनसंख्या वाले सभी बड़े नगरों और कस्वों के लिए एक-एक उपचा- 
रालय स्थापित करने की व्यवस्था की गई हैं । छोटे कस्वों और देहाती क्षेत्रों के वारे में यह सोचा 
गया हैँ कि उनमें घीरे-बीरे प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों के सहयोग से उपचारालय खोले जाएंगे । 
आशा की जाती है कि ये उपचारालय परिवार नियोजन की समस्या के प्रति एक आम जागरूकता 
उत्पन्न करेंगे और सलाह तथा सेवा भी प्रदान करेंगे | वंगलौर के समीप एक केन्द्रीय प्रशिक्षण 
ओर उपचार संस्था तथा एक ग्राम प्रशिक्षण इकाई स्थापित करना इस समय विचाराधीन 
है। वम्बई में ग्भरोधक परीक्षण और मूल्यांकन का केन्द्र विकसित किया जा रहा है। यह आ्रावश्यक 
है कि सभी मैडिकल और उपचारण विद्याथियों को परिवार नियोजन का प्रशिक्षण दिया जाना 
चाहिए । एक निर्िचत अवधि में सभी चिकित्सालयों और बहुसंल्यक ओऔपधालयों में परिवार 
नियोजन सेवा का विकास हो जाना चाहिए। मैडिकल, जीव वैज्ञानिक और जनांकिकी सम्बन्धी 
अनुसन्धान को सक्रिय रूप से उन्नत करने की भी व्यवस्था की गई हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम 
के लिए लगभग पांच करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है । आशा की जाती है कि द्वितीय योजना 
की अवधि में लगभग ३०० उपनगर और २,००० देहाती उपचारालय स्थापित कर दिए जाएंगे । 


ल्‍ स्वास्थ्य शिक्षा 


५७. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं दी-जाती हैं उनका लक्ष्य उसी 
सीमा तक पूरा होगा जिस सीमा तक जनता इन सुविधाओं का पूरा फायदा उठाएगी और अपनी 
आदतों और व्यवहार को वदलेगी । इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि स्वास्थ्य शिक्षा 
के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएं । स्वास्थ्य शिक्षा का मूल उद्देश्य जनता को यह सिखलाना है 
कि वह अपने ही कार्यो और प्रयत्नों द्वारा स्वास्थ्य प्राप्त करे । इसलिए, अपना जीवन स्तर 
सुधारने के बारे में जनता की दिलचस्पी से इसकी शुरुआत होती हैं और इसका उद्देश्य यह 
रहता है कि व्यक्तिगत रूप से तथा स्थानीय समाज के सदस्य के नाते लोग अपना स्वास्थ्य सुधारने 
के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझें । जनता की दिलचस्पियां, आवश्कताएं और महत्वाकांक्षाएं 
उन्हें प्रारम्भिक सूत्र तथा मुख्य प्रेरक बल प्रदान करते हैं, जिससे कि वह स्थानीय योजनाओं और 
कार्यो में अपनी शुभ कामनाएं तथा सहयोग प्रदान करती है। हां, जनता को विद्येपज्ञों की देखरेख 
ओर सहायता की जरूरत होती हैं । केन्द्र में और राज्वों के स्वास्थ्य विभागों में जो स्वास्थ्य शिक्षा 
व्यूरो खोले जा रहे हैं, वे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को नौकरियों में रहते हुए प्रशिनण 
देंगे तथा शिक्षा सावनों में और शिक्षा प्रणाली में सलाहकार सेवा के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं 
की सुन्दरत्तर व्याख्या प्रस्तुत करेंगे 


ग्रध्याय २६ 


आवास 


राष्ट्रीय आवास कार्यक्रम के सम्बन्ध में सबसे पहले कदम प्रथम पंचवर्षीय योजना की 
अवधि में उठाए गए । श्रागामी योजनाओं में इस कार्यक्रम को भ्ौर भी प्धिक महत्व प्राप्त होगा | 
इस कार्यक्रम में एक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना तवा कम श्राय बाले लोगों के 
लिए मकान बनाने की एक योजना सम्मिलित थी । इस कार्यक्रम के एक अंग के रूप में, बायान 
श्रमिकों तथा कोयला और अ्रश्नक की खानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी मकान बनाने 
की योजनाएं कार्यान्वित की गई थीं । दूसरी पंचवर्षीय योजना वी झ्वधि में इन कार्यत्रमों के 
काफी बढ़ावा दिया जा रहा है । इस काल में ग्रामीण ध्रावास, गन्दी वस्तियों को हटाने तथा 
मभंगियों के लिए आवास और मध्यम भ्राय वाले लोगों के लिए मकान बनाने को कार्यक्रमों को 
कार्यान्वित करने का विचार है । इन कार्यक्रमों के द्वारा जो कार्य किए जाएंगे श्रौर दूसरी पंच- 
वर्षीय योजना की झ्वधि के लिए जो कार्यक्रम वनाए गए हैं, उनका सक्षिप्त विवरण नोसे दिया 
गया है | आवास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल ३८५ करोड़ झपए की व्यवस्था की 
गई थी, जबकि दूसरी योजना में १२० करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसका विभाजन 
इस प्रकार किया गया है :- 

(फरोड़ दपए ) 


सहायता-प्राप्त औद्योगिक श्रावास ४ ह . ४ 
कम ग्याय वाले लोगों के लिए आवास ा ४० 
ग्रामीण आवास.  ... ८ हट १० 
गन्दी बस्तियों को हटाने और भंगियों के लिए प्रावास २० 
मध्यम आय वाले लोगों के लिए आवास | 

हु 


बागान श्रमिकों के लिए आवास 





कुल योग... १२० 





कोयला उद्योग के श्रमिकों की आवास योजनाओं के लिए कोयला सान श्षम कत्याथ निधि 
से वित्तीय सहायता मिलती है । इस निधि द्वारा पांच साल की झवधि में सगमग ८ करोड़ रुपए 
की व्यवस्था किए जाने की आशा है । अ्रश्नक धोर कोयला सानों के श्रमिकों के लिए प्रायास 
योजनाओं की जिम्मेदारी श्रम मंत्रालय पर है, तथा प्रन्य योजनाओं का भार निर्माण, प्रावास 
तया सम्भरण मंत्रालय के हाथ में हूँ । 
२. इन योजनाओं के अलावा, पुनर्वास, प्रतिरक्षा, रेसवे, लोड़ा और इस्पात, उत्तादन, 
संचार, निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालयों द्वारा आवास के झनेक कार्यक्रम आरम्भ किए 
गए हैं। राज्य सरकारों और कुछ स्वानीय प्रधिकारियों की भी प्रावास की प्रपनी-प्ररती योजनाएं 





प्र 


प्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
हैँ । अनुमान है कि पहलौ पंचवर्षोद्य योजना की अवधि में पुनर्वास मंत्रालव ने शहरी 
क्षेत्रों में ३२३,००० मकान और निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालय को छोड़कर 
अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों नें ३,००,००० मकान वबनवाए। उपरोक्त अन्य 
आवास योजनाओं को मिलाकर, सरकारी अधिकरणों ने पहली योजना में लगभग ७,४२,००० 
मकान वनवाए । निजी तौर पर कितने मकान वनवाए गए, इसका अनुमान लगाना कठिन 
हैं। कर जांच आयोग के सिलसिले में की गई एक जांच से पत्ता चला कि १६५३-४४ में शहरों 
में मकान बनाने पर लगभग १२४ करोड़ रुपया व्यय किया गया। यदि इसे पांच साल की अवधि 
के लिए एक औसत मान लिया जाए और एक मकान की औसत लागत लगभग १०,००० रुपए 
मान ली जाए तो पता चलेगा कि पहली योजना में निजी क्षेत्र में लगभग ६,००,००० मकान 
बनाए गए । इस प्रकार पहली योजना में शहरों में लगभग १३ लाख मकान बनाए गए । निजी 
तौर पर कितने मकान वनाए गए, इस बारे में भिन्न-भिन्न अनुमानों का लगाया जाना स्वाभाविक 
ही है । | 

३. दूसरी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किए जाने वाले आवास कार्यक्रमों के निम्न 


लक्ष्य निर्वारित किए गए हैं :- ग 
| मकानों की संख्या 
सहायता प्राप्त औद्योग्रिक आवास ... 2४2 हा १,२८,००० 
कम आय वाले लोगों के लिए आवास ... हट +< ६८,००० 
भंगियों सहित गंदी वस्तियों में रहने वालों के लिए आवास ... १,१०,००० 
मध्यम आय वाले लोगों के लिए आवास ... सर पड ५,००० 
बागान श्रमिकों के लिए आवास हर 2 १ 22,००० 


न 


कुल बाग ... ३२,२२,००० 


अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकरणों द्वारा हाथ में लिए. 
गए तथा कोयला खान श्रमिकों सम्बन्धी कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप ७,५३,००० मकान बनाए 
जाने की आशा है । इसके अतिरिक्त अनुमान है कि दूसरी योजना की अवधि में निजी तौर पर 
८,००,००० मकान वनाए जाएंगे। इस प्रकार दूसरी योजना में लगभग १६ लाख मकान बनाए 
जाएंगे, जवकि पहली योजना में लगभग १३ लाख मकान बनाए गए थे । 

सहायताप्राप्त औद्योगिक आवास योजना 

४. सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना पहले उत औद्योगिक श्रमिकों के लिए स्वी- 
कार की गई थी जिन पर फैक्टरीज़ अधिनियम लागू होता है, किन्तु अब इसमें खातों में काम 
करने वाले श्रमिक भी सम्मिलित हैं । कोयला और अश्नक उद्योगों के श्रमिक इसमें सम्मिलित 
नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए पृथक योजनाएं हैं। औद्योगिक आवास योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार 
द्वारा राज्य सरकारों और सरकारी अधिकरणों, मालिकों तथा औद्योगिक श्रमिकों की सहकारी 
संस्थाओं को ऋण तथा अनुदान दिए जाते हैं। वम्बई और कलकत्ता में कई मंजिलों के मकानों में एक 
कमरे के मकानों के लिए अधिक से अधिक निर्वारित लागत की रकम ४,५०० रुपए है, और 
दूसरी जगहों में २,७०० रुपए है । वम्बई और कलकत्ता में दो कमरों के मकानों के लिए लागत 
की यह रकम ५,४३० रुपए (जो अ्रव बढ़ाकर ५,६३० रुपए कर दी गई है) और अन्य स्त्वानों 


ज्क़ 


आ्रावास न 


५ 


न्ख्ति 


पर एक मंजिल के मकानों के लिए, २,३४० रुपए और दो मंजिले मकानों के लिए यह रकम ३,४६० 
रुपए है। राज्य सरकारों को लागत का ५० प्रतिशत ऋण के रुप में और ५० प्रतिगत भाधिक 
सहायता के रूप में, सहकारी संस्वादं को ५० प्रतिशत ऋण के रूप में और २४ प्रतिघत सहायता 
के रुप में; ओर मालिकों को ३७३ प्रतिशत ऋण के रुप में तथा २५ प्रतिधत सहायता के दौर 
पर दिया जाता है । मालिकों के लिए ऋण की श्रद्ययगी की अवधि १५ साल है और दूसरों के 
लिए २५ साल | 


५. प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में ७६,६७६ मकान बनाने का कार्यक्स स्वीकार 
किया गया था। इसमें से १६,१६५ मकान वम्बई में, २१,७०६ उत्तर प्रदेश में, ५,६२६ हैदराबाद 
में, ५,१८१ मध्य प्रदेश में, ३,४४४ मध्य भारत में तथा अन्य राज्यों में इनसे कुछ कम संस्या 
में मकान बनाने को योजना थी। अनुमान है कि पहली पंचवर्षीय बोजना की समाप्ति से 
पूर्व लगभग ४०,००० मकान बनकर तैयार हुए । स्वीकृत मकानों की कुल संख्या में से ६८,२०० 
या लगभग ८४५ प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा, १०,१६१ या लगभग १३ प्रतिशत निजी मालिकों 
द्वारा, और १,३१८ या १-६ प्रतिशत औद्योगिक श्रमिकों की सहकारी संस्याओं हारा बनाए 
जा रहें हैं । जब यह योजना बनाई गई थी, उत्त समय मालिकों एवं सहकारी संस्थाओं की ओर 
से पर्याप्त सहयोग की आशा की गई थी। योजना के इस पहलू की जांच की जा रही हैं तथा मालिकों 
ओर श्रौद्योगिक श्रमिकों की सहकारी संस्थाओं का और अधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए 
आवश्यक उपायों का अध्ययन किया जा रहा हैं । 


कम श्राय बाले लोगों के लिए सकान 


६. कम आय वाले लोगों के लिए मकान बनाने की योजना १६५४ के भ्रन्त में आरम्भ की 
गई थी । इस योजना के अनुसार, जिन लोगों की वापिक आय ६,००० रुपए से अधिक नहीं है 
उन्हें तूद की उचित दर पर मकान बनाने के लिए दीर्घकालीन ऋण दिए जाते है । व्यक्तियों को 
तथा उन सहकारी संस्थाग्रों को, जिनके सदस्य इस शर्त को पूरा करते हों, ऋण दिए जाते हैं। जमीन 
समेत मकान बनाने की अनुमानित लागत की ८० प्रतिशत तक ही सहायता दी जाती हैं श्रौर 
यह सहायता अ्रधिक से अधिक ८,००० रुपए तक ही दी जा सकती हैं । इस योजना के अन्तर्गत 
राज्य सरकारों को ३३ प्रतिशत सूद पर ऋण दिए जाते हैँ, जिनकी अदायगी की अवधि ३ साल 
हैं । राज्य सरकारों को इसलिए ऋण दिए जाते हैं ताकि स्थानीय अ्धिकरण मकानों के लिए 
जमीन प्राप्त कर सकें और उसका विकास कर सके तथा उसे मकान बनाने वाले लोगों को दें 
सके । स्थानीय संस्थाएं, धर्मार्थ संस्थाएं, अ्रस्पताल आदि भी मकान बनाने के लिए इस योजना 
की अधीन सहायता प्राप्त कर सकते हैं ताकि वे किराए पर अ्रववा किस्तनवरीद की 
शर्तों पर थोड़ी तनख्वाह पाने वाले अपने कर्मचारियों को मकान दे सकें । पहली योजना के 
श्रन्त तक लगभग ४०,००० मकानों के लिए और विभिन्न भूमि विकास योजनाओं के लिए लगभग 
२१-४५ करोड़ दुपए के ऋण स्वीकार किए गए थे । कम आय वाले लोगों के लिए मदन बनाने 
की योजना द्वारा व्यापक रूप से अनुभव की जाने वाली आरवध्यकता को पूरा करने का प्रयत्त 
किया गया है शौर बहुत-से लोगों ने इस योजना से लाम उठाने का प्रयत्त किया है। किन्तु जमीन 
की बहुत ऊंची कीमतों के कारण तथा मकानों के लिए उचित रुप से विकसित स्थानों के ग्रभाव 
के कारण इस योजना के प्रधीन मकान बनाने के घा्य में देसी प्रगति नहों हो सकी है जैसी लि 
आशा की गई थी । 


भ्र्श्द द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


७. उचित रूप से विकसित तथा उपयुक्त मूल्य पर जमीन की व्यवस्था करना समस्त 
आवास कार्यक्रमों की सफलता के लिए अत्यावध्यक है, क्योंकि कम आय वाले लोगों के मकानों 
के अतिरिक्त व्यक्तियों, सहकारी संस्थाओं तथा निजी व्यापारों के लिए भी मकानों के 
स्थानों की व्यवस्था करनी होगी । निजी तौर पर व्यक्तियों के लिए, विद्येपत: कम और मध्यम 
आय वाले व्यक्तियों के लिए मकान बनाने का कार्य और भी अधिक तेजी से हो सकता है यदि 
स्थानीय अधिकरणों द्वारा कम दरों पर मकानों के लिए विकसित स्थान उपलब्ध कराए जा 
सकें, किन्तु उन्हें दुबारा बेचने के लिए इन पर उपयुक्त झर्त लागू होनी चाहिए । हाल के वर्षों में, 
विशेषत: शहरों में, जहां वड़ी तेजी से आवादी बढ़ी है, जमीन की ऊंची कीमतों और मकानों 
के स्थानों की सामान्यतः कमी होने के कारण ही मकान वनाने के कार्य में बहुत बीमी प्रगति हुई 
है । इसलिए यह वांछनीय प्रतीत होता है कि राज्य सरकारों और स्थानीय अ्धिकरणों को 
रिहायश की जगहों का विकास करने के लिए सहायता दी जाए और ये स्थान कम आय वाले 
उन व्यक्तियों को बेचे जाएं जो अपने निजी इस्तेमाल के लिए मकान बनाना चाहते हैं, चाहे वे 
कम आय वाले लोगों के लिए लागू की जाने वाली विशिष्ट आवास योजना के अन्तर्गत ऋण 
के लिए प्रार्थी हों या न हों। यह भी सुझाव रखा गया है कि कम आय वाले लोगों के लिए मकान 
बनाने की योजता के घन का कुछ भाग आयोजित आधार पर भूमि विकास के लिए इस्तेमाल 
किया जाए। उन शहरों पर विशेष ध्वान दिया जाएगा जहां काफी घनी आवादी है तथा जो 
शहर दूसरी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किए जाने वाले विकास कार्यक्रमों के कारण और 
भी अधिक तेजी से विकसित होने दाले हैं। राज्य सरकारें वैयक्तिक स्थानीय अ्रधिकारियों 
के साथ इस वारे में जांच करें कि इस विद्या में कहां तक कार्रवाई की जा सकती है । बिक्री के 
अलावा पढ़े पर दी जाने वाली जगहों का भी विकास किया जाएगा। 


देहातों के लिए श्रावास 


झ. जैसा कि इस अध्याय के अगले हिस्से में दिए गए विवरण से पता चलता है, देहाती 

क्षेत्रों में मकान सम्बन्धी परिस्थितियों में सुधार करना एक बहुत बड़ा काये है। देहाती क्षेत्रों के 

५ करोड़ ४० लाख मकानों में से अधिकांश के पुनननिर्माण या उनके काफीसुधार की जरूरत है । 

देर या सवेर, प्रत्येक गांव की अपनी एक योजना होनी चाहिए जिसके अनुसार चौड़ी गलियों व 

नालियों और मकानों के बीच उचित फासला और पंचायती स्थानों तथा बच्चों के लिए खेलने के 
मैदानों को व्यवस्था हो । देहाती क्षेत्रों में गृह-सुधार का कार्य ग्राम विकास के सामान्य कार्यक्रम 
का ही एक पहलू हैं और देहातों की समुद्धि बढ़ने के साथ-साथ आवास कार्य में भी आशा से 
अधिक प्रगति होगी, फिर भी कुछ दिशाओं में विशेष कारंवाई करने की जरूरत हूँ । शुरू में ऐसी 
कार्रवाई छोटे पैमाने पर की जा सकती हैं और वाद में उसे और अधिक वढ़ाया जा सकता है । 
देहातों में मकान बनाने के लिए जो साज-सामान प्रयुक्त होता है, उसका अधिकांश भाग वहीं 
पर मिल जाता है और उसका पूरा-यूरा इस्तेमाल किया जा सकता है। देहाती क्षेत्रों में स्वेच्छा 
से सहकारी आधार पर श्रम करने तथा स्थानीय रूप से सामूहिक कार्रवाई करने की काफी गूंजा- 
इश हैं और यदि शुरू से ही ठीक रवेया अपनाया जाए, तो इस कार्य में काफी तेजी से प्रगति की 
जा सकती है । आवादी में वृद्धि होने के कारण घनी आवादी की समस्या और भी अधिक उग्र हो 
गई है और लगभग सभी जगह मकान वनाने के लिए और अधिक स्थानों की जरूरत है । अनुसूचित 
जातियों, श्रादिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों, कारीगरों और सामान्यतः: गांवों के भूमिहीन 
लोगों का जहां तक सम्बन्ध है, घनी आवादी की समस्या सबसे अ्रधिक विकराल हैं, हालांकि 


श्रावास भ्१ह 


यह समस्या केवल इन्हीं लोगों तक सीमित नहीं है । गांवों के अधिकार-हीन तोगों की मझान 
सम्बन्धी परिस्थितियां बहुत खराब हैं और उनकी ओर फौरन ध्यान दिया जाना चाहिए 
कारीगर लोग ऐसी परिस्थितियों में रहते और काम करते है कि उनमें कार्य करने के अधिक उन्नत 
तरीकों को अपनाना बहुत मुदिकल हैं। इसकी अतिरिक्त ये परिस्थितियां कारीगरों के स्वास्थ्य 
के लिए भी बहुत हानिकारक हैं । देहातों में जिन लोगों की स्थिति कुछ अच्छी भी है, उनके मकानों 
के नव पुराने ढंग के हैं और उनमें रोशनी, रोशनदान तथा नालियों ब्रादि की समुचित व्यवस्था 
नहीं हैं । समस्त गांवों में ग्रव निरन्तर इस बात की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है कि 
उनमें मल-मूत्र की निकासी के अधिक उदन्चत तरीकों को अपनाया जाए झौर अब समय झा गया 
हैँ कि इस दिशा में वड़े पैमाने पर प्रयत्त किया जाएं। एक आखिरी वात यह भी है कि नए गांवों 
और वर्तमान गांवों के विस्तार के लिए गांवों के और अधिक उन्नत नवशे लागू करने होंगे । 


&€, ये कुछ मुख्य कार्य है जिन्हें पूरा करके गांवों की मकान सम्बन्धी हालतों को सुधारा 
जा सकता है झ्रौर इन कार्यो को पूरा करने के लिए दूसरी योजना की अवधि में बहुत कुछ किया जा 
सकता है, पर तभी जब कि विभिन्न ग्रामीण कार्यक्रम जिला और ग्राम स्तर पर मिलकर 
कार्यान्वित किए जाएं श्र उनमें जनता का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त हो। गांवों की मकान 
सम्बन्धी स्थिति को सुधारने का कार्य अ्रपनें श्राप में कोई पृथक उद्देश्य नहीं हैं, वल्कि वह तो 
गांवों के पुनर्निर्माण की विश्ञालतर योजना का ही एक हिस्सा है, जिसमें ये बातें सम्मिलित 
हैं: कृषि की पैदावार में वृद्धि, अधिकाधिक क्षेत्रों में सहकारी श्राधार पर कार्य, 
गांवों में पानी की व्यवस्था, गंदे पानी की नालियां, सफाई, गांव की सड़कें, श्रनुसूचित जातियों 
ओर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण कार्यक्रम, त्या गांवों के कारीगरों के लिए अधिक काम 
दिलाने और उनके रहने की अ्रधिक अच्छी हालतें पैदा करने के कार्यक्रम | दूसरी योजना 
में इन और भन्य कार्यो के लिए घन की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण सामुदायिक कार्यक्रम वे सफल 
होने और गांवों के लोगों हारा और अभ्रधिक जिम्मेदारी संभाल लेने पर गांवों में मकानों की 
स्थिति में सुधार होने की श्राज्षा हैं । इस समय जिस बात की आवश्यकता हैं वह यह है कि 
प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना क्षेत्र में और भन्यत्र गांवों के लोगों को मकान 
सम्बन्धी समस्या से पूरी तरह परिचित कराया जाए और जो कदम आवश्यक समसे जाएं 
उन्हें फौरन उठाया जाए, जैसे गांवों की आवादी का विस्तार, हरिजनों भर विभिन्न पिछड़े वर्गों 
के लिए मकानों के स्थानों तथा अन्य प्रकार की सहायता की व्यवस्था, भविष्य में बनाए जाने 
वाले मकानों के लिए अधिक अच्छे मानदण्ड निर्धारित करना ओर वर्तमान मकानों में रोशनी, 
रोशनदान और गन्‍्दे पानी की नालियों की और अधिक गच्छी व्यवस्था करना । 


१०. पहली योजना की अवधि में गांवों में रहन-सहन की स्थिति में सुधार करने के लिए 

कुछ कदम उठाए गए हूँ । सामुदायिक योजलना क्षेत्रों में ५८,००० ग्रामीण टट्टियां, १,६०० 
मील गन्दे पानी की नालियां और २०,००० कुएं बनवाए गए हैँ श्लीर ३४,००० दुझ्मों की 
मरम्मत की गई हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय विस्तार क्षेत्रों में 5०,००० ग्रामीण टट्टियाँ, २,७०० मील 
गन्दे पानी की नालियां, और ३०,००० नए कुएं वनवाएं गए तया ५१,००० कुत्रों की मरम्मत 
गई । राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना क्षेत्रों में लगभग २६,००० मकान बनवाए 
गए और लगभग इतने ही मकानों की मरम्मत की गई । कई राज्यों के देहाती क्षेत्रों मं इटो के 
भट्ट लगाए जा रहे है । कहीं-कहीं ये भट्ट सहकारो संस्यवाम्रों के द्वारा भी लगाए गए हूं । मिसाल 
के तौर पर उत्तर प्रदेश में १६५०-५१ में १६ सहकारी भट्ट लगाए गए, १६५४-५५ तक यह 


प्र२० द्विदत्याय पचवधाव याजना 


संख्या बढ़कर ७५२ हो गई । इन भटदठों के आसपास के गांवों में निरल्तर अधिक अच्छे प्रकार के 
मकान वनाए जा रहें हैं। कई राज्यों में हरिजनों को मकान के स्थान देकर और मकान बनाने की 
सहकारी संस्थाओं का संगठन करके उनकी मकान सम्बन्धी स्थिति को सुधारने के प्रयत्त किए 
जा रहे हैं। केन्द्र में निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय ने एक ग्रामीण आवास संगठन स्थापित 
किया है जो इस क्षेत्र की विभिन्न समस्याश्रों का अव्ययन करेगा और सकान बनाने के अधिक 
अच्छे नक्शे, ले-आउट और तरीके सुझाएगा और यह भी वत्ताएगा कि स्थानीय साज-सामान 
का और अधिक अच्छा उपयोग किस प्रकार किया जाए । 


११. देहाती क्षेत्रों में मकान बनाने का कार्य वस्तुत: सहायता प्राप्त स्वावलम्बन का कार्यक्रम - 


ही है, जिसमें शिक्षा और पथ-प्रदर्शन का बड़ा महत्वपूर्ण स्वान है । सरकार से जो संहायता 
मिलेगी, उसका मुख्यतः यह स्वरूप होगा : टेकनीकल परामर्श, आदर्श मकानों तथा आद्ं गांवों 
का प्रदर्शन, अधिक अच्छे प्रकार के नक्शों की व्यवस्था, स्थानीय साज-सामान के उपयोग के सम्बन्ध 
में प्रारम्भिक परीक्षण, ऐच्छिक श्षम के आधार पर सहकारी ग्राम कार्यक्रमों का संगठन और 
विशेषत: हरिजनों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरधिक सहायता की व्यवस्था । यह अच्छा 
होगा कि प्रत्येक राज्य के आवास विभाग में एक छोटा-सा टेकनीकल दल हो जो स्थानीय परि- 
स्थितियों के अनुरूप मकानों के नक्श और नमूने तैयार करे और स्थानीय वस्तुओं के सम्भावित 
प्रयोग का अध्ययत्त करे । इसके अतिरिक्त, ग्राम विकास के किसी न किसी पहलू से सम्बद्ध विभिन्न 
सरकारी एजेंसियों को अपने कार्यों में और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्यो में समन्वय स्थापित 
करना चाहिए। जैसा कि अध्याय १६ में सुझाव दिया गया है, हरिजनों और अन्य पिछड़े वर्गों के 
बारे में विस्तार कार्यकर्ताओं को ऐसे कदम उठाने चाहिएं जिनसे गांवों के लोग मुफ्त मकानों के 
स्थानों की व्यवस्था करें, ताकि भूमि-हीन कृषि भजदूरों द्वारा मकान वनाए जा सकें। मिसाल के 
तौर पर हरिजनों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की मकान सम्बन्धी हालत सुधारने के लिए और 
ग्रामीण सामुदायिक कारखाने स्थापित करने के लिए जहां-जहां आर्थिक सहायता की व्यवस्था 
मौजद है, वहां सहकारी समितियां वनाई जानी चाहिएं और पारस्परिक सहायता दलों का संगठन 
किया जाना चाहिए ।। देहातों में मकान बनाने के कार्यक्रम यदि इस प्रकार कार्यान्वित किए जाएं 
तो उनसे न केवल देहातों का जीवन-स्तर उन्नत होगा, वल्कि उनसे ग्रामीण रोजगार में 
भी वृद्धि होगी और उपलब्ध जन-शक्ति साधनों का पूरा-पुरा उपयोग हो सकेगा। 


गन्दी वस्तियों को हटाना श्रीर भंगियों के लिए श्रावात 


१२. प्रत्येक बड़े झहर में गंदी बस्तियों का होना गम्भीर चिन्ता का विपय हैं। सहायता 
प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के परिणामस्वरूप पिछले दो यातीन साल में गन्दी वस्तियों में 
रहने वाले कुछ लोग अपने घरों से हटाकर दूसरे स्थानों में वसाए गए हैं किन्तु सामान्यतः गन्दी 
चस्तियों की समस्या अभी तक पहले जैसी ही वनी हुई है । यदि ऐसे उपाय न किए गये कि 
नई गन्दी वस्तियों का वसना असम्भव हो जाए तो गन्दी वस्तियों की समस्या और भी गम्भीर 
हो जाएगी । गन्दी बस्तियों के विस्तार को रोकने के लिए दो तरह के कार्य करने होंगे । पहला दो 
यह कि नगरपालिका सम्बन्धी उपनियमों को पूरी सख्ती के साथ लागू करना चाहिए 
इन उपनियमों को लागू करने में पढ़े-लिखे लोगों की सहायता प्राप्त की जानी चाहिए और जो 
नई गन्दी वस्तियां वसनी शुरू हो रही हों, उनकी ओर तुरन्त ध्याव देना चाहिए | दूसरे यह कि 
प्रत्येक शहर के लिए वह॒द्‌ योजनाएं बनाई जानी चाहिएं और ये योजनाएं पहले उन शहरों के 


ज््यु करन, 


आवास भरस्र 


लिए बननी चाहिएं जो वहुत बड़े हैँ या हाल के वर्षो में वहत बढ़ गए है या अगते 


कण 


कट वर्षा 
में उनके तेजी से बढ़ जाने की सम्भावना हूँ । वृहद्‌ योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 
स्थानीय अधिकरण के पास आवश्यक अधिकार होने चाहिएं ताकि वे सेत्रीय योजनाएं लाग 
कर सकें, भूमि का उपयोग कर सकें आर जहां-तहां होने वाला विकास रोक सके । जहां ्रावध्यक 
हो, वहां नए विभाग स्थापित किए जाने चाहिएं । दिल्‍ली में हाल ही में एक विशेष विकास 
विभाग स्थापित किया गया है । 


१३. भविष्य में और नई गन्दी वस्तियां व वस सकें, जहां इस सम्बन्ध में कारंवाई की जा 
रही है, वहां यह भी जरूरी है कि वर्तमान गन्दी वस्तियों की समस्या को भी सुलझाया जाए। बहुत 
हद तक गन्दी वस्तियों का बिल्कुल सफाया कर देने के अलावा और कोई चारा नहीं है, किन्तु 
कुछ मामलों में सुधार कार्य भी किए जा सकते हैँ । अभी तक तीन प्रकार की कठिनाइयों के कारण 
गन्दी वस्तियों को हटाने के प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं किए जा सके--गन्‍्दी वस्तियों को भ्रपने 
अधिकार में करने के लिए बहुत अधिक कीमत की अदायगी, इन वस्तियों में रहने वाले लोगों की 
दूर जगहों पर जाने वी अनिच्छा क्योंकि इसने उन्हें उनके सामाजिक एवं आश्िक जीवन फके प्रस्त- 
व्यस्त हो जाने की झ्राशंका थी, तथा इन लोगों के लिए मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता की 
आवश्यकता, ताकि ये मकान उन्हें इतने किराए पर दिए जा सके जिसे वे अदा कर सके । गन्दी 
दस्तियों को हटाने और भंगियों के लिए मकान बनाने की नई योजना तैयार करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने इन पहलुओों को ध्यान में रखा है और दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिए 
कुल २० करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । 


१४, गन्दी वस्तियों को अपने अधिकार में करने की कीमत को जो ग्राजकल विशेषत्त: 
बड़े शहरों में बहुत श्रधिक है कम करने के लिए यह सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकारों को 
संविधान के ग्रनच्छेद ३१ की व्यवस्थाओं का लाभ उठाना चाहिए । कानून में उचित परिवतंन 
करके, भूमि प्राप्त करने की कार्रवाई में जो विलम्ब होता है उसे कम करना चाहिए। गन्दी बस्तियों 
को हटाने तथा भंगियों के लिए मकान बनाने की उस योजना के झनुसार जो श्रव लागू की जाएगी 
राज्य सरकारों से यह कहा गया है कि वे अपने बढ़े शहरों में सबसे अधिक गन्दी वस्तियों के 
क्षेत्रों का सामाजिक एवं ग्राथिक सर्वेक्षण कराएं और गन्दी वस्तियों को हटाने के लिए क्रमवद वद 
कार्यक्रम तैयार करें । यह योजना दो मुख्य सिद्धान्तों पर भ्राधारित हैं । पहला सिद्धान्त तो यह हें 
कि गन्दी वस्तियों में रहने वाले लोगों को कम से कम अस्त-व्यस्त किया जाए झौर जहां तकहा 
सके उन्हें गन्दी वस्तियों के श्रासपास ही दूसरे मकानों में वसाया जाए ताकि वे अपने रोजगार 
के इलाकों से दूर न जा पड़ें। दूसरा सिद्धान्त यह हैँ कि सन्‍दी वस्तियों में रहने बाल लाग झिसना 
किराया श्रदा कर सके उनसे उतना ही किराया लेने के लिए बड़े-बड़े मकान बनाने का श्रपेक्षा वाता- 
बरण सम्बन्धी सफाई रखने तथा आवश्यक नागरिक सुविधाओ्रों दी व्यवस्था दस्त पर अधित 
जोर दिया जाना चाहिए । योजना में इस कार्य के लिए जो झाविक व्यवस्या की गई है उसके अनुसार 
यह अस्ताव है कि केद्धीय सरकार को लागत का २५ प्रतिशत ग्राधिक सहायता के रूपए में आर 
५० प्रतिशत ऋण के रूप में देना चाहिए जो ३० साल की अवधि में अदा करता होगा | लाबत 
का शेष २४ प्रतिशत राज्य सरकारें अपने ही साधना से आवधिया सहायता के रप मे दगा | यह 
सझाव दिया गया है कि जहां सम्भव हो, विद्येपतः जहां गन्दी वस्तियों में रहने वाल लाग बहुत 
कम किराया दे सकते हों, वहां राज्य सरकारों और स्थानीय संस्थाओं का पत्दा दे स्तियों में रहने ने 


मकान दनात 


वाले लोगों को १००० से लेकर १,२०० दसफुद तक के विससित तथा निर्दिप्द मकान बताने 


धर्म हितीय पंचदर्षीव योजना 


स्थान देने चाहिएं और सीमित मात्रा में मकान बनाने का सामान भी देना चाहिए तथा स्व 
चहायता एवं पारस्परिक सहावता के आवार पर अपने लिए जहां तक हो सके वहां तक निदिप्ट 
नमूने के मकान वलाने का कार्य गन्दी वस्तियों में रहने वालों पर ही छोड़ देना चाहिए। राज्य 
सरकारों के पम्रदर्शन के लिए ननन्‍दी वस्तियों को हटाने और उनमें सुवार करने की बोजनाओं 
की मानक-लागत का हिसाव लगाया गया है । योजना के अनुसार अच्छे मकानों में वस्ाए 
जाने की सुविधाएं गन्दी चस्तियों में रहने वाले उन परिवारों को दी जाएंगी जिनकी आय वम्बई 
और कलकत्ता में २५० रुपए मासिक तथा दूसरी जगहों पर १७५ रुपए मासिक से अधिक नहीं 
है। इससे अधिक आय घाले परिवारों को कम आय वाले लोगों के लिए मकान बनाने तथा अन्य 
योजनाओं के अधीन ऋण लेने के लिए प्रोत्लाहित किया जाएगा और यह भी प्रस्ताव है कि भूमि 
प्राप्त करने में उनकी सहावता की जानी चाहिए और राज्यों द्वारा विकसित कुछ जमीन उनके 
लिए सुरक्षित रख दी जाए चूंकि अधिकांश नगरों की गन्दी वस्तियों में रहने वाले लोग ऊ 
तर मेहतर हैं, इसलिए यह आश्या की जाती हैं कि नए कार्यक्रम के अवीन बहुत-से मेहतर अपने 
बर्तेमान घरों को छोड़कर नए घरों में वसाए जा सकेंगे । 








मकान बचाने को श्रन्‍्य योजनाएं 


१४. बागान श्रम अधिनियम, १६९५१ की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रत्येक वागान मालिक 
के लिए यह अनिवार्य है कि वह बागानों में रहने वाले श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए निर्दिप्ट 
प्रकार के मकान बनवाए । बड़े-बड़े वायान मालिक तो इस झवर्त को पूरा कर सकते हैं, किन्तु 
छोटे वागान मालिकों को ऋण के रुप में सहायता देने की आवश्यकता है । दूसरी योजना में इस 
कार्य के लिए २ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । इस योजना के अन्तर्गत लगभग ११,००० 


मकान बनाए जाने की बआाश्ा है । 





१६. कई वर्षो से कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए अच्छे प्रकार के 
मकानों की व्यवस्था करने के प्रयत्वत किए गए हैं । कोवला उद्योग के कार्यक्रमों में बहुत अधिक 


कि करना निज 


विस्तार हो जाने के कारण दूसरी पंचवर्षीय योजना में खनिकों के लिए मकानों की व्यवस्वा करन 
काफी महत्वपूर्ण हैं। पहले के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने में जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उत्तके 
आधार पर हाल ही में एक नई योजना बनाई गई है। कोयले की खानों से रवाना होने वाले प्रत्येक 
टन कोयले और कोक पर ६ आने का एक उपकर वसूल किया जाता है, जिससे इस योजना का 

सर्च चलता है । इस प्रकार लगमग १ करोड़ की वापिक आय होती हैं । इस योजना के अन्तर्गत 
कोयला श्रम कल्याण बोर्ड कोबला खानों के मालिकों से पट्टे पर ४० साल की अवधि के लिए मुफ्त 
या मामूली किराए पर जमीन प्राप्त करेगा। बोर्ड द्वारा मकान बनाए जाएंगे और कोयला खातों 
के मालिक वो को प्रति मकान प्रत्ति मास २ रुपए किसाया देंगे और मजदूरों से मी बोर्ड को दी 

गई रकम से अधिक किराया वसूल नहीं किया जाएगा । इस कार्य के लिए लगनग ८ करोड़ त्पए 

उपलब्ध किए जानें की आशा है और आशा की जाती है कि योजना की अवधि में लगभग . 


३०,००० मकान बनाए जाएंगे । 
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श्र 


१७. अश्नक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १६४६ के अनुसार भारत से निर्यात 
किए जाने वाले अजश्नक पर कीमत के हिसाव से ढाई प्रतिन्षत का उत्पादन शुल्क लगाया गया है। 
निधि की वापिक आय लगभग १५ लाख दुपया है । अश्नक को छानों में काम करने वाले मजदूरों 
के लिए एक सहायता प्राप्त आवास योजना १६४३ में स्वीकार की गई थी । 


आवास भ्रम 


१८. केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए ऋण देने की योजना, 
जो कुछ वर्ष पहले रोक दी गई थी, १६५६-५७ से फिर चालू कर दी है। वर्तमान योजना के 
अनुसार २४ महीनों की तनख्वाह या अधिक से अधिक २५ हजार सुपया नाए मकान बनाने के 
लिए पेशगी दिया जा सकता है श्रौर मकानों में विस्तार करने के लिए दस हजार रपण 
तक की रकम दी जा सकती है। ये रकमें २० साल की ग्रवधि में साढ़े चार प्रतिधन वायिक सद की 
दर से वापिस करनी होंगी । 


१६. मध्यम आय वाले लोगों के लिए मकान बनाने की एक यीजना के निमित्त दूसरी 
योजना में तीन करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । इस योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनियों के 
साथ सहयोग किया जाएगा और आरम्भ से प्रस्तावित थर्तों के अनुसार सरकार और 
बीमा कम्पनी दोनों मिलकर प्रत्येक ऋण को स्वीकार करेंगी । मकान की लागत के ४० 
प्रतिशत भाग तक ऋण दिया जा सकता है, जिसमें जमीन की लागत भी सम्मिलित है । जमीन की 
लागत का २५ प्रतिशत भाग सरकार देगी और जेप ७४५ प्रतियत बीमा कम्पनी देंगी । जीवन 
बीमा का राष्ट्रीयकरण हो जाने के वाद योजना के विस्तृत विवरणों पर इस समय विचार 
क्या जा रहा है । 


श्रावास सम्बन्धी श्रांकड़े श्रौर सर्वेक्षण 


२०. ग्रामीण और शहरी दोतों ही क्षेत्रों में कुछ दक्षाब्दों से मकानों की समस्या 
निरन्तर विपम होती गई है। भारत में मकानों की स्थिति के सम्बन्ध में कुछ योई-म 
ही ब्रैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए हैं। मकानों के बारे में जो आंकड़े हैं, वे सदोष और अ्रपूर्ण हैँ 
झौर इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिनसे या तो यह मालूम हो सके कि कितने नए मकान 
बने या मकानों की कितनी कमी हैं। किसी भी पैसाने पर मकान सम्बन्धी कार्यक्रमों को तैयार 
करने के लिए यह आवश्यक हैं कि नियमित समय पर ठीक-ठीफ आंकड़े उपलब्ध होते रहें । 
केद्रीय सांख्यिकी संगठन राज्यीय सांख्यिकी ब्यूरो के सहयोग से सार्वजनिक और निजी दोनों 
ही क्षेत्रों में मकानों श्र मकान बनाने के सम्बन्ध में आंकड़े जमा करने क लिए प्रयल कर रहा हू 
श्र्य-व्यवस्था को नियमित करने में निर्माण सम्बन्धी झौर अधिक कारंवाई का बड़ा महत्वपूर्ण 
भाग रहेगा । इसलिए इस क्षेत्र में झ्रांकड़ों सम्बन्धी सूचना का बड़ा महत्व हूँ । 


२१. टाप्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने अपने सातवें दौर में (अक्तूबर १६५३ से मार्च १६५४) 
नमूने के तौर पर ६९४३ गांवों और ५३ शहरों तथा वम्बई, कलकत्ता, दिल्‍ली और मद्रास, इन चार 
बड़े शहरों में मकान सम्बन्धी परिस्थितियों की जांच की । ५३ गहरों में से १४ शहरों की प्रावादी 
१ लाख था इससे अधिक थी, € की आवादी ५० हजार से १ लाख तेंक, १४ की झ्रावादी १५ से 
४० हजार तक और १६ की आवादी १५ हजार से कम थी। इस सर्वेक्षण के परियामस्वरूप जो 
श्रांकड़े उपलब्ध हुए, उन्हें हाल ही में तालिकावद्ध किया गया हैं और यद्यपि ये प्रांकड़े प्रत्थायो 
हैं, फिर भी उनसे देश की आवास स्थिति के कुछ पहलुग्रों पर प्रकाश पड़ता है । इस जांच से पता 
चला कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग ८५ प्रतिशत मकान मिट्टी की छुरसी पर बने हुए है, ८३ प्रतिशत 
की दीवारों मिट्टी, बांस या सरकण्डे की हैं श्लौर लयभग ७० प्रतिशत को छतें घास-फूस, सरकष्दा 
भ्रौर मिट्टी आदि की हैं। लगभग ७ प्रतिश्यत मकान ईटों की कुर्सी पर बने है पौर उनके ने दीवारें 
इंट, सीमेंट या पत्थर की हैं और उनकी छर्ते पनालीदार चादरों या सपरेल पश्रादि की हैं। ६२ 


प्रतिशत से अधिक मकानों में टष्टियां नहीं हैं। जहां तक पीने के पानी के सापनों का सम्दन्ध है, ७० 


प्र्र्ड द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


प्रतिशत मकान कुओं पर, १३ प्रतिशत तालाबों और तलैयों पर, १२ प्रतिक्षत झीलों, चश्मों और 
नदियों आदि प्राकृतिक साधनों पर, ३ प्रतिशत चलकूपों पर और १-४ प्रतिशत से कम पानी के 
नलकों पर तथा १-५ प्रतिशत अन्य साधनों पर निर्भर हैं। जिन मकानों का सर्वेक्षण किया गया 
उनमें से लगभग ८१ प्रतिशत में ३ या ३ से कम कमरे थे, ६४ प्रतिज्षत में १ कमरा था और ३ 
प्रतिश्षत में दो कमरे थे । लगभग इ८-४ घरों में प्रति व्यक्ति १०० वर्गफूट से कम जगह थी 
आर ३२-४ प्रतिद्मत में १०० और २०० वर्गफुट के बीच जनह थी । 


ले 


२२. जांच के दीरान में जिन झहरी क्षेत्रों का अध्ययन किया गया, उनमें लगभग चौथाई 
मिट्टी की कुरसी पर वने हैं और उनकी दीवारें और छठे भी मिट्टी की पाई गईं । इस अध्ययन से 
इस विचार की पुष्टि हुई कि पिछले बीस वर्षों में उतने नए मकान नहीं बने जितनी आवादी 
दइहरी क्षेत्रों में बढ़ गई है । उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता हूँ कि शहरी आबादी में ३ से ४ प्रतिशत 
वापिक वृद्धि हुई है किन्तु नए बनाए गए मकानों में २ से २-४ प्रतिक्षत की ही वृद्धि हुई 
है। शहरी क्षेत्रों में लगभग ४४ प्रतिशत मकानों में केवल एक कमरा है, २८ प्रतिश्षत में २ कमरे, 
१२ पतिशत में ३ कमरे , और १६ प्रतिशत में ४ या अधिक कमरे हैं। लयभग ४६ प्रतिशत मकानों 
में प्रति व्यक्ति जगह १०० वर्गफूट से कम हैं। इन तथ्यों से शहरों की वर्तमान घनी आवादी 
का पता चलता है और इस समय जो हालत है, उसको देखते हुए शहरों में और भी अधिक घनी 
आवादी हो जाने की सम्भावना है । 

२३. शहरी क्षेत्रों में मकानों की कितनी कमी है, उसका केवल मोटे तौर पर ही अनुमान 
लगाया जा सकता है । ६ करोड़ २० लाख शहरी आवादी के लिए १६५१ में लगभग १ करोड़ 

मकान थे । मोटे तौर पर उस साल लगभग २५ लाख मकानों की कमी थी । १६३१ और १६४१ 
के बीच शहरों की आवादी में १ करोड़ ६ लाख तथा १६४१ और १६९५१ के बीच १ करोड़ ८१ 
लाख की वृद्धि हुई। इन दोनों दशकों में शहरी क्षेत्रों में बसे हुए घरों की संख्या में क्रमश: १८ 
और १७ लाख की वृद्धि हुई | किस स्तर के मकान दने, इस प्रइन को छोड़ दें तो नी १६४१-५१ 
की अवधि में परिमाण की दृष्टि से मकानों की संख्या में वड़ी कमी रही। युद्धोत्तर विकास 
तथा देश-विभाजन के सायव-साथ दहरी आवादी में तेजी से वृद्धि हुई है। १६५१ और १६६१ के 
वीच कुल शहरी आवादी में लगभग ३३ प्रतिशत की वृद्धि हो जाने की आ्राशा है । इसलिए यदि 
प्रभावशाली उपाय न किए गए तथा शहरी विकास के लिए यदि सावघानीपयूर्वक कार्यक्रम न वनाए 
गए तो १६५१ की तुलना में १६६१ में मकानों की दुगुनी कमी हो सकती है । निजी क्षेत्र में और 
सरकारी अधिकरणों द्वारा विभिन्न आवास योजनाओं को कार्यान्वित करने के कुछ वर्षों के 
व्यावहारिक अनुभव के वबाद-ही मकान बनाने की व्यापक नीतियां और कार्यक्रम निश्चित किए 
जा सकते हैं । इस अध्याय में झथिक योजना तथा बड़े पैमाने और छोटे पैमाने के उद्योगों के 
विकास कार्वक्रमों की पृष्ठभूमि में आवास नीति और शहरी विकास के बारे में एक व्यापक 
दृष्टिकोण बनाने का प्रयत्न किया गया है । 


आवास की समस्याएं 


२४. दूसरी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न सरकारी अधिकरणों द्वारा और अविक 
मकान बलाने के कार्यक्रमों में जो विस्तार किया जाएगा तथा निजी क्षेत्र में यृह निर्माण कार्य मे 
जिस वृद्धि की आशा है उसका पहले ही दर्णन किया जा चुका है । पिछले दो या तीन वर्षों मे 


कावान पप्पू 


आवास की सुविधाएं बढ़ाने में जो मुख्य-मुस्य समस्याएं सामने आई है और जिनकी घोर ध्याद 
देना है वे इस प्रकार हैं :- 

(१) तेजी से विकसित होने बाले नगरों में मकान बनाने के लिए पर्याल विकसित स्थान 
उपलब्ध नहीं हैं; 

(२) निजी क्षेत्र में महंगे मकान बनाने की ओर ही अधिक ध्यान दिया जाता है साकि 
उनसे ज्यादा किराया वसूल किया जा सके । इस प्रकार निम्न मध्यम दर्ग दया 
मत्यम वर्ग की आ्रावध्यकताएं पर्याप्त रूप में पूरी नहीं की जा रह 

(६) मरकारी सहायता के भ्रतिरिक्त मकान बनाने के लिए आशिक सहायता देने बाली 
संस्थाओं की कमी हूँ; 

(४) सहकारी श्ाघार पर मकान बनाने के कार्य में अपेक्षाकृत कम प्रगति हुई है 


ओऔर स्थानीय सामग्री की उपलब्धि तथा कम मात्रा में मिलने वाले सामान के 
उपयुक्त प्रयोग को ध्यान में रखते हुए मकान बनाने का मानदप्ट निश्चित 
कत्त का भा आवश्यकता है; झार 


(६) कुछ अपवादों को छोड़कर राज्य सरकारें व्यापक रूप से मकाने बनाने के वार्यश्रमो 
को सहायता देने और उन्हें स्वयं कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त रूप से संगदित 
नहीं है । 


२५. कम या मव्यम आय वाले लोगों को मकान बनाने के लिए उपययत स्थान या प्लाद 


देने के प्रगन की पहले चर्चा की जा चकी हैं । यह स॒झाव दिया गया है कि कम ग्राव बाल लोगों मी 
लिए मकान बनाने की योजना के अन्तर्गत जिस निधि की व्यवस्था की गई हैं, उसका झुष भाग 


एक योजनावद्ध आधार पर भूमि का विकास करने के लिए प्रयवत किया जाए ताकि योजना दे 
अधीन ऋणों की मांग करने वाले लोगों को तथा कम झाय वाले लोगों की उचित मुन्यों पर मकान 
बनाने के प्लाट दिए जा सकें । आम तौर पर जमीन के बारे में किए जाने वाले सट्टे को भूमि उपयोग 
के नियंत्रण और जमीन को अदला-बदली के नियम के द्वारा रोकना चाहिए । 


के किराए अधिकांश लोगों की किराया देने की गवित से वाहर होते है । निजी क्षेत्र में गावास 
के विकास में इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि मन्यम झाय वाले लोगों को सुविधाए 

दी जाएं ताकि वे अपने लिए मकान बना सके घोर दस सम्बन्ध में सरकारी प्रिकरणों के 
आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए । वर्तमान स्थिति में केद्वीय सरबगर द्वारा कम श्राय दाने 
लोगों के लिए लाग की गई आवास योजना से कुल मांग का एक भाग हो पूरा हो सकता है । 
मकान बनाने के लिए आशथिक सहायता देने के निमित्त कुछ संत्याओं की भ्रावस्यकता हू । १६५४ 
में आवास मंत्री सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया था कि राज्य सरयारें राज्य प्रावास दिस 
निमम स्थापित करने की संभावना की जांच करें। पिछले वर्षों में बीमा कम्पनियों ने मझान 
बनाने के लिए सीमित मात्रा म कुछ रकम दी हूँ । बीमा कम्पनियों के राप्रीयकरत सथा सपा 
गहरी क्षेत्रों और श्रधिक मकान वलाने की अत्यधिक झआवश्यवता के कारण हमादा यद सुझाव 
है कि केन्द्रीय सरकार ऐसे संगठनों प्लौर उपायों का विशेष सव्यवन के डिन्हें भारत वी विशिस्ट 
परिस्थितियों में पर्याप्त माया में घास्तविक ब्चल सम्पत्ति फरने वी खिए दिशमित या 





भ्श्६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


जा सके। रोजगार के बढ़ते हुए अवसरों तथा पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देने तथा निजी बचत 
में गृंह निर्माण कार्य का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हैं। इस दृष्टि से भी यह जरूरी हैं कि आधिक 
तथा अन्य प्रकार की सहायता देने के लिए उपयुक्त संस्थाओं का विकास करने के निमित्त शीघ्र 
ही कारंवाई की जाए। इस सम्बन्ध में विभिन्न शहरी क्षेत्रों में तथा औद्योगिक कर्मचारियों की 
आवास सहकारी समितियों के अनुभवों की जांच की जाए ताकि यह निश्चय किया जा सके 
कि किन दिश्लाश्रों में सहकारी आवास योजनाओं से विद्येप लाभ उठाया जा सकता है । इस तरह 
की जांच से सहकारी आवास के विकास के लिए आवश्यक संगठन सम्बन्धी और अन्य सुविधाओं 
का स्वरूप भी निश्चित किया जा सकेगा । 


२७. पहली पंचवर्षीय योजना की एक सिफारिश के अनुसार आवास सम्बन्धी अनुसन्धान 
तथा तरीकों के विकास के लिए निर्माण, आवास तथा सम्मरण मंत्रालय में १६५४ में राष्ट्रीय 
भवन निर्माण संगठन स्थापित किया गया था । यह संगठन भवन निर्माण के लिए शीघ्र, सस्ते और 
अधिक अच्छे उपाय सुझाएगा तथा यह भी वताएगा कि कठिनाई से प्राप्त होने वाले सामान तथा 
जन-शक्त्ति के प्रयोग में किस प्रकार की बचत की जाए। यह संगठन भवन निर्माण सम्बन्धी क्रिया- 
कलाप तथा सामान के बारे में आवश्यक आंकड़े भी इकट्ठा करने का प्रयत्न कर रहा है तथा भवन 
निर्माण के नमूनों, सामान तथा निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी भी देगा । राष्ट्रीय 
भवन निर्माण संगठन ने विभिन्न अनुसन्धान प्रयोगशालाओं एवं संस्थाओं के द्वारा अनुसन्धान 
का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है । विकास के सम्बन्ध में जिन प्रइनों की जांच की जा रही 
है, उनमें ये सम्मिलित हैं : ईंटों की किस्म सुधारने के उपाय, वोडों का निर्माण, विभाजक दीवारें, 
खपरेलें, खोखली ईंटे आदि | निर्माण के काम में सुखाई हुई और तैयार लकड़ी और वांसों का प्रयोग, 
मकानों में दरवाज़े और खिड़कियां लगाने के सस्ते तरीके, निर्माण के लिए कम मिलने वाले सामान 
की चालू प्रयोग विधियां, सीमेंट का प्रयोग कम करने की संभावनाएं और जहां सम्भव हो 
सीमेंट के स्थान पर चूने का प्रयोग, इन सब वातों का भी अध्ययन किया जा रहा है। राष्ट्रीय 
भवन निर्माण संगठन कंकड़, चूने तथा अन्य प्रकार के चूने के उत्पादन के वारे में भी जांच कर 
रहा है। मिट्टी के पलस्तर पर सीलन का प्रभाव न हो, इस वारे में भी कार्य किया जा रहा है। 
कम मिलने वाले सामान के प्रयोग में वचत करने और मकानों की लागत में कमी करने की 
आवश्यकता के कारण मकानों के मानदण्ड विकसित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं जो 
महंगे या शानदार हुए विना भी संतोषजनक होंगे और जिनमें उचित प्रकार से तैयार करने के 
बाद स्थानीय सामान का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाएगा । 

२८. आवास कार्यत्रमों को कार्यान्वित करने के लिए संगठन के प्रइत पर १६४५४ में हुए 
आवास मंत्री सम्मेलन में विचार किया गया था । सम्मेलन ने सुझाव दिया था कि आवास के 
विभिन्न पहलुओं विश्येषतः मकानों की आवश्यकता का निरचय करना, वृहद्‌ योजनाओं को तैयार 
करना, भूमि प्राप्त करना और आवास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना आदि वातों में समन्वय 
स्थापित करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक विभाग या एजेंसी होनी चाहिए । चूंकि मकाब तथा 
अन्य निर्माण कार्यक्रम बड़े पैमाने पर किए जाते हैं, इसलिए राजगीरों, ईंट बनाने वालों, 
बढ़इयों, पानी का नल आदि लगाने वालों और अन्य कर्मचारियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण देने की 
आवश्यकता अनुभव की गई है । इस दिशा में हाल ही में निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालय 
और कुछ राज्यों ने कदम उठाए हैं, किन्तु प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पर्याप्त विस्तार करने की आव- 


इयकता है । 


आवास * प्र्२७ 


झहरी विकास 
२६. शहरी क्षेत्रों में मकानों की कमी होने के कारण आवास की सुविधाओं में विस्तार 
करने के लिए कई प्रकार के उपाय काम में लाने की आवश्यकता है । शहरी विकास के वर्तमान 
रुख को देखते हुए यदि कंबल इन्हीं उपायों पर ध्यान केन्द्रित किया गया तो मकानों की और भी 
अधिक कमी होती जाएगी । इसलिए यह आवश्यक हैं कि शहरी आ्रावास को अपने झाप में एक 
अलग समस्या या घटनाओं से पीछे न रहने का एक प्रयत्त मात्र न समझा जाए, वल्कि उसे गहरी 
इलाकों की योजना की विस्तृत समस्या का और जिन क्षेत्रों में ये शहर बसे हूँ, उनके साथ इनके 
आशिक एवं दूसरे सम्वन्धों का ही भाग समझा जाए । 


३०. १६२१ और १६५१ के बीच शहरी श्रावादी लगभग २ करोड़ ७० लाख से बढ़कर 
लगभग ६ करोड़ २० लाख हो गई, जिससे शहरी आवादी का कुल आवादी से अनुपात लगभग 
११ से बढ़कर १७ प्रतिशत से भी अधिक हो गया । चूंकि राष्ट्रीय श्र्थ-ब्यवस्था का और भी 
अधिक घनिष्ठ रूप से एकीकरण हो गया है, इसलिए शहरों का झ्रथिक, सामाजिक एवं राजनीतिक 
महत्व बढ़ गया है । गत वर्षो में अधिकांश विकास बिना किसी योजना के हुआ है । बड़े-बड़े 
शहरों में तए उद्योग एवं सेवाएं स्थापित्त हुई हैं, परिणामत: मकान एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने 
की समस्याएं निरन्तर विकट होती गई हैं। भूमि की कीमतों में वृद्धि, बढ़ते हुए शहरों के आस- 
पास जमीनों की खरीदारी में सट्टेबाजी, ज्यादा किराए तथा मन्दी बस्तियों के इलाकों का 
विकास आदि वातें अधिकांश बड़े-बड़े शहरों में एक जैसी हैं । इस प्रकार एक साथ मिलकर जो 
अनेक समस्याएं पैदा हुई हैं, उदका सामना करने में थोड़ी-सी ही नगरपालिकाएं समर्थ हुई हैं । 
शहरी विकास के उन पहलुओं को और अ्रधिक अच्छी तरह से समझने के लिए जिनका ग्रामीण- 
शहरी प्रश्नजन तथा रोजगार के अवसरों के विकास पर विश्ञेप प्रभाव पड़ा है, योजना आयोग की 
अनुसन्धान कार्यक्रम समित्ति ने २१ प्रमुख शहरों तथा नगरों* का सर्वेक्षण आरम्भ किया हैं । 
हाल के वर्षो में ग्रामीण योजना के प्रदन पर काफी ध्यान दिया गया है। इसी प्रकार का ध्यान अब 
शहरी विकास तथा पुनविकास की पेचीदा समस्याओ्रों की ओर देना होगा | भारत इस समय द्रुत 
ओद्योगिक विकास की देहली पर खड़ा है । यदि पहले से ही सावधानीपूर्वक विचार न किया गया 
और योजना न वनाई गई तो श्रौद्योगिक प्रगति के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में ऐसी गस्भीर सामाजिक 
एवं दूसरी समस्याएं पैदा हो जाएंगी जिनका सामना करना निरन्तर कठिन होता जाएगा। 
इसलिए यह आवश्यक है कि अभी से केद्ध में, राज्यों में और प्रत्येक प्रदेश में सावंजनिक अधिकारियों 
द्वारा शहरी विकास का भावी मसार्य सही रूप में निश्चित किया जाए । यद्यपि शीघ्र ही परिणाम 
नहीं निकलेंगे, फिर भी शुरू से ही उचित नीतियां निर्धारित की जानी चाहिएं श्र पढ़े-लिखे 
समझदार लोगों की राय से उन नीतियों का पालन करने के लिए सुदृढ़ प्रथत्त किए 
जाने चाहिएं । 


३१. योजनावद्ध आरथिक विकास और श्षीघत्र होने वाले श्रौद्योगीकरण के सन्दर्भ में यदि 
शहरी विकास, पुनविकास तथा आवास सम्बन्धी नीतियों पर विचार किया जाए तो तीन समस्यात्रों 
का विशेष रूप से अच्ययन करना होगा, अर्थात (१) शहरी क्षेत्रों में बोजनानुसार विकास करने 
के तरीके, (२) आवास सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार, और (३) सुदृढ़ तथा प्रमतिशील आवार 

*झगरा, इलाहाबाद, अलीगढ़, अमृतसर, बड़ौदा, भोपाल, वम्बई, कलकत्ता, केटक, 

'दिल्ली, गोरखपुर, हैदराबाद, हुवली, जयपुर, जमशेदपुर, कानपुर, लखनऊ, मद्रास, पूना, 
सूरत और विशाखापत्तनम । 
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आवास भर६ 


नदी घाटी क्षेत्रों का विकास उनके भूतल-रूप, साधनों, विकास सम्भावनाओं एवं 
विकास की आवश्यकताओं के उचित सर्वेक्षण पर आधारित होना चाहिए। 
दामोदर घाटी क्षेत्र के प्रादेशिक सर्वेक्षण का परीक्षणात्मक कार्य जल्दी ही किया 
जाएगा। भाखड़ा-तंगल, हीराकुड, चम्बल, तुंगभद्रा, कौयना तथा अन्य महत्वपूर्ण 
योजना क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के सर्वेक्षणों की आवश्यकता है । 


अभी तक मद्रास, वम्वई, हैदराबाद भौर सौराप्टू, केवल इन चार राज्यों में ही 
नगर और ग्राम योजना कानून बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के 
कानून पर विचार किया जा रहा है। यह सुझाव दिया गया है कि सब राज्यों में 
नगर और ग्राम योजना कानून बनाया जाना चाहिए और उसे कार्यान्वित करने 
के लिए आवश्यक व्यवस्था भी की जानी चाहिए। सुयोग्य कर्मचारियों के न मिल 
सकने के कारण शहरी योजना बनाने का कार्य इस समय प्राय: बीच में ही रुक 
जाता हैँ | योजना में शहरी योजना बनाने वालों तथा नक्‍्शानवीसों के प्रशिक्षण 
की वर्तमान सुविधाओं में विस्तार करने की व्यवस्था की गई है । 


दूसरी पंचवर्षीय योजना में ऐसे कई कार्यक्रम हैं जिनका शहरी विकास तथा 
पुनविकास पर काफी प्रभाव पड़ेगा । ऐसे कार्यक्रम ये हैं : विशाल भद्योगिक 
और अन्य कार्य जिनकी स्थापना का निश्चय सरकार करती हैं, ग्राम और छोटे 
उद्योगों तथा औद्योगिक संस्थानों और नगरों का विकास, सिंचाई तथा विद्युत 
की प्रमुख योजनाएं, छोटे-छोटे नगरों तथा गांवों में विजली लगाने की योजनाएं, 
कृषि की पैदावार के लिए गोदामों तथा हाट केन्द्रों की स्थापना, शहरों में 
पानी की सप्लाई तथा सफाई की योजनाएं, औद्योगिक और कम आय वाले 
लोगों के लिए मकान बनाने की योजनाएं, तथा परिवहन की सुविधाओं में विस्तार 
करना आदि-आदि । इनको और भ्न्य कार्यक्रमों को संगठित रूप से कार्यान्वित 
करना चाहिए और शहरी तथा प्रादेशिक विकास पर पड़ने वाले उनके प्रभाव 
पर भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही प्रत्येक राज्य या क्षेत्र के विभिन्न भागों में 
योजना की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए । 
इस प्रकार की समन्वित योजना के परिणामस्वरूप इन कार्यक्रमों में जिन साधनों 
का प्रयोग किया जाएगा, उनका सनन्‍्तोपजनक परिणाम निकलेगा तथा आथिक 
विकास और नागरिक सुविधाएं प्रदान करने का खर्च भी कम हो जाएगा । 


मे पक 


अध्याय २७ 


श्रम नीति और कार्यक्रम 
' विषय प्रवेद 


पहली पंचवर्षीय योजना को तैयार करते समय इस वात का ध्यान रखा गया था कि देश 
की भ्र्थ-व्यवस्था में.भौद्योगिक श्रम के महत्व को दिनोंदिन अधिक मान्यता मिलती जा रही है 
स्वतन्त्रता मिलने के पहले मजदूरों के अधिकारों की काफी अरसे से अवहेलना होती आ रही 
थी, स्वतन्त्रता के पश्चात उनके उन अधिकारों को स्वीकार ही नहीं किया गया, वल्कि इस दिया में 
उन्हें कुछ आइवासन भी दिए गए । पहली पंचवर्षीय योजना में इन्हीं आइवासनों को निश्चित 
रूप देने तथा अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर मजदूरों के 
साथ न्याय करने की चेष्टा की गई थी । 


२. योजना ने श्रम के क्षेत्र में सफलता पाई है, इस वात के तीन प्रमाण हो सकते है--औद्यो- 
गिक सम्बन्धों में सुधार हुआ है जिसका श्रेय मालिकों और मजदूरों दोनों को है, भिन्न-भिन्न स्तरों पर 
मिल-जुलकर सलाह करने में भी सफलता मिली है, और पिछले पांच वर्षों में मजदूर की असली 
कमाई में वृद्धि हुई है । मालिकों और मजदूरों में मिलकर सलाह करने और सरकार द्वारा 
स्थापित औद्योगिक समितियों में अपने-अपने मामलों को सुलझाने की जो इच्छा दीख रही है, वह 
कुछ दिनों से श्रम सम्बन्धों का एक आशाजनक चिह्न हो गया है । वास्तव में इन पिछले पांच सालों 
में जो भी विधान तैयार हुआ हैं उसके अधिकांश पर त्रिदलीय समितियों के पक्षों की मोटे 
तौर पर सहमति रही है । वोनस और फायदे के बंटवारे के प्रश्न हालांकि भ्रभी संतोपजनक ढंग 
से सुलझ नहीं सके हैं, फिर भी कतिपय केल्यों में इधरजों करार हुए हैं वे निश्चित रूप से इस 
दिशा में प्रगति के ही चिह्न हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १६४८ और कर्मचारी 
भविष्य निधि अधिनियम, १६४२ के अन्तर्गत दिए गए सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी उपायों को कार्यरूप 
देने की विशा में भी प्रगति हुई हैं । काम से अलग कर दिए जाने पर भी सुरक्षा प्रदान करने के 
उद्देश्य से औद्योगिक विवाद (संशोघन) अधिनियम, १६५३ का विधान किया गया है। साथ ही साथ 
उद्योग न्‍्यायाधिकरण भी भविष्य निधि, उपदान (ग्रेचुइटी ) श्रादि सवालों पर निर्णय देते समय इस 
सुरक्षा की आवश्यकता को पर्याप्त रूप से व्यान में रखते हैं। यह भी घीरे-धीरे स्वीकार किया जाने 
लगा है कि जिन परिस्थितियों में काम किया जाना हो उनमें भी सुधार होना चाहिए । मजदूरों 
के स्वास्थ्य और सुरक्षा से सम्बन्ध रखने वाले उत्पादनों की समस्याओं का विधिवत अध्ययन 
करने के लिए एक केद्धीय श्रम संस्थान आयोजित किया गया है तथा कुछ उद्योगों की उत्पादकता 
का अध्ययन किया जाने लगा है। राज्य सरकारों ने कल्याण केन्द्र खोले हैं और पिछले पांच वर्षो 
से श्रौद्योगिक कामगारों के लिए अच्छे मकानों की व्यवस्था करने की दिशा में काफी बढ़े प्रयत्त 
किए गए हैं। हालांकि वर्तमान मजदूरी को उचित मजदूरी की सीमा तक उठाने और मजदूरों 
को आवास सुविवाएं प्रदान करने की दिशा में अभी वहुत कुछ करने को बाकी है, तथापि यह प्रगति 


श्रम नीति और कार्यक्रम ३१ 
धीरे-धीरे ही होगी । वागान श्रम अधिनियम को कार्यरूप दिए जाने से भी वागान मजदूरों की 
स्थिति में कुछ सुधार अ्रवद्य होगा । 


३. पहली पंचवर्षीय योजना में श्रम नीति पर जो भी कहा गया हैं उसका अधिकांश 
भविष्य के लिए अच्छे आधार का काम देगा । लेकिन फिर भी समाज के समाजवादी स्वरूप को 
ध्यान में रखकर, जिसके अनुसार दूसरी पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया है, श्रम 
नीति में कुछ आवश्यक सुधार करने ही पड़ेंगे। समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना पूर्ण 
रूप से आथिक आवारों पर ही नहीं होती वल्कि समाज सेवा की भावना तया समाज द्वारा इस 
तथ्य को मान्यता देने की आकांक्षा भी काफी महत्व रखती है । इस प्रसंग में यह आवश्यक है कि 
क्रामगार यह अनुभव करे कि वह एक प्रगतिशील राज्य के निर्माण में सहायता कर रहा हैं । इस 
प्रकार समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के पहले श्रौद्योगिक प्रजातन्त्र की स्थापना आवश्यक 
हो जाती है । 

४. सरकारी क्षेत्र के विस्तार का अर्थ है कि उस क्षेत्र के मजदूर और प्रवन्ध श्रधिकारी 
दोनों ही अधिकाधिक बढ़ती हुई जिम्मेदारियां उठाएं और अगर सरकारी क्षेत्र में काम की 
परिस्थितियां ऐसी हो जाएं कि उसे निजी क्षेत्र में रखना पड़े, तो ऐसे क्षेत्र के प्रशासकों को 
मजदूरों के हितों के विषय में विशेष रूप से सजग रहना होगा । चाहे सार्वजनिक क्षेत्र हो या 
निजी, उत्पादन में ऋिक रूप से वृद्धि करने के लिए अनुशासनहीनता, कामबन्दी और घटिया 
किस्म के उत्पादन आदि तमाम बातों से बचना होगा और श्रम नीति को इसी दिशा में चालित 
करना होगा । ऐसी नीति के लिए आवश्यक हैं कि उसको सिर्फ मालिक और मजदूरों के हितों का 
ही नहीं बल्कि जनता का भी समर्थन मिले। इसलिए योजना आयोग ने श्रम प्रतिनिधियों 
का एक मंडल बनाया तथा इस मामले में उसकी सलाह मांगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 
की गई सिफारिशों मण्डल के सदस्यों के निर्णयों का ही परिणाम हैं । 


मजदूर संघ 

५. मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए और उत्पादन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक मजबूत 
मजदूर संघ (ट्रेड यूनियन ) थ्रान्दोलन का होना जरूरी हैं । आजकल जितने भी मजदूर संघ हैं, वे मुख्य 
रूप से श्रनेक मजदूर संघों के होने, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, साधनों की कमी तथा मजदूरों में एकता 
की कमी की वजह से कमजोर हैं । अ्रक्सर ऐसा सुझाव दिया जाता हैं कि मजदुर श्रान्दोलन में 
जो यह अनुचित प्रतिद्वंद्विता पाई जाती है उसका कारण यह है कि संघों के कर्ता-घर्ता वाहरी लोग 
बन जाते हैं। इस कथन को जहां बिल्कुल आधारहीन नहीं कहा जा सकता, वहां यह भी मानता 
पड़ेगा कि इन्हीं वाहरी लोगों मे देश के मजदूर आन्दोलन को बढ़ाने में बड़ा काम किया है। उनके 
विना यह श्रान्दोलन न तो इस स्थिति को पहुंच सकता और न इसमें शक्ति ही भ्रा पाती । इन 
संघों में काम करने वाले ऐसे वाहरी लोगों के वीच भेद करना आवश्यक हो जाता है जो सारे समय 
मजदूर संघ में काम करते हैं अथवा जो और बहुत-से कामों में लगे रहकर थोड़े समय मजदूर 
संघ का भी काम करते हैं । मजदूर संघ संगठनों में पहली श्रेणी के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की 
अब भी आवश्यकता है । इसलिए अगर मजदूर संघ ऐसे व्यक्तियों को अपने कार्यागों में चुन 
लते हैं तो उनके इस अधिकार में हस्तकेप नहीं होना चाहिए। फिर भी संघों को यह अ्रनुमव 
करना शी चाहिए कि किसी ऐसे साधन पर जो कि औद्योगिक मजदूरों की श्रेणी के वाहर हो, 
आवध्यवाता से अधिक निर्मेर रहने से मजदूरों की संगठन सामथथ्य पर श्रवद्य प्रभाव पढ़ता हैं । 


प्र्र ट्वितीय पंचवर्षीय योजना 


यह बात अपने में वड़ी दिलचस्प हैं कि इधर कुछ दिनों से मजदूर संघों का प्रवन्ध करने वाले 
वाहरी लोगों की संल्या घटी हैं। इस प्रवृत्ति को और अधिक प्रोत्साहन देने को 
आवश्यकता है । 

६. मजदूर संघों में कर्ता-वर्ताओों के रूप में अगर वाहरी व्यक्तियों की संख्या घटा दी 
जाए तो बहुत सम्भव है कि मजदूर संघों को संगठन चलाने वाले व्यक्तियों की कमी का सामना 
करना पड़े । इस दिशा में अगर मजदूरों को आत्मनिर्भर बनना है तो उन्हें संघ से सम्बन्धित 
सिद्धान्तों और प्रणालियों के विपय में प्रशिक्षित करना आवश्यक हो जाता है । श्रम हितकारी 
कार्यक्रमों में इस वियय के लिए छात्रवृत्ति देने की एक योजना रखी गई हैं । 





७. संघों को मजवृत वनाने के लिए एक अन्य उपाय यह है कि उनको कुछ शर्तों पर प्रति- 
निधि संधों के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। कुछ राज्यों में औद्योगिक सम्बन्ध संहिता' के 
अन्तर्गत ऐसे संघ को मान्यता देने की व्यवस्था रखी गई हैँ जिसमें चन्दा देने वाले सदस्यों की 
संख्या, उन तमाम मजदूरों की संल्या का काफी बड़ा प्रतिशत हो जिनका प्रतिनिधित्व करने का चह 
संघ दावा करता हो । बह प्रतिज्ञत मजदूर संघ संगठन के विकास के अनुसार विभिन्न राज्यों में 
अलग-अलग हो सकता हैँ । चूंकि मान्यता प्रदाव करने की इस नीति से कुछ राज्यों में मजदूर 
आन्दोलन सवल हुआ हूँ, इसलिए यह सुझाव दिया जा सकता हैं कि जिन राज्यों में इस समय ऐसी 
कोई व्यवस्था नहीं है वहां शव कर दी जाए। ऐसा करते समय संघ का किसी उद्योग के लिए 
क्या महत्व है, इस वात का ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही यह वात भी महत्वपूर्ण हैँ कि 
जहाँ सिर्फ संख्या के आधार पर किसी संघ को मान्यता मिल जाएगी, वहां उसके लिए आवश्यक 
है कि वह प्रभावपूर्ण ढंग से काम करने के लिए किसी भी झगड़े को निवटाने में कोई सीधी 
कार्रवाई करने के पहले जो भी मान्य ढंग और प्रक्रियाएं हैं उनके अनुसार काम करे। 

८. इस अन्दोलन को सवल वनाने का एक अन्य पक्ष यह है कि मजदूर संब आधिक 
पक्ष को अपने अतिरिक्त ज्रोतों द्वारा ही पूर्ण करें। अक्सर होता यहहै कि ये संघ अपनी सदस्यता 
अधिक से अधिक बढ़ाने की इच्छा से अपना चन्दा बहुत ही कम रखते हैं और अक्सर उसे भी 
वे इकट्ठा नहीं कर पाते । संघों में सामान्यत: न तो यही होता हैं कि मजदूर लोग अपना चन्दा 
मियमित रूप से अदा करें और न यही कि चन्दे की अदायगी न होने के कारण सदस्यता समाप्त 
कर दी जाए । यह अनुभव किया जाता हैँ कि जब कोई संघ मान्यता प्राप्त संघ के रूप में अपनी 
रजिस्ट्री कराना चाहें तो उत्तकी पहली झर्ते यह होनी चाहिए कि वह अपने यहां सदस्यता का 
चन्दा कम से कम चार आने महीना अवश्य रखे । साथ ही वकाया चन्दे की अदायगी के नियमों 
का भी सख्ती से पालन किया जाना चाहिए । 

सालिक संगठन 
&. किसी क्षेत्र में औद्योगिक संतुलन वनाए रखने के लिए उस क्षेत्र की मालिक संस्याप्रों 
को प्रमाणित करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी संस्थाओं के साथ मिलकर किए गए 
समझौते संस्था के सभी सदस्यों तथा असदस्यों पर लागू होंगे । 
ओआद्योगिक सम्बन्ध 


.. १०. किसी उद्योग या व्यापारिक काम के विकास के लिए औद्योगिक जांति का होना 
आवश्यक है । स्पष्ट है कि यह झांति सबसे अच्छे रूप में सव दल मिलकर ही स्थापित कर 


श्रम नीति और कार्यक्रम भ्३३ 


सकते हैं। श्रम विधान और उसको लागू कटने की व्यवस्था से मालिकों और मजदूरों के मिलकर 
काम करने के लिए उपयुक्त अवसर प्राप्त होंगे, फिर भी इस वात का सबसे श्रच्छा हल आपसी 
समझौते द्वारा ही संभव हो सकता है । ञ्रभी हाल ही में इस दिया में कुछ स्वस्थ वातें देखने 
में झ्राई हैं भरौर कई बढ़े उलझे हुए मामले समझौतों द्वारा तय हुए हैं । बोनस के सवाल को लेकर 
अहमदाबाद मिल मालिक संघ और कपड़ा मिल श्रम संघ के वीच जून १६५४ में एक करार 
हुआ । दोनों संघों ने यह भी तय किया है कि भविष्य में अपने सारे झगड़े आपसी 
समझौतों और बातचीत के द्वारा तथा बिना हड़ताल किए या मुकदमा चलाए तय कर लेंगे । 
अगर दोनों के वीच कोई समझौता न हो पाए तो उस स्थिति में पंचनिर्णय की भी व्यवस्था की 
गई हैं। १६५६ के प्रारम्भ में वम्बवई मिल मालिक संघ और राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, वम्बई 
के बीच वोनस सम्बन्धी एक समझौता हुआ । टाटा लोहा और इस्पात कम्पनी लिमिटेड, जमदीदपुर 
और उसके भजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ के बीच भी एक महत्वपूर्ण समझौता 
हुआ । यह समझौता कई कारणों से ध्यान देने योग्य हैं, जैसे इस प्रकार के समझौते में सबसे 
पहली वार संघों की सुरक्षा और झ्रधिक उत्पादकता के उपायों में मजदूरों के सहयोग, झाधु- 
निकीकरण झौर विस्तार तथा काम के मुल्यांकन की योजनाओं की स्वीकृति के लिए व्यवस्था 
की गई हैं । मालिकों ने भी इस वात को मान लिया हैँ कि उद्योग के प्रवन्ध में कर्मचारियों का 
सहयोग अधिक से अधिक मात्रा में वांछतीय हैँ । हालांकि जो समझौते हुए हैं, उनका 
सम्बन्ध देंदा के कुल श्रौद्योगिक श्रमिकों के केवल एक भाग से ही है, फिर भी इस बात को कम 
महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए कि उनके प्रभाव से ही अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों का रास्ता 
खुला हैं । 

११. किसी भी औद्योगिक दृष्टि से विकसित समस्या में कामवन्दी का वेजा तौर पर प्रचार 
किया जाता हैँ तथा औद्योगिक अ्रद्गयांति की भी जनता के सामने बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता हैं । 
इस प्रकार के प्रचार के परिणामों को विफल करने के लिए यह झ्रावश्यक हैं कि उन वातों का 
ग्रध्ययन किया जाए जिनके कारण उन श्रौद्योगिक प्रतिप्ठानों में शान्तिपूर्ण काम करने की एक लम्बी 
परम्परा चली आती रही हैं जहां मालिकों-मजदूरों के मेल-जोल से काम हुआ है । इस सम्बन्ध में 
देश के कुछ प्रतिप्ठानों में अध्ययन किया जा रहा है । जहां इन अध्येताओं की जिम्मेदारी यह है 
कि वे श्रम सम्वन्धों के रचनात्मक पक्षों का प्रचार करें, वहां यह भी श्रावश्यक है कि जिन क्षेत्रों में 
अक्सर औद्योगिक झगड़े होते हों वे उनका भी अव्ययन प्रस्तुत करें ताकि सम्बद्ध दल विरोधी 
परिस्थितियों को देखकर अपने-अपने बारे में अनुमान लगा सकें । 

१२. श्रौद्योगिक शांति की स्थापना के लिए रोक-थाम के उपायों की भी आवश्यकता 
होती है । सबसे ज्यादा जोर इस वात पर दिया जाना चाहिए कि किसी भी स्थिति में, यहां त्तक कि 
सुलह सम्बन्धी आपसी बातचीत की आखिरी अवस्था में भी झगड़े से वचा जाए । वातचीत द्वारा 
झगड़े को निपटाने का तरीका जिन देशों में भारत से ज्यादा सफल रहा है, वहां समझौते कराने वाले 
व्यक्ति झगड़े न होने की स्थिति में भी मजदूर संधों के नेताओं और मालिकों के साथ सम्पर्क रखते 
हैं तथा ऐसे मसलों के वारे में वातचीत करते हैं जिन पर भविष्य में झगड़ा होने को आशंका 
होती है।इस वातचीत का असर ऐसे झगड़े बचाने में काफी पड़ता है और हमें अपने देश में 
इसको आरम्भ करना चाहिए । 

१३. झगड़े होने की स्थिति में उन्हें निपटाने के लिए आ्रापसी वातचीत अबवा पंचनिर्णय 
का सहारा लेता चाहिए। केन्द्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि इस प्रकार की व्यवस्थाएँ 
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प्र्इ्४ध द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


चाहिए जिन पर मजदूरों का विश्वास हो । आवश्यकता पड़ने पर दलों को इस बात के लिए 
प्रोत्ताहित किया जाना चाहिए कि वे लोग निर्णय कराने के लिए इसी सूची में से पंचों को चुन 
लें, फिर भी कठिन परिस्थितियों में जहां इन तरीकों से काम न चले, सरकार को अवश्य ही 
दखल देना चाहिए । झगड़े निपटाने के लिए १६५० में जो व्यवस्था थी वह बहुत पेचीदा थी । 
इस दिशा में औद्योगिक विवाद अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन द्वारा मजदूरों के कानूनी 
हितों की रक्षा का ध्यान रखते हुए (क) अधिनिर्णयन की प्रक्रिया को सरल बनाने, (सर) 
श्रम अपील न्‍्यायाधिकरण हटाने, तथा (य) श्रौद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुभाव ३३ 
को लागू कर विभिन्न दलों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को मजदूरों के उचित हित्तों का 
ध्यान रखंकर दूर करने की कार्रवाई एक उचित कदम है । 


सुगम बनाने के लिए वे आवश्यक तन्त्र की स्थापना क्रें। सरकार को ऐसे लोगों की सूची रंखनी 
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१४. श्रमिकों और मालिकों के वीच झगड़े का एक कारण पंचाटों और समझौतों 
की वातों का काफी तौर पर पुरा न किया जाना अयवा लागू न किया जाना भी है। कुछ 
उदाहरण तो ऐसे हैं जहां सरकार के जोर देने पर भी पंचाटों को कार्यान्वित नहीं किया गया । 
पंचाटों में दी गई वातों को लागू करवाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, सिर्फ कर्मचारी को 
वहाल करने तथा सुविवा देने की व्यवस्था है । इन स्थितियों में मालिक के खिलाफ औद्योगिक 
विवाद श्रधिनियम, १६४७ के अधीन मुकदमा चलाना ही एकमात्र उपाय रह जाता है, परल्तु 
उसमें भी अधिक से अधिक २०० रुपए पहली वार अपराध करने पर और ५०० रुपए बाद में 
अपराध करने पर जर्माना किया जाता है। अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि मालिकों से 
उन व्यवस्थात्रों को लागू कराने के लिए जिन पर खर्च वहुत आता हो, यह सजा काफी नहीं है । 
मजदूरों के लिए भ्री सजाएं इतनी सख्त होनी चाहिएं कि नियमों को जान-वृझ्कर तोड़ने की 
उनकी हिम्मत न हो । 


१४. वैसे पंचाट के निर्णयों को लागू करने की जिम्मेदारी तो मालिक (निजी या सर- 
कार) की ही होनी चाहिए, पर साथ ही परिपालन के लिए जिम्मेदार एक न्‍्यायाधिकरण भी 
होना चाहिए और दलों की पहुंच इस व्यायाधिकरण तक सीधे होनी चाहिए । न्यायाधिकरण 
को पंचाट के निर्णयों का अर्थ लगाने तथा अधिकार क्षेत्र स्थिर करने का भी अधिकार होना 
चाहिए । अगर कोई ऐसा निर्णय पाया जाए जो वित्त की दुष्टि से लागू न किया जा सकता हो 
तो न्यायाधिकरण को अधिकार होना चाहिए कि वह सरकार या किसी निदिप्ट कार्यकारी 
अधिकारी से एक नियत समय के भीतर कोई निश्चित कार्रवाई करा ले। 


१६. ओऔद्योगिक झगड़े कम करने का एक और तरीका यह भी है कि एक संयुक्त परामर्नी 
तन्त्र की स्थापना की जाए । केद्ध, राज्य अथवा अलग-अलग यूनिटों में हर स्तर पर इस प्रकार 
के तन्‍्त्र होने आवश्यक हैं । अगर उच्च स्तर पर कार्य करने वाले ह्विदलीय परामर्शी तन्‍्त्र और 
यूनिट स्तर पर काम करने वाले तन्त्र में सहयोग से काम हो तो इससे मजदूरों और मालिकों 
के बीच सहयोग अधिक कारगर सावित हो सकता है! यूनिठों में कार्य समितियां इसी हँसियत 
से काम कर सकती हैँ । इन समितियों को उच्च स्तर पर हुए करारों को कार्यरूप देने के अलावा, 
इन को पूरा करने के सम्बन्ध में उठने वाली व्यावहारिक समस्यात्रों के हल ढूंढ़ने चाहिएं, 
ताकि ये समस्याएं परामर्शी तन्‍्त्र द्वारा सुलझाई जा सर्के। इस क्षेत्र में अनुभव से पता चला 
है कि का्ये समितियों के काम करने में सबसे वड़ी वाघा उनकी और उस क्षेत्र में क्रियाशील 


श्रम नीति और कार्यक्रम प्र्३्५ 


मजदूर संघों की जिम्मेदारियों का स्पप्ट न होना हैं । प्रतिनिधि संघों को चाहिए कि वे मजदूरी, 
भत्ते या नौकरी की छर्तो सम्बन्धी मामलों या ऐसे झगड़ों के विपय में जो आपस में बातचीत 
करके सुलझाने लायक हों, मालिकों से सीधे व्यवहार करें । कार्य समितियां जहां तक अनुमान है 
किसी उद्यम सम्बन्धी मानवीय अथवा टेकनीकल सवाल तथा व्यापारिक काम के सामान्य 
हितों की पूर्ति के लिए उचित उपायों सम्बन्धी सवालों को वड़ी अ्रच्छी तरह निपटा सकती है । 
इससे हो सकता है कि दोनों की कार्य प्रणाली सुधरे । बड़ी यूनिटों में इस प्रकार की व्यवस्था 
कारखानों में करना जरूरी होगा | श्रगर दल सहमत हों तो कार्य समितियों को करारों, पंचाटों 
और दिए गए आदेशों के उचित रूप से लागू करने तथा उनका अर्थ करने का अधिकार दिया 
जा सकता है । फिर भी किसी संब को अधिकार होना चाहिए कि जिन मामलों में वह उचित 
समझें वहां उनके विपय में कार्य समितियों के साथ वातचीत की किसी भी अ्रवस्था में वह यह 
मांग कर सकता है कि मामला संघओऔऔर मालिक के बीच समझौते के लिए छोड़ दिया जाए। 

१७. वर्तमान द्विदलीय संयुक्त परामर्श तंत्र, अर्थात संयुक्त परामर्शी बोर्ड का इससे भी 
अधिक अ्रच्छा उपयोग हो सकता है । इस बोर्ड को सीमित सफलता प्राप्त हो भी चुकी है । 
हालांकि इसकी विशिष्ट उपलब्धियां चमत्कारपूर्ण तो नहीं हुई, तथापि इसने आपसी 
वातचीत झौर समझौते के लिए अच्छी पृष्ठभूमि तैयार कर दी हैं| अ्रव भविष्य में इसकी 
क्षमता की परख यही होगी कि वह जटिल मामलों को आपसी समझौते के आधार पर कहां 
तक निपटा पाता है। बोड अपने क्रिया-कलाप को और गहन बनाना चाहता है, इसके लिए वह 
महत्वपूर्ण समस्याओं का अ्रव्ययन करना, अधिक सभाएं करना तथा आपसदारी की भावना 
से समझौते कराने के उद्देश्य से सवालों पर वातचीत करना चाहता है। आद्या है कि इससे 
प्रत्येक स्तर पर सहयोग के लिए वातावरण तैयार होगा । 

१८. योजना को सफल रूप से कार्यान्वित करने के लिए यह आवश्यक है कि मजदूरों और 
प्रवन्धकों में अधिक साहचर्य हो । इस उपाय द्वारा (क) उद्योग, कर्मचारियों श्लोर समाज सबके 
सामान्य लाभ के लिए उत्पादकता बढ़ाने, (ख) कर्मचारियों को उद्योग चालन और उत्पादन की 
प्रक्रिया में उनकी जिम्मेदारी का अ्रधिक से अधिक ज्ञान कराने, (ग) मजदूरों को अपनी वात कहने 
देने की इच्छा को पूरी करने और इससे श्रौद्योगिक शान्ति, अच्छे सम्बन्ध तथा भ्रधिक सहयोग 
पैदा करने में सहायता मिलेगी | इस उद्देश्य की प्राप्ति प्रवन्धकों, टेकनीकल व्यक्तियों श्नौर 
कामगारों के प्रतिनिधियों की प्रवन्ध परिपदें बनाने से हो सकती हैं । इस विपय में 
प्रबन्धकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह प्रवन्ध परिषद को प्रभावकारी ढंग पर कार्य 
करने योग्य बनाने में सहायक आ्रावश्यक सूचना के बारे में उचित और सही विवरण प्रदान करें । 
प्रवन्ध परिषद को यह अधिकार होना चाहिए कि वह प्रतिप्ठान सम्बन्धी मामलों पर विचार करे 
ओर उनको अच्छे ढंग पर चलाने के लिए उपाय बताए । जो मामले सामूहिक सौदेवाजी के अन्तर्गत 

आते हैं, उन पर परिषद को अवश्य ही विचार न करने दिया जाना चाहिए शुरू में संगठित 
उद्योगों के बड़े-बड़े प्रतिप्ठानों में ऐसे प्रस्तावों पर प्रयोग किया जाना चाहिए । इस दिया में 
उन्नति नियंत्रित रूप से होनी चाहिए और इस योजना में कोई भी विस्तार, प्राप्त होने वाले 
अनुभव के ही आधार पर किया जाना चाहिए । 
१६. भविष्य में सार्वजनिक क्षेत्र का दिनोंदिन विकास होगा, इस तथ्य को देखते हुए इस 
क्षेत्र के चालू कामों की सफलता और मजदूरों की उमंयों की पूर्ति की दृष्टि से इस क्षेत्र में 
ओ्रौद्योगिक सम्बन्धों के प्रभासन का बड़ा महत्व हैं। इसलिए सरकारी क्षेत्र का कोई कर्मचारी 
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प््य्द्‌ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


यदि इस वहाने से अपनी जिम्मेदारियों से वचना चाहता है कि वह लाभ के उद्देश्य से काम नहीं कर 
रहा, तो उसकी इस प्रवृत्ति को वढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। सरकारी कामों के प्रचन्धकों को 
सामान्यत: श्रम नियमों से न तो छूट मांगनी चाहिए और न ऐसी अन्य रियायतें ही मांयदी चाहिएं 
जो निजी में न मिलती हों । इसका तात्पर्य ऐसा कोई सुझाव दना नहा हीं हैं कि सरकारी 
के उद्योगों के लोग ही सबसे पहले श्रम सम्बन्धी नियमों से छूट मांगने के लिए आगे आते हैं या 
उसकी काम की हालतसें सत्तोपजनक नहीं हैं। वास्तव में सभी नए राज्य उद्यमों में मजदूरों 
के हित पर गहन रूप से ध्यान दिया गया है। अन्त में सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को कम से कम 
निजी लेत्र के कर्मचारियों के समकल्ष तो होना ही चाहिए और उन्हें अपने उत्पादन पर तथा 
सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी होने पर न्‍्यायोचित गे होना चाहिए । | 





अनशासन 

२०. समाजवादी ढंग के समाज की सबसे पहली मांग यह है कि कामगारों की आथिक 
और सामाजिक स्विति सुधारने की मांग को मान्यता दी जाए। बदले में कामगारों को भी अपनी 
निम्मेदारियां महसूस करनी चाहिएं । वास्तव में समाज के आगे जो उद्देश्य है उत्तकी पूर्ति के लिए 
एक ओर सोग्यतापूर्वकक और परिश्रमपुर्वक काम करने की और दूसरी ओर अनुझासनहीनता से 








बचने का आवश्यकता हू्‌। यह सम्भद ह्‌ कि कमी-कनी मजदूरों के बीच पैदा होने वाली अनुशासन 
हीनता के पीछे उपयक्त कारण हों ) पीछे जो सुझाव दिए गए हैं उनके द्वारा श्रमिकों और 


बज 


प्रवन्धकों के बीच संघर्ष का क्षेत्र कम करने में सहायता मिलेगी । यह सही है कि प्रवत्वकों 
और मजदूरों के वीच कठोर अनुझासन किसी विधान के द्वारा लादना उपयुक्त नहीं कहा जा 
सकता ओर यह अनुत्यासन मालिकों और मजदूरों के संगठनों को अपने आप ही 





उपयुक्त नियन्त्रण लगाकर पैदा करना पड़ेगा। परन्चु फिर ही अगर समस्त मजदूरों 
मे अनुशासनहानता फल जाए ता उस स्थिति के लिए वैधानिक या उसी प्रकार का कुछ उपाय 


सोचा ही जाना चाहिए। बह वात सही हैं कि पिछले सालों में औद्योगिक हड़तालों द्वारा उत्तादन 
हड़तालों 


9७: आाशर डक रिशिपल, “व कक «3 , ड्ि््च्र्द्रा 
महान वाल नुकतसाना मन कुंछ कमा हुई ह परन्तु यह भा सहा हू कि गैर-कानूनी ह्द्ताल 














ढु 7 
कलम ने उठाओं हाजिरी क्र जे रहो कट जैसी हे जदाद्रण देखमसे पे 
“कलम न आओ और केवल हाजिरी देते रहो” जैसी हड़तालों के उदाहरण देखने मे 





न श 


उलदेसे से 5+े ऊफपत्ने चाहिएं लिकों और कामगारों 

आए हू जा अध-वयवस्था के व्यापक हित म अनदे रह जान चाहएु। मालिका आदर कामभचार 
के दृष्टिकोण से ये परिस्थितियां गम्भीर हूँ । मालिकों 
उसकी सम्पत्ति -> १-] इसलिए +>ज+ प्र |+उना सामंथ्य - स्तर साय मार्च: 

कामगार के लिए काय सामथ्य हा उत्तका सम्पात्त हू, इसालए उस इस सामथ्य का घटान दाला 


ज््‌ 
किसी भी प्रवत्ति से अपने को बचाना चारि पिछले दिनों में कछ उद्योगों में हिसा और 
कसा भाप्रदात्त सं अपने का दचाना चाहए छल दिवना मे कुछ ड्याना माहुसा आर 
आवद्यक है 
और रे 
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अनुशासनहीनना की शिकायतें आई हैं । यहां यह आवशध 


के समस्त प्रदव को उत्तके दिभिन्न पहलुओं सहित देखा जाए और इस बीच दलों को एकनडूसरे 
० # है. 
ब्द 


के द्वित में यह चाहिए कि झासनहीनता पैदा करने वाली सभी प्रवृत्तियों को सस्ती से रोका 


रथ भ् 


मसजदरी 
२१. मजदरी की एक ऐसी नीति वसाने की आवश्यकता है जिसका उद्देश्य वास्तव में 


मजदूरी बढ़ाना हो । जहां कामगारों के उचित मजदूरी के अधिकार को मान्यता दी जाती हू, वहां 
उसकी कोई सात्रा सियत करना भी मुश्किल रहा है । इस दिश्या में औद्योगिक स्यायाधिकरण 


नं हि 


श्रम नीति और कार्यक्रम ५३७ 


बे 


अधिक से अधिक प्रयत्नों के बाद भी कोई उपयुक्त उपाय ढूंढ़ पाने में ग्रसमर्थ रहे है। उचित मजदूरी 
के सिद्धान्त को भली प्रकार कार्वान्वित करने में एक वड़ी कठिनाई यह रही है कि सीमान् 
यूनिटें मजदूरी कार्ठांचा नियत करने में ढिलाई से काम लेती रही हैं। जहां तक उचित मजदूरी 
की दिश्या में श्रयति करने का सवाल है, किसी केन्द्र की औसत यूनिटों की आर्थिक स्थिति के आधार 
पर ही मजदूरी नियत की जानी चाहिए, परन्तु आयोजन के सन्दर्भ में सीमास्त यूनिटों को बन्द 
कर देने का, जिसका वेरोजगारी पर प्रभाव बहुत महत्व रखता है, श्र्थ यह होता है कि सीमान्त 
यूनिटों के काम में भी सुधार किए जाने की आवदयकता है। इन यूनिों को और अधिक दृढ़ 
बनाने का एक उपाय यह हैं कि विकेच्द्रित अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते 
हुए सम्भव हो तो उनकी इच्छा से और अ्रगर आवश्यक हो तो जबरदस्ती बड़ी यूनिटों में मिला 


. दिया जाए । सीमान्त यूनिटें किस प्रकार काम करती हैं, इस बारे में कोई सामग्री भी प्राप्त नहीं 


है । कोई यूनिट विशेष सीमान्त श्रेणी के अन्तर्गत आती है या नहीं, यह निश्चय करने के लिए 
व्यापक रूप से-सर्वेक्षण किया जाना चाहिए । यह निश्चित कर दिए जाने पर भी कि कोई यूनिट 
विद्येप सीमान्त यूनिटों की श्रेणी में आती है उसको बड़ी यूनिटों के साथ मिलाने में बड़ी कठि- 
नाइयां आएंगी, परन्तु उनका सामना तो करना ही पड़ेगा । 


डर 


* २२. उत्पादन में वृद्धि होने से ही मजदूरी में वृद्धि हो सकती है, लेकिन उत्पादन बढ़ाने 
का बर्थ आवद्यक रूप से यह नहीं हैं कि उसके लिए नई मशीनें आदि लगाई जाएं था मजदूर 
लोग और अधिक परिश्रम करें। संयंत्रों की अच्छी व्यवस्था से काम करने की परिस्थितियों में 
सुधार तथा कामगारों के प्रश्चिक्षण इत्यादि उपायों से उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन साथ में यह जरूरी 
ने होगा कि कामगारों को उसी हिसाव से अधिक मेहनत भी करनी पड़े । कभी-कभी तो ऐसा हो 
सकता हैँ कि इन उपायों से उत्पादन भी बढ़े और परिश्रम भी कम लगे । दूसरा उपाय यह हो 
सकता हैं कि उत्पादन के अनुसार लोगों को ग्रदायगरी की जाए । जहां वह नियम लागू ने हो बहा 
इसे लागू किया जा सकता हैं। परन्तु इसमें कामगारों की सुरक्षा के लिए काफी कदम उठाने पड़ेंगे. 
जैसे कि कम से कम मजदूरी कितनी हो, थकान के लिए व्यवस्था तथा बेजा तीर पर उत्पादन 
की यृति न बढ़ाने देना आदि बातें तो होनी ही चाहिएं, कम से कम मजदूरी से ऊपर जो कुछ दिया 
जाए वह उत्पादन के अनुसार होना चाहिए । परिणामों के झ्राधार पर अदायगी स्थिर करने की 
कोई प्रणाली लागू करने में कामगारों का भी परामर्श लेना चाहिए। साथ ही इस विपय में भी 
अध्ययन करना चाहिए कि उत्पादन के वर्तमान स्तर पर मजदूरी बढ़ाने की कोई संनावना 
है या नहीं, खासकर जब यह दावा किया जाता हैं कि इन दिनों श्रोद्योगिक प्रतिप्ठावों में मजदूरों 
की संख्या बढ़ाए बिना उत्पादन में वृद्धि हुई है । 


२३. मजदूरी नीति के दो पहलू और हैं। उन पर भी विचार कर लिया जाना चाहिए । 
पहला है समाज की भावी व्यवस्था में कामगारों की झ्राशाओं के ग्रनुरुष मजदूरी देने के सिद्धांतों 
का निर्माण, और दूसरा है अन्तरिम काल में मजदूरी के झगड़ों वा निपदारा । पहले के सम्बन्ध 
में यह कहा जाता हैं कि एक मजदूरी ग्रायोग बनाया जाए जो तत्सम्बन्धी सामग्री पर विचार 
करे तथा बताए गए सामाजिक लक्ष्यों का ध्यान रखते हुए मजदूरी, लाम और मूल्य, इन तीनों 
के अलग-अलग महत्व निर्धारित करने के लिए उपयुक्त सिद्धान्त स्थिर करे। यहां यह बात स्वीकार 
करनी होगी कि अगर इस प्रकार का आयोग इसी समय बनाया जाता हैं तो उसको सामग्री के 
झभाव में काफी कठिनाई होगी और अपर्याप्त सामग्री के आधार पर वह जो भी निष्कर्ष 


भ्द्८ द्वितीब पंचवर्षीय बोजना 


|, 


| 


मिकालेगा, उन पर कोई भी दीर्घकालिक नीति आधारित नहीं 
तख्मीना करने के लिए तुरन्त ही प्रवत्त किए जाने चाहिएं । 


हवा 


22 


सकती । इसलिए मजदूरी का 


पहले इकट्ट किए गए प्राथमिक आंकड़ों के सहारे निकाले गए थे और आज के कामगारों की 
व्यय प्रवृत्तियों के सच्चे द्योतक नहीं हैँ। मजदूरी आयोग को जो एक जरूरी सवाल सुलझाना पढ़ेंगा 
वह है मजदूर संघों की यह मांग की महंगाई नतते का एक भाग मूल वेतन में मिला दिया जाए । 
इस प्रकार भत्ता मिलाने के सवाल पर सिर्फ सिफारिशें कर देना ही वैज्ञानिक न होगा जब तक 
कि भिन्न-भिन्न स्थानों के जीवनयापन के देशनांक किसी एक समान आधार पर नहीं निश्चित 


किए जाते । इसलिए मजदूरी का तस्मीना लगाने के साथ ही साथ भिन्न-भिन्न केस्द्रों में जीवन- 
यथापन सम्बन्धी देशनांक को दुहराने के लिए भी जांच कर ली जानी चाहिए । 


२५. औद्योगिक झगड़ों को देखा जाए तो स्पप्ट हो जाएगा कि मजदूरी और उससे सम्बन्बित 
मामले ही मालिक और मजदूरों के वीच झगड़े की मुल्य जड़ रहे हैं। इन झगड़ों को निपटाने 
के लिए इन दिलों जो तन्त्र, अर्थात औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं, उनका काम पक्षों को पूरा सन्तोप 
देने वाला नहीं रहा हूँ । इस प्रकार के झगड़े निपटाने में केवल वही तस्थ अधिक ग्राह्म होगा जिसमें 
सम्बद्ध पक्ष स्वयं ही झगड़ा निपटाने में श्रधिक से अधिक योग दें॥। इसकी लिए अगर एक 
थ्िदलीय वोड बनाया जाए जिसमें मालिकों और मजदूरों के वरावर-वरावर प्रतिनिधि हों तथा 
एक तटस्थ अध्यक्ष हो, तो उसके निर्णय कदाचित अधिक ग्राह्म हो सकेंगे । विभिन्न क्षेत्रों में 


अलग-अलग उद्योगों के लिए इस प्रकार के वोडों की स्थापना की जानी चाहिए । 


२६. जहां तक वोसनस और लाभ के बंटवारे का सवाल है, इस वारे में सव दलों के लिए 
कोई भी स्वीकार्य व्यवस्था करने के लिए पहले इस समस्या का और अधिक अध्ययन किए जाने 
की जरूरत हैँ। इस वीच औद्योगिक झगड़ों को सुलझाने के लिए वही तन्त्र काम में लाना चाहिए 
जो इन दिनों काम में लाया जा रहा हैं । 
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सामाजिक सुरक्षा 


२७. पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना वैधानिक 
आधार पर लागू की गई थी, अब उसका विस्तार ऐसे उन सभी उद्योगों और वाणिज्य प्रतिप्ठानों 


जप डंडे दिया जाना चाहिए + जिनके कंमंचारियों + 0०5, संख्या >> भर ञ् उससे >> अधिक ण्प्रा 
सके कर दिया जाना चाहए जिनके कमारियां का संख्या दशा भर न १०,००० वा उससे अधिक 
जे उसेम अंधदानों न मात्रा < अतिशत ये चंदाकर प्रतिशत जज मय 
हो। उत्तम अंदधदानों की मात्रा पड़े प्रतिशत से बढ़ाकर पहु पतिशत कर देने 


पा 


प्रइन पर और आगे विचार किया जाना चाहिए | आवश्यकता तो इस बारे में मी विचार करने की 
है कि मविष्व निधि के रूप में जो कुछ वर्तमान स्थिति में दिया जा रहा है उसको पेन्शन के रूप 


सें बदल दिया जाए। कामयारों के परिवारों को कर्मचारी राज्य वीमा योजना के अन्तर्गत 
चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं प्रदाद करने के बारे में एक प्रस्ताव पर विचार क्रिया जा रहा है । 
यह भी विचार किया जा रहा हैं कि इस योजना को और अ्रधिक बढ़ाया जाए और तसम्माववा 
तो इस वात की भी ढुंढी जा रही है कि इन दिनों अलग-अलग ढंग से जो सुविधाएं दी जा रही हैं . 


जप संगठित 


उनको एक संगठित सामाजिक सुरक्षा योजना में सम्बद्ध कर दिया जाए। इस दिद्ा में संगठित 





श्रम नीति और कार्यक्रम प्र्ब्ह 


योजना का भ्रर्थ होगा कि प्रति व्यक्ति लागत में कमी आएगी और इस प्रकार जो बचत होगी 
उससे अन्य प्रकार की सुविधाएं दी जा सकेंगी। इस प्रकार की संगठित योजना के प्रशासन को 
अगर विकेन्द्रित कर दिया जाएया तो इससे भी लोगों को फायदा ही होगा। श्रगर संभव हो तो 
श्रौद्योगिक दुर्घटनाओं के फलस्वरूप असमर्थ हुए कामगारों को कोई दसरा काम दे दिया जाए । 


वैज्ञानिकन 


२८. पहली पंचवर्षीय योजना में वैज्ञानिकन बढ़ाने की सुविधा देने के लिए कई सिद्धान्ध 
दिए गए थे। ये सिद्धान्त मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों के वीच मिलकर तय किए गाए 
थे। जहां भी वैज्ञानिकन का प्रथन हो, इन सिद्धान्तों को अ्रक्षरश: उसी भावना के साथ जिससे ये 
बनाए गए थे लागू किया जाना चाहिए । इस बात पर जोर देना इसलिए जहरी है कि प्रवसर 
वातचीत में पाया गया है कि मालिक और मजदूर इन सिद्धान्तों को भूल बैठते हैं। प्रौद्योगिक 
न्यायाधिकरणों का भी ध्यान सहमत वातों के झराधार पर ही अपने निर्णय देने की ओर दिलाया 
जाना चाहिए । अगर पक्षों के वीच सहमत सिद्धान्तों का उचित ध्यान न रखा जाए तो उनको 
वैधानिक रूप देने के प्रदत पर भी विचार किया जा सकता है। बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते 
हुए कामगारों के दिमाग पर वैज्ञानिकन का उलटा ही असर पड़ता है । इतना होने पर उत्पादन 


. की वर्तमान टेकनीकों को चिर॒स्थायी वना देना विकासशील भ्र्थ-व्यवस्था के अधिक व्यापक 


हितों के विरुद्ध है। इसलिए वैज्ञानिकन की चेप्ठा तभी की जानी चाहिए जब बेरोजगारी बढ़ने 
का डर न हो, मजदूरों की राय भी उसके पक्ष में हो और अगर इसे लागू किया जाए तो पहले 
कामगारों की कार्य करने की स्थितियों में सुधार किया जा चुका हो तथा लाभ का एक महत्वपूर्ण 
अंडा उनको मिलने की गारंटी दी जा चुकी हो । 


२६. वैज्ञानिकन के बारे में एक व्यापक नीति दरगसल दलों के साथ मिलकर सहमत 
वात्तों पर ही आधारित होनी चाहिए । परन्तु इसके अलावा वैज्ञानिकन के झग्ड़ों के निपटाने 
में जो कठिनाइर्या आई हैं, वे वास्तव में व्योरों के बारे में असहमति होने से ही पैदा हुई हैं । कानपुर 
कपड़ा मिल विवाद में हाल ही में जो उत्पादन हानि हुई है वह इसी का परिणाम है। वैशानिकन 
के सिद्धान्त को तो सभी मानते हैँ, लेकिन यूनिटों के स्तर पर अन्य बातों की अतिरिक्त नीचे दिए 
ब्योरों के वारे में समझौता होने में ही कठिनाइयां उठती हैं, जैसे (क) काम का भार नियत करना, 
(ख) काम का भार बढ़ जाने से मजदूरी कितनी बढ़ाई जाए, (ग) मझीनें श्रादि किस सीमा तक 
पुरानी हो गई हैं और उनकी जगह नई मजीतें लगाता, (घ) नई मशीनें लगाने पर कठोर स्वर 
का नियन्त्रण करना, और (छ) छंटनी किए गए कामगारों को रखे रहना और उनके लिए दूसरा 
काम ढूंढना | इन कठिनाइयों को सम्बद्ध पक्ष ही स्वतन्त्र विशेषज्ञों द्वारा टेकनीकल परीक्षा कराने के 
वाद स्वयं सुलझा सकते हैं । इनके अलावा वैज्ञानिकन की समस्या से सम्बद्ध कुछ विशेष समस्याएं 
और रह जाएंगी जिनका असर एक से अधिक राज्यों पर पड़ सकता है। इन्हें सुलझाने के लिए 


आवश्यक 


केन्द्र सरकार द्वारा एक उच्चाधिकार सम्पत्त अधिकारी का नियुक्त किया जाना आवश्यक हैं 


३०. निर्माण, उद्योग और परिवहन सेवाओं में कार्य करने की स्थितियों के नियमन के 
लिए विधान वनाया जाना चाहिए | जहां तक कारखानों और वाणिज्य प्रतिप्ठानों का प्रस्न है 
राज्य अपने-अपने विधान बनाएंगे । अन्य राज्यों में ऐसे कामगारों की काये करने की स्थितियों 
का नियमन भी किया जाना चाहिए ॥ 
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३१. मैंगनीज़ उद्योग के लिए कोबला और अभ्वक कल्याण निधि की तरह एक कल्याण 
निधि खोली जानी चाहिए। अगर इस निधि के लिए उपकर लगाया जाना हो तो यह उपकर 
केन्द्रीय सरकार को लगाना चाहिए । लेकिन अगर यह उद्योग सिर्फ एक ही राज्य की सीमा में 
हो तो वह राज्य इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई कर सकता है । इस निधि से कल्याण सम्बन्धी 
और अच्छी चुविवाएं देने तथा किफायतझ्ारी दोनों दृष्टियों से जहां भी संभव हो सके इस निधि 
के प्रशासन को एकीकृत करना आवश्यक है। कल्याण सम्वन्धी सुविधाएं देना मालिक की जिम्में- 
दारी हैं और जहां तक हो सके यह कार्य ऐसी स्थानीय समितियों की सहायता से किया जाना 
चाहिए जिसमें कामगारों को प्रतिनिधित्व मिला हो । छोटे प्रतिप्ठानों की वात और है जहां 
सुविधाएं संयकत रूप में दी जा सकती हैं। ये कल्याण केन्द्र काफी संख्या में खोले जाने चाहिएं 
ओर साथ ही विभिन्न स्तरों पर कल्याण कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की काफी व्यवस्था भी 
होनी चाहिए। राज्य सरकारों की योजनाओं में इस हेतु व्यवस्थाएं की गई हैं । 

३२. मजदूरों में कुछ ऐसे समूह हैं जिनकी अपनी अजीव समस्याओं की वजह से उनके 
साथ खास तौर पर व्यवहार करना होगा । इस तरह के तीन समूह हैं: ठेके के मजदूर, कृषि मजदूर 
और स्त्री मजदूर । कुछ के बारे में तो काफी घ्यात आरकपित हो चुका है। इन समूहों को उनके 
लिए जरूरी सहायता देने के लिए नीचे दिए कदम उठाए जाने जरूरी हैं 


ठेके के मजदूर 





२३. ठेके के मजदूरों की प्रमुख समस्याएं हैं उनके काम की हालतों को सुवारता और 
उनके लिए वरावर नौकरी का प्रवस्ध करना । इसके लिए जरूरी हैं कि --- 
क) इस वात का अव्ययन किया जाए कि भिन्न-भिन्न उद्योगों में यह समस्या किस हंद 
तक -है । 
(ख) देखा जाए कि कहां ठेके की मजदूरी मिदाई जा सकती है । यह काम तुरन्त किया 


जा सकता है। 


हक 


5| 
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(ग ) ऐ्से मामले निश्चित किए जाएं जहां मजदरी 
पैदा करने इत्यादि की जिम्मेदारी ठेकेदार 
जा सकती है | 


देने, काम करने की उचित हालतें 
अलावा प्रमुख मालिक पर छोड़ी 


ट् 
मर 
० 
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(घ) जहां भी अव्ययन से सम्भव दीखे; बीरे-वीरे ठेके की पद्धति हटाई जाए । साववानों 


यह वरती जाए कि हटाए गए श्रमिकों को कोई दूसरा काम मिल जाए। 


टी 





आल. 


(ड) प्रमुख मालिकों के जो कामगार हूँ, उनके जैसी ही काम की हालतें और संरक्षण 
ठेके के मजदूरों को भी प्राप्त हों । 
(च) जहां भी सम्भव हो श्रम से झ्राकस्मिकता का अंग हटाने की योजना बनाई जाए। 
खेतिहर मजदूर 
३४. खेलिहर मजदूरों से सम्बद्ध अव्याय में कृषि श्रम की समस्याओं पर विचार किया जा 
| जैसा कि उस अध्याय में स्पप्ट किया गया है, लोगों के रहन-सहन का दर्जा उठाने के लिए 
योजना वनाई जाएगी उसमें इस समुह पर विद्येप रूप से तथा तुरन्त ही ध्यान देना पड़ेगा । 


रा दर है पर है | 


हु 
हर 
डे 
क्र 


श्षम नीति और कार्यक्रम भ्र्८? 


पहली पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम मजदूरी निश्चित 
करने की चेप्टा की गई थी ताकि उनकी कम से कम जरूरतें तो पूरी हो ही सके । हालांकि इस 
दिद्या में अभी थोड़ी ही सफलता मिली है, फिर भी इस अधिनियम को लागू करने से कई कदि- 
नाइयां प्रकाण में आई हैं । कृपि मजदूरों के लिए मजदूरी की सिर्फ एक समान दर निश्चित कर 
देना एक तो व्यावहारिक नहीं है, दूसरे उसका कोई प्रभाव भी न पड़ेगा । हर इलाके में कृषि 

"सम्बन्धी परिस्थितियां अलग-अलग हैं और एक इलाके के लिए निश्चित की गई मजदूरी की दर 
दूसरे इलाके में लागू भी नहीं की जा सकती । इस प्रकार हर स्थिति में न्यूनतम मात्रा निदिचित 
करना ही एक बड़ी समस्या हो जाती है । 


३४. श्रव तक मजदूरी नियत करने की जो भी कोशिश हुई हैँ वह सिर्फ तदर्थ रूप में ही. 
चयोंकि एक निश्चित अ्रवधि के वाद बार-बार इसके जो आंकड़े इकट्ठे किए जाने चाहिएं वे 
थे ही नहीं । यदि ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता मूल्यों के देशनांक इकट्ठ न किए गए तो भय है कि 
कृपि श्रम जांच समिति ने जो महत्वपूर्ण काम किया है वह कही निर्यंक न हो जाए। इसके 
लिए पहली पंचवर्षीय योजना में जो योजना रखी गई थी उस पर काफी काम नहीं हुआ है और 
जरूरी हैं कि मेहनत के साथ उसे पूरा किया जाए । वस्तुतः न्यूनतम मजदूरी नियत करने का काम 
बहुत बड़ा है और उतना ही बड़ा काम समय-समय पर अधिनियम के अनुसार इन मजदूरियों 
में संशोधन करने का भी है । 


३६. न्यूनतम मजदूरी निश्चितत हो जाने पर उसको प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने की नी 
समस्या है । कृषि श्रमिकों में संगठनों की कमी होने तथा वर्तमान आर्थिक स्थितियों की वजह 
से कृपि मजदूर इस निश्चित मजदूरी को लागू कराने में कोई प्रभावपूर्ण जोर नहीं डाल सकते । 
इसलिए निरीक्षण व्यवस्था पर ही भरोसा करना पड़ता है और इस प्रकार की व्यवस्था का 
खर्च इतना अधिक होता है कि उसका रखना मुश्किल हो जाएगा। 


३७. इस प्रकार कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित करना आसान काम 
नहीं रह जाता। जहां एक ओर यह आवश्यक हैं कि न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने के विभिन्न 
राज्यों के प्रयत्नों में किसी प्रकार की ढील नहीं आ्रानी चाहिए वल्कि इस विपय में और गहन 
उपाय किए जाने चाहिएं, वहां यह भी मानना पड़ेगा कि इस सवसे एक सीमित सफलता ही 
'मिल सकेगी । कृपि मजदूर जांच से ज्ञात हुआ है कि जनसंख्या के इस वर्ग में बेरोजगारी 
आर गरीबी की बड़ी भारी समस्या है । इनके रहन-सहन के स्तर का नीचा होना कम मजदूरी पर 
उतना निर्मर नहीं करता जितना रोजगार की कमी पर | लोगों के पास छोटे-छोटे खेत है । सेती 
की पैदावार को देखते हुए भी मजदूरी में कोई खास वृद्धि करना सम्भव नहीं है, इसलिए मुस्य 
रूप से कोशिश यह की जानी चाहिए कि उनको रोजगार के अधिक अवसर प्रदान किए जाएं । 


स्त्री सजदूर 
३८. स्त्री मजदूरों की समस्याएं कुछ अजीव-सी है, इसलिए उन पर विदेप रूप से ध्यान 
दिया जाना चाहिए। उनमें अपेक्षाकृत संगठन की बहुत कभी है । उन पर सामाजिक बंबन भी होते 
हैं और साथ ही शारीरिक क्षमता भी सीमित होती है । जो लोग औरतों को कम मजदूरी 
देने के पक्षपाती हैं, वे अपने पक्ष को उचित ठहराने के लिए यह भी कहते हैं कि ॥री कामों के लिए 
औरतें उतनी उपयुक्त नहीं होतीं और उद्योग-घंचों में जिन कामों से थकान होती है वहां भौरतों 
ओस्तें उतनी उपयुक्त नहीं हो 


भ्र्टर | द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


को रखना अलाभकर होता हैँ । इसलिए या तो उनको छोटे काम दिए जाते हैं या फिर वे 
वहीं काम करती हैं जिनको पीढ़ी दर पीढ़ी औरतें ही करती जाती हैं और जिनकी तनस्थाह भी 
कम होती है | इस प्रकार इस बात की झअवहेलना करं दी जाती हैं कि अगर औरतों की कार्य 
सामर्थ्य भिन्न है तो इसके माने यह नहीं हो जाते कि उनको निम्न कोटि का श्रमिक माना जाए। 


३६. औरतों के कुछ विश्येष दायित्व और कततंव्य होने के कारण औद्योगिक कामगारों 
के रूप में उनको कुछ असुविधा रहती हैं । इसलिए उनके बचाव के लिए विभिन्न कानूनों में 
व्यवस्थाएं कर दी जाती' हैं, लेकिन उनका प्रभावकारी परिपालन आवध्यक है । विद्येप रूप से 
औरतों को हानिकर कामों से अलग रखा जाना चाहिए, उन्हें जच्चा की सुविधाएं मिलती 
चाहिएँ तया काम करने की जगह पर वच्चों के रखने के स्थान होने चाहिएं । दूध पिलाने वाली 
माताओं को बच्चों को दूध पिलाने के लिए सवेतनिक अवकाश मिलना चाहिए । बराबर काम 
के लिए वरावर वेतन के सिद्धान्त को और अच्छी तरह लागू किया जाना चाहिए तथा औरतें 
जो काम परम्परा से करती आ रही हैं उनकी वेतन दरें घठाने की प्रवृत्ति रोकनी चाहिए । 
उनके लिए प्रशिक्षण की सुविवाएं होनी चाहिएं ताकि वे ऊंची नौकरियों में पुरुषों का मुकावला 
कर सकें । इसके अलावा उनके लिए अंशकालीन काम देने की व्यवस्थाएं बढ़ाने की ओर 
भी घ्यान दिया जाना चाहिए । 

विकास कार्यक्रम 

४०. दूसरी पंचवर्धीय योजना के अन्तर्गत वनाए गए श्रम और श्रम कल्याण के विकास 
कार्यक्रमों के लिए २६ करोड़ रुपया रखा गया है--१८ करोड़ केन्द्र तथा ११ करोड़ राज्यों 
की योजनाओं के लिए हैं। मुख्य-मुख्य कार्यक्रम नीचे बताए जा रहे हैं :--- 

(१) कारीगरों का प्रशिक्षण--ऐसा प्रस्ताव है कि प्रशिक्षण देने की १०,३०० जगहों को 
वढ़ाकर १६,७०० कर दिया जाए । प्रश्चिक्षण की अवधि तथा उसकी कोटि 
सुधारने का भी प्रस्ताव हैं । इस योजना पर राज्व सरकारें, श्रम मस्तालय तया 
शीघ्र ही स्थापित की जाने वाली एक व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की सहायता 
से अमल करेंगी । 

(२) कश्नल कारीगरों के प्रशिक्षण का कार्यक्र--ओऔद्योगिक कामगारों को काम सिखाने 
के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सुयठित व्यवस्था सरकारी प्रतिप्ठानों ठया कुछ निजी - 
संयंत्रों को छोड़कर और कहीं नहीं है । दूसरी योजना की एक तजवीज के अ्रनुसार 
योजना के पहले वर्ष में फैक्टरियों में काम सीखने के लिए ४५० व्यक्ति रखे 
जाएंगे । यह संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जाएगी और योजना के अ्रन्तिम वर्ष में 
५,००० कर दी जाएगी । काम सीखने की अवधि भी काम और वांछित कुमलता 
के अनुसार दो से लेकर पांच वर्ष तक होगी । 

(३) शिक्षक्षों का प्रशिक्षण--चूंकि दे में अच्छे शिक्षकों की कमी है, इसलिए मध्य प्रदेश 

«के कोनी संस्थान जैसा एक नया प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव है। यह्‌ 
भी इरादा हैं कि वर्तमान केनद्र को हटाकर कहीं ऐसी जगह ले जाया जाए 
जो उपयुक्त औद्योगिक स्थान हो। उसके साथ शिल्पियों के प्रशिक्षण 
का एक केन्द्र भी जोड़ दिया जाएगा । ये दोनों संस्थान शिक्षकों और पर्यवेज्ञकीय 


श्रम नीति और कार्यक्रम प्र८३ 


कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे तवा साथ ही शिक्षकों, पर्यवेशलकों और फोरमैनों 
के लिए प्रत्यास्मरण पादयक्रम की भी व्यवस्या करेंगे 


(४) रोजगार सेवा संगठन का प्रतार--दूसरी पंचवर्षीय योजना को अवधि में ६२० 


नए रोजगार दिलाने के नए दफ्तर भी खोले जाएंगे । इसमे उनकी सख्या १३६ 
से २५६ हो जाएगी। इसके अलावा भी संगठन अपने कार्य क्षेत्र का प्रसार 
करना चाहता है । इसके लिए कुछ प्रस्ताव इस प्रकार है. .--- 


(क) जनशक्ति आयोजन में प्रयोग किए जाने के लिए कितने लोगों को रोजगार 
मिल सकता हैँ, इस सूचना का इकट्ठा करना । 

(ख) एक नवयुवक रोजगार सेंदा की स्थापना करना जिसका काम रोज- 
गार चाहने वाले नवयुवकों के विद्येप समू हों को रोजगार और प्रशिक्षण 
की समस्याझं के बारे में विशेषज्ञों की सलाह देना होगा । 

(ग) रोजगार दिलाने के दफ्तरों में रोजगार सम्बन्धी सलाह देवा--मुस्य उद्देश्य 
होगा रोजगार ढूंढने वालों को उनको अपनी सामरथ्यं तथा रोजगार की 
स्थिति के बारे में सूचना देना तथा उनका मार्गदर्शन करना । 


(घ) व्यावसायिक अनुसन्धान और विश्लेषण--प्रस्ताव यह है कि भिन्न-भिन्न 
कार्यो के लिए वांछित कुमलता नम्बन्धी परिभाषाओं का 
मानकीकरण करने तथा एक व्यावसायिक कोश तैयार करने के एक 
प्रणालीवद्ध कार्यक्रम का संगठन तथा विकास किया जाए । गोजना की 
अवधि में पांच मुख्य उद्योगों का अ्रध्ययन पूरा किया जाएगा। 

(४) रोजगार दफ्तरों में व्यावसायिक परीक्षण--इस योजना के अनुसार उद्योग 
के सहयोग से रोजगार दिलाने के दफ्तरों में ही कार्यकुधलता या काम के 
बारे में परीक्षण करने का एक कार्यक्रम चालू किया जाएगा । 


(५) केन्द्रीय श्रम संस्थान का प्रसार--केद्रीय श्रम संस्थान के दो अनुभाग झौर खोले 


(६) 


जाएंगे---एक औद्योगिक मनोविज्ञान पर और दूसरा औद्योगिक-व्यावसाधिक तं्न 
पर । ये अनुभाग काम-घन्धों सम्बन्धी मार्गदर्शन, कामगारों के उत्साह श्रौर उनकी 
प्रवृत्तियों, भर ताप, झोर, प्रकाश आदि के प्रतति कामगारों में भारीरिक प्रतित्रिया 
सम्बन्धी विपयों पर खोज तथा अध्ययन करेंगे । इस संस्थान का दूसरा काम होगा 
उत्पादकता के अध्ययन तथा पर्यवेक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण का काम जारी रसना | 
उत्तरी और दक्षिणी प्रदेशों में औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा श्रम कल्याण 
सम्बन्धी प्रादेशिक संग्राहालय खोले जाएंगे । ये संग्रहालय केन्द्रीय श्रम संस्थान 
के बम्बई संग्रहालय को केन्द्र विन्दु मानकर औद्योगिक प्रदेशों की विशेष 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आयोजित सुरक्षा, स्वास्थ्य और श्रम वल्यात 
के शिक्षा सम्बन्धी समन्वित कार्यक्रम के अंग के रुप में काम करेंगे । 

फिल्म यूनिट की स्थापना--क्रामगारों की शिक्षा की आवश्यकता सभी लोग 
मानते हैं | फामगारों में साज्षरता बहुत कम होने की वजह से शिक्षा छौर प्रचार 
के लिए दृष्य-क्रव्य साथनों का प्रयोग सर्वाधिक प्रभावकारी ढंग से किया 


प्री 


द्वितीय पंचवर्धोय योजना 


जाता है । वास्तव में पिछले कुछ वर्षो में फैक्टरी कल्याण विभागों तया राज्य 
श्रम कल्याण केंद्धों ने फिल्में दिखाने का काफी काम किया हैं । लेकिन चूंकि 
श्रम सम्बन्धी विषयों पर भारत में उपयुक्त फिल्मों का अ्रभाव है, इसलिए 
अक्सर ऐसी विदेशी फिल्में दिखाई जाती रही हैं जिनकी भारतीय स्थितियों से 
किसी तरह की समानता नहीं होती । यहां उपयुक्त प्रशिक्षण तथा थिक्षात्रद 
फिल्मों की आवश्यकता पर जोर दिया जाना अनुचित न होगा । इसलिए प्रस्ताव 
हैं कि एक छोटी-सी फिल्म यूनिट स्थापित की जाए जो सुरक्षा, स्वास्थ्य 
और श्रम कल्याण, पर्यवेत्नकीय प्रशिक्षण, उत्पादकता सम्बन्धी अध्ययन, 
व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना जैसी श्रम और 
तत्सम्बन्धी समस्याओं पर दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कम से कम 
१०० फिल्में वना सके । 

(७) कर्मचारी राज्य बीमा योजना तया भविष्य निधि योजना--इन दोनों योजनाओं 
पर इस अध्याय के पैरा २७ में बताई गई रीति के अनुसार श्रमल किया 
जाएगा । 

४८) आवास--योजना में औद्योगिक कामगारों तथा मध्य और निम्न आय वर्गो के 
व्यक्तितयों को घर बनाने के लिए काफी घन की व्यवस्था की गई है । श्रौद्योगिक 
आवास के लिए ५४० करोड़ रुपए की रकम रखी गई हैं ।.वागाव और खान 
कामगारों के घरों के लिए अलग व्यवस्था हैं। सरकारी सहायता प्राप्त आवास 
प्ोजना के काम में पहली पंचवर्षीय योजना में जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उसके 
आधार पर उसमें सुधार किए जाने के लिए अव्ययन किया जा रहा है। यह 
देखा गया हैं कि इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले क्जों और सरकारी 
सहायता के प्रति मालिकों और कामगार सहकारी समितियों की ओर से उत्साह 
की काफी कमी रही हैं । 

(६) श्रन्य योजनाएं--ऊपर वताई गई योजनाशों के अलावा कामगारों की शिक्षा, 
कल्याण कार्यकर्ताओं के प्रशिन्षण और छावनवीन के नए कार्यों के सम्बन्ध में 
की गई सिफारिशों पर अमल किए जाने का विचार हैं। प्रस्ताव है कि 
अगले पांच सालों में इन बातों पर स्रोजवीन की जाएगी : --- 

(क) अखिल भारतीय कृषि श्रम सम्बन्धी जांच, 
(ख) मजदूरी का पूरानयुरा तल्मीना, 
(ग) मुख्य झौद्योगिक केच्धों में कामगार परिवारों के वजटों के बारे में जांच । 

“उद्योग की उन्नति किस प्रकार हो रही है, यह जानने के लिए भी एक ऐसी जांच कराने 

का विचार हैँ जिसके आवार पर चुने हुए उद्योगों की उत्पादकता के देशनांकों का 

संग्रह किया जाएगा । राज्य सरकारों ने भी अपनी योजनाओं में कामगारों के लिए 
कल्याण सुविधाओं की व्यवस्था की है.। कुछ राज्यों द्वारा तैयार की गई योजनात्रों 

“का एक अच्छा पहलू यह भी है कि इनमें कल्याण केन्द्रों का संगठन कामगारों और 

मालिकों के संगठनों के द्वारा किया जाएगा, और सरकार सिर्फ खर्च का एक भाग 

“दे दिया करेगी । 


अध्याय २८ 


पिछड़े वर्गों का कल्याण 


यों तो देश में वहुत-से लोग पिछड़े हुए हैं, किन्तु “पिछड़े वर्ग” की परिभाषा के अन्तर्गत 
जनता के निम्न चार वर्ग आते हैं-- 
१) अनुसूचित आदिम जातियां, जिनकी संख्या लगभग १ करोड़ ६० लाख हैं, 


*0॥/ 


(२) अनुसूचित जातियां, जिनकी संख्या लगभग ५ करोड़ १० लाख है, 
(३) अपराधजीवी कही जाने वाली जातियां, जिनकी संख्या ४० लाख से कुछ 


ऊपर है, और 

(४) सामाजिक दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए ऐसे अन्य वर्ग जिन्हें 
केन्द्रीय सरकार पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिशों पर पिछड़े वर्ग स्वीकार 
करने का निर्णय करे । 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में जनता के इन चारों वर्गों की विशेष आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए कार्यक्रम तैयार किए गए थे । योजना में इस कार्य के लिए कुल मिलाकर ३६ करोड़ 
रुपया रखा गया था, जिसमें से २० करोड़ रुपया राज्यों के कार्यक्रमों के लिए और शेप केन्द्रीय 
सरकार के कार्यक्रमों के लिए था। अनुसूचित आ्रादिम जातियों तथा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 
लगभग २५ करोड़ रुपया रखा गया था, जिसमें से ७ करोड़ रुपया अनुसूचित जातियों के लिए, 
साढ़े तीन करोड़ रुपया भूतपूर्व श्रपराधजीवी लोगों के लिए और साढ़े तीन करोड़ रुपया पिछड़े 
वर्गो के लिए था। 


२. प्रत्येक वर्ग की अपनी -विशेष समस्याएं हैं । प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्पन्न हुए 
कार्यक्रमों श्रौर द्वितीय योजना के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए इन पर नीचे 
विचार किया जा रहा है । द्वितीय योजना में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए लगभग €१ करोड़ 
रुपया रखा गया है, जिसमें से ४७ करोड़ रुपया अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित 
क्षेत्रों के लिए, साढ़े २७ करोड़ रुपया अनुसूचित जातियों के लिए, लगभग ४ करोड़ रुपया भूतपूर्व 
अपराधजीवी लोगों के लिए, ६७ करोड़ रुपया अन्य अनुसूचित वर्गो और २६ करोड़ रुपया 
प्रशासन के लिए होगा । ये रकर्म पिछड़ी जातियों की सहायता के लिए विशेष रूप से तैयार किए 
गए कार्यक्रमों के लिए हैं। इस प्रकार ये उपाय राज्यों में समूची जनता के लाभ के विकास कार्य- 
क्रमों के सहायक अंग के रूप में हैं। अर्य-व्यवस्था का विकास जिस सीमा तक होता हैं उस सीमा 
तक पिछड़े वर्गों को भी लाभ होता है । विकास कार्येक्रमों के प्रशासन में योजनाएं इस प्रकार बनाने 
की सावधानी वरतनी चाहिए कि जनता के निर्वल अंगों को अधिकतम लाभ हो । इस पहलू की 
ओर सब से ज्यादा ध्यान रखा जाएगा किन्तु विकास के केवल थोड़ें-से ही क्षेत्रों में यह दिखा सकना 
सम्मव होगा कि पिछड़े वर्गों के सीवे लाभ के लिए व्यय का कितना प्रतिशत रखा गया हैं । पिछड़ 
वर्गों के लिए जो विश्ञेप व्यवस्थाएं की गई हैं, उनका उपयोग इस ढंग से होना चाहिए कि उन्हें 
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सामान्य विकास कार्यक्रमों से अधिकतम लाभ हो ताकि उनकी पिछली कमी शीघ्र पूरी हो सके । 
राज्यों में पिछड़े वर्यों से सम्बद्ध विभागों को प्रयत्त करना चाहिए कि राज्य के विकास सम्बन्धी 
अन्य विभाग ऐसे कार्यक्रम बनाएं जिनसे पिछड़े वर्गों का व्यापक हित हो और सामान्य तथा 
विशेष कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए सावनों का वे इस प्रकार उपयोग करें कि दोनों कार्यक्रम एक- 
दूसरे के पूरक वन जाएं। पिछड़ी जातियों के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रायमिकताएं विचार- 
पूर्वक स्थिर होनी चाहिएं । साथ ही यह वात भी अच्छी तरह स्पप्ट कर देती चाहिए कि जिस 
अनुपात में कार्यक्रमों का परिपालचल किया जाएगा और जितनी ईमानदारी, कुशलंता और 
मनोयोय से कर्मचारी काम करेंगे, उसी अनुपात में पिछड़े वर्गों को लाभ होगा । 
आदिम जातियों के लिए कल्याण कार्यक्रम 

३. आदिम जातियों के कल्याण के लिए जो भी कार्यक्रम वनाए जाएं, वे उनकी संस्क्षृति 
एवं रीति-रिवाजों के प्रति आदर-भाव, और उनकी सामाजिक, आथिक तथा मनोवैज्ञानिक 
समस्याओं की पूरी-पुरी जानकारी पर आधारित होने चाहिएं। कल्याण और विकास 
के निमित्त जो भी कार्यक्रम अपनाए जाएंगे, वे अनिवायंतः उनके परम्परागत विद्वासों और 
आचार-न्यवहार में विध्न उत्पन्न करेंगे । ऐसी अवस्था में यह अत्यावश्यक है कि इन कार्यक्रमों 
को कार्यान्वित करते समय उस क्षेत्र के निवासियों का समर्थन प्राप्त कर लिया जाए। इस 


एक विशिष्ट महत्व है। यह आवश्यक है कि कल्याण कार्यक्रमों के सभी प्रकार के कार्यकर्ता 
यथासम्भव आदिम जातियों के पढ़े-लिखे नवयुवकों में से ही लिए जाएं। नई कार्यविवियों को 
अपनाते समय यह ध्यान रखा जाए कि उनमें आदिम जातियों का ही नेतृत्व प्रधान रहें तथा उन्हें 
तनिक भी यह अनुभव न होने पाए कि उन पर बाहर से जवर्देस्ती कुछ थोपा जा रहा ह्‌। हर 
नथा कदम उठाने से पहले उसके लिए भली प्रकार तैयारी कर लेनी चाहिए । आदिम जातियों 
की समस्याओ्रों को सुलझाने के लिए मानव शास्त्र-वेत्ता, प्रशासक, विशेषज्ञ एवं समाज कार्यकर्ता 
को सहानुभूति व उनकी सामाजिक मनोदशा संबं ) आवश्यकताओं को भली प्रकार समझकर 
सहयोग की भावना से कार्य करना चाहिए । जहां तक सम्भव हो, आदिम जातियों की सहायत्ता 
उनकी अपनी ही संस्थाञ्रों के माध्यम से की जानी चाहिए । विकास कार्यो की तफसीलों को 
परामश्षैंदात्री परिषदों, आदिम जातियों के प्रमुख नेताओं और उनकी समस्यात्रों का अध्यवत 
करने वाली संस्थाओं के परामझ और सहयोग से वनाना चाहिए । आदिम जातियों को यह 
महसूस होना चाहिए कि योजनाएं उन पर थोपी नहीं जा रही हैं वल्कि उनके अपने जीवन-स्तर 
को उन्नत करने और सांस्कृतिक विकास करने की उनकी इच्छा ही इन कार्यक्रमों के रूप में 
प्रस्फृटित हो रही है । यदि ये कार्यक्रम स्थानीय जनता के सहयोग व समर्थन द्वारा सम्मन्न होंगे 
तो देश के सभी भागों में वसी हुई आदिम जातियों में अपने को समूचे राप्ट्र का अभिन्न अंग 
समझने की भावना जागृत होगी । 

४. आदिम जातियों के प्रति इत्त प्रकार के दृष्टिकोण को प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं, तबा 
उनकी समस्याओं और आवंश्यकताओं की सूक्ष्म जानकारी द्वारा ही सुलझाया जा सकता है । 
इसी तथ्य को दृष्टि में रखते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में आठ राज्यों में आदिवासी 
दिक्षणालय खोले गए हैं। क्षेत्र कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए मध्य प्रदेश और बिहार में 
प्रशिक्षणालय खोले गए हैं । कुछ राज्यों में आदिम जातियों की आवश्यकताओं के विशेष सर्वेक्षण 
का कार्य संगठित किया जा रहा है । प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में आदिम जाति क्षेत्रों में 
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कार्य करते हुए व्यक्तितयों को स्वैच्छिक संस्वाग्रों का सहयोग प्राप्त कराने का प्रयत्न किया गया । 
कुंद्रीय सरकार ने दस झखिल भारतीय संस्थाग्रों को श्रनुदान तथा साज्य सरकारों ने सलगानग 
२०० स्थानीय संस्थाञ्रों को सहायता प्रदान की हूँ । 


५. आदिम क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम स्यूल रूप से चार भागों में बांदा जा सकता है: 
(का) संचार, (ख) शिक्षा और संस्कृति, (ग) आदिम क्षेत्रों को प्रय॑-व्यवस्या का विकास, तथा 
(थ) स्वास्थ्य, आवास और पानी का प्रवन्ध । प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में प्रसम भौर दूसरे 
राज्यों के आदिम जाति क्षेत्रों में सड़कों के विकास में ६ करोड़ रुपया व्यय हुप्रा । प्रनेक राज्यों 
में, जिनमें भ्रसम, विहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ग्रान्ध और विन्ध्य प्रदेश भी शामिल हैं, लगनग 
२,३४० मील लम्बे पहाड़ी रास्ते बनाए गए । 


६. आदिम जातियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए । हैदराबाद तथा प्रन्य 
स्थानों में उन्हें अध्यापक बनाने के लिए प्रशिक्षण देने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। श्रादि- 
वासियों को उन्तकी ही बोली में शिक्षण देने के कार्य को सुगम बनाने के प्रभिप्राय से हेदराबाद, 
अ्रसम, उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेन्सी (नेफ़ा) भौर बिहार राज्यों में विशेष प्रकार की पादय-पुस्ते 
तैयार की गई हैं। इस प्रकार अब तक आठ आदिम बोलियां इस कार्य के लिए चुनी गई हैं। आदिम 
जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां, पुस्तकों के लिए अनुदान, छात्रावास का शुल्क और 
अन्य प्रकार की सहायता दी गई हैं। ४, ५०,००० से श्रधिक विद्या्ियों ने इस सहायता से लाभ 
उठाया था। प्रथम पंचवर्यीय योजना के समाप्त होते-होते श्रादिम जाति क्षेत्रों में लगभग ४,००० 
धाठशालाएं खुली । इनमें १,००० से अधिक आाश्षम भौर सेवाश्षम पाठ्यालाएँ भी सम्मिलित है जो 
आदिम जाति क्षेत्रों, विशेषकर वम्बई, विहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में पोली गई 
हैं और लगभग ६५० संस्कार केन्द्र, वालवाड़ियां श्रौर सामुदायिक केद्र भी बम्दर्ई, विहार, 
मसव्य भारत और राजस्थान राज्यों में खोले गए हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को प्रस्तमेत सब 
राज्यों के आदिम जाति क्षेत्रों में जो शिक्षा कार्यक्रम प्रपनाया जाएगा, उसमें ग्राम पाठयालाम्रों 
को विशेष महत्व दिया जाएगा । 


७. आदिम जातियों की प्र्थ-व्यवस्या के पुऑर्गठन में पर्याप्त कठिनाइयां हूं । ग्रताइव यट 
आवशयक है कि इन वाठिनाइयों वा समाधान उन क्षेत्रों की श्राथिक, सामाजिक श्ौर टेवनीकल 
पहलुग्रों की पूरी जानकारी के त्रवार पर किया जाए । इनमें सबसे मुख्य समस्या रबान-यरियर्ती 
खेती की जगह एक-स्थानी खेती की प्रथा को जन्म देना है। बस्बई, हैदराबाद, विहार प्रोर 
मध्य भारत में आदिवासियों की काफी वड़ी संख्या एक ही स्थान पर रहवार सेती-यारो फर रही 
है । भव मुख्य प्रश्न उनके खेती करने के तरीकों में मुघार करने और उत्पादन बढ़ाने में उनकी 
सहायता करने का है। इसके विरद्ध श्रसम, मब्य प्रदेश, उड़ीसा और झान्धर में प्रादिम जातियों गत 
अधिक संख्या स्थान-परिवर्ती खेती करती है । इस प्रकार छी कृषि बहुघा जीवन के निम्ननर 
रहन-सहन की परिचायक होती है । स्थान-परिवर्ती खेती दो स्यान पर एकल्यानी खेती करने में 
रीति-रिवाजों की बाधात्ों के अतिरिवतत कृषि योग्य भूमि का सुगमतापुर्वेदः उपलब्ध ने होना, 
या फिर उपलब्ध होने पर उसके विकास के लिए घोर वहां बसने में होने वाले व्यय वग ने जुटा 
सकता आदि कठिनाइयां भी हैं । 





८. स्थान-परिवर्ती खेती में सुधार करने और रृषि दस्तियां दसाने दे विचार से बाई राज्यों 
में छोटे पैमाने पर कुछ प्रयोग किए गए है। १६५४ से प्रव तक प्रसम में € प्रदर्भन बन्द 
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खोले गए हैं---३ गारों पहाड़ी जिलों में, ३ मिकिर पहाड़ियों में, २ मिज्ो जिले में और एक 
उत्तरी काचर पहाड़ी जिले में । इन केन्द्रों में आदिवासियों को उन्नत कृषि के प्रयोग दिखलाए जाते 
हैं। ये प्रयोग पहाड़ियों की चोटियों और ढलानों पर वैटल वृक्ष लगाने और काफी, काजू आदि 
की खेती के सम्बन्ध में होते हैं । आंध्र, पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में आदिम जातियों की 
वस्तियां बसाने की योजनाएं चालू की गई हैं। मध्य प्रदेश में बस्तर तवा दूसरे जिलों में मार्गदर्शक 
योजनाएं भी आरम्भ की गई हैं। उड़ीसा में अब तक जो ६६ कृषि बस्तियां वसी हैं, उनमें २,००० से 
ऊपर आदिवासी परिवारों को वसाया गया है | 


६. यद्यपि स्वान-परिवर्ती खेती की समस्या का और अधिक अध्ययन होना चाहिए, 
फिर भी जो कुछ कार्व इस दिशा में हुआ है उससे कुछ निप्कर्प निकलते हैं । यदि अनुकूल अवस्थाएं 
उत्पन्न की जा सकें तो आदिवासी स्थान-परिवर्ती खेती प्रया को त्यागने में विद्येष आनाकानी 
नहीं करेंगे। ये अवस्थाएं हैं (१) उपजाऊ और, जहां कहीं सम्भव हो, सिंचित भूमि की व्यवस्था, 
(२) बैल, खेती के औजार, बीज, घन आदि की सहायता, और (३) इस बात का विशेष प्रवन्ध 
कि सूद पर रुपया देने वाले महाजन और व्यापारी आदिवासियों का शोषण न कर सके । इस दिल्ला 
में किए गए प्रयोग यह दर्शाते हैं कि ढलानों और पहाड़ियों के ऊपरी भागों में स्थायी रूप से 
जंगल लगा दिए जाने चाहिएं। यदि भूमि की उत्पादन शक्ति को सुरक्षित रखा जा सके तो 
निचली ढलानों में कटान बिना कोई नुक्सान पहुंचाए किया जा सकता हैं। नीदी जमीनों और 
सावारण ठलानों की चौरस भूमि पर खेती की जा सकती है। स्थान-परिवर्ती और एक-स्थानी कृषि 
उन क्षेत्रों की भूमि की क्रित्म और आदिम जातियों को उपलब्ध साधनों पर निर्भर है। जिन क्षेत्रों 
में कटान किया जाए, वहां यह साववानी अवद्य वरती जाए कि वनों को अंवाबुंव न काठ दिया 
जाए। साथ ही उस भूमि में की जाने वाली खेती के बीच-बीच में समय का इतना अन्तर 
अवश्य होना चाहिए कि भूमि कुछ समय तक खाली रह सके। आदिम क्षेत्रों में कृषि के तरीकों 
में सुबार करने के लिए टेकवीकल और आथिक सहायता तथा अन्य सुविवाशओं के भ्रतिरिक्‍त 
शिक्षा का अत्यधिक महत्व हैं । कंपि के आधुनिक तरीकों से यकायक ही कोई महत्वपूर्ण 
परिणाम निकलने की ग्ाशा नहीं है, किन्तु यह आवश्यक है कि प्रत्येक आदिम क्षेत्र के लिए 
जो कार्यक्रम निश्चित किया जाए वह स्थानीय अवस्थाओं के अनुकूल हो तया उसे आदि- 
वासियों के सहयोग से कार्यान्वित किया जाए । 


१०. आदिम जातियों की काफो वड़ी संख्या जंगली क्षेत्रों में रहती है, अतः वन्य साथनों 
का अपने निर्वाह के लिए वे किस प्रकार उपयोग करते हैं इसका ज्ञान होता आवश्यक हैं । 
यह सावधानी भी रखनी होगी कि वन्य उत्लादों के एकत्रीकरण, चराई तथा लकड़ी आदि की 
दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के वियय में जो नियम हों, वे अनावश्यक रूप से कड़े और परेशान 
करने वाले न हों । जंगलों के ठेकेदारों का आदिम जाति क्षेत्रों में प्रवेश वहां की अर्थव्यवस्था 
के लिए हानिकर सिद्ध हुआ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में वनों में काम करने वालों की ६५३ 
समितियां बनाई गई थीं । जहां-जहां उन्हें आवश्यक सहायता मिली और सही-सही निर्देशन हुआ, 
वहां वे साधारणत: सफल रहीं हैं । आ्रादिम क्षेत्रों में जंगलों के ठेके, अधिकांश सहकारी समितियों 
को ही दिए जाने चाहिएं तथा जंगलों के सावनों से लाभ उठाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते 
रहना चाहिए । जहां सहकारी समितियां स्वापित हो गई हों वहां प्रशासक ईमानदारी से कार्य 
करें, इस बात का विशज्ञेप ध्यान रखा जाए । 





श्र भी ६ूणणथ न“ ल मीमब की पद 


पिछट़े वर्गों का कल्याण प्र्टर्‌ 


पक 


११. श्रादिम जाति क्षेत्रों में ऋण की समस्या प्रति बिन्ततीय है । कमी-रुमी साहरार 
जो अधिकतर सूद पर रुपया देने वाले महाजन, व्यापारी या ठेकेदार लोग होते हैं, प्रादिम 
जातियों को बुरी तरह अपने शिकंजे में जकड लेते हैं भौर उनके उत्तादन झा प्रधिवांश 
उन लोगों के पास चला जाता हैं। हमारा सुझाव हैं कि समस्या का गम्नीरतापूर्वक प्रध्पयन 
किया जाए जिससे यह बुराई किस सोमा तक फैलो हुई है, इस तख्य का ठीक-दीक प्रनुमान हो 
सके और उन्हें पिछले ऋण से मुक्त किया जा सके तथा भविष्य में उनके लिए ब्याज की 
सस्ती दर पर ऋण की व्यवस्था हो सके । यहां यह उल्लेख कर देना उचित प्रतीत होता है कि कई 
राज्यों में ग्रादिवासियों के ऋण में कमी करके उन्हें स्रहायता पहुंचाई गई है भोौर कानून द्वारा 
उनके भूमि सम्बन्धी अधिकारों की रक्षा की गई है । प्रथम पंचवर्षोय योजना के भ्रन्तर्मत प्रादिम 
जाति क्षेत्रों में ३१२ बहूदेशीय सहकारी समितियों की स्थापना को गई थी झौर सध्य प्रदेश 
विहार एवं उड़ीसा में सरकार द्वारा ३५० प्रनाज गोदाम बनाएं गए थे, जो प्रव प्रनाज बैक मं: 
रूप में कार्य कर रहे हैं। श्रादिम जातियों का आर्थिक जीवन व रीति-रिवाज सहकारी धौर 
सामुदायिक संगठन के लिए विद्येप रूप से झ्नुकूल हैं। भ्रादिम जाति क्षेत्रों में संचालित सहकारी 
समितियां यथासम्भव बहुदेशीय ढंग की होनी चाहिएं । उनका कार्य ऋण देना, दैनिक उपयोग 
की वस्तुओं का प्रवन्ध करता और साथ ही उनकी वस्तुओं के विक्रय का प्रबन्ध करना होना 
चाहिए। सहकारिता का सिद्धान्त आविक जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में वरता जा सकता है । 


दी । 


५ 


१२. प्रथम पंचवर्षीय योजना में आदिम जाति क्षेत्रों में १११ कुटीर उद्योग केन्द्र रवापित 
किए गए । आदिवासी लोग परम्परागत कार्यों में स्वभावत: कुशल है, प्रत: उनकी दस्तवगरियों 
को बढ़ावा देना आवश्यक है । उन्हें व्यावसायिक धंधों के प्रशिक्षण की सब सुविधाएं दी जानी 
चाहिएं। मधुमवर्वी पालन, टोकरी बुनाई, रेशम कीट पालन, कताई-बुनाई, फल संरक्षण और 
ताड़ का गुड़ बनाने जैसे वहुत-से सहायक उद्योग-धंधे हैं जिनवा विकास किया जाना चाहिए। 
स्थान-स्थान पर जाकर प्रयोगों के प्रदर्शत करने और प्रशिक्षण देने वाले दल वम्बई ग्रौर 
अन्य स्थानों में उपयोगी सिद्ध हुए हैं । 


१३. आदिम जातियां यद्यपि प्रकृति के निकट सम्पर्क में रहती है, फिर भी थे स्वास्थ्य 
और शारीरिक दृष्टि से दुर्वल ही रहती हैं। वे मलेरिया, न्युपदंश, तपेदिक, चेचक, गुप्त रोग, 
त्वचा तथा नेत्र रोग जैसी भ्रनेक बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। इसका मुस्य कारण पीने मे स्वच्छ 
पानी का अभाव, भोजन में पोषक तत्वों की कमी तथा ऋतुओं के हानिकर प्रभाव से प्रपनी रखा 
कर सकने की उनकी असमर्थता है । प्रथम पंचवर्षीय योजना के समाप्त होतेन्द्रोते प्रादिम जानि 
क्षेत्रों में ३,१४४ औपधालय व चलते-फिरते चिकित्सालय स्थापित हो चुके है । पीने के पाली के 
लिए कुएं खुदवाने में भी पर्याप्त सहायता दी गई है। श्रादिम जातियों के स्वास्प्य वी सामान्य 
स्थिति और बीमार होने पर स्वास्थ्य लाभ करने के उनके साधनों गौर विधियों की जानतारी के 


ट 
जि सामने 


लिए कई राज्यों में सर्वेक्षण किए जा रहे है । इस का में मुल्य कठिनाई यह सामने प्रा रहीड़े दिः 
आदिम जातियां प्रायः ऐसे सुदूर बनों में रहती हैं जहां तक पहुंचना कठिन है । जहां हड् यातायात 
की सुगमता का प्रश्न है, भनुभव के श्राधार पर यह प्रतीत होता है कि इन क्षेत्रों के लिए चलते- 
फिरते चिकित्सालय अधिक उपयुक्त होंगे, क्योंकि बहुत ही कम क्षेत्र ऐसे हैं जहां एक सघान पर 
ग्रादिम जातियां ग्रधिक संख्या में रहती है । श्रत: ऐसी स्थिति में कही तो स्थायी दंगे को पौषणसय 
थ्रौर कहीं चिकित्सा के झन्य साधन जूटाने होंगे । 


प्र्प्० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


१४. सामुदायिक विकास और राप्ट्रीय॑ विस्तार सेवा कार्य वाले अध्याय में यह कहा 
जा चुका हैं कि आदिम जाति क्षेत्रों में राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्य किस प्रकार किए जाएं, 
जिससे इस अध्याय में उल्लिखित कल्याण कार्यों के साथ उनका पूरा समन्वय हो सके। आदिम 
जाति क्षेत्रों में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों का सीमा-निर्वारण अन्य क्षेत्रों के समान ६६,००० 
की जन संख्या परन होकर २५,००० जन संख्या के आधार पर होगा । अत्यधिक पिछे़े क्षेत्रों में 
४० वहुदेशीय प्रारम्भिक योजना कार्यों को हाथ में लेने का विचार किया गया हैं। इन योजनाओं 
में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यो के साथ अन्य कार्यक्रमों को भी सम्मिलित किया जाएगा। इन 
कार्यक्रमों को राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्र में कार्यान्वित करने का एंक लाभ यह होगा कि इनसे 
प्रशिक्षण-प्राप्त कार्यकर्ताओं की सेवाओं का सर्वोत्तम उपयोग हो सकेगा । इन प्रारम्भिक योजना 
कार्यो में आदिम जातियों के जीवन के सभी पहलुओं को एक साथ लिया जा सकेगा---जैसे स्थान- 
परिवर्ती खेती के बजाय एक-स्थानी खेती को प्रोत्साहन, कृषि सुधार, औपधि एवं जन स्वास्थ्य - 
का प्रबन्ध, संचार व्यवस्था का सुधार, कलाओों और उद्योगों का विकास, सहकारी समितियों का 
संगठन और सामुदायिक कल्याण केच्धों की स्थापना । अभी तक आदिम जाति क्षेत्रों में काफी 
बड़े पैमाने पर इस प्रकार के सामुदायिक कल्याण केन्द्रों की स्थापना नहीं हुई है । द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना में इस कार्य पर अन्य कार्यों की अपेक्षा अधिक बल देने की आवश्यकता है। इस प्रकार 
स्थापित कंन्द्र बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, क्योंकि स्थानीय लोग इन केन्द्रों द्वारा सुधार कार्यों में 
भाग लेना सीजेंगे तथा इनसे ऐसे कार्यकर्ता निकलेंगे जो शेष लोगों का नेतृत्व करने योग्य होंगे । 
साथ ही ये केन्द्र स्थांनीय और अधिक विकसित क्षेत्रों के सर्वोत्तम कार्यकर्ताओं में परस्पर सम्पर्क 
का अवसर प्रदान करेंगे । हि 

१५. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आदिम जात्ति क्षेत्रों की कल्याण योजनाञ्रों के लिए 
४७ करोड़ रुपए की धनराशि रखी गई है, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए 
केवल २५ करोड़ रुपया ही था । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी प्रस्तावित कार्यक्रमों का क्षेत्र 
काफी विस्तृत है, अतः दोनों योजनाञ्ों के कार्यक्रमों से आदिम जाति क्षेत्रों में सुधार कार्य को 
काफी प्रोत्साहन मिलना चाहिए । स्वृूल रूप से, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम पहली योजना 
के कार्यक्रमों का अनुसरण करते हैं । प्रथम पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करते हुए अनेक 
उपयोगी अनुभव प्राप्त हुए हैं तथा इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को वहां की 
अवस्थाओं और समस्याओं का समुचित ज्ञान हो गया हैं । ४७ करोड़ की निर्वारित घनराशि में 
से २७ करोड़ रुपए से कुछ अ्रधिक राज्य सरकारों की योजनाग्रों के लिए सुरक्षित हैं (इसमें 
केद्रीय सहायता भी शामिल है), शेप २० करोड़ रुपया केंद्रीय सरकार की ओर से प्रस्तावित 
योजनाओं पर गृह मंत्रालय द्वारा व्यय किया जाएगा । आदिम जातियों की कल्याण योजवाशों के 
कुल व्यय का विवरण निम्न प्रकार हैं :- । 


हक 


कल्प 


(करोड़ रुपया ) 
१. संचार ११- 
२. आदिम जाति क्षेत्रों की अवथेन््यवस्था का विकास > श्र 
३. शिक्षा और संस्कृति ध्म 
४. जन स्वास्थ्य, चिकित्सा और पानी का प्रवन्ध डे 
५. आवास और पुनर्वास कार्ये हे, 
६. अन्य ईे 
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१६. राज्यों के कार्यक्रम :-- राज्यों को योजनाम्रों में परिवहन ब्यवरया ये बिशास को 
प्राथमिकता दी गई है । इसके लिए ६. ५ करोड़ रुपया निर्वारित है । १०,२०० मील सम्दे पहादी 
रास्तें प्लौर ४५० पुल बनाने का निश्चय किया गया है । राज्यों ने लयभग ३६,६०० एडड भमि 
को विकसित करने, ६,५७० एकड् जंगली भूमि साफ करने श्लोर कृषि मोग्य बनाने 
क्रंपि के औजार बांदने, अच्छी नसल के सांड देने, ४,००० व्यवितयों को विभिन्न उद्योगों में 
प्रशिक्षण देने और ८६२५ कुटीर उद्योग केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था की है । प्रसम राज्य ने 
अपनी योजना में आदिम जातियों के विद्याथियों को व्यावसायिक घंधों वी शिक्षा देने को सिए 
६७० वजीफे देने की व्यवस्था की है । उड़ीसा की ट्वितीय योजना में ४५ प्रशिक्षप-उत्पादन मेरठ 
स्थापित करने की व्यवस्था है और आदिम जाति विद्याथियों के लिए ग्रौद्योगिदा समा टेदानी 
कल प्रशिक्षण केन्द्र अन्य राज्यों में खोले जाएंगे। एक-स्थानी कृषि के विकास के लिए १२,००७ 
से अ्रधिक परिवारों की १५८६ वस्तियां बरसाई जाएंगी । प्रथम पंचवर्षोय योजना दो प्रस्तर्गल 
स्थापित ३५० अन्न गोदामों को पूर्णदपेण सहकारी समितियों में परिवर्तित कर दिया जाएगा । 
इसके भ्रतिरिबत ८०० बहुद्देणीय वन्य सहकारी समितियां स्वापित की जाएंगी । प्रां प्र ही राज्य 
सरकार ने इन पर्वतीय लोगों को ऋण की सुविधाएं देने के निमित एक विशेष संस्था रघापित सही 
है । इसके माध्यम से वे लोग ग्पनी पदावार उचित मूल्यों पर बेच सकेगे तथा ग्रपनी दैनिक पग्राय- 
इवकताओं की वस्तुएं बाजार भाव पर खरीद सकेंगे । 

१७. आदिम जाति क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधाओं को झीघानिय्ीत्र पैलाया जाएगा । 
शिक्षा मंत्रालय ने अनुसूचित आ्रादिम जातियों श्रौर पिछड़े वर्गों के विद्याथियों के लिए मैट्रिक 
से ऊपर की शिक्षा के लिए ११.३८ करोड़ रुपया निर्धारित किया है। इस घनराभि में से 
३३,००० छात्रवृत्तियां केवल अनुसूचित आ्रादिम जातियों के विद्यार्थियों के लिए है । भ्रादिम जानि 
विद्याथियों के लिए ३,१८७ पाठ्शालाएं और ३६८ छात्रावास खोले जाएंगे तथा ३,००,००० 
विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां और ग्न्य सुविधामं की व्यवस्था की जाएगी । योडना में २०० 
सामुदायिक और स॑स्क्ृतिक केन्द्रों वी स्थापना करने का विचार है । प्रादिम जाति बोलियों में 
पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन, स्कूलों के वर्तमान पाठ्यक्रम में सुधार तथा ग्रादिम जानि छषेत्ों बे 
गतिविधियों के अनुसन्धान पर विशेष बल दिया जाएगा। केद्धीय सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना 
के दौरान में स्थापित आदिम जाति प्रनुसन्धान संस्यानओं की सहायता करेगी । बस्बरई में एन- 
थ्रोपोलोजिकल सोसाइटी आफ वाम्ब, दी गुजरात रिसर्च सोसाइटी तथा बम्बई विश्वविद्यालय 
ग्रादिम जातियों के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य कर रहे है । भ्रसम में गोहादी विध्वविद्यालय ने 
लोकगीत श्र ग्रादिम संस्कृति विभाग ने पूर्वी प्रदेशों में बसी हुई श्रादिन जातियों झे सामाजिश 
जीवन सम्बन्धी तख्य एकत्र करने की एक योजना बनाई है ! 

१८, स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अन्तगेत ग्रादिम जाति क्षेत्रों में ६०० रथायी प्रौर चलसे- 
फिरदे दवाखानों की स्थापना होगी । पीने के पानी के १५,००० कुएं सोदे जाएंगे तथा प्रादि- 
वासियों में से ही नसों गौर दाइयों के प्रशिक्षण को भी व्यवस्या करनी होगी । प्रादियासियों दो 


आवास सम्बन्धी अवस्थाएं बहुत ही ग्रसन्तोषजनक है, झत: राज्य सरमारों से ६० साथ रुपए हे 
व्यय से १८,६०० मकान बनवाने की व्यवस्था की है तथा इस निर्माण कागे के सिए ५६ 
आवास समितियां बनाने का निश्चय किया है । 

१६. केन्द्र द्वारा प्रस्तावित योजनाएं :---उपर्दक्त योजनाप्रों के प्रतिरिदत ढेसद्रीय सरकार 


७ ०5 रे 


भी वहुत-सी योजनाम्रों को सहायता देंगी जिससे प्रनुनुचित झातियों प्रौर उनके छेत्रों छझो 





ई 


भ््प्र ॥ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


विशेष समस्याएं पहले से अधिक तत्परता के साथ सुलझाई जा सके | इन योजनाओं में चहुरुंकीय 
सहकारी समितियों के कार्यक्रम भी शामिल हैं । इनके अलावा नई वस्तियां चसाने की योजना, 
गृह निर्माण, नई सड़कों का निर्माण और वर्तेमान संचार साधनों में सुधार, कोढ़, गुप्त रोग आदि ' 
को दूर करने के लिए चिकित्सा और आरोग्य संस्थाएं खोलना; कुएं खुदवाना, कुटीर उद्योग 
घंधों का विकास, व्यावसायिक और टेकनीकल प्रशिक्षण एवं कल्याण कार्येकर्ताओं के प्रद्चिक्षण 
कार्यक्रम भी अपनाए जाएंगे । साधारणतः ये सव कार्यक्रम राज्यों के सबसे पिछड़े क्षेत्रों से 
आरम्भ किए जाएंगे, जिससे कि इनके त्तात्कालिक परिणाम सामने आ सके । 


२०. एक सामुदायिक विकास खण्ड स्थापित करने का अनुमानित व्यय १२ लाख 
रुपया है, किन्तु इस अध्याय में पहले उल्लिखित कुछ अतिरिक्त कार्यक्रमों को पूरा करने के 
लिए १५ लाख रूपया प्रति खण्ड के हिसाव से और अ्रधिक व्यय करने का विचार किया गया है । 
सब मिलाकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ४० वहुद्देशीय प्रारम्भिक योजना कार्यों पर ६.५ करोड़ 
रुपया व्यय किया जाएगा । इसके अतिरिक्त १" ३ करोड़ रुपए असम, मनीपुर, तिपुरा, उड़ीसा, 
विहार, मध्य प्रदेश, और आंध्र आदि राज्यों में स्थान-परिवर्ती खेती की समस्या को हल करने 
पर व्यय किए जाएंगे । 


२१. आदिवासी क्षेत्रों में परिवहन साधनों के सुधार पर ४ करोड़ रुपया व्यय होगा। 
इस धनराशि से मोटर गाड़ियां चल सकने योग्य ४५० मील लम्बी सड़कें तथा ७,२०० मील 
लम्ब पहाड़ी मार्ग बनाये या सुघारे जाएंगे । 


२२. आवास पर व्यय करने के लिए लगभग १-७७ करोड़ रुपया रखा गया हैं । 
हमारा लक्ष्य २७,००० धरों का निर्माण करना हैं । इस कार्यक्रम से लाभ उठाने वाले व्यक्तियों 
को शारीरिक परिश्रम के रूप में योग देना होगा। निर्माण कार्य में काम आने वाले सामान की 
व्यवस्था सरकार की ओर से होगी । आदिम जाति क्षेत्रों में पीने के शुद्ध पानी के प्रवन्ध पर 
०.५३ करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा | इस घन से २६,००० कुएं तथा असम और मनीपुर में 
२ जलाशय बनाये जाएंगे । इसके अतिरिक्त कोढ़, क्षय, गुप्त रोगादि के निवारण के 
लिए विशेष प्रकार के ३३ चिकित्सा केन्द्र या चलते-फिरते दवाखाने स्थापित किए जाएंगे, तथा 
४०० दाइयों के प्रशिक्षण के लिए ५ केन्द्र खोले जाएंगे। इस कार्ये पर ०५० करोड़ रुपया खर्च 
होगा । 


२३. अनुसूचित आदिम जातियों क उत्थान के लिए ३.५२ करोड़ रुपया निर्धारित 
किया गया है।इस आशिक कार्यक्रम में ये योजनाएं कार्यान्वित करने का निश्चय किया गया है : 
वहुद्देशीय सहकारी समितियां और वन्य सहकारी समितियों की स्थापना तथा घरेलू उद्योग- 
धंघों के प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्रों की स्थापना एवं प्रशिक्षण-प्राप्त व्यक्तियों को छोटे-मीट 
सद्योग-धंधों में लगाने के लिए आर्थिक सहायता देना । सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, सिकेनिकल और 
सिविल इंजीनिर्य रिंग में प्रशिक्षण देने के वास्ते टेकनीकल केन्द्र खोलने, आदिवासियों को कृषि 
शिक्षा देने तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए ०:७५ करोड़ रुपए की व्यवस्था की-गई हैं ! 
इम्फाल में एक टेकनीकल संस्था स्थापित करने की वात को स्वीकार कर लिया यया है 
और असम, विहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही संस्थाएं स्थापित करने का भुस्तातव 
हैं जिससे आदिवासी नवयुवक दूर जगहों प्र न जाकर अपने समीप के क्षेत्र में ही प्रशिक्षण के 
सुविधाएं प्राप्त कर सकें | ऐसी प्रत्येक संस्था पर १५ लाख रुपया व्यय होगा। 
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२४. अन्य आदिम जाति क्षेत्रों की अ्रपेक्षा पूर्वी प्रदेशों, अर्थात असम, त्रिपुरा, मनीपुर तथा 
उत्तस्-पूर्वी सीमान्त एजेन्सी की कुछ अपनी विशेषताएं तथा समस्याएं हैं । इन ख्षेत्रों में ग्रावादी 
छिटकी हुई है, सधन वनों से ये प्रांत ढके हैं, वर्षा अधिक होती हैं; मातायात के साधन सीमित 
एवं दुर्गेम हैँं। इसी कारण इन लोगों तक जोबनोपयोगी सुविधाएं वहुत ही कम पहुंच पाई हू । 
इन क्षेत्रों की मुख्य समस्याएं संचार साधनों की कठिनाइयां और स्थान-परिवर्ती कृषि है| द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना में इन समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया गया है । अ्रसम, मनीपुर और भिपुरा 
में आदिवासियों के कल्याण कार्यक्रमों पर १५ करोड़ रुपए से अधिक व्यय करने को व्यवस्था 
है। उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेन्सी के लिए कुल घन ६५ करोड़ रुपया रखा गया है, जबकि प्रथम 
पंचवर्षीय योजना में केवल ४.२ करोड़ रुपए की व्यवस्था थी। इन क्षेत्रों में कल्याण कार्यक्रमों 
ओर योजनाओं को कार्यान्वित करने में अ्रपर्याप्त संचार साधन विज्येष रूप से बाधक हैं । 
खास तौर पर इसी कठिनाई के कारण प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित पामीषाट और 
डवेनर्सांग में चिकित्सालय आ्रादि बनाने जैसे कार्यों को पूरा नहीं किया जा सका | ग्रंथ 
जन सहयोग द्वारा नए मार्ग और सड़कें बनाने के प्रयत्न किए जाएंगे । डिवीजनल हैडयवार्टर्स 
को वारहों मास चालू रहने वाली सड़कों से मिलाने के लिए प्रयम पंचवर्षीम योजना 
काल में आरम्भ किए गए कार्यक्रमों को पूरा किया जाएगा। टूवेनसांग, लोहिल झौर 
स्यांग के सीमावर्तो डिवीज़नों में सम्पर्क स्थापित करने के लिए मुख्य सड़कों का निर्माण 
किया जाएगा । ३,१५२ मील लम्बे रास्ते, जो ६ फुट से १० फुट तक चौड़े होंगे, उच्चरो 
के लिए बनाए जाएंगे। उन सुदूर प्रदेशों में, जो श्रव तक पहुंच से बाहर रहे है, संचार सम्पर्क 
स्थापित किया जाएगा । कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां वायुयान द्वारा ही पहुंचा जा सकता है, अल: 
गेसे स्थानों में हवाई पटरियां तथा हवाई अड्डे बनाने का निश्चय किया गया है । 


२५४. प्रथम योजना काल में श्रादिवासियों और झ्रादिम जाति क्षेत्रों वे: वल्याण और 
विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों की प्रगति आंकने में बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा 
था। अब इस वियय में प्रगति का विवरण प्राप्त करने की प्रणाली में सुधार किया जा रहा है । 
गृह मंत्रालय अनुमूलित जातियों एवं अन्य पिछड़ी जातियों के निर्मित्त किए गए कार्यों को 
अकिने के लिए एक संस्था बनाते का विचार कर रहा है। सव मिलाकर प्रणासन' मद में २.६ 
करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा। यह धनराशि बत्याण कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने 
उनके निरीक्षण, परस्पर सम्पर्क स्थापित करने तथा उन्हें नियन्त्रित करने पर खर्च की 
जाएगी । पूर्वी प्रदेशों में इस कार्य में प्रशिक्षण-प्राप्त टेकनीकल कर्मचारियों का श्रभाव 
सबसे मुख्य बाधा रही है । अत्तएव, इस कठिनाई को हल करने के लिए भारत सरकार मे 
भारतीय सीमावर्ती प्रशासन सेवा' नामक एक नए संवर्ग की स्थापना की है जिससे उत्तर-यूवी 
सीमान्त एजेन्सी, मनीपुर और त्रिपुरा में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग की प्रशासनिवा जगहों से: 
लिए प्रशिक्षित अधिकारी प्राप्त हो सकेंगे । इस नई सेवा में इस समय ४२ स्थान प्रथम 
श्रेणी के हैं, जिनमें से २३ प्रथम ग्रेड के और २० द्वितीय ग्रेड के हूँ । इन छ्षेत्रों में 
अधीनस्थ कर्मचारियों की व्यवस्था का भी प्रवन्ध किया जा रहा हैँ। इसको अ्तिरिदत 
ऐसे समाज सेवकों की प्रावश्यकता है जो आ्रादिम जाति क्षेत्रों में वहां के निवासियों के साथ 
घुल-मिलकर, उनके बीच में रहकर सेवा कार्य कर सकें । आदिम छाति क्षेत्रों हे लिए प्रधासकों 
को अधिकाधिक संख्या में उपलब्ध करने एवं उनके अ्शिक्षण पर विधेष बल दिया गया 


टू 


है जिससे ये अपने ही क्षेत्रों में कार्य कर सके । पिछटे वर्गों के निरमिल बनाश गए 


प्र्पोट द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में परामशें देने के लिए गृह मंत्रालय एक केद्रीय 
परामर्शदानी वोर्ड बनाने के विषय में विचार कर रहा है 4 इसी प्रकार का एक अन्य वोड- 
अनुसूचित जातियों के लिए बनाने का भी विचार किया जा रहा है । 


हरिजन 


२६. हरिजनों के कल्याण का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों पर है । हरिजनों के हितों: 
की रक्षा के लिए संविधान में अनेक संस्क्षण हैं। अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्यक्रम 
इस ध्येय को सम्मुख रखकर बनाए गए हैं कि उनका सामाजिक स्तर ऊंचा हो और उन्हें शिक्षा 
तया आशिक क्षेत्र में उन्नति के पूर्ण अवसर प्राप्त हों। प्रथम पंचवर्षीय योजना से पूर्व राज्यों में- 
हरिजनों की स्थिति में सुधार के लिए कुछ कार्य किए गए थे । अस्पृण्यता निवारण संबंधी एक 

महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी आरम्भ किया गया था। प्रथम योजना में अनुसूचित जातियों के कल्याण 
के लिए ७ करोड़ उपया रखा गया था । 


ही 


२७. भारत के संविवान में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। छुप्राछूत के 
व्यवहार को प्रत्येक रूप में निपिद्ध घोषित कर दिया गया है । जनता में छम्माछत के विरुद्ध 
भावना जायुत करने के लिए राज्य सरकारों और अखिल भारतीय गैर-सरकारी संगठनों ने 
केचद्रीय सरकार की सहायता से वृहत्‌ प्रचार कार्य आरम्भ किया है । तो भी अभी छुत्राछ्ृत 
किसी न किसी रूप में विद्यमान है, यद्यपि कम मात्रा में है। जून १६५५ से अस्पृश्यता अपराध 
अधिनियम के अन्तर्गत छुआछूत को कानून द्वारा दण्डनीय अ्रपराव करार दिया गया है । 

२८. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अ्रनुसूचित जातियों के कल्याण कार्यों के लिए २१९१८ 
करोड़ रुपया निर्वारित किया गया हैँ। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा. प्रस्तावित 
योजनाओं के लिए ६:२५ करोड़ रुपया रखा गया हैँ। इन योजनाओं में (5) आवास, 
(२) पीने के पानी की व्यवस्था, (३) आधथिक उन्नति, और (४) अस्पृश्यता निवारण के 
लिए प्रचार कार्य एवं गैर-सरकारी संस्थाओं को सहायता देना सम्मिलित है । हर राज्य में 
हरिजनों के लिए जो विशेष कार्यक्रम अपनाए जाएंये, वे उनके सामान्य विकास कार्यक्रमों 
के ही पूरक कार्यक्रम होंगे । 

२६. प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में ४,५०० कुएं खोदे गए थे | हितीय योजना 
के अन्तर्गत राज्य सरकारों की योजनाओं में १५,२०० कुएं खुदवाने की व्यवस्था है । 
इनके अतिरिक्त केन्द्र द्वारा प्रस्तावित एक योजना के अन्तर्गत ८,२०० कुएं और खुदवाने. 
का निश्चय किया गया है | साथ ही ६३,३०० मकान या मकानों के लिए स्वानों 
का * प्रवन्ध किया जाएगा । इस कार्य पर लगभग ३“४ंझ करोड़ रुपया व्यय होगा । 
इसके अतिरिक्त केन्र द्वारा प्रस्तावित एक योजना के अन्तर्गत १.७७ करोड़ रुपए 
की लागत से ६६,००० मकानों का निर्माण करने की व्यवस्था की गई है । इन 
योजनाञों को कार्यान्वित करने में किसी प्रकार की पृथक्करण नीति को प्रश्नय नहीं 
दिया जाएगा । यह भी ध्यान रखा जाएगा कि मकानों के विषय में सबसे पिछड़े 
लोगों को प्राथमिकता दी जाए क्योंकि मल-मृत्र साफ करने के कारण जनसंख्या के एक 

महत्वपूर्ण भाग को अछत कहलाना पड़ता है , अतः यह निश्चय किया गया है कि नए बनने वाले 
मकानों में आधुनिक ढंग के शौचालय हों। मौजूदा मकानों में, जिनमें पुराने ढंग के शौचालय 
हैं, उनके स्थान पर आधुनिक ढंग के शौचालय वनाए जाएं, जिससे मल-मूत्र साफ करने वालों की 


पिछड़े 


छड़े वर्गों का कल्याण भ्र्थ्र्ष 


आवश्यकता न रहें । राज्य सरकारों की योजनाओं में भी ८० आवास सहकारी समितियों क॑ 
स्थापना की व्यवस्था हैं । 


राज्य सरकारा की योजनाओं के अन्तर्गत लगभग ७,००० डरिजन विद्यार्थी विभेष 
इस्तकारी प्रशिक्षण केन्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे । केद्रीोय सरकार की योजनाञं में ्रनसचित 
जातियों के लिए १६६ प्रश्चिक्षण-उत्पादन केन्द्र खोले जाएंगे, जो योजना की ग्रवधि में ३३,८४४ 
व्यक्तितयों को विभिन्न दस्तकारियों और धंधों में प्रशिक्षित करेंगे । प्रशिक्षित व्यक्तियों को व्यवसाय 
चलाने के लिए झ्लाथिक सहायता भी दी जाएगी । जिन व्यक्तियों को भूमि मिलेगी, उन्हें कृषि 
के लिए सहायता दी जाएगी । केन्द्र द्वारा आरम्भ की जाने बाली अनुनूचित जातियों के ग्राथिक 
उत्यान की योजनाओं के लिए कुल मिलाकर २३१. ५ लाख रुपर की व्यवस्या की गई है । 


३२१. बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ रोजगारों के ने बढ़ने के बगरण हरिजनों को 
इसका दुखद परिणाम भुगतना पड़ा हैं । श्रतएव उनके लिए कंवल रोजगार जाने ही झ्रावश्यक 
नहीं हैं, वरन उनमें बड़े पैमाने पर छिक्षा का प्रचार करने की भी आवश्यकता है जिससे 
वे केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की हुई प्राशासनिक सविधा्ों तथा संरक्षणो का साभ 
उठा सके । द्वितीय योजना में ४० लाख से ऊपर फीस माफियां और छात्रवत्तियां दी जाएगी 
तथा ६,००० पाठ्शालाओं और छात्रावासों की स्थापना होगी। शिक्षा मस्दालय दी झ्ोर से भी 
१,०७,० ०० छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई है 


३२. सरकार ने अस्पूशयता निवारण के लिए जो कानून बनाया है, उसे सफल 
बनाने के लिए जनता में सतकंता तथा जागरूकता की भावना उत्पन्न करना ग्रावदयक 
इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित प्रचारकों को आवश्यकता है । इस छत्र में 
गैर-सरकारी संस्थाओं को कार्य करने का पर्याप्त अवसर है। गृह मन्त्ालय ने अनुसूचित जातियों 
के लिए सुधार कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायतार्थ ५० लाख रुपया तथा फिल्मो 
ओर पोस्टरों आदि द्वारा प्रचार कार्य के लिए २५ लाख रुपया निर्धारित किया है । 
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भतपूर्व प्रपराघजोबी जातियां 
३३. प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत ३.५ करोड़ रुपए की धनराशि से भूतपूर्वे अपराध- 
जीवी जातियों को बसाने और उनमें सामुदायिक जीवन व्यतीत करने की भावना जागृत करने के 
लिए कार्य आरम्भ किया गया या। यद्यपि इस दिया में प्रगति अधिक नहीं हो पार्ट, छिन्‍नु उनमे 
जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के सतत प्रयास किए जा हे है । उन्हें आधिक रूप से उन्नति बरसे 
तथा नई पीढ़ी को पुरानी समाज-विरोवी प्रधाओं से अलग रखने पर विशेष बल दिया जा रहा है. 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ४२,०५६ विद्यायियों को छात्रवृत्तियां, छाम्ाबास दथा 


पुस्तकों की सहायता दी गई। वालवाड़ियों, ग्राश्नम पाठणालाएं और संस्कार ढेन्द्र समेत कुल मिला- 
कर २६१ पाठयालाएं खोली गई । कुछ विद्यार्ियों को व्यावसासिदा प्रशिक्षण ग्रौर छात्रादास 
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की सुविधाएं प्रदाव की गई । ३,६२६ परिवारों को कृषि कार्य में सहायता दी गए. ११३ 
सहकारी समितियां संगठित हुई तथा २३ घरेलू उद्योग-धंधों के केन्र स्वापित किए गए । बहुत- 
से परिवारों के पुनर्वास में उनकी आधथिक सहायता को गई। इस समय भूतपूर्व क्रपराधरीयी 
जातियों के वल्याण के लिए १७ छोटी तया ३० बड़ी वस्तियां है । वम्बरई में नरोदा और उसनर 
प्रदेश में भाटपुरवा में वस्तियां वसाने के अच्छे परिणाम निकले है । इन स्पानों में बसे हुए लोगो 
ने जातीय पंचायत की प्राचीन प्रथा को त्वागमकर अपना नया बना लिया है ! 





और. पूजन 


अ्प्रद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


३४. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भूतपूर्व अपरावजीवी जातियों के कार्यक्रम के लिए २.६४ 
करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम में १५,२४६ परिवारों को--जिनमें अधि- 
कांश अभी भी खानावदोशों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं--- वस्तियों में वसाने और उनके 
पुनर्वास की योजनाएं भी सम्मिलित हैं। इस कार्यक्रम के अन्तगंत ८,१४७ मकात़ बनेंगे तथा 
३६४ कुएं खुदवाए जाएंगे । ६७ सेंस्कार केच्रों व वालवाड़ियों तथा ५२ आश्रम पाठ्यालाडं 
द्वारा बच्चों को अपराबव करने की प्रवृत्तियों से बचाए रखने का विद्योप प्रयत्न क्रिया जाएगा। 
प्रौढ़ों को सामुदायिक केन्द्रों द्वरा अच्छे रहन-सहन का ढंग सिखाया जाएगा । कुल मिलाकर 
१,१६,४३२ छात्रवृत्तियों और अन्य शिक्षा सम्बन्धी सुविवाञ्रों की व्यवस्था की गई है । साथ ही, 
गृह मन्त्रालय ने अपनी योजना में भूतपूर्व अपरावजीवी जातियों को बसाने के लिए १.११ करोड़ 
रुपए की व्यवस्था की हैं । अनुमान लगाया- गया हैं कि यदि राज्य सरकार भूमि का प्रवन्ध कर दे 
तो मोदे तौर पर एक परिवार को दसाने में १,६०० रुपया व्यय होगा । इस हिसांव से द्वितीय 
योजना काल में भूतपूर्व अपरावजीवी जातियों के ७,१०० परिवारों को. बसाने का विचार 
किया गया है । 


अध्याय २६ 
समाज कल्याण संवबाएं 


समाज सेवाझ्रों का विकास स्वभावतः ही धीमा होता है । इसकी कुछ प्रमुर काठिनाटया 
इस प्रकार हैं--प्राप्त आथिक साधनों तथा समाज सेवाग्रों के लिए उपलब्ध किए जा सकने वाले 
सावनों की कमी, प्रशिक्षित कर्मचारियों तथा समाज कल्याण संगठनों का अभाव और सामालियः 
समस्याओं के वियय में पर्याप्त जानकारी की कमी । फलस्वरूप, जिन वर्गों को विशेष सहायता की 
आवश्यकता है या जो अ्रसह्म स्थिति में है, उनके लिए समाज कल्याण के उद्देष्य उपर्युक्त कारणों 
से सीमित हो जाते हैं । किन्तु समाज कल्याण के उद्देव्यों का क्षेत्र व्यापक है । समाज बल्याण सेवा 
का उद्देश्य केवल समाज के किसी अनुविधाग्रस्त वर्ग विशेष की सहायता करना ही नहीं, बरस 
समूचे समाज के हित में कार्य करना है । निस्मन्देह, जो समस्याएं हमारे सम्मुस उपम्यित है, 
उतका समाधान होना चाहिए, किन्तु नई समस्याओं को उत्पन्न होने से रोकने के उपाय करना भी 
श्रत्यावध्यक है । 

२. समाज सेवा के क्षेत्र में सरकार ने अथवा सार्वजनिक अ्रधिकरण ने जो कार्यकर्ता 
जुटाए हूँ, वे तो केवल उन केन्द्र-विन्दुओओों के समान होंगे जिनके चारों ओर जन साधारण में से ही 
लोगों को स्वेच्छापूर्वक सेवा कार्य में जुटाना होगा | पहले स्वयंसेवी संस्थाएं व्यवित्गन दान 
पर आभधित रहती थीं, किन्तु अव इन संस्थाओं को राष्ट्र के व्यापक हित के लिए कार्य करने 
की प्रेरणा देकर, अपने कार्यक्षेत्र की परिधि को विस्तृत करने के लिए उत्ताहित करना 
चाहिए। इसलिए कंन्द्र और राज्य सरकारों तथा स्थानीय भ्रधिकारियों को टस क्षेत्र में व्यक्तियों 
के निजी प्रयत्नों में निस्संकोच भाव से सहायक होना चाहिए । ग्न्ततः समाज सेवाओं के कार्य- 
संचालन का भार मुख्यतः स्थानीय अधिकारियों पर ही पड़ेगा, किन्तु श्रारम्मिक अवस्था में 
ऐसी विशेष संस्थाह्रों की श्रावश्यकता है जो समाज सेवा के लिए उपयुकत वातावरण तैयार 
करें और जहां तक सम्भव हो सरकारी अधिकरणों और स्वयंसेवी संस्थाग्रों के कार्य में समन्वय 
स्थापित करें । 

३. समाज कल्याण के इस व्यापक कार्यक्रम में उदाहरणार्थ ये कार्य सम्मिलित होंगे-- 
सामाजिक कानूनों की रचना, स्त्रियों और बालकों, परिवार एवं युवकों के कल्याण कार्य, शारीरिक 
झौर मानसिक आरोग्यता, अपराधों की रोकथाम और अपराधियों के लिए सुधार कार्य । साथ 
ही शारीरिक और मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों के लिए कल्याण योजनाएं भी इस व्यापक 
कार्यक्रम का अंग होंगी। भारत की विशेष परिस्थितियों और पृष्ठभूमि को देखते हुए मद्य नियेध 
का कार्यक्रम भी इसमें सम्मिलित होगा। इस अध्याय में मद्य निषेध और समाज सेवा दे क्षेत्र 
में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में हुए काम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावित 
कार्यक्रम पर संक्षेप में प्रकाण डाला जाएगा । 

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की योजनाएं 
४. केंद्रीय सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के ही एक प्रंग के सत्य में केन्द्रीय समाज वत्याण 


बोर्ड को स्थापना की है । बोर्ड का मुख्य उद्देश्य स्थ्रियों, बच्चों, प्ोर बिकूलांगों के! सहामता 


भ्प्ज 


अ्ध््८ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


कार्यों में संलग्न स्वयंसेवी संस्थाओं को उनके कल्याण कार्यक्रमों के संगठन में सहायता देना हैं। 
फलतः वोडे ने राज्य सरकारों के सहयोग से समूचे देश में राज्य कल्याण बोर्ड की 
स्थापना की है । देश भर में इनका जाल बिछ जाने से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के 
विस्तृत और व्यापक कार्यक्रमों को कार्यानिवित करना सम्मव होगा। पिछले तीन वर्षों में इस 
कार्यक्रमों की वुनियाद डाली ही जा चुकी है । केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने २,१२८ संस्यात्रों 
को सहायता दी है । इनमें ६६० महिला कल्याण संस्थाएं, ५६१ वाल कल्वाण संस्थाएं, विकलांगों की 
सेवा और अपराधियों का सुधार करने के लिए १५१ संस्थाएं और कल्याण कार्यो में संलग्न ७२६ 
संस्थाएं हैं । चोर्ड द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों का उद्देश्य वर्तमान स्वर्य॑सेवी संस्थाओं को 
उनके कार्य को सुचार रूप से संगठित करने में सहायता देना है। नव निर्मित स्वयंसेवी संस्याशं 
को इस उद्देश्य से अनुदान दिया जाता है कि वे अपना कार्य सही ढंग से आरम्भ कर सकें। 
सावारणत: बोई का उद्देशय देश के सब भागों में स्वयंसेवी संस्थाओं की स्थापना करने में 
सहायता देना है। इसके झलावा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने कल्याण विस्तार योजना का कार्य 
भी अपनाया हैं। देश भर के प्रत्येक जिले में एक कल्याण केचछ होगा। प्रत्येक केन्र लगभग 
२४ ग्रामों की सेवा कर सकेगा । बोर्ड ने द्वितीय पंचवर्धीय योजना की अवधि में हर जिले 
में ३ अतिरिक्त कल्याण विस्तार केन्द्र स्थापित करने का कार्यक्रम बनाया हैं । १६५६ के 
आरम्भ में बोर्ड २६९१ कल्याण विस्तार केन्द्र स्थापित कर चुका था । द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना में बोर्ड का कार्यक्रम १,३२० केन्द्र स्थापित करने का है जिससे हर जिले में ४ केच्ध 
स्थापित करने का उसका कार्यक्रम पूरा हो सके । इस कार्यक्रम के पूर्ण हो जाने पर महिलाओं 
और वच्चों के लिए विशेष रूप से संगठित इन कल्याण सेवाओं से कूल मिलाकर ५०,००० गांव 
लाभाग्वित होंगे। द्वितीय योजना के प्रथ॑म तीन वर्षों में प्रस्तावित केन्रों में से एक-तिहाई केंद्र 
स्थापित कर देने का निव्चय किया गया हैं। हर जिले में यह केन्द्र एक परिपालन समिति के अधीन 
रहेगा। इस सीमति में वहुसंस्या स्थानीय महिला समाज सेविकात्नों की ही रहेगी। केद्ीय समाज 
कल्याण बोर्ड ने कल्याण विस्तार केन्द्रों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ग्राम सेविकाग्रों 
और दाइयों के प्रशिक्षण का वृहत कार्यक्रम अपनाया है । बोर्ड ने दिल्‍ली, पूना, हैदराबाद और 
विजयदवाड़ा में स्त्रियों को उनके घरों में ही काम देने जैसे कठिन कार्य का भी श्रीगर्णेश कर दिया 
हैं। दियासलाई बनाने की तीन फैक्टरियां स्थापित की गई हैं। वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय 
की सहायता से और फैक्टरियां खोलने पर विचार हो रहा है । 

५. कल्याण बोर्ड द्वारा निर्मित दो परामरशंदात्री समितियों ने भी वेश्यावृत्ति की रोकथाम 
और उद्धार सेवात्ं के प्रस्ताव रखें हैं। प्रस्तावित सेवाओं में काफी बड़ी संख्या में आश्यगुहों 
की स्थापना करने पर विचार किया गया हैं। सावारणतः हर राज्य में पांच प्रकार 
के आश्रयगृह बनाए जाने की योजना हैं। एक आश्वयगृह ऐसी स्त्रियों के लिए होगा जिनका 
उद्धार किया गया है और जिन्हें पर्याप्त समव तक एक विज्येप वातावरण में रखने की आव- 
इयकता हैं। दो आश्रयगृह ऐसे होंगे जिनमें उन व्यवितियों को रखा जाएगा जो सुधार संस्यात्रों 
की अवधि समाप्त कर चुके हैं किन्तु फिर भी उन्हें कुछ समय तक देख-रेख की आवश्यकता है । 
इन आश्रययहों में से एक स्त्रियों के लिए और दूसरा पुरुषों के लिए होगा । शेप दो अन्य सेदा 
संस्थाओं से आए हुए व्यक्तियों के लिए होंगे, जिन्हें पुनः वसाने के लिए अल्पकालीन सहायता 
दी जाएगी । हर जिले में एक ऐसे आश्रयगृह की भी व्यवस्था होगी जहां ऊपर उल्लिखित प्रकार के 
व्यक्तियों को राजकीय आश्रयगृहों में भेजे जाने से पूर्व उनकी डाकवटरी परीक्षा और स्क्रीनिंग की 
जाएगी | 


समाज कल्याव सेवाएं प्रपद 


केन्द्रीय समाज कल्याण दोई के इन कार्यक्रमों के लिए १४ करोड़ रुपए की व्यवस्था हैं। 
उद्धारोपरांत सेवाओं के लिए और स्वस्थ नैतिक तथा सामाजिक आचार के लिए राज्य सरनयर 
की योजनाओं में ३ करोड़ रुपए की व्यवस्था है तथा तत्सम्बन्धी कार्यों पर गृह मस्त्ालय भी 5 
करोड़ रुपए व्यय करेगा । 


ब्रारोरिक और मानसिक विकलांग व्यक्तियों के लिए फल्याण योजनाएं 


६. विकलांगों की शिक्षा के लिए शिक्षा मन्बालय ने सितम्बर १६५४ में एक साप्ट्रीय 
परामर्णदात्री परिषद बनाई थी । इस परिपद का छाय शारीरिक और मानसिक विकनांगों की 
शिक्षा, प्रशिक्षण तंथा रोजगार विययक समस्याओं पर केन्द्रीय सरकार को परामर्द ठेना है । 
साथ ही उनके लिए सामाजिक और सांस्कृतिक सुविधाओं की व्यवस्था करना, नई योजनाएं तैयार 
करना एवं इस क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ सम्पर्क स्थापित करने का बागम भी 
करना है। अब शारीरिक और मानसिक दृष्टि से विकलांग व्यक्तियों की समस्याझरों का सर्वेक्षण 
करने का निश्चय किया गया हैं। इस समय लगनग ६० अंब-विश्वालय हैं, ४८४ पाठशालाएं 
यहरे-गुंगों के लिए, ६ अपांगों और रूप्णों के लिए तथा ५ मानसिक विकृति बालों के लिए हैं । 
इन पाठशालाओं में बहु संख्या गैर-सरकारी संस्याओ्रों की है, जिन्हें सरकार सहायता देती है । 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में श्रतिरिल्त सुविधाएं देने की भी व्यवस्था है, उदाहरणा, अंधे भर 
बहरे बच्चों के लिए आदर्श पाठणालाएं खोलना और प्रौद अंघों के प्रशिन्षणालय में एक महिला 
विभाग की स्थापना करना तथा छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करना ग्रादि ) कई राज्य सरकारों की 
थीजनाओं में भी विकलांगों की शिक्षा और कल्याण कार्यों के लिए व्यवस्था की गई है । स्वास्थ्य 
मन्त्रालय के कार्यक्रम में अ्रसाध्य रोगों से पीडित ब्यकितियों के पुनर्वास की व्यवस्था भी की गई है । 

युवक कल्याण 

७. प्रथम पंचवर्षीय योजना में अनेक युवक संस्थाओं और युवक कल्याण कार्यक्रमों करी 
सत्रिय सहायता प्रदान की गई थी। योजना में युवक शिविरों और विद्यायियों के लिए श्रमदान 
के व्यापक कार्यक्रम को संगठित करने के लिए १ करोड़ रुपए की व्यवस्था नी गई थी । इस 
कार्यक्रम का प्रयोजन रचनात्मक दाग्यों में हाथ बंदाने के लिए युवकों को प्रोत्याहित करना था । 
इस घनराशि में से तीन-चीयाई भाग श्रम और सामाजिक सेवा शिविरों के लिए और एव- 
चौथाई भाग तैरने के लिए तालाव तथा खुले रंगमंच आदि की योजनाओं के लिए निर्वारित किया 
गया था। इस प्रकार की योजनाओं को विद्यार्थी स्वयं अपनी शिक्षा मंस्थाप्नों के समीपबर्ती 
स्थानों में कार्यान्दित करेंगे 


१६५५४ के अन्त तक ६०० शिविर संगठित किए जा चुके थे, जिनमें लगनग 
१,००,००० सुचकों ने भाग लिया इन शिविरों में युवकों ते नहरों व सड़कों, इमारतों आर 
सालाबों की मरम्मत, गन्दी बस्तियों की सफाई एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों में भाग लिया | भारत 
सेवक समाज को युवक झाखाग्रों ने भी लगनग ५०० युवक व विद्यार्थी शिविर संगठित किए, 
जिनमें लगभग ४०,००० नवयुवक सम्मिलित हुए । प्रथम योजना काल में भारत स्काउदों और 
गाइडों का आन्दोलन भी पहले को अपेक्षा लगभग ५० प्रतिशत झागे बढ़ा है। इस संयद्धन 
में इस समय ४८,३८,४०५ स्काउट तथा ६८,११८ गाइड है। दाप्ट्रीय केटेट कोर तथा 
सहायक केडेट कोर का भी योजना काल में पर्याप्त विकास हुआ है। राष्ट्रीय केटेद कोर 
की कुल संख्या इस समय १,१८,००० है, जिसमें से ४६,००० सीनियर दिवीजन, ६४,००० 


० ' द्विदीय पंचवर्यीय्र योजना 


फ 
*, 
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जूनियर डिवीज़न, ८५,००० गल्से डिवीजन तथा ३,००० अध्यापक और नेता शिक्षा संस्थाओं 
से आए हैं। सहायक केडेट कोर ने, जिसकी संख्या (लड़के और लड़कियां मिलाकर) ७,५०,००० 
है, द्वितीय योजना के समाप्त होने तक अपने को द्विगुणित करने का कार्यक्रम बनाया है। शिक्षा 
मन्त्रालय ने अपनी योजना में व्यायाम झिला का एक राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित करने की 
व्यवस्था की हैं । इसका उद्देश्य होगा विभिन्न खेलों का विकास करना और युवक नेतृत्व, प्रशिक्षण 
शिविर तथा युवक छात्रावास आदि युवक कल्याण के अनेक कार्यों में सहायता करना । श्रम 
शिविरों तथा समाज सेवा शिविरों एवं अन्य कार्यो का आयोजन करने तथा भारत स्काउट्स 
एंड गाइड्स के कार्यों में सहायता देंने की भी व्यवस्था की गई है । 





अन्य कल्याण कार्यक्रम 


८. गृह मन्त्रालय ने द्वितीय योजना के लिए बाल अपराब, वेश्यावृत्ति, निठल्लेपन या 
भिक्षावृत्ति के सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव तैयार किए हैँ । इन प्रस्तावों का मुख्य उद्देश्य ऐसी आवश्यक 
संस्थाओं की स्थापना करना है जो उपयुक्त समस्यात्रों से सम्बन्धित समाज कल्याण कार्यों को 
आगे बढ़ाएं । गृह मन्त्रालय ने ऐसे राज्यों की, जिनमें सरकार द्वारा या स्वयंसेवी संगठनों हारा 
इस प्रकार की संस्थाएं नहीं बनाई गई हैं, सहायताशें अपनी योजना में २ करोड़ रुपए की 
व्यवस्था की है । 


९. बड़े नयरों में वाल अपराब बढ़ते जा रहे हैं और इनमें आम अपराब चोरी हैं। बाल 
अपराब सम्बन्धी कानून १४५ राज्यों में लागू हैं और अन्य राज्यों में उन्हें लाग करने की सिफारिश 
की गई है, किन्तु बहुघा ये कानून पर्याप्त रूप से कार्यान्वित नहीं किए जातें। बाल न्यायालय 
केवल कुछ ही राज्यों में हैं। अन्य राज्यों में साधारण न्यायालय ही वाल अपराधियों के मामलों" 
की सुनवाई करते हैं। वाल अपराधियों की संस्याएं भी अपेक्षाकृत कम हैं---६७ रिमांड गृह हैं, 
४६ सर्टीफाइड स्कूल हैं, ७ सुधार यृह हैं, ५ वाल कारागृह हैं और ८ किशोरवन्दी (बोसटल) 
संस्थाएं हैं। केच्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को परामझ् दिया हैं कि हर मुख्य नगर में एक 
रिमांड गह होना चाहिए, जहां हवालाती बालकों को छानवीन या मुकदमे के दिनों में रखा जा 
सके | साथ ही यह सुझाव भी दिया है कि प्रत्येक राज्य में एक सर्टीफाइड स्कूल और वच्चों के लिए 
एक निवास गृह हो जिसमें उन वालकों को जो परीक्षणात्मक रूप में मुक्त किए गए हैं रखा जा सके। 
यह तभी होना चाहिए, जब उनका किसी परिवार में रखे जाने का प्रवन्ध न हो सका हो । हर राज्य 
में १५ से २१ वर्ष तक की आयु के अपराधियों के लिए एक किल्योरवन्दी स्कूल होता चाहिए । 
वाल चिकित्सालय और स्कूलों के सामाजिक कार्यकर्ता इन विकृत आचरण विपयक समस्याझ्रों 
को प्रारम्भिक अवस्था में ही हल करने एवं वाल अपराधों के अवसरों को कम करने में सहायक 
हो सकते हैँ । 


१०. केद्धीय सरकार ने यह भी चुआव रखा है कि जिन राज्यों में अभी तक यह प्रया नहीं 
हैँ कि अपराधियों को परीक्षणात्मक रूप में कुछ समय के लिए मुक्त करके यह देखा जाए कि पुन: 
वे उन्हीं अपराधों को तो नहीं दोहरा रहे हैं, उन राज्यों में भी अब बह प्रथा आरम्भ कर देनी 
चाहिए। साथ ही यह प्रस्ताव भी रखा गया है कि मुख्य-मुल्य कारागहों में कल्याण प्रशासक 
नियुक्‍त किए जाएं जिनका कार्य कारावास की अवधि में कैदियों से मिलतें-जुलते रहना एवं मुक्त 


२ शक पर छा. 
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११. भिखारियों की समस्या पर काफी समय से विचार किया जा रहा किन्तु इसके 
अत्यधिक व्यापक होने के कारण कोई सन्तोपप्रद समाधान नहीं निकाला जा सका | योजना आयोग 
की खोजबीन समिति ने इस समस्या के अच्ययन के लिए. एक योजना आरम्भ की है। अब यह 
नितान्त झ्रावश्यक हो गया है कि भिखमंगों की समस्या को समूल नप्ट करने का कार्यक्रम बनाया 
जाए। बहुत शोचनीय अवस्था वाले भिखमंगों के लिए केन्द्रीय सरकार ने यह सज्नाव दिया 
हैँ कि हर राज्य में एक ऐसा केन्द्र होना चाहिए जिसमें १०० ग्रगकत, रुग्ण या अपांग भिसारियों 
को रखने का प्रवन्ध हो ! 


समाज कल्याण के लिए साधन 


रे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सामाज कल्याण क्षेत्र में किए जाने वाले 
कार्यक्रमों का जो संक्षिप्त परिचय ऊपरदिया गया है, उससे पता चलता हैं कि गत ३ या ४ 
वर्षो में जो कार्य हुए हैँ, उसके परिणामस्वरूप अब समाज कल्याण को कार्यक्रम श्रायोजित 
विकास के अभिन्न अंग के रूप में क्रियान्वित हो रहे हैं । योजना में समाज कल्याण कार्यो के 
निमित्त लगभग २६ करोड़ रुपए की व्यवस्था है। इसमें से १६ करोड़ रुपया केंद्र की 
योजनाओं पर तथा लगभग १० करोड़ रुपया राज्य की योजनाओं पर व्यय होगा । शिक्षा 
भन्त्रालय की योजना में युवक कल्याण और समाज कल्याण के कार्यक्रमों के लिए लगभग 
११ करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही योजना में स्थानीय विकास कार्यो 
के लिए १५ करोड़ रुपया और जन सहयोग सम्बन्धी सामाजिक कार्यों के लिए ५ करोड़ 
रुपया निश्चित किया गया हैं। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि योजना में पिछड़ी जातियों 
के कल्याण कार्यों और ग्राम सुधार के कार्यक्रमों के लिए ६१ करोड़ रुपए की व्यवस्था है । 
इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजनाएं तथा ग्राम्य उद्योग-धंधे भी शामिल 
हैं । जहां सामाजिक और आधिक स्थितियों में एक-दूसरे से अत्यन्त निकट का सम्बन्ध है, वहां 
यह निश्चय करना कठिन है कि कौन-से कार्य श्राथिक अवस्था में सुधार करेंगे शोर कौन-से सामाजिक 
अवस्था में । वास्तव में दोनों एक ही उद्देश्य के पूरक अंग हैं। 


१३. प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस श्राशय का सुझाव पेण किया गया था कि घामिक 
संस्थाओं और न्यासों से प्राप्त धन राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संस्थाओ्रों के कार्यक्रमों 
के लिए आय के महत्वपूर्ण साधन हो सकते हैं | श्रत: इस विपय की जांच-पड़ताल वी सिफारिध 
की गई थी जिससे प्राप्त जानकारी के आधार पर कोई ऐसा कानून बनाया जा सके कि इन 
संस्थानों और न्यासों को सम्पत्ति उचित कार्यो के लिए सुलभ हो सके। समाज कल्याण के 
कार्यो को आगे बढ़ाने के लिए पहले इन साधनों से पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलती रहो हू । 
बहुधा ऐसः देखा गया है कि ये न्यास बनने के कुछ समय पदचात निष्किय हो जाते हैं, फलत 
उनकी झ्राय मूल प्रयोजनों के लिए व्यय न होकर अयंहीन उद्देश्यों में सर्च होने लगती हूँ । समाज 
कल्याण कार्यों के पक्ष में लोकमत संगठित करते समय इसका ध्यान भी रखना चाहिए कि 
ये न्यास ऐसे कार्यो में विशेषत: स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यो में बया योगदान दे सकते हूँ | इन 
सम्मभावनाओं की छानबीन की जा रही है | * 


१४, अन्त में यह कहना आवश्यक हैँ कि समाज वल्याण के हर क्षेत्र में जरूरतमन्दों भौर 
असमर्थ लोगों की सहायता का मुख्य उत्तरदायित्व स्थानीय जनता को ही अपने ऊपर सेना 
होगा । राज्य सरकारें और उनके द्वारा निमित संगठन एक सीमा विशेष तक ही कार्य कर 
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दी 


सकते हैं, फिर भीः प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुभव ने बतलाया है कि सरकारी प्रज्ञासकों 
नें घन एवं कार्यकर्तात्रों द्वारा जो सहायता दी है वह सामुदायिक प्रयत्नों और सेवा संगठनों 
में सेवाभाव जागृत करने में काफी सफल सिद्ध हुई हैं। इसी तथ्य को आधार मानकर द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना के लिए बुंहत कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। 


संयनिषेध 


१५. गत कई वर्षों से अधिकांश जनमत इस बात पर जोर दे रहा है कि मादक पेयों और 
स्वास्थ्य के लिए हानिकर भेपज (डग्स) औपधों के प्रयोग का निषेध सरकार की सामाजिक 
नीति का आवश्यक अंग बना दिया जाए। संविधान के ४७वें अनुच्छेद में मधचनिषेध को 
निरदेशात्मक सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया गया है। अब तक इस दिद्ा में-जो प्रगति हुई है 
वह नगण्य है । अतः योजना आयोग ने एक विशेष समिति नियुक्त की है जिसका कार्य यह होगा 
कि वह राज्य सरकारों हारा मद्यनिषेध के निमित्त अपनाए गए साधनों का अध्ययव करे और 
प्राप्त अनुभव के आधार पर केच्रीय सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर मद्यनिषेष का व्यापक कार्यक्रम 
बनाने के लिए सुझाव दे। साथ ही उन साधनों और अवस्थाओं तथा व्यवस्था का भी उल्लेख 
करे जिनके द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाएगा । हाल ही में इस समिति के प्रतिवेदन 
प्र राज्य सरकारों और केद्धीय मंत्रालय के सहयोंग से विचार किया गया था। राष्ट्रीय 
विकास परिषद ने सामान्यतः निम्न लिखित सुझावों को स्वीकार कर लिया है | 


१६. किसी भी मूल सामाजिक नीति पर विचार करते समय केवल आर्थिक कारणों को, 
व्यावहारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हुए भी, निर्णायक नहीं समझना चाहिए। आवश्यक वात यह हैं 
कि जो भी कार्यक्रम वनाए जाएं वे एक निश्चित अवधि में पूरे हो सकें । मद्यनिषेव के लिए समूचे 
देश में एक समान दृष्टिकोण की आवश्यकता है, किन्तु विस्तृत कार्यक्रम स्वयं राज्यों को ही वनाने 
होंगे, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे भी हो सकते हैं जो दूसरों की अपेक्षा अधिक गतिशील हों । ऐसी अवस्था 
में उनकी यह प्रगति शेप राज्यों के लिए मार्गदशेंक का काम देगी । वे इन राज्यों के अनुभवों 
के आधार पर अपने विस्तृत कार्यक्रम बना सकेंगे। 


१७. मद्यनिषेध जैसी राष्ट्रीय नीति को सफल बनाने के लिए विभिन्न साधन अपनान 
पड़ेंगे, यथा काननी प्रतिवन्‍्ध लगाना, लोकमत को मद्यनिषेघ के पक्ष में करना, समाज सेवी 
संस्थाओं एवं कार्यकर्ताओं का स्वेच्छा से इस नीति के पक्ष में क्रियाशील होना, और मादक द्रव्यों 
के स्थान पर अन्य विकल्प एवं आमोद-प्रमोद के साथनों की व्यवस्था करना । इस नीति 
को सफल बनाने के निमित्त जो सावन अपनाए जाएंगे उनके लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की 
दिल्या यद्यपि समान ही होगी, तथापि लक्ष्य प्राप्ति के साधनों में स्थानीय अवस्थाओं और 
परिस्थितियों के अनुकूल हेर-फेर की गुंजाइश रहेयी । हर राज्य, उपर्युक्त दिशाओं में अग्रसर 
होने के लिए अपनी विशेष योजनाएं वना सकता है। मद्यनिषेष समिति ने सुझाव 
रखा है कि अप्रल १६५८ में मच्चनिषेष समूचे देश में लागू हो जाना चाहिए | हमारा विचार 
है कि इस दिशा में सामाजिक और प्रशासनिक कार्यक्षेत्र में प्रस्तावित कार्रवाइयों को ध्यान में 
रखते हुए विभिन्न राज्य क्रश: भद्यनिषेघ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने-अपने लक्ष्य 
निर्धारित कर लें तो व्यावह्मरिक दृष्टि से अधिक सुंग्मता होगी । यद्यपि मद्यनिषेध के कार्यक्रम 
की मंख्य दिशांग्रों में कार्य की निरन्तर समीक्षा और मूल्यांकन की व्यवस्था के साथ सहमति 


समाज कल्याण सेवाएं भ्६३ 


होनी चाहिए, तथापि यह आ्रावश््यक नहीं होगा कि संघ के सभी राज्य एक जैसे सापन 
अपनाएं या एक ही तिथि निर्वारित करें। मद्यनिषेघ के उद्देश्य की ओर प्रगति करने का 
हमें यही सर्वोत्तम उपाय प्रतीत होता हैं । 

१८. मदनिषेध जांच समिति ने एक केन्द्रीय समिति स्थापित करने की सिफारिध की 
हैँ | इस समिति का कार्य मद्यनिषेध के कार्यक्रमों की समीक्षा करना और विभिन्न राज्यों की गति- 
विधियों में सम्पर्क स्थापित करना एवं उनकी व्यावहारिक कठिनाइयों से श्रवगत रहना होगा। 
यह भी सुझाव दिया गया है कि केन्द्रीय समिति वर्ष में एक बार राष्ट्रीय विद्नास परिषद 
को अपना प्रतिवेदन दिया करे । हम इन सिफारिशों से सहमत हैं । हमारे विचार में भी समिति 
का यह प्रस्ताव लाभकर होगा कि राज्यों में मद्यनिषेध मण्दल भौर मद्यनिषेष समितियां 
स्थापित की जाएं तथा इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए मद्यनिषेष प्रशासक नियुक्त 
किये जाएं । 

१६, समिति ने जो प्रस्ताव रखे हैं, उनमें से कितने ही प्रस्तावों की मंत्रालयों भर राज्यों 
द्वारा विस्तृत जांच कराने की श्रावश्यकता होगी । हमारा सुझाव है कि कार्य श्रारम्न करने के लिए 
राज्य सरकारें निम्न दिशाओं में फ्रियाशील हों :- 

(१) भद्य सेवन से सम्बन्धित विज्ञापनों और मद्य सेवन को लिए प्रेरणा देने वाले 
प्रलोभनों को बन्द किया जाए। 
(२) सार्वजनिक स्थानों (होटलों, निवास गृहों, जलपान गृहों भ्ौर बलवबों) भौर 
सार्वजनिक स्वागत अ्रवसरों पर मद्यपान नियिद्ध हो। 
उपर्युक्त नियमों को लागू करते समय यह ध्यान अवद्य रखा जाए कि उनसे वैदेशिक 
प्रतिनिधियों के अधिकारों पर किसी तरह का झ्राघात न पहुंचे तया विदेणी दर्णकों एवं 
पर्यटकों को असुविधा या परेशानी न हो। 
(३) टेकनीकल समितियां स्थापित की जाएं जो अ्रवस्याओ्रों में विभाजित एक ऐसा 
कार्यक्रम वनाएं जिसका उद्देश्य यह हो कि-- 
(क) ययाश्षीघत्र शहरों और गांवों में झराव की दुकानों में कमी को जाए; 
(ख) सप्ताह में अधिकाधिक दिन शराब की दुकानें बन्द रहा करें; 
(ग) दुकानों को कम परिमाण में शराव दी जाए; 
(घ) डिस्टिलरियों द्वारा तैयार की जाने वाली शराव की मादक शक्त्ति में 
घीरे-बीरे कमी की जाए; 
(ड) कुछ ओ्रौद्योगिक क्षेत्रों तया सामुदायिक विकास क्षेत्रों के निकट स्थित 
दुकानें बन्द की जाएं; और 
(च) शहर या गांव के मुख्य रास्तों से दुकानों को उठाकर दूर जगहों पर ले 
जाया जाए । 
(४) सस्ते और स्वास्थ्यवर्धक हल्के पेय पदार्थ तैयार करने के लिए बढ़ावा प्रोर 
सिक्रिय सहायता दी जाए । 
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(५) स्वयंसेवी संस्थाओं को मनोरंजन केद्ध संगठित करने में सहायता दी जाए | 


(६) राष्ट्रीय विस्तार खण्डों और सामुदायिक योजना क्षेत्रों तथा समाज विस्तार 
कार्यक्रमों में मद्यनिषेव को भी रचनात्मक कार्य मानकर सम्मिलित किया जाए। 


२०. उपर्युक्त सुझावों का अनुसरण करते हुए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया 
हैं कि वे अवस्याश्रों में विभाजित कार्यक्रम तैयार करें और बह भी ध्यान रखें कि मद्यतिषेष 
का कार्यक्रम इस प्रकार स्थिर किया जाए कि वह उचित समय के भीतर पूरा हो जाए। जिन 
राज्यों में मद्चनिषेष लागू कर दिया गया हैं, उन राज्यों को चाहिए कि वे निषेध सम्बन्धी 
नियमों का तत्परता से पालन करें तथा जनता के सहयोग को काफी महत्वपूर्ण समझें । जिन 
राज्यों में आशिक मधनियेव लागू किया गया है, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने क्षेत्रों 
में भव तक के कार्य को संगठित और स्थायी बंनाए। लाकंसभसा में मद्यनिषेष के मैर-सरकारी 
प्रस्ताव पर विचार-विमर्श हुआ और ३१ मार्च, १६५६ को उसने निम्बलिखित प्रस्ताव 
पास किया : 

“इस सदन की राय है कि मधचनियेष द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अभिन्न अंग माना 
जाएं, और वह यह सिफारिश करता हैं कि योजना आयोग भद्चधनिषेष को 
देशव्यापी स्तर पर यवाश्नीक्र और प्रभावकारी ढंग से लागू करने के लिए 
आवश्यक कार्यक्रम तैयार करे [” 


] .] 


यह प्रस्ताव भारत सरकार की ओर से स्वीकार कर लिया गया । 


अध्याय ३० 
विस्थापितों का पुनर्वास 


विभाजन के पश्चात पद्चिम और पूर्व पाकिस्तान से आ्राए हुए विस्थापितों वा पूनर्वास 
तथा उन्हें सहायता देना एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्य था। प्रथम पंचवर्धीय योजना में 
८५ लाख ३० हजार विस्यापितों के पुरर्वास कार्य को प्राथमिकता दी गई थी । इस कार्य के लिए 
१३६ करोड़ रुपया रखा गया था, जिसका विवरण इस प्रकार है: 


(करोड़ रु० ) 
दइहरी ऋण १२.६० 
ग्राम्य ऋण १८.६० 
पुनर्वास वित्त प्रशासन ऋण १२.१० 
औद्योगिक ऋण ३,००५ 
आवास है ६६.६० 
शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण २१,७० 


१३५.७० 
पश्चिम पाफिस्तान के विस्थापित 


२. प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक पश्चिम पाकिस्तान से झाए २३ लागा विस्था- 
पित व्यक्तियों को भूमि देकर वसाया जा चुका हैं तथा सरकार द्वारा उन्हें ऋण व प्रनुदान देवर 
उनके पुनर्वास में सहायता की गई है। शहरी क्षेत्रों में १९ लाख व्यक्तियों को निष्ठान्तों के मकानों 
में स्थान दिया गया हैं तथा अन्य दस लाख व्यक्तियों को २,००,००० नए बनाए गए मकानों 
में बसाया गया है । शहरी क्षेत्रों में विस्थापितों को छोटे व्यवसायों, उधोगों व दूसरे घंधों में लगाने 
के लिए राज्य सरकारों ने ५,००० रुपए प्रति परिवार के हिसाव से ऋण दिया है । बढ़े व्यवसायों 
के लिए पुनर्वास वित्त प्रशासन की ओर से ऋण दिए गए हैँ। कुछ व्यावसाधिक प्रशिक्षण बेस्द्र भी 
स्थापित किए गए हैं, जिनमें लगभग ७५,००० व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया 
जा चुका हैं तथा ६,००० के लगभग भरत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। विस्थापित विद्याथियों रही 
शिक्षा विषयक ग्रावश्यकताओं को पुरा करने के लिए गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं को सहायता दी 
गई है | विस्थापित विद्याथियों को वजीफे, अ्रनुदान, छात्रवृत्तियां पौर निःशुल्क शिक्षा दी गई 
है। उनके लिए रोजगार और निवास के प्रवन्ध के लिए १४ छोटे नगर बसाश गए है । इनमें 
ऐसी व्यवस्था की गई हैं कि पानी, विजली, नालियां आदि नगरों जँसी सुविधाएं प्राप्त हो 
सकें। इन छोटे नगरों में रोजगार में वृद्धि करने के ग्रभिप्राय से उद्योगों को प्रोत्साहन देने के 
लिए कुछ योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन उद्योगों 'की स्थापना में कुछ सहायता सरकार की 
और से भी दी जाएगी। अभी तक जो उद्योग-घंधे स्थापित हुए हैं उनसे भरनुमान है कि पूर्व 
और पश्चिम पाकिस्तान से विस्थापित ११,००० व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा । पश्चिम 
पाविस्तान से झाए विस्वापितों के लिए मुआवजे की जो योजना बनाई गई थी, उसे प्रव 


भ्र्द६ ः द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


हज कप 


कार्यान्वित किया जा रहा हैं। जब तक यह योजना पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं हो जाएगी, 
तब तक विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या बनी ही रहेगी । 


पूर्व पाकिस्तान के विस्यापित 


कि 


३. पश्चिम बंगाल और दूसरे निकट्वर्ती राज्यों में पाकिस्तान से आए विस्थापितों का 
सांतान्सा बंध गया हैं। ३८५ लाख ३० हजार व्यक्तियों में से लगभग ३,८८,००० परिवारों को 
कृषि या अन्य सहायक घंघों में लगा दिया गया है । यद्यपि विस्थापितों की अधिकांश संल्या 
पश्चिम बंगाल में ही बसी हैं, फिर भी काफी बड़ी संख्या को त्रिपुरा, विहार, उड़ीसा, उत्तर 
प्रदेश और असम में वसाया गया है। लगभग ३,५०,००० घर मुख्यतः विस्यापितों ने 
सरकारी ऋण की सहायता से बनाए हैं। लयभग २२,००० विस्थापितों को व्यावसायिक और 
टेकनीकल प्रशिक्षण दिया गया है तथा ८९० ०० अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें हैं। लगभग ८८,००० 
परिवारों को व्यापार ऋण दिए गए हैं। विस्वापितों के लगातार आते रहने के कारण पूर्वी राज्यों 
में उनके पुनर्वास की समस्या विशेष कठिन हो गई है । अनुमान लगाया यया हैं कि अभी भी लगभग 
१,७०,००० परिवारों को बसाना बाकी है । ह 





द्वितीय पंचवर्दाय योजना के कार्यक्रम 


४. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पुनर्वास वित्त प्रदासव द्वारा दिए जाने वाले ४.५ 
करोड़ व्पए के ऋणों के अतिरिक्त, पुनर्वास के लिए ५१.५ करोड़ रुपए की घनराशि निर्धारित 
की गई है। मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं :-- 








(करोड़ ठपया 
पश्चिम पाकिस्तान पूर्व पाकिस्तान के 
सोजना 5५ है योग 
84 के विस्थापित विस्वापित 0 
१. शहरी ऋण १.४७ ड,रप्‌ ५.७२ 
२. (क) ग्राम ऋण ०.१६ :. एड ४४ १४, ६० 
(ख) कृषि भूमि का विकास न ४.८० ४८० 
३3. आवास प्रजप' श्८, ६८ २४, ४६ 
४. (क) ओद्योगिक ऋण ४ इ्प 
| (ख) कुटीर उद्योग ०.६४ ४ ०६० " ११.२२ 
५. दिक्षा ३.७५ १०, ६६ १४.७१ 
६, व्यावसायिक और टेकनीकल न हैं 
प्रशिक्षण १.६२ पर ७. ६७ 
७. चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं न 22 5 रद २.४२ 


फटा 7. ाजिपकटी बदन अं  , 380 5॥ह «६ 


विस्थापितों का पुनर्वास प्र्द्क 


५. पश्चिम पाकिस्तान से आए विस्थापितों के पुनर्वास कार्य झा अधिकतर भाग प्रषम 
पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने से पूर्व ही पूरा किया जा चुका था । फिर भी पहले से 
स्वीकृत आवास योजना को पूरा करने झौर विस्थापितों की वस्तियों में फैली हुई बेकारे वो 
उद्योग-बंबों द्वारा दूर करने की व्यवस्था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही झारंभ की गर्ट है 
पश्चिम पाकिस्तान से आए विस्थापितों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण योजनाप्रों को भी चान्‌ 
रखना ग्रावश्यक था । 
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£. टवितीय पंचवर्षीय यीजना में ६६.८ करोड़ रुपया पूर्व पाकिस्तान से ब्राए हुए 
विस्थापितों की पुनर्वास योजनाओं के लिए रसा गया है। निदपवय किया गया है दि इन विस्पा- 
पितों के पुनर्वास के लिए वित्तीय व्यवस्था करने के वारे में द्वितोय पंचवर्षीय योजना के तीसरे 
वर्ष में उस समय की अवस्थाग्रों को देखते हुए समीक्षा की जाए। उस समय यदि घ्रावश्मक हु 
तो उसके लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जाएगी। 


७. बाहरी ऋण--सयूव पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों को अल्प ऋषों द्वारा सहायता 
देने के लिए ४.२५ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक परिवार को २,२५० ग्पार 
के श्रीसत से घन प्राप्त होगा। इस योजना से सहायता प्राप्त करने वाले लगभग १६,००० 
परिवार होंगे । 

पश्चम क्षेत्र में अल्प शहरी ऋण योजना के भ्रन्त्गंत राज्य सरकारें १६५५-५६ दो प्रन्त 
तक १४, ५८ करोड़ रुपया दे देंगी । अनुभव किया जा रहा हैं कि पश्चिम पादिस्तान से प्राए 
हुए विस्थापितों को ऋण के रूप में सहायता देने की श्रावश्यकता रहेगी, यद्यपि ऐसे व्यविनयों वी 
संख्या कम ही होगी । अ्रतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विस्थापितों के लिए १.४७ करोड़ रपए 
के भ्रल्प ऋण देने की व्यवस्था को गई हैं। यह ऋणराधि प्रति वर्ष कम होती जाएगी । 


८. देहाती ऋण--द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूर्वी पाविस्तान से आए हुए विस्थापितों 
को कृषि तथा दूसरे सहायक धंधों में लगाने के लिए १४.४४ करोड़ स्पए के ऋण देने को 
व्यवस्था है। एक कृषि परिवार को औसतन २,४५० रुपए तथा कृषि-इतर परिवारों को १,५२४ 
से २,२७५ रुपए तक के ऋण दिए जाएंगे। इस योजना के ग्रन्तर्गत लगभग ७०,०५० 
परिवारों को सहायता मिलेगी । 

पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए उक्त श्रेणी के विस्थापितों को बसाने छा कार्य प्रायः 
समाप्त हो चुका है, श्रतः ह्ितीय योजना के प्रथम दो वर्षों में केबल १६-४ सास गपश की 
अत्प व्यवस्था की गई हैं। औसत ऋण १,१५० रुपया प्रति परिवार होगा प्रौर इससे लगभग 
१,४०० परिवारों को लाभ पहुंचेंगा । 


६. कृषि भूमि फा विकातल--सश्विम पाकिस्तान से घाए हुए विस्थापित डिसानों दे 
लिए निष्फांतों की भूमि मिल जाने से पंजाब और पेप्सू में हृपि पुनर्वास या कार्य प्रमेशाशत 


हि 


आअधिक सचार रुप से चला, यद्यपि एस प्रवार उपलब्ध भूमि पराहिस्तान में छठी नि की 
अपेक्षा वबहत कम थी । 


पूर्व पाकिस्तान से झाए विस्यापित झुपका परिवारों के पुनर्वास साये में कुछ संपिश समय 
सगा। इस विलम्द वा कारण पश्चिम बंगाल में कृषि योग्य भूमि का अभाव प्ौर घारग्भ में 


प 2 
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विस्पापितों की पद्म बंगाल के घलावा दूसरे राज्यों में दसने की झनिच्छा रही ) | भू 


भ््द्द द्वितीय पंचवर्षीय योजना ॒ 


परदेचिम बंगाल में अब और अधिक परिवारों को नहीं वसाया जा सकता है, अतः उनके लिए 
दूसरे राज्यों में भूमि प्राप्त करने के प्रयत्त किए जा रहे हैं। मई १६५५ में राष्ट्रीय विकास 
परिषद ने सव राज्यों से अनुरोव किया था कि वें अपने-अपने राज्य में कृषि योग्य भूमि का 
प्रवन्ध कर के विस्थापितों के पुनर्वास में सहावता दें । 


१०. पुनर्वात कार्य के लिए आंध्र, विहार, उड़ीसा, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, मैसर, राजस्थान, 
उत्तर प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश ने कूल मिलाकर २,८६,३०० एकड़ भूमि दी है। देकनीकल 
दलों ने अभी तक हैदराबाद, मैसूर, राजस्थान तवा विन्ध्य प्रदेश का दोरा किया है और 
२३,६५० एकड़ क्षेत्र चुने हैँ । पुनर्वास मंत्रालय ने विहार राज्य दारा दी हुई १४,००० एकड़ भूमि 
का चुनाव किया हैँ । केन्द्रीय ट्रैव्टर संगठन के आरम्निक प्रतिवेदनों के अनुसार त्रिपुरा में 5०,००० 
एकड़ भूमि और कछार में ६,००० एकड़ भूमि को सुधार कर कृषि योग्य वना सकने की सम्भावना 
हैं। कलकत्ते में १६५६ के आरम्म में पूर्वी प्रदेशों के पुनर्वास मंत्रियों तवा उन राज्यों 
के जिल्‍्होंने पुनर्वास के लिए भूमि देना स्वीकार किया है पुनर्वास मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ । 
इस सम्मेलन का अभिप्राय इस प्रश्न पर विचार-विमर्श करना था कि इस भूमि का सर्वोत्तम उपयोग 
क्या हो सकता है तथा इस कार्य के लिए और कौन से उपाय अपनाने चाहिए । अनुमव किया गया 
हैं कि कृपक विस्थापितों की आय छोटे उद्योग-वंवों और कुटीर उद्योगों का विकास करके 
बढ़ाई जाए और जहां तक सम्भव हो पुरर्वास योजनाओं को हर राज्य की विकास योजनाओं 
से सम्बन्धित किया जाए । विभिन्न राज्यों से लगनय १,००,००० एकड़ भूमि उपलब्ध करने 
और उसका सुवार करने के निमित्त द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ४.८० करोड़ रुपए की व्यवस्था 
की गई है । 

११. आवास--पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों के लिए द्वितीय योजना 
में ५, ७८ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई हैं । आवास की उन योजनाओं के 
की गई हैं जो १६५५-५६ से आरम्म हुई थीं और अभी तक चालू हैं। 
उपनगरों का समीपवर्ती नगर के ज्तर पर विकास के 
क्योंकि इन वस्तियों के पिछड़े होने के कारण स्थानीय संस्थाएं इन्हें अपने स्थायी प्रशासन 
और प्रवन्ध के अंतर्गत लेने में हिचकी हैं । 

पूर्वी भाग में आवास योजनाओं के लिए १८-६८ करोड़ रुपया निर्वारित किया गया हैं। 
इस घनराश्ति में से ६.२५ करोड़ रुपया आवास कार्य में व्यय होगा | यह विचार किया गया है कि 
१३,००० विस्थापित परिवारों को आवास के लिए औसतन ऋण २,५०० वुपया प्रति परिवार 
के हिसाव से दिया जाए और १२,००० मकान स्वयं सरकार बनाए जिनकी औसत लागत 
7,००० रुपया प्रति मकान हो । दशोप ६-४३ करोड़ रुपया वर्तमान वस्ततियों के विकास कार्य 
पर, नगरपालिका और स्थानीय संस्याओं को सहायता देंने तथा इन संस्वातओं के क्षेत्रों में बसे हुए 
विस्थापितों को सुविवाएं देने आदि के कार्यों पर व्यव होगा | पद्दिचम बंगाल में नियुक्त की गई 


विश्येयज्ञों की एक समिति की न्िफारियों के अनसार विकास यवबाजनाए तयार की जा रही हु 





१२. मध्यम, छोदें और कदीर उद्योग---१६५४-५४५ और १६५५-५६ में १.७४ करोड़ 
रुपया विस्थापितों की वस्तियों और छोटे नगरों में उच्चोग खोलने के लिए निर्वारित किया गया 


था । वह निरचय हुआ था कि मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए निजी उद्योगपतियां 
को कुछ सुविवाएं दी जाएं, बया (१) कारखानों के लिए नूमि और इमारतें छ से १० वर्ष तक 


विस्थापितों का पुनर्वास श््ध्ह्‌ 


की अवधि के लिए किराए पर दी जाएं भर यह व्यवस्था रहे कि यदि ये चाहें तो ठेरे वी प्रयधि 
में उन्हें खरीद सकेंगे, (२) फैबटरियों में लगाई गई मशीनों के मूल्य का ५० प्रतिशन ऋषण के 
रूप में दिया जाए, और (३) पानी तथा बिजली, श्रास-पास के उद्योग छेत्रों को मिलने बाली 
दरों पर दी जाए। दिसम्बर १६५५ के अन्त तक पूर्वी और पदिचमी भागों के लिए ३६ योजनाएं 
स्वीकृत हो चुकी थीं | इन योजनाओं पर सरकार की ओर से २.६५ करोट रण व्यय करने 
की व्यवस्था थी। आशा है कि ये योजनाएं ११,००० विस्थापितों को रोजगार दे सकेगी 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना की ग्रवधि में ११.२२ करोड़ रुपया मध्यम, छोटे शोर दुटीर 
उद्योगों की उन्नति के लिए निर्वारित किया गया हैं| उपर्युवत उद्योग-धंपे पूर्तो और पश्चिमी 
भागों में विस्थापितों की वस्तियों, छोटे नगरों था उन स्थानों में जहां विरधापित लोग प्षिक 
संख्या में बसे हुए हैं स्थित होंगे। प्नुमान है कि इनसे भ्रन्‍्य ५०,००० विस्थापितों को रोजगार 
सिलेगा | इन उद्योग-ंधों की योजनामों को श्औौद्योगिक विव्ास को भन्य कार्यद्रमों थे! साख 
भल्ी प्रकार समन्वित करने का प्रवन्ध हो गया हूँ ! 


१३. शिक्षा--दस कार्यक्रम के प्रन्तर्गत विस्थापित विद्याधियों को छाद्ववत्तियां, पजोपे, 
अनुदान तथा फीस माफी के द्वारा विद्याध्ययन में सहायता दी जाती है । विस्थापित विधारदियों 
के विशेष लाभ के लिए सरकार कई स्कूल चला रही है । गैर-सरवकारी स्कूलों को भी विस्थापित 
विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए सहायता दी जा रही हूँ । पूर्वी पाकिस्तान में विस्थापित विद्याधियों 
के शिक्षा कार्यक्रम पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १०.६६ करोड़ रपया व्यय परने की व्ययर्था 
हद 

पश्चिमी भाग में फीस माफी, पुस्तकों के लिए अनुदान तथा बजीफं देने की सहायता को 
अतिरियत स्कूल की इमारतों के निर्माण तथा विस्थापित विद्याधियों की शिक्षा सम्बन्धी 
प्रावश्यकता को पूरा करने वाली गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाह्रों की सामान श्ादि सरीदने मे: 
लिए सहायता देने की व्यवस्था की गई है । यह सहायता विभाजन के समय प्रस्त-व्यस्त हुए 
स्कूलों व प्रन्य स्कूलों को भी प्राप्त होगी। प्रथम पंचवर्षोद्र योजना के प्रन्त तक इन संस्थाओं 
को लगभग ७० लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई थी। निश्चय हु है कि पंजाद 
विश्वविद्यालय समेत इन संस्यात्रों को द्वितीय योजना में भी यह प्राथिक सहायता देना जारी 
रखा जाए । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पश्चिम पाविस्तान से विस्यापित विद्याधियों बी 
शिक्षा के लिए ३.७४ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । 

व्यायाम भौर भनुशासन प्रशिक्षण की एक योजना विशेषतः विर्धापित बच्चों वे खान 


लत « 
घोजना का 
+ 


के निम्मित्त व्यापक स्तर पर वार्यान्वित करने को अभिप्राय से प्रारश्मिक योजना हें 
रूप में जुलाई १६५४ को चालू की गई थी | निष्चय किया गया हूँ दि इस पयोडना 
को द्वितीय योजना काल में पश्चिमी झौर पूर्वी प्रदेशों की सधिकाधिह सेसथामों में लागू शिया 
जाए । 


है) है] 
>क 


१४. व्यावसलाधिक और देफनीफल प्रशिक्षण--धहरी भागों 
बहुसंस्या व्यापारियों झीर दुकानदारों श्रादि की थी । किन्तु प्रपने 
लगाना जिन्हें वे पहले से करते आए थे कठिन था प्तः विस्यापितों को, विधेषर सययुयकों 
को विभिन्न व्यवसायों मौर दस्तकारियों का प्रशिक्षण देवार उन्हें प्रपति प्राजीविश हमादे दे: 
योग्य बनाने के लिए एक व्यापक दवार्यप्रम प्रपनाया गया दा । 


रे आए हाए विर्धायितों है. 
कक 
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अऋछ० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


वर्तमान प्रशिक्षण केन्द्रों, कार्य केन्द्रों, उत्पादन केन्द्रों तथा पुनर्वास और रोजगार चिदे- 
शालय के अ्रवीनस्थ केन्द्रों व पूर्वी क्षेत्र के अन्य केन्द्रों की कार्य व्यवस्था की जांच करने और 
इन केन्द्रों का पुनर्गठन करने के लिए सिफारिश करने और साथ ही विस्थापितों को रोजगार 
देने के निमित्त नई योजनाएं बनाने के उद्देश्य से एक टेकनीकल प्रशिक्षण समिति नियुक्त की 
गई थी | समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और अब वह विचाराघीन है। 


द्वितीय योजना के अन्तर्गत लगभग ८०,००० विस्थापितों को प्रशिक्षण देने का निश्चय 
किया गया है--लगभग ३०,००० को परिचमी क्षेत्र में और ५०,००० को पूर्वी क्षेत्र में । द्वितीय 
योजना में पश्चिम पाकिस्तान से आए विस्थापितों के प्रशिक्षण पर १.६२ करोड़ रुपए और पूर्वी 
पाकिस्तान से आए विस्थापितों के प्रशिक्षण पर ५.२५ करोड़ रुपए व्यय करने की व्यवस्वा 
की गई हैं । 

१५. चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं---अवब तक चिकित्सा सम्बन्धी व्यय की अधिकांश 
सुविधाएं क्षय पीड़ित विस्थापितों तक ही सीमित थीं । विस्थापितों में क्षय रोग की अधिकता 
को देखते हुए पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में आरोग्यालयों और चिकित्सालयों में उनके लिए 
सुरक्षित पलंगों की संख्या वढ़ाकर ५०० कर दी गई हैं। यह भी निश्चय हुआ है कि विस्थापितों 
के चिकित्सालय में दाखिल होने से वहां से छुट्टी मिलने के ३ मास बाद तक उन्हें निर्वाह भत्ता 
और निःशुल्क औपधियां दी जाएंगी। निर्वाह भत्ता ५० रुपए से बढ़ाकर ६४ रुपए महीना 
कर दिया गया है । राज्य सरकारों से क्षय रोग से पीड़ित विस्थापितों के लिए पृथक वार्डों की 
संख्या बढ़ाने, घरेलू इलाज और एक्स-रे आदि की अतिरिक्त सुविधाएं देने एवं चिकित्सालयों से 
मुक्त हुए विस्थापित तपेदिक रोगियों की वस्तियां बसाने के सम्बन्ध में सुझाव मांगे गए हैं । 


पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न छोटे नगरों या वस्तियों में जो विस्थापित बस गए हैं या बसेंगे, 
उन्हें पर्याप्त रूप से चिकित्सा की सुविधाएं देने का निश्चय किया गया है । चूंकि वर्तमान 
सुविधाएं अपर्याप्त हैं, अतः शहरी क्षेत्रों में नए चिकित्सालय खोलें जाएँगे । देहाती इलाकों 
में भी औपवालय व प्रसूति केच्रों की स्थापना मुख्यतः विस्थापितों के लाभ के लिए की जाएगी । 
क्षय चिकित्सालयों और आरोग्यालयों में क्षय पीड़ित विस्थापितों के लिए और अधिक स्थान 
बढ़ाना निश्चित हुआ है।अव उनके लिए पलंग संख्या बढ़ाकर १,००० कर दी गई है । 
चिकित्सा सम्बन्धी सुविवाओं के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २.८२ करोड़ रुपए को 
व्यवस्था की गई हैं । 


१६. द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में कार्यान्वित होने वाले पुनर्वास कार्यक्रमों की 
मोटी रूपरेखा ऊपर दी गई है । इन पुनर्वास कार्यक्रमों को आथिक व सामाजिक विकास के 
सामान्य कार्यक्रमों के साथ अधिकाधिक सम्बन्धित किया जा रहा है । पश्चिम पाकिस्तान से आए 
विस्थापितों के पुनर्वास की समस्याएं पृथक समस्याएं न रहकर, जिन राज्यों में वे अधिक 
संख्या में बसे हुए हैं उन राज्यों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की समूची समस्या का ही एक 
अंग बन गई हैं । पूर्व पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों की स्थिति अभी ऐसी है कि उनके लिए 
चनाए गए कार्यक्रमों की समीक्षा समय-समय पर होती रहनी चाहिए, जिससे परिस्थितियों 
के अनुसार उनमें परिवर्तन व परिवर्द्धन किया जा सके । 


उपसंहार 
भूमिका में हमने योजना के विभिन्न चरणों का उल्तेस किया हूँ जिसे प्रव हम सरकार 
के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हूँ । यह योजना केन्द्रीय सरकार, राज्य सरफारों तया राष्ट्रीय जीवन 
के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के नेताओं के, जिनसे हम समय-समय पर निल्संकोच भाव से परामर्धे 
लेते रहे हैं, पारस्परिक सहयोग का परिणाम है। कई दिद्याप्रों में योजना वी परिपालन मे 
लिए नए सिरे से और पहले की श्रपेक्षा कहीं अधिक प्रयत्नों की झ्ावश्यकता हैं । हमारा विध्यास 
है कि भारतीय जनता द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफल्न दनाने रंगे चुनौती स्वीयार करेगी । 


विस्तृत कार्यक्षेत्र की ऐसी व्यापक योजना में किसी कार्य विशेष पर अभ्रधिद श्ौर 
किसी पर कम बल देने के प्रश्न पर मतमेद होना स्वाभाविक ही है श्रोर यह उचित भी हूँ । 
श्री के० सी० नियोगी ने इस बात पर विशेष बल दिया हूँ कि योजना के प्राकार को देते हुए, एस 
'पांच वर्ष की झवधि में पूरा करना कठिन होगा तथा श्रत्यधिक बढ़े पैमाने पर घाटे दाग वित्त प्रद 
करते जाना प्रर्य-व्यवस्था के लिए खतरनाक सिद्ध होगा और इससे भायद जनसंस्या के कुछ 
वर्गों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा । उन्होंने परिवहन झौर उत्पादन मे संतुलित 
विकास की श्रावश्यकता की ओर विशेष ध्यान दिलाया हैँ। हम इस बात पर सहमत हैं दि 
ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैँ प्रौर योजना के परिपालन के समय उन्हें घरावर ध्यान में रखना साहिए । 
योजना में यथास्थान इन बातों पर भली-भांति विचार किया गया हूँ । 
जवाहरलाल नेहरू 
पधध्यद । 
वी* टी« झृप्णमाचारी, 
उपाध्यक्ष । 
गुलजारीसाल नन्‍्दा, 


सदस्य । 


चाई० एन० सुकर्थकर, चिन्तामन दी० देशमुख, 
सचिव | सदस्य । 
सतरलोक सिंह, बाण सी० नियोगी, 
संयुक्त सचिव | सदस्य । 


रु 


जें० सी० धोष, 


सदस्य । 


मई ६१४, १६५६ 


परिशथिप्ट 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
व्यय और आवंटन 


स्यास्यात्मक टिप्पणी 
राज्यों की योजना में विकास के विभिन्न शीपकों के प्रन्तगंत दिलाएं गए प्रतय-पतग 
आवंटन प्रधिकांश राज्य सरकारों से प्राप्त सूचनामों पर प्रापारित हूँ, परन्तु शुद्ध ऐसे घावंटन 
भी है जो भस्थायी हैं भोर जो, झ्रागा है कि सम्बन्धित राज्यों से परामर्श करने के घाद निर्धारित 
सीमाप्रों के क्‍्न्तगंत समायोजित कर दिए जाएंगे । 
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